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प्राक्कथन 


ट्विवीय मडायुद्ध के उपराच्त निम्न युग का ब्रुभारा'पर इस चिह्व में हुआ उसकी 
दो मुह्व उपलब्धियाँ उल्लेबबीय है ।॥ एक ओर वो राजनीतिक परतर्तता को समाप्त 
फरने का बाँडा उठाया गया ऑर दूबरी ओर आधिफ विकास की सभावनाओं पर 
अधिकाधिक प्रकाग्न डाल कंर पिछडे हुए राष्ट्रों का निराग्रायुकत निद्रा से जगाने के 
अनेक प्रयास किए गए । साभ्रवत पहली उपलब्धि भें झफ़लता की अधिक ग्रलक 
देसी जा मकठी हैं क्योंकि भारत तथा विफ्व के अवेक उपनिवेशरों ने ड्रप्न बुग के 
अच्दगत दापत्व की बेंडियों को क्राट कर ख्बरतन्हता प्राप्त की। म्राप्राण्यवादी 
राष्ट्रों «६ भी प्राव इस बात का आभास हो गया कि किसी दूसरे राष्ट्र की भूत 
पर ज्ञामन करवा न तो व्याव्रहारिक ही है ऑर व लाभदायक । 


किन्तु आधिक क्षेब्र का इतिहास कुछ भिन्न प्रतीत होवा हैँ । यद्यपि विकास 
के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में विक्व के प्रमुष अर्थगरारिवयों का महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है. (निम्की पुष्टि का प्रतीक 7969 से अब तक के अनेक नोवेल प्राइल 
विजेताओं को माना जा सकता हें), चिन्ता का विषय यह हें कि विकसित राष्ट्रों को 
आधिक क्षेत्र में उपनिवेज्ञवार्दी नीति का अन्त दिखाई नहीं देता । ऐसा लगता हैं कि 
राणनीतिक उपनिवेश्ञवाद की बहुत कुछ प्रतिभा का आधिक नीतियों में समावेश हो 
यया हें जिसके परिणामस्वरूप आधिक उपनिरगवाद ने भयकर रूप धारण कर 
लिया हैं । यह स्पष्ट है कि इसी प्रवृत्ति का सामना करने के लिए 973 में खनिन 
तेल का उत्पादन एव निर्यात करने वाले देज्ों (0 ? ६ 0) ने मृल्य वृद्धि की कट 
नीति अपनाई, ऑर उरी के परिणामस्वरूप १974 में अन्तर्राष्ट्रीय सघ की महा 
सभा द्वारा नए अच्चर्राष्ट्रीय आदिक प्रारूप. (4४५ ॥7श॥क09॥ €०0॥ए॥0 
009) उ्धापित करने का प्रस्ताव पारिव किया गया । किम्तु जब मई 976 में 
अन्वर्राष्ट्रीय सघ के व्यापार एव विकास सम्मेलन (0040/0) में इस प्राहप की 
व्यवहार घें लाने का फ्रव उठा तो कुछ ब्रक्तग्ाली राष्ट्रो के विरोध के काशण 
केवल यह सहमति प्रकट करके झप्मेलव भ्रग. हो गया कि कठिन सम्रस्थाओं पढ़ 
फिर कभी विधार किया जाए । 


इस पृष्ठभूमि में श्री जी एल गुप्ता की पुस्तक “ध्राथिक विकास के सिद्धान्त 
एवं भारत में श्राथिक नियोजन विल्लेप महत्व रखती हैं | इस पुस्तक में आधिक 
मिद्धान्व' का यहन विकिलेषण किया हैं ओर दूबटी ओर भ्राटत में आधिक नियोजन 
का विद्ववापरर्ण दृश्य प्रस्तुत किया हैं। नवीनतम आँकडे उपलब्ध करके 
साम्रयिक विषयों पर-जेंसे बेरोजगारी, आय की अप्प्रानता तथा पाँचवीं पचवर्षीय 
योजना (7974-79) की प्रगति पर रोचक टिप्पणी प्रख्ुठ की गई हैं । शागस्थान 
में आधिक नियोजन का विज्ेष रूप से सर्वेक्षण किया गया हैं ॥ 


प्रकाश्नक का प्रयास प्रश्नसनीय हें । पुड्ने आन्ना 


कि यह पुस्तक भारतीय 
विश्रवविद्यालयों के वाणिज्य तथा अर्थव्नासत्॒ के छात्ों के लि 


ड्ँ 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 


आधिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रदध विभाग, जॉँ० ओनप्रकारा 
स्कूल ऑफ कॉमर्स, राजस्थान विश्वविदालय, यरिष्ड प्रोफ़ेसर 
जयपुर 


चक्वये संस्ऋरण व्छे पटो आाव्व्ट 


'आधिक विकास के विद्धान्व एव भारत प्ें आधिफ नियोजन' अपने सम्रोधित 
सबकरण के रूप में आपके सामने हें । प॒वव क्त्करण का णो रवागव हुआ और 
विभिन्न क्षेत्रों से जो रचनात्मक सुग्राव प्राप्त हुए, उच्हें सामने रखकर पुस्तक में फितने 
ही पशिवर्वन ऑर सन्नोधन किए गए है ) इस सल्करण पें अनेक अध्याय वा. वर्वथा 
नए जोडे गए है ऑर उनमे से कुछ ऐसे है जिन पट विषय-सामग्री हिन्दी में प्रकाब्रित 
चुम्तको पें प्राव उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरणार्थ, विकान्त के दॉरान उत्पादन, उपभोग, 
'रॉजगार, वितियोंग ऑर व्यापार में सट्यवात्मक परियतेव, विकास-दर के विभिन्न 
तत्वों के योगदान के सन्दर्भ में डेनीसत का अध्ययन, योजनाओं में नियोजित तथा 
चास्तय में प्राप्त बचत एव वितियोग दरें, योजनाओ पे क्षेतीय लक्ष्य, वित्तीय आवटन 
और उपलब्धियाँ, विनियोग-चुद्धि ऑट उत्पादिता, घुधार के उपाय, भ्रारत में गरीबी 
औट अवमानता आदि टॉपिक्स ऐसे है निन पर सामग्री हिन्दी प्रुत्तकों में प्राय कम 
उपलब्ध हैं ओर णो हैं वह अधिकांग्रव अपर्थाप्व है। य्रस्तुत सस्करण में इन विषयों 
पर प्रामाणिक यब्थों के आधार पर व्यवस्थिव ठोस जानकारी देने का प्रयास किया 
गया है । आवफ्यकवाबुसार गणितीय विधि का एयोग किया गया हैं, लेकिन पुस्तक 
बोपक्‍़िल न बने, इसका विश्लेप ध्यान रखा यया हें । ग्रधात्ाध्य नर्बीनवम आँकडे देकर 
विषय-साम्रप्ी को अद्यठन बबाया गया हैं ) पुश्ठक के प्ररिश्निष्ट भी विशेष प्रह्ध्यपूर्ण 
हैं । राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्वीकृति के उपरान्त 25 सितम्बर ॥976 को 
पाँचवीं पचवर्षीय योजवा का जो मग्मोधित हप सामने आधा हैं, उसे भ्री विः्हार से 
परिध्िष्ट के रूप पे जोड दिया गया हैँ | पुस्तक भें अगब्व मितन्बर 976 तक के 
आँकड़ें प्रामाणिक स्रोतों के आधार पुर दिए गए हैँ । रिजव॑ बैंक ऑफ इणिडया के 
बुलूटिनों, भारत सरकार की 975-76 की दाधिक रिप्रोर्टों, विभिन्न आधिक पतर- 
पद्चिकाओं आदि से सभी आवद्यक सहायता ली गई हैं । 


इस सह्कराण में हमारा यह प्रया्त रहा हैं कि विद्याधियों को आधिक 
विकास के विद्धान्तों ऑर देश के आधिक नियोजन के सेंड्वान्तिक एवं व्यावहारिक 
पहलुओं का सुगपतापृर्व॑क किन्तु समृुवित ज़ान प्राप्त हो तक॑। पत््॒षक के अन्त में 


विभिन्न विश्वविद्यालयों के फ्रन पत्र भी दिए गए है ताकि विद्याथियों को फ्रन-गैंली 
का बोध हो धुके । 


जिन अधिकारिक घिद्ढानों की कृतियों से पुस्तक के प्रणयत् में सहायता ली 
गई हैं, उसके लिए लेखक हृदय से आगार्री हें । 
-जेज़क 


अनुक्रमणिका 


भाग-. झ्राथिक विकास के सिद्धान्त 
(प्ल्‍क्कएह एण॑ एणाणाए 009७) 


|, भ्रापिक विकास का भ्रय॑ं भौर भ्रदधारणा नर 
(56 ॥3९9978 €६ (0०7०७का ए 8८७७0७7 559) 
ग्राथिक विकास का प्र्थ एव परिझाषा नल 
अ्राथिक्र विकास, ग्राधिक वृद्धि तथा आधिक उन्नति नल 
आशिक विकास की प्रकृति चल 
आधिक विकास का माप बडे 
थ्र्ट श्राथिक विकास का महत्त्व हल 
री 
२२५ प्र -विफप्तित प्रथ-व्यवस्याधों को विशेषताएँ न 


((फ्माश्रतक्ताफ7७ ता एप्र7श-50 ९०३९१ छै००७०ण१८३७) 
है अर्द्धं-विकप्तित प्रयेनव्यवस्था का आथय और प्रमुख प्रिभाषाएं 
“अंडे -विकसित', *प्रविकसित', “नि्ंन! और 'पिछडे हुए! देश ,... 


अर्द्धं-विक्सित श्र्थ-व्यवस्या की विशेषताएँ या लक्षण तल 
। , ग्रद्धं-विकसित देशों की समस्याएँ रख 
'... प्रद्धं-विकसित रांद्रों के प्राथिक विकास की सामान्य 
हि भ्रावश्यक्वाएँ दर 


पश्चिमी देशों का प्रथंशास्त्र विद्लेडे देशों के लिए धनुपयुवत्त.,... 
हैं प्रश्चिमी देशों के श्राधिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी 
दुनिया की रणुदीत्ति बन 


श्रादाधिक विकास के प्रन्तगंत संरचनात्मझ परिवर्तन : उत्पादन, 

पट उपभोग, रोजगार, निवेश ह्लोर व्यापार के सगठन मे परिवर्तत ..... 
*+. (इताएणाओं (०६०5 ७०१९९ ऐ७फ९0फपप९एछ। : (730६0 0 ॥6 

+. ₹)०ए०४0०७ 0 ?7049९०06, (०05ए9ए७9(००, :#ए ०), 

+.. छश्थडफिशा। द& एत्बढर 


आर्थिक विकास के प्रन्तगंत सरचनात्मक परिवर्तन ने 
«.. ठत्पादन की सरचना, उपयोग च प्रवृत्तियाँ 
हे उपभोग में सरचनात्मक परिवर्सेन पल 
ह्यापार में सरचनात्मक्त परिवतेन कक 
विलियोग के स्वरूप मे प्रिदर्तत हक 


रोजगार के ढाँछे में परिवर्तन 


७३ >+ ७०७ ७ ६3 


आन 
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अनुक्रमणिका सी 


_4 झ्रायिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसन का प्रध्ययन 
(१०० ठाएचतात फएन्न८१०7३, 0९कर$00१ छंजाफशर 9 ॥8 (०चर5- 
थ्र्ए- #एए05 0६ हतलशा६ ३९०२४ ६० ठ0ज5 ९४९) 


प्राधिक विकास के प्रमुख तत्त्व 

श्राथिक विकास के कारक भौर उनकी सापेक्षिक देन 
झ्राथिक विकास को अब्रवस्‍्थाएँ कि 
विकास दरो के विभिन्न कारको के योगदान का देसीसन 


५ का गुल्याकन 


(3) ६शधक विकास से सम्बन्धित विचारषाराएँ : लेविस, हैरड- 
च्ट डोमर, महालनोबिस तथा श्रन्य 
(47070०१०४९१4० ॥6 १0७7७ ० ऐक्तशे०कृप्शा। ; 7,0%)$, ]4970। 








(/ए0ण०४ एैक्किडाव०्फे4 254 00९09) ह 
श्रार्थर लेविस का झाविक बुद्धि का सिद्धान्त ४ बडे 
४महाजनोबिस मॉडल २००८... 9:22 रन 


मर 
नकसे, रोडन, हर्पमैन, मिनट एवं लेबेन्स्टीन की विचारधारा 


कलम 


6 पझ्रायिक विकास के लिए नियोजन 
2 (?]899799॥ 60% 8९०७०॥१९ 67009) 


नियोजित और अनियोजित श्रथें-व्यवस्था की तुलना कक 
नियोजित प्रथे-ब्यवस्था की श्रेष्ठता 

नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बातें 

नियोजन की सफलता की शर्ते 


कि 
7 बचत दर व विकास-दर को प्रभावित करते दाले तत्व 


>ह- (ए४८६७०३ छिी०धण्ड ० 5308 १०६७ 8०8 86 0 - दा 
छा्फ़ात ए४(७) 


बचत-दर को प्रभावित करने वाले त्तत्त्व 
विकास-दर झौर उसे प्रभावित करने वाले तत्व 


हि 8,/दत्तीय साधनों की गतिशीलता 
(शक्तरा।बन्राणा ण॑ एक्टर छ९5००7०९5) 
साधनो के प्रकार 
गतिशोलता को निर्धारित करने वाले कारक 
साघनो का निर्धारण 
योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलताः 
बचत और विकास * भारत में राष्ट्रीय बचत झार्दोलन 








72 


72 
83 
85 


89 


97 


8 
05 
]]9 
घट 


वा 


448 
449 
458 
62 


68 


68 
उय 


३274 


[74 
475 
754 
ह्ड़् 
88 


#! अनुक्रमणिका 


9 उपभोग वस्तुय्रों भ्रौर मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए माँग के झमुमान, 
आदा-प्रदा प्रुणाँक्नों का उपयोग ल्‍्ने 


(ए0शएआएँ शि०)४८४०७७ ईण (०४४०५णा ५0०३५ 95७ऐ १002:७९8४0० 
60०१5 06 ए5९ ० ०कण॑-0एॉ7ए (०-९गिव९ण३) 


आ्राव-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओ को माँग के अनुमान बल्ब 
ग्रादा-प्रदा तकनीकी 


0 |उत्पादन-लक्ष्यों का निर्धारण 
(0श्शक्षएआ0900॥ ० 0प्रीफाए४ (फ्रड्टशड) 


भारतीय नियोजन मे लक्ष्य-निर्धारण लक 
]4 उत्पादन क्षेत्रों मे बिनियोगों का झावंटत कड 
([3.00840॥ ० ॥77650९0 ॥एरकए2४0 शिएए९00 56005) 
विनियौग विकल्प की श्रावश्यक्रता कर 
अर -विकसित देशो की विनियोग सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ 
वितियोग मापदण्ड लक 
अरथ-व्यवस्था के क्षेत्र के 
किस क्षैत्र को प्रायमिकता दी जाए?े हब 
क्रषि मे विनियोग क्‍्योरे ल्‍आ 
उद्योगों मे विनियोग ने 
सेवा-ज्षेत्र में विनियोग 


तीनो क्षेत्रों मे समानान्तर व सन्तुलित विकास की प्रावश्यकता 
2 विभिन्न क्षेत्रों मे विनियोगो का श्रावटन 
(है०2४४०॥ ०६ 07९5६श( 8९९९७ ॥0॥7९7९४६ २९९:०#9) 
विभिन्न क्षेत्रों मे विनियोगो का भ्रावटन 
भारतीय नियोजन और सन्तुलित प्रादेशिक विकास 
3 निजी भर सार्वजनिक क्षेत्रों मे विनियोगों का झावंटत 
(द्रा०्ट्आाणा ण॑ 7765007 फशंक्तश्ट0 शाएऑर जात 
एपा९ 8९००७) ः 
सार्वजनिक प्लोर निजी क्षेत्र का श्र्य 


प्राथिक विकास मे निजी क्षेत्र का महत्त्व 

प्राथिक विकास में सावेजतिक क्षेत्र का महत्त्व 
बिनियोगो का भावटन 

भारत मे निजी भौर सार्वजनिक क्षेत्रे मे विनियोग 


44 विदेशों विनिमय का ग्रादटन 
#वएल्‍्श्रा०0 रण 7०शए० एंडफो्ाहल) 


विदेशी विनिमय का महत्त्व श्र आवश्यकता 
विदेशी विनिमय का भ्रावटन 
भारतीय नियोजन मे विदेशो विनिमय का प्रावटन 


492 
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94 
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208 
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294 
29 
29 
2234 
224 
226 
227 


230 


230 
232 


235 


236 
236 
2359 
242 
243 


249 
249 


254 
235 


45/ मल्य-नीति भोर वस्तु-तियन्त्रण , 
जरशियलह एगारए शव (.०0ण००0 (०गणें) 


मूल्य नीति का महत्त्व 

मूल्य नीति का उद्देश्य 

मूल्य-्नीति भौर प्राथिक विकास 

मूल्य-्नीति के दो पहलू 

मिश्चित अर्य-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त 
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य नीति 
बस्तु-नियन्त्रण 

भारतोय नियोजन में मूल्य और मूल्य नीति 


की प्राम्तरिक वर, प्रत्यक्ष ग्रौर भ्रप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ 


झनुक्रम शिवा 77 


नमन 


6 परिषोजना सूल्याकन फे भातदण्ड, विशुद्ध चतंमान मूल्य भौर प्रतिफल 


(एमआाशश4 407 ए7०]६९८६ एच्कएशा07, िल 0760॥ ४8)06 20ऐ वतधगरओों 


ए२१(९ 0 २९०7७, एि।रट( ब्रा [046७0 (0585 शादे छथथी७छ) 


परियोजना मूल्याँकन के मानदण्ड 

विशुद्ध वर्तेमान मूल्य विधि 

भ्रान्तरिक प्रतिफल दर 

प्रान्तरिक प्रतिफल दर तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य 
मानदण्डो की तुलना 

परियोजना मूल्यांकन की लागत-लाभ विश्लेषण 
विधि की प्रालोचना 

प्रत्यक्ष व भ्रप्रत्यल लागतें व लाभ 


भाग-2 भारत से झ्राथिक नियोजन 
(स्ल्णाण्प्रांल शक्रापराए् 0 |वां9) 


4 भारतोय नियोजन 
एाण्काथा ए)9प्राएड) 
सिपस्पस्घरण। "पेशनः 
राष्ट्रीय आयोजन समिति 
अम्बई योजना 
जन योजना 
गाँधीवादी योजना 
अन्य योजनाएँ 
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन 
* भारत मे नियोजन घसमाजवादी समाज का आदर्श 


बब्बर 
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259 
260 
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254+ 
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# अनुक्रमणिका 


2 योजनाओं से विकास, बचत एवं विनियोग दरें--नियोजित तथा 
बास्तव में प्राप्त कर 
(छा०फजश॥ रि।९५ आ0 59002 ([77९577690) ऐ463--7क्वणा€्व 


शाएऐं 8९॥९४९0 30 4॥९ ?]9$) * 
भारत मे नियोजित बचत एव विनियोग की स्थिति भक 
विकास दर से 


3 प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ--क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तोय 
झावटन तथा उपलब्धियां 


(म्गा5४ पशआा४४ एाए€ १८३४ ?0905--5 600 वे 2ाइश३, 
पछ३कछग कषाण्ट्याता शाएं #तयाशश्आाश्त5) 


योजनाम्रो मे वित्तीय आवटत 
योजनाओं मे क्षेत्रीय लक्ष्य कस 
प्रथम तीन पचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन ... 


4 विनियोग-बृद्धि के उपाय और उत्पादकता-सुधार के उपाय 
(0॥९५5०९४ (0 490९95९ [07€डंए ला खा6 0॥९३50:९5 ॥0 
वुक्नर०१९ ए700 लाए 


विनियोग वृद्धि के उपाय 
उत्पादकता सुघार के उपाय 





5 भारतीय योजना-परिव्यय के भावटन का सूर्ल्पॉकन हक 
(एस्‍ासडाक ताँ एच &श5ल्‍्जा ०७ 5 700:9) 
प्रथम पच्रवर्षीय योजना को प्रायमिकताएँ 
द्वितीय पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ 
तृतीय पचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ 
चतुर्थे योजना में प्राथमिकताएँ कर 





6 चतुर्य योजना का मूल्यांकन 
(#फशाभज्व ज॑ँ छै९ ए०ए४ ए]99) 
परिव्यय भ्रौर निवेश 


परिव्यय की वित्त व्यवस्था और उपलब्बियाँ 


4 पांचों पचर्षीय योजना (974-79]) रु 
(एफ एन धैशश7 ९)990) 


प्रौँचब्ी योजना का विस्तृत विवरण 
पाँचदी योजना के कुछ श्रश्न चिह्न 
974-7 प्लौर 975-76 के लिए वाधिक योजनाएँ 


976-77 के लिए वाषिक योजना का दस्तावेज 
झाज का भायोजन 


पाथिक कायापलद के प्रद्धि निराशा का कोई कारण नहीं 
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372 
373 


380 
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पनुक्रमरिका श 


8 भारत में घोजना-निर्माण प्रक्रिया प्रोर क्रियान्वयन की प्रशातरीय मशोनरी 44 
फ्डः (प॥6९ &0फाहाब्राश।९ %9९077वल्‍67ए 7 शिंग्य 07ए्रणैज079 ९70९९5३ जाएं 
उुफएस्णालाँआता की 709) 


भारत में याजना-निर्माण की प्रक्रिया हर 44 
भारत में योजना-निर्माण की तकनीक 4!8 
योजना-निर्माण्ण और ज़ियास्वयन की प्रशासकीय मशीनरी .... 422 
योजना का क्रियास्दयन बे 429 
भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा 43॥ 


0 में गरीबों प्रोर भ्रसमानता 9फ) ० ततः 435 


(ए०९7) 904 ॥9९(०७॥१४ 40 [7074' 


भारत में गरीबी ग्रौर विषमता वो एक भवक डे 435 
(क) दाडेकर एवं नीलवण्ठ रथ का ग्रध्ययन 436 
(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का प्रध्ययन 439 
(ग) डॉ रामाश्षय राय बा आधित्र विपप्रता पर अध्यपन 440 
(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग-मण्डलो के महासघ 

द्वारा क्या गया प्रष्पययन नन्हे 443 
(ड) भारत मे गरीबी की 974-75 में स्थिति न 444 
गरीबी वा मापदण्ड ग्रौर भारत म गरीबी 445 
गरीबी झौर झसमानता के मापदण्ड हे 446 
भारत म॑ गरीबी भ्रौर ग्रतसमानता के कारण ८ 447 
गरीबी एवं प्रसमानता को दूर भ्रथवा कम बरने के उपाय 450 
पाँचवी पचवर्षीय योजना के प्रति हृष्टिकोश में गरीबों और 
अ्रसमानता को दूर या कम करने सम्बन्धी नीति 452 
बीसनसूत्री भ्राथिक कार्यक्रम और गरीबी पर प्रह्मर ४2 454 


0) अं | 
40/भारत से वेरोजगारो-समस्या का स्वरूप तथा वेकल्पिक/८/ ५ 9-3 


रोजगार भोतियाँ ४५ 457 


(प॥6 ए॥॥ए९ त॑ एकशफफरौएफपारां ?70छांशा जाते 
4शार० हएए०३फ़शचा ९०॥९९5 का 7900) 


“भारत मे बेरोजगारी का स्वरूप और कसम म57 
चेरोजगारी की माप पर 459 
भारत मे बेरोजगारी के अनुमात >>. 460 
भारत मे ग्रामीण बेरोजगारी &ब_ 462 
शिक्षित बेरोजगारी को 466 
बेरोजगारी के कारण जेल 468 
बेरोजगारी : उपाय और नीति हम 470 


बेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समित्ति की सिफारिश के 473 


शा अनुक्रमणिका 


पँचवी पचवर्षीय योजना और बेरोजगारी 
भारत के सगठित क्षेत्र मे रोजगार (974-75] 
राष्ट्रीय रोजगार सेवा (४8, 8.) 


है राजस्थान में श्राथिक नियोजन का सं क्षिप्त सर्वेक्षण 
(५ फ़ाल 9णवए ग॑ 8९०ाण्णार िड्कपएड 7० ए्ब[|ंग्लाआव) 
राजस्थान मे प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ 
राजस्थान की तीन बापिक योजनाएँ (966-69) 
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ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 


(#६80२₹२7 07 ६९०08४0/थ०८ थार0५/॥#) 


आर्थिक विकास का अर्थ 
] और अवधारणा 


(7॥6 #(९कराओड लाए ८०१८०१६ गी ६८०णाणा८ 6०४५) 


बक८क-९+-क-+++++-- 





“संदिष्य मे बहुत वर्षों तक अल्पविक्सित देशो का विकास प्रमेरिका श्ौर रुस 
के बोच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा ॥ विश्व कौ समस्याप्रों मे प्रपनी 
भह॒त्वपुर्ण स्थिति फे कारण ऐसे प्रद्धं-विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का विषय 
रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी 
आवश्यकता विश्व-शक्तियों को हो भ्रयवा जो सैविक हृष्ठि से सामरिक 
महूरव को स्थिति रखते हो॥” -+एच डब्लू शनन 

विकास का अर्थशास्त्र मुख्यत अल्पविकसित देशो के प्राथिक विकास की 
समस्याओं का निरूपण करता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद आथिक विकास विश्व की 
एक सर्वाधिक भहस्वपूर्णं समस्या बन गया है और विश्व के पिछड़े देशो के विकास भे, 
मूलत प्रपनें प्रभावक्षेत्र की वृद्धि के लिए, विश्व की महाशक्तियों के बीच गहन 
प्रतियोगिता छिडी हुई है । वतंमाव शताब्दी के पाँचवें दशक मे और विशेषकर 
द्वित्तीय महायुद्ध के बाद ही विकसित देशो तथा अर्थशास्त्रियों ने अल्पविकसित देशो 
की समस्याओं के विश्तेयश की ओर, उनके आर्थिक पिछडेपन को दुर करने की शोर 
ध्यान देना शुरू किया और आज तो अझल्पविकसित देशो में आथिक विकास के प्रति 
वह जागरण पैदा हो चुका है कि विकास एक युग-तारा बन गया है। 


विकसित राष्ट्र दुनिया के झल्पविकसित देशो की झौर यकायक ही सहानुभूति 
से उमड़ पडे हो, यह बात नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश 
महायुद्ध के बाद खासतौर पर यह महसूस वरने लंगे हैं कि “किसी एक स्थान की 
दरिद्रता प्रत्येक दूसरे स्थान की सर्यृद्धि के लिए खतरा है ।” एशिया और प्रफ्रीका मे 
राजनीतिक पुनरुत्यात की जो लहर फंली उसने भी विकसित देशों को यह महसूस 
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करने के लिए बाध्य. किया कि याँदि वे अल्यनिकसित देशों को आकाक्षाओं की पूर्ति 
की दिशा मरे सहयोगी नहीं हुए तो उनके अत्तर्राष्ट्रीय प्रभाव-क्षेत्र को गहन और 
व्यापक आघात पहुँचेगा | विश्व को भहाशंक्तियाँ झाथिक-राजनोतिक प्रमांव-दोत्र के 
विस्तार मे एक दूसरे से पिछड जाते के भय से झ्ल्पविकप्तित देशों को ग्राथिक 
सहयोग देने कौ दिशा मे इस तरह प्रतियोगी हो उठी ॥ 
इसमे सल्देह नही कि अल्पविकम्तित देशों में व्याप्त गरीबी को दूर करने मे 
धनिक राष्ट्रो की रुचि कुछ हद तक मानवतावादी उद्देश्यों से भी प्रेरित है, लेकिन 
मूल झूप से झौर प्रधानतया प्रेरणा-स्रोत प्रभावदोत्र के विस्तार को प्रतिस्पर्द्धा ही है। 
प्रो० एल डब्लू शैनन ते वास्तविकता का सही सुल्यौकत क्षिया है कि “भविष्य में 
बहुत वर्षों तक अल्पविकत्तित देशो का विकास अप्रेरिका और झूस के बीच गहन 
प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा | विश्व की समस्याद्रो में प्रपती महत्त्वपूर्ण स्थिति के 
कारण ऐसे अद्धं -विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का विषय रहेगे जो या तो ऐसे सुविशाल 
प्राहृतिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी आवश्यकता विश्व-शक्तियों को हो अथवा 
जौ सैनिक हृष्ठि से सामरिक महत्त्व को स्थिति रखते हो [7 
आथिक विकास का प्र्थ एवं परिभाषा 
[74897 90 फलीग्रांजा ण॑ १९०१णाआं९ छ०७॥) 
आथिक विकास से अभिप्राय विस्तार की उस दर से है जो श्रद्धंअविकरसित 
देशों को जीवन-निर्धाह-स्तर (99099७706 ।९४७।) से ऊँचा उठाकर अल्पकाल में 
ही उच्च जीवनस्तर प्राप्त कराए। इसके विपरीत पहले से ही विकप्तित्त देशो के 
लिए. आधिक विकास का आशय वर्तमान बृद्धि की दर को बताएं रखना या उसमे 
बुद्धि करना है । आशिक विकास का प्रर्थ किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के एक नहीं 
बरन्‌ समी क्षेत्रों की उत्पादकता मे वृद्धि करना और देश की निर्घतता को दूर करके 
जनता के जीव स्तर को ऊँचा उठावा है। ग्राथिक विकास द्वासा देश के प्राहंतिक 
और पझन्य साधतो का समुचित उपयोग करके अर्थ-व्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले 
जाया जाता हैं। ग्राथिक विक्रास के विभिन्न पक्षों पर यद्यपि आज भो काफो 
असहमति है, तथापि इसको हम एक ऐसी प्रक्रिया (20०८५६४) कह सकते हैं जिसके 
द्वारा किसी भी देश के साधनों का अधिकाविक कुशलता के साथ उपयोग किया 
जाएं। झ्राथिक विकास की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना बडा बठिन 
है । विभिन्‍न लैखत्ों ने इसवी परिभाषा भिन्न भिन्न विकास के माप के आधारो पर 
की है। 
(क) विद्वानों के एक पक्ष ने कुल देश की ग्राय मे सुबार को झ्लाथिक विकास 
कहा है। प्रो९ कुजवेत्स, पाल एल्वर्ट मेयर एवं वाल्डबिन, ऐ जे यगसन आदि इस 
विधारंधारा के प्रतिनिधि हैं। 
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(ख) विद्वातों का दुसरा पक्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक भाव मे सुधार को 
्राथिक विकास मानता है। इस विचारघारा के समर्थक डॉँ० हिगिन्स, झ्रार्थर लेविस, 
विलियमसन, बाइनर, होवें लिविस्टोन आदि हैं । 


(ग) प्रनेक विद्वान आथिक विकास को सर्वांगीण विकास के रूप मे लेते हैं । 
अग्रिम पक्तियो मे हम इन तीनो ही पक्षों को लेंगे । 


(क) प्राथिक विकास का श्र राष्ट्रीय श्राप मे दृद्ध 


श्री मेयर और बाल्डबित के अनुसार "झ्राथिक विकास्च एक प्रतिया है जिसके 
द्वारा किसी अर्य-व्यवस्था की ब्रास्तविक राष्ट्रीय श्राय मे दीघंकालीन वृद्धि 
होती है" 


झाथिक विकास की इस परिभाषा में तीन बातें विघारणीय है .-- 


. प्रक्रियः (070८९४७)--इसका आशय शभ्र्थ-व्यवस्था के विभिन्न अगो में 
परिवतेत से है। झ्राथिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय मे बुद्धि प्राधिक चल- 
राशियों (५४७४०४७१८७) में परिकर्तन के परिस्णामस्वरूप होती है । इन परिवरतनों का 
सम्बन्ध साधनों की माग और उनकी पूर्ति मे परिवर्तत से है। साधनों की पूर्ति में 
परिवर्तन के अन्तर्गत जनसख्या में वृद्धि, अतिरिक्त साधनों का पता, पूंजी वा सचयन, 
उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अ्रन्य सस्यागत परिवर्तन सम्मिलित हैं । 
साधनो की पूर्ति में परिवर्तन के सांथ ही साथ इनको माग के स्वरूप म॑ भी परिवर्तन 
होता है । आय-स्तर तथा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तत, उपमोक्ताओं के 
अधिमान मे परिघतंन, प्रन्य सस्थागत तथा सगठनात्मक परिवर्तन माँग के स्वष्टप भें 
परिवतंन के उदाहरण हैं। इस प्रकार आथिक विकास के परिणामस्वरूप माग और 
पूर्ति के स्वरूप भे कई परिवततंन होते है । किन्तु ये परिवर्तत आर्थिक विकास के कारण 
और परिणाम दोनो होते हैं । इन परिवर्तनो की सीमा झ्राथिक विकास की गति तथा 
समय पर निर्भर करती है । श्राथिक विकास के ल्षेत्र मे हम विकास प्रक्रिया के कारण 
होने वाली वास्तविक राष्ट्रीय भ्राय मे वृद्धि का ही श्रष्ययन नही करते अपितु इसके 
लिए उत्तरदायी इस प्रक्रिया या इन परिवर्तनो का अ्रध्ययन भी करते हैँ । 

2. वास्तविक राष्ट्रीय ग्राय (ह९७॥ [९४०७५ ]0९076) --आधिक विकास 
का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय ग्राय मे वृद्धि से है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का 
आशय मूल्य-स्तर में हुए पारिवर्तनों के लिए समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 

(बल पिक्ञाणार शिण्वपत 20एचव्त णि. शा०८ (ए#रशाए०४) से है । 
इसका अर्थ देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाझ्नो के कुंल योग के समायोजित 
भूल्य से है। मूल्यों मे वृद्धि के कारण प्रकट होने वाली राष्ट्रीय आय मे वृद्धि आधिक 
विकास नही कहलाती है । अर्थ-व्यवस्था मे वस्तुओ और सेवाओं का उत्पादन वस्तुत 


4. कछाश 2७ छेडतज्राव . हएहछापर 00९9९0०:कारशा॥, 9. 3. 


4 आर्थिक विकाप्त के सिद्धान्त 


निरतर बढ़ना चाहिए | सर्वप्रथम निश्चित वर्ष मे दैश मे उत्पादित वस्तुओं तथा 
सेवाओं का वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्याँकन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ इस 
राशि को किसी झाधार वर्ष के मूल्य-स्तर के सदर्भ मे समायोजित किया जाता है। 
इसके अ्रतिरिक्त आथिक विकास मापने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग न 
करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है । किसी देश से एक वर्ष की 
अवधि में पैदा की जाने वाली समस्त भ्रन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौंद्रिक मूल्य 
को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते है । इसे उत्पन्न करे के लिए जिन साधनों, यन्त्रो 
आदि का उपयोग किया जाता है उनमे मूल्य छास या चिस्रावट (00/70008000) 
होता है जितका प्रतिस्थापत आवश्यक है ॥ ग्रतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मुल्य 
हातस की राशि निकाल देने के पश्चात्‌ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादत बचता है। आधिक 
विकास मे गृल्य-स्तर में हुए परिवर्तद के लिए समायोजित इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
था वास्तविक राष्ट्रीय श्राय मे बुद्धि होनी चाहिए । 


3, दोध काल (.08 एशा०१ ण ६7०)--पआलथिक विकास को सम्बन्ध 
दीर्घकाल से है । आथिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
मे दीघ-काल तक बृद्धि हो । आय में होने वाली अस्थाग्री वृद्धि को आधिक विकास 
गही कहा जा सकता । किसी वर्ष विशेष मे यथोचित वर्षा के कारण कृषि उत्पादन मे 
विशेष वृद्धि ध्रादि झनुकुल परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय आब मे होते बाली 
अस्थायी वृद्धि आधिक विकास नही है। इसी प्रकार व्यापार-चक्रो (720० ०४००४) 
के कारण तेजी के काल मे हुई राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि भी आर्थिक विकास नही है । 
आधिक विकास पर विचार करते समय पन्द्रह, दीस था पच्चीस वर्ष की प्रवंधि तक 
राष्ट्रीय श्राय में होते वाले परिवरतेतों पर ध्यात देना होता है । 


(जल) प्राथिक विकास का अर्थ प्रति-व्यक्ति झाय मे वृद्ध 


उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आाथिक विकास का आशय घास्तविक राष्ट्रीय 
आय मे दीर्घकालीन वृद्धि से है। किन्तु कुछ अ्र्धशास्त्रियों के मतानुसार झाथिक 
विकास को राष्ट्रीय श्राय की गपेक्षा प्रति व्यक्ति श्राय के सदर्भ मे परिभाषित करना 
चाहिए । वस्तुत श्राभिक विकास का परिणाम जनता के जीवन-स्तर मे सुधार होना 
चाहिए । यह सभव है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, किन्तु जदता का जीवत॑-स्तर 
ऊँचा न उठे । जनसख्या से चूद्धि की दर अ्रधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति झ्राय 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी नहीं बढ़े या कम हो जाय । ऐसी स्थिति मे 
शघ्ट्रीय' ब्राण मे दृद्धि होफे हुए भरी देसा विफाकोप्गुस जह्ढी ऋह्या जापान + जब गति 
व्यक्ति आय घंदने के कारण लोगो का जीवन-स्तर गिर रहा हो तो हम यह नही कह 
अबक्ते कि भ्राथिक विकास हो रहा है। अत आशिक विकास मे प्रति व्यक्ति आय मे 
चूड्ि होती चाहिए! इस प्रकार क्र मत कई विक्ासकादी प्रय॑न्‍्शास्त्रियों ने प्रकट 


किया है । 
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प्रो लेविस के अनुसार "आ्रयिक वृद्धि का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में 
बृद्धि से है ।। 

प्रो वलियमसन के झनुसार “आ्राथिक विकास या वृद्धि से आशय उस प्रक्रिया 
से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का प्रति व्यक्ति 
बस्तुओ या सेवाओ के उत्पादन मे स्थिर वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं । 


प्रो वेरन के शब्दो मे “आ्राधिक विक्रास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति 
व्यक्ति भौतिक वस्तुझ्रो के उत्पादन में बुद्धि के रूप में परिभाषित कया जाना 
चाहिए ।” 


बुकानन श्रौर एलिस ने भी इसी प्रकार की परिमापा देते हुए लिखा है कि 
“विकास का श्रर्थ अद्धं-विकसित क्षेत्रो की वास्तविक आय वी समावनाओ में वृद्ध 
करना है जिसमे विनियोग का उपयोग उन परिव्तनो को प्रभावित करने और उन 
उत्पादक साधनों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक 
भ्राय में वृद्धि का वादा करते हैं ।/ 


(ग) श्राथिक विकास सवोंगीए विकास के रूप मे 


अधिकाश प्राधुनिक अर्थ-शास्त्री आथिक विकास की उपयुक्त परिभाषाप्रो 
को अपूरं मानते हैं। वास्तव में उपरोक्त परिभाषाएँ झाधिक प्रगति को स्पष्ट करती 
हैं जबकि आर्थिक विकास झ्ाथिक प्रगति से प्रधिक व्यापक है । ग्राथिक विकास मे 
उपरोक्त प्राथिक प्रगति के अतिरिक्त कुछ परिवर्तत भी सम्मिलित हैं। प्राथिक विकास 
का श्राशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति भ्राय मे वृद्धि से ही नही है । यह समव है कि 
प्रति व्यक्ति प्राय की वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन स्तर उच्च न हो क्योकि 
प्रति व्यक्ति उपभोग कम हो रहा हो । जनता बढी हुई आय से से श्रधिक बचत कर 
रही हो या सरकार इस बढी हुई आय का एक बडा भाग स्व्य सैनिक कार्यों पर 
ऊपयोग कर रही हो | ऐसी दशा मे राष्ट्रीय भर प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होने पर 
मी जनता का जीवन-स्तर उच्च नही होगा । इसी प्रकार राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि होने 
पर भी सभव है । अ्धिकाँश जनता निर्घन रह्‌ जाए और उसके जीवन-स्तर भे कोई 
सुधार न हो क्योकि बढो हुई श्राय का अधिकाँश भाग विशाल निर्घन वर्ग के पास जाने 
की अपेक्षा सीमित धनिक वर्ग के पास चला जाए। झत कुछ अ्र्थ-शास्त्रियों के 
अनुसार आथिक विकास मे घन के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनका न्यायोचित 
वितरण भी होना चाहिए ( इस प्रकार कुछ विचारक आर्थिक विकास के साथ कल्याण 
का भी सम्बन्ध जोडते हैं ॥ उनके अनुसार आशिक विकास पर विचार करते समय 
न केवल इस बात पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि क्तिना उत्पादन 
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6 आशथिक विकास के सिद्धान्त 


किया जा रहा है अपितु इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार 
उत्पादन किया जा रहा है । गत आर्थिक दिकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति 
व्यक्ति प्राय मे वृद्धि, जनता के जीवन-ल्तर में सुधार, पर्थ-व्यवस्था को सरचना में 
परिवतंत, देश की उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि, देशवासियों की मान्यताओ्ो एवं दृष्ठिकोणों 
में परिवर्तत तथा मातद के सर्वायीण विकास से है / विक्रास को परिमाणात्मक एवं 
गुणात्मक दोनो पक्षों से देखा जाना चाहिए । इंस हृष्टिकोर से सयुक्त राष्ट्र सघ की 
एक रिपोर्ट में दी गई ग्राथिक विकास की यह परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त हैं “विकास 
मातव की भौतिक आवश्यकताओं से नही अपितु उसके जीवत की सामाजिक दशाप्रो 
के सुधार से भी सम्बन्धित है अत विकास म केवल ग्राथिक वद्धि ही है, किन्तु आधिक 
बुद्धि और सामाजिक, सास्कृतिक, सस्थागत तथा आशिक परिवतंनो का योग है ॥” 
किन्तु धस्तुत उपरोक्त परिवर्ततों को माप सकता अत्यन्त अ्रसम्भव है और जेसा 

कि श्री मेयर और बाल्डविन ने बतलाया है, “विकास की अनुशुलतम दर की व्याख्या 
करने के लिए हमे झ्ाय के वितरण, उत्पादद की सरचना, पस्तदगियाँ, वास्तविक 
लागते (१६४) ००४४) एवं वास्तविक भ्राय में वृद्धि से सम्बन्धित अन्‍य विशिष्ट 
परिवतंनों के बारे भे मूल्य-निर्णय (५७|५९४-7००४शः०॥/$) देने होगे ।” 

अत मूल्य निर्णय से बचने एवं सरलता के लिए अधिकाँश अर्थशास्त्री 
ग्राथिक विकास का तात्पर्य जनसख्या मे बृद्धि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक ग्राय 
मे वृद्धि से लेते है। 
अन्य परिभावाएँ 

श्री पाल एलवर्ट के अनुसार, “यह (्राथिक विकास) इसके सबसे बडे उद्दं श्य 
के द्वारा सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक आय मे 
विस्तार के' लिए एक देश के द्वारा अपने समस्त उत्पादक साधनों का शोपण है।” 

प्रो ए जे यगसत के अतुसार “आधिक प्रगति का आशय झाविक उद्ंश्यो 
को प्राप्त करने की शक्ति मे वृद्धि है ।” उन्होने वास्तविक राष्ट्रीय झ्राथ को आशिक 
उद्दें श्यो को प्राप्त करने की शक्ति का सूचकाँब' माना है। 

ओ० डो० ब्राइटसिंह के सत से, “आ्ाथिक वृद्धि का बर्थ एक देश के समाज 
के अविकसित स्थिति से आथिक उपलब्धि के उच्च स्तर मे परिवर्तित होने से है ।” 

श्री साइमन कुजनेत्स के शब्दों मे, “आथिक विकास को मापने के लिए हम 
उसे या तो सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के रूप मरे या स्थिर कीमतो पर सम्पूर्ण 
जनसख्या के उत्पादन के रूप में अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में परिमापित 
कर सकते हैं ।” 

ग्राथिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा प्रारथिक उन्नति 
(#९०४०१४० 200थ०कृपथ०६, 22०घक्रांट द/0#क: शव 
एऋ०0०0णाएईंट छण्ट्रा८5७) 
आधिव विवा्स, झौधिक वृद्धि, आधथित उन्नति एवं दीघंकालीन परिवतंन 
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(8०८ण० 0॥998०) आदि वहुघा एक ही भ्र्थ मे प्रयुक्त विए जाते हैं । किन्तु 
शुम्पीटर, श्रीमती उयु हला हिक्स झादि अर्थशास्त्रियो ने आधथिक विकास (200707900 
06ए००एफ़था।) और ग्राविक वृद्धि (80०7० 070०७॥॥) मे अन्तर कया है। 


आर्थिक विकास का सम्बन्ध अ्रद्धं-विवसित देशो वी समस्याओं से है जबकि 
आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध विकसित देशो की समस्याझ्रों से है। झ्राथिक विकास का 
प्रयोग विकासशील देशो के लिए किया जाता है जहाँ पर अप्रयुक्त या अशोषित 
साधनों के शोपण की पर्याप्त सभावनाएँ होती हैं ॥ इसके विपरीत ग्राथिक वृद्धि का 
प्रयोग आर्थिक हृष्टि से विकसित देशो के लिए क्या जाता है जहाँ भ्रविकांश साधन 
विकसित होते हैं। इसी प्रकार शुम्पीटर ने भी ग्राथिक विकास और झाथिक वृद्धि मे 
भ्लेद स्पष्ट किया है। उनेके अनुसार विकास स्थिर स्थिति (900० झाप्थ॥0॥) से 
असतत (075८0700000७5) और स्वत (99०7:६४८०४५). परिवर्तन है जो पूर्व 
स्थित साम्य की स्थिति को भग कर देता है जबकि श्राथिक वृद्धि जनसख्या और 
बचत की दर मे सामान्य वृद्धि के द्वारा झाने वाला धीरे-घीरे और निरन्तर परिवर्तन 
है । एवरीमेन्स इकानामिक डिक्सनेरी ने इन दोनो के भेद को निम्नलिखित शब्दों मे 
और भी स्पष्ट किया है-- 


“सामान्य रूप से झ्राथिक विकास का आशय केवल झथिक वृद्धि से ही है । भ्रधिक 
विशिष्टता के साथ इसका उपयोग वृद्धिमान भर्थ-ब्यवस्था के परिमाणात्मर माप 
(जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय मे वृद्धि की दर) का नहीं बल्कि आधथिक, 
सामाजिक तथा भ्रन्य परिवतंनो का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके कारण 
बृद्धि होती है । अत वृद्धि मापनीय एवं वस्तुगत है। यह श्रम, शक्ति, पूजी व्यापार 
की मात्रा और उपभोग में विस्तार का वर्णन करती है और झआथिक वितास निहित 
आशिक वृद्धि के निर्धारक तत्त्व जैसे उत्पादन तकनीक, सामाजिक हृष्टिकोण और 
सस्थाग्रों में परिवर्तन श्रादि का वर्गान करने के उपयोग में लाया जा सकता है । इस 
प्रकार के परिवतेन ग्राथिक वृद्धि को जन्म देते हैं ।” 


इसी प्रकार झाथिक बुद्धि (8००7०ाा० 67090) तथा आथिक प्रगति 
(8००॥०४४० ?०ह९5५) में अन्तर किया जाता है। श्री एल० एन० बरेरी के 
अनुसार आशिक प्रगति का भ्रर्थ प्रति व्यक्ति उपज (एल ट॥ए/8 ?70060८() में 
वृद्धि से है जबकि ग्राथिक वृद्धि का आशय जनसख्या ओर कूल वास्तविक झ्राय दोनो 
में वृद्ध से है। उनके अनुसार ग्राविक वृद्धि के तीन रूप हो सकते है। अंथम 
प्रगतिशील (?०ह९४४४७) वृद्धि जो तब होती है जबकि कुल आय मे वृद्धि 
जनसंख्या मे वृद्धि की अपेक्षा अतुपात से अधिक होती है । द्वितीय अधोगामी वृद्धि 
(8८87४४४४६ 87०७॥४४) , जब जनसरया मे वृद्धि कुल आय मे वृद्धि की अपेक्षा प्रधिक 
अनुपात मे होती है । तृतीय स्थिर आशिक बुद्धि (80णा»आ३ हाण्शत), जब दोनो 
में एक ही दर से दृद्धि होती है । 
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इतना सब होते हुए भी आधिक विकास, आधिक वृद्धि, श्राथिक अग्रति आदि 
शब्दों को ग्रधिकांश अर्थशास्त्री पर्यायवादी शब्द के रूप में हो प्रयुक्त करते हैं । 
प्रो० पाल० ए० बेरन का कथन है कि, “विकास” और “वृद्धि” की घारणा ही कुछ 
ऐसे परिवर्ततव का सकेत देती है जो समाप्त हुए पुराने कुछ की अपेक्षा नया है। 
प्रो० विलियम आर्थर लेविए ने 'वृद्धि' शब्द का उपयोग किसा है किन्तु परिवर्तन के 
लिए यदा-कदा 'विकास” और 'प्रगति” शब्द का मी उपयोग करना उन्होने वाँछनीय 
सभभा है। 

आर्थिक विकास की प्रकृति 
(पिन्नापार ण॑ 7८णाणाांट ठ0च्ञी) 


ग्राथिक विकास के अर्थ को विशद्‌ रूप से समर लेने के उपरान्त इसकी 
प्रकृति बहुत कुछ स्वत स्पष्ट हो जाती है। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक भरये-व्यवस्था 
जन्म (8070), विकास (0098), प्रतत (02289) और मृत्यु (0८॥॥) की 
प्रक्रिया्रों से गुजरती है | झ्राधिक विकास इसका कोई प्रपवाद नही है। अविकसित 
प्रथवा अर्द्ध विकसित प्र्थ-व्यवस्था शने -श्ने विकास की ओर अग्रसर होती है भौर 
पूर्ण बिकास की अवस्था प्राप्त करने के बाद क्रमश पतन की ओर बढती है। हो, 
प्राज के वेज्ञातिक मु में इस प्रतन की क्रिया पर अक्रुश लगाना अवश्य बहुत कुछ 
समव हो गया है। झाज वंज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारण किसी भी राष्ट्र को 
पुराने होने की सजा देता मुश्किल है पर ऐसे देशों को दू ढ निकालना असस्भव नहीं 
है जिनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ पुरानी हो गई हैं श्रौर श्पनी ग्रवंनत अवस्था के कारण मे 
क्ेबल अपने देश के लिए बरत्‌ अत्य देशों के लिए भी समस्या बी हुई है। फिन्‍्तु 
इतना सब कुछ होते हुए भी यह सुनिश्चित है कि आथिक विकास को झोर बढते 
रहना एक सत्त्‌ प्रक्रिया है, जो सम्राप्त नहीं होती। आशथिक विकास की श्रकृति 
गतिशील है जिसका भुरय उह्ू श्य आर्थिक प्रगति के भ्रध्ययन के आधार पर दीघंकालीन 
अवस्था में आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण और मूल्यवान निष्कर्ष 
प्राप्त करना है । झ्राथिक विकास के सम्बन्ध भे झ्ाथिक उसार चढ़ावों का ग्रध्ययन 
अल्पकाल में नहीं किया जा सकता । झधिक विकास दीघेकाल की देव है। ऋधिक 
विकास मे एक देश की प्र्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रो मे उत्पादन के उच्चत्तम स्तर को 
प्राप्त करना होता है ओर इसके लिए आशिक शक्तियों में आवश्यकतामुसार फेट 
बदल करते रहना पड़ता है और इन सब का अ्रध्ययत करना पडता है। ग्राथिक 
विकास की अ्रकृति को समभने के लिए हमे स्थिर (8/88०) झौर गतिशील 
(0)0ए0०)--इन दो आाथिक स्थितियो को समझ लेना चाहिए । 

भोौतिक-शास्त्र मे स्थिर अथदा स्वैतिक (8048०) दशा वह होती है जिसमे 
गति तो होती है, किन्तु परिवर्तेत मही अथवा दुसरे शब्दों मे गति का पूर्शो अभाव 
नहीं होता, बिन्छु फिर भी यति की दर सम्ात रहती है । बह गति एकरस रहती है 
भ्र्थात्‌ इसमे सामयिक रूप से अचानक झटके नहीं लगते | इसमें अ्रनिश्चितता का 
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प्रभाव रहता है । कहते का अय॑ यह है कि स्विरावस्या कोई श्रकर्मण्यता की अवस्था 
नही है वरन्‌ यह भ्र्थे-व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमे कार्य बिना किसी बाघा 
के समान गति और सरल रूप में चलता रहता है। जब अर्थशास्त्र मे प्रयुक्त को 
गई झाथिक मात्राएँ समान होती हैं तो इसे स्थिरता वी अवस्था कहां जाएगा। 
अर्थ-ब्यवस्था इन स्थिर मानाझो की सहायता से ही प्रगति के पय पर बढती रहती 
है। मार्शल के कथनानुसार, "किसी कार्यशील, उिन्तु अपरिवर्तनीय प्रणाली को स्थिर 
अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता है ।” 
प्रो मैक्फाई ने माना था कि स्थिर अवस्था एक ऐसी प्राजिक प्रणाली है 
जिसमे उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को नियत्रित करने वाले साधन 
स्थिर होते हैं प्रथवा स्थिर मान लिए जाते है। जनसख्या उम्र भ्रथवा मात्रा की 
दृष्टि से बढती हो नही है श्रौर यदि बढती हैं तो उत्तादन की मात्रा भी उसी अनुपात 
में बढ जाती है । प्रो स्टिगलर (808|57), प्रो बलाक॑ (0270) तथा प्रो दिनधर्गन 
(प४४/धह्टआ) प्रादि ने भी स्थिर प्र्यशास्त्र का अ्र्यं स्थिर अर्थ-न्यवस्था से लिया 
है । कला का कहना है कि “बह गथं-व्यवस्था स्थिर है जिसमे जनसख्या, पूँजी, 
उत्पादन प्रणाली मनुष्य वी आवश्यकता श्ौर वेयक्तिक इकाइयों के स्वरूप में कोई 
परिवर्तन नही होता ।” स्टिगलर महोदय का मत था कवि “स्थिर भर्थ-व्यवस्था में 
रुचि, साधन एवं तबनीकी--इन तीनो मे क्सी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ।” 
प्रो जे के मेहता ने स्थिरता का अर्थ बताते हुए इसे ऐसी स्थिति माना है जो 
निश्चित समय के बाद भी उसी रूप मे बनी रहती है। यदि निश्चित समय के बाद 
उसकी भ्रवस्था में परिवर्तन ग्रा जाए तो वह गत्यात्मक स्थिति कहलाएगी । 
स्थिर भ्र्थशास्त्र का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। इसके कई लाम हैं। यदि 
इसकी सहायता न ली जाए तो परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्था का भ्रध्यपन करना 
अत्यन्त जदिल बन जाए। झ्राथिक परिवतंनो की प्रकृति स्वमेव ही जठिलतापूर्णे होती 
है । गतिशील प्र्थ-ब्यवस्था का वैज्चानिक रूप से अध्ययन करने के लिए छोटी पे छोटी 
स्थिर अवस्थाओ मे विभाजित कर लिया जाता है। निरतर होने वाले परिवर्तन 
पर्याप्त अनिश्चितता ला देते हैं और इसलिए गतिशीलता का ग्रध्ययन कठिन बन 
जाता है । इस सम्बन्ध मे यह कहना उपयुक्त है कि गतिशील श्रर्थशास्त्र स्थिर 
अ्रथृशास्त्र पर लगातार टिका है इसलिए स्थिर अर्थशास्त्र के कानून गतिशील 
अर्थशास्त्र पर भी लागू होने चाहिए । 
स्थिर अर्थशास्त्र के विपरीत गतिशील अर्थशास्त्र परिवर्तन से सम्बन्ध 
रखता है। दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र मे 
नहीं किया जा सकता। गतिशील अथंशास्त्र अरथं-व्यवस्था मे निरन्तर होने वाले 
परिवरतेतों, इन ॒परिवतेनो को प्रक्रियाओं और परिवर्तव को प्रभावित करने वाले 
विभिन्न कारणों का झ्व्ययत करता है। गतिशील अर्थशास्त्र को अदेझ प्रकार मल 
परिभाषित किया गया है | रिचार्ड लिप्से (०040 [09889 ) के कल नुसार इसमे 


0 आराथिक विकास के सिद्धान्त 


व्यवस्था की प्रणालियाँ, वेयक्तिक बाजारों थथवा सम्पूर्ण अे-व्यवस्था की अयतुलित 
दर्शाओ का अध्ययन किया जाता है ।” अथै-व्यवस्था में प्राय परिवर्तत होते रहते 
हैं । इनके फलस्वरूप असतुलन उत्पन्न होता है। इस असतुलद का अध्ययन गतिशील 
अर्थशास्त्र करता है । जे बी कलाक (7 छ ८7८४) के मतानुसार गतिशील 
अर्थ व्यवस्था मे जनसख्या, पूँजी, उत्पादन कौ प्रणालियाँ और औद्योगिक सगठत का 
रूप बदलता रहता है | इसमें उपभोक्ताओं की आवश्यक्ताशों में वृद्धि होती रहती 
है । गतिशील विश्लेषण में इन समस्त परिवनतरों का विश्लेषण किया जाता है । 


हैरोड (प्रआ0०0) यह मातते थे कि गतिशील प्र्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में 
निरन्तर होने वाले परिवर्ततो का विश्लेषण है । उनके शब्दों मे गतिशील अर्थशास्त्र 
विशेष रूप से निरन्तर होने वाले परिवत्तनों के प्रभावों ग्रौर निश्चित किए जाने वाले 
मूल्यों में परिवर्तत की दरो से सम्बन्ध रखता है ।* 


जीवन की विभिन्न समस्याएँ गतिशील प्रयेशास्त्र के अध्ययन को आवश्यक 
बना देती हैं क्योकि स्थिर विश्लेषण उनके सम्बन्ध में अधिक उपयोगी छसिद्ध नही 
होता । एक सन्तुलन बिन्दु से लेकर दूसरे सन्तुललव बिन्दु तक जो परिवर्तन हुए उनका 
अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र भे तही किया जा सकता । दे केवल गतिशौल प्रर्थशास्त्र के 
अध्ययन द्वारा ही जाने जा सकते है । 


चास्तव में गतिशील और स्थिर विश्लेषण दोनों की ही ग्रपत्ती अपनी सीमाएँ 
हैं और इन सीमाओं मे रहते हुए वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं तथापि वास्तविकता 
तो यह है कि इतमे कोई भी विश्लेषण अपने ग्राप मे पूर्ों नही है । प्रत्येक दूसरे के 
बिना अबूरा है । यहाँ तक कि चह्‌ जिन कार्यों को सम्पन्न कर सकता है उन्हे मी 
दूसरे की सहायता के बिता सन्‍्तोषजनक रूप से नहीं कर पाएगा। इनमें गतिशील 
भ्र्थशास्त्र अपेक्षाकृत एक नई शाखा है और इसका विकास अभी भी बाँछित स्तर को 
प्राप्त नही कर सका है। यद्यपि अतेक विचारको ने इसके विकास से झऋपना योगदान 
किया है, किन्तु ग्रभी तक इसका कोई अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त आविष्कृत नहीं हो 
सका है । 


विकास का अर्थशास्त्र (870707705 ० 570%४8/0) एक गतिशील अथवा 
ब्रावैगिक (72)/7477/0) अर्थशास्त्र है। आथिक विकास का एक ऋ्रसिक' चक्र होता 
है जिसमे सेव परिवर्तेव चत्रते रहते हैं । एक देश की अर्थ-व्यवस्था मे अनेक घटक 
होते हैं जिनमे समय-समय पर परिवतेन होते हो रहते है और इन परिवतेनों से 
आथिक विकॉर्स की गति तथा दिशा का मान होता है । आर्थिक चिकास की प्रक्रिया 
का अध्ययन करने के लिए गतिशील भ्र्थ-शास्त्र का ही सहारा लेना पडता है शोर 
इसौलिए यह कहना समीचीन है कि ग्राथिक विकास की प्रकृति गतिशील है | इसका 
अध्ययन स्तर मथां स्थैतिक न होकर मूलत गतिशील या प्रारंगिक होता है । 
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आथिक विकास का साप 


[९5छशाणता ण :९णाणांट छा०एफि) 


आशिक विकास वा सम्बन्ध दीघकालीन परिवतंनों से होता है, थ्रत. इसको 
कोई सही या निश्चित माप देना वडा कठिन है । आर्थिक विकास के माप के सम्बन्ध 
मे प्राचीन और आधुनिक भ्रर्यशास्त्रियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए है। 


(क)] प्राचोन भ्रथंशास्त्रियों के दिचार 


प्राचीम अयंशास्तियों मे घाशिज्यवादियों का विचार था कि देश में सोना- 
चाँदी के कोष में बूद्धि होता हो शग्राथिक विकास का माप है। इसी हृष्टिकोश के 
आ्राधार पर उन्होंने देश के झ्राथिक विकास के लिए निर्यात बढाने के सिद्धान्तो पर 
बल दिया और ऐसे उपायो का पक्ष लिया जितसे निर्यात में वृद्धि सम्भव हो । वाद में 
एडम स्मिय ने विचार प्रकट क्यिः कि वस्तुओं और सेवामं के उत्पादन में भ्रृद्धि होते 
से देश का झ्ाथिक विकास होता है। अपने इसी विचार के श्राधार पर उसमे कहा 
कि आर्थिक क्षेत्र मे सरकार द्वारा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ताकि लोग प्रविकाधिक 
उत्पादय कर सके और अ्धिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके जिससे लोक-कल्याण मे 
अधिकाधिक वृद्धि हो । एडम स्मिथ के समकालीन अ्र्थशास्त्रियों ने भी कुछ इसी 
प्रकार के विचार प्रकट किए । उन्होंने कहा कि यदि देश में उत्पादन की मात्रा तीब्र 
होगी तो स्वत ही आथिक विकास की गति बडेगी, अन्यथा आाधथिक विकास सम्भव 
नहीं हो सकेगा । इन सब अथंशास्त्रियो के विपरीत कालमाक््स ने सहकारिता के 
सिद्धान्त का समर्थन किया । उसने कहा कि पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद 
गथ्रा समाजवाद पर चलने मे ही कुशल है ग्रौर तभी देश में लोक-कल्याण व झाधविक 
विकास लाया जा सकता है।जे एस मिल ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति के 
क्रुपरिणामों को दिखाकर, यह विचार प्रकट किया कि लोक कल्याण और आ्राधिक 
विकास के लिए सहकारिता के प्विद्धान्त को महत्त्व देना चाहिए । उसने कहा कि 
सहकारिता ही आथिक विकास का माप हैऔर जिस देश में जितनी अधिक 
सहकारिता का चलन होगा, वह देश उतना ही अधिक लोक-कल्याण और झाथिक 
बिकास की ओर अग्रसर होगा । 
(सो) झ्रार्धुनिक विचारधारा 


आधुनिक अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साथ-साथ वितरण को भी ग्रॉधिक 
विकास का माप माना ) उन्होंने आथिक विकास के माप के लिए किसी एक त्वत्त्व 
पर नहीं वरन्‌ सभी ग्रावश्यक तत्त्वो पर बल दिया और कहा कि इन तत्वों के 
सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता 
है । यदि आ्राधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों का विश्लेषस करें तो आशिक विकास 
के मुख्य मापदण्ड ये ठहरते हैं-- 


]2 बआ्लाथिक विकास के सिद्धान्त 


]. रफ्ट्रीय श्राप--आधुनिक अर्थशास्त्ियो ने आथिक विशास की दृष्टि 
से सकल राष्ट्रीय उत्पादन को व लेकर शुद्ध उत्पादन को ही लिया हैं। सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन आर्थिक विकास का माप इसलिए वही हो सकता क्योंकि इसमे मशीतो व 
उपकरणों पर होते वाली घिसाई या ह स की राशि को घटाते की व्यवस्था सही को 
जाती, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन म ऐसा किया जाता है। इस शुद्ध राष्ट्रीय 
इत्पादन की मात्रा मे वृद्धि आथिक विकास का सूचक होती है, पर शर्त यह है कि 
मह वृद्धि दीपकालीन और निरन्तर होनी चाहिए। 


2. श्राधथ का विररेण -प्राथुविक विवारयारा के अनुसार आथिक 
विकास का दूसरा माप-दण्ड आय का वितरण है। राष्ट्रीय श्राय तो बढ रही हो, 
किन्तु उसका न्‍्यायोवित ढंग से वितरण न हो तो उसे विकास की अवस्था नहीं कहा 
जा सकता । आथिक विकास के लिए यह ग्रावश्यक्र है कि राष्ट्रीप प्राय का इस ढंग 
से वितरण हो कि सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके । यदि बढी हुई राष्ट्रीय प्राय 
का एक बड़ा भाग कैवल गिने चुने व्यक्तियों को ही मिलता है तो इस स्थिति को 
आथिक विकास का सूचक नहीं माना जा सकता । इस बात की पूरी सम्भावना है 
कि राष्ट्रीय झाय बंढने पर भी देश मे दरिद्वता व्याप्त हो। उदाहरणार्थ भारत में 
नियोजन के प्रथम 435 वर्षों मे राष्ट्रीय प्राय 9,530 करोड रुपए से बढ कर 
20,00 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक पहुँच गई और इस तरह प्रति व्यक्ति आय 
266 झुपये से बढ कर 42! रू बाधिक हो गई, लेकित फिर भी अमीर अधिक 
अमीर और गरीब अधिक गरीब होते गए, क्योकि बढ़ी हुईं राष्ट्रीय श्राय का 
त्यायोचिंत ढंग से वितरण नही हो पाया । यही स्थिति श्राज भी विद्यमान है । 


3. गरीब जनता को श्रधिक लाभ--जव तक देश की ययेब जनता की 
आय में वृद्धि होकर उसे अधिकाधिक लाम प्राप्त नहीं होगा तव सक् उस देश की 
झ्राधिक व्यवस्था चिकसित नहीं कही जा सकती । झाथिक विकास के लिए प्रावश्यक 
है कि राष्ट्रीय भ्ौर प्रति व्यक्ति आवे मे वृद्धि हो ओर गरीब जनता को अधिकाधिक 
लाभ मिले । 


4 सामात्य एवं वास्तविक बिक्रास दर--आधथिक विकास का चौथा 
सापक सामाम्य और वास्तविक विकास की दर है। सामान्य विकास की दर वह है 
जिस पर प्रति वर्ष विकास साम्रान्यत हुआ्ला करता है। बह दर अनुमान पर आधारित 
होती है ! वास्तविक दर वह है जो वास्तव में होती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था 
में सामात्य दर और वास्तविक दर समान होती हैं वहाँ आर्थिक विकास की स्थिति 
पाई जाती है । यदि सामान्य विकास दर दास्तविक विकास दर से कम होती है तो 
वह अे-व्यवस्था भ्रद्धं-विकप्तित मात्री जाती चाहिए। इसी प्रकार यदि सामान्य 
विकास दर वास्तविक दर से अधिक होती है तो उस प्रर्व-व्यवस्थां को अधिक 
(वकासशील स्थिति में माना जाता चाहिए। 
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5. प्रति व्यक्ति आप--राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति आय 
में वृद्धि होना भी झ्रावश्यक है। यदि प्रति व्यक्ति झ्राय म॒ वृद्धि न हो तो झ्ाधथिक 
विकास वी स्थिति नही मानी जायेगी । यह सम्भव है कि राष्ट्रीय श्राय बढने पर भी 
जनता की निधनता बढती जाए | उदाहरणार्थ राष्ट्रीय प्राय बढ रही है, लेकिन 
जनसख्या वी मात्रा मे भी तेजी से वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय समान रह 
सकती है या कम हो सकती है और तब ऐसे राष्ट्र को प्राथिक विकास की श्रेणी 
में नही रखा जा सकता। 

इस प्रकार निष्कर्प यहो निकलता है कि एवं देश मे आयिक विक्ञास का कोई 
एक निश्चित माप नही हो सकता । प्रो डी ब्राइटर्तिह ने लिखा है "एक देश द्वारा 
प्राप्त की गई झआथिक सम्पनता के स्तर का प्र प उस देश द्वारा प्राप्त वी गई उत्पादक 
सम्पत्ति बी मात्रा से लगाया जा सकता है। अर्य-ब्यवस्था के विकसित होने पर नए 
उत्पादक साधनों को खोज लिया जाता है, विद्यमान साधनों का उग्रधिक उपयोग 
सम्भव होता है तथा उपलब्ध राष्ट्रीय एवं मानवीय सम्पत्ति का उपयोग किया जाता 
है । एक देश भे जितने प्रधिक साधन होते हैँ उतनी ही अ्रच्छी उसको प्राथिक स्थिति 
होती है १" 

आधिक विकास का महत्व 
(9 047९९ 0 0९०॥०॥॥९ 6709७॥0) 

पूर्व विवरण से आदिक्‌ विकास का महत्व स्वत॒स्पष्ट है। प्राघुनिक युग मे 
आधिक विकास ही एकमात्र बह, है जिसके द्वारा मानव अपनी विभिन्‍न श्रावश्यकताओो 
की पूति कर सकता है ॥ आथिक विकास के अभाव मे किसी भी देश का 
सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता । मानवीय आावश्यकताओ्नो को पूरा करने और 
निर्धनता व वेरोजगारी को मिटाने के लिए आशिक विकास ही एकमात्र और सर्वोत्तम 
उपाय है। झ्राज के भौतिकवादी युग का नारा ही आशिक विकास का है । 

ग्राथिक विकास का महत्त्व प्रत्येक क्षेत्रो मे प्रकट है। ईंसके फंलस्वरूप 
राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि होती है। राष्ट्रीय उत्पादत बढ़ने से राष्ट्रीय आय और 

प्रति व्यक्ति आय बढती है जिससे बचत क्षमता का विकास होता है। बचत बढ़ने 
से पूजी निर्माण बढ़ता है और फलस्वरूप विनियोग दर मे पूवरपिक्षा अधिक वृद्धि 
हो जाती है। 

आशिक विकास के फलस्वरूप देशों मे मए-मए उद्योगों का जन्म और विकास 

होता है । मए उद्योगो के पनपने से जनता को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते 
है । परिणामस्वरूप बेरोजगारी मिटने लग्रती है। इनके अतिरिक्त श्रमिको के 
समुचित प्रशिक्षण विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, श्रम गतिशीलता आदि को पर्याप्त 
प्रोत्साहन मिलता है | उत्पादन के विभिन्‍न साधनों का समुचित उपयोग होते से 


उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आ्राय अधिकतम होते की सम्भावना ब्रढ 
जाती है । 


]4 आधिक विकास के सिद्धान्त 


आशिक विकास के कारण पूजी निर्मास और विनियोजन दर मे बुद्धि होने 
लगती है जिससे पूंजी की गतिशीलता बढ जाती है और फिर भविष्य मे पूजी 
निर्माए श्रौर भी अधिक होते लगता है। आशिक विकास से देय में औद्यो गीकरश 
प्रोत्ताहित होता है । फलत जनता की गाय मे वृद्धि होती है गोरे उत्तरी कर दान 
क्षमता बढ जाती है । ग्राथिक विकास के कारण नए-नए उद्योगों की स्थापना होते 
से व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र भी झधिक व्यापक हो जाता है। उसे मन चाहें क्षेत्रों मं 
कार्य करने का अवसर मिलता है। 
प्राथिक विकास के फलस्वरूप जब व्यक्ति को रुचि के अनुकूल कार्य मिलता 
है तो उसकी कायें क्षमता मे वृद्धि होती है जिससे देश में कुल उत्पादन प्रोत्साहित 
होता है । साथ ही जनता को अधिक्ापिक सेवाएँ और पदार्थ उपलब्ध होते लगते 
है। इसके अतिरिक्त नागरिकों की प्रति व्यक्ति भ्राये मे वृद्धि होने से उनका 
मनोवैज्ञानिक कुकाव मानवता की और अधिक होने लगता है। जब नागरिक भूवे 
और नगे नही रहते तो वे भ्रशिक दयालु और सहनशील बन जाते है । झ्रथिक विकास 
के कारण देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का घुशलता और भितव्ययितापूबक 
विदोहन सम्भव हो जाता है। कृषि पर भी अच्छा प्रमाव पडता हैं। निष्क्रिप भूमि पर 
क्रूपि होने लगती है । नवीन घैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के कारण प्रति हैक्दर उत्पादन 
मे वृद्धि होती है और साथ हो भूमि पर जतसख्या का भार भी घटने लगता है । 
आिक विकास के कारण सलुष्य प्राह्तिक श्रकोपरो प्र विजय प्राप्त करने 
में समर्थ होता है। तकमीकी साधनों के बल पर अल्प श्रम से ही पर्याप्त खाय 
सामग्री और उत्पादन की अन्य चस्तुएँ प्राप्त की जाना सम्भव हो जाता है जिससे 
अकाल श्रौर प्रभाव आदि के कष्ट बहुत कमे हो जाते हैं। सामाजिक सेवाओं स्‍पौर 
मनोरजन के साधनो मे पर्याप्त चृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप मृत्यु दर घटकर लोगो 
की शभोसत आयु बढ़ जाती है। झाथिक विकराद्ध का महत्त्व सामरिक क्षेत्र मे भी 
प्रकट होता है | भ्रौद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न देश अपनी सामरिक बे प्रतिरक्षा शक्ति 
को भल्ती प्रकार सुरद्द बना सकता हैं। आधिक विकास के काररा देश मे इस श्रकार 
के साधन जुटाना सम्भव हो जाता है जिनसे सामाजिक व्यवस्था को सुवारु ढग से 
विकसित किया जा सके । 
इस प्रकार प्रकट है कि झाथिक विकास के फलस्वरूप एक देश के सम्पूर्ण 
जीवन में विकास होने लगता है । आशिक विकास इस भौतिक युग में सर्वागीण 
विकास की कुनी है। 
आिक विकास के दोष--इंस सस्तार मे कोई भो वस्तु सिद्धान्त या विचार 
झर्वेथा दोषमुक्त नही माना जा सकता और झ्राथिक विकास भी इसका कोई भ्रपवाद 
मही है। जहाँ प्राथिक विकास एक राष्ट्र की सर्वागीण उन्नति के लिए श्रावश्यक 
है वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं जिनसे यथा-सम्मव बचते रहना चाहिए ! ध्राथिक 
दिकात में विशाल थ्रेसाले सर उत्पादन की जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है झौर 
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उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता। आाविक विद्ञास के 
कारण मनुष्य का जीवन मशीनी हो जाता है। विशिष्टीवरण के कारण वह स्देव 
एक ही क्रिया दोहराता रहता है और इस प्रकार नीरसता का वातावरण पनपता 
है । पूजी और श्रम के झगड़े भी सामाजिक-प्राथिक जीवन को अ्रभिशप्त क्रिए 
रहते हैं । पृ जीपति उद्योगो से श्रप्रक्नाघिक लाम कमाने के लिए श्रमिकों का शोयण 
करने लगते हैं। फलस्वरूप पूजीपतियों और श्रमियों मं विवाद उठ खड़े होने हैँ 
जो ताता-वन्दी, हड़ताल ओर हिंसा का रुप ले लेते हैं ॥ इन कगड़ो के कारण कमी- 
कभी तो देश की सम्पूर्ण प्राविक और सामाजिक व्यवस्था विगड जाती है । 
आविक विकास से एकाधिकारी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहत मिलता है। 
मौतिकवाद इतना छा जाता है कि मानवीय मूल्यों वा छास होने लगता है भौर 
नास्तिक मनोवुत्ति को बढावा मिलता है । आथिक विकास व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन देता है जिससे संयुक्त और व्यापक परिवार प्रथा समाप्त होने लगती है । 
व्यक्ति धीरे-धीरे इतना स्वार्थी बन जाता है कि उसे अपने परिवार झौर गाँव की 
चिन्ता नही रहती । ग्रामीण क्षेत्रो से नगरीय क्षोत्रो बी ओर पलोयन की प्रवृत्ति भी 
बढती जाती है। 
आधिक विकास के फलस्वरूप उद्योगों के केन्द्रीयकरण का भय बढ जाता 
है । महत्त्व, उद्योग पूजीपतियो के हाथो म केन्द्रित हो जाते हैं जिनसे प्राप्त होने 
वाले लाभ का ग्रविकाश भाग वे खुद ही हडप जाते हैं। श्राथिक केस्रीयकरणा की इस 
प्रवृत्ति के कारण समाज मं आधथिक क्‍ल्याणा की वृद्धि नहीं हा पाती और गदी 
बस्तियो, बीमारियो आदि के दोप देश में घर कर जाते है । 
आ्राधिक विकास देश मे घन के असमाव वितरण के लिए भी बहुत कुछ 
उत्तरदायी होता है । पूजीपति और उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में छा जाते हैं । वे 
लाम का बहुत बडा भाग स्वय हडप जाते हैं जब कि श्रमिकों को बहुत कम भाग 
मिल पाता है। फलस्वरूप आथिक विषमताएँ पूवपिक्षा बढ़ जातो हैं। इसके अतिरिक्त 
देश के कुटीर और लबु उद्योगों क्षो प्रोत्साहन नही मिल पाता। मशीनों के उपयोग के 
कारण बडे वैमाने १र उत्पादन करके बडे पमाने के लाभ ध्राप्त करने का लालच घना 
रहता है। लष्ठ और कुटीर उद्योगो की ओर पूजीपतियो की रुचि नहीं जाती । इसके 
अतिरिक्त इन उद्योगों वो वस्तुएँ भी महगी होती हैं जो प्रतिस्पर्धा मे टिक नही पाती । 
निष्कर्पतत आथिक विकास के भश्रच्छे और बुरे दोनो ही पहलू है। कुल 
मिलाकर अच्छे पहलू ही अधिक संबल और ग्राह्म हैं। आथिक विकास के अ्रभाव 
में कोई देश व समाज जिन बुराइयो और अभिशापो से ग्रस्त रहता है उनवी तुलना 
में झाथिक विकास की अवस्था में पाई जाने वाली बुदाइयाँ बहुत कम गमीर भौर 
पीडाकारक हैं । इसके अतिरिक्त आथिक विकास की बुराइयाँ ऐसी नही है जिनका 
कोई समाधान न हो सवे' | प्रथत्व करने पर इसकी झनक बुराईयों को बहुत कम 
किया जा सकता है ! 








अर्द्ध-विकस्तित अर्थ-व्यवस्थाओं 
की विड्येषताएँ 
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कफरेककर 





“एक प्रद्धं-विकप्तित देश प्रफ्नोका के जिर्रोफ फो तरह हे जिसका वर्शन 
करना कठिन है, किन्तु ज॑ब हम उसे देखते हैं दो सम जाते हैं ।”* 
+-सिंगर 
आधुनिक आविके साहित्य में विश्व की अर्थ-व्यवेस्थाश्ों को विकसित झौर 
प्रद्धविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वर्गीकरण बरने का चलूत-सा हो गया है। 
पूर्व प्रचलित शब्द अर्थात्‌ 'पिछडे हुए' (890८०) और 'उन्तत' (&0५७॥0०0) 
के स्थान पर भरद्ध -विकसित एक विकसित शब्दों का प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाने 
लगा है 'पिछडे हुए! शब्द को अपेक्षा 'भरद्धं-विकसित' शब्द वास्तव में अच्छे भी 
हैं, क्योकि इसमे दिकास की सम्मावना पर बल दिया गया है । 


अर्थ॑-ब्यवस्था का विकास एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है। यह श्रनेक प्रवार 
के भौतिक और मानवीय घटको के अन्तसंम्बन्धो एवं व्यवहारों का परिणाम होगा 
है । इसीलिए विकसित या प्रल्प-विकसित ग्रथवा ग्रद्ध -विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ का 
अन्तर स्पष्ट करना भौर उनके लक्षणों को सर्वमान्य रूप मे दूढ पीना बहुत 
कठिन है । 

विकसित ग्रथ्थ-व्यवस्थाओ ग्रथवा देशो के ज्ञान और परिभाषा वे' सम्बन्ध 
में प्राय इतनी कठिताई पैदा नहीं होती जितनी अद्ध-विकसित या अल्प-विकसित 
अर्थ-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध मे । विकास के अर्थ-शास्त्र मे श्रद्ध-विकसित व्यवस्था की 
कोई ऐसी परिभाषा देना जिसमे इसके सव झावश्यक तत्त्व शामिल किए गए हो, 
प्रत्यत्त कठिन है । एच. डब्बू सिंगर (पर छा. 57ह8व्ट) का मत है कि प्रद्धं- 
विकप्तित देश की परिमाषा का कोई मी प्रयास समय और श्रम का अ्पव्यय है क्योकि 
"शुक्र प्रद्धं-विकसित देश भ्रफीका के जिर्राफ की भांति है जिसका वर्शेन करना कठिन 
है, लेकिद जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।” 

चस्तुत ग्रद्धं-विक्सित अवस्था एक तुलवात्मक व्यवस्था है। विभिन्न देशो 
में उपस्थित विभिन्न समस्यात्रो और दशाओं के श्रनुसार विभिन्न झवसरों पर यह 
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भिन्न अर्थों को सूचित बरता है। अधिक जनसख्या वाले कई देश जनसख्या वृद्धि बी 
उच्च दर के कारण अपनेन्ञ्रापको श्रद्ध -विकसित वहूते हैँ । कम जन-सख्या 
और साधनों के विकास वी विशाल सम्मावनाओं वाले देश पूंजी की स्वल्पता को 
अद्धं-विकासत का निर्णायक तत्त्व मानते हैं । परतन्त देश चाहे उनमे विदेशी शासन 
के अन्तगंत पर्याप्त आधिक विकास हुआ हो, जब तक विदेशी शासन में रहेगे श्रपने 
आपको प्रद्धं-विकसित कहेंगे । इसी प्रकार कसी देश मे सामन्तवादी व्यवस्था की 
उपस्थिति 'ग्रद्धं-विकप्तित' होने का पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा चाहे इस प्रवार 
के कुछ समाजो में लोगो को स्वीश्त न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध हो । वास्तव में 
विश्व के मान-चित्र मे एक प्रतिनिधि अरद्ध -विकसित देश वो बता सकना बडा कठिन 
कार्य है तथा यह इसलिए झौर भी कठिन है कि भ्रद्धं-विकत्तित विश्व विभिन्न प्रकार 
के देशों का समूह है जिसमे स्वय में विभिन्‍नतायें पाई जाती हैं । 


अ्रद्ध -विकसित प्रथें-व्यवस्था का झ्राशय और प्रमुख परिभाषाएँ 
(९ज्रांजड शत 0श7ंध७5 ण॑ ए]0थ-वलश०्फुश्त ए९०ण्णा) 


कोई देश अरद्धं-विक्सित है या विकसित है इसका निर्णाय इस वात पर निर्भर 
फरता है कि हम विशृसित देश किसे मानते हैं या विकास का श्राघार जिसे प्रानते 
हैं। प्रो एस हरवर्ट फ्रकेल ने कहा है कि “एक देश झाथिक हृष्ठि से विकसित है या 
अरद्धं-विकसित है यह उस विशिष्ट मापदड पर निर्भर करेगा जिसे व्यक्ति द्वारा 
विकास वा प्राधार माना गया है । इस आधार की अवुपस्थिति या कम उपस्थिति 
भ्रद्ध -विकसित श्रथ॑-व्यवस्था की सूचक होगी ।” यही कारण है कि अ्रद्ध-विकसित 
देशो की विभिन झाधारो पर व्याख्या की जाती है। पाल हॉफ मेन ने एक 
अद्धं-विकसित देश का निम्न शब्दो में चित्रण किया है :--- 


“प्रत्येक व्यक्ति जब किसी भ्रद्ध-विकसित देश को देखता है तो उसे जान 
जाता है । यह एक ऐसा देश होता है जिसमे निर्धनता होनी है, नगरो मे भिखारी 
होते हैं और प्रामीण क्षेत्रो मे प्रामीण जन-जीवन निर्वाह भर कर लेते है | यह एक 
ऐसा देश होता है जिसमे स्वय के कारखाने नही होते हैं और बहुघा शक्ति और प्रकाश 
की भ्रपर्याप्त पूर्ति होती है । इसमे बहुघा अपर्याष्त सडकें, रेलें, सरकारी सेवाएँ और 
पिछे हुए सता सायम होते है ५ इसमे 'योड़े है अ्रत्यतात और उच्च खशक्षण सस्याएँ 
होती हैं । इसके भ्रधिकाँश लोग लिख झौर पढ नही सकते हैं । सामान्य जनता निर्घत 
होमे पर भी इसमे कुछ व्यक्ति घनो होते हैं और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते 
हैं । इसकी बैक्गि प्रणाली अविक्सित होती है और छोटे-छोटे ऋण, ऋशदाताओो 
के हारा प्राप्त करने होते हैं जो शोषण करते हैं। अ्रद्धं-विक्सित देश का एक 
प्रमुख लक्षण यह होता है कि बहुधा इसके सब निर्यातो मे कच्चा माल, कच्चे खनिज, 
फल या कुछ रेशो का उत्पादन होते है जिनमे कुछ विलासितापूर्णो दस्तकारियाँ होती 
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हैं। बहुधा तिर्यात किए जाने वाले इन पदार्थों का उत्पादन या उत्खनन विदेशी 
कम्पनियों के हाथों मे होता है ।” 


अ्धं विकसित देश अदा अर््धं -विकसित ग्र्थ-व्यवस्था का चित्रण कुछ अन्य 
प्रमुख विद्वादों ने इस प्रकार किया है: 


श्री पी टी बावर एवं बी एस यामें के मतानुस्तार >म्रद्धं-विकसित देश 
शब्द बहुधा मोदे रूप से उन देशों या प्रदेशो की ग्रोर सकेत करते हैं जितकी वास्तविक 
आय एव प्रति व्यक्ति पूँजी का स्तर उत्तरी श्रमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रे लिया 
के स्तर से नीचा होता है ॥7१ 


इसी प्रकार की परिभाषा सपुक्त राष्ट्र सघ के एक प्रकाशन में भी दी गई है 
जो इस प्रकार है: 


“एक भअद्धं “विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, सर्ुक्त 
राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशो की भ्रति व्यक्ति 
वास्तविक भ्राय की तुलना मे कम हो ॥/* 


उपसेक्त परिमाषात्रों के अनुसार जित देशो की प्रति व्यक्ति श्राय उत्तरी 
अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रे लिया श्रादि देशों की प्रति व्यक्ति भ्रार्य से कम 
होती है उन्हे अदा विकसित कहते हैं । ये परिभाषाएँ अर्द्धं-विकसित देश का एक 
अच्छा आधार प्रस्तुत करती हैं, किन्तु प्रति व्यक्ति श्राय ही. किसी देश के विकसित 
और श्रविकसित होने का उन्नित मापंदड नहीं है । प्रति ब्यक्ति आय विश्व में सबसे 
ज्यादा रखने वाला कुवेत केवल इसी ग्राधार पर विकसित नहीं कहला सकता है 


प्रो जे. आर हिंवस के मतानुस्तार, “एक अर्द -विकसित देश वह्‌ है जिसमे 
तकनीकी और मौद्विक सीमाएँ व्यवहार में उत्पत्ति और बचत के वास्तविक स्तर के 
के बरावर नीची होती है जिसके कारण श्रम की प्रति इकाई (प्रति का्मेनशील 
व्यक्ति) पुरस्कार उससे कम होता है जो ज्ञात तकनीकी ज्ञान का ज्ञात साधनों पर 
उपयोग करने पर होता | 


इस परिमापा में मुख्यत तकतीकी तत्त्वों पर ही अधिक जोर दिया गया है 
और इसमे भादेतिक साधन, जनसख्या झ्रादि ग्राथिक तथा अन्य अ्ननाथिक तत्त्वी पर 
जोर नहीं दिया गया है । 
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भारतीय योजना झ्ायोग के अनुसार “एक प्रद्ध॑-विकप्तित देश बढ है जिमप्तमे 
एक ्रोर अधिक या कम प्रश मे अप्रयुक्त मानव शक्ति और दूसरी ओर अशोषित 
प्रान्‍्तिक साधनों का सह-अस्तित्व हो 77 


यह परिभाषा इस झाधार पर ग्रधिक अच्छी है कि इसमे झ्रशोषित साधनों को 
अद्ध-विकास का सकेत माना गया है जो भ्रद्धं-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण 
होता है, किन्तु इसमे इस वात का स्पष्टीकरण नही मिलता कि ऐसा क्यों हुआ है । 
इसके ग्रतिरिक्त यदि ये साधन पूंजी, साहस झ्रादि की कमी के कारण अशोषित हैं 
तब तो ठीक है किन्तु यदि प्राथिक मदी आदि के कारए मानवीय यां ग्रन्य साधन 
अप्रयुक्त रहते है तो यह अनिवार्य रूप से म्रढ-विकसित देश की पहचान नहीं है । 


प्रों जेकब वाइनर के मतानुसार, “एक ग्रद्ध-विक्सित देश वह है जिसमे 
अधिक पूँजी या झ्धिक श्रम-शक्ति या अधिक उपलब्ध साधनों या इनम से सभी के 
उपयोग की भ्रधिक सभावनाएँ होती हैं जिम्त॒ते इसवी वर्तमान जनसंख्या का उच्च 
जीवन-स्तर पर निर्वाह किया जा सके था यदि इस देश की प्रति व्यक्ति श्राय का स्तर 


पहले से ही ऊ'चा हो तो जीवन स्तर को नीचा किये बिना हो भ्रधिक जनसख्या का 
निर्वाह्‌ किया जा सके ।/* 


उपरोक्त परिभाषा का सार यह है कि अद्धं-विकसित देश वह होता है जहाँ 
झाथिक विकास की झौर सभावनाएँ समाप्त नही हुई हो और जहाँ पर वर्तमान 
जनसझ्या के जीवन स्तर को उच्च करने या वृतंमान जीवन स्तर पर अधिक जनससख्या 
का निर्वाह किये जाने की गु जाइश हो । इस परिभाषा वी एक ग्रच्छी बात यह है 
कि इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि ऐसे देशों मे साधनो का उपयोग करके 
जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सकता है, किन्तु यह परिभाषा प्राकृतिक साधनों के 
पूँजी द्वारा प्रतिस्थापना को कम महत्त्व देती है जैसा कि जापान, हॉलंण्ड झौर 
स्विट्जरलैंण्ड मे हुमा हूँ । डॉ. झ्रास्करलेन्ये के शब्दों में, “एक ग्रद्धां-विकसित श्र्थं- 
व्यवस्था वह हैँ जिसमे उपलब्ध पूंजीगत वस्तुओ का स्टॉक उत्पादन की आधुनिक 
तकनीक के आधार पर कुल उपलब्ध श्रमशक्ति को नियोजित करने के लिए अपर्याप्त 
होता हूँ ।” 

प्रो० नकंसे ने भी उन देशो को भ्रद्धं -विकसित देश बतलाया है जो प्रगतिशील 


देशो दी तुलना मे अपनी जनसल्या और प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में कम पूजी 
से सम्पन्न होते हैं । 


डॉ० लेंगे और नकंसे ने पूंजी की कमी पर ही जोर दिया है ग्रत ये 
परिभाषाएँ एकाँगी होने के साथ-साथ विकास की सम्भावनाओं तथा सामाजिक और 
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राजनीतिक दशाओ के महत्व के बएरे में कुछ नहीं दताती हैं जैता कि स्वय प्रो० 
नव से ने लिखा है-- 

र्याथिक विकास का मानव व्यवहार, सामाजिक हृष्दिकोश, राजनीतिक 
दशशाओं और ऐतिहापिक आकस्मिकताओं से गहरा सम्बन्ध है। पूजी आवश्यक है 
किन्तु यह प्रगति की पर्याप्त शर्त नहीं है ।“ अत ब्रद्धं-विकत्ित देशों की परिभाषा में 
बहां की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ॥ 


श्री यूजीन स्टेनले ने अद्धं-विकसित देश की व्याक्ष्या करते हुए बतलाया है 
कि “यह एक ऐसा देश होता है जिसमे जन-दरिद्वता ब्याप्त होती है, जो किती 
अस्थाई दुर्भाग्य का परिणाम नही होकर स्थाई होती है, जिसमे उत्पादत तकनीक 
बुरानी झौर सामाजिक समठन अनुप्युक्त होता है, जिसका अये यह है कि देश की 
निर्धनता पूर्ण रूप से प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नही होती है सौर इसे 
अन्य देशो में परीक्षितं उपययो द्वारा कम्र कियां जो सकता है ।/ 


श्री स्टेनले की उपसेक्त परिभाषा मे अद्धं-विकसित देश के कुछ लक्षणों की 
ओर सकेत किया यया है, किन्तु अद्धं-विकास की परिभाषा इन तीन लक्षफों के 
आराधार पर पर्याप्त नहीं हौ जाती । इस परिभाषा मे सामाजिक दशाग्नरी पर भी 
आधिक विकात्त की निर्भरता स्वीकार की गई है । 


वस्थुत प्रति व्यक्ति उत्पादन एक ओर प्राकृतिक साधनों प्र भर दूमरी और 
मानव॑ व्यवहार पर निर्भर करता है। लगभग समान प्राहृतिक साधन होते हुए भी 
कई देशो की भाथिक प्रगति में अन्तर प्रतीत होता है। इसका एक प्रमुख कारण 
मानव व्यवहार का अन्तर है। श्री अल्केड बोन के अंवुसार सातव व्यवहार विशेष 
रूप से जन-रुचि प्राथिक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत महत्त्वपूर्ण तस्व है। 
श्री डबल्यू० ए० लिविस ने भी इसो बात पर बल देते हुए लिणा है कि “जन उत्साह 
योजना के लिए स्निर्धता देने वाला तेल और ग्राथिक्र विकास का पेट्रोन है ॥” गत 
अद्ध विकसित देशों की परिभाषा में इस तत्त्व की भी अवहेलना नहीं की जानी 
चाहिए । इस सम्बन्ध में डॉ० डी० एस० नाग की परिभाषा उचित जाने पहती है 
जो इस प्रकार है -- 


/एक ब्रद्धंविकसित देश या प्रदेश वह होता है जिसमे इसकी 58 3 
जनसल्यां को उच्च जीवन स्तर पर निर्वाह करने या यदि जनसख्या बढ़ रही ही / 
तो जगसख्या वृद्धि की दर से अिक गति से जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए[ 
आधविक पूंजी, या अधिक श्रम-शक्ति था झऋत्रिक उपलब्ध या सम्भाव्य प्राकृतिक। 
साधनों या उनके सयुक्त उपयोग के लिए पर्याप्त सम्माववाएँ हो और इसके बिए 
जनता मे उत्साह हो ।' 
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अ्रद्धां-विकसित', 'अधिकसित', 'निर्धध! और 'पिछड़े हुए! देश 
(गफएश-कछलक्कुथ्व, पात्रवकश०ए०१*, (९० कप 'छ4९५ कथाएं (ए०ण्णापंद) 


कभो-कभी इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द माना जाता है श्र 
अद्धं-विकसित देशो को “अ्रविकृसित', “निधन! और पिछड़े हुए! ग्रादि शब्दों से 
सबोधित किया जाता है | किन्तु ग्राजकल इन शब्दों में भेद किया जाता है और 
अरद्धां-विकसित शब्द ही भविक उपयुक्त माना जाने लगा हैं। अ्धिकाँश साम्राज्यवादी 
दैशो के लेखको मे अपने उपनिवेशो के बारे मे लिखते हुए 'गरीब' या पिछडे हुए! 
शब्दों का प्रयोग किया है। बहुधा इन शब्दों से और जिस प्रकार इनका प्रयोग क्रिया 
गया है यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर ने विश्व को धनी और गरीब दो भागो 
में विभाजित किया है, एक गरीब देश इसलिए गरीब है क्योकि इसके प्राइृतिक 
साधन कम हैं और उसे आधिक स्थिरता के उसी निम्न स्तर पर रहता है किन्तु 
अब यह नहीं माता जाता है कि इन निर्धन देशो के प्राइतिक साधन मी कम हैं और 
यही इनकी निधेनता का मुख्य कारस है। इसके अतिरिक्त “निर्धनता' केवल देश की 
प्रति व्यक्ति निम्न आय को ही इगित करती है, भ्रद्ध -विकसित देश की भ्रन्य विशेषताओं 
को नहीं । इसीलिए “निर्धन! एवं 'पिछडे हुए' शब्दों का प्रयोग अ्लोकप्रिय हो गया 
है। इसी प्रकार (00०४2०क०८०) शब्द भी अरद्धं-विकसित देश का समानार्थक 
माना जाता है किन्तु दोनो में मी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता है कि भ्रविकसित 
देश बह होता है जिसमे विकास की समावनाएँ नहीं होती है। इसके विपरीत 
अद्धं-विकम्तित देश वह होता है जिसमे विकास की पर्याप्त सम्मावनाएँ हो। 
अन्दाकंटिक, आकेटिक और सहारा के प्रदेश अविकसित कहला सकते हैं क्योकि 
धत्तेमान तकनीकी ज्ञान एव ग्रन्य कारणों से इन प्रदेशो के विकास की सभावनाएँ 
सीमित हैं। किन्तु भारत, पाकिस्तान, कोलम्बिया, युगाँडा आदि भ्र््धां विकसित देश 
कहलाएँगे क्योकि इन देशो में विकास की पर्याप्त सभावनाएँ हैं । इस प्रवार प्रविकसित 
शब्द स्थेतिक स्थिति का द्योतक है । वस्तुत कसी देश के बारे मे यह धारणा बना 
लेना कठिन है कि उस देश में निरपेक्ष रूप मे साधनों को स्वल्पता है क्योकि साधनों 
की उपयोगिता तकनीकी ज्ञान के स्तर ॒ माँग की दशाएँ और नई खोजो पर निर्भर 
करती है । घस्तुत इन देशो के प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान और उपक्रम के इन 
साधनों पर उपयोग नहीं किए जाते के कारण अधिवाँश मे अविकसित दशा मे होते 
हैं पर इनके विकास की पर्याप्त सभावनाएँ होती हैं। सयुक्त राष्ट्र सघ की एक 
विशेष राय के अमुसार, “सब देश, चाहे उनके प्राकृतिक साधन कंसे ही हो, वर्तमान 


में अपने इन साधनों के अधिक अच्छे उपयोग के द्वारा अभ्रपनी आय को बडी मात्रा मे 
बढा सकने की स्थिति मे हैं ।” 


गत 'अविकसित' शब्द के स्थान पर 'अड्धं-विकसित' शब्द का उपयोग किया 
जाने लगा है। ये अद्ध -विकसित देश आजकल झथिक विकास का प्रयत्त कर रहे हैं 
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जिसके परिणामस्वरूप इन्हे “विकासशील” (70०0८ ०फणा8) देश भी बहूते हैं; किन्तु 
सामान्यतया इन सब शब्दों को लगभग समात अर्थ मे प्रयुक्त किया जाता है । 
अद्धं-विकसित श्रये-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण 
रह (फशश्वएॉश्लंड्री25 एी [तवरातश-0₹शेणुध्व ए९०)णा॥४९5) 


अर्द्धं विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशो का समूह है। इस देशों की 
प्रथ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अन्तर पाए जाते हूँ। बिन्दु इतना सब होते भी 
इन अद्धं-विकसित देशो मे एक झ्राघारभूत समानता पाई जाती है । यद्यपि किसी एक 
देश को प्रतिनिधि भ्रद्धं-विकसित देश की सन्ञा देवा कठिन है, विन्‍्तु फिर भी कुछ 
ऐसे सामान्य लक्षणों को बताना सभव है जो कई भ्रद्धांविक्सित देशो मे श्रामतौर से 
पाए जाते है । यद्यपि ये सामान्य लक्षण सब भ्रद्धं-विक्सित देशों भे समान भशों मे 
नही पाए जाते भौर न केवल ये ही ग्रद्धां-विक्सित देशो के लक्षण होते हैं, किन्तु ये 
सब मिलकर एक प्रद्ध-विकसित अथ॑-व्यवस्था को बनाने मे समर्थ हैं। अद्ध -विकर्सित 
देशों के इन लक्षणों को भुरयत निम्नलिखित वर्गों मे विभाजित करके भप्रध्ययन 
किया जा सकता है-- 
(ग्र) ग्राथिक लक्षण 
(ब) जनसख्या प्रम्बन्धी लक्षण 
(स) सामाजिक विशेषताएँ 
(द) तकतीकी विशेषताएँ 
(६) राजनीतिक विशेषताएँ 


(प्र) प्राथिक लक्षण 
[६९०ा0णांट (वरतक्नटाशांड05) 

आधिक लक्षणों में निम्मलिखित उल्लेखनीय हैं-- 

4. श्रद्धंविकसित प्राइतिक साधन (एजरहक्-त९एश०कु०्त. रिबकांयों 
छ650प्रा०८७)--अद्ध -विवसित देशो का एक प्रमुख लक्षण इनके साधनों का प्रद्ध 
विकस्चित होदा है। इन देशो मे यद्यपि ये साधन पर्याप्त मांत्रा मे होते हैं, किन्तु 
पूंजी और तकनीकी ज्ञान के प्रभाव तथा श्रन्य कारणों से इन साधनों का देश के 
विकास के लिए पर्याप्त और उचित विदोहन नही किया गया होता है। उदाहरणार्थ 
एशिया, अफ्रीका, लेटिद ब्रमरीका, थ्रास्ट्रें लिया एवं द्वीप-समूह्दो में बहुत बडी मात्रा 
में भुमि ससाधन श्रप्रयुक्त पड़े हुए हैं। श्री क्ेलोग [!£॥०४) क्े अनुसार ऋत्तरी 
और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा ब्यूगीनिया, मेडायरास्कर, बोनियो प्रादि द्वीपो 
की कम से कम 20% अप्रगुक्त भूमि हृपि योग्य है जिसका कृषि कार्यों मे उपयोग करके 
विश्व की कृषि भूमि में एक विलियन एकड अतिरिक्त भूमि वी बुद्धि की जा सकती है। 
प्रों० बोन द्वारा हाल ही मे किए गए मध्यपूर्व के आठ देशो के स्वक्षए से ह्त होता 
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हैं कि इन देशो के कुल !8 मिलियन हैक्देयर कृषि योग्य भूमि में से केवल एक 
तिहाई से भी कम भूमि मे कूपि की जाती थी और 85 मिलियन एकड कूषि योग्य 
भूमि बेकार पडी हुई थी। श्री वालिन कलार्क ने बतलाया है कि विश्व वी चतंमान 
कृषि योग्य भूमि से उपभोग झौर कृषि के डेनिश स्टेन्डर्ड के अनुसार 2,000 
मिलियन व्यक्तियों का निर्वाह क्या जा सकता है जबकि वर्तमान में केवल 2,300 
मिलियन लोगौ का हो निर्वाह किया जा रहा है । स्पष्टत भूमि के ये अप्रयुक्त 
साधन अधिकाश मे अद्धं-विकसित देशो में ही हैं $ 


इसी प्रकार भ्रद्धं-विकप्तित देशो में खनिज एवं शक्ति के साधवों की सम्पन्नता 
है, किन्तु यहाँ इनका विकास नहीं क्रिया गया है । अकेले अ्रफ्रीका में विश्व की 
सभावित जल-शक्ति के 44% साधन है, किन्तु यह महाद्वीप केवल 0% जल 
साधनों का ही उपयोग कर रहा है । श्री वोयटिन्सकी और वोयटिन्सकी के अनुसार 
एशिया, मध्य-भ्रमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी अपने जल-विद्युत साधनों के 
क्रमश बेबल 3%, 5% झौर 3% भाग का ही उपयोग कर रहे है। इसी प्रकार 
अफ्रीका में ताँबा, टिन और सोते के तथा एशिया मे पेट्रोल, लोहा,टिन और बाकस्ताइट 
आदि के भ्रपार भडार हैं, किन्तु इनका भी पूरा विदोहन नहीं किया जा रहा हैं । 
इसी प्रकार बर्मा, थाइलेंड, इण्डोचीन तथा अफ्रीका, एशिया झौर लेटिन अमेरिकी 
देशों थी वन सम्पत्ति का उपयोग नहीं क्या गया है या साम्राज्यवादी शासकों द्वारा 
शासक देशो के हित के कारण दुर्पयोग क्या गया है। 


भारत में भी उप्तके खनिज सम्पत्ति, जब-साधन, भूमि-साधन गौर बत-साधत 
पर्याप्त मात्रा में हैं, क्न्‍्तु उनका पर्याप्त विकास और उचित विदोहन नहीं किया 
ग्रया है। उदाहरणार्थ भारत में विश्व में उपलब्ध लोहे का लगभग 25 प्रतिशत अर्थात्‌ 
2, 60 करोड ठन लौह भण्डार होने का अनुमान है, किन्तु यहाँ लोहे का बापिक 
खनन लगभग !*70 करोड टन से कुछ ही अधिक है ! इसी प्रकार 7953 तक देश 
में सिचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल )7 प्रतिशत और छुल जल-प्रवाहं का 
केवल 5 6 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा था तथा 37 माचे, 970 तक 
भी पस्रिंचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 39 प्रतिशत हो उपयोग में था । 


2 क्रृषि वी प्रधातता और उसकी निम्न उत्पादकता (वगएणांग्रा९० 
 8हरपथा।प९ शापे 48 ॥,0क शिण्टेफटा॑च(की) -अद्भं -विकसित देशो में क्षि 
की प्रधानता होती है । उन्नत देशो मे जितने लोग कृषि करते हैं, श्रद्धं-विकसित 
देशो में उससे प्राय घार गुना अधिक लोग हपि भें लगे होते है। साधारणतया 
65 से 85 प्रतिशत तक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित 
उद्योगों पर आश्चित रहते है । हम भारत को ही ले तो यहाँ लगभग 70 प्रतिशत 
लोग झाज भी कृषि पर प्राश्नित है। अर्द्ध -विकसित देशो मे राष्ट्रीय आय का लगभग 
आधा या इससे भो अधिक भाग हृषि से प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादन खाद्य- 
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भामग्री और कच्चा माल रहता है । कृषि मे इतना अधिक सकेर्द्ररणा वस्तुत पिछडेपन 
और दरिद्वता का चिह्न है। प्रमुख व्यवसाय के रूप में भी कृषि अधिकतर अनुत्पादक 
है क्योकि कृषि पुराने ढग से और उत्पादन के ग्रप्रदलित और पिछड़े हुए तरीकों से 
वी जाती है जिससे पंदादार ग्रनिश्चित छूप से कम रहती है और किसान प्राय- 
गुजारे के स्तर पर जीवित रहते हैं ! कृपि पर अत्यधिक मार होते से भूमि के पह 
उप-विमाजन, उपसृष्डव, अनाथिक जोत, भूमिहीन ग्रामीण आदि की समस्य एँ 
उपस्थित रहती है । इपिन्साख कौ कमी रहने से कृपक प्राय ऋण-नदरस्त होते हैं ॥ 
प्रद्धं -विकसित देशों मे कृषि को “मानसून का जुझ्ा” कहा जाता है। प्रम्बरिष्, 
हन्ट एवं किन्टर के शब्दो मे--/इन देशो मे कृपि का मानसुत पर अत्यधिक निर्भर 
होने से झ्ाज के राजकुमार कल के मिखारी और झ्राज के भिखारी कल के राजकुमार 
बन जाते है ।” 


अद्धं विकसित देशो मे भूमि की उत्पादकता अत्यन्त कम रहने श्रर्थात्‌ कृषि 
का लाभदायक व्यवसाय न बन पाने का अनुमान हम कतिपय विकसित देशों के 
मुकाबले भारत की स्थिति की तुलना द्वारा सरलता से लगा सकते हैं-- 


विभिन्न देशो मे भूमि उत्पादिता, /966-67 





फसल देश प्रति हैबटर भूमि उत्पादिता 
(00 किलोग्राम ) 

चावल (घान) जापान 50 90 
झमरिका 48 50 
सोवियत सघ 28 70 
भारत॑ 2 90 

कपास सोवियत संघ 830 
स० अ० गणराज्य 590 
अमेरिका 540 
भारत ]40 

गेहूँ इग्लंण्ड 38 40 
क्रॉस 28 30 
इदली 22-00 


भारत 890 
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यदि कुल राष्ट्रीय आय मे कृषि से प्राप्त आय वा प्रतिशत लें तो स्थिति 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-- 





देश बर्षे बुल राष्ट्रीय झ्राष में फूपि से 
प्राप्त आय का प्रतिशत 





]. कनाडा 960 70 
2. प्रभेरिया ]960 40 
3. इग्लेड 3960 40 
4. भारत 5964 470 





कृपि-उत्पादन की माना कम होने का एक बडा पुप्रभाव यह होता है कि 
बडो मात्रा मे छिप्री बेरोजगारी बनी रहती है । 


3. प्रौद्योगोकरण का श्रभाव (7,20८ रण गावप्रधाभापथांणा)--इन 

भद्ध॑ विकसित देशो का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इनमे प्राघुनिक ढुग्र के बहे पैमाने 
के उद्योगो का अभाव रहता है। यद्यपि इन देशो मे उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो 
यत्र तत्र स्थापित होने लगते हैं, किन्तु आधारभूव उद्योगो जैसे मशोन, यन्त्र, स्पात 
ग्रादि उद्योगों का लगभग ग्रभाव रहता है श्र शेप उद्योगो के लिए भी ये मशीन 
आदि के लिए आयात पर निर्भर होते है। विकसित देशों मे जब कि आधुनिक 
उद्योगों की बडे पैमाने पर स्थापना होती है वहाँ ये देश मुझ्यत प्राथमिक उत्पादन 
भें हो लगे रहते है। कुछ अद्धं -विकसित देशो मे इन प्राथमिक व्यवसायों का 
उदाहरण खान खोदना है | द्वितीय महायुद्ध के पूर्व विश्व मे टिन उत्पादन मे महत्त्व 
के क्रम मे मंल्राया, इण्डोनेशिया, बोलेविया, श्याम और चीन थे और ये सभी देश 
ग्रद्धं विकसित देश है । एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपो मे विश्व के 58% 
टगस्टन और 44% ताँबे का उत्पादन होता है | एशिया और अफ्रीका मे विश्व का 
52% मंगनीज और 6]% क्रोमाइट का उत्पादन होता है । एशिया महाद्वीप से 
विष के पेट्रोल का एक तिहाई भाग ओर दक्षिणी अमेरिका से 6% प्राप्त होता है । 
इस प्रकार इन अद्ध-विकसित देशो भे प्राथमिक ब्यवस्तायो मे ही अधिकाँश जनसख्या 
नियोजित रहती है और औद्योगिक उत्पादन का अभाव रहता है। झ्ग्नाकित तालिका 
से आथिक विकास श्औौर ओद्योगीकरण का धनात्मक सह-सम्बन्ध स्पष्ट होता है-- 
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रुष्ट्रीय श्राय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदाना 





हा /ैणए  प॒  जहुल राष्दीय घन का प्रतिशत _ 





प्रति व्यक्ति आय वर्ग 





प्राथमिक उत्पादन सिशोप | सेबायें | कुल 





425 डॉलर से कमर श्राय वाले देश 47 9 | 33 | 700 
25 से 249 डॉलर गाय वाले देश 40 25 | 35 | 00 
250 से 374 डॉलर आय वाले देश 30 26 | 45 | 00 
375 या अधिक डॉलर बाले देश 27 28 | 46 | 00 
ग्रधिक ग्राय वाले विकसित देश 3 49 | 30 | 700 








आधुनिक यु्र मे किसी देश के औद्योगीकरण मे शक्ति के साधनों का भत्वन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थाव होता है और प्रति व्यक्ति विद्यूत शक्ति के उपयोग से भी किसी देश 
के औद्योगिक विकास का झनुमान लगाया जा सकता है। अद्धं-विकसित॑ देशों में 
प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपमोग बहुत कम होता है जो इन देशो मे औद्यो तीकरण 
के अभाव का प्रतीक है । 

4. प्रति ब्यक्ति श्राय का निम्न स्तर ([.0फ़ञछथें ण॑ एक एक्फञाध्न 
प7007४) --पअ्रद्धं विकसित भ्रथवा विक्रासमान देशो का एक प्रमुख लक्षण इनकी 
निर्घनता अथवा सामान्य दरिद्वता है जो प्रति व्यक्ति आय के तिस्त स्तर मे कलकती 
है । इस दृष्टि से विकसित और अद्ध-विकप्तित देशों में जमीन-आसमान का शझ्रन्तर 
है। विकप्तित देशो में जहाँ समृद्धि इठलाती है वहाँ अरद्धं-विकसित देशो मै निर्धेतता 
का मग्न नृत्य होता है । 

सयुक्त राष्ट्रसघ के श्रॉकडों के अनुसार सातवें दशक के शुरू में विकतित 
पूंजीवादी राज्यों में प्रति व्यक्ति भ्रोतत वापिक ऑय ,037 डॉलर और नवोदित 
स्वाधीन देशो मे 83 डॉलर थी । इन धॉँकडो की तुलना करने से प्रकट होता है कि 
भूतपूर्व उपनिवेश और अ्रद्धं-उपनिवेश अपने झाधिक विकास में ॥2 गुना 
(१,037 83) पीछे है ।£ 964 मे ेनेवा में वारिज्य तथा विकास सम्बन्धी 
सझुक्त राष्ट्रसघ के सम्मेलन में भाषण देते हुए कीनिया बे प्रतिनिधि, बाशणिज्य एवं 
उद्योग मत्री जे० जी० कियानी ने सकेत किया था कि “संद्धान्विक रिपोर्टों और 


] $णाहएडट. छ. कै #ाव हटकारखांट 57065 7964 
2 यु" जूड़ोद व अन्य ६ हीपरो दुनिया, पृ !2 
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प्रबंशास्त्र-सम्बन्धी पाट्यपुस्तकों में विशासमान देशो में प्रति व्यक्ति दाविक आय 30 
डॉलर, 60 डॉलर, यहां तक कि 00 डॉजर बताई जाती है, परन्तु वितञासमान 
देशों के लाखो लोग वस्तुत जिन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वे इत 
श्रांवड़ो से प्रकट नही होती । उनमे बहुत से ऐमे व्यक्ति हैं जिनकी कोई झ्राय नही 
है। वे नही जानते कि बल उन्हें खाना नसीब होगा या नही, श्रयवा रात मे वे कहाँ 
सोएँगे । पा्यपुस्तकों में उद्धूत श्रति व्यक्ति आय में उनका कोई हिस्सा नही होता 
है ।! 7 वक्ता ने यथार्थ या विलबुल सच्चा चित प्रस्तुत किया है, जिसमे वास्तविक 
विपमता वी और घ्यान ग्राकृष्ट होता है और जिस पर ग्रौसत झ्ाय सम्बन्धी आँवडे 
प्रावरण डालते है ।? विश्व बैंक के !968 के एक सर्वेक्षण के अनुसार उस समय 
भारत का 00? 00 डॉलर या । 


निम्न जोवन-स्तर पझोर निम्न जीवन-ग्रायु-स्तर (7,ण॥ ठांग्राऐशाए 
प्राच्याह जात ह.0क्त 7,टले व प#०ज्रू०0)--आधिक विपमता की वास्तवित्र 
तस्वीर प्रस्तुत बरने वाले प्रन्य आक्डो को लें तो मी पूँजीवादी दुनिया वे 
्रति-विकसित झ्ौद्योगिक राज्यों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पिछड़े 
देशों वी भिनता स्पष्ट प्रवट होती है । यह पता चलता हू कि प्र््धं-विकसित प्रथवा 
नवोदित स्वाधीन देशो में मनुष्य वी प्राथमिक प्लावश्यकता भी भली प्रकार पूरी नही 
हो पाती । “एक मनुप्य की देनिक आहार झावश्यकता 2,500 से 4,000 कंलोरो 
तक होती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वह किस तरह का काम करता है + 
झौसत प्रावश्यकता 3,000 दैलोरी निश्चित की जा सकती है । भ्रागे दी गई तालिका 
पर विचार करते समय इसे ध्यान मे रखना होगा । आप देखेंगे कि भूतपूर्व उपनिवेशो 
तथा ग्रढ्े -उपनिवेशों से सम्बन्धित ऑँवड़े हमेशा ही औसत झँक्डो से और कई 
अवस्थाओं में तो 2,200 #लोरी की न्यूनतम सीमा से भी कम है, जो प्रपर्याप्त 
पोपण भ्र्थात्‌ भुखमरी के द्योतक हैं ।” 

“इन आँकडो से केवल एक ही निचोड निकाला जा सकता है, वह यह कि 
भूतपूर्व उपनिवेशों और अद्धं-उपनिवेशों के निदासी अपौष्टिक भोजन ग्रहण करते 
हैं जिसका परिणाम उनके बीच व्याप्त कुपोषण तथा ऊंची मृत्यु-दर है। बेरीवेरी, 
सूखे का रोग, स्कर्बी, पिलग्रा, क्वाशिश्ोकोर आदि अनक रोग सीधे अ्रपौष्ठिक 
भोजन तथा पौष्टिकता की कमी के फलस्वरूप होते हैं । मिसाल के लिए, मध्य पूर्व 
में पाच धाला तक के बच्चो ने से एक विहाई इन्ही रोगो के शिकार होझर मरते है । 
अफ्रीका मे 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के 96 प्रतिशत बच्चो को प्रोदीन की 
क्रमी से पंदा होने वाली क्वाशिग्रोकोरे नामक बीमारी हो जाती है ।” 


॥. ए700666७९$ रण धीढ एकरा(८6व र॥075५ (.०४टाशएआ०ड 09 "पबत& 2०१ [9९घ४20०फ्राटण, 
6९४७, 'नैडाएक 23-2८ ॥6, 964, एण, वा, #णाएए अद्राइ्णाध्याई, 9. 25 
( तौसरी दुनिया” से उद्धृत) 
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सारांश रूप मे प्रति व्यक्ति तिम्त आय लोगो के निम्न जीवन स्तर की 
सूचक है । अर्द -विकत्तित देशो मे खाद्य पदार्थ उपभोग की अ्रमुख वस्तु है जिस पर 
लोगों की आय का 65 से 70 प्रतिशत तक खर्च होता है जबकि उन्नत देशी में 
लगभग 20 प्रतिशत । भ्रद्ध॑ं-विकव्तित देशों की अ्धिकाँश जनसख्या के भोजन में माँस, 
अण्डा, मछली, दूध, मक्खन आदि पोषक खाद्य पदार्थ बिलकुल नहीं होते। लोग बड़ी 
अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों मे रहते हैं और समुचित चिकित्सा सुचिधाएँ मी उपलब्ध 
नहीं होती । घास्तव मे निर्धनता भ्रद्धं-विकसित देशो का एक ऐसा रोग है जो उन्हें 
विभिन सकटो मे उद्चकाए रखता है। प्रो० कैरचक्रास ते ठीक ही लिखा है कि 
शद्धं-विकसित देश विश्व अ्र्थ-व्यवस्था की गदी बस्तियाँ है ॥ प्रति व्यक्ति आय कम 
होने से ही अन्ततोगत्वा लोगो की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पडता है । 

खाद्य खपन ग्रौर जीवन-अ्रवधि के दो महत्त्वपूर्ण सूचको को लेकर विकसित 
पूंजीवादी राज्यों श्लौर पिछड़े देशों के बीच जो भारी पग्रन्तर है, उसे सोवियत संघ 
की विज्ञान अकादमी के सदस्य यू० जूकोव एवं उनके सहलेखक्ो ने नीचे दी गई दो 
तालिकाओं के ग्राँकडो से बहुत श्रच्छी तरह स्पष्ट किया है-- 








सातबें दशक में कुछ देशों मे खाद्य-़्पत 
(देश मे उत्पादित + श्रायातित खाद्य-पदार्थ प्रति दिन प्रति व्यक्ति) 
कैलोरी देश प्रोटीन 
(प्राम) 
3,50 न्यूजीलैग्ड 309 
3,270 ग्रेढ ब्रिटेव 89 
3,740 आर्ट लिया 90 
3,00 सयुक्त राज्य प्रमेरिका 92 
३,009 कनाडा क््व 
3,000 जन सघात्मक गणराज्य 80 
ओऔसत झावश्यकता-- औसत अआ्रावश्यकता-- 
3,000 कैलोरी 80 ग्राम 
2,690 ब्राजील 65 
2,620 सयुक्त अरब गणराज्य ब्ः 
जिम्नतम निरापद-- 
2,500 कंलोरी 
2,490 वेनिजुएला 66 


2,330 सीरिया प्र8 
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2,200 बलोरी-- 

इससे नीचे 

प्रपर्याप्त पोषण वी वैलोरी देश प्रोटीन 

खितिभवीद_ | फ्ैलनकपुयणण झाती है (ग्राम) 
2.00 लीविया 53 
2,050 पेह हा 
2,040 भारत 53 
,980 पाकिस्तान 44 
_  ो83 ऐिठिल 7 7830 फिलिपाइन 43 


सातवें दशक में विकसित पूंजोबादी राज्यों भौर नवोदित स्वाधीत 
राज्यों मे तुलनात्मक (प्रति एक हजार आबादी के हिसाब से) 


विकसित पूँजीवादी राज्य 


पश्चिमी यूरोप 78--2 $ 

उत्तरी प्रमेणति 77--8 4 

जापान 73 

आस्ट्रेलिया 86 
स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश झौर परद्ध॑ं उपनिवेश 

एशिया 9---24 

प्रफीका 25 6--33 3 


_ इलिफ्रोजि _ कजियथणयण अमेरिका 6-7--7 0 
सातवें दशक मे 


कुछ इलाकों में श्रौसत जीवन-ग्रवधि 
उत्तरी ग्रमेरिकां 40-33 
आस्ट्रेलिया 49-73 
पश्चिमी यूरोप 68-70 
लेटिन अमेरिका 50-55 
एशिया 40-50 
_ फ्री -+ पा 30-40 


नोट - कुछ झफ़ीकी और लैदिन अमेरिकी देशों में ग्रौसत जीवन-आजु उसी 
स्तर पर है, जिसपर प्राचीन रोम के समय में थी--30 ब्ष ॥!7 


]. यू० जूंकोव एवं अन्य : तीसरी दुनिया, पेज 4-5. 
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5 पूज्नी की कप्ती (कील॑क्ाटए णु (०एञॉ४)--अर््ध -विकसित देशों 
की प्रथे-व्यवस्थाएँ पूँजी में निर्धन (८०क्ाश् 20०) और कम बचत और 
विनियोग करने वाली ([.0ल्‍ $4ए॥ह्ठ 300 ॥0छ ॥४८आ॥ड़) होती है । देश के 
साधमो के उचित उपयोग नही होने श्रौर साधनों के भ्रविकसित होने के कारण 
पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साधनों का सृजन नहीं हो पाता और साथ ही इसी 
कारण वहाँ की पूंजी की मात्रा वर्तमान तकनीकी ज्ञान के स्तर पर साधतों के उपयोग 
और आ्राथिक विकास की आवश्यकताओो से बहुत कम होती है । किन्तु इन देशो मे न 
केदल पू'जी की ही कमी होती है अपितु पूंजी निर्माण की दर [सरक्वा४ ० एव्जाथ 
ए०7ण4४०ा) भी बहुत निम्न होती है । इन अद्धं-विकसित देशों मे आय का स्तर 
बहुत नीचा होता है अत बचत की म्रात्ना भी कमर होती है । स्वाभाविक रूप से बचत 
की मात्रा कम होने का परिणाम कम विनियोग और कम पूजी निर्माण होता है । इन 
अद्धं-विकसित देशो मे उपभोग की प्रवृत्ति (छि0एटाणा ॥0 0०॥50॥6) श्रधिक 
होती है और श्राथिक विकास के प्रयत्तों के फलस्वरूप श्राय में जो वद्धि होती है 
उसका अधिकाँश भाग उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है। बढ़ी हुई ग्राय मे से 
बचत की मात्रा नहीं बढने का एक कारण जंसा कि श्री नर्कसें ने बतलाया है 
प्रदर्शनाध्मक प्रभाव (0८007ध्ञा3007 ८रीट८।) है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने 
समृद्धशाली पडोसी के जीवन स्तर को अपनाने का प्रयास करते हैं । इसके साथ ही 
इम देशो मे जनसस्या मे वृद्धि होती रहती है ॥ इन सब कारणो से उत्पादन के लिए 
उपलब्ध घरेलू वचते बहुत कम होती हैं । डॉ श्रोद की गणना के भ्रनुसार भारत के 
ग्रामीण क्षेत्रों की 90% जनसल्या के पास व्यय के ऊपर आय का कोई झआाधिक्य नहीं 
होता । 
इस प्रकार भ्रद्धं विकम्तित देशों मे बचत की दर कम होती है जिससे बिनियोग 
के लिए पूंजी प्राप्त नही होती । जो कुछ थोडी बहुत बचत होदी है वह उच्च ्राय 
वाले वर्गों मे होती है जो इन्हे विदेशी प्रतिभूतियों मे विनियोजित करना चाहते हैं 
जिनमे जोखिम कम होती है । अद्ध -विकसित देशों को विनियोग की ग्रावश्यकतांओों 
की इस कमी को विदेशी पूंजी के द्वारा पूरा करते का प्रयास किया जाता है, किन्तु 
इन देशों की साख, भ्रुगवान की योग्यता और राजनंतिक स्थिति इस हृष्टि से बहुत 
उत्साहवद्ध क नही होती । ग्रत ब्रद्ध-विकसित देशो मे पूंजी निर्माण की दर 5-6 % 
होती है । इसके विपरीत विकसित देशो में कुल राष्ट्रीय श्राय के 45 से 20% तक 
कुल वितियोग होता है । श्री कालिन क्लार्क के कुछ वर्षों पूर्व के एक प्रध्ययत के 
अनुसार सयुक्त राज्य ग्रमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों में पूजी निर्माण 
की दर 35 से 82, स्वेडन में 37£, नावें मे 25:८ थी जब्नकि यह मारत में केवल 
6% ही थी । 

(6) निर्यातो पर निर्भरता झौर झस्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकुलता-- 
अद्धं-विकपिित देशो का एक प्रमुख लक्षण निर्यातो पर उनकी प्रत्यधिक निर्भरता है । 
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अधिकाश पिछड़े देशों से कच्चा माल भारी मात्रा में निर्यात व्या जाता है। यू. 
जूकोव के अनुसार, "“अविकाँश देश विश्व-मण्डियों मे अपदी कृषि उप्रज बेचने 
हैं और श्रौद्योगिक माल खरीदते हैं ।” सोवियत सघ की विज्ञान अस्दमी के सदस्य 
यू जूबोव भौर उनने सह-लेसवो न अप्रिम तालिका में 24 दशों के ताम सम्मिलित 
किए हैं जो उपनिवेश अयवा अद-उपनिवेश रह चुके हैं पर ग्राज स्वाघीन हैं अर्थात्‌ 
जो अ्रद्ध-विकसित देशो वी पक्तियो मे हैं । इनमे से प्रत्येण के सामने ऐसी वस्तु का 
उत्पादन सम्बन्धी आॉकडा प्रस्तुत किया गया है, जिसका उसऊी भरथ-व्यवस्था म विशेष 
महत्त्व है । देश के निर्यात तथा राष्ट्रीय श्राय में भी उसका हिस्मा दिखाया गया है । 
इन आँकडो से यह पुष्टि होती है कि इन देशो का आथिक ढाँचा अधिकाँगत एक ही 
फसल पैदा बरने बाला एकागी है। साथ ही इन आँक्डो से तीसरी दुनिया के प्रद्ध- 
विकसित देशो तथा औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध विरृप्तित पूँजीवादी देशों के बोच 
वर्तमान सम्बन्धो के झाथिक ढाँचे के एवं पहलू पर भी प्रकाश पडता है और हमे पता 
चलता है कि दोनो को पृषक्‌ करने वाली श्राथिव खाई चोडी होती जा रही है । 


विकासमान देशों को ध्र्थव्यवस्या और निर्यात का एकागो विशेषीरुरणर! 





देश मुख्य पैदावार और निर्यात से प्राप्ति, प्रतिशत में 

निर्यात बुल नियांत से हुई कुल राष्ट्रीय 

प्राप्ति का भाग झाय का भाग 
कुबेत खनिज तेल 99 97 
इराक खनिज तेल 99 49 
सेनेगाल मूंगफली 92 न 
चेनिजुएला खनिज तेल 8 55 
सऊदी अरब खनिज तेल , 90 83 
नाइजीरिया मू गफली ह7 5 
ईरान खबिज तेल 85 33 
कौलम्बिया बॉफी 74 29 
बर्मा चावल 74 26 
हैदी कॉफी प7 25 
साल्वेडोर कॉफी 73 न 
ग्वाठेमाला कॉफी 73 25 
मिद्र कपास प0 ]8 
घतामा केला 67 2 





3. यू जुकोत्र एव कन्‍्य तीसरी दुनियां, पृष्ठ 720 2] 
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देश मुख्य पेदावार और निर्यात से प्राप्ति, प्रतिशत में 

निर्यात कुल निर्यात से हुई कुल राष्ट्रीय 

प्राप्ति की माँग झाय॑ का भाग 
श्रीलका चाय 66 4ा 
चाना कोकोओआ 66 40 
चिली त्ताम्वा 63 20 
सलाया 'स्बड 62 40 
लाइवेरिया रबड 62 ना 
ब्राजील कॉफी 62 2 
पाकिस्तान जूड 58 9 
उर्ग्वे झ्न 58 9 
बोलीविया टीन 57 29 
इक्बेडोर केला 56 25 





जहाँ तक गअ्न्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सवाल है, गैर-समाजवादी दुनिया के विदेश 
व्यापार मे विकासमान देशो का हिस्सा 953 क्के 28 प्रतिशत से गिरकर !966 
में 2। प्रतिशत रह गया था। इस वीच इनका कंज़ बढता जा रहा है प्रोर उनकी 
स्वर्ण तथा मुद्रानिधि कम होती जा रही है ! 

भू, जूकोव ते अ्रपते अ््ययत मे आगे लिखा है--'964 भे जेनेवा भे हुए 
घाणिज्य एवं विकास सम्बन्धी सदुक्त राष्ट्र सघ के सम्मेलन ने 970 के पूर्वादुमाम 
सहित कुछ दस्तावेजे प्रचारित की थी। अन्य बातो के साथ-साथ उनमे यह चेतावनी 
भी दी गईं थी कि 970 तक विकासमान देशों के निर्यात का मूल्य शायात के मूल्य 
की भ्पेक्षा 9? अ्रव से 3 अरव डॉलर कम होगा । इसके गलादा उन्हे ऋण को 
मिवटाने, कर्जे का ब्याज चुकाने तथा विदेशी कम्पनियों को प्राप्त होने वाले मुनाफे 
तथा लाभाँश की रकम को अदा करने के लिए करीब 8 झरव डॉलर की और जरूरत 
पडेगी । इस हिसाब को सग्राने वालो ने सुभाव दिया था कि तीसरी दुनिया के बकाये 
मे जो भारी कमी है, उसकी पूर्ति अशत नूतन विदेशी पूजी-निवेश और सरकारी 
ऋण ुो से वी जा सकती हूँ | यह आशा प्रकट करते हुए बे स्पष्टत काफी आशावादी 
थे, क्योंकि उनके अनुसार इन साधनों से होने वाली प्राप्तियाँ 2 भ्ररव डॉलर तक 
पहुँच सकती है । यदि उनका तखमीना ठोक सावित हो, तो भी 5 अरब से 9 भ्ररव 
डॉलर तक की कमी वनी रहेगी । परन्तु इससे भी अधिक निरशाजनक पूर्वातुमान लगाया 
गया है, सम्रुकत राष्ट्र सघ के कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार 975 तक विकासमान 
देशो को केवल अपने झायात के भुगतान के लिए शायद दक्तियो अरब डालर वी कमी 
का सामना वरना पड सकता है 4/: 


9, 799, 9 2-22 
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स्तर नीचा होता है। जिससे बचत दर और परिणामस्वरूप विनियोग दर कम होती 
है। फलस्वरूप उत्पादकता भी कम होती है और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है । 

9 बाजार क्षी श्रपूर्णवाएँ (॥राएशाव्थी०ा७ एण॑ शी फिंशो०)-- 
डॉ डी एस नाग के ग्रनुमार, “आ्रथिक गत्यात्मकता में साघनी के अनुकुलतम प्रावटन 
और राष्ट्रीय प्र्थव्मवस्था मे ऋधिरृतम उत्पादक क़मता त्राप्त करने की प्रवृत्ति होती 
है '४7““किन्तु स्थिर ग्र्थव्यवस्था में कई बाजार की ग्पूर्सताएँ इसे 'उत्पादत सीमा! 
(970फ००४०॥ पाप ) की प्रोर बढ़न से रोकती है ।” निर्धन देश इस दृष्टिगीण 
से स्थिर प्रथंव्यवस्या वाले होते हैं; जाति, घ॒र्म, स्वभाव, प्रश्नृत्तियों की भिन्नता, 
विर्भनवा, अज्विक्षा, यातायात के साधनों का झ्रभाव झ्ादि श्रम की गतिशीलता में 
बाधा पहुँचाते है। इसी प्रकार पूँजी की गतिशीलता भी कम होती है । प्रद्विकसित 
देशों मे साधनों की इम गतिहीनता के अ्रतरिक्त एक्राधिक्रारिक प्रवृत्तियाँ, देश-विदेश 
के बाजारों का ज्ञात नही होता, बेलोच ग्राधिक ढाँचा, विशिष्टौकरण का प्रभाव, 
पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था आदि के कारण साधनों का सवुलित ग्रौर उचित 
आरावटन नही हो पाता है। पर्वन्यवस्था गतिहीन होती है जिससे इसके विभिन्न क्षोत्र 
के मूल्य प्राय के प्रति सवेदशशील नहीं होते । इस प्रकार साधनों का ग्रसन्तुलित 
समोग, प्रद्धं-विकसित देशो के प्रद्धंविकास का कारण होता है । 

0 श्राथिक बिषदमता (720009ग्रां० 0:5एश0065 ८ ग्रद्ध विकसित देशो 
में व्यापक रूप में धत और झ्ञाम की वियमता तथा उन्नति के अदसरो की प्रसमानता 
पाई जाती है । देश की ग्रधिकाँश सम्पत्ति, आय और उत्पत्ति के साधनों पर एक 
छोटे से समृद्ध वर्ग का भ्रधिकार होता है जबकि देश के बहुत बडे निर्धन वर्ग को भ्राय 
का थोडा सा भाग प्राप्त होता है। इसी प्रक्तार प्रगति के श्रवसर भी योग्यता की अपेक्षा 
जाति ग्रौर झाधिक क्षमता पर तिर्मर करते है। घविक वर्ग में बचत क्षमता 
आधिक होती है जिसके द्वारा और प्रधिक घत कप्त|ने के साधन इनके हाथ मे गाते 
जाते हैं। निर्धन वर्ग को लाभ पहुँचने वाले कार्यों जेसे, सामाजिक सुरक्षा, समाज 
सेवासो, भ्रम-सधो, प्रगतिशील करारोपण झ्ादि सस्थाएँ अधिक विकप्तित नही होती 
हैं । परिणामस्वरूप, इन तिर्थन देशों भे धनी देशों की अपेक्षा ध्यापक ग्राथिक 


विषम्रता पाई जाती है। प्रो. साइमत कुजनेट्स के अंग्रांकित अनुमाव इस दश्य के 
परिचायक है- 








सम्पूर्ण जाय का जनसध्या सम्पूर्ण आय का जनसछ्या के 
देश के 20% धरनिक वर्ग को 70% दिधवन वर्ग को प्राप्त 
बआप्त होने वाल! प्रतिशत होने वध्ला प्रतिशत 
विक्तित देश 
स. रा अमेरिका 44 34 
ब्रिटेत 45 35 
अर विस्सित देश 
मारत 55 28 


श्रीलका 50 30 


_.ििपपभभभमभक्‍आ७“पखजखजथखथिँ५िैन-:़बढबनंस सकफकनॉस्‍ न 
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उपरोक्त विवरण मे स्पष्ट है कि विकशित देशो की ग्रपेक्षा प्रद्धंनविकसित 
देशों मे झाथिक प्रसमानता अ्रधिक है। प्रो महालनवीस रिपोर्ट के श्रगुनार 
सब्‌ 955--56 में देश वे 5%, लोगो के पास देश वी कुल आय का 2306 भाग 
था और इसमे भी सर्वोच्च वर्ग के % व्यक्तियों को % गाय प्राप्त होती थी । 
इसके वियरीत सबसे निम्त वर्ग के 25%, लोगो को समस्त प्राय वा केवल ॥0% 
भाग प्राप्त होता था । 
(ब) जनसरया सम्बन्धी लक्षण 

(एचआण्श्राबणशशा6 टाव2ण॑था$05) 

समस्त अर्द्धा विकसित देशों म जनसख्या सम्बन्धी विशेषताएँ समान नही पाई 
जाती । ये देश जनमस्वा के घनत्व, आयु सरचना झौर जनसब्या में परिवतेत वी 
दर में भी भिनता रखते हैं । बावर एवं यामे के अनुसार भारत ग्लौर पाकिस्तान मे 
सत्‌ 800 के पश्चात्‌ जनसझ्या वृद्धि की दर कई पश्चिमी देशों की जतमख्या बृद्धि 
की दरो से भिन नहीं रही है। इसके प्रतिरिक्त अधिक जनसस्या वाले देशों की 
जनमझ्या वृद्धि वी दर ही सर्वाधिक हो, ऐगी बात नही है । फिर भी अरद्धां विकसित 
देशों की जनस्ख्या सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं--- 

] जनसप्या वी अ्धिरुता (0४७ ?०.४/शाणा)--बई प्र््ध-विकसित देशो 
की जनसख्या अधिक होती है । यद्यपि इन प्रधिक जनसरया वाले देशो के लिए भी 
निरपेक्ष (805000०) रूप में ग्रधिक प्राबादी वाले देश बहता उचित नही है, 
क्योकि जनसरया की अधिकता या न्यूनवा (006 एक्फपॉशाणा छा एवेध 
7००ए/५॥०४) को उस देश के प्राकृतिक साधनों के सन्दर्भ म देखना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त सभी भ्रद्धों विवमित देश जनमग्या की रामस्या से ग्रशित नही हैं। लेटिन 
प्रमेरिका और आस्ट्रेलिया कम जासरया (एा/त॑ल्त ९०फ॒पा॥०॥) वाले देश है। 
प्रफ़ीका महाद्वीप भी तकनीकी ज्ञान के वर्तमान स्तर पर कम जनसख्या बाला क्षेत 
ही कहां जा सकता है। इसो प्रकार भारत आदि कुछ देशो में ग्रधिक जनसख्या हो 
सकती है किस्तु समस्त अरद्धं-विकृसित देश अधिक जनसख्या के भार से ग्रस्त नही हैं। 

2 जनसस्या वृद्धि की उच्च दर (साई ९ रण एणुएंशाणा हा०की॥) -+ 
प्रद्वोंनविकसित देशों मे जनसख्य। वृद्धि की दर भी अधिक है। इकाफे क्षेत्र के 7 
देशो मे से 8 देशो मे जमसख्या वृद्धि की दर 2% और 3% के मध्य है और कुछ 
देशों की इससे भी अधिक है। लेदिन अमेरिका मे भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई 
जाती है | इसके विपरीत विकसित देशो मे जनसख्या वृद्धि की दर कम है। अर्द्ध- 
विकप्तित देशो मे जनसल्या यूद्धि की उच्च दरो का कार जम्म-दर का ऊँची होना 
झ्रौर मृत्यु दर का कम होना है । 

3 जीवनावधि को श्रल्पता ([.0ज्त ॥6 ॥,णाहशा )--जीवनावधि का 
प्राशय देशवासियों की भ्रौसत आयु है। अर्द्ध-विकसित देशो में प्राय की कमी के 
कारण जीवन स्तर नीचा होता है और निर्धनता तथा झआथिक विषमताम्रो की 
अधिकता के वारण झौसत आयु कप होतो है। वस्तुत प्रति व्यक्ति झाय॑ और 
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जीवनावबि मे सकारात्मक सह तम्व घ होता है यही कारण है कि जहाँ विकसित 
देशो मे लोग ग्रधिक समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ अद्ध। विकसित देशो में भौसत 
आयु बहुत कम होती है। भ्रद्धं विक्॒तित देशो मे डोवतावधि कम होने का परिणाम 
है--धनी देशो की ग्रपेक्षा इन देशो मे ग्रधिक व्यक्ति छोटी आ्ायु मे मर जाते हैं एव 
इस प्रकार कार्य करने की अवधि भी कम ही होती है । 

4 श्रायु वितरण (486 धााफणाणा )---प्रद्धं विकसित देशों की जतसख्या 
मे कम उम्र वाले लोगो का अनुपात गवेक्षाक्ृत अधिक होता है और इनमे बालकों 
की सझ्पा अ्रविकर होती है। एशिया भ्रफ्तीका और लेटिन अमेरिको देगो मे जो प्रद्धं 
विकप्तित क्षेत्र हैं 5 वर्ष से कम झ्रायु वाली सख्या कुल जतसरया का 40% है जबकि 
सयुक्तराज्य अमेरिका प्लौर इग्लेण्द आदि मे सह अनुपात केवल 23 से 25% क्षक 
है । इस प्रकार इन देशो में अनुत्पादक उपभोक्ता का भाग ग्रधिक होता है । 

5 सक्रिय जनसंरया का भाग कम होना (7,05६ 40१6 एणपॉ॥॥०ा) -- 
अर््धं विक्प्तित देशों की जतसरया में बालकों का झनुतरात ब्रधिक होने के कारण 
सक्रिय जनसरपा का भाग कम्त होता है । यहा काय न करने बाले प्राश्नितों का भाग 
प्धिक होता है । बालकों और झनुलादक व्यक्तियों का अनुवरात अधिक होने के 
कारण उनके जन्म पालन पोषण आदि पर अधिक व्यय होता है और प्र्थव्यवस्था 
पर बोक बढ जाता है। भारत में सद्‌ 96। में ॥4 वष तक का प्रायु-बर्ग जदसख्या 
का 4% था जबकि जमंनोी में 20% औ्रौर फ्रास में 24 7% था। 

6 ग्रामीण क्षत्र की प्रधानवा (078 तेशशाव॥॥९९ 04 एफ्यों 52४07) --- 
प्रद्ध| विकसित देशों मे ग्रामीण क्षेत्र की प्रधातता रहती है । इन देशो वी प्रधिकाँश 
जनता ग्रामों मे निवास करती है और ग्र मीण >यव॒सायो जैसे कृषि, वन मत्स्य पालन 
आदि मे जी वक तिर्त्राह करती है। प्रायिक विक् व के साथ पाथ इस ल्ति मे 
परिवततर होता है। प्रति व्यक्ति आय ही वृद्धि के प्रनुगत में खाद्यनों की माँग में 
वृद्धि नही होती ग्रौर दुमरी और कृषि में यूजी के प्रधिक उपयोग के कारण गहन 
ग्रौर विस्तृत दोतो प्रकार को कृषि प्रणालियों द्वारा कृषि उत्वादन बढ़ता है। 
परिणामस्वरूप कृषि एव ग्राप्मीएण व्यवसायों मे जनस्स्या का अनुपात कम होता जाता 
है मौर दूमरी प्रोर भ्रीयोगीकरण के कारण बढ़े बड़े नगरो का विकास होता है ग्रौर 
शहरी जनसह्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है । 

(स) सामाजिक विशेयताएँ (500०० (॥4टॉट59705) 

अंडे विकसित ग्रवव्यवस्थाग्रों मे ग्राविक विक्र'स की दृष्टि से पाए जाने 
बाली मुरप्र विशेयताएँ निस्तलिखित हैं-- 

] श्रढ्वा विकश्चित मानव पूंजी (एएरऐश-8%शेण्फुश्ठे झषकाजा ९४७॥) -- 
आाथिक विकास मे म नत्र पूँजी का निर्धारक महत्व है। विकृत्तित मालवीय पूँजी 
अर्थात्‌ स्वस्थ शिक्षित कुगंत एवं नैतिकता खम्पन टैशवासी ग्राविक विक से में उहुत 
सहायक होते हैं किन्तु दुमाग्यवश प्र्दधां विस्तित देयो मे यह मादव पूंजी भी प्रद्धँ 
विकसित ही होती है | देश म॑ वेज्ञानित्र और तक वी की शिषा का तवा कुल श्रम्रिजो 
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का प्रभाव होता है। स्वास्थ्य का स्तर भी प्राय नीचा होता है। लोगो मे विवेकपूर्ण 
विवारधारा का भी ग्रमाव होता है। इसके अ्रनिरिक्त घताभाव के कारण लोगो के 
विकास के लिए प्रधिक पूजी लगाता सम्भव नहीं होता। उदाहरणार्थ, भारत में 
जहां वैज्ञानिक प्रनुषवान पर प्रति व्यक्ति लगभग 5 वैसे वाधिक व्यय किया जाता 
है वहाँ प्रमेरिका और हम में यह व्यय राशि क्रमण लगभग [54 रुपये और 
0 रुपये है । 


2 श्रय सामाजिक विशेषवाएँ-प्रद्धों विकप्तित प्रयेव्यवस्थाएँ प्रनेक सामाजिक 
दोषों से ग्रस्त होती हैं । प्रायः समाज विभिन वर्गों मे विभाजित होता है भोर ये 
बर्गे अयन प्रपने रूढिगत परम्पराग्रो पर झ्राचरण करते हैं तथा नवीन प्रयत्नों को 
सरलता से एव प्रमन्नतापूर्व रू अपताने को तैयार नही होते। समाज में यहनो का प्रयोग 
लोकप्रियता के लिए होता है | स्त्रियों के ग्रतिरिक्त पुरुष भी गहन पहिंवना पसन्द 
करते हैं । रीति रिवाज बहुत महँगे होते हैं जिन्हे निभाने मे श्राय का बडा अग व्यय 
करना पडता है। फलस्वरूप बचत की मात्रा कम हो जाती है झौर पूँज्ी का निर्माण 
नही हो पाता । स्त्रियों को पुरुषों की प्रपेक्षा गौष्ण स्थान प्राप्त होता है। उतती 
जाति पर तरह नरह के प्रह्रुग होते हैं। प्राथिक व सामाजिक हृष्टि से पराघीनता 
की वेडियो मे जकड़े रहते के कारण स्त्रियाँ समाज के उत्थान में सहायक नहीं हो 
पाती । सामाजिक स्तर (5:305) का भी विशेष महत्त्व होता है | मजदूरी श्रादि के 
निर्वारण मे सविदा की अ्रवेज्षा परम्पराप्नों का प्रभाव ग्रधिक पडता है। इन सब 
बातो का कुल मिला कर यह प्रभाव होता है कि ग्रद्धां विकसित देश की अर्थेव्यवस्था 
तेजी से आथिक विवास के पथ पर ग्रग्रसर नही हो पाती । 

(द) तकनीको विशेषताएँ ([0०॥7900ह8/०8) ('ऐक्मा80७505) 
ग्रद्धांनविकत्तित ग्र्यव्यवस्थाप्रो में उत्पादन वी प्राचीन पराम्परागत विधि 
का उपयोग किया जाता है। फलस्वष्टय प्रति व्यक्ति उत्यादन विकसित राष्ट्रो वी 
अपेक्षा बहुत कम रहता है । तव॒नीती और त्षामान्य दोनो ही प्रकार की शिक्षा का 
ग्रभाव होने वे कारण ग्रद्धों विकसित देशो मे विऊप्ित देशो की ग्रपेक्षा उत्पादन में बहुत 
ग्रथिक्र पिछेडापन रहता है । परिवहन प्रौर सचार साधनों का प्रञ्ञाव भी प्रयंव्यवस्था 
को पीछे घकेलता रहता है । प्राविधिक ज्ञान के प्रभाव के कारण अक्ुशल श्रमिकों की 
सझ्पा ग्रधिक होती है पौर इसलिए ग्राथिक विकास के लिए प्रयत्नशील ग्रद्धं-विकसिते 
देशो को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकरत्तित देशों का मुह देखना पडता 
है। वास्तव मे प्राविधिक् प्रमति और श्राथिक विकास एंक दूसरे के कारण झौर 
परिणाम है। ग्रद्ध बिकसित देशो मे जहाँ तकनीऊी प्रयति के कारण दुत ग्राविक 
विकास नदों हो पाता वहाँ प्रपयाप्त ग्राथिकत साधनों के कारण तकनीकी प्रगति के 
लिए अधिक प्रयास करना भी सम्भव नही हो पाता । 
(३) राजनीतिक विशेषताएँ (?0॥0०४] एछथण८5) 

राजबीतिक क्षेत में अरद्ध विकसित राष्ट्रो की स्थिति प्राय बडी दयतीय होती 

है। ये राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से ध्राय कमजोर होते हैँ और उत पर अन्य देगो के 
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दबाव भ्रथवा झाक्रमण का सदेव भय वना रहता है | समुित साधन उपसब्ध ने होने 
के कारण देश की रक्ष।र्थ झ्राचुनिक्त शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित सैनिक शक्ति का अभाव 
भी बहुत कष्टप्रद होता है। जनता गरीब होने के कारण अपनी झाव॑श्यकताग्रों की 
पूति में ही सगी रहनी है और राजनीतिक अ्रविकारों के प्रति विशेष सजग नहीं 
होती । अधिकाँश व्यक्तियों मे यथार्थ रूप मे राजनीतिक अधिकारों के बारे में अज्ञॉनता 
ही पाई जाती है | अ्रद्धं-विकसित देशो में प्रथम तो मध्यम वगे का अ्रमभाव पाया जाता 
है और यदि यह वर्ग होता भी है तो साम्मान्यत बहुत निबंल होना है | प्राय तिकसित 
अर्थ व्यवस्थाग्रों मे मध्यम वर्गे के इस प्रभाव की समस्या नहीं होती । आधथिक विकास 
की दृष्टि से यह तथ्य महत््वपूर्णो है कि ग्रधिकाशत मध्यम वर्ग से ही साहसी, कुशल 
प्रशांसक और योग्य व्यक्ति भाप्त होते हैं । 
(ई) अन्य विशेषताएँ (0007 (॥878०७7॥७॥०$) 
अद्धं-विकप्तित गधेव्यवस्थाश्रों की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में हम थोग्य 
प्रशासल के भ्रभाव, उत्पत्ति के साधनों भे असमानता स्थिर व्यावसायिक ढांचे दोपपूर्ण 
प्राशुल्किक व मौद्रिक सगदन ग्रादि को ले सकते है। इस देशो में जो प्रशासनिक 
यन्त्र होता है वह्‌ प्रायः कुशल झऔर योग्य नहीं होता । अ्रधिका रीगणा व्यक्तिगत 
स्वार्थों को ऋचा स्थान देते हैं । ईमानदार भ्रधिकारियों के अभाव मे आधिक विकास 
के साधनौ का दुश्पयोग होता है और राष्ट्र की प्रगति अवन्ड्ध होती है । 
उत्पत्ति के साधनों में अ्रममानता होने से आ्राशगुकुल उत्पादन सम्भव नहीं 
होता । विकासशौल अ्रर्थव्यवस्थाग्रो के विपरीत्त अर विकसित देशो मे उत्पत्ति के 
साधनों में वांछित गतिशीलता नही पाई जाती । फलस्वरूप राष्ट्र बी प्रथध्यवस्था 
में प्रधिकततम उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता। प्रद्धा-विकसित प्र्थव्यवस्थाश्रो का 
व्यावह्मायिक दाँचा प्राय स्थिर रहता है ! इस कारण भी उत्तत्ति के साधनों से 
गतिशीलता नही पाई जाती । परिणामत न तो उद्योगों मे विशिष्टोकरण ही हो पाता 
है झौर न देश भ्राथिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है। 
ऐसी प्रर्वव्यवस्थाग्री भे प्राशुल्ककि और गौद्धिक समन प्राय दोषपूर्श 
होता है। राजस्व प्राय प्रप्रत्यक्ष करो के माध्यम से प्राप्त होता है जिनकी प्रकृति 
प्रधोगामी (२९४९5४४८) होती है। प्राय के साधन के रूप में प्रत्यक्ष करो का 
महत्त्व कम होता है । प्रगतिशीव कर प्राय नही पाए जाते । करन्सग्रह विधि मितव्ययी 
भही होती और कर प्रपवचन भी बहत कम होता है। मुद्रा दाजार ध्राय प्रविकसित 
होते है । सरकारी म्ौद्षिक दीटि परिस्थिठिवश श्राय इत्ची दुर्बल होती है कि देश 
की ग्रथ॑व्यवस्था को समुचित ढग से नियमित नहीं कर पाती १ 
निष्कपंत हम यही कह सकते हैं कि प्राय उपरोक्त सभी विशेषताएँ भ्रद्ध॑- 
विकसित प्रर्थव्यवस्थाओों मे न्यूनाधिक्र मात्रा मे पाई जाती हैं। विश्व के समस्त 
श्रद्धंविकसित देशो की सम्मिलित ढंग से एक प्रकार वी विशेषताएँ बतलाना बहुत 
कठिन है वयोकि विभिन्न देशो की ग्राथिक, सामाजिक, ग्रौद्योगिक और कृषि सम्बन्धी 
अवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ भित-भिन्न हैं। यद्यपि इन देशों में विक्षस वीं पद्धतिर्याँ, गठ्ियाँ 
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जनस्या की विशेषनाएँ और प्रान्तरिक परिस्यितियाँ भी भिन्न भिन्न हैं तथापि इन 
मिन्नताप्रो के बाव (द प्रविकाश परिस्यितियो मे एक बडी माता तक उनकी विशेषयाग्रो 
में एकता व समानता प्राई जाती है। इन्ही विश्येपताओों के श्राघार पर हम प्रद्ध - 
विकसित पर्थेथ्यवस्थाओो को, विकृप्तित ग्रर्थव्यवस्पाशों से भित्र करके मली प्रकार 
पहिचान पाते हैं । 
अ्रद्धं-विकसित देशों को सम्स्पाएँ 
(एएकाक्ा5 ण॑ एञाइ्श-0%शणुध्वे (०ण्रापं०5) 
ग्रद्धा-विकर्तित देशो की समस्याएँ निम्नलिखित वर्गों में विभाजित की जा 
सकती हैं-- 
() प्राथिक समस्याएँ (4) राजनीतिक समस्याएँ, 
(2) सामाजिक समस्‍्थाएँ (5) अत्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ, 
(3) प्रशासनिक समस्याएँ, 
आधिक समसस्‍्याएँ 
अ्रद्धं-विकसित देश ग्रनेक प्राथिक समस्याग्रों से ग्रस्त हैं, जेसे-- 
(१) बचत एव पूँजी-निर्मारा की समस्या, (2) निर्धतता का विपैला कुचकऋ, 
(3) उपभोग और घरेलू बाजार की अपर्याप्तता, (4) समुचित श्राधिक रचना का 
न होता, (5) कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित बाबाएँ तथा (6) बेरोजगारी । 
प्रद्धां विकसित देयो मे राष्ट्रीय प्राय थर प्रति व्यक्ति श्राय बहुत कम होती 
है, प्रत बचत नहीं हो पाती । बचत न होने से पूँजी का वाँछित निर्माण नहीं होता 
फलस्वरूप प्राथिक विकास के क्रिपा कलाप गति नहीं पाते $ प्रति व्यक्ति ग्राय कम 
होने से देश मे उपभोग की मात्रा कम होती है, परिणामत घरेलू बाजार का क्षेत्र 
सीमित रइता है प्रन्ततोगत्वा देश की अवथव्यवस्था पर विपरीन प्रभाव पड़ता है। 
प्र।य क्रम होने से बचत और पूँजी निर्माएं को ग्राघात पहुँचता है ग्रौर माय व उपभोग 
के कम होने से पूँजी वितियोत के प्रति कोई आक्षंण नहीं रह पाता | लघु पैमाने 
पर उत्सादन कार्य होते से बडे उत्दादन को बचन सम्भव नहीं हो पाती | समुचित 
आशिक रचता का ग्रभाव इत समस्याप्रो को और भी विपम बता देता है। प्राविक 
सरचता में रेलों सडक्ो परिवहन के प्रस्य साधनो, चिकरित्सालयो, स्कूलों, बिजली, 
पानी, पुल्रो, ग्रादि को सम्मिलित क्रिया जाता है। यदि इन साधनों की समुचित 
व्यवस्था नही होती तो आथिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। कृषि एवं 
भूमि से सम्बस्वित विभिन्न समस्याएँ ग्र््धं विकृमित देशों को ग्रस्त किए रहती हैं। 
प्रायः यह देखा गया है कि ग्रद्धं-विकप्तित देश कृषि पर अधिक दबाव, कृषि जोतो 
के उप-विभाजन व उप-खण्डन, कृषि ऋण, ग्रधिक लगान, सिंचाई साधनों के झ्रभाव, 
कृषि विपणन की असुविधा, प्रति इक्राई कम उपज, सुख सुविधाओं की कमी आदि 
विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं। श्राथिक विकास गअ्रवरुद्ध होने से देश में 
बेरोजगारी की समस्या खड़ो हो जाती है। भ्रद्धं-विकसित देशों मे बेरोजगारी के 
भतिरिक्त ब्रद्धं बेरोजगारी (छवंध-थायए्ञाण्ड्गादा:) प्रथवा प्रहश्य बेरोजगारी 
(0880580 प्रा] ६०४०)०/ग्रधय) की समस्या भी विशेष रूप से गम्भीर होती है । 
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सामाजिक समस्याएँ 


अरद्धानविकम्तित देश विभिन्न सामाजिक समस्‍्याग्रो से ग्रसित रहते है! 
झाधिक विकाम्न की दृष्ठि से इन देशों की मूलभूत सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित 
होती हैं--(१) जनसल्या मे वृद्धि और जतसख्या का निम्त गुण स्तर होना: 
(2) सामाजिक झौर सस्थागत बाधाएँ व रूढियाँ, एव (3) कुशल साहप्तियों का 
प्रभाव । 


प्रद्धं-विकसित देशों की प्रमुख सामाजिक-ग्राथिक समस्या जनसख्या की 
तीव्र वृद्धि है। एक ओर तो आय और पूँज़ी का प्रभाव होता हे तथा दूसरी शोर 
जनसस्या की नीत्र वृद्धि ग्राथिकर विकास के प्रयत्तो को विफ्ल बनाती है । इन देशों 
की झार्थिक ौश्थिति ऐसी नहीं होती कि जतसद्या-श्ृद्धि के भार को वहन कर सकें 
एवं रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करा सकें। सामाजिक और सस्थागत 
रूढियाँ व कुरीतियाँ भी देश को झ्रागे बढते से रोकती हैं। इनके कारण जनता 
नवीन परिवर्तनों प्रौर परिस्थितियों को ग्रपनाने से यथासम्भव बचना चाहती है, 
फलस्वरूप देश मे तकनीकी झौर वेश्ञानिक क्रान्ति का मार्म प्रशस्त नहीं हो पाता । 
प्रद्ध-विकसित राष्ट्री मे साइसी वर्ग का भी प्रभाव पाया जाता है ज्बकि यही वर्ग 
मूलत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाने शौर सन्रियता देने का उत्तरदायित्व 
वह॒त करता है । ग्रव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक्न्ग्राधिक ढाँचे के कारण प्रदध« 
विकसित देशों मे आ्राथिक वातावरण ऐसा नही होता जो साहसी वर्ग को झागे लाए । 
प्रिणामत देश की प्रगति धीरे-धीरे होती है । 


राजनीतिक समस्याएँ 


परद्धं-बिकसित देशो की प्रमुख राजनीतिक समस्याप्रो मे हम राजनीतिक 
प्रस्थिरता, नियोजन के प्रति उदास्तीनता, श्रम्तिकों के शोषण व बन्घन आदि को से 
सकते हैं । राजनीतिक जागरुकता का अभाव होने से प्राय दीर्घजीवी राजनीतिक 
गुट या दल नहीं पनप पाते ग्रौर शासन-सत्ता मे स्थाय्ित्व नहींझआ पाता । यहू 
राजनीतिक भ्रस्थिरता एक ओर तो ग्राथिक विक्नाम के लिए हृढ और स्थाई नीतियो 
को ग्रवरुद्ध करती है, दूसरी प्रोर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को नि्देल बनाती है। अशिक्षित 
और रूढियादी जनता नियोजन के महत्त्व को स्वीकार नहीं करती । राजनीतिक 
दृष्टि से अस्थिर सरकारें जतता में नियोजन कार्यक्रमों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर 
पाती । फलस्वरूप देश को नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते । अरद्धें-तिक्रसित देश 
विभिन्न श्रमिक समस्याओं से भी ग्रस्त रहते है। प्राय स्थायी थ्रमिक वर्ग वी कमी 
बनी रहती है | रूढिवादिता और साम्राजिक़ बस्वनों के कारण श्रम की गतिशीलता 
नही पाई जाती । राजनीतिक जागरुकता के प्रभाव के कारण अ्रमिको में श्रान्सपों 
जैसी प्रस्थाएँ समुचित ढग से नहीं पनप पाती । जब देश का श्रमिक वर्ग ही ग्रठुशल, 
श्रजामरक और भ्रशिक्षित हो तो देश के श्राथिक विकास को स्वभावत, गति नहीं 
मिल सकती ! 
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प्रशासनिक समस्याएँ च 

प्रद्धां विकम्ति देश प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ग्रमुणल, प्रवैज्ञानिक और पिछड़े 
हुए होते हैं। देश को गरीरी और ग्रग्रिज्ञा जनता में चारित्रिक स्तर को ऊँचा नहीं 
उठने देती, फसस्वृहृय कुणल प्रौर ईमानदार प्रशासनिक झ्धिफारियो की सदा कमी 
बनी रहती है श्रौर राष्ट्रीय हिंनो क्री अपेक्षा निंजी हितों को अधिक महत्त्व दिया 
जाता है । भ्रष्टाचार का दाना देश के ग्राथिक विकास का गला घोटता रहता है। 
इसके प्रतिरिक्त प्राथमिकता की समस्या भी वनी रहती है। प्रद्धां विकसित देश रामी 
क्षेत्र मे पिछडे होते हैं भ्रौर इन सभी क्षेत्रों का ममुचित रूप से विकास करना 
आवश्यक होता है, लेकरित पूँजी और उत्तत्ति के आवश्यक साधनों के प्रभाव के बारण 
यह सम्भव नही हो पाता कि सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास क्रिया जा सके । 
फलस्वरूप प्राथमिकता की समस्या निरन्‍्तर विद्यमान रहती है। देश के सन्तुलित 
विकास के लिए विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता का क्रम देता पडता है । 
ग्रस्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ 

भारीब कही जोरू सब्र वी भाभी' वाली बहावत अरद्धांनविकसित देशों पर 
पूरी तरह लगू होती है । ये देश झाथिक, सामाजिक और राजनीति दृष्दि से त्तो 
परेशान ही हैं लेकिन विभिन्न प्न्तर्राट्रीय समस्थाएँ भी इन्हे दवाएं रहती हैं। 
विकसित राष्ट्र इस प्रकार वी प्रतिस्पद्धात्मिक परिस्थितियाँ पैदा बर देते हैं जिनका 
ग्विकसित देश प्राय समुचित ढंग से सामना नही कर पाते श्रौर उन्हे अतक हूपो 
में विकसित राष्ट्र का ग्राश्रय स्वीकार करना पडता है । 
अन्य समस्याएँ 

उपयुक्त समस्याझ्रो के भ्रतिरिक्त प्रद विकसित देश गौर भी ग्रनेक समस्याग्रो 
से ग्रस्त रहते है। प्रद्धां विकमित देशों मे अझ!धिक विकास के साथ साथ मूल्य भी बढते 
हैं । पदि यह वढोत्तरी मौद्रिक ग्राय की अपेक्षा कम होती है तब तो कोई समस्या 
पंदा नही होती, किस्तु यदि ण्ह वृद्धि मौद्रिक झ्ाय की प्रपेक्षा अधिक हो जाती है तो 
समाज मुद्रा स्फीति के सकट मे फेंसने लगता है। दुसरी गम्भीर समस्या विदेशी 
मुद्रा की होती है| झ्राथिक विक्रास के लिए आवश्यक अनेक साधनों को विदेशों से 
श्रायात करना होता है जिसके लिए वाछित विदेशी मुद्रा नही मिल पाती | विदेशी 
झुद्रा के अभाव में आवश्यक माघनों के आ्रायात को रोकने से ग्रार्थिक विक्नास की गति 
अवरुद्ध होने का खतरा रहता है, इसलिए भ्रद्ध-विक्रसित देशों को सहायता व ऋण 
के लिए विक्मित राष्ट्री पर तिमेर रहना पडता है। यह निर्भरता एूँजी व यान्तिक 
ज्ञान दोनो क्षेत्रों मे होती है। 

अरद्धं-विकसित देशो की इन विभित समस्याग्रो के समाघान हेतु विभिन 
उपायो के अतिरिक्त एक प्रभावशाली और अनुशासित राजकोपीय नीति का महत्त्व 
सर्वोपरि है | राजकोपीय नीति का अर्थ विकसित अर्थेव्यवस्था भे सबसे महत्त्वपूर्ण 
यह होना चाहिए कि वह पूंजी निर्माण और पूँजी की गति को बढाने मे सहायक बने 
ताकि यहाँ स्थाई वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले । इस उद्देश्य की पूर्ति मे 
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प्रभावशाली कर-नीति, सार्वजनिक व्यय-नीति, सार्वजनिक ऋण-नीति ओऔर हीनार्थ 
प्रयन्‍्ध की नीति, बडी सहामक हो सकती है जिन्‍्हे आ्रावश्यकतानुम्तार प्रयुक्त किया 
जाता चाहिए । प्रभावशाली राजकोपीय नीति ग्र्वव्यवस्था की उन्नति में तिशायिक 
योगदान कर सकती है । 

अर्द्धं-विकसित देशों की एक कठिन समस्या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित है । 
इन राष्ट्री को कृषि, याजो, खाद्यान्नो, सिंचाई साथनो, खाद, चीज आदि की धूर्ति के 
लिए बहुत कुछ विदेशों पर निर्भर करना पडता है + इन साधनों की उपलब्धि तभी 
सम्भव है जब या तो निर्यात किया जाए ग्रथवा भुगतान हेतू पर्याप्त मात्रा मे विदेशी 
शुद्री' प्राप्त की जाए । विदेशी मुद्रा के अभाव मे गरथिक विवास अवहद्ध न हो इसके 
लिए ग्रद्धं-विऊप्तित राष्ट्रो को विकसित राष्ट्रों से समय-समय पर पूँजी व तकनीकी 
शान दोनों रूपो मरे सहायता माँगनी पड़ती है। कभी-कभी यह सहायता ऋणों के 
रूप मे भी मिलती है । प्रायाठ निमम्त्रण व निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा भी विदेशी 
विनिमय को समस्‍या को हल करने का प्रयास किया जाता हैं। कभी-कभी ग्रवशूल्यन 
का सहारा भी लिया जाता है। भ्रल्तर्राष्ट्रीय वेक्र और ग्रन्य अस्तर्राष्ट्रीय सस्‍्थाएँ 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता विभिन्न शर्तों पर प्रदान करती हैं । 

प्रद्धं -विकप्तित राष्ट्रों के श्राथिक विकास की सामास्य झ्रावश्यकताएँ 
(5थाल'णे रिध्युपांआ९६ [07 0शलेणराएका ए॑ एाएश- 
त९एश०9६0 (0ए(श९$) 

अर््ध-विक्रमित राष्ट्री के आर्थिक विकास के लिए. केवल समस्याग्री को दूर 
करना ही काफी नहीं है और न ही पूंजी-निर्माण अ्रतवा नवीत खोजो से ही समस्या 
का पूर्ण समाघान सम्भव है वह्कि भ्राथिक्र विकास के लिए निम्नलिखित सामान्य 
ग्रावश्यकतामं का होगा भी आवश्यक है--- 

. स्वदेशों शक्तियों (70०8॥00$ #070९७)--अ्रद्ध विकसित राष्ट्रों के 
आथिक विफास दी _ प्रक्रिया स्वदेशी शक्तियों पर आधारित होनी चाहिए। बाह्य 
शक्तियाँ केवल स्वदेशी ग्रक्तियों को प्रोत्साहद दे सकती है, किल्‍्तु उनका प्रतिस्थापन 
(87050॥0॥6) नहीं वन सकत्ती । यदि केवल विदेशी सहायता के बल पर ही बिंसी 
योजना को प्रारम्भ किया गया क्रोर लोगो की विकास-सम्बन्धी बेतनां को जागरुक 
न बतासा गया तो आरा दिक विकास क्षणिक होगा | विदेशी सहायता पर पूछे रूप से 
निर्मरता के पस्शामस्वष्प देश के प्राकृतिक साथनो का उपयोग भले हो हो जाएं, 
लेकिन श्रमिकों को कार्यदुगलता नहीं बढ सकेगी । ग्रत भ्राथिक विकास के लिए विदेशी 
सद्गापहए को क्रेदत झीमउल्त छूप मे ही द्वितकर मारते हुए गन्तिय रूए ये उसे स्वदेशी 
शक्तियों पर ही ग्राघारित करना चाहिए। विदेशी सहायता ग्रल्पकालीन रूप में हो 
हितकारी सिद्ध हो सकती है, स्थायी रप से नहीं। मेयर और बाल्डविन के भनुलार 
अ्दि विज्ञास की प्रतिया सचमी और दोषंकालीन (एप्णाएथ॥४६४ छा |078- 
[8000४] हो तो विकास की शक्तियां विकरासभील झाप्ठ के अरार्गत ही होती 
चाहिए ।” 
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2. पूँजी-संचय मे चूद्धि (हला०३७९ की. एन्क्रीलि हैल््णाएएंकाणा) -+ 
प्रद्धं-विकसित राष््रो के लिए वास्तविक पूँजी का सचय अत्यावश्यक है। पूँजी-सचम 
मुख्यत तीन बातों पर निर्मेर करता है--(7) वास्तविक बचतो की मात्रा में वृद्ध 
हो (॥) देश मे पर्याप्त मात्रा मे वित्त एव साख सुविधाएँ हो, तथा (गा) पूंजीगत 
बस्‍्तुग्रो के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विनियोग कार्य हो ! श्रद्धॉंैविकसित राष्ट्रो 
में पूंजी निर्माण प्रान्तरिक और थाह्म दोनो ही साधनों द्वारा क्या जा सकता है। 
घरेलू स घनो मे वृद्धि तभी सम्भव है जय कि बचत की माता में वृद्धि, श्रम-शविति 
और प्राह्ृति साधनो का उपयोग उपभोग पर रोक गतिशीलता एवं उचित निर्देशन 
प्रादि हो । घरेलू पूंजी का तिर्माए सम्भव न होने पर बाह्य साधनों से अर्थात्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से पूजी-निर्माण किया जा सकता है। इन साघनो मे प्रत्यक्ष 
वास्तविक विनियोग विदेशी प्रनुदाव, सहायता व ऋण आदि सम्मिलित हैं। पूंजी- 
सचय की वृद्धि के साथ ही यह भी झ्रावश्यक है कि उसके उपभोग या विनियोग करने 
की समुचित व्यवस्था हो । इसके अतिरिक्त प्राविधिक और सगठन सम्बन्धी विकास 
भी उच्च स्तर का होना चाहिए। 


3 बाज़ार पूर्णता (एशल्लए४४४ ० ६6 क्षो,४)]-बाजार की 
अ्रपुरणोतायो को दूर करो के लिए सामाजिक एवं ग्राथिक समठनों के वेकल्पि 
स्वछूपो का होना प्रावश्यक है। अभ्रधिक उत्पादन के लिए चर्तेमान साधनों वा 
अधिकतम उपयोग रिया जाना जरूरी है । यह ग्रावश्यक है कि बाजार मे एकाधिकारी 
प्रवृत्तियों को दूर या कम कर पूंजी भ्रौर साख का पूर्ण रूप से विस्तार करने, 
उत्पादन बी सीमाग्रो को पर्याप्त रूप से बढाने उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि करने, इपि 
पर निर्मरता को कम करने जरूरतमन्द लोगो को साख सुविधाएँ समय पर उपलब्ध 
कराने आदि के लिए प्रभावशाली और सफल प्रयत्न करना झायश्यक है । मेयर और 
बाल्डविन के भ्रतुसार “देण की राष्ट्रीय आय को तीब्र गति से बढाने के लिए नवीन 
आवश्यकताग्रो नवीन विचारधाराओ्रो, उत्पत्ति के नए ढमो झौर नई सस्थाग्रो वी 
प्रावश्यकता है । ग्राधुनिक ग्राथिक विकास में धार्मिक रुकावटों आ्रादि होने से या तो 
प्रथनि कम गति से होगी था उसके स्वभाव को ही बदलना होगा 7 


4 पूंजी सचय की शक्ति (0४८४ &05००१४ण)--पर्द्धें विकसित राष्ट्र 
में पूजी-निर्माए वी मन्द गति श्राविधिक ज्ञान की कमी कुशल श्रमिकों के श्रमाव 
आदि के कारण पूंजी सोखने या विनियोग करने की शक्ति प्राय सीमित होती है । 
इन देशो मे एक बार विक्रास आरम्भ हो जाने पर पूंजी सोखने या विनतियोग करने 
की शक्ति बढने लगती है, यद्यपि प्रारम्भ मे मुद्रास्फीति (7407) का भय सदा 
बना रहता है । इसके अतिरिक्त यदि इन राष्ट्रों में पूंजी सचंय उतकी सोखने की 
शक्ति से अ्रधिक हो जाता है तो चहाँ भ्रुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उठ खंडी 
होती हैं अ्र्थान्‌ ग्रद्धं-विकसित देशो मे पूंजी निर्माण की मात्रा के अनुरूप ही पूजी- 
विनियोग करने की शक्ति बढनी चाहिए 
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5 मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यक्ताएं (80०००हॉट्व. झयावे 
25एलाग०ड्ादत] ६तृण॑प्टणशा5 )--भर्ड्ध विकप्तित देशो मे ग्राथिक विकास के लिए 
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं का भी महत्त्व है । राष्ट्र की दिनियोग- 
नीति पर सामाजिक-साँस्कृतिक-राजनीतिक-घाशिक-प्रा थिक मूल्यों और प्रेरणाओं का 
स्ुक्त प्रभाव पडता है। देख के नागरिक्रोद्धारा नवीत बिचारों और विवेक का 
आश्रय लेने पर तथा घापिक्ष ग्रौर झूढित अन्धविश्वासों और परम्पराम्रों से 
उन्मुक्त रहने पर वहाँ प्राथिक विकास तीब्र गति से होना सम्मव है । ग्रद्धांविकृत्ित 
देश प्राथिक विकास के पय पर पग्नस्तर हो, इसके लिए आवश्यक है कि देशवासियों 
में भौतिक हृ्टेकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियां पंदा की जाएं गौर 
यह भावना जांग्रत की जाए कि मलुष्य प्रवृति का स्वामी है । यह भी उपयोगी है कि 
सयुक्त परिवार-प्रथा के स्थान पर एकाफ़ी परिवार प्रया को स्थान दिया जाए। 
प्र्द्ध विकसित देशो के निवासियों मे प्राय साहस की भारी कमी रहती है। इसकी 
पूर्ति मुख्यत तोन बातों पर निर्भर करती है--योग्यता, प्रेर शक्ति एबं सामाजिक 
तथा प्राधिक वाद्ाबरण । योग्यता मे टूरद्शिता, बाजार-प्रवस्तरों को पहचानने की 
क्षमता, कार्य की वैकल्पिक सम्भावनाओं को पहचानने का विवेक, ध्यक्तिगत योग्यता 
श्रादि बातें सम्मिलित रहती हैं। प्रेरक शक्ति मे मौद्धिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा 
श्रादि को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त हो। ग्राथिक 

सामाजिक वातावरण मे आन्तरिक शास्ति, सुरक्षा झ्रापिक स्थिरता ब्रादि बातें 
सम्मिलित की जाती हैं । ग्राधविक विकास मे नेतृत्व का भी बहुत महत्त्व है। बारबारा 
बार्ड का यह कथन बिलकुल ठीक है कि “ग्रायिक विकास की प्रभावशाली मीति के 
लिए यहू विचारधारा ग्रावश्यक है कि अपेक्षित पू'जी व सचालन के लिए योग्यता 
एवं कुशल व्यक्त हो । अष्टाच।र और स्वार्थ से उन्नति नहीं हो सकती 7 


6 बिनियोग का भ्राधार (]7₹९5ए0॥६ (परइटा4 )--पर्द्धे विकसित राष्ट्रों 
के ग्राथिक विकास के लिए विनियोग का सर्वोत्तम आवेटत करना कठिन कार्य है। 
इसके लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित करना भी सुगम नही है क्योकि उद्योगों 
का उद्पादन विभिन्न ढगो से प्रभावित होता है। किर भी अर्थशास्त्रियों ने विनियोग 
का ग्राधार निर्धारित करने के लिए कुछ बातें आवश्यक ठद्दराई है। प्रो मौरिस डाब 
()(५०४०४ 0009) के अनुसार अरद्ध॑ं-विकसित देशो को अपनी विनियोग नीति 
(7५65000ा 9०॥0५) के सम्बन्ध में निम्नांकित बातो कय ध्यान रखना चाहिए-- 

(7) विनियोग राशि का कुल आय से गझ्नुपात, 

(7) विनियोग की जाने वाली राशि का विभिन्न क्षेत्रों मे वितरण, एव 

(॥॥) उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रो मे अपनाई जाने वाली तकनीक का चुनाव । 

इनके भतिरिकत झनेक अर्थ-शास्त्रियों ने विनियोग के श्रन्य मापदण्ड भी 
बताए हैं जैसे-- 

(7) च्यूतदम पूंजी उत्पादन-अनुपात (धरागाएएण एश्शाश ठफफ्ण 

+#900), 
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(त) अधिकतम रोजगार एव 
(77) ग्रधिकतम वक्‍त की जाने वाली राशि की मात्रा जिसका पुत 
विनियोजन किया जा सके $ 
व्यावहारिक झूथ में उपयुक्त मापदण्डो का उपयोग नही किया जाता क्योकि 
इनका क्रिपासयन प्रत्यस्त कठिन है तथा ये मापदण्ड प्राय परस्पर सगत (0005$5॥६) 
नही होते । यद्यपि विनियोग के लिए प्रस्तावित साधनों का सर्वोत्तम ग्रावटन 'सीमान्त 
उत्तादकता सिद्धान्त! ((शहपाज ?000लाशा३ प्॥६०५) द्वारा किया जाना 
चाहिए लेकिन इस सिद्धान्त के व्यावहारिव त्रियास्वयन मे भी अनेक बाधाएँ उपस्थित 
हो जाती हैं जिनके कारण यह मापदण्ड भी प्राय अव्यावहारिक बन जाता है तथापि 
इसके द्वारा विविध योजना प्रो को चुनने या रह करने के झौचित्य को तो जाँचा ही 
जा सकता है वर्तमान मे राष्ट्रीय श्राय को अधिकतम करने के लिए कम-पूंजी- 
उत्पादन-प्रनुवात (7,09 ८४७9] ०0एए०( 7800) की नीति अपनाना श्रेयस्कर है, 
किन्तु जब ध्येय भविष्य मे प्रति व्यक्ति उपज को अधिकतम करना हो तो पूजी- 
प्रधान तकनीक को ग्रवनाना अधिक अच्छा है। प्रो हार्वेलिवेंस्टिन की मान्यता है कि 
विकत्तित देशो के नीति निर्माताप्रो को चाहिए कि वे विविध उद्योगों मे सीमान्त 
प्रति व्यवित पुनविनियोग झग (0808 एश 0४७0 72न7१०शध0था (0००॥९॥६) 
की चिन्ता करें, न कि पू'जी को सीमास्त उत्पादकता बराबर करने की । 
पश्चिमी देशो का श्ररयंशास्त्र पिछड़े देशो के लिए श्रनुपयुक्त 
पश्चिमी देशो का अ्र्थशास्त्र नवोदित भर पिछड़े देशों के शासको को 
सम्मोहित किए जा रहा है । यह एक विशेष मनोवृत्ति वी उयज है । प्रौयचारिक रूप 
से साम्राज्यों का भ्रस्त भले ही हो गया हो, लेकिन आ्राथिक साम्राज्य प्रब भी कायम 
हैं, ग्रौर वे पुरानी तर्क पद्रति को ही नए तरीके से पोषित करते हैं। यद्यपि तीसरी 
दुनियाँ के देशो ने अज्ठाड सयुक्तराष्ट्र सघ, निगुट देश सम्मेलन श्रादि मचों से 
सामूहिक स्वर से इस तब पद्धति का विरोध करना शुरू कर दिया है। स्वीडन के 
विस्यात अथंशास्त्री प्रोफेमर गुन्नार मिडंल ने अपने एशियत ड्रामा” में सकलित 
तथ्यों के प्राधार पर पश्चिम के असन्तुलित अर्थशास्त्र का मायाजाल ध्वस्त करने 
में उल्नेखनीय भूमिका निभाई और उसमे जो कमी रह गई उसे उन्होने श्रपनी पुस्तक 
द चेलेन्ज ग्रॉफ बल्ड पावरटी” मे पूरा कर दिया है। इस पुस्तक मे गुन्नार मिल 
ने यद्यपि इस बात का विवेचन विस्तार से नही क्या है कि अल्प विकसित देशो के 
विक्लास को सम्भव बनाने और तीत्र करने के लिए विकसित तथा अविक्सित देशो 
को क्‍या प्रमुख नीतियाँ अपनानी चाहिए, तथापि उन्होने पश्चिमी देशो के हृष्टिकोण 
क्री कमियो को बताते हुए नीति-निर्धारकों के लिए सोचने-विचारने की ययेष्ट सामग्री 
प्रस्तुत की है । 
गुन्नार मिडल ने प्रथम अध्याय मे ही पश्चिमी देशो के दृष्टिकोण की कमियाँ 
बताते हुए कहा है कि “उन देशों मे अनुसधान भी प्रायः राजनयिक होता है और 
प्नुसवान का समारस्भ विश्लेपणात्मक पूर्वसकल्पताओो श्रथवा मान्यताम्रो के श्राधार 
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पर होता है ।” उनकी माम्यता है कि विकसित देशो मे शुद्ध आथिक दृष्टि से किया 
गया विश्वेषण अझ्रल्प-बिकसित देशो पर इसलिए लागू नहीं होता क्योकि उन्तको 
सकल्पनाएँ नमूने भ्रौर सिद्धान्त विकसित देशो के ययार्थ के अनुरूप होते है। 
इस झनुमधान में बुनियादी कमी है कि यह दृष्टिकोण प्रवृत्तियों और 
सस्थाओ से प्रेरित होता है । विकम्तित देशो मे ये या तो इस दृष्टि से सगत बब गए 
हैं कि दे विकास के उत्साह का मार्म प्रशस्त करते हैं श्रथवा तीज्नरदा से भौर बिना 
किसी व्यवधान के व्यवस्थित होकर विकास वा मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन यह 
मान्यता कम विकसित देशो के बारे मे सही नहीं हो सकती । इनकी प्रवृत्तियाँ अथवा 
रूफान सस्थाएँ ऐसी हैं कि वे बाजारो के सम्दर्म में विश्लेषण को अव्यावहारिक बना 
देती हैं । 
विकसित तथा अल्पविकप्ित देशो के वैज्ञानिक ग्रध्ययन के बारे में उनका 
निष्कपं है कि “इस समय वह कार्य जिस रूप में हो रहा है, साधारणतया उत्तमे 
झ्रल्पविकसित देशो की उन परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है जो 
आमूल ओर दूरगरामी सुधारो क्नी झ्रावश्यक्ता को सर्वाधिक प्रमाणित करते 
हैं। इसने श्र्थशास्त्र के एक प्राचीन पूर्वाग्रह का भी अनुसरण क्या है। यह कार्य 
सीधे ढग से यह मानकर किया गया है कि समानतावादी सुधार आधिक विकास के 
विपरीत हूँ अवकि स्थिति यह है कि ये सुधार ग्लाथिक विकास्त को प्रेरणा देते है 
भ्रौर इसकी गति त्तीम्र बनाते है।” 
एक अन्य प्रसश मे पश्चिम के व्यापारियों के बारे मे उनका विचार है कि 
“जन समुदाय की प्राय यम््रवत्र्‌ निष्क्रियता प्रौर ग्रल्प-विकसित देशों मे सुधारों के 
प्रयास का अभाव पश्चिम के उन ब्यापारिक हितो को प्रच्छा लगता है जो ग्रल्प 
बिक्सित देशो मे गपती पूँजी लगाना और ग्पते उद्योग चालू रखना चाहते हैं। 
सत्तारूढ समूह इन कम्पनियों के स्वाभाविक्र सहयोगी हांते हैं । यह उपनिवेशी नीति 
को उसी रूप में जारी रखने का प्रमाण है श्रौर इससे इस झारोप का झौचित्य सिद्ध 
होता है जो पश्चिम के व्यापारियों पर उन्हे नव पूँचीवादी' कहकर लगाया जाता है ।” 
भूमि सुधार और खेती--अ्रल्प विकसित देशों में भूमि की उत्पादकता का 
प्रश्न भूमि-वितरण, खेती के तरीको सामाजिक विधमता झादि झनेक परिस्थितियों 
से सम्बद्ध होता है, जिसका कोई उचित समाधान नहीं है। काफी छानबीन 
प्रौर विश्लेषण के पश्चात्‌ ग्रध्येता मिर्डल आ्राग्रह वरते हैं कि विकासशील देशो में 
“क्षई कृषि विधियाँ तथा टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसमे श्रम का अधिक से प्रधिक 
उपयोग किया जा सकता हो, यह इस काररखा भी जरूरी है कि खेती में लगी श्रम- 
शक्ति का इस समय कम उपयोग हो रहा है श्रोर अ्धिक्राँध अल्प विकसित देशो में 
* प्र ग्रतेक दशकों तक डृषि में लगी श्रम शक्ति मे निरन्तर तेजी से वृद्धि होत 
रहेगी ।” लेकिन किसी नई व्यवस्था के लिए जहरी है कि खेतिहर का भूमि से लगाव 
हो : “हटाई पर खेती करने की व्यापक प्रणाली न तो टेक्नोलॉजी सम्वन्धी परिवर्तन 
के उपयोग की हृष्ठि से लाभदायक है श्र न ही श्रम श्लौर घन के रूप मे विनियोग 
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. की दृष्टि से ।/ गुनार मिडंच की दृष्टि में यह एक ऐसा बुनियादी कार्य है जिसे 
किए बिना जो ऊुद भी किया जाएगा उसका लाभ केवल ऊँचे स्तर के लोग उठाते 
रहेंगे और भ्रसमानता मे वृद्धि होती रहेगी । 

मिइंल की दृष्टि मे, प्रल्य-धिकृसित देशों मे अ्रवाज वो पूर्ति बढ़ाने के लिए 
उनका दाम उचित स्तर से ऊँचा बनाए रखने का तर्क भी, अमीर किसानों के ही 
हिंत में होगा, क्योकि बटाईदार या छोटा किप्तान मुश्किल से जरूरत भर वा झनाज 
पैदा करता दै--यदि कटाई के समय उसे कजें वी ग्रदायगी या अन्य प्रावश्यक्ताओओं 
के लिए गल्ला बेवना पडा तो बाद मे अप्रता पेट भरने के लिए मर महंगे दामों में 
खरीदना पढता है। + 
यही स्थिति उन्नत बीज, उर्वरक आदि के कारण उपजे, 'प्रतिशय तकनीकी 
ग्राशावाद के सम्दर्म मे पाई जाती है “नए बीजों के उपलब्ध होने वी ब्रात 
का इस्तेमाल करके बढ़े पैमाने पर मू-स्वामित्व और दस्तकारी प्रणाली के सुधारों 
की बात को पीछे डाल दिया गया है । इन सुधारों के अनाव में नए बीज का उपलब्ध 
होता उन प्रस्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों से गठजोड करेगा जो इस समय प्रन्य विकसित 
देशो मे ग्रामीण जनमरूया और प्रसमानता बढाने मे सहायक बन रही है । 
शिक्षा--वर्तेमान शिक्षा प्रणाली ने जो उपनिवेशक्रालीन प्रणाली का मान 
विस्तार है, समाज मं कोई विशेष परिवर्तन नही क्या है, भ्रौर न ही वह कर सकती 
है क्योकि इस प्रण्याली मे प्रगामको प्रध्यापफो विद्यायियों औौर सर्वाधिक 
शक्तिशाली उच्च दर्ग के परिवारों क्रे शक्तिशाली स्वार्थ निहित है। यदि दक्षिण- 
पूर्वी एशिया मे त्ाक्षरता ग्रौर प्रौढ शिक्षा के सनन्‍्दर्म मे यह वाक्य खास दिलचस्प 
है--' जब वयस्कों को शिक्षा देने के प्रयासों को एक ओर उठा कर रख दिया गया 
तो साक्षरता के लक्ष्य को प्राइमरी स्कूलों मे बच्चों की भर्ती की सख्या में तेजी से 
वृद्धि के कार्यक्रम में बदल दिया गया ।” 
नरम राज्य-भ्रस्य पश्चिमी लेखकों की तरह मिडंल का भी यह मत है कि 
विभिन्न सीमाग्रो तक सभी ग्रल्प विकप्तित देश नरम राज्य हैं लेकिन उतकी यह 
भी मान्यता है कि विकसित देशो मे भी नरम राज्य के लक्षण पाए जाते हैं-- 
प्रमेरिका के लोग, ग्रल्गविक्र्तित देशों के लोगे के समान, लेकिव उत्तर-पश्चिम 
यूरोप के देशों के लोगो के विपरीत, भपने कानूनों में ऐसे आदश्शों को स्थान देते हैं, 
जिन्हे सथुक्तराज्य प्रमेरिका मे कभी भी अमावशाली ढय से लागू नहीं किया गया । 
यद्यपि समुक्तराज्य अमेरिका भे प्रशासन कभी भी बहुत्त अधिक प्रभावशाली नही रहा 
तथापि इस देश ने बहुत तेजी से आर्थिक उन्नति की । यह उन झनेक परिस्थितियों 
के कारण सम्भव हुमा, जो ग्राज गरीबी से ग्रस्त अल्यविकृत्तित देशों से बहुत भिन्र 
थी । विकराप्तशीब देशो में होता यह है कि राजनीतिक प्रौर सामाजिक परिस्थितियाँ 
ऐसे कानून नही बनने देती जो लोगो के ऊपर अग्िक उत्तरदायित्व डालते हो । जब 
कभी कानून बन जाते है तो उनका प्रालन नहीं होता और इन्हे लगगू करना भी झ्रास्ताव 
नहीं होता । इसका मूल कारण यह है कि स्वाधीनता के प्रारम्मिक दौर मे सत्तारूढ 
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राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट लोगो ने ये नए कानूनी ग्रधिकार (वयस्क्र मताधिकार 
श्रादि) लोगो को दिए लेकिन वे लोग इन अधिक्नारों को वास्तविकता के ग्राधार 
पर स्थापित करने के लिए उत्सुक नही थे । इम कार्य से बच निकलता भी आ्ासात 
था, क्योकि दीचे से कोई दबाव नहीं था । ऐसी स्थिति में यदि सरकार बदलती है 
और सरुत सरकार (जैसे पाकिस्तान मे जब अव्यूब की ठानाशाही आई) बागडोर 
सभालती है तो भी वह नरम ही रहती है क्योकि () वह उपयोगी साँस्थानिक 
परिवर्तन नही करा पाती और (2) सरकार मे परिवर्तत समाज के सर्वोच्च दर्ग के 
लोगो के ग्रापसी भगड़े के परिणामस्वरूप होते है ये परिवर्तत कही भी गरीब जन 
समुदाय द्वारा श्रपने उत्पीडन के विरुद्ध विद्रोह के परिशामस्वरूप वही आए 7 
पश्चिमी देशो के भ्राथिक सांच्राज्यवाद के विश्क्ध 
तोसरी दुनियाँ की रणनोति 
तीसरी दुनियाँ के राष्ण, जो पाश्चात्य ग्राथिक साम्राज्यवाद के दीघंकाल तक 
शिकार रहे हैं प्रौर ग्रजज भी हैं भ्रव एक नए ग्रर्थतस्त्र भौर नए समाज की रचता 
के लिए प्रयत्नशील है। पश्चिम के ग्राथिक साम्राज्यवाद के प्रति उनकी रशानीति 
बदल रही है जी पिछले कुछ असें में सम्पत्त हुए विभिन्न सम्मेलनों में प्रकट हुई हैं । 
तीसरी दुनियाँ के देश जिम्हे पग्रौपनिवेशिक जुम्मा उतार फैकने के बाद 
प्राशा थी कि सयुक्तराप्ट्र सघ के माध्यम से या सीधे पश्चिमी देशों की ब्राधिक 
सहायता (ग्रनुदान ग्रौर मुख्यत ऋण) उनकत्री भ्रौद्योगिकी श्रौर उससे व्यापारिक 
लेनदेन नया भ्र्थतसत्र और नए समाज की रचना का मौका देगा समझ गए है कि 
उन्नत देशों के सामन्तीतन्त्र को उनसे सहानुभूति नहीं है। यही नहीं उन्होंने यह भी 
महसूस क्र लिया है कि सभी क्षैत्रीय और श्ल्तर्राप्ट्रीय मचो पर पश्चिमी देशों के 
विरुद्ध जेहाद (धर्म युद्ध) छेडा जाना चाहिए । इसका स्वर दिलल्‍्ती में ' एशिया झौर 
प्रशांत क्षेत्र के लिए ग्राथिक सामाजिक ग्रायोग के वापिक श्रधिवेशन (26 फरवरी से 
7 मार्च 975) भें ही नही बल्कि तेल उत्पादक देशों के झण्जियस सम्मेलन (मार्च, 
4975) में भी सुनाई पडा ।” लीमा में सयुक्तराष्ट उद्योग विकास संगठन के दूसरे 
सम्मेलत और हवाना में तटस्थ देशो के सम्मेलन भे यही स्वर मुखर हआा है | दसका 
लक्ष्य श्रौद्योगिक देशो से ग्रघिक साघन और सुविधाएं प्राप्त करता तो है ही साथ ही 
विक्रासशील देशो को एकता के सूत्र मे बाँधना तीसरी दुनियाँ के साथनौ का उपयोग 
करना भर श्रापसी लेतदेन बढाना ताकि स्वावलबन के मार्य पर बढा जा सके | तेज 
उत्पादक देशो द्वारा घृत्प बढाने से उसे एक नई शक्ति मिली है--विश्व के उत्पादन 
में विकासशील देशो के वर्तेमान 7 प्रतिशत थोग को सव्‌ 2000 तक बढाकर 25 
फीसदी करते का तारा हाल के प्रल्जियर्स सम्मेलत मे ही दिया गया था--मगर उतना 


शही जितता होता चाहिए था क्योकि ठेल उत्पादक देशो में पश्चिम से जुडने का मोह 
पैदा हो गया है ।? 


].. दिनमान, 25-3] जुलाई 976, पृष्ठ 9-0 
2. दितमान, मार, 965 
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बन्लीमा मे भारत के उद्योग प्रौर नागरिक पूर्ति मन्त्री थी दी एं पे ने 
सथुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूसरे सम्मेलद को सम्बोधित करते हुए 
भन्तर्राष्ट्रीय सामती प्रध॑तन्त्र की खासी बलिया उच्ेडी । श्री पे ने कहा कि विकासशील 
देशो के प्रयत्तो के बावहृद विकसित और विकासशील देशों मे झौद्योगित अन्तर 
बढ़ता जा रहा है, क्योकि प्रमीर देश पूँगी निवेश की मात्रा बढ़ने में समर्य हैं। 
यही नहीं, वे प्रन्य उन्नत देशों से ही व्यापार करना पप्तद करते हैं। उन्होंने अपने 
बाजार और लान सुरक्षित रखने वे लिए तरह तरह के प्रतिवन्‍्ध ईजाद कर रखे हैं । 
धनिक देशो की मुनाफाखोरी भ्ौर भोपरणा की प्रवृत्ति का उदाहरण देते हुए भारतीय 
उद्योग मस्त्री ने बवाया कि विकासशील देशो को विवश किया जाता है कि वे विता 
घुला कपडा (099 ०८०) निर्यात करें । यह कपडा घनिक देशो मे रासायनिक तथा 
अन्य विधियों द्वारा साफ होकर ऊंचे दामो मे विवता है | इसी प्रबार, उन्होंने प्रूछा, 
क्या वजह है कि हमारी चाय सिर्फ पेटियो भे ही खरीदो जाती है ? क्या इसलिए 
कि फिर उसे श्राकर्पक डिब्दो मे भरकर मुनाफ़ा कमाया जा सके ? विकासशील देशों 
को कच्चा माल मुहैया करने वाला क्षेत्र ही माना जाता है । विकासशील देश जो 
जिसे निर्यात करते हैं उसका भाव भी विकसित देशो के ग्राहक इस तरह नियन्धत्रित 
करते हैं कि तीसरी दुनियां के देशों वी श्रामदनी मे उतनी बढोत्तरी नहीं होती जितनी 
कि आपात करने वाले माल के--मशीन, उ्दरक झादि के- भाव भे हो जाती है। 
श्री पै ने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि पश्चिमी देशों के माल--इस्पात तैयार माल, 
मशीन भादि सबके मूल्य तेल का भाव बढने के पहले से चढने लगे थे ।” 


“आ्रायात निर्यात सहायता श्रम बहुत झौद्योग्रिकी श्रादि के अलावा विकास 
शील देशो की लीमा मे कोशिश यह रही कि इस उद्योग सगठन को सयुक्त राष्ट्र वा 
स्थायी और स्वतन्त सगठन बना दिया जाए। लेक्नि पश्चिमो देश इसके पक्ष मे 
नही थे । द्वितानी प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों मे कहा-- हमे संदेह है कि इससे भाप 
लोगो को कोई लाभ होगा । स्विटजरलेण्ड के प्रतिनिधि ने श्रौद्योगिक उत्पादन वा 
लक्ष्य 25 / निर्धारित करने का विरोध क्या--यह व्यावहारिक नही है ।” 


डिं [4 
ज्वाश्विककर लिक्कासत व्के ज्वल्दाद्यसत 
लि एः 
स्तंसच्जस्ताट्म्तव्क प्यसिवलन्न : जत्प्लावहल्, 
जऊप्नभ्तोग्रू, रोजचार, न्निव्द्ा आ्नौर 
रे ः [१] 
ल्थाप्यार सके स्ंदकलत्त बने प्लरिटलल्वच्त 
[$फफ्च्ध्याण (#्दाहुढड प्रधरवध 0०४९० सशाशाप २ विव्याहुएड 
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श्राथिक विकास के श्रत्तर्गत संरचनात्मक परिवतेन 

(शप्राएफ नव (87889 एएऐश 709000एश॥।) 
किसी देश के झ्रौद्योगिक उत्पादन में दीर्घकालीत झौर सतत्‌ बृद्धि को प्राय: 
प्राथिक विकास कहा जाता है। पैरीवलीज युग वा यूनान, ऑगस्टवालीन रोम, 
मध्ययुगीन फ्रॉस, आधुनिक अमेरिका ओर भारत तथा मिस्र के कुछ युग इस परिभाषा 
की परिधि में आते हैं ।! सरचनात्मक परिवतंनों की ग्र सवेत करते हुए साइभन 
कुजनेट्स ने लिखा है--“प्राधुनिक युग मे, मुख्य सरचतात्मक परिवर्तनो का लक्ष्य 
क्रपि मदों के स्थान पर भ्रौद्योगिर मदो का उत्पादन (थ्रौद्योगीकूरण की प्रश्रिया), 
प्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे जनसख्या वितरण (शहरीकरण क्ी प्रक्रिया), छ्ागो 
की सापेक्ष श्राथिक स्थिति मे परिवर्तन (रोजगार की स्थिति तथा श्राय स्तर भादि 

के हारा) ग्रौर माँग के भ्रनुरूप वस्तुओं एवं सेवाग्रो वा वितरण रहा है ।”2 

एफ अन्य स्थल पर साइमत कुजनेट्स ने लिखा है--* झ्ाघुनिक झार्थिक विकास 
सारभूत रूप भे ग्रौद्योगिक व्यवस्था को लागू करना श्रर्थातु आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान 
के बढते हुए प्रयोग पर ग्राधारित उत्पादन की एक व्यवस्था को लागू करना है, बिन्‍्तु 
इसका ग्रर्थे सरचनात्मक परिवतंतो से ही है, वयोक्ति महत्त्व की दृष्टि से नए उद्योग 
स्थान लेते हैं और विकसित होत हैं जबकि पुराने उद्योग लुप्त होते जाते है--यह 
अक्िया बदले में समाज की उस क्षमता की माँग्र करती है जा ऐसे परिदर्ततों को 


क.. ही सीकर. $फ (ट्लणारटड ठत्त £टणाठगार उ0०जए॥, 9. 3 
2. डामादाए रिंपडखश5  करचण्वआ 8एणा0तार पाएश, ए | 
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ग्रहण कर सके | एक समाज को इतना समय और योग्य होना चाहिए कि बह प्रति 
व्यक्ति उत्पादन में अभिवृद्धि करने वाले उत्तरोत्तर नव-प्रवर्तनों को ग्रहण कर सके 
झौर स्वयं उनके ग्रनुकुल ढाल सके । इस प्रकार प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि 
महत्त्वपूर्ण है वयोहि इसमे सरचनात्मक परिवर्तन ग्रावश्यक रूप से सबन्निहित हैं श्रौर 
ये परिवर्तन प्राविधिक नव-प्रवर्तनों तथा समाज की बढती हुई माँगो और परिवर्ततो 
के झनुकूल समाज के ढलने की क्षमताओं के फलस्वष्प होते जाते हैं (१ 

नियमित आर्थिक विकास के दो मूल स्रोत हैं--() प्राविधिक ज्ञान 
(7६णाग्रण०8५) एवं (2) प्ामाजिक परिवर्तन (50०४) 0#थ्याह०) । इन दोनों 
की गस्त क्रिया का परिशाम ही ग्राथिक विकास होता है। इस सम्बन्ध में साइमन 
कुजनेट्स के मतानुसार ' कसी भी युग मे आधिक ब्रद्धि श्र्थव्यवस्था मे मात प्राविधिक 
ज्ञान प्रथवा सामाजिक परिवर्तनों वे कारण ही नही होती बल्कि यह हपि उद्योग 
और सेवा क्षेत्रों मे विक्राप्त की प्रक्रि। के फलस्वरूप होते वाले कतिपय सरचनात्मक 
परिवर्शनो के कारण होती है +”* पुराने उद्योगो का नवीनीत्ररण होने लगता है तथा 
नए उधोग प्रस्तित्व मे आते हैं। झ्राय के वितरण की स्थिति परिवर्तित होने लगती 
है। उत्पादन, उपभोग, रोजगार, विनियोजन, व्यापार आदि के ढाँचो में क्ान्तिकारी 
परिवर्तन होने लगते है, । 

सरचनात्मक परिवर्तनो को निम्नलिखित कुछ मुख्य शीपंको के भ्रन्तर्गंत प्रस्तुत ” 
किया जा सकता है जैसे-- 

() ग्रौद्योगिक ढाँचे मे परिवर्तन, 

(2) प्रौद्योगिक क्षेत्र के आनन्‍्तरिक ढाँचे मे परिवर्तन, 

(3) प्राय के वितरण में परिवर्तन, एव 

(4) जनसझ्या के विकास की प्रवृत्तियाँ। 

] श्रौद्योगिक ढाँचे मे मुख्यत दो परिवर्तन होते है। प्रथम, उत्पादन में 
कृषि क्षेत्र का प्रश कम हो जाता है तथा द्वितीय, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का उत्पादन 
प्रतिशत अधिऋ हो जाता है | कुजनेट्स के अनुसार, सामान्यत विकास से पूर्व की 
स्थिति में कृषि क्षेत्र के उत्पादन मे औसतन योग लगभग 50/ था, गौर कुछ 
देशो में तो यह भ्रनुपात दो तिहाई से भी अधिक था । विकास की एक लम्बी अ्रवधि के 
पश्चात्‌ कृषि उत्पादन का भाग घटकर 20% और कुछ देशो भे 0%से भी कमर हो 
गया। भ्रास्ट्रेलिया को स्थिति इस हृष्टि से श्रपवाद रही । उद्योग का भ्रश जो विकास 
मे एव इन डेशों गे कुछ उत्पादक हर 20 के 30% शा, बढ ही हुई अवधि मे ऋद़कर 
40 से 50% हो गया (४ 

2 प्रौद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे के परिवर्तन तकनीकी (९०७॥००४५) 


तथा अन्यिम माँग [79] ०03००) से सम्बन्धित होते हैँ। इन परिवर्तनो के 
अ्रस्तगंत अभ्रग्नाकित परिण्यम आते हैं ॥ 


4. काठ फुशाइमश5. 55 [९९९५ था ए८णाजार (जल्शफ, 9 45 
2. 5फागा इंब्र॥९७ एटा 8000रार ठ070ण0 ए 3 
3. १04, ए 47, 799 3 


॥। ४ 
532 श्रायिक विकास्त के सिद्धान्त 


(3) उत्पादन वस्तुओ का अनुपात अधिक हो जाता है । 

(४) खाद्य श्रौर दस्तुओं के उपभोग मे कमी होती है, किन्तु कागज, धातु 
तथा रासायनिक पदार्थों का उपभोग बढ जाता है । 

(पा) उत्पादक इकाइयो का आकार बढ़ जाता है । 

(।५) शहरीकरण की प्रवृत्ति अ्रधिक बढ जाती है 3 

(५) विजी व्यवसाय में रहने की प्रयूत्ति के स्थान पर वेतनभोगी व्यवस यो 
के प्रति आकर्षण बढता है । 

(५) श्वेत-पोषी व्यवसायो के श्रति लोग प्रधिकाधिक ग्राकर्ित होते हैं ! 


3, सरघनात्मक-परिवर्तन आ्राय के वितरश से सम्बन्धित होते हैं। इन 
परिवरततों के अस्तंत परिवारों की ग्राय का राष्ट्रीय ग्राय से प्रतिशत घट णाता है । 
प्रसगान्तर ग्रध्ययन के अनुसार यह 90% से घटकर लगभग 75% रह जाता है। 
सरकार की भूमिका अ्रधिक महत्त्ववृर्ण होती है और निगमों का महृत्त्व भी बढ़ जाता 
है । सरकारी ब्रनुदानो की राशि और हस्तान्तरण भ्राय (प्रशशाअट्ध ग्राए०7९5) से 
भाग मे वृद्धि होती है। इनके ग्रतिरिक्त सम्पत्ति से प्राप्त प्राय (709९709 ॥000॥6) 
का भाग 20-40% से घटकर केवल 20% या इससे भी कम हां जाता है | मिजी 

“ व्यवसाय में सलम्न “यक्तियो के स्थान पर वेततभ गियो की सख्या बढ़ने लगती है 
व्यक्तिगत ग्राय की विपमताएँ कम हो जाती है। उत्पादक साधनों को मिलने बाली 
आय और व्यक्तिगत ग्राय के वितरण (0/॥.00007 ० पी९ छ्चरातन्व बातें 
£७807॥] ]70078) में परिवर्तेत आने लगता है । 

4. अर व्यवस्थाओो में कुछ सरचतात्मक परिवततंत जनप्स्या के ढाँचे से 
सम्बन्धित होते हैं । प्राथिक वृद्धि की स्थिति मे जनसख्या भी तीज गति से बढती है ॥ 
पश्चिमी यूरोप के अनेक देशो में जहाँ पूंजी प्रचुर और श्रम दुलभ था, वहाँ जनसख्या 
की वृद्धि कः ग्राथिक विकास मे महत्त्वपूर्ण योग रहा है | किन्तु ऐसे भ्रल्प विकसित 
देशो मे जहां पूँजी दुलंम और श्रम प्रचुर होता है, जनसख्या वृद्धि का प्रभाव विपरीत 
होता है । झ्राथिक विकास के परिणामस्वरूप प्राय शेशनकालीन मृत्यु दर कम हो 
जाती है। शेशवकालीन मृत्यु-दर मे कमी के कारण उत्पादक श्रायु का श्रनुत्पादक 
आ्रायु मे प्रनुपात बढ जाता है । श्रप्तिको मे स्त्रियो का अ्रनुपात कम हो गाता है, किच्धु 
सेवा क्षेत्र मे शिक्षित स्त्रियों की सख्या मे पय प्त वृद्धि होती है । 

प्राय पूर्व विकास की स्थिति में कुल जवसस्या का प्रधिकतम भ्रनुपात 5 वर्ष 
की ग्रायु_ तक होता है । भारत से जनधख्या का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग 

]8 वर्ष को आयु से कम वाला है। ग्राविक्त विकास के कारण मृत्युनदर मे कमी 
आ्राती है, परिणामस्वरूप उत्पादकीय वर्म का अनुपात बदल जाता है । 

आायिक विकास की प्रक्रिया विदेशी व्यापार के अनुवातों वो भी प्रभावित 
करती है । विदेशी व्यापार के श्रौसत अनुपात विक्रस्तित देशों में लगभग 3] /. 
तथा अविकुृप्तित देशे में 20/ से भी कम रहे हैं। श्रविकप्तित देशो के लिए 
विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्त्व होते हुए भी उत्पादन की झाधुनिक तकनीकी के 


ग्राथिक विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तन 53 


प्रभाव मे, विकसित देशो की प्रतिस्पर्डा मे नहीं टिक पाते | ग्राविक विकास की गति 
के साथ साथ एक झ्रोर जहाँ उत्पादन मे पूँजी निर्माण वा अनुपात बढने लगता है 
तथा कुछ उपभोग -यय में भोजन तथा ग्रावास सम्बस्घी व्यय का प्रनुपात घटने लगता 
है, बही दुमरी ग्ोर विदेशी व्यापार की मात्रा, स्वरूप तथा दिशा में भी महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन होत हैं । 

प्राथिक विक्लस के कारशा न केवल आाथिक ढाँचे में ही परिवर्तन होते हैं, 
बरत्‌ गैर-ग्रायिक ढाँचे मे भी ग्रनेकः ऐसे ऋत्तिफारी परिवतंन होते है जो प्रत्यक्ष व 
प्रप्रत्यक्ष रूप से देश की प्राथिक सम्चना को प्रभावित करते हैं। प्रायः भविक्सित 
देशो मे राजनीतिक ग्रस्यिरता, राष्ट्रीय हित के विषयो पर भी राजनीतिक दलो में 
म्तक्य का ग्रभाव प्रभावहोन सरकार झ्रादि इन देशो के प्राथिक विकाम तथा आर्थिक 
स्थयित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैँ । सॉस्ड्रतिक मूल्यों के ग्रम्तर्गंत एकता, सहयोग 
तथा सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति ग्रादि वे मूल्य लिए जाते है जो प्रत्यक्ष 
रूप मे श्रम विभाजन व बाजार सम्वन्धों को प्रभावित करते हैं तथा प्रप्रत्यक्ष रूप से 
उप राजनीतिक स7ठन को प्रभावित करते हैं जो देश के श्राधिक विकास से सम्बन्धित 
महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने व नीति-निर्धारण की शक्ति रखते हैं । 

सक्षेप पे, ग्राथिक विकास के कारण सभी प्रकार के आ्राथिक कार्यों 
[00000॥00 ए0॥000॥5) की रचना में परिवर्तन प्रात्ते हैं। उत्पादन-कार्यों 
(27000००॥ एणाएा०ण$) भें तबनीकी भूमिका प्रमुख हो जाती है। बचत के 
अस्तगंत विकाध् की स्थिति में व्यक्तितत बचत (८8०72 $8श॥85) का ब्नुपात 
कम हो जाता है ! सरकारी बचत का गनुपात प्राय बहुत कम होता है | म्विकमित 
देशो मे ध्यक्तिगत बचत का झनुषात बहुत अधिक होता है । बचत की यह स्थिति 
अवथिक स ठत की ओर सकेत करती है अर्थात्‌ अविकसित देशों में प्रसगठित 
क्षेत्रो से बचतें प्राप्त होती हैं जवकि विकसित देशो मे सगठित क्षेत्र का कुल बचतों में 
अनुपात सर्वाधिक होता है। विदेशी व्यापार की स्थिति में भी ग्रनेक क्रान्तिकारी 
परिवतेंन होते हैं । 

उत्पादन की संरचना, उपयोग व प्रवृत्तियाँ 
(8&7प९ए९, ए5९ & प्राशाएं एण 0प्रापए) 

कृषि, उद्योग, आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं ॥ उत्तादन का 
उपभोग तीव मंदों पर होता है- (?) उपभोग, (४) पूंजी निर्माण, वया 
(7!) निर्य/त । 

(४) उपभोग दो प्रकार के है--(&) निजी उपभोग, एवं (9) सरकारी 
उपभोग । निजी उपभोग की मद में भूमि व आवासीय भवनों के सभी प्रकार के 
उपभोग पदार्थों के क्रय सम्मिलित हैं | यह तौनो उपभोगो मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 
विकऊप्तित देशो में उत्पादन का लगभग 64 प्रतिशत निजी उपभोग पर न्यय होता है | 
सरकारी उपभोग के अन्तर्गत वस्तुओं व सेवाओ की खरीद आदी है। इसमे से उन 
वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को घढा दिया जाता है जिसको पुन बिक्री की जाती 
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है । राजफीय व्यावसायिक्र प्रतिष्ठानो व निगमो द्वारा क्रय को सरकारी उपभोग मे 
सम्मिलित नहीं क्रिया जाता, विस्तु सुरक्षा व्यय को इस सद के अन्तर्गत लिया जाता 
है । “इस प्रकार परिभाषित सरकारी व्यय राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 4 प्रतिशत 
से कुछ अधिक भाण के लिए उत्तरदायी रहा है /7 
(7) पूँजी निर्माण वस्तुग्रो के उस मुल्य को प्रकट करता है जिससे देश के 
पूंजी-सचय में वृद्धि होती है । विशुद्ध पूंजी-निर्माण मे पूजी के उपभोग व ह्ास पर 
विचार भी किया जाता है । कुजनेट्स के ग्ननुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 20 सै 
25 प्रतिशत भाग सकल पू्जी-निर्माए हेतु दाम झ्राता है। विशुद्ध पूजी-निर्माण मे 
राष्ट्रीय उत्पादन का 45 प्रतिशत भाग होता है। देश की बच्नत राष्ट्रीय पूंजी 
निर्माण को श्रकट करती हैं तथा देश के पूंजी-सचय में होने वाली वृद्धि घरेवू पूँजी- 
निर्माण कहलाती है। अधिकांश देशो भे सबल पूँजी निर्मारा मे यह अनुपात )0 से 
20 प्रतिशत तक बढ़ गया । विकास मे वृद्धि के साथ-साथ यह ग्रनुधात 0 से 20% 
तक बढ जाता है। हिन्‍्तु इग्लेण्ड एवं अमेरिका से [9दी शताइदी के मध्य से यह 
श्रनुपात स्थिर चला थ्रा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक शताब्दी की दीप प्रवधि के 
उपरान्त भी कुल बचतो का ग्रनुपात इन दो देशों भे स्थिर बना रहा जबकि प्रति 
व्यक्ति उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई । 
इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में पूजी-तिर्माण का भाग या तो स्थिर रहा 
भ्रथवा कुछ बढ़ा बक्िस्तु सरकारी उपभोग व्यय के भनुपात मे वृद्धि के साथ, कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन मे निजी उपभोग व्यय के अनुपात में निश्चित रूप से गिरावट 
श्राई । विश्व युद्ध से पूर्व यह अनुपात 80 प्रतिशत था जो युद्ध से दो दशाब्दी बाद की 
भ्रद्धि में गिरकर 60 प्रतिणत रह गया । अर्थात्‌ कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर 
की अपेक्षा कुल घरेलू उपभोग को वृद्धि-दर बहुत कम रही । 
इस सन्दर्भ से सोवियत रूस के झ्ाँकड़े ग्रधिक दिलचस्प हैं, क्योंक्रि स्वतन्त् 
बाजार वाले देशो की भाँति वहाँ भी विकास के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग का 
अनुपात कम तथा सरकारी उपभोग व कुल पूजी का राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपात 
अधिक हुझ्ना किन्तु इन परिणामों की प्राध्वि रूस ने स्वतन्त्र उद्यम वाली अ्रर्थ- 
व्यवस्थाशों करी तुलना में देवल > झ्रवधि मे ही कर ली । 
देश की स्थायी सम्पत्ति मे पूंजी निर्माण की दृद्धि के रूप को देखते हुए दो 
महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं--प्रथम स्थस्यी सम्पत्ति में वृद्धि, तथा द्वितीय, 
बस्तुओ की सचित मात्रा में कमी । इस क्रमी की पृष्ठभूमि में यातायात व सचार के 
साधनो मे सुधार हृपि क्षेत्र के श्रश में कमी तथा माँग में अल्पकालीन परिव्तेनो की 
पूत्ति के लिए वस्तुचो की सचित-भाज्रा के स्थान पर बढ़ी हुई उत्पादव-क्षयता 
का प्रयोग है । इसके ग्रतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति व कुल पूजी-निर्माण मे भवन" 
निर्माण के अनुपात ने गिरावट थ्राती है, किन्तु उत्पादक साज सामान (000०८5 
एपणं।एा०ण) के अनुपात में वृद्धि होती है। उत्पादन-वृद्धि का कारण विकस 


६. 84, 7 ६0 
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के परिणामस्वक्थ जनसद्था की वृद्धिदर में कमी तथा श्रोद्योगिक सबतो का 
विस्तार होना है । 

कुजनेद्स ने कुछ देशो की पूंजी प्रदा भ्नुपातों ((ब्फा् 0एएएं 
िक05) की गणना वी है। इनके झनुसार, “इटली के राष्ट्रीय उत्पादन वी दर न, 
पूजी-प्रदा अ्नुपातों मे कमी के कारण, पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की । तावें में पू जी-प्रदा 
प्रनुतानो में गिरावट बहुत कम रहो । किन्तु इस्लेण्ड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, 
प्रमेरिका, कनाडा प्रास्द्रे लिया, जापान ग्रादि देशों में सकल सीमास्त पूंजी-प्रदा 
अ्नुपातों (9055 पालत्याधा।॥ (पश/-०0(0७६ रि4005) ने वृद्धि प्रदर्शित 
की--अ्र रम्मिक भ्रवधि में वृद्धि 34 4 5 के मध्य थी तथा वर्तमान अवधि मे 4 व 6 
के बीच रही ।”३ 

सीमान्त पूजी-प्रदा झनुपातो मे इस वृद्धि का कारण न तो सकल घरेलू पूजी- 
निर्माण की सरचना म परिवर्तन रहे है, श्रौर नही कृषि, खान व निर्माण ग्रादि 
उद्योगों द्वारा पूजी-निर्माण मे उत्पन्न सरचनात्मक परिवतंत | श्रम साधन मे हुए 
परिवतेनों के कारण भी इन अनुपातो में होने बाली वृद्धि प्रमाणित नहीं हीती। 
यह स्थिति इम सिद्धान्त को पमत्य प्रमाशित करती है कि जब श्रम-शक्ति म वृद्धि 
की दर घटती है तत्र पूंजी-प्रदा ग्रनुपात बढते हैँ । इन अनुपातों मे वृद्धि के कारण 
तथा विभिन्न देशों मे पाए जाने वाले इन अनुवातों के स्तर में प्रस्तर उन ग्रनेक 
प्रवस्थाप्रो में अ्न्तनिहित हैं जो भौतिक पूंजी वी माँग को प्रभावित करती हैं तथा 
जिनके कारण उत्पादन की एक ही भात्रा श्रम व पूंजी के विभिन्न सयोगों द्वारा प्राप्त 
की जा सकती है । 

इग्लैण्ड व भ्रमेरिका के ग्रतिरिक्त अधिकाँश देशो में पूजी-निर्माण का 
उत्पादन अधिक हुप्रा । यदि पूँजी-निर्माण का भाग अधिक होता है तो सीमात्त 
पूजी-प्रदा अनुवात उसी स्थिति में स्थिर रहते हैं जव राष्ट्रीय उत्पादन मे सानुपातिक 
वृद्धि होती है । *? इस स्थिति को कुजनेटस्‌ न एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है । 
मान लीजिए कुल घरेलू उत्पादनर-$ ।000, सकल घरेलू पूंजी-निर्माण+-$ 50, 
वास्तविक वृद्धि दर--50 प्रतिशत तथा सीमान्‍्त सकल पूजी-प्रदा अ्नुपात-3 0 


(जी 50 200 (५0% 
है। यदि कुल उत्पादन भ पूंजी-निर्माण का अनुपात पृहठ6ऐ बढकर ह660 (40% 


की वृद्धि) हो जाता है, तब सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात उसी स्थिति में 30 रहेगा 
जब उत्तादन की बृद्धि दर 5 से बढ़कर 7 (अथवा 40% की वृद्धि) हो जाती है । 

उत्पादन की सरचना मे जनसख्या का वृद्धिददरों का भी महत्त्वपुर्णं स्थान 
है । “यदि जनसख्या घटती हुई दर से बढती है, जेसाकि अनेक विकसित देशो मे 
होता है, तो कुल उत्पादन मे स्थिर दर से भी वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति उत्पादन 
बढ़ती हुई दर से बढ़ता है ! पूंती-निर्माण के भाग मे निरन्तर वृद्धि होती रहने की 


3. उछाव, 9 ॥22 
2. वछ6, 9 ॥23 
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स्थिति मे यदि पूँजी-प्रदा अनुपात को स्थिर रखना है और कुल उत्पादन की बृद्धि मे 
पीन्र से तीत्रतर गधि बनाए रखनी है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन मे वृद्धि की दर कुल 
उत्पादन की वृद्धिन्दर से भी कहीं ग्रविक होती चाहिए। इस प्रकार, प्रत्ति व्यक्ति 
उत्पादव की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दरो के कारण अधिक बचतें होती है। झ्धिक 
बचत के परिणामस्वरूप पूँजी-निर्माय का भाग भी बढ़ता है--जिसक्रा झ्रॉणय 
यह्‌ है कि यदि सीमास्त पूँजी प्रदा अनुपात को बढती हुई स्थिति मे रखना है तो कुल 
उत्पादन व प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर और भी अधिक तीत्र वी जानी 
चाहिए 7" 
उपभोग में संरचनात्मक परिवतेन 
(शाप्रएण्र एशशाए९5 ॥ 6९ एणाएणजणा ए 
(70॥50रपएव07) 

उपभोग की सरचना की विवेचना व्यक्तिगत बचत दे उपभोग्य आय 
(70/59052४(6 ]॥0८077०) के अनुपातों की दीघेकालीन प्रवृत्तियों के भ्राधार पर वी 
जा समझती है । व्यक्तिगत करो (ग्रायकर प्रादि) के भुगतान के पश्चात्‌ जो झाय 
परिधारों के पास शेष रहती है, उसे उपभोग्य ग्राय कहते हैं। यह वह ग्राय होती है 
जिसे लोग अपती रुचि के अनुसार खर्च कर सकते है अथवा बचा सकते हैं। इस आय 


का बहू भाग जिसे वे वस्तुओं व सेवाम्रो पर व्यय नही करते, व्यक्तिगत बचत वी 
श्रेणी में श्राता है । 


विगत वर्षों मे, विशुद्ध बंछघत का लगभग 48 से 49% भाग परिवारों 
से प्राप्त हुमा है। विशुद्ध बचत कुल बचतो का 50 प्रतिशत ब कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
का 23 प्रतिशत रही । इस प्रकार परिवारों की विशुद्ध बचत वा भाग कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन में 67 प्रतिशत रहा । उपभोग झाय कुत्र उत्प दत का 703 प्रतिशत 


्गफ प्रथवा 9 5५% रही 2 

कुजतेट्स के प्रष्ययतानुसार गत एक शताब्दी की ग्रवधि मे प्रति ब्यक्ति 
उपभोग्य आम की वृद्धि-दर प्रवक्िि के अन्त में अएने प्रारम्भिक मूल्य को 435 गुना 
हो गई । उपभोग्य झ्ाय मे इतनी अ्रधिक वृद्धि के बाव-द, बचत का अनुपात बहुत्त 
कम रहा, क्योकि उपभोग्य ग्राय का बडा भाग उपभोग व्यय के रूप मे काम झ्राया। 
उपभोग प्रवृत्ति के प्रधिक रहने के मुख्यत दो कारएा है--आधुनिक भ्राथिक उत्पादन 
के शहरी ढाँचे के कारण जीवन-लागत मे ग्ततिरिक्त वृद्धि त्त॑धा शिक्षा, स्वास्थ्य भ्रादि 
के लिए मानव पर अधिकाधिक विनियोजन ।१ 

सारणी 52 में कुजनेट्स ते उपभोग के ढाँचे मे परिवर्तंतो को पाँच श्रेसियों 
मे प्रस्तुत क्या है--भोजन, पेय, वस्त्र, आ्रावास तथा अन्य । इत मदो में सरकार 
द्वारा प्रदत्त शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं सम्मिलित नही हैं ॥ 


रही। गत विशुद्ध बचत, उपभोग ग्राय का औसतन 


4. छत, 9 24 
2. ॥0७4, 9 ॥25 
3. 00, 0 28, 508 5.2 
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उपभोग (वर्तमान मूल्यों पर) 





(एणाशाई एद००७) 
भोजन देय पदाय बस्त्न आवास अन्य 
व तम्बाकू 

() (2) (3) (4) (5) 
इग्लेण्ड 
880-99 342 43 8 तू ]07 443 
950-959 33 44 ] 4$:. 2 8 30 
इटली 
86व-80 520 ]72 का 358 250 
950-959 466 ]07 85॥ 98: 260 
नावें 
865-875 45 2 70 40 9 49 8 (828 
950-59 303 8 46 7 0 347 
कनाडा 
870-890 कड़े है ]6-9 267 8 5 
4950-59 237 83 ]0 2 24*2 366 





रिष्कप॑त, कुल उपभोग में भोजन व्यय का भाग कम हुम्रा वस्त्रों के व्यय 
का भाग ग्रधिक हुआ्ना। झ्रावासीय मदनों पर किए गए व्यय वी स्थिति स्पष्ट नहीं 
है। 'प्रन्य' मदो के अन्तर्गत घर के फर्नीचर व साज सामान, वाहन, चिक्रित्पा-सुविधा, 
मतोरजन आदि को जो भार दिया गया है उसस यह निष्कर्ष निबलता है कि 
जैसे जैसे प्रति ध्यक्ति उपभोग वस्तुप्रो के क्रय में (ड्धि होती है उक्त वस्तुओं के भाग 
में वृद्धि द्वोगी । 

वस्त्र वाली मद मे पाए जाने वाले अन्तर और भी ग्रधिक उल्लेखनीय हैं । 
जर्मनी, नावें व स्वीडन मे वस्त्रों की मद वाले भाग मे पर्याप्त धृद्धि होती है किस्तु 
इग्लेण्ड से वस्त्रो का अनुपात वर्तमान कीमतो पर स्थिर रहता है, स्थिर कीमतों पर 
यह अनुपात गिरता है । 

कुल उपभोग म आवासीय व्यय के अनुपात में उक्त मदो की ग्पेक्षा ग्रधिक 
ग्रन्तर पाएं गए हैं। किन्तु कुजनेट्म द्वारा प्रस्खुत अतुमानो के अनुसार नावें स्वीडन 
व इग्लैण्ड मे आवासीय भवनों के अनुपात मे गिरावट रही । अमेरिका व कनाडा मे 
इस प्रद की प्रवृत्ति स्थिरता की रही--विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व की प्रवधि 
में प्रथम विश्व युद्ध पे पूर्व जमती मे इस मद म वृद्धि की प्रवृत्ति रही । उक्त निष्कर्षो 
से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम, प्राधुतिक झायिक वृद्धि के दौरान, उपभोग बस्तुग्रो 
की क्रय के स्तर व ढाँचे का यदि विश्लेपणु ज्षिया ज्यता है तो उपयोग प्रवृत्ति की 
सीमा वा अधिक रहना निश्चित है, किन्तु दुसरी ओर उपभोग की मदो के उपवर्गों 
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की प्रवृत्तियों मे स्वाभाविक अनुमानों के विपरीत अनेक ग्रसगतियाँ सम्भव हैं। 
भोजन की किसी विशेष मद पर व्यय की प्रवृत्ति गिरते के स्थान पर बढने की हो 
सकती है भ्रौर इसी प्रकार बस्त्रो के किसी मद पर व्यय की प्रवृत्ति बढने के स्थान 
पर घटने की हो सकती है । 

उपभोग की उक्त समस्त मदों के निष्कर्षों के कारणो को तीन श्रेण्यियो मे रखा 
जा सकता है--(!) आधुनिक ग्रथ्ेव्यवस्था के बइलते हुए उत्पादन--ढाँचे मे 
परिवतंतो के कारण जीवन की ग्रवस्थाएँ भिन्न हो गई है; जित्होते उपभोग की 
सरचना व॒ स्तर में भ्रनेक बड़े परिवर्तन ला दिए हैं, (2) प्रायोगिक परिवतन 
(7०टा70|०8/0'  00आ8०४)--विशेषकर उपभोग-वस्तुग्रो के क्षेत्र में तथा 
(3) क्रियाशील जनसख्या के व्यायसाथिक वितरण व झाय-वितरण के विभिन्न 
पहुचुओ्ो में परिवर्तत | इन तत्वों के कारण उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है तथा 
कुल उपभोग मे अनेक उपत्रर्गों का अनुपात परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि ये 
तत्त्व परस्पर एक दूसरे के पुरक है, किन्तु पृथक रूप से इनका विश्लेपण श्रेष्ठ हो 
सकता है। 

रहन-सहन की अवस्थाग्रो मे परिवर्तंतों के अन्तर्गत सबसे प्रमुख प्रवृत्ति 
शहरीकरण की है| श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति मे वृद्धि होती है, 
परिवारों की क्रियाएँ बाजारोन्मुख (85 00 ग०ा-एशाप। ब्धाण्ावट४ 00 
छथा४४ ४८0५॥९४) होने लगती हैं। 

यह क्रिया पूँजी-निर्माण के अनुपात से उपभोग्य वस्तुम्रों के उत्पादन को 
निश्चित रूप से बढाती हो, यह प्रावश्यक नही है, क्योकि ग्रतीत मे भी विशिष्टीकरण 
ब श्रम-विभाजन की स्थिति से पूर्व पूंणीगत वस्तुम्नो का उत्पादत सापेक्ष रूप से इतता 
अधिक होता रहा है जितता कि उपभोग्य वस्तुओं का । किन्तु इस परिवर्तन का 
प्रभाव उपभोग्य घस्तुओं के क्रय के ढाँचे की प्रवृत्तियों पर अवश्य होता है । 

द्वितीय, शहरीकरण से जीवन-लागत बढ जाती है। जीवन-लागत की इस 
वृद्धि का उपभोग्य वस्तुओ के क्रय पर प्रभाव पड़ता है । बचत व पूँजी-निर्माण भी 
प्रभावित होते हैं। इस स्थिति का विभिन्न उपभोग्य वस्तुप्रो पर भिन्न-भिन्न प्रभाव 
पडता है । उदाहरणायं, शहरी ग्राबादी की खरीदो दा शहरो में उत्पादित उन बस्तुग्रो 
की अपेक्षा जिनका ग्रामीण क्षेत्रों मे उपमोग होता है, कृषि-पदार्थों पर कही प्रधिक 
प्रभाव पडता है । 

शहरी जीवन अदर्शनकारी प्रभाव! (/02ए०07502॥00 66८) से प्रभावित 
होता है। प्रदर्शशककारी प्रभाव के कारण उपभोग का स्वर बढ जाता है। नए 
उपभोग्य पदार्थों के प्रति ब्राकर्षेण में वृद्धि होती है । इसके परिशामस्वरूप सापेक्ष 
रूप से बचत व पूंजी-निर्माण की अपेक्षा उपभोगनव्यय की प्रवृत्तियाँ प्रधित् स्पष्ट 
रूप से प्रभावित होती हैं । 

उपभोग के ढाँचे को प्रभावित करने वाले झन्य परिव्तंद प्रायोगिक परिवततत 

(परध्क्रण्णण्हघ्व (07863) हैं । ये प्ररिवर्तेव ही आधुनिक प्राथिक वृद्धि के 
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मूल स्रोत हैं । इन परिवतंतों के कारण नई प्रकार की उपभोग्य वस्तुएं भ्रस्तित्व मे 
श्राती हैं पर पुरानी वस्तुओ॥ओं में अ्मेक सुधार होते हैं । खाद्य पदार्थों के प्रन्तगंत भी 
रेफ़ी जरेशन, केनिय (रिशीइशआा0॥ शाएं एशाशएड़) झादि नवीन प्रक्रियाओं के 
कारण भोजन की कुल माँग और विभिन्न वर्गों मे इसके वितरण्प पर प्रभाव पडता 
है। मानव निर्मित वस्त्रो, विद्युत प्रसाधनो, रेडियो, टेलीविजन, मोटरगाडियाँ, हवाई 
यातायात भ्रादि नई उपभोग्य वस्तुप्रो का बढता हुआ उपभोग इसी प्रकार के परिवर्तेनो 
के कारण होता है। यद्यपि तकनीकी परिवतंनों के पूंजीगत बस्तुओं 4 उपभोग 
वस्तुओं पर सापेक्ष प्रभाव की माप कठिन है, तथापि प्राज के विकप्तित देशो में भ्रनेक 
प्रकार के नए से नए उपभोग पदार्थों के चढते हुए उपभोग मे प्रायोगिक परिवर्ततों का 
प्रभाव उपभोग की सरचना पर स्पप्टतः परिलक्षित होता है । 


प्रायोगिक प्रगति के कारण उपभोक्ता के अधिमानों में भी क्राल्तिबारी 
परिवततग आते हैं। उदाहरणायं, पोषण तत्वों फे सम्बन्ध में अधिक ज्ञान-बृद्धि के 
कारण भोजन की अस्तुग्रो के प्रति उपभोक्ताग्रो की रुचि मे अन्तर प्रा जाता है । 
यह निविवाद सत्य है कि प्रायोतिक प्रगति के परिणामस्त्रह्प प्रति व्यक्ति उपभोग 
व्यय का स्तर काफी ग्रधिक वढा है तथा समाज के विभिन्न वर्गों मे उपभोग्य वह्लुओ्ो 
के वितरण्प की स्थिति मे मौलिक भिन्नता भ्रा गई है । 


उपभोग प्रभावित करने वाले तीसरे प्रकार वे परिवर्तन श्राय वितरण से 
सम्बन्धित होते हैं । जब क्रियाशील श्रमिक्र निजी व्यवसाय से हटकर सेवा क्षेत्र के प्रति 
श्राकपित होते हैं तब वेतनभोती श्रमिकों का कुल श्रम शक़ित मे अनुपात अधिव हो 
जाता है। परिणामस्वरूप, उपनोग्य वस्तुओं का वितरण व बचतें प्रभावित होती हैं। 
अग्रशिक्षित व्यवसायों से हृढकर श्रमिकों का श्वेतपोशी व्यवसायों की श्रोर उन्मुख 
होना भी उपभोग के ढाँचे में बड़ा परिवर्तन लाता है। निजी अश्यवसाथियों की 
अपेक्षा श्वेतपोशी ब्यवसायों मे कार्यरत चेतनभोगी-वर्ग जीवन का न्यूनतम स्तर 
अ्रधिक ऊँचा रहता है। उनको इस प्रवृत्ति का उपभोग की सरचना पर विशेष 
प्रभाव हीता है । 


“प्राय वितरण सम्बन्धी परिवतंनों के कारण व्यक्तियों का जीवम-स्तर इस 
प्रकार प्रभावित होता है कि उपभाग व्यय का उन वस्तुओ्रो पर अनुपात बढ जाता है 
जिनकी ग्राय लोच इकाई से कम होती है तथा जिन वस्तुओं की आ्राय लोच इकाई से 
अधिक होती है, उन पर उपभोग व्यय का भ्नुपात कमर हो जाता है | इसी कारण 
भोजन की मद का व्यय आधिद विकास के परिणामस्वरूप कभ हो जाता है क्योकि 
विकसित देशो मे इस सद की झाय लोच सामान्यतः *$ तथा निर्घन देशों मे 7 पाई 
जाती है| दूसरी ओोर वस्त्रो के मद की आय लोच इकाई से अधिक प्राय 37 के 
लगभग होती है | कुछ देशो मे मीठर ग्रादि ओटोमोबाइल्स की झ्राय लोच ] 8 तथा 
शराब श्ादि मादक पदार्थो के लिए आय लोच 7"94 पाई जाती है ! अग्रव आय में 
बुद्ध के कारण इकाई से ग्रधिक आय लोच वाली वस्तुओ--वस्त्र, झोढोमोबाइल्स- 
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मादक पदार्थ ग्रादि पर उपभोग व्यय का अनुप्रात आय मे वृद्धि से अ्रधिक हो 
जाता है /* 

उपभोग की सरचना में परिवतंतो के लिए उत्तरदायी वक्त तत्त्वों के अतिरिक्त 
कुछ प्रन्य कारण भी हैं. जिनमे प्रमुख जीवन के मूल्यों से सम्बन्धित होते है। यदि 
श्राज का ब्यक्ति वर्त मान मे उपभोग को अ्रधिक महत्त्व देता है, भौतिक पग्रावश्यक्ताओं 
की तुष्टि के श्रति अधिक ब्यग्र रहता है अपेक्षाकृत भविष्य के लिए बचत की राशि 
में बुद्धि करने के, तो ऐसी स्थिति में उपमोग का अनुपात, उपभोग्य आय में, बचत 
व पूंजी निर्माण की अ्रपेक्षा कही अधिक बढ जाता है। 

सामास्यत उपभोग के लिए राष्ट्रीय आय का 85 से 00 प्रतिशत उपयोग 
किया जाता है।ग्रत पूंजी निर्माण में राष्ट्रीय आय का भाग प्राय. शून्य से 
]5 प्रतिशत तक रहता है। झ्ल्पकाल में अथवा किसी व्यापार चक्तीय अवधि के 
कालान्तर में उपभोग व पूँजी निर्माण मे राष्ट्रीय राय के श्रतुपात उक्त भनुपातो 
की तुलना मे कुछ कम प्थवा अ्रधिक हो सकते है । किन्तु हम उपभोग के विश्लेषण 
को दीघकाल से सर्म्वान्धत रखते हुए यह मान्यता लेकर चलते हैं कि दीघेकाल में 
राष्ट्रीय ग्राय का उपभोग पर भ्रनुपांत 82 से 98 प्रतिशत की सीमाग्रो में रहता 
है । विकसित देशों मे यह प्रतिशत यदि 82 तथा श्रद्धं-विकसित देशों में 98 रहता 
है तो प्रद्धा विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति भ्राय जो विकप्तित क्षेत्रो दी प्रति व्यक्ति 
थ्राय का लाभग ॥7वाँ भाग होती है उपभोग पर इस प्रकार व्यय होती है कि 
परद्धांविकसित क्षैतरों म प्रति व्यवित उपभोग का स्तर विव्तित क्षेत्रों कौ अपेक्षा 
/3 रहता है ।? 

व्यापार मे सरचनात्मक परिवर्तन 
(80#एलणवों (वशाए९5 ॥ ९ (०ुएशाणा ० 7 प्म0९) 

झ्राथिक विकास के कारण उपभोग व उत्पादन की सरचना मे होने वाले 
परिवतंन प्राय के स्तर पर निर्मर करते है। किश्तु विकास की अवस्था विदेशी 
व्यापार वो सरचना के लिए सापेक्ष रूप से कम उत्तरदायी है । विदेशी व्यापार के 
अनुपात (छ08887॥ 780९ ए705०श०॥8) म्रुरूयत देश के आकार द्वारा निर्धारित 
होते हैं| देश के आकार व पिदेशी व्यापार के अनुपातो मे विपरीत सम्बन्ध होता 
है । छोटे देश के बिदेशी व्याफ्र-्ग्रनुग्ात श्राय बड़े तथ! बड़े देश के व्यापार अनुपात 
छोटे होते हैं । इसके दो मुल्य कारण हैं-- (7) प्राइतिक स्राधनो की विविधता 
क्षैनफल के आकार पर निर्मर करती है। इसीलिए छोटे ग्राकार वाले देश के झाधिक 
ढाँचे में कप्त विविधता पाई जाती है, (7) छोटे देश ग्राधुनिक्र स्तर के श्रौद्योगिक 
सथत्र के अ्रनुकूलतम पेमाने (050#णा $८४०४ ० ९४00) के सचालन की क्षमता 
नही रखते हैं।ग्रत विदेशी वाजारो पर निमर रहना पडठा है | इसके झ्तिरिक्त 
कुछ छोटे राष्ट्र कृतिपय प्राइतिक ससाधनो की दृष्टि से एक विशेष लाभ वी स्थिति 


]. के, ए 35 
2. उशणा रयगाट5 -4िएणाणार 00% 350 57206, 9 49 


आ्राथिक विकास के अस्तर्गेत सरचनात्मक परिवतंन 6] 


मे हो सकते हैं। प्रव राष्ट्रों का उदाहरण लिया जा सकता है| तेल के क्षेत्र मे 
इन्हे विशेष लाभ प्राप्त है। इस विशेष स्थिति के कारण विश्व के सभी बाजार इन 
छोटे राष्ट्री को अपने व्यापार के लिए उपलब्ध होते है। ग्रत विशेष लाभ की स्थिति 
वाला छोटा देश ग्रपने साधनो को एक बडे अनुपात में एक अथवा बुछ चने हुए क्षेत्रों 
मे केम्द्रित कर सकता है । दूसरी ओर एक बडा राष्ट्र तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से 
अपने साधनों को ग्नेक क्षेत्रों म लगाने की स्थिति में होता है। 


व्यापार की सरचना से सम्बन्धित दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य माँग ढांचा 
(800०ए्रढ ० 8फशात) प्रयवा उपभोग व पूजी-निर्माण में वस्तुप्नो का प्रवाह 
है | दोनो प्रकार के देशो मे माँग के ढाँचे मे विविधता पाई जाती है क्योकि प्रति 
व्यक्ति ग्राय का स्तर बढा हुमा होने पर एऊ छोटे देश मे भी उन वस्तुप्रों की माँग 
होगी, जिनका वहाँ उत्पादन नही होत्ता है । 

इससे यह निष्कर्प निकलता है कि घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व भ्रन्तिम 
माँग के विविघतापूर्णा ढाँवे मे अन्तर बी सीमा बड़े राष्ट्रो की भ्रपेक्षा छोटे राष्ट्रों मे 
ग्रधिक होगी । घरेलू उत्पादत के केन्द्रित ढाँचे व भ्रन्तिम माँग के विविधतापूर्ण ढाँचे 
की यह विपमता (/0899977099) विदेशी व्याप्रार के कारण ही सम्भव हो सकी है ॥ 


एक देश की विविधतापूर्ण माँग की पूत्ति आयातो द्वारा की जा सकती है । 
छोटे राष्ट्रों के बाजारो मे बडे राष्ट्रो की अपेक्षा विदेशी प्रतियोगिता अधिक होती 
है । प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार-प्रनुपात वी गणना वस्तुओं के निर्यात व झआायातो 
के योग को राष्ट्रीय श्राय तथा आयातो के योग से विभाजित करके की गई है । 


यह ग्रनुपात चरम स्थितियों में शुल्य व इकाई हो सकता है । यह भनुपात 
शून्य तब होता है जब बिसी देश मे ग्रायात निर्यात शुन्य होते है तथा यह अनुपात 
इकाई तब होता है जब देश मे घरेलू उत्पादन बिलकुल नही होता है तथा सम्पूर्ण 
भांग की पूर्ति केबल आयातो से की जाती है व श्रायातो का भुगतान पुनः निर्यातो 
(२९ ८५७०) से किया जाता है। यदि आयात घरेलू उत्पादन के बराबर होते हैं 
प्रौर निर्यात व ग्रायात परस्पर समान होते है त्तव भी यह अनुपात । होता है। 
झायातो के बराबर निर्यातो के होने पर, 2 अनुपात यह प्रदर्शित करता है क्रि झ्रायात 
राष्ट्रीय उत्पादन के दसवे भाग से कुछ अधिक होते है तथा 4 अनुपात का अर्थ यह 
होता है कि राष्ट्रीय उत्पादन मे भ्रायातो का भाग 25 है। 


समान ग्राकार वाले विभिन्न देशो को यदि विभिन्न समूहों मे रखा जाए तब 
भी देश के झ्राकार व विदेशी व्यापार-अनुपात मे विपरीत सम्बन्ध मिलेगा | प्रति 
व्यक्ति आय की अपेक्षा प्रस्तुत स्थिति भे देश का आकार विदेशी व्यापार के ग्रनुपात 
को प्रभावित करने वाला अधिक महत्त्वपूर्णो तत्त्व्है । जनसख्या के आकार की उपेक्षा 
करते हुए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जब देशो को विभिन सभूहो मे रखा जाता 
है, तब झ्राय के पैमाने पर नीचे की ओर झाने पर विदेशी व्यापार के भ्नुपात मे कोई 
ज्रमिक परिवर्तन नही पाया जाता है | 
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छोटे देशो के विदेशों व्यापार की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं । प्रथम, 
इन देशो के निर्यात एक ग्रथवा दो वस्तुप्रो से केन्द्रित रहते हैं । तेल, काफी, टिन 
श्रादि कुछ इसी प्रकार की म्दे हैं जिनकी निर्यात माँग विश्व में बहुत अ्रधिक पाई 
जाती है। निर्यातों का यह केरद्रीकरण बड़े अ्रविरृत्ित देशों मे पाया जाता है जिनमे 
निम्न-स्तरीय उत्पादन तकनीकी प्रयोग में ली जाती है | निम्न-स्तरीय तकनीकी के 
कारण ऐसे देशो मे कुछ ही वस्तुप्रो में तुलनात्मक लाम को स्थिति पाई जाती है । 
द्वितीय, छोटे देशो के ग्रायात व निर्यातों का सीधा सम्बन्ध क्रिमी एक बड़े राष्ट्र 
से होता है, किन्तु बड़े ग्राकार वाले देशो का ग्रायात-निर्यात व्यापार झनक देशों के 
साथ होता है । 

विदेशी व्यापार बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है । इन देशो मे घरेलू उत्पादन बुछ ही क्षेत्रो मे केन्द्रित रहता है। ग्रत घरेलू 
उत्पादन का क्षेत्र सीमित होने के कारण ग्रन्तिम माँग के एक बड़े भाग की पूर्ति 
विदेशी व्यापार द्वारा ही सभव है किन्तु छोटे देशों के व्यापार की भी सीमाएँ 
होती हैँ । इन सभी सीमाग्रो को विदेशी व्यापार द्वारा दूर कर पाना सभव नहीं 
है । सरकारी हस्तक्षेत व झन्तर्रा््रीय सधर्षों के कारण विदेशी व्यापार में प्रवरोध 
उपस्थित हो जाता है । इसके श्रतिरिक्त कुछ श्रावश्यक वस्तुओ्रो के निर्यात का प्र्थ 
बहुत बडी लागत चुकाना होता है । 

ज॑तसख्या के आकार में कमी के साथ-साथ एक विशेष बिन्दु तक ही विदेशी 
व्यापार का प्रौसत ग्रनुपात बढता है | उस बिन्दु के पश्चात अनुपात का बढ़ना रुक 
जाता है । उदाहरणार्थ, उक्त सारणी मे 938-]939 के वर्ष में समूह ॥४ मे यह 
अनुपात *38 तक पहुँचता है ग्रांगे वाले समूह भे जनसख्या मे | 5 मिलियन की कमी 
होने पर भी यह प्रनुपात *38 ही बना रहता है । 950-54 में अनुपात की उच्चतम 
सीमा सम्बन्धी तथ्य की भ्रधिक पुष्टि होती है। समूह ॥॥ मे 0 5 मिलियन जनसख्या 
थी स्थिति मे भी यह अनुपात 4] का अधिकत्तम स्तर प्राप्त कर लेता है प्लौर इस 
स्तर के बाद एक मरिलियत से क्रम वाले समूह मे भी इस झनुपात मे कोई वृद्धि नहीं 
होती है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समय विशेष मे वतंमान राजनीतिक 
सस्थागत व ग्राधिक परिस्थितियों मे कुल उत्पादन के उस भाग की जो व्यापार कै 
लिए उपलब्ध होता है एक उच्चतम सीमा होती है । 

विदेशी व्यापार पर बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों की निर्मरता प्रधिक 
होती है । “विदेशी व्यापार वा प्रति व्यक्ति आय के स्तर के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
होता है। ग्रत बड़े देश अपेक्षाकृत कही छोटे विदेशी व्यापार के अनुपातो से 'प्राथिक 
वृद्धि करने की स्थिति से होते है। आशिक वृद्धि की क्रिया व राष्ट्रीय उत्पाइन की 
एक महत्त्वपूर्व दिशा (विदेशी व्यापार) में छोटे व बडे देशो की स्थिति भे प्रन्तर 
पाया जाता है अर्थात्‌ विभिन्न घरेलू व विदेशी क्षेत्रों के योगदानों के अनुपातो की 
दृष्टि से छोटे व बड़े देशो की स्थिति भिन्न होती है ॥ १ 
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विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे अ्रविकृसित देशो को राष्ट्रीय आय व निर्यातों का 
प्रनुषात प्राय [0% होता हैं जवकि समृद्ध भ्रथवा विकसित देशों के लिए प्राय 
20 से 25% पाया जाता है | इसके अतिरिक्त भ्रविकसित देश मुख्यत कच्चे माल 
के विर्यातक होते हैं, जबकि विकत्तित देश निर्मित वस्तुओं के निर्यातक होते हैं । 

0277 के अनुसार अल्प-विकस्रित देश निर्मित वस्तुओं के कुल उपभोग का 
केवल एक-तिहाई भाग का ही प्रायात करते हैं मोर यह अनुपात उत्तरोत्तर कम होता 
जा रहा है ।? 

ग्राधिक विछ्डेपद की स्थिति (07687 6०ए७०७ए४०१) विदेशी व्यापार 
के अनुपातो पर दो विपरीत तरीको से प्रभाव डालती है | प्रथम, यह स्थिति कुल 
उत्पादन के ग्राकार को सीमित करती है, परिणामत विदेशी व्यापार के अनुपात में 
वृद्धि होती है तथा श्राथिक हीनता क्री स्थिति विम्बस्तरीय बकनीकी को प्रकट 
करती है । 

धिनियोग के स्वरूप में परिवर्तन 
((फ््चाए९5 ए 0९ (०एएण०आंपणा 0 पराए2४शाशा।) 

अविकसित देशों की मुख्य समस्या उत्पादकता में कमी होना है झौर 
यही इनकी दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है। उत्पादकता में वृद्धि पूंजी" 
सचय की वृद्धि पर तथा पूंजी-सक्षय की वृद्धि विनियोग की मात्रा पर 
निर्मर करती है अर्थाव्‌ आथिक विकात्त के कार्यक्रमों के प्रारम्म तथा इनकी 
गति को तीज करने के लिए अ्धिक्र से अधिक विनियोगो की प्रावश्यकता 
है । किन्तु विनियोग नीति किस प्रकार वी होनी चाहिए, इस सम्बन्ध भे दो 
दृष्टिकोण हैं-- (।) क्रमिक विक्रास का दृष्टियोष (05008 #&एएछा/0०0९॥) 
स़्था (॥) विनियोग की विशाल योजना का दृष्टिकोण (88 ?प5 #979702०॥ )। 
प्रथम दृष्टिकोश् के प्रनुसार विनियोगों का प्रयोग प्रारम्भ मे कृषि विकास, सामाजिक 
ऊपरी पूंजी निर्माण (9009 0५०7९8५ (८०9८४) तथा लघु ॒उद्योगो के विकास 
के लिए होता चाहिए। फिर ज॑से जैसे राष्टीय आय मे वृद्धि हो, शन -शर्न क्रमिक रूप 
से भी उद्योगो में वितियोग किया जाना चाहिए । लेटिन अमेरिका, अफ्रीका के पूर्वी 
भाग तथा दक्षिणी एशिया के कुछ भागो मे यही नीति अपनाई गई है । 

दूसरा दृष्टिकोण विनियोग की विश्ञाल योजना का समर्थन करता है। यह 
विचार इस मान्यता पर झ्राधारित है कि जब तक्र सम्पूरा प्रथ॑-व्यवस्था क्षे प्रत्येक 
क्षेत्र मे बिकास कार्यक्रमो मे विशाल प्रमाने पर परिवर्तन नहीं होते तब तक विकास 
अक्रिया स्वत सचालित व सचई गति प्राप्त नहीं कर सकती । इस मत के समर्थकों मे 
लिबिन्स्टीन (7,०0०८०४४४) व भैलसघन ('पि८७००) उल्लेखनीय हैं । लिबिन्स्टीन 
का 'श्रावश्यक स्पूनतम प्रयास का विचार! ((॥0०8 लिक्राश्ाए 807 47689) 
तथा नैलेसन का “निम्नस्तरीय सतुलन जाल! (व्रधन5 [0७% व6एढ९ हंपुपाएतणा 
यूप89) का विद्धात्व इंस हब्डिशोण की श्रेणी म आते हैं । इत सिद्धास्तों के धनुसार 
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भारी वितियोगो की श्रावश्यक्ता होती हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि की दर जनसख्या 
की विकास दर से अधिक हो सके 

विनियोग बचत पर निर्मर करते है, किन्तु अरद्ध-विकसित देशो मे बचत-दर 
बहुत कम है । इन देशों मे बचत-दर जहाँ 4 व5 प्रतिशन के बीच है, वहाँ विउ्ित 
देशो मे यह दर 5 प्रतिशत व इससे भी अधिक है | ग्राथिक विकास की प्रक्रिया को 
गति देने के लिए बचत की निरन्तर बढती हुई दर आवश्यक होती है और विनियोग 
के स्तर को 5 प्रतिशत बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के [5 से 8 प्रतिशत तक करना 
आवश्यक हो ज'ता है । 

“]870-93 को अवधि मे ब्रिटेन के जो तथ्य उपलब्ध है, वे यह प्रमाणित 
करते हैं कि इस अवधि भें वहाँ विनियोग की झौप्तत दर 0 प्रतिशत थी तथा 
समृद्ध वर्षों में यह 5 प्रतिशत भी रही । झमेरिका मे 867-]93 की श्रवधि मे 
शुद्ध विनियोग दर 3 से 6 प्रतिशत रही, जबकि कुल विनियोग 2। से 24 
प्रतिशन के मध्य रहा । जापान में 900-490। में 2 प्रतिशत तथा परागरे बी 
दशाब्दियो मे इसके 7 प्रतिशत तक बढने का झनुमान है । 7 इसके विपरीत भारत 
में पूंजी-निर्माण की दर बहुत कम है, परिणामस्वरूप विनियोग-दर यथेप्ठ विक्रास 
दर प्राप्त करने के लिए प्रपर्याप्त है । अर्दधं विकप्तित देशों मे पूंजी-सिर्माण की निम्न 
दर निम्नलिखित सारणी मे प्रस्तुत की गई है-- 


कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे पूंजी निर्माण का प्रनुपात? 














विकसित देश वर्ष | बुल पूंजी अद्धा विकसित | वर्ष |कुलपूजी 

| निर्माण देश निर्माण 
है. 488. है॥ 4959 | 29% | वर्मा 960 | 7% 
झास्ट्रिया 3960 | 24% | प्रुतंगाल 959 | 7% 
नीदरलैंड 960 | 24% | श्लीलका 960 | 3% 
कनाडा 960 ६ 23% | आयरलैंड ]959 | ॥35% 
स्विट्जरलेड 959 | 23% | चिली 959 | ॥/% 
स्वीडन ]960 | 22%, | फिलीपाइन्स ]9०59 8५% 
ब्रिटेन 2960 | 6% | भारत 989 | 8 
अमेरिका 960 | 6% 








इसके अतिरिक्त साइमन कुजनेट्स ने भी विकसित व अविकसित देशों में 
पूँजी-विर्माण की श्रौसत दर के अन्तर को अग्रलिखित श्रकार श्रस्तुत किया है / 
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प्रति व्यक्ति ग्राय स्तर व पूंजी निर्माण की दरो 


देशों के समूह कूल उत्पादन मे कुल पूंजी निर्माण की दर 
2 3% 
23 3% 
72% 
45 7% 
38 2 
[3 3% 
]7 % 

प्रथम व द्वितीय समूह की औसत पूंजी निर्माण दर २22% तथा तृतीय, 
चतुर्थ घ पचम समूहों की औसत दर 6 3% तथा 5 6 और 7 में इसका औसत 
5 2% प्रतिशत है। इस प्रकार घनी देशो मे निम्न आय वाले देशों की अपेक्षा 
पूजी-निर्माण की दर काफी कम है। झत स्पष्ट है कि अधिक पूंजी निर्माण बाते 
देशों मे प्रति «्यक्ति पूंजी का उपभोग दर कम भाय वाले देशो की अपेक्षा बहुत कम 
है । इस विषमता को निम्नलिखित सारणी मे प्रस्तुत किया गया है-- 


न्य ७ ७ + ५७ ७ ++ 


कुछ उद्योगों मे प्रतिव्यक्ति नियोजित पूंजी? 


उद्योग अमेरिका मेक्सिको मारत 
श्रेड और बेकरी उद्योग 50 ]7 35 
वस्त्र उद्योग ह7 2 ]8 
इस्पात उद्योग 7 । 0 8 57 
चीनी उद्योग 268 82 26 
कागज, लुग्दी व कागज के सामान से 
सम्बन्धित उद्योग 0 2 89 66 





उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आथिक विकास की प्रक्रिया के भ्रन्तगरेंत 
सर्वाधिक महत्त्व वितियोगो का दिया जादा है ॥ प्रसिद्ध अर्थशास्‍्त्री केंज के अनुसार 
रोजगार का स्तर प्रमावपूण माँग (86०४४ ॥067370 ) पर तिर्मेर करता है । 
प्रभावपूरा माँग के दो झनुभाग होते है--(2) उपभोग माँग व (॥) विनियोग माँग) 
अल्पकाल मे उपभोग के प्रति अधिमानों मे परिवर्तत लाना कठिन होता है। 
विनियोगों का वर्गीकरण मिजी विनियोग, सार्वजनिक विनियोग व वित्तीय विनियोगों 
के रूप में क्या जा सकता है | ब्यापारिक प्रतिप्ठानो व परिवारों द्वारा किए गए, 
ऐसे व्यय जो पूँजी सचय मे वृद्धि करते हैं, निजी विनियोग वहलाते हैं। राजवीय 
भ्रतिष्ठानों द्वारा पूँडी निर्माण के लिए व्यय सावेबनिक विनियोग की श्रेणी मे झाता 
है ॥ एक व्यक्ति भ्रथवा प्रतिष्ठान जब अन्य व्यक्ति या प्रतिष्ठान से बेवल परिसम्पत्ति 
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का क्रय विक्रय करता हैं, जिससे किसी नई परिसम्पत्ति का निर्माण नही होता है, 
वित्तीय विनियोग कहलाता है । 

विकासोस्मुख देशो मे जहां विकास दर को अधिक से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य 
होता है, विनियोग का स्वरूप निर्धारित करने से पूर्व विनियोग नीति के लक्ष्य निश्चित 
करना प्रतिवार्य है। इन देशो मे विनियोग के लक्ष्य रोजगार को अधिक्रतम करना, 
निर्यातो को अधिकतम करना, सन्तुलित विकास, झाय व पूंजी का न्‍्यायोवित वितरण 
आदि हो सकते हैं। यदि ग्रल्पकाल में अधिकतम उत्पादत का लक्ष्य रखा जाता है तो 
कृषि तथा उपभोग वस्तुप्रो के उद्योगो में विनियोग क्या जाता है, क्योकि इन 
उद्योगों की परिपक्‍्तता प्रदधि (0680800॥ एश॥0००) कम होती है । यदि उत्पादन 
में दीघंकालीन एवं सतव्‌ वृद्धि प्रावश्यक समझी जाती है तो पुजीगत वस्तुप्रो के 
उद्योगों (29902 (0००१5 [00050725) म॑ विनियोग वाँछनीय होता है। श्र्यात्‌ 
विनियोगो की सरचना का निर्धारण झ्राथिक विकास के सक्ष्यो पर निर्मर करता है । 
श्रत सभी ग्रविकृप्तित देशों के लिए समान विनियोग नीति सभव नही है । 

सामान्यतः प्राथिक विवास के दौरान ऐसे उद्योगों मे विनियोगो को 
प्राथमिकता दी जाती है, जिनम (7) वतंमान उत्पादव व बिनियोग का श्रनुपात 
(छढ00 0 एणाशा 0पएए ॥0 पाएट्अणशधा), (7) श्रम व विभियोग का 
प्रनुपात (९७60 ० .3000 0 ॥0ए८४00थ॥) तथा (॥) निर्यात वस्तुप्रो व 
विनियोग का ग्नुवात (80० ० छड9070 00005 (0 ॥ए6४(ध7:) ग्रधिरतम 
होता सभव हो । 

पूँजी के उचित वितरण तथा झ्ाय की विपमताप्रो को दूर करने की हृष्ठि 
से कृषि व लघु उद्योगों मे विनियोग आवश्यक होता है । विकासोन्मुख देशों में प्राय 
की विपमताएँ बहुत श्रधिक पाई जातो है, भ्रतः विकास के दौरान प्रप्य कृषि व लघु 
उद्योगो में विनियोग की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जाता है, किन्तु दौकालिक 
घ स्थाई विकास की हृष्ठि से भारी उद्योगो में बितियोग भी आवश्यक होता है ) 
प्रत झ्राथिक विकास के दौरान इन दोनों लक्ष्यों म॑ सतुलन (88॥87०6) रखा 
जाता है । 

झ्राथिक विकास की दीर्घकालिक अवधि में सरकारी प्रतिष्ठानों में विनियोग 
का अनुपात बढता जाता है तथा लिजी विनियोग के प्रनुपात में कमी की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हो जाती है। अझल्य-विकित देशों में विकास के लिए अद्धा-सरचना 
(|778 ४:४०४४४४) जैसे रेलो, सडको, नहरो, शक्ति परियोजनाग्रो तथा प्रन्य प्रकार 
की झार्थिक और स्तामाजिक ऊपरी पूंजी (छल्‍णाण्रा० बात उ0्लक 02883] 
आवश्यक होती है । निजी विनियोगो द्वारा इन कार्यों के लिए पूंजी-सचय सभव 
नही होता है । यद्यपि निजी विनियोपरो की तुलना में सावेजनिवा विनियोग दर प्राय 
कम होती है, तथापि सावंजनिक क्षेत्र का झ्राथिक विक्नास के साथ-साथ अ्रधिक से 
अधिक विस्तार किया जाता है, क्योकि सार्वेजतिक विनियोगों का सुरष उद्देश्य 
प्रतिफल की दर की अधिकता न होकर, प्ताम्राजिक उत्पादकता (906 
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97०0ए0८मशा/9) को श्रधिक से अधिक बढाना एवं निजी विनियोगों के आकर्षण के 
लिए बाह्य बचत (मडाशा॥। 80००7०॥॥९७) को उत्पन्न करना होता है । 

इटली मे राजकीय प्रतिप्ठानो की भूमिक्रा अधिक महत्त्वपुर्णा है। अधिकाँश 
उद्योग सरकार क्षेत्र मे थाते हैं। इनमे से अनेक उद्योगो मे लाभ-दर काफी ऊँची है। 
किन्तु वी. लुवूज के अनुप्तार, “रोजगार के स्तर को बनाएं रखने के लिए भनेक 
हानिकारक उद्योगों मे भी विनियोग किया ग्रया है ।/? सार्वजनिक विनियोग व निजी 
विनियोग का प्रनुपात लगभग 60 40 है । 

विनियोग के क्षेत्र मे सरकार की टूसरी भूमिका अनुदान, सहायता आदि देने 
की होती है । सरकारी झनुदात व सहायता के माध्यम से नए स्थानों पर उद्योग 
विक्तित करने के प्रयत्न होते हैं । इगर्ल॑ण्ड व फ्रांस न लन्‍्दन व पैरिस से कारखानों 
कौ अन्यत्र स्थापित करने मे सरकारी अनुदानो क्का प्रयोग क्या है।। नार्वे ने जनसस्या 
का उत्तर से स्थानान्तरण रोकने का प्रयत्न किया है । 

सरकार निजी क्षेत्र के विनियोगो पर भी अपना नियम्बण रखती है । पश्रव 
प्रश्न उठता है कि विनियोग नियोजन (हगाए८शया९०१ क्षाए्78) भें सरकार की 
बढती हुई भूमिका झ्रावश्यक है अथवा अहितकर । सभी देशो के लिए इस प्रश्त का 
एक उत्तर सभव नही है । इस प्रश्न का उत्तर निजी व्यवसाय के प्रतिस्पर्डा, सरकारी 
प्रधिकारी तथा व्यापापिरयों की सापेक्ष कुशलता व योग्यदा पर निर्मर करता है । 
फ्राँत की नियोजन पद्धति मे सरकार व तिजी ध्यवसाथ की दोहरे सहयोग से विनियोग 
निरंयो मे पर्याप्त सुघार हुए है। परिणामत फ्राँस विनियोगो से विकास की बढती 
हुई दर प्राप्त करने मे समर्थ रहा है । 
पूजी-प्रदा ग्रनुपात (0४8 00/-70ए६ एेघ्वा0) 

किसी भी देश के लिए पूंजी की झ्रावश्यकता के अनुमान पूजी-प्रदा श्रनुपात 
(८०्का|ग 0ण एप १७४७०) की घारणा पर निर्मर करते हैं। झर्थे-व्यवस्था के एक क्षेत्र 
से दूसरे क्षेत्र मे पू जी-प्रदा श्ननुपात भिन्न होता है। प्रद्धं-विकप्तित देशो के क्ृपि क्षत 
परे मह अनुपात कम होता है तथा औद्योगिक क्षेत्र मे अधिक रहता है। सार्वजनिक 
कल्याण के उद्योगो (?५०॥० 00]॥८5) में यह अनुपात और भी अधिक होता है । 
प्रतः विनियोग॑ वी सरचना में पूंजी-प्रदा भ्रनुपात की भी महत्त्वपूर्ण मूमिका है । 


“तकनीकी (]6०७॥॥0089) 


विनियोगो पर तकतीकी स्तर का भी प्रभाव पडता है | ग्रद्ध-विकसित देशों 
मरे ततनीकी स्तर निम्न होने के कारण प्रृजी की उत्वादकता कम होती है भौर 
इसलिए पूर्जी-प्रदा श्रनुपात अधिक रहता है । किन्तु जब कोई नई तकनीकी फिसी 
प्रद्धां-विकसित देश मे प्रयोग मे ली जाती है तो आश्चर्यजनक छाभ प्राप्त होते हैं। 


यदि अधिक पिछड़े हुए देशों भ पूजी का वितियोजन शिक्षा, प्रशिक्षण झ्ादि पर 


]. हम सका 29, 6 5६७4५ ॥0 ि६०एणावर ए९१९०फकल्णा, 99 276-284 
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किया जाता है तो विकसित देशो की अपेक्षा कही अधिक तेजी से विकास की बढती 
हुई दरो को प्राप्त किया जा सकता है 

सक्षेपर मे, विनियोग की सरचना बचत-दर, झ्राथिक लक्ष्य, पूजी-प्रदा अनुपात, 
तकनीकी ग्रादि के स्तर पर निर्भर करती है | सभी भ्रद्धं विकसित देशो के लिए कोई 
एक विनियोग नीति उपपुक्त नही हो सकती ॥ 


रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन 
(5त्रालणयं टाश्ाए४४ का ध्राफो०एएएशा) 

ब्राथिक विकास की प्रक्रिया के दोरान रोजगार की दिशा, स्तर व सरचना 
के परिवतंनों को मुख्यत निम्न वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है-- 

() कार्यारम्भ की प्रायु व कार्ये-मुक्ति की आयु मे परिवर्तन 

(2) क्रियाशील श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण 

(3) कार्यशील श्रम शक्ति मे स्त्री व पुरुष का अनुपात 

(4) झुशल व प्रकुशल श्रम के भनुपात 

(5) निजी व्यवसायवर्त्ता व कर्मचारी वर्ग का अनुवात । 

सामान्यत , ग्राथिक विकास के कारण विकसित देशो मे कार्यारम्भ करने की 
आयु मे जहाँ एक झोर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहां साथ ही काये मुक्ति की झायु 
में कमी को गई है 

साइमन कुजनेट्स के अ्रध्ययन के झ्नुसार प्रारम्भ मे कर्मचारियों का कुल 
राष्ट्रीय श्राय मे जो अनुपात 40 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान वर्षों मे 60 और 
7] प्रतिशत हो गया है । इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण श्रम-शक्ति मे कर्मचारी बर्गे 
बी सझ्या में वृद्धि रहा है। साहसी व निजी उद्यमकर्त्ताओ्रों का प्रतिशत 35 से घटकर 
केवल 20 रह गया। दूसरी ओर कर्मंचारियो का प्रतिशत 65 से बढकर 80 हो गया। 
इस प्रवृत्ति के लिए औद्योगिक ढाँचे के परिवतंन उत्तरदायी हैं । 

झाज भी अद्धं-विकसित देशों के क्ृपि क्षेत्र में लगी कुल श्रम-शक्ति मे 
उद्यमियों का अनुपात, उद्योग व सेवा क्षेत्रों की भ्रपक्षा बहुत अधिक है । यह अवृुपात 
क्रमश 66, 3] और 35 प्रतिशत है जबकि विकसित देशो में यह प्रनुपात कमश 
6], ]] व 7 प्रतिशत पाया जाता है। ग्राथिक विकास के कारण कृषि में श्रम का है 
अनुपात कम होने लगता है, परिणामस्वरूप, साहसियो व निजी उद्यमर्तर्त्ताप्रों का 
कूल श्रम शक्ति मे अनुपात भी बहुत कम रह जाता है। उद्योग व सेवा क्षेत्र के 
आकार मे वृद्धि तथा इनके असगठित से सगठित स्वरूप मे परिवर्तत के कारण 
भी साहसियो व निजी व्यावसायियों की कुल श्रम-शक्ति का अनुपात मिर जाता है । 

छोटे किसान, व्यवसायी, आदि का अपने निजी व्यवसायों से हट कर 
कर्मचारी वर्ग की ओर ग्राकधित होना, देश के आथिक-जीवन व योजना के आधार 
मे एक मूलभूत परिवतेन उत्पन्न करता है । व्यावसायिक स्वर मे इस अन्तर का कई 


4. फ, 4 7९छशाऊ पहल्णओ ण॑ छएटछकणाएए 070णा॥, 9 204 
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दिशाप्रो मे प्रभाव होता है--परिवार व बच्चों के प्रति सुख भे परिवर्तन, उपभोग 
के स्तर में भिज्नता, बचत करने की अपेक्षा शिक्षा व प्रशिक्षण में विनियोजन की 
अवृत्ति प्रादि। 
कुजनेद्स ने कर्मचारियों के व्यावसायिक ढाँचे मे परिवर्तत विम्नलिल्षित 
सारणी द्वारा स्ःष्ठ किए हैं-- 
कमचारियो का व्यावसायिक ढाँचा (7900-960 ) 


व्यावसायिक समूहो 
का अनुपात (%) 


4« 


& ४& ०० ५ % (० + ४ 3 


क्+ 


42 
3 








3900 4960 
कुल श्रम शक्ति मे कर्मचारियों 
का अनुपात (%) 74 9 930 
व्यावसायिक समूह 
ब्यवसायी तकनीसियन कफ 22 
प्रबन्धक व अधिकारी 8 58 
दफ्तरी बाबू 40 60 
बिक्री अभिकर्ता 60 $0 
शबेतपोशी कमचारी 46%6 420 
ऋफ्टमैन, फोरमैन प्रादि 4 ! 54 
बारीगर एवं ऐस ही प्रम्थ लोग ]7 ] ]5 4 
सेत व खानो के अतिरिक्त अमिक 26 6 59 
खेत पर काम्र करने वाले श्रमिक 
त्तया फोरमंन 236 26 
(शाह ०02४६ 74 454 
भूत्य वर्ग 4*8 96 
घरेलू श्रमिक हक 30 





उपयु क्त सारणी से सएप्ठ है क्रि-- 


स्त्रियो का ध्याव- 


227 


० 
74 
24 2 
[74 
24 5 

935 
340 

38 


36 
१40 
343 
966 


सायिक झनुपात (% ) 


3900 960 


343 


38व 
364 
676 
364 
456 

29 
28 

£ 


]73 
औकर 
524 
96 4 


(१) शारीरिक श्रम का अनुपात 900 की तुलता में 960 में बहुत 
अ्रध्रिक गिरा है | श्वेतपोशी बाबुप्नो की सद्या भे अत्यधित वृद्धि 
हुई है परष्तु अकुशल श्रम के स्थान पर कुशल श्रम का झनुत्रात 


अधिक हुंग्ना है । 


(2) ये परिवतन सेवा क्षेत्र मे श्रम-शक्ति के भ्रनुषात मे वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र 


में गिरावट को प्रदर्शित करते हैं। 
(3) व्यावस्तायिया (ए?०६३४०गा45) , 
अधिकारी बाबू आदि की माँग्र म दृद्धि हुई है । 


तकनीकी कर्मचारी, प्रवन्धक, 


(4) श्रधिक कुशलता की माँग मे वृद्धि हुई है तथा प्रकुशल श्रम के अवसर 


कम हुए हैं। 
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सामाम्यत लोगो वा भुकाव मजदूरी के कार्यों से हटकर वेतनभोगी व्यवसायों 
की ओर रहा है। ग्रौद्योगिक क्षेत्र मे इन दोनो प्रकार के श्रमिकों वे' अनुपात में भारी 
अच्तर पाया जाता है--कृषि में वेतनभोगी कर्मचारियों का अनुपात 4 से 
3 प्रतिशत, उद्योग में [! से 8 प्रत्तिगत तथा सर्वाधिक सेवा क्षेत्र मे 42 से 83 
प्रतिशत रहा है । 

60 वर्ष की अ्रध्ययन प्रवधि में स्त्रियों का अनुपात 23 से 34/6 तक बढ़ा 
है । इसका कारण, झाथिक विकास के कारण स्थ्रियोचित कार्यों की सुविधाग्रोस 
वृद्धि होना है । 

अधिक जनसख्या वाले देशों मे झाथिक विकास से पूर्व की स्थिति मे गुप्त 
बेरोबगारी (0/580520 ए॥ ९॥79०५9०70) की स्थिति पाई जाती है। तकनीकी 
व उत्पादन साधनों के दिए हुए होने पर, कृषि में श्रम को सोमान्त उत्पादक्षता का 
शुस्य पाया जाना ग्रुप्त वेरोजगारी की स्थिति को प्रकट करना है । बेरोजगारी की 
यह स्थिति प्राय उस स्थिति मे पाई जाती है, जब रोजगार के विकल्प कम होने के 
कारण अधिकाँश श्रम कृषि मे लगा हुआ होता है। आधिक विकास के कारण 
उद्योग व सेवा क्षेत्रों कां विस्तार होता है। बेकल्पिक रोजगारो के अवसरो मे वृद्धि 
होती है परिणशामत गुप्त बेरोजगारी विलुप्त होने लगती है । विकसित देशो मे गुप्त 
बेरोजगारी नही पाई जाती । 


ज्वा श्पिव्क व्विव्काच्त व्के प्मस्छुस्कष स्तचछ् 
प्र्लं स्डेच्तिस्तनत व्छा अध्यब्यन्त 


(##ग०7 6+०#च #०८१०7६, 00078 ६5४8० ० धी8 
एणाएज॑ं5णांका ण एरिया सिटाणर ६6 57०#क रि०६९) 





का उल्लेख 


श्राथिक विकास के प्रभुख तत्त्व 
के (शश्युंण दा०णी ए्रटण5ड) 


विभिन्न ग्रथशास्त्रियों ने ग्राथिक विकास के आधार के रूप में विभिन्न तत्त्वो 


किया है। इस प्रकार के तत्त्व जो विकास का प्रारम्भ करते हैं 


“प्रापभिक तत्त्व' या प्रधान चालक! (9#0ए०-7०ए७) या 'उपक्रमका (पात07) 


कहलाते हैं 


॥ जब विरासत की गति प्रास्भ्भ हो जाती है तो कई अन्य ऐसे रत्व जो 


इस विकास को तोव्रता प्रदान करते है, 'गोण तत्त्व या “प्रभावक' या 'पूरक तत्त्व' 


बाहलाते हैं 


। उक्त तत्त्वो का वर्गकरण आधिक ग्रौर ग्रनाथिक तत्त्वों (80000 


270 १०॥-०००7७॥॥० 7800079) के हूप में भी क्या जाता है । विभिन्न राष्ट्रो 


के श्राधथिक 


विकास मे भिन्न-मिन तत्त्व महत्वपूर्ण रहे हैं। ग्राधिक विकास के मुरुष 


कारक या घटक निम्तलिखित है-- 


] 
4 
3५ 


प्राकृतिक साधन (]48007४ मरे८४००7०८४) 
मानवीय साधन (प्तप्ाात्रए हि८5०ए्ा८८5) 
पूँजी (८०झ्ञा&) 


4 तकनीकी ज्ञान (पर८णाएा८० #0०७॥९१8९) 


साहसी एवं नव प्रवृत्तन [थ्वा/श्ययश्लाश्णा' आते वणा>रभा०्प) 

सगठन (078क्षा5३7०7) 

राज्य की नीति (8/8/6 ०0०४) 

सस्थाएँ (70700075) 

प्रन्तर्रष्ट्रीय परिस्वितियाँ (सएशिएश्राणाव] टएदयरपद्वैयाइ८क) 
प्राकृतिक साधन (फिश्ाणाओ] 22९50०0/८९७) -प्राकृतिक साघनों का आशय 


उन भौतिक साधनों से है जो प्रदनतिप्रदत्त हैं। एक देश मे उपलब्ध भूमि, पानी, खनिज 
सम्पदा, वन, वर्षा, जलवायु झ्रादि उस देश कै प्राकृतिक साघत कहलाते हैं / किसी भी 
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देश के आाथिक विकास में इन प्राकृतिक साधनों का ग्रत्यन्त महत्तपूर्ण स्थान है। कियी 
देश के प्राकृतिक साधन जितने अ्रधिक होगे वहाँ उतना ही झाथिक विक्रास अधिक 
होगा । एक गर्वव्यवस्था में उत्पादन की माना अत्यविक सीमा तक इसकी मिट्टी 
और उसका स्थानीय वन सपदा--कोयला, लोहा, खनिज तेल एवं अन्य बई 
पदार्थों पर तिर्मर करता है ! जैंसाकि रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, 'जतसस्या एवं 
श्रम की पूर्ति के समान प्राकृतिक साधन भी एक देश के ग्राथिक विक्रास में महत्त्वपूर्ण 
योगदान देते हैं। उर्वेर मूमि प्रौर जल के अभाव के कारण कृषि का विकास नहीं 
हो पाएगा । लोहा, कोयला आदि खनिज सपदा के प्रभाव मे ग्रौद्योगीकरण द्रुतगति 
नहीं ले पाएगा । प्रतिकूल जलवायु ग्रादि भोगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्राधिक 
क्रियाओरो के विस्तार मे बाघा पहुँचेयी | ग्रव प्राकृतिक सावनों का ग्र/यिक विकास को 
सीमित करने या प्रोत्साहित करने मे निर्णायक महत्त्व होता है ) ग्राथिक विक्रास के 
उच्च स्तर पर पहुँचे हुए अमेरिका, कनाडा आदि देश प्राइ्ृतिक साधनों में भी 
सम्पन्न हैं।” 
प्राथिक विकास के लिए प्राकृतिक साधतों वी बहुलता हो पर्याप्त नही है 
बल्कि उनका सुविचारित उपयोग देश की प्राथिक प्रगति के लिए होता चाहिए । 
इन साधनों का विदोहन इस प्रकार क्रिया जाना चाहिए जिससे देश वी प्रधिक्तम 
लाभ प्रात हो और देश की प्राथिक स्थिरता मे सहायता प्रिल सक्रे । इनका देश की 
ग्रावश्यकताओरो के लिए इस प्रकार योजतावद्ध उपयाग होना चाहिए मिनसे इनका 
न्यूनतम प्रपव्यथय हो और भविष्य वे लिए भी अधिक समय तब उपयोग में आते 
रहे । तभी दीर्घत्रालीन ग्राथिक विक्राध्त मं सहायता मिल पाएगी। यदि इनके 
बर्तेमान को ध्यान मे रखकर ही उपग्रोग किया गया तो यद्यपि वतंमान काल प्ले 
आ्राथिक प्रगति कुछ अधिक सम्भव है किन्तु इनके शीघ्र समाप्त हो जान या कम 
प्रभावपूर्ण रह जाने के कारण भावी आर्थिक विकास कु ठित हो जाएगा। श्राथिकृ 
विकास के लिए न केवल वर्तमान साधनों अपितु सम्भावित (?0ालााओं ) साधनों 
का भी महत्त्व है । ग्रत नए प्राकृतिक साथनो की खोज तथा वतंमान प्राकृतिक 
साधनों के नए नए उपयोग भी खोजे जाने चाहिएँ । ग्रमेरिका, कनाडा आ्रादि 
विजसित देशों मे उनका विकास प्रारम्भ होने के पूर्व भी सम्पन्न प्राकृतिक साधन 
थे, किन्तु उनका उचित विकास और विदोहन (&'णाशा०॥7) नही किया गया 
था । इस भ्रत्ार किसी देश के प्राकृतिक साधनो की अधिकता और उतऊा उचित 
उपयोग प्राविक विकास में बहुत सहायक होते हैं । प्राकृतिक साधनों वी अपर्याहता 
में भी अन्य तत्त्वो द्वारा द्रुत ग्राथिक विक्रास क्रिया जा सकता है। स्विट्जरलैण्ड 
और जापान प्राकृतिक साधनों में अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं, किन्तु फिर भी विकास 
भ्रन्य तत्त्वो के द्वारा इन्होने अपनी अथ्थंव्यवस्थाग्रो को अत्यधिक विकसित किया है। 
2, मानवीय साधन (सिणयाशा १९5०ए7०७5)--मानवीय साधन का आशय 
उस देश मे निवास करने वाली जनसख्या से है। यद्यवि केवल कार्यशील जनसख्या 
(प्रणापणड़ ९०छणथभाणा) ही, जो कुल जवसख्या का एक भाग होती है, आधथिक 
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विद्याप्त को प्रत्यक्ष रूप से ग्रधिक प्रभावित करती है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से समस्त 
जनमख्या का ही ग्राथिक विकास पर प्रभाव पडता है । वस्तुत देश की जनम्तस्या, 
उसका आपार (82०), कार्वक्षमता (ऋरिएथा८५), सरचता ((०ग्रा0०आए0॥), 
वृद्धि दर (0709// 7209), विभिन्न व्यवसायों में वर्गीकरण झादि उस देश के 
प्राथिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते है। आर्थिक विकास का झाशय उत्पादन में 
बृद्धि है भौर श्रम, या जनशक्ति (॥(७॥-2०एथ7) उत्पादन का एक प्रमुख, सत्रिय 
(2०७६०) भौर प्रत्याज्य ([59278४0|८) प्ताधन है । अत देश का आर्थिक 
विकास उस देश के मानवीय साधनों पर ही बहुत कुछ तिर्भर करता है। यदि छिसी 
देश मे विकास की आ्रावश्यक्रताग्रो के अनुरप जनसख्या है, यदि उस देश के निबासी 
स्वस्थ, परिश्रमी, शिक्षित, कुशल, उच्च चरित्र और विवेम्पूरों दृष्टिकोण वाले है तो 
अन्य बातें समात होने पर उस देश का आथिक विकास भी ग्रधिक होगा । जैसा कि 
श्री रिचाड टी गिल का कथन है, “प्राविक विकास एक याँत्रिक प्रक्रिया नही है।"* 
अन्तिम रूप से यह एक मानवीय उपक्रम है एवं झनन्‍्य मानवीय उपनमों के समान 
इसका परिणायम अन्तिम रूप से इसको सचालित करने बाले मनुष्यों की कुशलता, 
गुण प्रौर प्रवृत्तियो पर निर्भर करता है ।” 


किन्तु जनसरथा झौर ग्राथिक विक/स का सम्बन्ध दिलच€प और जदिल है। 
मनुष्य झ्राथिक क्षियाग्रो का साधत शौर साध्य दोनो ही है। साथ ही जनसझ्या में 
वृद्धि जहाँ एव ओर उत्पादन के ब्राधारभूत सात श्रम बी पूर्ति में धूद्धि बरके 
उत्पादन वृद्धि मे सहायक होती है दूसरी ओर यह उन व्यक्तियों की सरया में भी 
वृद्धि कर दती है जिनमे उत्पादन वा वितरण होता है। इस प्रकार ग्राथिक विकास 
में बाघक सिद्ध होती है । बिन्‍्तु ऐसा केवल उतर अद्धां बिकत्ित देशों के बारे मे ही 
कहा जा सकता है जहाँ जबमरुया और श्षम-शक्ति का बाहुलय है । शेप श्रद्धं-विक्रत्तित 
देशो मे जहाँ जतसडख्या की अधिकता नही है जैसे लेटिन अमेरिकी देशों मे तथा अन्य 
विकंसित॑ देशों मे जनसर्या वृद्धि श्रव भी झार्थिक विक्रास में सहायक है॥ वस्तुत* 
इतिहास के प्राचीत काल से आधुनिक समय तक जनसख्या में वृद्धि विश्व में उत्पादन 
बृद्धि का एक बडा साधन ('जि.॥0 ६0००४) रहा है । 

भ्रत बढ़ती हुई जनसख्या विकसित ग्र्वव्यवस्था वाले देशों के विदास में 
सदायत्ञ होती है क्योकि इससे उत्पादन और प्रार्यिव क्रियाग्रो वे विस्तार के लिए 
प्रावश्यक श्रम भापष्त होता है । इसके अतिरिक्त बृद्धिमान जनसख्या से वस्तुओं और 
सेवाग्रों की माँग म वृद्धि होती है वाजार का विस्तार होता है और उत्पादन में 
चूद्धि होती है । विस्तु अर्द्ध विकन्धित देशो मे जचसरया वृद्धि का आर्थिक विकास पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है । इसके अतिरिक्त तेजी से बढती हुई जनसरया के भोजन, 
बस्त, झ्रावास एवं अन्य ग्रावश्यक्ताग्ों की पूर्ठि हेतु देश के बहुत से साधन प्रयुक्त हो 
जाते है और विवास नी गति घीपी हो जाती है। इस प्रक्तार इन बअद्धं-विकसित 
देशो में अतिरिक्त मानव शक्ति [$0फ्ञए5 छैआ 70७८४) विकास मे बाधर बन 
जाती है | डिन्‍्तु कुछ लोगो के मतानुसार इन अरद्धं-विकसित देशों म इस प्रप्रयुक्त, 
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अतिरिक्त ग्रद्धं-नियोजित और ग्रतियोजिन [00 ८|म०/०१८०) मानव शक्ति में ही 
पूँजी-निर्माण की सम्मभावनाएँ छिरटी हुई हैं । लाई कीन्स थे अनुसार छिपी हुई बचत 
की सम्भावनाएँ ((०7८४३६० अक््याह8 एणध्या»ओं) है। प्रो ए बी माउन्टजोय 
के अनुमार, “कुछ परिस्यितियो में अनेक प्रद्धविक्प्तित देशों में पाई जाने बाजी 
अपार श्रम-शवित एक भहान्‌ प्रायिक सम्पत्ति है जिसया पूरापूरा उपयोग तिया 
जाना चाहिए । मानव शक्ति पूँनी का उपयोग बरने के साथ साथ पूंजी निर्माण 
(कार्य द्वारा) भी करती है ।” इस प्रत्मार विश्ाम ऊे प्रथललो में सलग्न भ्रद्धांनविकस्तित 
देशो म नी ग्रधिक जनसरया विकास मे सहायक बत पत्ती है | यदि उसता उचित 
नियोजन द्वारा उपयोग (?70फ27 ए्या78) क्रिया जाए। ग्रत स्पष्ट है कि 
श्राथिक विकास मे विऊ्तित मानयीय साधन एक महत्त्वपूर्ण कारव है। झराविक 
विकास वे लिए शिक्षा, प्रशिक्षण अनुभव, प्रेरणा, साठत ग्रादि द्वारा मानवीय 
साधना का विकास किया जाया चाहिए । डा. वी के शझ्ार वी राव के बनुसार 
उत्पादन प्रक्रिया मे मानवीय साधत (070020 ४००) की कुशलता मानव सम्बन्धी 
चार तरवो (श्र) शारीरिक (?#900०७)), (ब) मानसिक (]श८ा१।), 
(स) मनोवैच्ानिक (?25)०॥00०:808[) और (द) सगठनात्मक (083029॥0॥9) 
पर निर्मर करती है । 


3. पूँजी (2श)0४५)--वास्तव म पूँजी आधुनिक झाथिक बिकाप्त दो 
कुजी है । एक देश की पूँजी उत्पादित या मानव-कृत उत्पादन के साधनों जैसे भवन, 
बारखान, मशीनें यसत उपस्कर रेलें श्रादि होती हैं। इन पूंजीगत वस्तुग्रो के प्रभाव 
में आथिए विकास सम्भव बटी है । जिस दश के पास पूँजीयत साधनों (009 (8! 
60005) की अपर्यातता होगी बह देश अपक्षाकृत अ्रधिक विवत्तित हा पाएगा । 
श्रत प्राथिक विकास की मुख्य समस्या इन पूंजीगत वस्तुप्रो में वृद्धि या पूंजी के 
सचय अ्रयवा पूंजी निर्माण ((39॥४| ि।630०7) की है । झ्राथिक विकास हेतु 
साधनों में वृद्धि आवश्यक है और यह वृद्धि पूंजी सचय से ही हा सकती ह। पूँती 
प्रचय (08७॥9| ४८०प्गाप|थाणा ) यन्‍्त, झजार भव झादि मे वृद्धि करने की 
प्रक्रिया है । यदि पूँजीगव वस्तुप्रा ही मात्रा वप के झारम्भ की गपेक्षा अन्त मे 
अ्रधिक है तो देश म पूँजी-सचय हुम्ना है और इस अन्तर के बरायर देश म पूंजी वी 
वृद्धि हुई है । इसे वितियाग भी क्टते है । इस प्रकार पूँजीगत वस्तुग्रो की व॒द्धि का 
आशय है कि देश में पहले से अधिक कारखाने बाँध नहर, रेलें सड़कें यस्त्र 
उपस्कर, कच्चा माल इंधन, इस्वेन्ट्रीज ([7४८700759) आ्रादि है जिसका परिणाम 
अधिक उत्पादन और आाथिक विकास के रूप मे प्रह्ट होता है। प्रो नकें के शब्दों 
मे--' श्राथिक विद्ञास की प्रक्रिया कार्य भविष्य मे उपभोग की वस्तुप्रो का 
विस्तार करने के लिए वतमान समय में समाज के उपलब्ध साधनों के कुछ भाग को 
पूंजोग्रत वस्तुओं के कोप में वृद्धि के लिए लगाना है। झावधिक्न विक्रास का ग्राशय 
उत्पादन भे वृद्धि है और इसके लिए कृषि के सेत्र भे उवरक, सन्‍्त्र शौर शौपषधियों की 
पूलि और सिंचाई योजनाझो का त्तिर्माणं, औद्योगिक उत्पादन म वृद्धि के लिए 
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विभिन्न कारखानो की स्थापना और समग्र उत्पादन भे वृद्धि के लिए विद्युत एव 
शबित तथा यातायात एव सचार साधनों का विकास करना आजवश्यक्र है और इसके 
लिए पूजी ग्रावश्यक हैँ | रिचार्ड टी गिल के झनुसार “पूजी सचय बतेमान युग मे 
निर्धन देशो को धनवान बनाने और झ्ौद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों 
में से एक प्रमुख कारक हैं ।' 

अत पूंजी निर्माण के लिए वर्तमान उपभोग को कम करके बचत मे बुद्धि 
करदा ग्रावश्यक है । दत्पश्चात्‌ बैक, बीमा कम्पनियों श्रादि वित्तीय सस्थाओं के 
हारा इस बचत को एक्नर करके विनियोग कर्त्ाप्रो के पास्र पहुँचाया जाता है । 
इसके बाद पूजी-निर्माण के लिए आवश्यक हैं कि इस बचत को विनियोग करके 
नई पूजीगत वस्तुश्रो का तिर्माण किया जाए। अद्ध-विकसित देशों मे पू'जी की 
अत्यन्त कमी रहती हैं और पूजी का यह अभाव उसके विकास मे प्रमुख बाधक तत्त्व 
बन जाता है। प्रत आर्थिक विक्रास के लिए ग्रावश्यक है कि इनमे पूजी-निर्माण 
की दर बढाई जाए। इसके लिए यह जछरी है कि राष्ट्रीय आय मे बुद्धि की जाए, 
बढ़ी हुई प्राय मे से ग्रधिक बचत की जाए एवं उसे विनियोजित क्या जाए जैसा कि 
प्रो पाल ग्रलव॒ट ने लिखा है, “भ्राथिक विकास की उच्चतम दरें ग्राम तौर से उन्ही 
देशों मे पाई गई है जहाँ उत्नादन के विनियोग के लिए ग्रावदित अनुपात प्रपेक्षाकृत 
ऊँचा रहा है ।' किन्तु यदि घरेलू पूजी निर्माण आवश्यकता से कम हो तो विदेशी 
पूजी के द्वारा भी आर्थिक विकास मे योग लिया जा सकता है। भारत जैसे अर्दधो- 
विकसित देश ग्रपनी बचत (849६8) और निवेश (]7४८४(0060() की मात्रा 
बढ़ाकर तथा निजी पूंजी (70072500 (४7४०) की कमी को विदेशी पूंजी 
(०:९१ (०///४) से पूरी करके आधिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। 

4. तकनोकी ज्ञान (7000८७॥] 0009०0४०) -- विभिन्न देशो के आर्थिक 
विकास में तकतीकी ज्ञान भी बहुत महत्त्वपूणा है। तकमीकी ज्ञान का भ्रभाव एक 
प्रद्ध॑ंनविकसित देश के माग मे बडी बाधा उपस्थित करती है श्रौर तकनीकी ज्ञान का 
बिस्तार और उत्पादन की नई-नई प्राविधियो की खोज उत्पादत् की माता में वृद्धि 
गुणों मे श्रे'्नता भौर मूल्यों मे न्यूबता के द्वारा आशिक विकास मे प्रत्यक्ष सहायता 
करती है। डब्ल्यू ए्‌ एल्टिस के अनुसार, “तबनीकी ज्ञाव की प्रगति को ऐसे नवीत 
ज्ञान के झूप भे परिभाषित कर सकते हैं जिसके वारण या तो वतंस्ान वस्लुएँ वर्म 
लागत पर पैदा की जा सकें या नई वस्तुप्रो का उत्पादन हो सके ।!” इस प्रकार 
तकनीकी ज्ञान के द्वारा बस्तुप्रों का मूल्य कम किया जा सकता है, उनके गुणो मे 
विस्तार किया जाई संकता है, विभिन्न प्रकार की नई वस्तुप्रो का उत्तादन क्या जा 
सकता है, पदार्थों क विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं नवीन साथतो का पता 
लगाया जा सकता है | इसके कारण माँग में वृद्धि, बाजार मे वृद्धि उत्पादन वृद्धि 
और ग्रम्तत प्राथिक विज्ञास होता है। उत्पादन थी तबनीक में सुधार बरक्ष या 
नवीन प्राविधियों वा उपयोग करके ही झरद्धं-विक्मित देश अपने कृषि व्यवसाब का 
विकास कर सकते हैं। भारत में 3/4 जनसख्या कूपि पर विमर होते हुए भी 
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खाद्यान्नो की कमी ओर हृपि की दशा शोचनीय है | इसका मुख्य कारण कृषि वी 
परम्परागत विधियों का अनुमरण करना है । एसे देशो के श्राथिक विकास के लिए 
कृषि का विकास ग्रत्यन्त आवश्यक है और वह उपलब्ध तकनीयी ज्ञान के पूर्ण 
उपयोग श्र उसमे वृद्धि करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रद्ध- 
विकसित देशों में लनिज व्यवसाय, मत्स्य पालन, उच्चाग-धन्धा गादि मे भा 
परम्परागत तरीकों का ही उपयोग किए जाने के कारण ये पिछडी हुई झवमस्था में 
रहते हैँ । इनके विकास के लिए प्रध्ययन, अनुसघान ढवारा तवनीकी ज्ञान मे वृद्धि 
तथा उत्पादन में उपयोग ग्रावश्यक है ! 

केवल ग्रद्धं-वितसित देशो के लिए ही तबनीकी ज्ञान का महत्त्व नहीं है, 
बल्कि विकसित देशों के विकास में भी इसका उपयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन 
देशों ने नवीन प्राविधियों के सहारे अ्रपन प्रादुतिक साधनों वा पर्याप्त विदोहन करके 
तथा श्रमिकों की वार्यक्षमता बढा कर द्रुत श्राथिक विकास विया है। इन विकसित 
देशों की भावी भ्राथिक वृद्धि के लिए भी तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्त्व है। 
डब्स्यू ए एल्टिस के मतानुमार, 'इसवी (पूर्ण रोजगार वाले देश की) वृद्धि दर 
बुनियादी रूप से तकनीयी प्रगति ग्लौर जनसरपा मे वृद्धि पर निर्भर करती है। कोई 
भी नीति जिक्षसे तकनीकी प्रगति होती हैं, चुद्धि की दर को बढाती है ।” इसी प्रकार 
रिचार्ड टी गिल बा मत है---“झ्राधिक विकास ग्रपने लिए महत्त्वपूर्ण पौष्टिक्ता नवीन 
बिचारो, प्राविष्कारो, विधियो और तकनीको वे स्रोतों से प्राप्त करता हैं जिसके 
अभाव में चाहे ग्रन्य साघन कितने ही पक्ष में हो, ग्राधुनिक विकास झनिवाय रूप से 
अ्रसम्भव था ।” 

प्राथिक विकास की प्रन्निया मे तकनीकी ज्ञान वे विकास और उपभोग का 
जहाँ इतना भ्रधिक महत्त्व है वहाँ दूसरी ओर ये देश इस क्षेत्र मे अत्यन्त पिछड़े हुए 
हैं। यही नही, ये देश ज्ञान, विज्ञान और तकतीऊ के विकास के लिए अध्ययन, 
श्रनुमघान ग्रादि पर ग्रधिक धन व्यय नही कर पाते । किन्तु इनके समक्ष विकसित 
देशो द्वार श्रपनाएं गए तकनीकी ज्ञान का बोप होता है जिसे श्रपने देश की 
परिस्थितियों के श्रनुसार प्रयुक्त करके ये देश अपने यहाँ प्राथिक विकास कर सकते 
हैं। वस्तुत भारत ज॑से ग्रद्ध विकसित देश, विकसित देशो में श्रजित तकनीक और 
प्राविधियों मे अरपती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके उत्पादन भ वृद्धि 
करन में सलग्न हैं । 

डब्ल्यू ए एल्टिस के अनुसार तकनीकी ज्ञान मे वृद्धि दो प्रकार की होती है। 
जिस तकनीकी प्रगति का नई पूँजी के ग्रभाव मे विदोहन नहीं किया जा सकता उसे 
'2०७०१॥६१' तकवीक प्रगति कहते है तथा दूसरी प्रकार की ॥)5000469१' 
का प्रगति कहलाती है जिसका विना नवीन पूँजी के ही विदोहन किया जा 

ताह। 
अत गझ्राथिक विकास में तस्नीकी ज्ञान एक महत्त्वपूर्ण साघन बन गया है । 


एल्टिस के अनुसार “तकनीकी प्रगति सम्भवत आ्रार्थिक विकास को सम्भव बनाने 
वाला महत्त्वपूर्ण साधन है ।” 
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5 साहुसी एवं नव-प्रवर्तेंद (टणालश्फपरशाशा' ब्0 पततर0१४॥00)--नए 
झ्राविष्फार और तकनीफी ज्ञान ग्राधिक विकास में, उपयोगी नहीं हो सकते जब तक 
कि इनका आशिक रूप से विदोहतन नहीं किया जाए या उत्मादन में उपयोग नही 
किया जाए । रिच्रा्डं टी ग्रिल के अनुसार “तकतीकी ज्ञान आधिक् हृष्टिकोश से 
प्रभावपूर्ण तभी होता है जयकि इसका नव-प्रवर्तेन के रूप मे प्रयोग किया जाए जिसकी 
पहल समाज के साहसी या उद्यमकर्ता करते हैं।” श्री याले द्वाजन के मतानुसार, “न 
तो आविष्कार की योग्यता और न केवल ग्राविष्कार ही श्राथिक विधि का उत्तादन 
करते हैं या उस विधि को कम मिसव्ययतापूर्ण विधियों के स्थान पर प्रयुक्त करने 
को तैयार करते हैं ।” किछ्ठी ग्राविष्कार या उन्पादन की नवीन तकदीक की खोज के 
पश्चात्‌ भी ऐसे व्यक्ति की झ्रावश्यक्रता होती है जो दूरदर्शी होता है, जिसमे श्रात्म- 
विष्वास होता है प्लौर जो इसे उत्पादन के प्रयुक्त वरता है जिससे उत्पादन भे वृद्धि 
या इसक्री लागत में कमी होती है| तत्यश्चान्‌ यह तकनीकी ज्ञाव या ग्राविष्लार 
उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को 'साहसी झ्ौर उत्पादन मे उप्तके नवीन विधियों 
के प्रयोग को तव-प्रवरतंत' कहते हैं। शुम्दीटर के अनुसार, “नव-प्रवत्तंद का ग्राशय 
किसी भी सृजनात्मक परिवतन ((76७४४० (28०) से है।” इसका सम्बत्व झ्राथिक 
क्ियाप्रो के क्सी भो पहलू से हो सकत" है। उत्पादन मे इसकै उपयोग का परिणाम 
आर्थिक विकास होता है । इस प्रकार झ्राधिक विकाप्त म॑ नव प्रवर्तन और उद्यमी एक 
महत्त्वपूरा घटक प्रमाणित होते है। प्रप्तिद्ध श्रयं-शास्त्री शुम्पीटर विश्वास था कि 
साधनों वी वृद्धि से भी बढ कर ये ही वे घटक हैं जो श्राथिक विकास की क्ुझजी हैं 
बयोकि प्राथिक विकास वतमान साधनों को नवीन विधियों से प्रयुक्त करने म निहित 
है। प्रो याले ब्राजन के अनुसार भी “धाथिक बिंकास उद्यम था साहस के साथ इस 
प्रकार सम्बद्ध है कि उद्यमी को उन व्यक्तियों वे रूप में परिभाषित किया गया है जो 
"नवीन सयोगो” का सुजन करते है ।” के ई. बोल्डिग के अनुसार “गझ्राधिक प्रगति की 
समस्माओ्ो मे से एक व्यक्तियों को 'चदव-प्रवत्तंक' बनने को प्रोत्साहन दने वी है।' 

बलेरेन्स डानहोफ ने उद्यमियों को निम्न श्रेश्ियों मे विभाजित किया है-- 

] नव प्रवत्तेक उद्यमी ([770४40॥8 टितत८छाथाध्णा$) जो आकपक 
सम्भावनाओं और प्रयोगो को सर्वप्रथम कार्य रूप म परिणत करते है । 

2 झनुकरण करने वाले उद्यमी (]प्त40५९ घगाव्फाध्यध्ण$) जो सफल 
नव-प्रवत्तंनों को ग्रहण करने को प्रस्तुत रहते हैं । 

3 'फेवियन' उद्यमी (7290 8॥6एश्शध्या5) बडी सावधानी से उठा 
समय ही नव प्रवत्तंत को ग्रहरा करते है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं 

करने पर उन्हे हानि होगी । 

4 ड्रान उद्यमी (97078 80॥6छाथ्ए2७५) जो ग्रन्य समान उत्तादको वी 
पपेक्षा अपनी आ्राय कम होते पर भी उत्पादन में परिवर्तन नहीं करते । 

अत स्पष्ट है कि विभिन्न देशो के ग्राविक विकास में उद्यमी और नव प्रवत्तंत 
महत्वपूर्ण साधन है, किन्तु अर्द्धं-विऊत्तित देशो मे इन उद्यमियों कौ कमी रहती है । 
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इन देशो में विभिन्न उत्पादन क्रियाओ्रो को अपनाएं जाने के विस्तृत क्षेत्र रहने हैं 
जिनके बिदोहन हेतु उद्यमियों की आवश्यकता होती है। स्वदेश मे योग्य साहसियो की 
कमी रहती है जिनकी पूर्ति व्रिदेशो से उद्यम का प्रायात करके की जाती है। 
प्रजातान्तिक पद्धति वाले देशों मे अधिकाँश निजी उद्यमी होते हैं जवक्रि समाजवादी 
देशो में समस्त झथिक क्ियाएँ सरवार द्वारा सचालित वी जाती हैं। प्रय स्वतस्त्र 
अर्थव्यवस्था प्रो मे भी ये झायिक क्रियाएँ सरकार द्वारा सवालित की जाती है क्योति 
निजी उद्यमियों से वाछतीय झ्राथिर्त विकाम वी पग्राशा सही की जा सकती ग्रतः 
सरकार गाथिक क्रिपाप्रो में उद्यमी के रूप में सम्मिलित हो रही है। भारत मे 
पचर्पीय योजनाप्रो द्वारा देश के आर्तिक विक्रास में तिंगी उद्रमियों के साथ-साथ 
सरकार ने भी कोई उद्योग व्यवसाय स्थापित किए हैं। विदेशी उपक्रमो का भी लाभ 
उठाया जा रहा है । 

6 संगठन (02क्षनॉं$॥०॥)--आधिव विकाम का एक प्रमुय्य तत्व उचित 
व्यवस्था या सगठत है । वाछीय गति से ग्राथिफ विजरास के लिए यह ग्रावश्यक है 
कि शा्थिक एव अन्य क्रियाएँ उचित ढग से संगठित की जाएं | उत्पादन वृद्धि के लिए 
उत्पादन के साधनों मे वृद्धि ग्रावश्यक है, किन्तु यदि समाज बिना उत्पादन वी तकगीक 
श्रौर सगठन में परिवर्तन क्ए केवल उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर ही पूर्णत 
निर्मेर रहता तो पिछते दो सौ वर्षों में हुए ग्राथिक विकास का होना कठिन था । 
जिस किसी भी देश मे श्राथिक विकास हुम्ना है उसका महू एक प्रमुख लक्षण रहा है 
कि कुल उत्पादन दृद्धि उससे प्रधिक लीश्र गति से हुई है जो उत्पादन के साधनों में 
हुई है प्र्थात्‌ इसका श्रेय उत्पादन के साधनो के उचित सगठन को है । बजर भूमि 
को क्रपि योग्य बनाना उसमें सिंचाई की व्यवस्था करना, +च्छे खाद, बीज एवं यन्नों 
का उपयोग करना, देश के खनिज, वन, जल एव शक्ति के साधनों तया मानव शक्ति 
का उचित उपयोग और विकास करना, उद्योगों का उचित पँमाने तक विस्तार करना, 
विशिष्टी करण ग्रादि आधिक समठन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न है जितमे सुधार से प्राथिक 
विकास को गति मिलती है । प्रो पी आर पी डॉब के कथतानुसार "प्राविक 


विकास की समस्या मुख्यत वित्तीय समस्या नहीं है बल्कि श्राथिक सगठन व व्यवस्था 
की समस्या है ।” 


इस प्रकार ग्राथिक विकास को प्रभावित्र करने वाले तत्त्वों मे उत्पादन के 
साधनों के उपयोग के तरीकों मे परिवर्तन का भी महृच्वपूर्ण स्थान है | इस पकार. 
का एक परिवतेत या सगठन से सम्बन्यित एक तत्त्त्र उत्पादन के पैमाने गौर विशिष्टी- 
करण में पृद्धि है। प्रो. रिचार्ड टी गिल ने तो उत्पादन के पैमाने और विशिष्टी करण 
वृद्धि को झ्ाथिक विकास का प्राकृतिक साधव, मानवीय साधन और पूँजी के सचय 
के समान एक अलग ही कार माना है । वस्तुत* बडे पैमाने पर उत्पत्ति (86 
$0भ० ए0०60०७०7), श्रम विभाजन (70757909 रा [.४0००7) और विशिष्टीकरण 
(8ए००थरा09) आधिक विकास मे अत्यन्त सहायक है। बडे पैमाने के उत्पादन 
से आ्रान्तरिक झौर वाह्मय मित्तव्ययिताएं प्राप्त होती हैं झिसमे बडी मात्रा मे सस्ती 
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वस्तुओं का उत्पादन होता है। आर्थिक विकास के लिए झ्रावश्यक कुछ विशाल सामग्री 
का निर्माण भी विस्तृत पैमाने के उत्पादन पर ही सम्भव है । श्रम-विभाजन उत्पादकता 
में वृद्धि करता है। अर्थ-शास्त्र के जनक स्वय एडम स्मिथ के अनुसार, “श्रम की 
उत्पादक शक्तियो में सर्वाधिक सुधार श्रम-विभाजन के प्रभावों के परिस्यामस्वरूप 
हुआ भ्रतीत होता है ।” जैसा कि रिचार्ड टी. ग्रिल ने बतलाया है, “प्रथ॑व्यवस्था को 
व्यक्तिगत कुशलता या विश्वेप प्रादेशिक या भौगोलिक लाभो का उपयोग करने के 
योग्य बना कर, वृद्धिमान विशेषज्ञता का विकास करके, उत्पादव का प्रप्रमापीकरण 
और यब्तीकरश को सुविधाजनक बना कर, उद्योगों के सगठत में इस प्रकार के 
परिदर्तत झ्राथिक विकास में शक्तिशाली योगदान देते हैं।” 

अद्धं-विकसित देशों मे आथिक बिकास के लिए अनुकुछ आधिक सगठत नहीं 
होता । उत्पादन छोटे पैमाने पर बहुधा कुटीर ग्रौर लघु उद्योगों के द्वारा होतो है। 
श्रम"विभाजन श्र विशिष्टीकरण का अभाव होता है क्योकि बाजारों का विस्तार 
सीमित होता है श्रौर बहुधा उत्पादत जीवन-निर्वाह के लिए किया जाता है विनतियम 
के लिए नही । ध्यवक्षायिक सगठन के विभिन्न विकसित रूपो जैँये संयुक्त पूँजी कम्पनी 
सहक्रारिकता झादि का प्रभावपूर्णा उपयोग नही हो पाता है | भ्रत ऐसे प्रद्धाविकसित 
देशो के प्राथिक संगठन में उचित परिवर्तन भ्रपेक्षित है। भारत में भी इस शोर 
प्रयास किया जा रहा है । विस्तृत पैमाने पर उत्पादन, श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरश 
आ्रादि वढ रहे हैं ।॥ लघु उद्योगों का भी पुतांठित किया जा रहा है। सबुक्त पूँजी 
कम्पनियाँ, सार्वजनिक निगम (?प्रण70 (७ए०ा॥70०05) झोर सहकारिता का छ्लेत 
विस्तृत हो रहा है । 

7. राज्य की नौति (54० ए०८9)--विभिन्न देशो के झ्राथिक विकास 
का एक महस्त्वपूर्णा तत्त्व उपयुक्त सरकारी नीति है। आर्थिक विकास के लिए सर्वे- 
प्रथम प्रावश्यकता राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक प्रौर बाहा सुरक्षा तथा शान्ति है 
बिना स्थिर सरकार के प्राथिक विकास अमम्भव है | इसके साथ द्री ग्राधिक विकास 
के लिए यह भी आवश्यक है विन्‍सरकार आधिक वित्रास के उपयुक्त नीति अ्पताए 
यद्यत्ि प्राचीन काल मे राज्य का क्षेत्र सीमित था, क्रिन्तु आधुनिक सरवारें ऐसे बहुत 
से आथिक कार्य सम्वक्ष करती हैं जिनका प्रत्यक्ष झोर अप्रत्यक्ष रूप से फ्िक विकास 
पर प्रभाव पड़ता है! यदि किसी देश की सरकार ऐसो है जो आ्राथिक विकास में 
झूचि नहीं रखती ओर उसके लिए प्रयत्त नहीं करती तो उस देश के झ्राथिक विकास 
की कोई सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत यदि क्रिसी देश की सरकार झ्रार्थिक 
विकास के लिए रुचि रखती है और प्रयत्व करती है को अन्य बातें समान रहते पर 
जी उस देश के ग्राथिक विकास की गति अधिक होती है। प्रो. डब्ल्यू ए लेविस का 
कथन है कि कोई भी देश बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन के ग्रभाव भे झाविक 
विकास नही कर सका है । 

प्रद्धं -विकप्तित देशो में पूंजी,कुशल श्रम, तकतीजी ज्ञान का श्रभाव रहता है । 
इत देशों में विकास के लिए यातायात झौर सन्देशवाहन के साधग, शक्ति के साधन, 
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नवीन तकनीक आदि का विकास करना होता है तथा इस प्रकार की कर नीति, मूल्य 
नीति, मौद्िक नौति राजकोपीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, श्रम 
नीति अपनानी होती हैं जिससे विकास के लिए आवश्यक्र वितीय साधन उपलब्ध हो 
सके, लोग पूँजी की बचत प्रौर विनियोजन वो प्रोत्साहन दें, देश में श्रावश्यक उद्योगो 
की स्थापना हो सके, विकास के लिए झ्रावश्यक देशी और विदेशी कच्चा माल, यन्त्र 
उपकरण उपलब्ध हो सके, विदेशों से ग्रावश्यक्र साजन्सज्जा मगाने के लिए पर्याप्त 
विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, कुशल जनशक्ति का सृजन हो सके । यही नहीं झंद्ध 
विकसित देशों में विनियोजन के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ निजी उद्यमी पूँजी 
विनियोजन नही करते या जो भ्र्वव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे छैतो 
से सरकार को स्वय प्रत्यक्ष रूप से उद्यमी का कार्य करना पडता है। प्राथिक विकास 
का ग्राशय देश वर्तमान और सम्भाव्य साधनों का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे 
अधिकतम उत्पादन हो और अ्रधिसतम लाभ हो । यही कारण है कि झ्राज विश्व के 
समस्त ग्रद्धं-विक्रम्तित देशों मे ग्राथिक विकास का कार्य सरकार द्वारा एक योजनाबदध 
तरीके से सचालित किया जाता है जिसमे सरकार का उत्तरदायित्व और भी ग्रधिक 
बढ जाता है ! तियोजित भ्र्यव्यवस्था वाले देशो मे सरकारी क्षेत्र (?ए०॥० 8९0०) 
का विस्तार होता जाता है। अरद्धोंविकप्तित देगे के झ्राथिक विक्रास में सरकारी 
नीति का महत्त्व भारत के उदाहरण से पूरणंतः स्पट्ट हो जाता है जिसने सरकार 
द्वारा निमित पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा पर्वाप्त प्राथिक विकास किया है । 


8 सस्याएँ ([75॥४8005) --भ्राधिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी 
आवश्यक है । इसके लिए न केवल भ्राधिक सस्थाएँ ही भ्रपितु राजनीतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और घामिक वातावरण, मास्यताएं एवं सस्थाएँ इस प्रकार 
की होनी चाहिए जो विक्रास को प्रोत्साहित करें। राष्ट्रमथ समिति रिपोर्ट के 
अनुसार, “उपयुक्त वातावरण की श्रनु+स्थिति मे आर्थिक प्रगति अ्सम्भव है । झआथिक 
विकास के लिए ग्रावश्यक्र है कि मनुष्यों मे प्रगति की इच्छा हो और उनकी सामाजिक 
आधिक, राजतीतिक एवं वैधानिक सल्याएं इस इच्छा को क्रिपासिवित करने में 
सहायक हो ।” प्रोफमर पल अलबर्टे के मतानुसार, ४किसी भी आधथिक विकास के 
लिए अनिवायं शर्ते इसकी सम्यता में लोच होने के साथ-साथ इसके समाज और 
अर्थव्यवस्था की सरचना परिवततेन की सम्भावानग्रों के लिए खुली हो । * “'प्राथिक 
विकास के लिए घतात्मक प्रेरणा एक ऐसी सम्यता है जो अपने मूल्यों (४००४५) में 
भौतिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है ।” इसी प्रकार के विचार हरमन फाइनर 
ने भी प्रकट करिए है, “वर्तमान सदमभ मे वातावरण” का क्‍या श्राशय हो सकता है ? 
इसका भ्र्य जीवन निर्वाह स्तर मे उच्चता की इच्छा की उपस्थिति है जो ग्रन्य मुल्यो 
की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता रखती है ॥” 
पर इस प्रकार स्पष्ट है कि आथिक विकास में जनता के जीवन रुतर को उच्च 
बनाने की इच्छा एक चालक शक्ति (]४०॥ए७ ?०छ८्टा) है जो उस देश की सस्थाओं 
पर निर्भर रहती है। जहां भारत जेसी जमीदारी या जागीरदारी प्रथा प्रचलित होगी, 
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जिसके कारण कृपको के परिश्रम' द्वारा उत्पन्न कमाई का उपयोग शोपण द्वारा 
जमीदार ग्रौर जागीरदार लोग करते हो, वहाँ कृषक की अधिक परिश्रम की प्रेरणा 
समाप्त होगी ग्रौर कृषि का द्रुत ग्राथिक विकास नही हो सकेगा। इसके विपरीत जहाँ 
लोगेगो को अपने प्रयत्नों का पूरा प्रतिफ्ल मिलने की व्यवस्था होगी, वहाँ लोगो को 
अधिक परिश्रम की प्रेरणा मिलेगी और प्राथिक विकास होगा । 

अ्रद्धं-विकसित देशों में कई सस्थान ऐसे होते है जो प्रा्थित्त विकास में 
बाधक होते है। भू धारण की प्रतिस्ममी प्रणालियाँ, समुक्त-परिवार भ्रथा, जाति-अरया, 
उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों की स्थिति, भूमि का मोह, सविदा ( (०प्रा००) 
की प्रपेक्षा स्तर (908/४७) पर निर्मरता, श्रधविश्वास, परम्परागत खरूढिग्रस्‍्तता, 
सामाजिक अपव्यय, परिवतंन के प्रति असहिष्युता, झ्राध्यात्मिक हष्टिकोशण कु 
घामिक भावनाएँ झादि झाथिक जिकास को हतोत्साहित करते हैं। ये सस्वाएँ ग्राधिक 
विकास के लिए “आवश्यक परिवतन को कठित बनाकर आविक विकास में बाधा 
उपस्थित करती है। प्रत अद्धं-विकसित देशों भू उन धामिक एवं सामाजिक 
सस्याओ्रो भे इस प्रकार परिवर्तत करना चाहिए और नवीन सस्थाओ्रों का निर्माण 
किया जाता चाहिए जिससे प्राथिक विकास मे सहायता मिले। इन देशों की 
सामाजिक सस्थाग्रों मे विक्रास के लिए क्राश्तिबारी एरियतेनों की ग्रावश्यकता है जो 
बैधानिक तरीको से या शिक्षा का प्रचार करके या उच्च जीवन की इच्छा णाग्रत 
करके की जानी चाहिए । 

सक्षेप में क्रिमी देश के ग्राथिक विकास में उन सघ्याश्रों का बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान होता है जो देशवासियों मे मितोपयोग वी उच्छा, भौतिक समृद्धि को झाकाँक्षा, 
झाथिक लाभ के अवसरो को प्राप्त करने वी भ्रभिलप्पा जाग्रत करती हो । 

9. श्रन्तर्रष्ट्रीय परिस्यितियाँ--आधथिक विकास का एक महत्त्वपूर्णा निर्धारक 
तत्त्व अम्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ है। झाघुनिक प्रन्तर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरद्ा के युग 
मे दूसरे देशों के सहयोग के बिना ग्राथिक धिकास की तो बाल ही क्या, कोई भी देश 
जीवित नहीं रह सकता । यद्दि कोई देश दीघकालीन युद्ध म सलग्न है तो उसका 
आधिक विक्रास असम्भव है । अ्रद्ध-विकसित देशों के झारविक द्िकास पे तो प्रनुकुल 
बाह्य परिस्थितियों का भी महत्त्द होता है ॥ इन देशों में पूँजी का भ्रभाव होता 
है जिसे विदेशों से अनुदाव, ऋण एंव प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है जो निजी और सार्वजनिक दोनो प्रक/र का हो सकता है| इन देशों मं वकतीकी 
ज्ञान का भी ग्रभाव होता है जिसे विकसित देशो में देशवाप्तियों के श्रशिक्षण या 
विदेशियों की सहायता द्वार। पूरा क्या जाता है। आधिक विकास के लिए कृषि 
और झ्रौद्योगिक विक्रास आवश्यक है | ुपि के विक्रास के लिएं उर्वरक, ओपधियाँ, 
यन्रोपकरण तथा विशाल दिचाई योजताड्रों के लिए ग्रावश्यक सामग्री विद्देशों से प्राप्त 
करनी होती है। श्रौद्योगीकरण के लिए कच्चे माल मशीतों प्रादि वा भारी मात्रा 
में प्रायात करना पडता है जिसका भुप्तान तिर्यातरों मे वृद्धि द्वारा अजित विदेशी 
मुद्रा के द्वारा करवा हीता है। यह कार्य तभी अच्छी श्रकार से सम्पन्न हो सकता है 
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जबक्रि ग्रन्तर्राष्ट्रीय वातावरण सदृभावनापूर्ण हो, सम्बन्यित देश का विदेशों से 
भ्रधिकाधिक मैँत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो और वे उस देश के आथिक विकास में पर्याप्त 
सहायता देते हो | यदि एक देश दीर्घकालीन युद्ध में सलग्त हो तो उमके आदिक 
विकास की सम्भावनाएँ अत्यन्त क्षीण होगी । अत अनुझुल बाह्य परिस्थिति, साथिक 
विकास का एक प्रभावशाली तत्त्व है । 
झाधिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक देन 
(रशत्रार8 00तरां्राणा ० 605 एाटण5) 
सव कारक परस्पर सम्बन्धित होते है और एक वी वृद्धि से दूसरे का विकास 
होता है । उदाहरणार्थ, यदि प्राकृतिक माघन ग्रधिक होगे तो उत्पादन अधिक होगा । 
पूँजी का निर्माण प्रधिक होगा जिसको विनियोजित करके आय में वृद्धि की जा 
सकेगी । ग्राय मे इस वृद्धि के कारण मानवीय साधनों का विकास होगा, प्रध्ययन 
एवं अनुसधान पर अधिक धन व्यय करके तकनीकी ज्ञान वा विकास किया जा सकेगा 
और सरकार भी झ्राथिक विकास के उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निर्वाह कर 
सक्रेगी । इसी प्रकार यदि देश में स्थिर सरवार है जो झाथिक विकाप्त के प्नुरूप 
नोतियो को भ्रपनाती है तो देश के प्राक्रतिक साधनों का विवेकपृूर्णा उपयोग किया 
जा सकेगा । देश मे विकास के लिए झ्रावश्यक्र सस्याग्रो का सृजन किया जाएगा 
जिससे उत्पादन मे वृद्धि होगी प्रौर पूँजी-निर्माण की गति बढ़ेगी । इसी प्रकार यदि देश 
मे विकसित जनर्शक्ति होगी तो अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राकृतिक साधनों का 
पच्छा विदोहन कर सकेगी । यदि पूजी को पर्याप्तता होगी तभी प्राकृतिक साधनों 
झ्रौर नवीन तकतीकी ज्ञान का उचित उपयोग क्रिया जा सकेगा यदि सगठल या 
व्यवस्था भ्रच्छी होगी तो उत्पादन के साथनो-श्रम, पूंजी, प्राकृतिक साधनों का उचित 
भौर लाभप्रद उपयोग क्रिया जा सकेगा और उनकी उत्पादकता मे वृद्धि होगी। 
इसी प्रकार यदि देश में स्थिर, ईमानदार और विक्राम-नीतियों को अपनाने वाली 
सरकार होगी और प्राकृतिक साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होगी तो 
विदेशों से अ्रविश्ाधिक्त सहायता उपलब्ध हो सकेगी । 
अत आाथिक विकास के उपरोक्त समस्त कारक परस्पर सम्बन्वित हैं श्रौर 

समान रूप से आ्रावश्यक हैं। एक के अभाव में अन्य का महत्त्व कम हो सक्तता है । 

उदाहरणार्थ, यदि देश मे प्राकृतिक साधनों का प्रभाव है तो अन्य घटक बितने ही 
सशक्त हो प्राथिक विक्रास सीमित ही होगा । जापान, स्विट्जरलंण्ड आदि देशो के 
भ्रनिरिक्त समस्त विकप्ि7 देशो मे प्राकृतिक साधतो का झ्राथिक विकास मे ग्रत्मधिक 
योगदान रहा है । भूतकाल में आथिक जिकास मे प्राकृतिक साधनों की देन कितनी 

महत्त्वपूर्ों रही है, इसके बारे मे प्रो. रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, “पश्चिमी सम्यता 
का अधिकाँश इतिहास भूमि और साधनों के अधिग्रहस्य के सन्दर्भ मे लिखा जा 

सकता है इसके अतिरिक्त आधुनिक विश्व के सर्वोच्च जीवन-स्तर वाले देश कमाडा 

श्रौर अमेरिका मे आथिक विकास को प्रक्रिया तथा नवीन साधनों की खोज और 

उपयोग दोनो साथ साथ होते रहे ।” इस प्रकार भूतवाल मे प्राकृतिक साधनों की 
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देन महत्त्वपूर्णा रही है, करिस्तु इतका भविष्य मे क्या महत्त्व रहेगा, यह प्रतिश्चित है; 
क्योंकि प्रव॒ समस्त विश्व के दृष्टिकोण से साधनों मे घनी अछूते क्षेत्र कम ही है, 
प्रद्यपि मात में तथीन साधनों” के सृज्ञन की क्षमता को भी नजर-ग्रन्दाज नहीं 
किया जा सकता । 
इसी प्रकार, प्राथिक बिकास में पूजी की देन भी ग्रत्यस्त महत्त्वपूर्णा है। 

पूजी के बिना प्राकृतिक साधनो का विदोहन नही किया जा सकता, वर्तमान युगील 
विशालकाय कारखानो की स्थ,पता नही हो सकती, श्रम की उत्पादकता नही बढाई 
जा सकती | सच तो यह है कि आाथिक विकास में पुजी का सोगदाव भी कम 
महत्त्तपूर्ं नही है | प्रो डब्ल्यू ए लेविस ने पृ"जी-निर्माण को झाथिक विकास की 
एक 2028: समस्या बतलाते हुए लिखा है, “यह एक केन्द्रीय समस्या है क्योकि 
आधिक विकास का केद्धीय तथ्य (ज्ञान और कुशलता को सम्मिलित करते हुए) 
तीव्रता से पूंजी सचय है ।” कुछ ग्रथेशास्त्री आधिक विकास का सर्वाधिक महत्तपूर्ं 
तत्व तकनीकी ज्ञान को प्रानते हैं । वस्तुत तकतीकी ज्ञान की इतनी प्रधिक प्रगति 
के है बिना आश्रिक विकास इस सोमा तक असम्भव होता है । इमी प्रकार कुछ 
अर्थशास्त्री नव-प्रवत्तेन (प्रा7०४४700) और उद्यम (ाश.78०) को सर्वाधिक 
महत्त्वपुएं कारक स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध श्रयंशास्त्री शुम्पीदर के अनुसार उद्यमी 
ओर उनकी नव-प्रवत्तंत की किपाझ्रो को ही ग्राथिक विकास का श्रेष है। किस्तु 
आधिक विकास मे उत्पादन के साधनों की उचित व्यवस्था अमुकूल वाताबरण, 
शिकास की इच्छा को प्रेरित करने बाली सामाजिक सस्याग्रों का भी कम महंप्व 
नही रहा है । इनके प्रभाव मे भौतिक मानवीय और वित्तीय साधनों वी पर्याप्तता 
होने पर भी उनका सदुपयोग या दुरुपयोग नही होने पर झ्राथिक विकास नहीं हो 
पाएंगा । इसी प्रकार कुछ लोग राज्य की उचित नीति को झ्राविक शिकास्र का सुख्य 
घटक बतलाते हैं। सोवियत रूस और ग्रन्य समाजवादी देशों की उच्च झ्लाथिक 

प्रगति का बहुत बडा श्रेय वहाँ की विकास के लिए प्रयस्तशील सरकारो को ही है । 

किल्तु वस्तुतः इत सब भें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक किसी देश की कुशल, विवेकपूर्ण 
हृष्टिफोण झ्ौर हृढ सकल्प वाली जत शक्ति ही है । उत्पादत के गन्य कारवो ज॑से 

प्राइतिक साधन, वित्तीय साघन, तकनीकी ज्ञान सगठन, वातावरण सस्थान, सरकार 

एवं पन्चर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्माद्य प्रौर विक्राप्ष मनुष्यों के द्वारा ही क्रिया 

जाता है । डॉ वी के आर वो राव ने इस सम्बस्ध मे लिखा है हि आविक विकास 

सम्बन्धी ग्रध्ययन से पता चलता है कि पूंजी सचय ग्राथिक विकास की मात्रा श्रौर 

गति को निर्धारित करने वाले कारकों में से केवत एक है। नथन्त्तत॒तेत, प्राविधि 

ग्रौर ज्ञान प्रादि भी उतते ही महत्वपूर्ण हैं जितने यन्त्र और उपक्कर । हिस्तु से सब 

मानवीय तत्त्व से बहुत अबिक सम्बन्धित हैं और झािक विरास के लिए अपना कार्य 

मानवीय अल की गरहतता गौर गरुझो पर इनके प्रभाव द्वारा ही करते हैं । 


इस प्रकार सद्यवि कई विचारडों ने झ्लािक विकास्त के लिए भिन भिन्न 
कारकों को मद्त््व दिया है छिस्तु वे सभी ग्रवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। विरर्तित 
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, दैशों के ग्राथिक विकाम का श्रेय किसी तत्त्व को नहीं दिया जा सकता यद्यपि मिन्न- 
भिन्न देशो मे विभिन्न कारकों का कुछ अधिक महत्त्व हो सत्ता है। भ्मेरिका के 
आधिक विकास मे न केनल भौगोलिक दशाग्रो, दिन्‍्तु सामाजिक, राजनीतिव प्तभी 
परिस्थितियों ने योग दिया है।॥ सोलियत रूस के झ्राथिक विकास में सरकार का 
योगदान सराहुनीय है । डॉ नोल्स ने इग्लेप्ड की औद्योगिक क्रान्ति का श्रेय वहां के 
लोगो की साहस भावना को दिया है । जापान झादि म प्राकृतिक साधनों का योगदान 
कम रहा है। झत' श्राथिक विकास में क्रिस कारक का अधिक महत्त्व है यह विभिन्न 
देशो की परिस्थितियों, विकास की अवस्या और शिकास की थिचारधाराप्रो पर 
निर्मेर करता है। ये सव कारक परस्पर सम्बन्धित हैं और उनके महत्त्व मे विभिन्न 
परिस्थितियों के सन्दर्भ मे अ्रन्तर हो जाता है । अन्त मे हम बी. शेपर्ड से सहमत हैँ 
जिनके अनुसार कसी एक कारक से नहीं अपितु विभिन्न महत्त्वपूर्ण कारकों वी 
उचित अनुपात मे मिलाने से आधिक विकास होता है । इस सम्बन्ध मे जोसफ एल 
फिशर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “प्राथिक विकास के लिए शिसी एंव विशेष 
तत्व को पृथक्‌ करता और इसे ऐसे ग्राथिक वजिवास का प्रथम या प्राथमिक कारण 
बताना न तो ठीक ही है भर न ही विशेष सहायक है। प्राकृतिक साधन, कुशल 
श्रम, मशीनें प्रौर उपस्कर, वैज्ञानिक एव प्रवस्धात्मक साधन एवं झ्राथिक स्थानीयव रण 
सभी महत्त्पपूर्ण हैं। यदि उन्हे झ्राथिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो क्षेत्रों गौर राष्ट्रों 
को इन कारको को प्रभावपूएं ढग से मिलाना चाहिए ।” 

भ्राथिक विकाप्त की भ्रवस्थाएँ 
(597०5 0 एटणा०ण्गां2 570७0) 

विश्व के थ्िभिन्न देशो मे आथिक विकास की गति और प्रक्रिया भे पर्याप्त 
प्रन्तर रहा है। भ्र्॑ंशास्त्रियों ने झाथिक विकास के ऐतिहासिक क्रम को विभिन्‍न 
श्रवस्थाग्रो में िभक्त करने का प्रयत्न किया । इस सम्बन्ध मे प्रो रोस्टो का योगदान 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ग्राथिक विकास की प्नणस्थाग्रो को निम्न श्रेणियों में 
विभक्त क्या जा सकता है-- 

(!) परम्परागत समाज की स्थित्ति (80886  प्राक्षप्तातणाश 5006५), 

(2) स्वय स्फूर्ते-विकास से पूर्व ही जिथिति (8988 ० ९:६6 ०ण्रावाएणा ० 

9८6 ०), 

(3) स्वय स्कूत की स्थिति (80886 ०६ (०६8 ०), 

(4) परिपक्‍वना वी स्थिति (808286 ० /दणा॥9), एवं 

(5) उच्च-स्तरीय उपभोग की अवस्था (90986 ० १४55 ००४०ए007) - 

] परम्परागत समाज को स्थिति-प्रो रेस्टो के अनुसार, “परम्परागत 
समाज से आशय एक ऐसे समाज से है जिसका ढाँचा समिति उत्पादन कार्यो के 
अन्तगंत विज्ञान, प्रविधि एव भौतिक विश्व की न्यूटव के पूर्व की स्थिति के झ्राघार 
पर विकसित हुआ है ।/ परम्परागत समाज मे साधारणतः कृषि और उन्‍्हेणे ३ 
परम्परागत तरीको से कार्य किया जाता है | यन्त्रो, विशेषकर शक्ति-चा 
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सामान्यत उपयोग नहीं क्रिया जाता | उद्योग अत्यन्त अविकसित अवस्था में पाए 
जाते हैं ग्रौर सीमित उत्पादन होने के कारण विनिमय व्यवस्था भी सीमित रहती है। 
परम्परागत समाज में राजतीतिक सत्ता प्राय भू-स्वामियों मे हाथ मे केन्द्रित होती है। 
श्रपनी भूमि वी उपज के वल पर ही यह वर्ग द्ाथिक शक्ति हथिया कर समाज के 
अन्य वर्यों पर शासन करने लगता है । कही कही उद्योग और कृषि मे नवीन यद्धतियाँ 
पा हैं किल्तु मुबत सम्पूर्ण भ्राथिक व्यवस्था अविकसित गौर स्थिति पाई 
जाती है। 

2, स्वय स्फूर्त विकास से पूर्व को स्थिति--रोस्टो ने इसे विक्राम की दूसरी 
श्रवस्त्रा माना है | यह झ्रवस्था वस्तुत स्वय स्कूते अवस्था (80886 ० 72८४ 0) 
वी भूमिका (?/८४००) भात्र है। इससे एक ऐसे समाज का बोध होता है जिसमें 
परिवत्तन होने प्रारम्भ हो जाते हैं श्रौर समाज परम्प्शगत्त स्थिति से निकलकर ह्वितीय 
भ्वस्था की ओर गपग्रमर होने तमता है। सम'ज को इतनी सुविधाएँ मिलना शुरू हो 
जाती हैं कि वह आाधुतिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना सक्रे नवीन तकनीकों का 
उपयोग कर सके तथा इनके ग्राघगर पर अपने विकास की गति में तेजी ला सके। 
सार्सश मे, जब परम्परागत समाज मे पुराने मूल्यों के स्थात पर नवीन वातावरण को 
प्रस्थापित करने के प्रयास होते लगते हैं तभी “स्वय स्कूर्ते विकास से पूर्व की स्थिति! 
उत्पन्न होती है । इस अवस्था में दैको दीमा क्म्पत्तियों व्यावसायिक सस्थाग्रो आदि 
विभिन्न ग्राथिक सस्थाझ्रो का झाविर्भाव होता है श्रौर सम्पूर्णा अर्थ यवस्था था इसके 
एक बड़े भण्य में चेतचा जागृत हो जाती है। परम्परागत समाज की सभी प्रथघा 
प्रधिकांश परिस्थितियों मे मुलाघार परिवतंत होने लगते हैं ! उत्पादन प्रक्तिया से वाष्प 
भ्रथवा किसी सीमा त्तक विद्यव्‌ शक्ति का उपयोग होता है ज्था बृहत्‌ स्तर पर 
उत्पादन होने के कारण झ्विनिमय का क्षेत्र भी बिस्तृत हो जाता है । परिवहन को 
सूगम घनाने के लिए सामाजिक ऊपरी लागतो ($008)] 0४९706805$) का निर्मारण 
होने लगता है, कृषि थे प्राविधिक क्र म्ति (॥९ल्‍काग6शञ८॥। १९४०ए/65) प्राने 


लगती है तथा ग्रधिक कुशल उत्पादन और प्राकृतिक साघनो के विक््य से वित्त प्राप्त 
करके आयात मे वृद्धि की जात लगती है और जहाँ तक सम्भव हो पूँजी का भ्रायात 
प्रोत्साहित होता है | इस अवस्था मे जो भी परिवर्न प्रारम्भ होते हैं उनमे विदेशी 
पूंजी ग्लौर प्रविधि का योगदान मुख्य रहता हैं । फिर भी इस ग्रवस्था मे आधिक 
विकास का एक समास्य क््म नहीं वन पाता । इसके पश्चात्‌ भर्थव्यवस्था स्वय रक्त 
(78॥४-०ी) की ओर प्रग्रसर हो जाती है । 

3 स्वय सफर झ्रवस्था--भ्राथिक विकास की तृतीय गझ्रवस्था वो रोस्टो ने 
स्वय-स्फू्त-अवस्था (डाब्डूड रण प्रआ८९-०ॉ) की सन्ञा दी है । इस ग्रवस्था को 
परिभाषित करना कहिन है, रेस्टों के अ्रनुतार स्वय-स्पूर्त एक ऐसी अवस्था जिमम 
विनियोग वी दर बढती है श्लौर वास्तविक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है 
तथा इस प्रारम्भिक परिवर्तन से उत्पादन-नंकनीकी में महत्त्वपूर्ण परिवरतेत थ्रा जाते 
हैं और धाय का प्रवाह इस तरह होते लगता है कि विनियोग द्वारा प्रति ब्यक्ति 
उत्पादन की प्रवृत्ति बढती रहती है । 
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स्वय स्कूरते प्रवस्था मे आर्थिक विकास कुछ सीमित क्षैत्रों मे तीव्र गति से होने 
लगता है और झ्ाघुनिक झद्योगिक-तकनीकी वा प्रयोग होता हैं। विकास सामात्य 
एवं नियमित गति से होने लगता है तथा प्राविधि अथवा पूँजी के लिए देश पर निर्मर 
नही रहता । बिकाप्त मार्ग म भ्राने वाली प्राचीन रूढियाँ एवं बाघाएँ समाप्त हो जाती 
है तथा भक्तियाँ प्रधिक शक्तिशाली होकर विकास में सहयोग प्रदान करती हैं । नई 
प्राविधियों बे माध्यम से उद्योगो और कृषि में उत्पादन वृद्धि वा क्रम स्वयमेव चलता 
रहता है। ग्रौद्योगिक विकास वी गति कृषि की अ्पक्षा सामान्यत ग्रधिक तीब्र रहती 
है । देश की भ्रर्यभ्यवस्था बिना कसी बाहरी सहायता के विवास कर साक्ती है और 
उत्पादन को ग्रधित्रतम मीमा तक पहुँचाना सम्भव हो जाता है । विनियोग और बचत 
का राष्ट्रीय ग्राय में प्रनुपात 0 प्रतिशत या इससे अधिक रहता है। वल्याण॒कारी 
उद्योगों का तीब्र गति से विकास होना है श्रोर ऐस सस्यागत ढाँचे वा निर्माण होने 
लगता है जो घरेलू साधनो से विकास के लिए पूंजी एकत्रित करने वी क्षमता रखता 
हो । रोस्टो के श्रनुप्तार विकास की इस अवस्था मे शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षण 
के साथ-साथ रेलो सडको ग्रौर सचार वाहन के साधनों का भी विकास हो जाता है। 
प्रो रोस्टो ते कुछ प्रमुख देशो वी स्वय स्कूर्त ग्रवस्था वी प्रवधियाँ भी दी हैं-- 





स्वय स्फू्त प्रवस्था 

देश स्वय स्फत देश स्वय स्फृत 

अवस्था को अवधि अवस्था नी अवधि 
ग्रेट ब्रिटेव 783-802 ख्स 870-94 
फ्रांस ]830-860 कनाडा ]896-94 
बेल्जियम 833-860 अरजेण्टाइना._ 935 
स्‌ रा. ग्रमेरिका 843-4860 ्ट्की ]937 
जमंनी 7850-873 भारत 952 
स्वीडन 4868-890 चीन 952 
जापात 4878-900 





प्रो रोस्टों के ग्नुमार स्वय स्फूर्त अवस्था की अनेक झावश्यक शर्तों में मुरय 

ये हैं-राष्ट्रीय श्राय मे जनसख्या से भ्रधिक वृद्धि निर्यात में वृद्धि, मूल्यों में स्थायित्व, 

यातायात्त एव शक्ति के साधनों का विस्तार, मानवीय साधनों का उपयोग, सहकारी 

सस्थापन पूँजीगत एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना कृषि-््षेत्र की उत्पादकता में 
वृद्धि कुशल प्रबन्धक और साहसी वग का उदय, सरकारी क्षेत्र से व्यवत्ताय आदि । 

4 परिपक्‍दता की स्थिति--चौथी ग्रवस्था में अर्थ-व्यवस्था परिपक्‍वता की 

ओर उन्मुख होती है । रोस्ट्ो के शब्दों मे, ' आर्थिक परिपक्वता को परिभाषित करने 

की विविध पड्धतियां है, किस्तु इस उद्देश्य के लिए इसे काल के रूप मे परिभाषित किया 

जा सकता है, जब समाज अपने अधिकाँश साधनों मे आधुनिक तकनीकी को प्रभावपूर्ण 

ढंग से अपनाए हुए है ।” परिपक्वता की स्थिति में वितियोग और बचत की दर 
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20 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। विभिन्न नए उद्योगो की स्थापना हो जाती है भौर 
देश की प्रन्य देशों पर सामान्य मिर्मरता समाप्त हो जाती है। आधुनिक प्राविधियो के 
इच्छित उपयोग द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि का क्र जारी रहता है । जनसख्या की 
वृद्धि की अपेक्षा झाय वृद्धि की दर अ्रधिक हो जाती है | स्वय-एफूते-प्रवस्था के प्रमुख 
क्षेत्रो की सहायतार्थ नवीन क्षेत्रो को श्रोत्साहव मिलने लगता है| रोस्टो के अनुसार 
साधारणत स्वय स्फूर्त अदस्था से परिपक्वता की स्थिति मे पहुँचने मे किसी देश को 
60 वर्ष लग जाते हैं। परिषदवता के लिए सभी राष्ट्रो मे एक हो समान नियम, 
विशेषता और भ्रकृति का होना जरूरी नही है। अमेरिका, ब्विटेन, स्वीडन, जापान, 
रूस आदि देशो ने विभिन्न ढयो से एरिपक्वता की अवस्था को आप्तक्िया है ! 


5 उच्च स्तरीय उपभोग की श्रवस्था-विकास की अन्तिम अवस्था उच्च 
स्तरीय उपभोग की अवस्था है| प्रथम तीन प्रवस्थाओ में जिन बरतुम्रो के उपभोग 
को विलासिता माना जांता है, वही वस्तुएं विकास की इस भ्रन्तिम भ्वस्था में सामान्य 
बन जाती हैं और सर्व-साधारण जनता उनका उपयोग करने की स्थिति मे झा जाती 
है । उच्च स्तरीय अथवा ग्रधिक उपयोग की प्रवस्था (8088० ०( ११३5३ 00फकणणाए- 
४00) में श्रौद्योगिक विकास झपती चर्म सीमा पर होने लगता है । भ्रब॒ समाज मे 
रहने वाले पूर्ति की अपेक्षा माँग को प्रधिक महत्त्व देने लगते हैं । उत्पादन की समस्या 
से ध्यान हटा कर उपभोग की समस्या और कल्याण की ओर उम्मुख हो जाते है । 
जपभोग में बुद्धि, शक्ति-आप्ति के अयास, कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के प्रयास, 
भादि के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र इस झवस्था मे झ्रधिक कल्याझा मे वृद्धि करते में जुट 
जाता है । इससे पूर्व को श्रवस्थांग्रों मे उत्पादन की वृद्धि को उपयोग की ग्रपेक्षा 
प्रधिक प्राथमिवता दी जाती है पर इस ग्वस्था में उपभोग की वस्तुड्रों की प्राप्ति 
साधारण मूल्यों पर होने लगती है| ग्राथिक ग्रवस्था के परिपक्व स्तर के वाद 
वास्तविक्ष ग्राय मे सीमान्द हास का उपयोगिता नियम लागू हो जाता है और 
प्रथव्यवस्था को इस स्थिति से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का सामता करना पडता है । 

अर्थेशास्त्रियों ने विक्रास दर का अनक विधियों से विश्लेपण किया है। 
एडवइई डेनिसन ने जिस विधि से इटली, जमंनी क्रॉस, डेलमार्क, नीदरलेण्ड्स नार्थे, 
बेल्जियम, इग्लेप्ड, सयुक्तराज्य ग्रमेरिका आदि 9 पश्विमों देशों की विक्रास्त दरों 
का विश्लेषण किया है, उसमे उत्पादन कारवो के परिवतंदो के योगदान तथा उत्पादन 
में प्रति इकाई साधन के परिवर्तेतो के योगदान का पृथक पृथक्‌ विवेचत किया गया 
है । धरम पूँजी, भूमि तथा इसके परिवर्ततों की माप के लिए सर्वप्रथम इन साधनों 
फो सम्भव ग्तुभागो (00090०72॥$) में विभकत किया है, साधन के प्रत्येक प्रनुभाग 
की विकास दर में अशदान की गणना को है तथा इसत्रे पश्चात्‌ सभी श्ननुभागों के 

गशो के मोग से प्रत्येक साधन की विकास दर पर होने वाले श्रभाव को पृथक से 
ज्ञात किया गया है । अत मे प्रत्येक साघन की विकाय दर को उप्त साधन के राष्ट्रीय 
आय के प्रतिफल से गुस्या क्या गया है । यह गुखनफल राष्ट्रीय प्राय की वृद्धि दर में 
उस साधन के ग्रज् को प्रकट करता है। इस श्रकार सम्री साथवों के सम्पिवित 
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योगदान की कुल साधनों की विकास दर (000 726 06 (00 86007 7790) 
की परिभाषा दी है । 

इस विधि का प्रयोग सर्वेप्रथम डेनिसव ने ।909 से 957 की अवधि मे 
भ्रमेरिका के अन्तिम विकास के विश्नेषण के लिए किया ; प्रस्तुत अ्रध्ययत्त मं जिन 
9 पश्चिमी देशों की ग्राधिक प्रगति का अध्ययन किया गया है उनकी विकास दरें 
3950-962 की अवधि में निम्ताकित प्रकार से रही-- 


(प्रतिशत बिन्दुओं में ) 
पश्चिमी जमंनी १3 
इटली 60 
फ्रांस 49 
नीदरलैण्ड्स 47 
डेनमार्के 35 
नावें 35 
सथुक्तराज्व बरगेरिकर 33 
बेल्जियम 32 
यूके ४. । 


किसी साधन का प्रति इकाई उत्पादन मे क्‍या योगदान रहता है, इसे देखने 
के लिए उत्पादन के प्रत्येक स्रोत के लिए एक भिन्न तकवीकी आ्रावश्यक समझी गई । 
इस सन्दर्भ में डेनिसन ने प्रत्येक स्रोत के योगदान का निम्म तत्वों के झाधार पर 
विवेचन करने का प्रयास किया हैं--- 

() साधन प्रावटन में महत्त्वपूर् परिवर्तन 

(2) पैमाने की बचें 

(3) पूँजी की प्रौसत जीवन अवधि मे परिवतेन 

(4) पूंजी-सचय का प्रारम्भिक वर्षों मे सतुलन 

इसके अतिरिक्त प्रयुक्त साघनो(8ग्राए/09९0९ 8९४०पा०९5 ) पर माँग के दबाव 
का जिन प्रवधियों मे उत्पादन पर विशेषकर कृषि उत्पादन पर प्रभाव रहा है, उन 
भ्रवधियों के ग्रन्वर को दृष्टि मे रखते हुए साधन का प्रति इकाई उत्पादन की विकास 
दर पर जो प्रभाव हुआ है उसको भी विवेचना करने का प्रयत्न किया गया है । 

उक्त स्रोतो के अतिरिक्त भी विकास दर को प्रभावित करने वाले कुछ स्रोत 
शेष रह जाते हैं--जैसे ज्ञान मे प्रगति (80ए470०8 ॥0 हुत0ज्ञ|००४०), प्रीद्रोमिक 
भ्रगति (ए९णापण०ट्टाण्य। ?087255) मनुष्य किस सीमा तक कठिन परिश्रम करते 
हैं, विकास दर मे ग्रक्षतिपुरक क्षत्तियाँ ()ए०7-०००००१5३४॥६ ए7705 ॥ (शा 
7865) आदि को डेनिसन ने भ्रवशिष्टठ स्रोतों (8८»००५६) की संज्ञा दी है। सक्षेप 
में जिन ख्रोतो का पृथर्‌ से स्पष्ट रूप से विवेचन व वर्गीकरण सभव नही हो सका उन 
ख्ोतो को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतो की श्लेणी मे लिया है । 

श्रम के योगदान की माप के लिए निम्नलिखित तत्त्वों का अध्ययन किया है-+ 

(१) रोजगार मे परिवर्तन 
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(2) रोजगार में लगे हुए काम के वाबिक घण्टो भे परिवर्तन 

(3) ब्ायु व लिंग के ग्रगधार पर वर्गीकृत श्रमिकों मे मानव घण्टो ( 

झ0एषा5) का वितरण 

(4) प्रत्येक श्रमिक की शिक्षा के स्तर के भनुसार प्रदत्त मारो (शेध्ट्ठा5) 

के आघार पर मानव घण्टो की सरचना मे परिवतेत । 

950-62 की अवधि में रोजगार मे वृद्धि की हृष्टि से जर्मनी का प्रथम 
तथा अमेरिका का द्वितीय स्थान रहा । रोजगार वी सरचना को स्थिर मानते हुए 
भी, रोजगार को मात्रा मे निरपेक्ष वृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों बी विकास 
दर उनके सामने दिए हुए प्रतिशत बिन्दुपओ से प्रभावित हुई-- 


जमेनी 85 
संयुक्तराज्य अमेरिका 9 
नीदरलैण्ड, डेनमाक यू के , इटली व बेल्जियम 8 से *4 तक 
फ्राँस व नार्वे ] 


पूरे समय काम करने वाले सजदूरो ववेतनभोगी गैर कृषि श्रमिकों द्वारा 
किए गए काम के वाधिक घण्टो में गिरावट की श्रवृत्ति उद्त अ्रवेधि में प्राय सगष्प 
रही । समुकतराज्य भ्रमेरिका व फ्राॉस वी स्थिति मे तो इस सन्दभ मे कोई अन्तर 
नही आया किन्तु जमनी में गिरावट का श्रतिशत 93 रहा । कुछ प्रन्य देशों मे स्थिति 
मध्यवर्ती रही । सयुक्त राज्य ग्रमेरिका मे रोजगार की मात्रा में वृद्धि कः मूल कारण 
स्त्रियों व विद्याथियो द्वारा अपने अवकाश के समय कार्य करने की बढती हुई प्रवृत्ति 
रहा है। स्त्रियो वछात्रो द्वारा सप्ताह में केवल कुछ घण्टो काम करने के कारण 
अमेरिका में श्रमिकों के घण्टो का औसत गिर गया | इटली में इसके विपरीत 
रोजगार के अवसरो मे वृद्धि के कारण हए०प्॥ऑ४/५ ए६ ॥96 890 एएशाए 
कम हो गया । प्रम्यत्र श्राछे समय रोजगार (?श7 8 एजए०जाशता) की स्थिति 
में बहुत कम परिवतंन हुए । 
डेनिसन ने काम के पूरे घण्टो मे जिस वर्ष परिवतन हुए है उनके काम पर 
पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का अनुमान भी लगाया है। भश्रौशिक उत्पादकता की क्षति की 
मान्यता लेते हुए अद्धेवालोन रोजगार के महत्त्व मे परिवर्ततनो पर भी विचार किया 
है । इन सबक परिशामस्वरूप अमेरिका की विकास दर मे 2 की कमी प्राई श्रौर शेप 
$ भें से 5 देशों मे कमी का यही स्तर रहा । जम॑नी में सर्वाधिक कमी श्राई। फ्राँस 
में कमी वी स्थिति नगण्य रहो जिन्तु इटली मे यह कुछ धतात्मक रही । 
श्रम की औसत कुशलता पर झायु तथा लिंग वी सरचता में परिव्ततों का 
क्या प्रभाव होता है, इसको माप प्रति घणष्ठा प्राप्त आय भारों (पर०ण]9 धशाागह़ 
88४) के श्राधार पर को गईं। स्तियो के काम के घण्टो के झनुपात मे प्रत्यधिक 
धृद्धि के परिणामस्वरूप संयुवतराज्य अमेरिका में उतत परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक 
प्रतिकुल रहा | इससे वहाँ की विकास दर म % की बी ग्राई, किल्तु झनेक देशों 
हँसे फ़रॉस व इटली म लगभग [6 की वृद्धि हुई । 
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शिक्षा में विस्तार के कारण श्रमिकों की कुशलता में औसत वृद्धि के प्रतिशत 
विभिन्न देशों मे इस प्रकार रहे-- 


सयुक्तराज्य अमेरिका 5 
बैल्जिपम 4 
इटली 3 
फ्रांसवयू के 2 
नीदरलैण्ड, डेनमार्के व जरमनी न्‍प 


श्रम के उक्त चारों अनुभागों के सम्मिलित परिशामस्थरूप समुक्तराज्य 
प्रमेरिका की विकास दर में  % की वृद्धि हुई। जमंनी मे वृद्धि की माता इससे 
भी भ्रधिक रही । 

इस भ्रष्ययन में पू'जी को चार वर्गों मे विभाजित किया गया है। विकास 
दर मे प्रादासीय भवनों के योगदान की माप राष्ट्रीय खातो मे आवासीय सेवाओं के 
शुद्ध मूल्य को देखकर भ्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। इस मद के वाररा समुक्त 
राज्य प्रमेरिका मे विकास दर की वृद्धि 25% तथा जर्मनी में (4% रही। 
पन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों क॑ योगदान को भी प्रत्यक्षत मापा जा सक्रता है। 
प्रमेरिका मे इसका योगदान *05% तथा नीदरलंण्ड मे इससे बुछ अधिक रहा । 
गर-प्रावासीय निर्माण इक्विपमेण्ट व वस्तु सूचियो के सग्रहों का अमेरिका मे 
योगदान 5%, रहा और वेल्जियम को छोडफर यूरोप के अन्य देशो में इस मद 
का विकास दर मे योग कम रहा, क्स्तु जमनी में सर्वाधिक वृद्धि इस स्रोत से 
44% की हुई । 

सभी प्रकार की पूजी मे 950-62 की भ्रवधि में विक्रास दर में प्रमेरिका 
मे 8% की वृद्धि हुई तथा यूरोप के सभी देशो भे वृद्धि का यही स्तर रहा | 
नीदरलेण्ड व डेनमार्क में यद्यपि पग्रमेरिका की तुलना में पूंजी के कारण विकास 
दर मे कुछ श्रधिक वृद्धि हुई, किन्तु बेल्जियम व यू के मे वृद्धि स्तर बहुत ही 
कमर रहा । 

उत्पादन कारकों के विकास दर में योगदान की हृष्टि से तथा यह मानते हुए 
कि सभी देशो में पेमाने का स्थिर प्रतिफल नियम (००३80 १९८६घ०७६ (0 8०80४) 


त्रियाशील है। 950-62 की अवधि मे विभिन्न देशों मे विकास-दर की स्थिति 
निम्न प्रकार रही-- 


जमंती 28 
डेनमार्क 86 
सयुक्तराज्य अमेरिका 20 
फ्राँस व बेल्जियम ]2 
नीदरलेण्ड ]:9 
यू.बे. ]4 


चारवें 0 


92 आशिक विकास के सिद्धात्त 


इस अदबि मे राष्ट्रीय श्राय एवं उत्तादन साधतों की वृद्धि दर में इतनी 
कम अनुरूपता देखी गई कि साधनों के आवटन की दृष्टि से इसके समाधान के लिए 
तीन पहलुग्नो का विश्लेषण किया गया है-- () कृषि का सकुचन (९0ए08०0०ा 
०४ &8ए०ए०८४॥८) , (2) ग्रेर-कुपि निजी व्यवसाय का सकुचन (पकह एणाए8०एए०7 
6₹ 0णा-विए 5६-ट॥ए७ा०१7४॥) , और (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबरन्धो 
की कमी (78 72002000 0७ 99725 ॥0 वपाशिा|॥णा ३ पग97९) ) 

950 मे, सभी देशों मे साधनों का एक बडा प्रनुपात, विशेषकर मानव- 
श्रम कृषि मे लगा हुग्मा था। 950-62 की अवधि में उक्त सभी 9 देशों मे 
कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 30 से 47 तक कम हो गया। कृषि में लगे हुए 
मातव श्रम की सभी देशों मे भारी कमी हुई, किन्तु कृषिगत रोजगार के महत्त्व 
श्रौर गैर-हषि रोजगार पर इसके प्रभाव मे इन देशो मे भारी प्रसमानता रही । 
950 मे थू के. मे कुल रोजगार मे कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 5 था, बेल्जियम 
मे ], प्रमेरिका मे 2, जर्मनी, डेनमार्क व फ्राँस में 25 से 29 तथा इटली 
भे43/ था। 

प्रति इकाई साधत ([7फएए) से सामान्‍्यत कृषि में गैर-कृषि उद्योगों की 
तुलना मे राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम होता है। इसके प्रतिरिक्त एक दी हुई श्रवधि 
में गैर-कृषि क्षेत्र की श्राय को साधनों की वृद्धि के श्रमुपात मे बढामा जा सकता है 
जबकि कृषि पहले से ही साधनों के भार से इतनी भ्रधिक दबी हुई होती है कि कृषि 
क्षेत्र से यदि श्रम की सस्पूर्ण मात्रा को हटा भी लिया जाता है तो कृषि उत्पादन पर 
कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नही हो सकता । 

950-62 में कृषिलक्षेत्र से गेर-कृषिक्षेत्र के उद्योगों मे साधनों का 
स्थानास्तरण करने के परिणामस्वरूप विकास दर मे वृद्धि की स्थिति इस प्रकार 
रहौ-- 


यूके । से कुछ कम 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका 2 
बेल्जियम 2५ 
फ्राँस .] 
जमंच्री ]0 
इटली ]0 


भैर-कृषि निजी व्यवत्ताय (०ा-विताए इ्श-्द्थाफ्री०9छव्ण) में श्रम वी 
श्रधिक मात्रा के लगे रहने का प्रभाव मी कृषि की भाँति श्रम की सीमास्त उत्पादकता 
का बहुत कम होते के रूप मे होता है। गेर-कृषि व्यवत्तायों पर स्वामित्व के प्रधिकार 
रक्षत वाले, बिता किसी पारिश्रमिक के कार्य करने वाले श्रमिक भिन्न-भिन्न देशों मे 
गैर-कृपि रोजगार के भिन्न-भिन्न अनुषपरातों को दर्शाते हैं। 9 में से 5 देशो में यह्‌ 
अनुपात !950-]962 की अवधि में कम हुआ्ना है । श्रमिकों वी एक वडी सख्या को 
इन क्षेत्रों से हटा कर वेतन व मजदूरी के रूप मे प्रारिथ्रमिक देने वाले रोजगारो में 
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लगाया गया । इन हटाए गए व्यवितयों का वार्य या तो शेप श्रमिकों द्वारा कर लिया 
गया और इस प्रद्यार उत्पादकता पर कोई प्रभाव नही हुप्ना भझथवा हटाए गए 
श्रमिको की सख्या के अनुपात से बहुत कम अनुपात में नए श्रमिक लगा कर उनके 
हिस्से के कार्ये को करवा लिया गया । इस परिवततन के लाभों की स्थिति निम्त 


प्रकार रही-- 

अमेरिका व इमलैण्ड भे 04 

इटली, फ्राँस, नावें व नीदरलेण्ड्स मं 22 से 26 तक 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिवन्‍्धो को हटाने से लाभ इस प्रकार रहे-- 

अमेरिका 0 

इगलेण्ड 2 

बेल्जियम, नीदरलंण्ड्स, नावें श्रौर इटली [5 या 6 


साधन झावेंटनों के इन तीन पहलुओं के योग से 950-]962 की अवधि 
मे विकास दरो पर जो सयुकत प्रभाव हुम्रा, उसकी स्थिति निम्न प्रकार रही-- 


यूके ॥| 
भ्रमेरिका 3 
चेल्जियम 5 
नीदरलंण्ड्स 6 
भावें 9 
फ्राँस 0 
जमे) 40 
इटली 4 


ये भ्रन्तर सापेक्ष रूप से बहुत अधिक हैं । 

950 962 की अवधि भे साथनों (7700$) व साधन आवेदनों की 
विकास दरो मे सम्मिलित योगदान के भ्राघार पर अध्ययनगत 9 देशो को एक 
श्रेणी क्रम (९७॥/078) दिया जाता सम्भव हो सका। किन्तु मांग के दबाव व 
मौसम के परिवर्ततो के कारण साधनो का प्रति इकाई उत्पादन पर जो प्रभाव हुआ, 
उमप्तकी परस्पर तुलना सम्भव नही हो सकती थी । इस तथ्य का विवेचन भ्रवशिष्ट 
साधनों (8८$0७४।$) के सन्दम मे किया गया । भ्रवशिष्ट साधनो के योगदान को 
डेनिसन ने विकास देर की कुल वृद्धि मे से स्पष्ट रूप से अनुमानित साधनों के 
योगइन को घठाकर प्राप्त किया । अमेरिका में ब्रवश्िण्टों (८०४४5) का 
योगदान 950 55 वे 955-62 की अवधियो में 76 रहा तथा कुछ मामूली 
समायोजनो के बाद 920 से आग्रे तक की अवधि के परिणाम भी यही रहे हैं । 
अवशिष्टा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रमेरिका मे शिक्षा मे वृद्धि (80ए७00०8 
पर [(70णो८१४४) की रही है। 955 962 की श्रवधि में 7 भश्रन्‍्य देशों में 
अ्रवशिष्ट साधनो का प्रभाव 75 से 97 के मध्य रहा । अमेरिका के प्रतिरिवत ये 
देश बेल्जियम, डैनमार्क, नीदरलैंड्स, जमनी यू के व चावेंथे। फ्रांस मे अवशिष्ट 
साधनों का योगदान ] 50 तथा इटली मे 30 रहा | इस प्रकार फ्राँस मे इस 
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ख्ोत की वृद्धि प्रमेरिका से भी भ्रधिक रही। फ्रास में इन साथतो के अन्तर्गत 
तकनीकी प्रगति, प्रवन्ध कुशलता में सुधार, गेर कृषि मजदूरी व वेतन वाले रोजगार 
से अतिरिक्त श्रम को हटाना, साथनो के आवटन मे सुधार, प्रोत्साहन देने वी कुछ 
श्रेष्ठ विधियाँ, भ्रधिक कडा परिश्रम करने की प्रवृत्ति ओर इसी प्रकार के कुछ अन्य 
साधन ग्रपनाए गए । 

950-955 क्रो अवधि में जमेंती मे भ्रधिक तथा इटली मे कुछ कम 
अशो में विकास दरो मे जो भारी बुद्धि हुई उसका मुझ्य कारख युद्धकालीत विध्वमो 
(0/8070००५ ) की पुनरंचना था। 

सामान्‍य निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि विकास दर की दृष्टि से देशो 
का श्रेणीकरण (950-962 की ग्रवधि भे) कूल मिलाकर साधनों में परिवतेनों, 
श्रेष्ठ साधन आवटत, तकनीकी सुधार तथा युद्धकालीन विध्वस्तो की पुनरंचना प्रादि 
द्वारा निर्धारित हुआ है । 

विकास दर भे अन्तर मे दृद्धि का मूल कारण पैमाने की बचतें (80000 
7068 ०7 5०2०) भी रही है । कुछ सीमा तक यह इसलिए भी होता है, क्योकि 
देमाने की बचत के लाभ बाजारो के आकार के विस्तार पर निर्मर करते हैं, इमतिए 
जहां एक शोर विकास दर मे अन्य कारणों से वृद्धि होती है, यह वृद्धि पैमाने की 
बचतो व बाजारो के विस्तार के कारण कही अधिक बढ जाती है । 

यूरोपीयत कीमती के स्थात पर यदि अमेरिकी कीमतो के भावों के आधार 
पर उपभोग की म॒दी को पुत मुल्माँकित किया जाए तो यूरोपीवन देशो की विकास 
दर भर अधिक कम होगी । 950 962 में कुल मिलाकर इस कमी की सीमा 
बेल्जियम, नावें और यू. के में , डेनमाक्ते व नीदरलंण्ड्स से 2, फाँस में 5, इटली 
में 6 तथा जर्मनी मे 9 रही। विकाप्त दर में उक्त कमी इसलिए भी होता है कि 
विभिन्न वस्तुप्रों का यूरोप में उपभोग अमेरिका की तुलना मे कम रहता है, जबकि 
ग्रूरोप की कीमते अमेरिका की कीमतो को तुलना में भ्रधिक ऊँची रही हैं दथा वस्तु 
की झ्ाय लाच भी अधिक है। 

यूरोप के देशों में प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि ऊँची प्राय लोच वाली वस्तुग्रो 
में केरिद्रित रही है तथा जिन वस्तुप्रो की बीमते अमेरिका की तलना मे ग्रधिक थी, 
भ्रति इकाई उपभोग में जितनी अधिक वृद्धि हुई, विक्रास्न दरो का अन्तर उतना ही 

झग्रधिक वढता गया । इन निष्कर्षों का परीक्षण उपभोग कीमतो के भारो के झ्लाधार 
पर किया जा सकता है | डेनिसन की यह मान्यता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी तत्त्व 
पैमाने की बचतें हैं॥ विकप्तित देशो मे जंसे ही प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि हुई, 
वाद्धि का जेफर के अस्तुएँ ऋधिक रही. जिनका हत्याइत कण खाता ओं हुआ ओर 
(दिशेषकर वे वस्तुएँ जिनकी प्रति इकाई लागत श्रमेरिका की तुलना मे अ्रधिक ऊँची 
रही । प्रमेरिका मे बड़े पैमाने के उत्पादन की तकतीकी उपलब्ध थी श्लौर इसलिए 
जैसे ही बाजारों का विस्तार हुआ, इस तसनीसी का अपनाना सम्भव हो सका ॥ 
विकास दर के स्रोतों के अतिरिक्त डेनिसन ने रोजगार मे लगे हुए प्रति 
ब्यवित के झतुत्तार राष्ट्रीय झ्राय के स्तर सम्बन्धी प्रस्तरों के सोतो का भी यूथक्‌ से 
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अध्ययन करने का प्रयास किया है | अमेरिका की कीमतो मे माप करने पर रोजगार 
में लगे हुए प्रति व्यक्ति के अनुसार यूरोप के देशों की राष्ट्रीय श्राय, इटली को 
छोडकर 960 में अ्रमेरिका की झाय की लगभग 58 से 65 प्रतिशत थी । इटली 
में यह 40 प्रतिशत थी । 
विकास के स्रोतो व ध्ाय के अन्तरो वी तुलना वे झ्राधार पर डेनिसन दी 
प्रकार के निष्कर्ष (005८7४०0॥) प्रस्तुत बरते हैं । 
डेनिसन की प्रथम प्रत्यालोचना (2०एाशाशा।) का सम्बन्ध साधनों के 
ग्रावटन से है । अमेरिका की तुलना मे फ्राँस व जमंती मे गेर-कृपि रोजगार की वृद्धि 
द्वारा तथा कृषिगत निजी स्वामित्व वाले रोजगार की कमी द्वारा राष्ट्रीय श्राय बुद्धि 
की गप्रधिक प्म्भावना (?00779॥9) थी । यह तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करता 
है कि साघत की प्रति इकाई से उत्पादन की मात्रा में फ्राँस व जर्मनी में अधिक वृद्धि 
क्यो हुई । फ्रांस व जर्मनी इस स्रोत का तेजी से विदोहन (#7फ|०+,॥णा) कर रहे 
हैं किखु राष्ट्रीय श्राय के भ्रस्तर को अमेरिका की तुलना में विज्ञेप कम नही कर 
पाएगा । 
साधनों का पुन्ँ्रावटन भी इसकी बडे अ्शो मे पुष्टि करते हैं कि ह्विटेत घी 
विकास दर से फ्राँस व जमंनी की विकास दर अधिक क्यो रही? किन्तु प्रति श्रमिक 
राष्ट्रीय झ्राय का स्तर 960 में इगलंण्ड मे भी उतना ही ऊँचा था जितना कि फ्राँस 
व जमंतरी मे । इसका कारण इगलेण्ड में साघनो के आवटन में असगतियो को कम 
किया जाना माना जाता है । गैर कृषि उद्योगो मे इग्ल॑ण्ड का प्रति व्यवित उत्पादन 
इटली से भी कम था | साधनों के आवंटन में सुधार एक ओर इग्लंण्ड, फ्रांस एव 
जम॑ंनी मे प्राय के अन्तर का मार्ग खोल रहा है तथा दूसरी ओर यू के व इटली में 
इस अन्तर को समाप्त कर रहा है । 
कृषि वे निजी व्यवसाय की प्रवृत्ति इटली की आय के स्तर को बहुत भ्रधिक 
गिरा रही है। इटली मे यूरोप के प्रन्य देशों की तुलना मे श्राय के कम होते का यही 
मुख्य कारण है। शिक्षा व पूंजी की कमी के कारण भी भ्न्तर मे वृद्धि होती है । 
डेनिसन की दूसरी प्रत्यालोचना (00णाएक्0) का सम्बन्ध भ्रवशिष्ट साधनों 
की उत्पादकता ([रेट0प ए(०प४४८७शा५) से है । डेनिसन का निष्कर्ष है कि यदि 
प्रति श्रमिक, मात्रा व कुशलता मे, भूमि व पूजजी के अनुपात मे, बाजारो के प्राकारो 
कै, साधनो; के एलूत अप्वस्न की लतणतो ऐे, रप्यनो पर ऋण के दबाव आदि मे कोई 
प्रन्तर नही होते तो यूरोप के देशो मे अवशिष्ट उत्पादकता 960 में इटली के 
अतिरिक्त अमेरिका से 28 प्रतिशत कम होती । किसी भी प्रकार के सुघार किए 
जाएँ या अस्तर उत्पन्न किए जाएँ, यूरोप की प्रति व्यक्षित आय अमेरिका के स्तर पर 
तब तक नहीं पहुँच सकती जब्र तक कि इस अवशिष्ट उत्पादकता के अन्तर को कम 
नहीं किया जाता । डेनिसन के अनुसार, 962 तक फ्रॉस वे अतिरिक्त किसी भी 
देश में यह झन्तर नही झा सका 


925 मे इटली के अतिरिक्त अमेरिका का राष्ट्रीय ग्राय का स्तर इतना 
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ऊपर पहुँच चुका थां जितना कि थूरोप के देशों का 960 भेथा। 960 मे 
अवशिष्ट उत्पादकता (रेटआत0०श ए7000लाशा३) यूरोप के देशों में 925 के 
श्रमेरिका से भी कम थी । ग्रमेरिका वी विकास दर में इन 33 वर्षों में प्रधिक बढते 
रहने का कारण शिक्षा, तकनीकी व विज्ञान की प्रगति रहा है! 

मिष्कर्ष यह है कि महाद्वीपीय देश (0०णाए९४छ (०ए७॥९४) अमेरिका 
की तुलना से विकास की भ्रधिक दर प्राप्त करने में इसलिए प्रसफल रहे कि उनका 
मुख्य लक्ष्य 7950 से थ्राधिक विकास! न होकर केवल “आधिक वृद्धि' रहा। 
गुणात्मकता के स्थात पर परिमाखात्मकृता पर उनका ध्याव केन्द्रित रहा । अमेरिका 
में स्त्रियों को रोजगार में अधिक लगाया ग्रया, श्रम शक्ति में शिक्षण-प्रशिक्षण से 
चृद्धि की गई । शक्ति, प्र्वेषण व विकास कार्यक्रमों की झोर अधिक ध्यान लगाया 
गया । कृषि व्यवसाय को कम किया गया तथा लघु स्तरीय गैर-हुषि निजी ब्यवसायो 
को निरत्साहित करने की नीति प्रपनाई गई । पूजी के सचय को भी सापेक्ष रूप से 
इतना ही बढ़ाया गया जितना कि यूरोप के अधिकांश देशो में हुम्ला | केवल जमेनी 
ही ऐसा देश रहा जो ग्रमेरिका की अपक्षा विकास की अंधिक दर प्राप्त कर सका ॥7 


६, ' 80ए7०3 ॑ 9050 छठ ठठछफ 2 ३०७ ज़्शशण एज्प्रणट्रार३,ँ 8फशा८व0 
[80070फा९ पिव्श<४, ४३५ 4967, 9 9 325 ॥0 332. 


ध्वार्थिक्क लिक्रास्त से स्तस्व्वल्ध्धित्त 
विच्चारध्याराएं : केजिस्त, लैरज्ड-छोम्पर, 
ज्वछ्ात्ठतल्तोलिस्त सथा आन्‍य 


(##|7००टा० ६० ९ 76०7५ ० 06शथॉ०वाशाए : ६९७४३, 
सै००।२९-0०कक', ##गीएाए०9$ गाए ० श$) 





“आर्थिक विकास का सभी देश्नों के लिए सभी परिस्थितियों में सर्वेमान्‍्य कोड 
प्रामाणिक मृत नहीं हैं, अत आधिक विकामस्त का एक सामान्य सिद्धान्त 
बताना अति कठिन हैं 7” --प्रो फ्रीडमेन 


आधिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम प्राय वाली आथिक 
व्यवस्या का अधिक ग्राय वाली व्यवस्था में रूपान्तरण होता है । यदि ग्राथिक विकास को 
इस रूप में परिभाषित करें तो स्वाभाविक रूप से जिन्नासा होती है कि यह रूपान्तरण 
किस प्रकार और कित परिस्यितियों मे होता है। ग्ाधिक विकास के सिद्धान्त इस 
जिन्नासां को बहुत कुछ शान्त करने मे सहायक होते हैं ॥ उनसे पता चलता है कि 
अ्र्द्धां विकसित देश क्सि प्रकार दूषित चक्रों ("700०5 (८९४) को तोड़कर सतत्‌ 
विकास की शक्तियों का सूजन कर सकता है। श्राथिक विकास के सिद्धान्तों से ज्ञात 
होना है कि विश्व के कुछ राष्र विकसित श्र दूसरे राष्टर ग्रविकसित बयो रह गए। 
आधिक विंकास का विचार नया नही है। समय-समय पर अ्र्थशास्त्री प्राथिक 
विकास के कारकों ्रौर सिद्धास्तो पर विचार प्रकट करते रहे हैं | कीनस के सामान्य 
सिद्धान्त! के प्रकाशन के वाद आथिक विकास के आधुनिक मॉडलो (//४०८७$) का 
निर्माण्य किया जाने लगा। आथिक विकास से सम्बन्धित निम्मल्नखित तीन 
विघारधाराएँ हैं--- 
(१) लेविस का आर्थिक विकास का सिद्धान्त, 
(2) हैरड डोमर मॉडल, 
(3) महालनोबिस मॉडल । 
श्राथेर लेबिस का श्राथिक वृद्धि का सिद्धान्त 
(५ &गीश 3,७घ्रं#' .रशएणज ० एलणाण्मांट ठा000) 
पृष्ठभूमि (84एटटाणप्रात॑) 
आर्थिक वृद्धि के तिद्धान्त की रचना मे आर्थर लेविस ने प्रतिष्ठित अ्र्थे- 
शास्त्रियों (858090 0007०7055) की परम्परा का ही अनुसरण किया है । 
मिथ से लेकर माक्स तक सभी अभ्थंशास्त्रियों ने इसी ग्रभिमत की पृष्दि को 
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है कि प्रद्धं-विकसित ग्रथ॑ज्यतस्थाओं भे “निर्वाह-भजदूरी पर श्रम को असीमित पूर्ति 
उपलब्ध है । इन अर्थंशास्त्रियो ने भाधिक वृद्धि का कारण पूँजी सचय (080) 
ै००णा7एष्वा।0॥) मे खोजने का प्रयत्व किया है। इसकी द्याख्या इन्होंने ग्राय- 
वितरण के विश्लेषण के रूप मे की है प्रतिष्ठित अयंश्ास्त्रियो के मॉडलो में 'आय- 
वृद्धि (70070डा०च्रत) व प्राय वितरण" ([0०माद ताजापशाणा) का 
विवेचन एक साथ हुआ है । लेविस भी इन अर्थेशास्त्रियो की भाँति प्राथिक वृद्धि के 
अपने मॉडल में यही मास्यता लेकर चलते हैं कि 'ग्रद्धं-विकप्तित देशों मे तिर्वाह- 
मजदूरी पर ग्रसीमित मात्रा में श्रम उपलब्ध है । लेविस ने अपने मॉडल मे दो क्षेत्र 
लिए हैं-- [) पूंजीबादी क्षेत्र (टब्क्रा&डआ 5०0) व (2) निर्वाह क्षेत्र 
(800झड०००९ 86000) ॥ 

परिकल्पना (सजएण॥655) 


मॉडल मे यह परिकल्पना की गई है कि आर्थिक वृद्धि पूँजी सचय का फलन 
है भर पूँजी सचय तब होता है जब श्रम को निर्वाह छोत्र से स्थानान्तरित करके 
पूंजीवादी क्षेत्र मे प्रयुक्त किया जाता है। पूंजीवादी क्षेत्र पुन उत्पादित होने वाली 
पूँजी (२९७४०१7र८०]० 087४») का श्रयोग करता है, जबकि निर्वाह क्षेत्र मे इस 
प्रकार की पूंजी प्रयुक्त मही होती तथा इस क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति प्रदा (एल 08७॥8 
0797५) पूंजीवादी क्षेत्र की श्रपेक्षा कम होता है । 
मॉडल की सैद्धान्तिक सरचना 
(प॥०ण 6९०१] फ्ञाशार-फ्रणार 0 ० (०१९०) 

लेविस के मॉडल का मुख्य केम्द्र-बि8न्दु इस तथ्य की विवेचना करना है कि 
प्रतिष्ठित प्रथंशास्त्रियों के मूल सैद्धान्तिक ढाचे में रहते हुए, वितरण, सचय व 
विक्रास से सम्बन्धित समस्याप्नो का समाधान किस प्रकार सम्भव है । इन समस्याओं 
का विवेचन बन्द एवं खुली दोनो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं मे किया गया है । 

(0) बन्द श्रथंव्यवस्यथा (९05९० ॥८००००णा५७)--बन्द अर्थव्यवस्था से 
सम्बन्धित मॉडल का प्रारम्भ लेविस इस मास्यता से करते हैं कि निर्वाह मजदूरी पर 
श्रम को पूर्ति पृर्णंत: लोचदार (7णग7069 ॥28$०) होती है । वे इस कथन को 
विश्व के सभी भागो मे क्रियाशील मानकर नहीं चल्नते हैं | इस मान्यता की 
क्रियाशीलता को लेविस केवल उन देशो से ही सम्बद्ध करते हैं जो घनी झ्राबादी वाले 
हैं तथा जहां पूंजी व प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसख्या इतनी अ्रधिक है कि 
उनकी अर्थध्यवस्थाग्रों मे ग्रधिकाँशत 'थ्रम की सीमान्त उत्पादकता नगण्य, शून्य या 
ऋणात्मक पाई जाती है / कुछ श्रग्नंशास्त्ियो ने इस स्थिति को गुप्त बेरोजगारी 
(/0585०० एग्रध्गए0) ८०४) की सच्चा दी है तथा मूलत इषिद्षेत्र को गुप्त 
बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी पाया है । पु 5 
(7) श्रम को सीझास्त-उत्पादकता शुन्य है या नफ्ण्य--लविस हे मॉडल 
में इसे विशेष महत्त्वपूर्णो न मानते हुए, इस तथ्य पर अधिक बल देते हैं कि अद्ध - 

विकपित प्रयेश्यवस्थाप्रा में श्रम का प्रति इकाई सुल्य निवर्हिमजदू यों | प्रति इकाई मूल्य निर्वाह-मजदूरी के स्तर _पड 





आधिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ 99 


होगा है । अतः जब तक इस मूल्य पर श्रमन्यूति माँग से अधिक बनी रहती है, 
तब तक श्रम्न-यूति को प्रमीमित कहा जाता है ॥ | श्षम-वृतति की इस स्थिति हि मे 
मजदूरी के वर्तमान स्तर पर निर्वाह क्षेत्र से श्रम को पूजीवादी क्षेत्र मे स्थानास्तरित 
करते हुए एक बड़ी सीमा तक नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं तथा पुराने 
उद्योगों का विस्तार म्या जा सकता है श्रम की न्यूनता रोजगार वे नए स्रोतों के 
लिर्माण मे किसो प्रवरोध (00750थ7॥४) का कार्य नही करती । कृषि, प्राकस्मिक 
श्रम, छोडे-मोटे व्यापारी, घरेलू सेवक, ग्रह-सेविकाएँ, जनसख्या-वृद्धि ञ्रा/द बे स्रोत 
हैं जिनसे निर्वाह भजदूरी पर श्रम, पूंजीवादो क्षेत्र में स्थानान्‍्तरित किया जा सकता 
है | शिन्‍्तु यह स्थिति अ्रकुशल श्रम के लिए ही लागू होती है । जहाँ तक कुशल श्रम 
का प्रश्न है, समय विशेष पर किसी विश्वेप प्रकार के बुशल श्रम वी पूजीवादी क्षेत्र में 
कमी सम्भव है। कुशल श्रम के भ्रश्तगंत वस्तुकार, विद्युत कार्यकर्ता (2]0८ध:०0॥5), 
बैल्डर्स (९४८१८:७), जीवे-विशेषज्ञ (80)0.78/5) , प्रशासक ( &0ग्रापराहा05) 
आदि आते हैं। लेविस के मतानुसार, कुशल श्रम का श्र॒भाव केवल झाशिक बाघा 
(९०४७।-००४४शा९८८) है। प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करके श्रकुशल श्रम की इस 
बाधा को दूर किया जा सकता है | विवास या विस्तार के मार्ग में वास्तविक बाघाएँ 
(९९४] 0०॥॥थ॥८०५७) पू'जी भ्ौर प्राकृतिक साधनों का अभाव हैं । भ्रत लेदिस 
के अ्रनुसार जब तक पूँजी व प्राइतिक साधन उपलब्ध हैं, ग्रावश्यक कुशलताएँ 
()२९०८६४७7४ 50॥5) बुछ समयान्तर (7776 98) से प्राप्त की जा सकती हैं । 
(४४) यदि श्रम असीमित पूर्ति मे उपलब्ध है और पूजी दुलंभ है तो पूजी 
_का श्रम के साथ उप्त बिन्दु तक प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ श्रम की सीमान्त 


उत्पादकता मजहुरी के वर्तमान स्तर के समान रहती है। इसे चित्र में दर्शाया 
गया है!-- 


चित्र-! 





अम की मात्रा 
३ 4708४ ८6 5787 (के). छएण्घरणा05 ण॑ एग्रतेद्ा-व०ए&०9फढए, 9 406 
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उक्त चित्र मे क्षितिजीय अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा लम्बवत अक्ष पर सीमास्त 
उत्पादकता की भाप की भई है ! प्रूजी की मात्रा स्थिर [एफछ०१) है । 0#/-< 
चर्तेमान मजदूरी , 00/>-पूंजीवादी क्षेत्र मे प्रयुक्त श्रम, ॥/20--निर्वाह क्षेत्र मे प्रयुक्त 
अ्म, 07-कुल श्रम, 0070//--प्ूजीवादी क्षेत्रों के श्रमिकों की मजदूरी, 
॥#४7०--पूंजीवा दियों का अतिरेक (८४फाध्छाश$ 507905) प्रकट करते हैं । यदि 
पूंजीवादी क्षेत्र से बाहर श्रम की सीमान्त उपयोगिता शुन्य हो वो श्रम की 0/ सात्रा को 
रोजगार मे रखा जाना चाहिए था, किस्तु पूंजीवादी क्षेत्र मे क्षम की 0/४ मात्रा को 
रोजमार देने पर हीं लाभ कमाया जा सकता है। श्रम की इस मात्रा से पूजीपति 
0॥77/ के बराबर मजदूरी देकर 0/४70॥/ के बरावरशआय भ्रजित करते है, प्तः 
दोनो का अन्तर (007% 007%7/) +-720 पूंजीपतियो का ग्रतिरेक दर्शाता है । 
2४ से आगे की श्रम-मात्रा निर्वाह-मजदूरी प्राप्त करती है। 

(४);पिछडी हुई प्रभ॑व्यवस्थाओो में पूजीपतियो को कुछ विशेष प्रकार के 
विनियोगी का अधिक अनुभव होता है-विशेषकर व्यापार व कृषि सम्बन्धी विनियोगों 
क़ा तथा निर्माण-उद्योगो का अनुभव कम्र अथवा तगष्य होता है । परिणशामत ये 
प्रथव्यवस्थाएँ इस अर्थ में ब्रसन्तुलित (7,0950०0 ) रहती हैं कि कुच्च क्षेत्रों 
मे झनुकूलतम से श्रघिक (](००० ० ०७४77०७) तथा कुछ भ्रन्य क्षेत्रों से 
अनुकूलतम से बहुत कम ()ए८॥ [८55 (गण ०90ग्राधण ) विनियोग किया जाता है | 
कुछ कार्यों के लिए वित्तीय सस्याएँ (छ]प8॥०88 050(ए00॥8) अत्यधिक विकततित 
होती है, जबकि दूसरी भर कुछ ऐसे महत्त्वपूरां क्षेत्र बच रहते हैं जिनको वित्तीय 
संस्याप्नो का सहयोग नही मिल पाता है। व्यापार हेतु पूंजी सस्ती मिल सकती है, 
किन्तु भ्रृह-निर्माए अथवा कृषि के लिए नही । 

(५) लेविस के अनुसार तिर्वाह-मजदुरी की तुलता में पूजीवादी-मजदूरी 
30 प्रतिशत या अधिक होती है । इस प्रन्तर के प्रमाव को चित्र-2 में प्रदर्शित किया 
गया है।--- चित्र-ट 





. ॥06, 9 4!. 
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058-अनिर्वाह क्षेत्र की प्रति इकाई झ्राय 
07>-पूजीवादी क्षेत्र की प्रति इकाई ग्राय (वास्तविक) 
“पझमुद्र से उपमा लेते हुए ण्ह्‌ कहा जा सकता है कि पूँजीपति-श्रम व निर्वाह- 
श्रम के मध्य प्रतिस्पर्धा की रीमान्त रेखा अभ्रव किनारे के रूप में नही, अपितु एक 
शिखर के रूप मे प्रतीत होती है ।7 (09 ए0ाएच का श्ा४॥08५ 4०॥ (॥6 $६8, 


छा ॥णशाक्ष जी ००ए्एथशापत07 0०छढला स्वज़ाथाई बात हपरैड्आंदव06 वैबे/0पर 
70छ 9फएव्वा5 ॥0 85 8 ४2९2०) 9प! 8$ 9 णो्ी ) 


_ उपरोक्त अस्तर पर यूंजी-निर्माण निर्मर करता है। आाथिक विकास की 
प्रक्रिया मे सर्वाधिक महत्त्व इस तत्त्व का है कि पूंजीवादी अतिरेक का प्रयोग किस 
__ प्रकार किया जाता है) यदि इसका उपयोग नई पूंजी की उत्पत्ति के लिए होता है 
तो इसका परिणाम पूजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है। निर्वाह क्षेत्र से हट कर 
ग्रधिक सल्या मे श्रमिक पू'जीवादी क्षेत्र की भोर झ्राकपित होते हैं । इससे पूंजीवादी 
प्रतिरेक मे और दृद्धि होती है तथा अतिरेक की अ्रधिकता पूजी-निर्माण की मात्रा 
को अधिक से अधिकतर करती जाती है । जब तक अतिरिक्त श्रम पूजीवादी क्षेत्र में 
रोजगार प्राप्त नही कर लेता, तब तक यह क्रम क्रियाशील रहता है । इस स्थिति को 
चित्र-3 मे दर्शाया गया है'-- 


चजित्र-3 





असम की माता 


जित्र-2 के समान 05->निर्वाह-मजदुरी श्रौर 077--पूंजोवादी-मजदूरी । 
॥#४ 0, -5प्रारम्मिक अतिरेक ([एाठे $घाए|ए७) । चूंकि इसका कुछ भाग पुन 
विनियोजित कर दिया जाता है, जिससे स्थायी पूंजी की मात्रा मे वृद्धि होती है भौर 
इसलिए उसकी सीमान्त उत्पादकता ४५2, स्तर तक बढ जाती है। इस दूसरी स्थिति 
मे अतिरेक व पूँगीवादी रोजगार दोनो अधिक हो जाते हैं। यह क्रम 2१५९; 
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252, तक तथा 7४३९३ से २१०, तक पग्रौर इसो प्रकार उस समय तक चलता 
रहता है, जब तक कि ग्रतिरिक्त श्रम की स्थिति रहती हैं । तन्मनीन्री 
(७) लेविस के मॉडल मे पूजी,_ प्रा्योगिक प्रगति तथा उत्पादकता के 
सम्बन्धो की विवेदना की गई है । पूजीवादी क्षेत्र के बाहर तकतीवी ज्ञान की प्रगति 
से मजदूरी का स्तर बढता है, परिणामस्वरूप पूजीवादी अतिरेक की मात्रा घटती 
है । किस्तु लेविस की यह मान्यता है कि पूंजीबादी क्षेत्र मे ज्ञान-वृद्धि व पुजी एक 
ही दिशा मे इस प्रकार कार्य करते हैं कि मजदूरी मे कोई वृद्धि नही होती है, बल्कि 
राष्ट्रीय श्राय मे लाभो का अनुपात अधिक हो जाता है ॥ नए तकनीकी ज्ञान के 
व्यावहारिक उपयोग के लिए नया विनियोग आवश्यक है । नया तकनीकी ज्ञान चाहे 
पूंजी को बचाने वाला हो, चाहे श्रम को, इसस उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित स्थिति में 
कोई प्रन्तर नही भ्राता है । लेविस के ऑॉडल में 'तकनीकी ज्ञान की बृद्धि ग्रौर 
उत्पादक-पूजी में बृद्धि' एक ही तत्त्व के रूप मे मान गए हैं। 
पूजी-निर्माण (८४एां6। ए0ाफाभ्वां00 ) 
लेविस ने पूजी-निर्माण के दो ज्लोतो का विवेचन किया है-- 
() लाभो द्वारा पूजी-निर्माण, और 
(2) मुद्रा पूर्ति भे वृद्धि द्वारा पूजी-निर्माण ॥ न्‍! 
बचत की बडी राशि लाभो से प्राप्त होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में 
राष्ट्रीय भ्राय मे बचत का अनुपात बढ रहा है तो हम उस अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध 
में निश्चित झूप से यह कह सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रीय झ्राय मे लाभो का झश वृद्धि 
पर है। समान भ्राय चाले दो देशों मे से जिस देश में लगानो की तुलना भे-लाभो का 
राष्ट्रीय आय में अश ग्रधिक होता है, वहाँ अपेक्षाकृत वितरण की विप्रभताएँ कम्र_ 
पाई जाएंगी तथा बचत की भाज्ना अधिक होगी । झ्राय की भ्रस़मानता यदि लगाने 
की तुलना मे लाभो का अश अधिक होने के कारण होती है तो यह स्थिति प्रूजी- 
निर्माण के भ्रधिक प्रनुकूल मानी जाती है । 
लव प्रतिष्ठापित मॉडल (]८०-०४७४४०३ ४०02) मे पूजी-तिर्माण केवल 
उपभोग्य वस्तुग्रो के उत्पादव क्षेत्र स्रे साथनों के स्थानान्वरण द्वाराही सम्भव 
है किन्तु लेदिस के मॉडल मे भूमि व पूजजी को वैकल्पिक उपभोगों मे से हंदाए बिना 
ही श्रम द्वारा पूजी-निर्माण सम्भव है तथा उपभोग्य वस्तुपो के उत्पादन की मात्रा 
को थिना कम किए ही पूंजी-निर्माण क्रिया जा सकता है। 
यदि किसी श्रथ्व्यवस्था मे पूंजी वा अभाव है, किन्तु कुछ साधन अप्रयुक्त 
अवस्था मे हैं, जिनके प्रयोग से पूजी-निर्माण किया जा सकता है तो यह पत्यस्त 
वाँछनीय है कि उतके प्रयोग के लिए अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण भी ग्रावश्यक हो तो 
किया जाना चाहिए । अतिरिक्त मुद्रा से किसी प्रकार की अन्य दूसरी वस्तुग्रो के 
उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है । जिस प्रकार लागो द्वारा पूँजी-विर्मोण से 
« कत्पादन व रोजगार में वृद्धि होती है, उसी ध्रकार साख द्वारा वित्तीयकरण मे भी 
| 
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रोजगार व उत्पादन के स्तर बढ़ते हैँ।लाभो द्वारा विभित पूंजी व साख द्वारा 
निमित पूजी का प्रस्तर उत्पादन पर प्रभाव के रूप मे वरिसिक्षित नहीं होता किन्तु 
कौमतो व ग्राय-वितरण पर इस ग्रस्तर का तत्काल प्रभाव होता है । 
लेविस वे मॉइल मे, प्रतिरिक्त श्रम से पूं जी-निर्माण की स्थिति मे, विशेषकर 
जब श्रम का भुगतान अतिरिक्त मुद्रा से जिया जाता है, मूल्य बढ जाते है, किन्तु 
उपभोग बह्तुओं पा उत्पादन स्थिर रहता है । रोजगार मे कार्यरत एवं श्रमिकों के 
बीच उपभोग वस्तुओं का पुन वितरण ( ए००500ण॥०१) ग्रवश्य होता है. किन्तु 
इस प्रक्रिया का ग्र्थ 'बलपूर्वक बचत" (एिण०८० इब्शा?8) के रूप मे नही लगाया 
जाना चाहिए। लेविस के मॉइल में नव-प्रतिष्ठापित मॉडल की आँति 'बलपूर्गक 
बचत' को स्थिति न होकर बलपूवक उपभोग वस्तुपरों के पुन वितरण की स्थिति 
भ्रवश्य विद्यमान है (परश्ा8० 5 8 णि०९0 ॥वाश्धाएणा 0 ००॥३०॥ए॥00, 
७७६ 7०५ (0००० ६४ए०४) । जैसे ही विनियोग बस्तुप्रो के कारण उत्पादन बढ़ने 
लगता है, उपभोग स्तर भी ऊँचा होने लगता है । लेविस के प्रनुसार मूल्यों में प्रसार 
की स्थिति केवल प्रल्पावधि के लिए रहती है जब तक कि प्रारम्भिक अवस्था में झाय 
तो बढ़ती है. विन्‍्तु उपभोग वस्तुप्रो का उत्पादन नही बढता, किन्तु थोडे समय 
बाद ज्यों ही पू'जीगत वस्तुएँ उपभोग वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर देती हैं. मूल्य 
गिरले प्रारम्भ हो जाते हैं। लेविस का तो मत इस सम्बन्ध मे यह कि “पूजी निर्माण 
के लिए मुद्रा प्रसार स्वव विनाशक होता है और इससे यह भी प्राशा की जा सकती 
है कि मूल्य चढ़कर उस स्तर से भी नीचे गिर सकते हैं जहाँ से उन्होने गिरना शुरू 
विया था ।” इस प्रकार ज्यो ज्यो पूजी-निर्माण होता है, उत्पादन और रोजगार में 
निरन्तर वृद्धि होती रहती है। परिणामस्वरूप लाभ बढते हैं, जिन्हें विनियोजित 
करके पुन पूंजी निर्माण को बढाया जा सकता है और ग्राथिक विकास का यह क्रम 
जारी रहता है। किसखु विकास की यह प्रक्रिया बर्द अर्थव्यवस्था में अनिरश्चित काल 
तक नही चल सकती । निम्नलिखित परिस्थितियों मे यह प्रक्रिया रुक जाती है--- 
(3) जब पूँजी निर्मासस क परिणामस्वरूप अतिरिक्त श्रम शेष नहीं रहता। 
(॥) पूंजीवादी विस्तार की तीज गति के कारण निर्वाह क्षेत्र की जनसख्या 
इतनी कम हो जाती है कि पूंजीवादी ब निर्वाह दोनी क्षेत्रों मे श्रम 
की सीमास्त उत्पादकता बढकर मजदूरी का स्तर ऊँचा कर देती है । 
(7) निर्वाह क्षेत्र वी अपेक्षा पू'जीवादी क्षेत्र का तीब् विस्तार,कपिमत पदार्थों 
के मूल्यों मे इतनी प्रथिक वृद्धि कर देता है कि व्यापार की शर्तें 
(व्याकरण 7730०) पूँजीवादी क्षेत्र के प्रतिकूल हो जाती हैं, 
परिणामस्वरूप, श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पडती है । 
(7४) निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन की नई तकतीको ने अपनाए जाने से पूँजीवादी 
क्षेत्र मे भी वास्तविक मजदूरी बढ जाती है । 
(४) पूंजीवादी क्षेत्र मे यदि श्रम आन्दोलन ऊँची मजदूरी प्राप्त करने मे 
सफल हो जाता है ॥ 
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उपरोक्त परिस्थितियों मे पूजीवादी म्रतिरेक पर विपरीत प्रभाव होता है । 
यदि अन्य देशो मे अतिरिक्त श्रम की स्थिति विद्यमाम हो तो पूजीवादी अपने अतिरेक 
को विपरीत प्रभाव से निम्नलिखित किसी एक विधि से बचा सकते हैं-- 

जब देश मे श्रम की ग्रवीमित पूर्ति की स्थिति समात्त हो जाती-है तो 
पूजीवादी अस्लीमित श्रम वाले अन्य देशो से सम्बन्ध बनाते है। वे थ्रमिकों का बड़े 
पैमाने पर आवास करते हैं या पूजी का निर्यात करने लगते हैं -- 

(3) अ्रमिको का बड़े पेमाने पर आवास (४०5५ िफांड्ाशां0ा )-- 
सेद्धान्दिक दृष्टि से यह सम्भव है कि कुशल श्रमिको का आवास (वएणाउह्ांथ0॥) 
देश के अकुशल श्रमिकों की मांग को घटा सकता है, क्स्तु व्यवहार में अत्यन्त कठिन 
है | श्रधिक सम्भावना इस बात की है कि इस प्रकार के आवास से नए विनियोगो 
और नए उद्योगो की स्म्भावनाएँ बढकर पूर्ति की तुलना में सभी प्रकार के श्रम की 
माँग में वृद्धि कर सकती है । 

(8), पूंजी का निर्यात करना (कुण्ड 02ए४)--दूसरा उपाय ऐसे 
देशों को पूजी का निर्यात करना है जहाँ जीवन निर्वाह मजदूरी के स्तर पर पर्याष्त 
मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध हो । इससे पूजी निर्यातक देश मे श्रम की माँग कम हो 
जाती है श्रौर मजदूरी की दर गिरने लगती है यद्यपि इसके परिणामस्वरूप मजदूरी 
का जीवन स्तर भ्रौर इस प्रकार वास्तविक मजदूरी बढ भी सकती है। 

श्रालोचनात्मक समीक्षा--प्रों लेविस की उपरोक्त विचारधारा वी निम्न 
आधारी पर आलोचना की जा सकती है-- 

(।) प्रो, लेविस के सिद्धाश्त का श्राघार अद्धं-विकप्तित देशों मे असीमित 
मात्रा में थ्रम की पूर्ति पर आधारित है किन्तु दक्षिण भ्रमेरिका और अफ्रीका के कई 
देशों में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित नही हैं । ग्रत इस सिद्धान्त का क्षेतर सीमित है । 

(४) लेविस के सिद्धान्त का आधार श्रद्धं-विकसित देशो मे उपलब्ध पर्याप्त 
प्रकुशल श्रम शक्ति है। उनके विचार से कुशल श्रमिकों का अभाव एक पस्थाई 
अवरोध उपस्थित करता है जिसे श्रमिक्रों के प्रशिक्षण प्रादि के द्वारा दूर किया जा 
सकता है। किन्तु वस्तुतः पर्याष्त मात्रा मे श्रम शक्ति के उचित प्रशिक्षण झादि में 
काफी समय लगता है श्ौर इस प्रकार कुशल श्रम शक्ति की कमी एक बडी कठिनाई 
उपस्थित करती है । 

(77) लेविस का उपरोक्त धिद्धास्त इस तथ्य पर ग्राघारित है कि इन प्रदान 
विकसित देशों मे पू'जोपति वर्ग और उपक्रम (शि/८ए752) पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
है किन्तु प्रधिकाँग भर्द्ध विकस्तित देशों मे इसवी कमी होती है । 

(४) इस सिद्धान्त के अनुसार पूजीपति वर्ग द्वारा लाभो को विनियोजित 
करते रहने से पूंजी मचय होता है। इसका प्राशय है कि यहाँ “बिनियोग ग्रुणक! 
(र८0मथा। )भरण।एक) क्रियाशील रहता है, किन्दु प्रद्धं-विकसित देशो के बारे 
में ऐसा नहीं कहा जा सकेता ! 
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(९) जेविस के विकास के इस द्वैध अवेब्यवस्था वाले प्रारूप (0४ 
8०णा०्णाए (००७५) मे कुल माँग(#88९8भ6 [वध] की समत्या पर घ्यान 
नही दिया गया है। इस सिद्धान्त से यह माना गया है क्रि पूजीवादी क्षेत्र मे जो कुछ 
उत्पादन किया जाता है उसका या तो इसी क्षेत्र मे उपभोग कर लिया जाता है या 
निर्यात कर दिया जाता है । किस्तु इससे निर्वाह क्षेत्र को वेचे जाने की सम्भावना है 
और यदि ऐसा होता है तो घिकास की प्रक्षिया पहले ही झुक सकती हैं । 

उपरोक्त दोपो के बावजूद भी लेविस के इस विक्रास-प्राहूप की यह विशेषता 
है कि इससे विकास प्रक्रिया को स्पष्ट रूप में म्मझाया गया है | इसमे स्पष्ट किया 
गया है क्रि पूंजी की कमी और श्रमिकों की बहुलता वाले भ्रद्धं-विक्सित देशी मे 
पूजी-मचय किस प्रकार होता है) इसके ग्रतिरिक्त इस सिद्धान्त के सदर्भ से किए 
गए 'साख प्रसार! (07०9/6 48007) जनसख्या वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय तथा वकनीकी 
प्रगति सम्बन्धी समस्याप्रो का भ्रध्ययन भी वास्तविकता लिए हुए है । 

हैरड-डोमर मॉडल 
(8 कद्माए०0-09०02४7 ७४०१४) 

हैरड प्रौर डोमर ने पूजी-सचय (09७७० /८०ण०फ्रौ४४०७) को झ्राथिक 
बूद्धि के अपने म।डलो मे निशग्यक चल (टाए०४। ५790८) के रूप म लिया है । 
पूंजी सचय को वे विनियोग का फलन मानते हैं तथा विनियोग की दो मूसिकाग्ों की 
विवेचना करते हैं--(8) विनियोग झाय का निमाण करता है, और (2) यह 
उत्पादन क्षमता (श007रशाए७ (०छथ८५५) मे वृद्धि करता है इन मॉइलो भे 
प्रमुख परिकल्पना यह है कि प्रारम्भ में श्राय का सतुलित स्तर यदि पूर्ण रोजगार के 
बिन्दु पर है तो प्रति वर्ष सतुलब के इस स्थायित्व को बनाएं रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि विनियोग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त क्रय शक्ति वी मात्रा इतनी होती 
चाहिए जो वितियोग द्वारा बढाए गए उत्पादन को खपाने (8७४०:७) के लिए 
पर्याप्त हो | यदि वास्‍्तविक आय बढती नही है, बल्कि स्थिर रहती है तो इस स्थिति 

के निम्नलिखित प्रभाव होगे--- 

([) नई पूजी अभ्रयुक्त रहेगी । 

(2) नई पूंजी का उपयोग पूर्व उत्पादित पुजी की लागत पर होगा । 

(3) नई पूंजी का श्रम के लिए प्रतिस्थापन क्रिया जाएगा । 

इस प्रक्लार यदि पूजी प्तचय के साथ श्ाय मे वृद्धि नही होती है तो इसका 
परिणाम यह होग। कि श्रम भौर पूंजी दोनो ही अप्रयुक्त (पश्०००एछ/०५९०) रहेगे । 
भरत विनियोग वस्तुप्रो की ग्रधिकता व बेरोजगार श्रम की स्थिति से अर्थव्यवस्था 
को मुक्त रखने के लिए आय से स्थायी व निरस्तर वृद्धि आवश्यक है । दूसरे शब्दों पे 
जिस समस्या का इन मॉडलो मे अध्ययत किया यमा है, वह यह है कि क्‍या कोई ऐसी 
स्थाई निरन्तर विकास-दर सम्भव है जो दोहरा पूर्ण रोजगार मापदण्ड (786 6०७७6 
(ए| ७॥१७(०१ण०श॥ञ शाएध्य7णा) की पूति करती है अर्थात्‌ जिसके कारण पूंजी व 
श्रम के लिए पूर्ण राजगार की स्थिति कायम रहती है | हैरड व डोमर के मॉडल 
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सप्तान लिष्कर्षों पर पहुँचते हैं, अत इनका मॉडल सुक्त रूप ले श्राधारभूत हैरड 
डोमर माइल (4० सिंधा70०0 00०णवा ४०१४) के नाम से जाना जाता है। 
इस मॉडल का सामान्य लक्ष्य, पूर्ण क्षमता सम्बन्धी स्टॉक वी शर्ते (छगा ए४एबलछ 
800०८ (०४०४०) तथा बचत/वितियोग सम्बन्धी बहाव की शर्ते (77०ज्न 
()0०काणा ग॑ $8ए॥8/7ए०5घपव्या) के साथ वस्तु-बाजार (20005 श॥०) 
मे सतुलन रखना तथा इसके साथ श्रम बाजार के सस्तुलन को सम्बद्ध करता है । 


मान्यताएँ (358पर7ए0ण5) 

हैरड डोमर मॉडल वी निम्नलिखित मान्यताएँ हैं-- 

, केवल एक प्रकार को वस्तु का उत्पादन होता है प्र्थाव्‌ कुल झाय प्रधवा 
उत्पादन एक समरूप प्रकृति ग्रथवा ग्राकृति का होता है (प०थो ॥00फ8 8 & 
0770 8६060 5 ग्राब्द्गराएरत6 ) । 

2 पू'जी के स्टाक तथा प्राय मे एक निश्चित तकमीकी सम्बन्ध ( 5०0 
॥6णाा00टट०9 ए४॥7णाश॥ए) होता है । 

3 श्राय में बचत का ग्रनुपात स्थिर रहता है ग्र्थात्‌ बचत की ग्रौसत प्रवृत्ति 
व सीमान्त प्रवृत्ति परस्पर समान होती है ग्रर्थात्‌ 8785-९४ पू'जी ग्रुणांकि 
((०्क४ (ए०८ग्रश्थ्ा।) स्थिर रहता है । 

4 विनियोग तथा उत्पादन क्षमता की उत्पत्ति के मध्य कोई विश्येप समयान्तर 
($९27रए७६ ८-9४) नही होता है । 

5. राष्ट्रीय उत्पादन के केवल दी ही उपयोग होते हैं-- 

(।) उपभोग ((०ण॥5०्रणाणा) 
(7) विनियाग ([0४अयाध्या।) 

6 केब्रल एक ही उत्पादव-कारक पर विचार होता है प्रर्थाव्‌ केवल पूजी 
का ही विवेचन किया जाता है । 

7 पूंजी का ह्ास नहीं होता है अर्थात्‌ पूजी के स्टॉक की जीवनावधि 
अनन्त होती है । 

8 श्रम शक्ति में एक स्थिर दर ((०7४47 798) से वृद्धि होती है तथा 
इस बढी हुई श्रम शक्ति के लिए वस्तु बाजार मे पूर्ण माँग रहती है । 

9 पूँजी व श्रम दोनो पे पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। 

9 विदेशी व्यापार नही होता है और न ही विश्ली प्रकार का राजबीय 
हस्तक्षेप होता है । 

] हैरड मॉडव मे बचत व वितियोग वास्तविक श्रथवा “एक्सपोस्ट' 
(87०४) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 

हैरड डोमर मॉडल को पूर्णत समझने के लिए हैरड व डोमर के मॉडलो का 
धृषकू-पूथक्‌ विवेचन प्रावश्यक है 
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हैरड-मॉडल (796 प्रघ70०0 ००७) 

हैरड मॉडल प्रतिष्ठापित सत्य $-+7 (वचत--विनियोग) के साथ प्रारम्म 
होता है । इसे हैरड निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यवत्त करते हैं-- 

6-5 

उपरोजत समीकरण इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि “विकास दर त्वरक 
शोर बचत की स्रीमास्त प्रवृत्ति का अनुपात होती है. श्रथवा वास्तविक बचत विनियोगो 
के बराबर होगी ।” झत 

एक्सपोस्ट (559०४) अर्थ भे वास्तविक विनियोग झ्रावश्यक रूप से प्राष्त 
बचत (८७7८० 95५08) के बराबर होता हैं : इस प्रकार 

5%४5८(१४-१'+) (0) 

प्राप्त विकास दर (8००॥2७0 ;४४ ० 870७॥) को निम्न प्रकार प्रस्तुत क्या णा 
सकता है-- 


65% - १. (2) 
प्मीकरण (3) के दोनों पक्षों को ८% से विभाजित करते हुए--- 
कक 

श्रौर इससे हम निम्न 00709 प्राप्त कर लेते हैं--- 
6्जल रे ण््‌ 6८%5७ 


(८ 

हैरड को यह मास्यता है कि एक्सपोस्ट बचे (7905: 580008) स्देव 
एक्सएम्टे पूर्ण रोजगार के स्तर (४५896 शि॥ €्गफ़र०४एथा। |९४८)) के बराबर 
होगी १ किन्तु विनियोजित को जाने वाली राशि स्वय मे इतनो पर्याप्त होनी चाहिए 
कि प्राप्त विकास-दर के कारण न तो पूंजी वा ग्रवाँछित सचय (ए॥97/80080 
80०८प्र0४(०॥) ही हो और न ही पूंजी के वर्तमान स्टॉक भे ही किसी प्रक्रार की 
कमी झ्राएं। यदि ग्रवाद्धित सचय होता है तो वास्तविक आय अपेक्षाकृत कम होगी 
भर बचत बाँछित स्तर से नीचे गिर जाएँगी, क्योकि उत्पादन में वृद्धि द्वारा समस्त 
बतंमान विनियोग राशि वा उपयोग नहीं हो सकेगा । पूँजी के भ्रवाँछित हास की 
स्थिति मे, बचत बाँछित स्तर से ग्धिक होगी और उत्पादक यह अ्रनुभव करने लगेंगे 
कि उत्पादन मे वृद्धि वे अनुपात मे, उन्होन पर्याप्त विनियोजन नही किया है । बिस्तु 
यदि हम यह मानते हैं कि 5,--5/ तो उत्पादको द्वारा किया जाने वाला विनियोजन 
उत्सादन मे वृद्धि की दृष्टि से उचित प्रमाणित होगा | इस औचित्य के कारण वे 
स्वरक ८; के अनुरूप विनियोजन करना च'हेगे,जो विनियोग की गत समानुपाती दर ८! 
(९४६ ९707"0072| 728 ८) के बराबर होगा, क्योंकि वे वास्तव मे प्राप्त 
विकास दर के बराबर भावी विकास दर को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए 
भावी वास्‍्तविक विकास दर आवश्यक विकास दर के रूप मे जारी रहेगी। इस 
प्रकार, जेब तक ८/--८, तब तक प्राप्त विकास दर (6) वाँछित विकास दर 
-(6० ० भेदभाव ता०जीा 9890८) के बराबर होगी ] इस सम्पूर्ण व्यवस्था 
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को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, ८:5८, तब 0--6० तथा सभी 
भ्रवेक्षाएं इसमे पूरी होती हैं । भ्रब 

6-._....?६+ 2५ प्रौर 6७--.. 2०४८? 
० 7: ५. पा 





जब 055७०, तब ७.779५ 
6-+0० होने पर, व्यवस्था इस प्रकार के विकास पथ से बघ जाती है 
जिससे उत्पादन में परिवर्तत की वास्तविक दर के फलते के रूप मे विनियोग सर्देव 
इत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्राप्त बचतो के बराबर होगा ! 
संतुलन की ग्रावश्यकतागो को पुन निम्ब प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 
2४ कि 5 
#? 87279 


2 5] 
5 ३ अिकम 
जो 6८-5४ अथवा अर डे है 





अब चूंकि नि बहू पूँती स्टॉक है, जो उत्पादन मे भ्रपेक्षित वृद्धि करो लिए 


आवश्यक है, अन्य शब्दों मे बाँछित विनियोग की यह बह राशि है, जो वर्तमान बचत 
के बराबर होनी चाहिए | इसलिए इसे हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
5 7 & 
कि कक बाई 4 
सन्तुलन मार्ग की सन्तुष्टि के लिए प्रावश्यक शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न 
विधियों (2977०४०॥०४) को निम्नलिखित सारणी मे स्पष्ट किया गया है । 
सारणी- सन्तुलव शर्तें (एण।फााएएण (०००७६) १ 











शत सरचनात्मक प्राचल वाँछित विकास दर 
( (०५०१॥800 ) (500शए/छ ए7ज्यागाशह78) (२९९७४८० 07090 २४९) 
+ 0६ 07 ७ ७४% 4 7.8 
छए छएश एछ # 0घफ क्र 
8& 07078 /8 
6) छाती हू 7 ४४ 4 005 020 
शैस्टॉ 
छः 
हे हे + ०-2 020 4 005 
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आधिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ 09 


सारणी-, पैनल ) मे, विकास दर या आय वृद्धिस0 05 प्रति अवधि प्ौर 
सीमान्त पूजी-प्रदा प्रनुपात--4 होने पर, इस विकास दर यो बनाएं रखने के 
लिए, बचत और विनियोग झावश्यक होगे55 20 / [7--4 (0 05)550*:20555 |] 
यदि इस राशि से कम या अविक बचत रहती हैं तो तरनुरूप ही प्राय मे बुद्धि की 
दर 5 | से अधिक अथवा कम रहेगी, परिणामस्वरूप, विनियोगो का पॉर्न 
ग्रनिवाये होगा और इस परिवर्तन के कारण विकास दर भी बदल जाएगी । 

पैनल 2 के अनुसार, यदि सरचनात्मक प्राचल (80प्र/ए व] एड्ाशएशंथ5) 


अर्थात्‌ बचत ( हि ) और सीमान्त पूजो प्रदा अनुपात ([ ) दिए हुए होते 





हैं तो विकास दर जश्ञाव हो जाती है (१ ० 655 द्रीच० 05) | इस विक्रास दर 


का स्थायी बने रहना प्राचलो के स्थायित्व (8080॥॥9) पर निर्मर करता है । 
पैतल 3 के अनुसार, यदि कोई भी दो चल (५४८४०८५) दिए हुए होते हैं, 


तो झ्रावश्यक तीसरा चल ज्ञात तिया जा सकता है। जैसे कुपयवा (विनियोग) 


ज्+ 20 तथा विकास दर्श -क्रि ०0 ) >+0 5 दिए हुए हैं । इनकी सहायता 


से तीसरा चल सीमान्त पूंजी प्रदा अनुपात ( 46 ) इस प्रकार ज्ञात किया गया 


है-+ “६554 


उपरोक्त सन्तुलन-पथ की पूर्णा रोजगार-पथ के रूप मे विवेचना इसलिए नहीं 
की गई है क्योकि यह मान्यता आवश्यक नही है कि केवल पुर्णो रोजमार की 
भ्रवस्थाश्रो के अ्रन्तगगंत ही स्थायो व निरन्तर विकास दर की विशेषतादं 
(?7०9४068) का स्वत सचालन सम्भव होता है। उदाहरणार्थ हिकक्‍स की 2 £& 
रेखा (सालजथा £ 5 ॥॥6) पुरणों रोजगार से पूर्व-स्थिति मे भी स्थायी विकास 
(80०909 87०ल्‍/॥) को दर्शाती है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के लिए प्रारम्भिक 
शर्ते (7708 ००70॥07) क्के रूप मे यह मान कर चलना आवश्यक है कि 
6>पूर्णं रोजगार के है, अथवा हैरड की शब्दावली मे यह कहा जानता चाहिए कि 
65-06, 0, का झ्लाशय स्वाभाविक विकास दर (पिश्घाथे 00ण0 8४)” 
से है । यह्‌ वह दर (७७ ० ४0५४०॥००) है जिसकी अ्रधिक्तम सीमा जनसख्या की 
बुद्धि और तकनीकी सुधारों पर आधारित होती है। इसे एक ग्रन्तिम उच्चतम 
विकास दर ((४॥708 0०ज्तते 88) के रूप मे भी परिभाषित किया जा सकता 
है जो 6 के अधिकतम औसत मूल्य की सीमा निर्धारित करती है। 05--0,,--0, 
सन्तुलन मार्ग के निर्धारण के लिए हमको न केवल स्वतन्त्र रूप से निर्धारित 5 और 
९ चलो के ही सयोग को लेना चाहिए बल्कि साथ ही यह भी निश्चित कर लेता 
चाहिए कि विकास की यह दर तथा वह दर जिससे श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, 


40 ब्राथिक विकास के सिद्धान्त 


परस्पर बरावर हैं। श्रम शक्ति की वृद्धि दर अधिकाँशत उत्पादन की वृद्धि से 
स्वतन्त्र होती है। इसका निर्धारण डमोपग्राफिक शक्तियों द्वारा होता है । 

ज्यामितीय विश्लेपण्य द्वारा इस स्थिति को और प्रधिक स्पष्ट किया जा 
सकता है। 


चित्न-4 


57 








ख् का 2. ४ ४ 
मॉडल का ज्यामितीय विश्लेषण 
((06€0०7शदवा0 #वा॥एश8 07 6 ॥०००)7२ 
चित्र-4 में ४; से 7, तक उत्पादन में परिवतन (/५ ?') प्रेरित (9070९0) 

वित्तियोग की 7, पर वाहतविक राशिज+7//-+७, (?,) होगी । विनियोग वी इस 
राशि से उत्पादित श्राय-5 7, होगी । पुत्र उत्पादन मे परिवतन6 7,- ४, ८२ 
8 73 से प्रेरित विनियोग की राशि //5२७५ (7) होगी। टूटी हुई विनियोग रेखा 
[028९० ]र८४एा९ए६ [0०) तथा 7-द्रक्ष के समानान्‍्तर ठोप्त रेखा का कटाव 
बिन्दु (0/67822000 9040!) उस झावश्यक्र विनियोग को प्रदर्शित करता है गो 
झ्राय बद्धि के कारण किया जा रहा है ( 46 , ॥70॥0465 ॥76 7९0ध/९0 ॥07९$४- 
गाल तीवा 5 ग[00णगरा8) । *यदि हम विनियोग गुणाक [क्‍एव्णालाा 
(०८९०१) भें किसी परिवतन के न होने की मान्यता लेते हैं तो वचत का 

*प्रदुपात जितना अधिक होगा उतनी ही ग्रविक वृद्धि दर उत्पादन श्रथत्रा आय मे 
होती चाहिए जिससे सन्तुलन के लिए पर्याप्त विनियोग प्रेरित हा सके । 2? (7० 
शाध्गैंश सा जराएए०एध07 ० इ३शच85. 5 छा्थाटए हाफ धीह ॥38 0 
0९३56 ॥॥ ०प्राएण फट [0 प्राव0०७ 5प्रीएाढ74 ॥7:४नए दा) 09 एबागयलाय 
ए्रतुणाएाए, बी ७७ 45506 00 शीक्षाइ८ ॥ [6 7५९५ ए०८ीटाट्ए) 


मं शाण है ठ2०सलत 6 क्ायबाड़ाड जी ए९०आ 5097 क०तथ5 88४ 42, 
860१, 4952 एए 594 595 
2. एछ0ं ए 26 


॥। 


आधिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ !!] 


सारणी-2 मे उन विभिन्न विकाप्त दरो को दर्शाया गया है जो $ और ० 
($--बचत की सीमास्त प्रवृत्ति और 2८-पूजी-प्रदा अनुपात) के विभिन्न सयोगो 
(एशीनला। 0०एव7०७) पर आवश्यक होती हैं । 

सारणी-2. भिन्न शर्तों के भ्रन्तमेत आवश्यक विकास दरी 
[एव्पुपाल्त छ0ण रिकच४ पराेश फिशिका (०ए्रक।0005) 











८ 
$ डर ॥] हि] १0 
9 0 0 0 0 
00 020 0]0. 0025 00 
020 040 020. 005 9 02 





यदि 8-८ १0 प्रौर ८5-०३ हो तो 0-5 20 होगी, किन्तु &--*20 होने 
पर 6 (6 -+ 20) को स्थिर रखने के लिए ८ को के से बढाकर ! किया जाना 
आवश्यक होगा । परन्तु यदि हमको सारणी का विश्लेषण उत्पादन में श्रावश्यक 
वृद्धिनदर के रूप मे करना है, तो बचत का अनुपात 0 के दिए हुए होने पर, 
पूजी-प्रदा-अनुपात में ऊँ की कमी, श्र्थात्‌ | से क होते की स्थिति में, सस्तुलन 
कायम रखने के लिए विकास दर में 200 प्रतिशत वृद्धि श्रावश्यक होती है। प्र्थात 
किसी दी हुई प्रौपत बचत प्रवृत्ति (475) का त्वरक गुर्णाक (8००९९०णाणी 
(०८ह०४९४०६) जितना कम होगा, उतना ही प्रधिक पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए 
रखते के लिए पर्माप्त विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से विकास-दर को ऊंचा 
रखना होगा । इसके अतिरिक्त, जैसा कि सारणी मे प्रदर्शित क्या गया है, जितना 
ऊँचा गुणांक (८) होगा, उत्पादन मे वृद्धि दर उत्तती कम होगी---यथा जब ८++3५ 
तब 0-८ 40 है गौर जब (४--0 है तब 0-+ 02 है। उदाहरणार्थ, विनियोग 
फलन जितना अ्रधिक लेटा हुआ (0]9७/७7) है, उतना ही ग्रन्तर ९ के स्तरों में 

पाया जाता है, बशर्ते कि, ७->7 हो । 

डोमर मॉडल 
(पर 0 गान 'श०००) 

हैरड के मॉडल को सरलता से डोमर के मॉडल से परिवर्तित किया जा 
सकता है | दोनी के ही मॉडल यह प्रतिपादित करते हैं कि पूरप्ते रोजगार को बनाए 
रखने के लिए, पूर्ण रोजगार के स्तर वाली आय से प्राप्त वाँछित बचत की राशि 
बाँछित विनियोगो के बराबर होनीं चाहिए । डोमर मॉड्ल का मूल प्रश्त यह है 
कि बढते हुए पू'जी संचय से प्रतिफलित बढती हुई उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग 
करने के लिए किस दर से अथेव्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए ? इसके 
विपरीत हैरड मॉडल मे अन्ततनिहित प्रश्न इस प्रकार है कि श्रयेव्यवस्था मे किस दर 


3. क्रो 4 डक्राफरशडता. १0च्रगडागार ए022८९5 2ए8989', 507४6: 
े 9 0 (0फ7/श7फ०था/ 
8&०%0०णाए5, घर. 8 हा॥ (६6 ), &४&-उचा6ड, 9 362 | 


ञ्ड 


| 
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से वृद्धि होनी चाहिए कि विनियोजक विनियोजन को अपनी वर्तमान दर को जारी 

रखने में पोचित्य का अनुभव करें। डोमर जहाँ बदलती हुई उत्पादन-क्षमता के 

तकनीकी प्रभाव से सम्बन्ध रखते हैं, वहाँ हैरड अपने को भूलत विनियोग निर्खयों 

पर केनिद्रत रखते है 

मॉडल की विवेचना (7शछालंशाठता 006 ]/००6) 

उक्त मॉडल मे-- 

0755उत्पादन क्षमता में वृद्धि + नए वितियोगर की राशि । सामान्यत ० का सूल्य 

विनियोग के मूल्य से भिन्‍त होगा क्योक्रि नई उत्पादत-क्षमता के एक झश 
के लिए वर्तमान सुविधाएँ (55008 4800०8) उत्तरदायी होती हैं। इस 
प्रका र-- 

0 प्रवंव्यवस्था की उत्पादन सम्भावना! (क7020९0४४ 720/28087) 
2 में परिवर्तन से गुणाक द्वारा कुल मांग (स88/०20४ तैश॥9॥0) में 
परिवतेन होता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 


25८ हज 0, 


जहाँ छः गुणक, /५7--विनियोग में परिवर्तन, (५ /5-माँग में वृद्धि, 


5-वबचत की सीमान्त प्रवृत्ति या ॥2.5 विनियोग में परिवतन तथा साथ ही, 
उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि उत्पन्न करता है, जिसे 70 से दर्शाया जाता है। व्यवस्था 
में उत्पादत-क्षमता मे न आधिक्य की स्थिति रहे और न न्यूतता की, इसके लिए कुल 
माँग व कुल पृतति की सापेक्ष वृद्धि दरें, स्थिर रहनी चाहिए । श्रत यह झ्ावश्यक 
है क्-- 


है 
शव द्वाएणा 


उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षो को & से गुणा करते हुए श्रोर 7 से 
विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम होगा-- 
नल ब्च्ण्७ 

इस समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्णो क्षमता के उपयोग का सतुलन मार्ग तभी 

बना रह सकता है, जबकि विनियोग मे सापेक्ष परिवतंन की दर विनियोग की उत्पादकता 


दर के बरावर रहती है | यदि यह दर कम है प्र्थात्‌ जब ल्र्रदगड परिणाम 


भ्रतिरिक्त क्षमता की उत्पत्ति होगा। आय का वर्तमान पर्याष्त स्तर कल गौर भी 
अधिक आय के स्तर की ग्रावश्यकता पैदा करेगा। प्र्थव्यवस्था के निधि गति से 
ऊलते रहने के लिए विनियोग दर का तीव्र गति से निरतर बढते रहना ग्रावश्यक 


होगा । 
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मॉडल का गण्तीय उदाहरण 
(ाग्रलांण्यं ऐंड॥7एॉ० ण 6 /०१९०)१ 


यदि हम यह मानते हैं कि 3::0*25 श्रौर 6550-0 तो $ 0 के नए 
विनियोग से $ । के बरावर नयी उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है । निम्नलिखित 
सारणी में /->। अ्रवधि से सतुलन की स्थिति प्रारम्भ करते हुए, हम देखते है कि 
यदि विनियोग मे 6755-:2 5% की वांछित दर से वृद्धि होती है तो प्रत्येक प्रवधि मे 
उत्पादन क्षमता की वृद्धि को पूर्ण उपयोग में रखने के लिए, ग्राय में जो परिवर्तन 
होता है, वह पर्याप्त होगा। दूसरी अवधि में पू'जी का स्टॉक 400 (0:025)55$0 
से बहता है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता मे 0(0'0) --। की वृद्धि होती है ॥ 
#ल्‍>52 भ्रवधि मे 25% को दर से विनियोग बढकर 0-25 हो जाता है। इस 
बिनियोग से वास्तविक माँग मे जो वृद्धि होगी, वह बढी हुई क्षमता के पूर्ण उपयोग 
के लिए प्रावश्यक है, विन्तु इस प्रक्रिया के क्रम मे /:>3 ग्रवधि में पू'जी का स्टॉक 
बढकर 420 25 हो जाता है तथा उत्पादन-क्षमता *025 से बढ जाती है । इस 
बढी हुई उत्पादन-क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए विनियोग 2:5% की दर से बढ़कर 
0:506 हो जाएगा। इस प्रकार जब तक विनियोग मे वांछित दर से वृद्धि जारी 
रहती है, पूर्ण क्षमता वाला पथ सतुलित बना रहता है (70० 9] ८899०४५ कफ 
$ ॥97(80९6 83 ॥008 8$ 0५९5:7आ7 ॥८९८७$ 0808 ३६ (8 ए९0णा९१ 72॥8). 


सारणी के पैनल 8 में विनियोग स्थिर रहता है । इस स्थिति में हम यह 
देखते हैं कि प्रत्येक श्रवधि मे उत्पादन क्षमता (005०४ ९७9०७०॥५) और वास्तविक 
माँग (0०७४) 007800) का अस्वर बढता जाता है। यह स्थिति डोमर के मूल 
हृष्टिकोण को इन शब्दों में स्पष्ट करती है, ' जब प्रत्येक अवधि से विनियोग और 
आप स्थिर रहते हैं, दद क्षमता निरतर बढतो जाती है । इस क्रम भे एक ऐसा बिन्दु 
आ पहुँचेगा जिस पर साहसियो की भपेक्षित प्रत्याशाओ्रों (80ध००६007$) के पूरा 
न होने पर, विनियोग में गिरावट की प्रवृत्ति प्रारभ्भ होने लगती है। इस प्रकार 
विकास क्रम की समाप्ति विनियोगो मे गिरावट खाने के लिए पर्याप्त है (पप5 8 
९७४५४॥०॥ रण हाएज़)॥ ॥8 5परशिष्दय ६० ०७७६० 4 06०7७) 7? 

पैनल ९ के अनुसार विनियोग में वृद्धि की धीमी दर से उत्पादन क्षमता से 
प्रतिरेक की स्थिति उत्पन्न होती है; पूति और माँग मे ग्रस्तर स्पष्ट होता जाता है, 
बयोकि विनियोग मे 2:524 के स्थान पर केवल % से ही वृद्धि होती है । 


3.. (क्वबाश 4्॑ंध॑ं०० * कउला० एएजाणाए प्र॥००7०७, 9 56 
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डोमर मॉडल की स्थितियाँ ([॥8 0०॥/ (०पैश (0000७) 7 











४ पूजीका क्षमता-उत्पादन माँग उपभीग विनियोग 
स्टॉक (एकल (एच्काह00).. (एएप्जशा-.. [९४६ 
ईट8फाप्यी.. 0घरफण्णे प्राफ़ाणय)... ग्रादया) 
5600) पूर्ति (8फुड्ार) 

पंचच & 

| 400 40 40 30 0 

2. 40 3 4 30 75 ]0 25 

3. 420*25 42 025 42025 3]$8 0506 

पेनल हि 

३. 400 40 +0 30 70 

40 4 40 30 ]0 

3. 420 42 40 30 30 

दैनल ९ 

4. 400 40 40 30 80 

2. 4389 44 404 303 30व 

3. 420] 42 07 40 8 306 ]02 








डोमर-मॉडल के सतुलन-मार्ण को निम्द चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा 
सकता है-- 


चित्र 5 


807 





ड़ 





20 है #३ २३ 


वित्र-5 से 2, शोर 5. का कटाब विख्दु ([रध३००क्‍07 907) प्राय का 
पूएुँ प्पवा स्तर (06 ००ए॒३था३ ८४६१ 030८०क८) प्रदर्शित करता है ॥ इसके 


3. के शान ०ए का; पण्गव्व पि०्फ डाडामेब्३ छतछल- के ना, 9 ?ण 
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अतिरिक्त, टूटी हुई लम्बबत्‌ रेखा (706 एथधत८श 62श८व ॥76) ॥, विनियोग के 
परिणामस्वरूप 5,020 मात्रा से बढी हुई उतल्ाइननक्षमता को प्रदर्शित करती है । 
उत्पादत क्षमता मे इस वृद्धि के कारण ग्राय में भी इसी दर से वृद्धि श्रावश्यक हो 
जाती है। जब विनियोग 79 से बइकर 7, हो जाता है तब जिस दर से झाय बढ्टो 
है, उससे 2, 5, पर नया सतुलन स्थापित हो जाता है। इस नए सतलन पर श्राय 


वृद्धि की सीमा &,7, हो जाती है तथा विनियोग राशि में भी वांछित परिवर्तन 
ग्रावश्यक हो जाता है । 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि--- 

॥ क्षपता ग्ुणाँत्न (0४ए७2०/५ ८००८विलथा) जितना कम होता है प्रथवा 
क्षमता रेखा (९४७००७/४ ॥॥00) का ढाल जितना अधिक ($८ध्एथ) होता हैं, 
विनियोग मात्रा मे उतना ही कम परिवतन ग्रावश्यक होता हैं । 

2. किसी दिए हुए क्षमता युणाँक पर, वचत रेखा जितागी ढालू होगी जितनी 
भ्रधवा जितनी घधिक बचत की सोमान्त प्रवृत्ति होगी, विनियोग राशि उतदों ही 
अधिक सतुलन बनाए रखने के लिए प्रावश्यक होगी | 

3 जिस प्रकार हैरड मॉडल मे जब एक बार प्ररंव्यवस्था संतुलन के भाग 
से हट जाती है तब बचत फलन धौर विनियोग फलव में परिवतन के मध्य नीति- 
विकल्प (९०॥०५ (॥०।९९७) रहते हैं, किन्तु डोमर मॉडल हमको ० तत्व के रूप मं 
बिनियोग के लिए तकनीकी आधार के प्रति सतक करता है । 
दोनो मॉडल में परस्पर सम्बन्ध 
(२८]४॥०४ 0४9७६७॥७ (ए० १४००6८४$) 


डोमर मॉडल मे 
87 2 
न्ज्न न का (कचएवणकाव (माँग) 
हक ह 
न्ज्रेड ०४7 5 50799 (पति) 
झौर -फ्ि नत कार के 0; (रिव्युपाल्त 00090 २४४] 


इस प्रकार के सतुलन मार्ग मे 5--/ होता है । यदि 7 से ७ अधिक या कम होता है 
तो इसक परिणामस्वरूप आवश्यक स्तर से कम अथवा अधिक उत्पादन क्षमता की 
स्थिति उत्पन्न हरे जाती है अचवा विशियोग दर बहुत आधिक अथवा बहुत कम रहती 
है। डोमर साह॒स्षियो को कोई ऐसा व्यवहार करन का सुझाव प्रस्तुत नही करते हैं, 
जो उनके लिए विनियोग की मात्रा के उचित परिवर्तन की निश्चयात्मकृता का भ्राघार 
बनता हो । वे केवल उस राशि का उल्लेख करते हैं जिससे विनियोग की मात्रा मे 
वृद्धि होनी चाहिए । 
हैरड मॉडल मे-- 
कि बन ह (५) न्ञ्ध्णथात (साँग) 
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४ 5 हर 
बे च्त्ठ च््णएा (पूर्ति) 
और ्टर दा दे नतण, (भधाशांध्व छञ९ ० 00णा) 
/ 


इस प्रकार के संतुलन मे 3-5 7-८५, यदि 7२ है तो साहसी अपने गत 
विनियोग विछोंग्रो पर अयतुष्ठ होते है इसलिए विनियोय को बढ़ाना या घढाना 
चाहते हैं । हैरद साहुसियों के लिए. इस प्रकार के प्राचरख झयवा कारये करन की 
प्ररणा प्रस्तुत करते हैं, जिसके करने पर विकास वीं उचित दर जारी रहती है घोर 
विकास की इप्त दर के फलस्वरूप विनियोग में उचित परिवतंन स्वत. प्रेरित होता है, 
जबकि डोमर मॉडल में विनियोग की उचित राशि एक बाह्य चलन या तेत्व 
(ह#0हआार0प8 ए0907९ ठा प्रट्शाथव(] के रूप में प्रयुक्त होती है । 
दोनों के संतुलन मार्गों को परस्पर सम्बन्धित करते हुए हम यह पाते हैं कि 
डोप्र-मॉडल की निरतर बदलती हुई उत्पादन-क्षमता, प्रेरित विनियोग की उचित 
राशि का परिणाम होती है, प्रयाव 
हा 
पग्रौर विकास की वहू दर भी जो क्षमता को वहत करती है, साहप्तियों के गत निशोयी 
के औचित्य को प्रमाशित करती है, अर्थात्‌ 
6. +< 6, >> & 
मॉइल को श्रद्धा विकसित क्षेत्रों के लिए व्यावहारिकता 
(#्राध्याआरए ए 796 /॥०0९४ ॥0 ए005) 
प्रथम, मॉडल म॑ अस्थायित्व”' (]95:80079) की समस्या वास्तव में 
झ्रद्ध विकसित देशो की नही बल्कि विक्रसित देशों की समस्या है । प्रद्ध -विकसितत 
देशों की समस्या स्वयं “ग्राथिक वृद्धि (07०४0) है । 
द्वितीय, इस मॉडल में 'सेह्यूलर स्टेगनेशन! ($८८ए४ए 8/4ह8॥9070) की 
विवेचता वी गई है, जो कम आय वाले देशों क्री विशेषताप्रो के भ्रन्तर्गंत नहीं 
आता है । 
इसके अतिरिक्त ये प्रयुक्त चल अधेव्यवस्वथा के समब्दि स्वरूप को 
दर्शाते हैं। समूहों (&287०8365) के आधार पर निर्मित मॉडल क्षेत्रों के मध्य 
अ्रस्त सम्बन्दों को प्रर्दाधित नेही कर सकता है इसलिए अरद्ध विकृत्तित देशों की 
ग्रवे आ्यवस्याग्रों पे विकास जस्य-्स रचनात्मक परिवतनों को प्रह्दुतत करने घ अ्रनुप्सुक्त 
होता है । 
अधिकाँशत ये मॉडल पान्यताग्रों एवं &0879ण०॥०ा$ पर प्राधारित हैं, 
इस्नलिए यथार्थता से दूर है ॥ 
उत्पादन कलन को स्थिर माना गया है, इसलिए उत्पादन-कारकों से परह्पर 
घतिस्वापन के लिए इन मॉडलो मे कोई स्थान नहीं है ॥ 
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यद्यपि अद्धों-विकैेस्ित अर्थव्यवस्थाओ के लिए इत मॉडलो की व्यावहारिकता 
बहुन कम है, तथापि कुल मिलाकर झाय, विनियोग और बचत के लक्ष्यो के सम्बस्ध 
में एक उचित जानकारी प्रदान करने मे बडे उपयोगी है। साथ ही इन लक्ष्यों की 
पारस्परिक ग्नुरुनता (007४० ०9४) के परीक्षण हेतु भी ये मॉडल उपवुक्त 
समभे जाते हैं। कम झ्राय वाले देश मुद्रा-प्रसार के भ्रति बडे 575:८०0! होते हैं, 
इस तथ्य की विवेचना भी इन मॉडलो मे की गई हैं । इत देशो में विनियोग-दर मे 
अल्प वृद्धि के परिणाम अधवा प्रभाव अत्यधिक तीब्र होते हैं, क्योकि प्रारस्मिक 
विनियोग दर एवं विकास-दर बहुत निम्न होती है । इस तथ्य का प्रतिगदत भी इन 
मॉडलो मे समुचित रूप से क्या गया है । इस प्रकार, मूलत विकप्ित प्रथव्यवस्थाग्रो 
से सम्बन्धित होते हुए भी हैरड डोमर मॉडल की अद्धं-विकसित शर्थ-व्यवस्थाम्रो के 
लिए उपयोगिता है । 
हिक्‍स द्वारा हैरड-मॉडल की समालोचना 
(पसालर४४ एणाप्राब्राड 07 पसिल्ञा06 
पजएछ6 ६९० 0शशत्ाा05) 

प्रो हिक्स के शब्दों मे, “किसी ऐसी प्रथव्यवस्था की क्रियाप्रो को, जिसमे 
सम्पूर्ण विनियोजन प्रेरित विनियोजन होता है, समझता एक दिलचस्प स्थिति है ।” 
प्रो हिक्स ने हैरड डोमर मांडलो की निम्नलिखित समालोचनाएँ प्रस्तुत की है-- 

[ पूंजी की समरूपता (प्ल०णा०९४९णा७ ०0 ९४9॥७)) की मान्यता 
अनावश्यक है । यदि हम इसे मान भी ले तब भी #.-+#. (&,>न्पूजी वा 
प्रारम्भिक स्टॉक और &.*- पूजी का वान््धित स्टॉक) स्टॉक सतुलन की पर्याप्त 
शर्ते न होऋर, केवल एक आवश्यक शर्त है, क्योकि योग (/887282/58) समान 
हो सकते हैं, किन्तु कुछ पू जियो के वोस्तविक स्टॉक का कुछ प्थवा सभी उद्योगों 
मे बाँछ्धित स्तर से प्रधिक तथा कुछ अन्य उद्योगों मे वाँछित स्तर से कम होना सभव है। 

2 प्रति अवधि भ बचत गुणाँक (5) को स्थिर मानना भी तके-युक्त नही 
है | मॉडल के बीजगणितीय स्वरूप मे यह श्रस्तनिहित है कि ग्रवधि के प्रारम्भ व भ्रत 
में पूजी-अदा पनुपात वही रहता है, किस्तु सामान्यतः वांछित पूजी-उत्पादन पर 
प्राश्नित रहवा ग्रावश्यक नही है । 

3 हैरड की 0., (9४8997/00 ए४॥2 ०७ 07090) सलुलन-मार्ग के 
निर्धोरण के लिए पर्याप्त नहीं है। 6८5--५ केवल एक बहाव शर्त ([०ए 
(०१0॥७०॥) है, क्पोकि हैरड मॉडल में पूजी का कोई ऐसा भाग नही है जो स्वत 
निर्धारित होता हो, इसलिए एक निर्णायक्र संतुलन-पथ के लिए कुछ अधिक 
सरलीकरण (प्राए/॥९840०॥) की आवश्यकता है ! 

4 हैरड मॉडल को अधिक अ्रयेयुक्त बनाने हेतु यह शर्ते श्रावश्यक है कि 
€7>४ (६--पूजी-प्रदा अनुषात और 5->>बचत गुर्णाक) यदि विचाराधीन 
अवधि केवल एक माह है, ८९ काफ़ी बडा होना चाहिए, किन्तु यदि अवधि दीधे 
हो तो यह शर्ते ८”>#& बहुत कम सन्लुष्ट हो सकेगी। परन्तु यह स्पष्द है 
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कि ८7४ को शर्ते मॉडल में ब्रावश्यक है।यह महृत्त्वपूर्ों विचार है, क्योकि 
“रड मॉडल की अस्थायित्वता (27४29४/79) सम्बन्धी केन्द्रीय स्थिति! इसी पर 
* मर करती है । 

5. झाय के साथ-साथ बचत मे वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्रकद करने का अन्य 
दिकल्प उपभोग विलम्बनों ((०एा$प्रणफ्ताणा 885) के माध्यम द्वारा हो सकता 
है ॥ प्रत: यदि हम इस मास्यता को छोड दें कि वांछित पूजीगत़ भ्रवधि के उत्पादन 
प्र निर्भर करती है तब भी “अस्यायित्वता” ([75789॥9) के प्रमाण पर कोई 
7हरा प्रभाव नही होगा । 

6. हैरड ने 6, (र४ए०० (57०फक 7२४४४) की परिकल्पना विकास की 
$ सी उच्च-दर के रूप में की है, जिसकी ग्रधिकततम सीमा निर्धारण श्रमन्पूर्ति की 
उच्चतम सीमा (0) करती है । हैरड के श्रनुसार श्रम-पूर्ति की इस सीमा 
के उपरान्त उत्पादन का विस्तार झागे नहीं हो सकेगा, बल्कि उत्पादन में कमी की 
प्रवृत्ति पैदा होगी, किन्तु यह आवश्यक नही है । वास्तव से, श्रम-पूर्ति की अधिवतम 
सीमा के आरा जाने के पश्चात्‌, पूजी-प्रदा अनुपात बढ़ने लगेगा ग्रोर श्रम के रोजगार 
में बुद्धि न होने को ह्थिलि मे भी उत्पददन का विस्तार जारी रह सकता है। श्रम-पूर्ति 
के स्थिर रहते हुए पूंजी की मात्रा मे वृद्धि द्वारा उत्पादन का विस्तार करिए जाते की 
सम्भावना पर नव-प्रतिष्ठापित प्रशास्तियों (ी4९०-०।४४४८७| 8९0॥00॥88) हारा 
विचार किया गया है। इस सम्बन्ध मे केलडोर (800) का नाम उल्लेखनीय है । 
जॉन रॉबिनसन द्वारा समालोचता 

(0 एक: 097 उठ्ाय ए०0छ97507)7 

] जॉन रॉबितसत का 6 व्ल्फ्रके सम्बन्ध मे मत है कि पूजी से प्राप्त लाभ 
(7) 5 गौर 7 को प्रभावित करता है। ग्रत. विभिन्न लाभ-दरो की स्थिति भें 
विकास-दर कोई एक न होकर अनेक हो सकती है । 
एक विकास-दर के स्थात पर विभिन्न साभ-दरो के श्रनुहूप अ्नेकः विकास-दरों 
फी सम्भावना का उत्तर देते हुए हैरड मे कहा हैं कि यद्यवि एक गतिशील सर्तुलन 
की अवस्था में (70 4 डक 0 70976 सिवुणफफ्श ) एक से प्रधिक 
लाभ-दरो की सम्भावना को प्रस्वीकारा नहीं जा सकता है, तथापि हैरड इसे एक 
असामान्य स्थिति मानते हैं । 

2. जॉन रॉबिनसव के अनुसार पूरी भ्रवधि के दौरान स्थिर रहने दात्ी 


विकास-दर प्र्थाव्‌ ७+5-.क होती है । हैरड के अनुवार इसका तात्यय है कि 


सीमात्त पूजी-अदा भझनुवात, श्रथ॑व्यवस्था मे ओसत पूजी-अदा अनुपात के समान 
होता है किन्तु हैरड इस मान्यता को ग्रसगठ मानते हुए, रॉब्निततन को विक्ञास-दर 


3. उन डठशाउमा ; /मब्राएणत. कीट पछटणाज 00०. शेट्वाडा,. 56090. 4970, 
अण इ०005 0 पञआ 
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॥/ 
१० 0चन्‍नू की अवधारणा को अस्वीरार करते हैं 


3 तीसरी घ्लालोचना है कि हँरड मॉडल में यह मान्यता ली गई है कि 
सम्पूर्ण शुद्ध लाभ परिवारों में वितरित होता है /' बिम्तु इस भ्रालोचना वा उत्तर 
देते हुए हैरड का मत है कि अपने मॉडल मे उन्होने इस प्रकार की मान्यता की कही 
भी किसी प्रकार से कल्पना नही की हूँ । 
निष्कर्ष ((070000807) 

हैरड-डोमर मॉडल के विश्लेपण का सारांश निम्न प्रकार ग्रस्तुत किया जा 
सकता हैं--- 

।. स्थायी व निरन्तर विकास की समस्या में विनियोजन की भूमिका 
केन्द्रीय होती है । 

2. बढी हुई उत्पादन क्षमता के परिणामस्वरूप ग्रधिक उत्पादन भ्रथवा 
अधिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सबती है | यह स्थिति प्राय के व्यवहार पर 
निर्भर करती है । 

3 प्राय के व्यवहार के लिए ऐसी शर्तों की कल्पना की जा सकती है, जिनके 
अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम रखा जाना सम्भव है । 

4 डोमर के ग्रनुतार सन्तुलन-विकास-दर गुणक के झाकार तथा मए 
विनियोग की उत्पादकता पर निर्मर करती है । यह बचत बी भवृत्ति गुणा त्वरक के 
विलोम के बराबर होती है । श्रत यदि पूर्ण रोजगार को बताए रखना है तो सचप्र 
वपाज-दर से आय में वृद्धि होता ग्रावश्यक है । 

5 व्यापार चकओ को स्थायी झआाधिक बृद्धि के माय मे एक विचलन के रूप 
में बिचारा गया है । 

महालनोबिस मॉडल 
(॥%४ शमग्राशाशाणां5 श०१७) 

महालनोबिसत मॉडल विक्रास-नियोजन (08४९०७97707(-फ गाए) बा 
एक चार क्षेत्रीय अर्थभिति मॉडल (है ०िएा 8९८७० 500707७7० )ै००४) है । 
मॉडल का निर्माण अर्थम्रति की सकाय प्रणात्री (0970४009-85श०७) द्वारा 

किया गया है। मॉडन में कुछ सोमा दशाप्रो ि०ए्र०॥9-0070॥7005) तथा 
सरचनात्मक प्राचल (87पणण/] ९9८९७) व साथ ही कुछ साधव-चलो 
(६ए7०६॥(-पशा&085) एवं लक्ष्य-चलो (8०-५४४790/०9) के एक समूह 
का प्रयोग क्या गया हैँ । भारतीय श्र्थव्यवस्था को चार क्षेत्रों मे विभाजित किया 
जा सकता है. [) विनियोग वस्तु क्षेत्र (08 ॥9ए6न#गध्या 00045 32४०7), 
(2) फैक्टरी उपभोक्ता वस्तु क्षेव (96 स्लणज एणशाआफादा 09005 5६०४०), 
(3) लघु-इकाई उत्पादन क्षेत्र अथवा घरेलू उद्योग क्षेत्र (502) एज वार०0एट/०7 
डि2०० ण लि०॥5४-8०)6 [065709 3च्छ०), तथा (4). ैवा उत्ादन क्षेत्र 
(78 8%#0 0704ए९ए६४ $2908७ । इन क्षेत्रों के लिए च्मश 2,0,० ८, 
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चिक्नो (59700) को प्रयोग से लिया गयाहूँ । झ्राय-निर्माण (स0007० 
स0778000), रोजयार-बुद्धि (#एफा०एफथ्ण ठकाध्आा०ए०) तथा बचत व 
बिनियोग की विधि (॥06 ?शएशण ० $2शाएह३ शात [॥एट्/एध्ा) को ह/ से 
इत क्षेत्रों मे परस्पर सरचनात्मक सम्बन्धों (छापलणा॥) 8७७॥075) को देखा गया 
हैं। महालनोबिस के इस चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल का निर्माण सब !955 
में हुआ | इससे पूर्व 952 में महालनोबिंस में एक क्षेत्रीय मॉडल तथा 953 में 
पूँजीगत बस्तु क्षेत्र तथा उपभोग वस्तु क्षेत्र वाले छिक्षेत्रीय मॉडल की सघरचना की थी। 


परिकल्पना (79०ध८आं४) 

प्रस्तुत मॉडल में देश में अनुमानित 5,600 करोड की धनराशि से द्वितीय 
पचवर्षीय योजना की अवधि में 5% वापिक विकास-दर (5% ४0708) छ0ए/ 
838) व ]4 मित्रियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की उपत्ब्धिषी 
' रिक॒त्पना की गई हें । अनुमानित धन-राशि को अ्रथंव्यवस्था के चारो श्षेत्रो में 
से प्रकार वितरित करने कॉ प्रयास क्रिया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में जब्य राष्ट्रीय 
* य की वाधिक बृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का योग क्रमश 5% तथा ]] मिलियन 

तिरिक्त व्यक्ति हो सकें । इसी लिए इस मॉडल को ग्राथिक विक्रास के मॉडल के 

5थाव पर श्राय वितरण मॉडल (0॥009४02 १४०१०) की सक्ञा दी जाती है । 
मॉडल का तारूप (50प८ए7९ ण छठ श०३०) 

मॉडल मे लिए गए चारो क्षेत्रो--विनियोग वस्तु क्षेत्र, फेक्टरी उत्पादित 
उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु या ग्रह उद्योगों द्वारा उल्तादित उपमोग बस्तु क्षेत्र, तथा 
सेवा उत्पादन क्षेत्र, के लिए चार उत्पादत-यूंजी अनुपात (0णफए0 (० 
ए4005) श्रथवा उत्पादकता गुणोक (ए0!0शाशा) ए०्थीलथ्यां) लिए गए 
हैं, जिनको 8'58(बीटाज़ ) प्रकट करते हैं, पूजी भ्रम प्रनुपातों ((०फाबो 00ए 
१4805) के लिए 9 (थीटाज्‌ ), विंतरण प्राचचो (50028007 ?शा०70285) 
के लिए &$ (लेम्बद्राज्‌) का भ्रमोग किया गया है, जो कुछ विनियोग का प्रत्येक क्षेत्र 
में अनुपात प्रदर्शित करते हैं । मॉडल में विभिन्न प्राधिक मांत्राप्रों (00॥० 0७० 
१887॥7065) के समाधान हेतु युयपद समोकरण प्रणाली ($फ४०॥ 
घाध्रधा(876००5 780020075) श्रपनाई गई है। सम्पूर्ण प्र्श्यवस्था के लिए कुल 
झाम तथा कुल्न रोजगार के रूप में क्स्‍क्ष्य चलो की मान्यता लेते हुए, दिए हुए 
उत्पादकता गुणाँकों और पूंजी श्रम ग्रनुपातो तथा कुल विनियोग की मात्रा की 
सहायता से युगपद समीकरणो द्वारा प्रत्येक क्षेत्र मे जवित रोजगार व झाय के 
पनुभागों (00॥र7000॥5) को ज्ञात किया गया है । 

माल में 'निम्ताल्रिडित तत्त्व अन्नात (00८००७० ) ई-- 
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जिसमे ३75 (गामाज) रञक्षेत्रो मे जनित झाय-वृद्धि, 
हि खड उ॑|रोजगार वृद्धि, 
"कर ३४(ब्लेम्बद्याज]->वितरण श्राचलो (8॥0८80णा फ्द्गगढ/5) 
> लिए प्रयुक्त हुए है । ५ के 
मॉडल में ऑकडो (703/3$) के लिए निम्न चिह्न प्रयोग मे लिए गए हैं -- 
पु 
5 १] 82 95 
6६ हब 62 63 
जिसपर 8'$ 5 उत्पादन पूजी प्रनुपात, 7 5 कुल विनियोग 
6'$ -+ पूंजी श्रम अनुपात 
मॉडल के समीकरण (720080700$ ० ४6 १००6८) 
मॉडल मे ! समीकरण तथा ॥32वां झज्ञात तत्त्व हैं। समीकरण भमिम्न 
भ्रकार हैं-- हि 
(3) »&४+४३ +)४४ ?३८०७ (प्रथम कल्पित स्थिरॉक-यआ5ः 


कराए87) (०7ह्गथा) 
(2) (४ +,--#५--७४४--/४ (द्वितीय कल्पित स्थिरॉक-- $९०070 


काश (०१५४7) 
(3) क्या कान ऑन मेड च (दृतीय स्थिरौक-70॥0 00058) 
(4) जा छह 8£% 


(5) »नतगध 8 
(6) १३४5७०7»३ 82 
(7) ४३८१7३४ 83 


(8) कप्नतूत 
(9) पल के 
(3०) % है 
(!3) ॉजु 


4 समीकरण तथा 2वाँ अज्ञात तत्त्व होने के कारण, समीकरणो की इस 
व्यवस्था मे एक अ्रश की स्वतन्त्रता (00० 0८४7६४ ० छ7९०००४०) है । महालनोबिस 
ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग निम्त समीकरण में किया है-- 

(72) के ड ० 33 
युगपद समीकरणो की उपरोक्त व्यवस्था मे 


१५ काल्पनिक स्थिराँक, मॉडल की सीमा-दशाझ्रो के प्रतीक हैं । 
[ 4 ] हा |] ये कुन मिलाकर लक्ष्यो (0एट४0 प्र४०४5) को भी प्रकढ 
है 


करते हैं । 


422 आधिक विकास के सिद्धान्त 


008०भ५ हाश्या आाप्रध्रणव। एब्ाशाधयश5), जिनको 


| 98 ] [ प्राद्येगिकी द्वारा दिए हुए सरचतात्मक ग्राचल (76९४४०- 
8 5 योजनावर्धि मे ग्रपरिबतवशी ल ( एश्लाआ8०0 ) माना गया है। 


2$--वितरण प्राचल (॥00४7०ा शक्षभ्याध्ञ5), जिनको वास्तविक 
नियोजन प्राचल (९७४ ए[श्ा्ावड 2क्ाइतटाथ$) माना जा सकता है। ये 
आचल >यवस्था मे दिए हुए नही होते, किन्तु व्यवस्था की प्रक्रिया मे से स्वथ उभर 
कर प्रकट होते है तथा ये नियोजको द्वारा की गई श्रपेक्षात्रों की स्थिति को दिखाते हैं! 

१] ] >_ । प्रमुक्ष क्षेत्रीय लक्ष्य्चल [शा। 8०००४ पथिहइट-पश।- 
5 । 20|७$ तया म्राइल के हल के रूप में निर्धारित हाते हैं । 

उपयु क्त युयपद समीकरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि 
वितरण प्राचलो को क्या मूल्य दिए जाने चाहिए भ्रथदा विनियाजन के लिए उपलब्ध 
संलाधतों को प्रयव्यवस्था के विभिन्‍न चार क्षेत्रों मे किस प्रकार वितरित किया जीना 
चाहिए कि क्षत्रो मे जनित झाय व रोजगास्-बृद्धि का कुल योग निर्धारित लक्ष्यों के 
अनुरूप कुल आझ्राय त्तथा कुल रोजगार की पूर्ति कर सक | महालतोबिंस के समक्ष 
दिताय पचवर्षीय योजना की झवधि मे ्याषिक्र विकाप्त दर का तथा ] मिलियन 
व्यक्तियों के लिए रोजगार की उपलब्बि का प्रश्व था, जिसके समाधान हेतु 
उन्होंने देश क साधनों का झनुमाव 5,600 करोड रुपये प्रथम बार लगाया 
इसके पश्चात्‌ सारियक्री विधियो स 85$ और 95 का मूल्य निर्वारित करते हुए, 
समोक रणो क॑ हल हरा, झवश्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए वितियोग्र का वितरण 
विश्चित किया | 
मॉडल का सख्यात्मक हल 
(णाादाएदा $0]0007 0 ॥6 ०३७१) 

श्रो महालनाजिस ने अपने माइल का निम्नलिखित सल्यात्त्क हल प्रस्तुत 
किया है-- 








क्षत्र प्राचल 
(82००५) (एथश्याध८5) 
865 88 
कर 5#&-+ 20 8%--20 000 
हे शिच्त 35 85-9,750 
डर 88 ल्‍5॥ 235 6६₹5 ,500 
८५ 8३ल्‍5 45 8३753 750 





8 व 65 को तकनीकी की स्थिति (586 ० ए८८४४००१५) निर्धारित 
ऋरती है । मॉडल मे विलियाग वस्तु क्षेत्र बे लिए वितरण प्राचल अनुपात (६) 
दिया हुआ ह्वादा है तथा शेप दीन क्षेत्री के अ्रजुप्रात 0 32 वे 35 उपरोक्त युग्रपद 
समीक रणो के हल द्वारा प्राप्त हयात हैं । 


आविक विक्रास से सम्बन्धित विचारधाराएँ !23 


(पूँकि अफज३ ० 33 प्रौर 7ल्‍55,600 करोड रु. दिया हुम्ना है, रत रे 
गए आँफड़ो के आधार पर क्षेत्र ([+) में वितियोजन की मात्रा का निर्धारण निम्न 
प्रकार क्रिया गया है-- 


.-- 33 ५२ 5600 >८5600--]850 करोड रू 


000 
इस विनियोजन के परिणामस्वरूप झ्राय मे वृद्धि निम्त प्रशार होगी-- 
का «5 88 
न ]850>% 20 
छा 
॥ ८. 370 करोड़ रु, जबकि क्षेत्र #ैं भे रोजगार वृद्धि निम्त प्रकार होगी-- 
मैफ-&#7/98& 
]850 
7609 
इसी प्रकार पोजनावधि के $ वर्षों म अन्‍य क्षेत्रों की झाय-बृद्धि तथा 
रोजगार-वृद्धि को ज्ञात किया जा सकता है । सभी क्षेत्रो के सस्यात्मक हलो को 
निम्नलिखित सारणी मे प्रदर्शित क्रिया गया है-- 











मन 9 मिलियन या 9 लाख 











क्षत विनियोजन (7) प्रायनवद्ध रोजगा र-वृद्धि 
(8८०१५) (बरोड रु 57 (लाखो मे) 
शक 
कर 850 ३70 90 
० 980 340 4%0 
८०, 80 470 470 
हू 3600 720 430 
560 2900 १0 0 





झालोचनात्मक मूल्याँक्न (8 एयया्व 0 9ज़ाक्षाइव) 

विकास नियोजन का महालनोबिस मॉडल “ग्राथिक वृद्धि' का एक स्पष्ट व 
सुनियोजित (६० थाएं एशी धा27260) ऐसा मॉडल है, जिम्मे एक्र ग्रद्धां- 
विकसित देश की विकास-तीति के आवश्यक तत्व अन्तनिहित हैं । मॉडल की सरवना 
में भारतीय साँख्यिको सस्थान (700थ॥ $04050९3) ॥7#70/८) द्वरा क्ए गए 
सांख्यिकी भ्न्येपणों (5४0॥02] ॥0ए८४!९2४॥095) के निष्क्षों का लाभ उठाया 
गया है। मॉडल का मौलिक स्वरूप पर्थमिति की सकाय प्रणाली पर आधारित है । 
इस मॉडल का उपयोग भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया | इस 
प्रकार मॉडल का व्यावहारिक स्वरूप (0एद80०7त] (0४८८८) होते हुए भी, 
इसमे प्रनेक कमियां हैं । ये कमियाँ सक्षेप मे भ्ग्नलिखित हैं-- 


६24 आधिक विकात् के सिद्धासत 


। ग्रधिक सुनिश्चित नहीं (४०६50 722४८प्रातधाजाए--यहू मॉइल अधिक 
सुनिश्चित मड़ी है । कसी मॉडल की पुणता समीकरणी तथा अज्ञातों (एशधा०कए5) 
की सख्याझ्रों की समानता पर निर्मेर करती है, किन्तु प्रस्तुत मॉडल में 28 समीकरण 
झौर 2वाँ भ्ज्ञात हैं। परिणामस्वरूप, समीकरण-व्यवस्था के एक ग्रज्ञात को 
काल्पनिक मृस्य दिया गया है [[ ७ 3753 #$४४ए९त) ) काह्पनिक भृल्य थेने 
की स्वतन्त्रता की इस स्थिति में स्पष्ट हैक्कि विभिन्न काल्पनिक सूल्यों के 
झ्राधार पर भिन्न-भिन्न हल सम्भव होंगे। यह कमी मॉडल की पूर्णाता प्रथवा 


सुनिश्वितता वो कम करती है किन्तु साथ ही यह विशेषता निषोजकों को झपनी 
निजी अवधारणाप्रो के श्रयोग की स्वतन्त्रता प्रदान करती है (395, ॥099६ए८, 
ग्राध0वंएठ९$ [98 शैटाउश॥( ता <६0/ए2ट 400 [6 ॥000)। 

2 कल्पित मूल्य के लिए केवल »४# ही क्यो चुना गया, श्रन्य ग्रजात तत्त्व 
क्यों लही लिए गए ? इस प्रश्न का मॉडल मे कोई उत्तर नही है । 

3 एक भ्रश की स्वतन्त्रता वाले मॉइल मे श्रनृकुलतम हल (0फाप्एणाय 
8० ए00) के लिए पूर्वनिर्धारित सामाजिक कल्याण फलन (8 ?(६५४६प064 
8०09 [00९।०7) का होना ग्रावश्यक्र है, किस्तु दुर्भाग्यवश हमारे वियोजकों के 
समक्ष, द्वितीय पचवर्षीय योजता के निर्माण! के समय, इस भ्रकार का कोई चिश्चित 
कल्याण फलन (२४/४थि९४ एच्छला०॥) नहीं था । 


4 मॉडल मे माँग-फलनों की उपेक्षा की गई है। नियोजकों की यह भात्यत्ता 
है कि एक तिपोजित प्र्ेव्यवस्था में जो कुछ उत्पाद्तित किया जाता है, उसका 
छपभीग, उपभोक्ताओं के माौँग अधिमानों (0877806 27८/९7800८5) तथा विभिन्न 
मूल्यों के बावतद निश्चित है; इस प्रकार की मान्यता ने मॉडल को से (599) के 
नियम्र '5079|9 ॥98 १8 090 06९0॥9॥0' जगा यांत्रिक स्वरूप (७९८॥४७॥४० 7:%९०) 
प्रदान कर दिया है | 


5 एक पिछडी हुईं अधंव्यवस्था के विकास नियोजन के दोरान बाजार तत्त्व, 
मनो्वेज्ञामिक बादावरण, लोक-उत्साह, विशिष्ट दबाव बिन्दु (5960॥0 एा९४5068 
9००») ब्रादि से सम्बन्धित जो महत्त्वपूर्ण परिस्थितियां उत्पन होती हैं, उतकी 
महलनोवित मे अपने मॉडल मे, गणितीय सरलता के लिए, उपेक्षा की है । 


6 मॉडल में, विनियोजन के एकल-समझूप-कोप (9088 न्‍07098श805 
छण००१) का सकेत है, जिसका समख्प विनियोजन वस्तुप्रो के लिए ही उपयोग किया 
जा सकता है, किन्तु विनियोजन बस्तुएँ प्राय विजातीय (्/८०६०१८००७) होत्ती हैं, 
जिनके लिए विनियोजन-शूह्‌ (7१६आशशा कैफ) के प्रयोग की आवश्यकता है । 
इसलिए जहाँ व्यवस्था समरूप (07708८:८००४) नही होती है, वहा इस मॉडल का 
प्रयोग, खुली भ्रयव्यवस्था (09९॥ 2०072079) मे सम्भव नहीं है । 

7 कृषियत पदारवों तथो श्रम को पूछ्ति भी पूर्णतः: बेलोच नहीं होती है ! 
इनकी पूर्कि को मॉडल में पूर्णत बेलोच माना गया है । 


प्राथिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ 25 


8 मॉडल मे उत्पादन तकनीकियों को स्थिर मानना भी त्रुटिपुर्ण है, क्योकि 
विकास-प्रक्रिय के क्रम मे उत्पादन-तकनी क्तियाँ, प्राय परिवर्तित होती रहती है। 
9 सरचनात्मक प्राचली को वाल्पनिक मूल्य प्रदान किए गए हैँ । 
]0 विनिम्पेजन में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्रों के भनुपातों के सम्बन्ध मे 
मॉडल शाल्त है । 
साराश--कुछ सरचनात्मक सम्वन्धों के समृह को लेकर सकाय प्रणाली द्वारा 
किसी ध्र्थव्यवस्था के श्राथिक ढाँचे वा इस प्रकार विश्लेपशा करना कि नियोजन 
प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कुछ विनियोग-राशि का भ्र्यव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे 
श्रेष्ठतम वितरण किया जा सके, मॉडल की मुख्य विश्वेपता है । किन्तु प्रन्‍्य भ्रथमिनि 
मॉडलों के समान हो इस मॉडल की भी श्रनेक अ्रव्यावहारिक व वाल्पनिक मान्यताओं 
के कारण व्यावहारिक उपयोगिता बहुत कम हो गई है | प्रस्तुत मॉडल में प्रॉकडा 
से सम्बन्धित चलो. (089 श7०0)९४ 36. 828 शाते 88) के लिए भनेक 
भ्रव्यावहारिक मान्यताएँं ली गई हैं । 
किन्तु फिर भी भारतीय परिस्थितियों मे, साहसपुर्णो द्वितीय पच्रवर्षीय योजना 
(8०१8 8९९०४४ ९७ एध्शा 0]भ) के निर्माण में एक सरचनात्मक झाधार 
विकसित करन हेतु महालनोबिस मॉडल ने रचनात्मक भूमिका सम्पादित की है। 
अपनी यान्त्रिक विधियो के बावजूद, अत्यधिक अ्रामक स्थिति वाले समय मे, यह 
मॉडल भारतीय नियोजन को एक साकार दिशा देने में समर्थ हो सका है । 
कुछ अन्य दृष्टिकोण 
(8096 0धाश्ष &[फ्रा०8९0॥४५) 
आधिक विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित अर्वशास्त्रियों के दृष्टिकोणों 
का अ्रध्ययन भी उपयोगी है-- 
() नकेंसे (?२७४८७०) 
(2) रोडन (छे002॥) 
(3) हर्पमैन (साइणीएथा) 
(4) मिनट (४४७४४) 
(5) लेबेन्स्टीन ([.,09८08६१) 
नकंसे का हष्ठिकोण (87छ708०॥ ० 7८६०) 
प्रो रेगना नर्कसे ने भ्रपनी पुस्तक गश0तल्या$ ण॑ 08ए/भ ए0फ्राक्षाणा गा 
एगावेद्ा 0६ए७००३७ ए०प्रा॥॥६४ पे अद्धं विकप्तित देशो मे पृ जी के महत्त्व, पूजी- 
निर्माएं, सन्‍्तुलित विकाप्त ग्रादि से सम्बन्धित विययों एवं छिपी हुई बेरोजया री और 
उसके द्वारा पूंजी निर्माण के सम्बन्ध मे विचार प्रकट किए है । 
प्रौ नकेंसे के विक्रास सम्बन्धी विचारों का सारांश यह है कि ग्रद्धां विकसित 
अयवा ग्रह्प विकृष्तित देश ग्राथिक विपमता से ग्रस्त है, इस विषमता को दूट करने 
के लिए उन्‍्तुलित विकास (छेउड्याप्ट्प 70च्ञा6) आवश्यक है प्रौर यह सन्तुलित 
विकास तमी सम्भव है जब अतिरिक्त जन शक्ति का प्रयोग करके पूंजी प्राप्त की 


के. य., 
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जाए। प्रो नककंसे के अनुसार “अरद्धं-विकसित देशों में पूंजी की मात्रा बहुत कम 
होती है ।” ये देश अपनी राष्ट्रीय श्राय का 5 से 8% तक ही बचा पाते हैं। इसके 
विपरीत विकसित देशों मे बचत की मात्रा कुल राद्ररीय ग्राय की 0 से 30%, तक 
होती है । ग्रद्ध विकन्तित देशों मे इस शोचनीय स्थिति का मुस्य कारण है बचत 
की पूर्ति को भी कमी रहती है और बचत की माँग की भी कमी रहती है। बचत 
की पूर्ति की कमी इसलिए रहती है क्योकि प्रायः उसकी माँग कम होती है । इस 
प्रकार माँग इसलिए कम होती है क्योकि उत्तकी पूर्ति कम होती है। यह झाथिक 
विपमता का चक्र (४९००५ था००) निरन्तर चलता रहता है जो ग्रद्धं-विकत्तित 
देशों को आधिक विकास की ओर अग्रसर नहीं होने देता । प्रो नर्केस के अनुसार, 
* ग्राथिक दुष्चकर की प्रक्रिया मे कम पू जी के कारण वितियोजन व होता है। फलस्वरूप 
उत्पादकता कम होती है । कम उत्यादकेता के कारण लाभ कम होता है परिणाम- 
स्वरूप, उत्पादन कम होता है! उपरोक्त उत्पादन से रोजगार के झ्रदसर कम रहते 
हैं मौर इमीलिए प्राय कम होती है । परिण्यामत बचत कम होती है और पूजी- 
निर्माण भी कम होता है ।” 
प्रो नकंसे मे भ्रद्ध नविकसित देशो की इस ग्राथिक विपमता फ्ो दूर करते के 
लिए सन्तुलिद विकास पर बहुत बल दिया है। उनका सबसे प्रधिक पाग्रह कृषि- 
क्षेत्रों की अतिरिक्त जन-शक्ति (99778 'शाकएफ्८०) को झन्य पूंजीगत 
परियोजतामों मे तियोजित करके प्रभावपूर्णा बचत (2[6८४४७ 59५7) प्रौर पू"जी 
िर्माएं की प्रभिवृद्धि पर है। नर्कस्तें के कथनानुसार कृषि करते की तकनीक को 
“वानत रखते हुए भी कृषि उत्पादन मे कमी किए बिना, कृषि में नियोजित 
जनसख्या का बहुत बडा भाग कृपि क्षेत्र से हटाया डा सकता है ? “ बहा समाव 
क्रषि उत्पादत ब्रिना तकतीक में परिवतेन किए हुए कम श्रम शक्ति से भी प्राप्त किया 
जा सकता है !” किस्तु नकंसे की यह साम्यता है कि इस ग्रनउत्पादक भव शक्ति को 
उत्पादक श्रम-शक्ति में बदलने की समस्त प्रक्रिया की वित्त-व्यवस्था स्वयं इसग्रे से ही 
की जानी चाहिए ) ऐसा होने पर ही देश मे बचत और पूजी निर्माण की मात्रा म 
वृद्धि हो सकेगी । इसीलिए नस ने ग्रामीण छित्री हुई बेरोजगारी (98050 
एफ्भपफ्ञा०97९०0 को छिपी हुई बबत की सम्भावनाएँ ([952पा5९७ वर्ग 
ए०८7॥3!) माना है। इस प्रकार उल्होने प्रद्ध-विकप्तित देशों की ग्रप्रयुक्त जन-णक्ति 
के उपयोग द्वारा पूजी-तिर्माएं पर बल देकर इन देशो बे आथिक विकास पर णोर 


दिया है ॥ 
सस्तुलित विकास का विचार 
((णाएल्फा ण छ4[शाएलत (ऊ०जा) 

प्रो नवंसे ने झ्राथिक विकास के लिए सन्तुलित विकास पद्धति का अतिपादत 
किया है । उनके मतानुसार, “अर्द्ध-वकसित देशो में निर्धनता को विपला चक्र 
(शात०४४ ८४०४) व्याप्त रहता है जो झाधिक विक्ात्त को प्रवरुद्ध १रता है। यदि 
इस दूषित चक्र को किसी प्रकार दूर कर दिया जाएं, तो देश का श्राथिक विकास 
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सम्भव हो सकेगा। निर्घन देशों मे निघनता का यह चक्र माँग और पूर्ति दोनो ओर 
से क्रियाशील रहता है । पूर्ति पहलू से विचार करें तो वास्तविक भाव की कमी के 
कारण बचाने की क्षमता व होनी है । झ्ाय की कमी का कारण, विम्द उल्तादक्ता 
और विम्न उत्तादकता का कारण पूंजी की स्वल्पत्ता होती है । पूंजी की कमी बचत 
के नीचे स्तर का परिणाम होती है | यदि मांग पहलू से विचार करें तो यह निष्कर्ष 
निक्रलता है कि आय की कमी के कारण क्रय वी क्षमता भी सीमित होती है । इससे 
माँग कम होती है ।” परिणामस्वरूप, उत्पादकों में विनियोग करने का कम उत्साह 
होता है। पग्रवंव्यवस्था की उत्पादकता विनियोजित पूंजी पर निर्मर करतीं हैं। 
विनियोगो की कमी के कारण उत्पादन श्रौर ञ्राय का स्तर कम होता है | पुन वही 
चक्र प्रारम्भ होता है। इम प्रकार इन दूषित नक्रो के कारण, भ्रद-विकसित देशो के 
विक्रास में बाधाएँ उपस्थित होती है । 


आधिक विकास के लिए इस विपले चक्र को दूर करमा अ्रावश्यव है । 
विभतियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत जिर्णयों द्वारा सीमित क्षेत्रों में ग्रल्प माना में किए गए 
विनियोग से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, प्रो नर्कसे के मतानुसार, “विपैले 
चक्रो को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ करिए 
जाने चाहिए जा एक दूसरे के लिए विस्तृत बाजारों की स्थापना करेंगे श्ौर एक 
दूसरे के पूरक होगे।” उनके अनुसार, समस्या का हल इस बात में निहित है कि 
“व्यापक क्षेत्र मे विभिन्न उद्योगो मे एक साथ पूजी लगाई जाए झौर बहुत से उद्योगों 
को एक साथ विकृत्तित किया जाए ताकि सभी एक दूसरे के ग्राहक बन सकें और 
सभी का पाल बिक सके ।” प्रो नर्कक्े रोजस्स्टेब रोडन (६०$४7807 १069॥) 
के जूते के प्रसिद्ध कारखाने का उदाहरण देकर सस्तुलित विकास की ग्रावश्यकता पर 
बल देते हैं । मानलो एक जूते का कारखाना स्थापित किया जाता है| इससे इसमे 
काम करने वाले श्रमिरो, पूजीपतियो और नियोजको को आय प्राप्त होगो किन्तु वे 
संपस्त ग्राय जूदों को खरीदने के लिए ही तो नही व्यय बरेंगे | वे ग्रन्‍्य वस्तुए' भी 
क्रप करेंगे । इसी प्रकार सादे ही इस उद्योग वे श्रमिक ही सारे जूते मही खरीद 
सकते। दूयरे उद्योगो के श्रमिक ही तो ग्रतिरिक्त यूते खरीदेंगे। यदि अर्थव्यवस्था 
के ग्रव्य क्षेत्रों या उद्योगो का विकास नहीं किया जाएगा तो यह कारखाना प्रसफल 
हो जाएगा । भ्रत यह कठिनाइ एक श्षाथ ही श्रनेक पूरक उद्योगो की स्थापना करने 
से हल हो सकती है । जो एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। इस सम्बन्ध मे 
प्रो नकप्ते न लिखा है क्नि 'अधिकाँश उद्योग जो जन उपभोग के लिए उत्पादत करते 
हैं इस श्र्थ मे पूरक होते हैं कि वे एक दूसरे के लिए बाजार की व्यवस्था करके 
परस्पर सहारा देते हैं।” उनके गनुसार शारीरिक विकास के लिए सस्तुलित आहार 
(8399020 कष।) जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार ग्रथ॑व्यवस्था के विकास के 
लिए मन्तुलित विकास ([फडेशाएल्ते ठछा0जा॥) पद्धति ग्रावश्यक है 

प्रो नकंसे ने सस्तुछ्षित विक्राप्त की धारणा का झरकुर जे बी से(7 8 889) 
के इस कयन से प्राप्त क्या है कि पूर्ति अपनी माँय स्वय बना लेती है (5णफा9 
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लाए॥(65 28 000 प्रछ००8) । उन्होने इस नियम सम्बन्धी जे. एस. मिल की 
ध्याश्या को उद्धुत किया है कि “प्रत्येक प्रकार की उत्पादन वृद्धि यदि निजी हिल 
द्वारा निर्देशित अनुपात मे सब प्रकार को उत्पत्ति में गल्तत गणता के बिना विभाजित 
की जाएं तो न केवल स्वयं अपनी माय का निर्माण कर लेती है, बल्कि उसे अपने 
साथ रखती है !” लेकिन किसतो व्यक्तिगत उद्यमी द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग में बी 
मात्रा में लगाई गई पूजी बाजार के छोटे झाकार के कारण लाभहीत ही सकतो है । 
किल्तु विभिन्न उद्योगो में व्यापक क्षेत्र मे एक साथ सुन्यवस्थित रूप से पूंजी विनियोग 
से बाजारों के आकार का विस्तार होता है श्रौर इससे आथिक कृशलता के सामाम्य 
स्वर में सुधार होता है ! ग्रत विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए 
जाने चाहिए भौर विभिन्न प्रकार के उद्योगो में पूजी विनियोग की लहर (2 9४४५९ 
0 ्ज्ञ0) 327१2870९008 349 8 7एएएथ ० प्रिक्षष्यां। 7)0प४7065) उठ्नी 
चाहिए । ऐसे होते पर उद्योग एक दूसरे के पूरक होगे, जिससे विस्तृत बाजारों की 
स्थाएवा होगी ग्रौर तीद्रता से आर्थिक विकास होगा । इसे ही तकसे ते 'पत्तुलित 
विकास का नाम दिया है। भरत 'सन्तुलित विकास का आशय उत्पादन-क्रियाप्नो में 
विभिन्न प्रकार के सच्तुल्ञत से है! यह सन्तुलत दो प्रकार का हो सकता है-प्रभम 
सम्मुखी (80720) एवं द्वितीय विमुस्ी (880/फ76) । सम्मुखी सम्तुलत के 
झनुसार कृषि-उत्पादव मे वृद्धि के साथ-साथ उन उद्योगों में भी विस्तार झावश्यक है 
जो इसके अ्रतिरिक्त उत्पादन को चाहेगे। विभुखोी सस्तुलन के श्रनुसार यदि किसी 
उद्योग का विस्तार करना है तो इस उद्योग के सचाल्नन के लिए प्रावश्यक कच्चा 
माल, इंघन, यरत्रपोकरण ग्रादि से सम्बन्धित उद्योगों का भी विकास किया जानो 
चाहिए $ 
सन्तुलित विकास के प्रभाव -सन्तुलित विनियोग से आर्थिक विकास पर 
अच्छा प्रभाव पडता हैं। इमके साथ ही सनन्‍्तुलित विक्रास के कारण वाह्य 
पमितब्बयितात्रो (£#थ०७| ४००४०॥॥९७) में वृद्धि होती है। ये मिठव्यबिताएँ दो 
प्रकार की होती हैं; प्रथम, क्षेत्रिजीय मितव्ययिताएँ (गिंजा2099) ४००00075 ) 
एवं दितीय, उश्मीय मितव्ययिताएँ (शैंटावव्थां €५०००४९७) । वस्तृत ब्लाकार प्रकार 
बाले विभिन्न उद्योगों मे बडे प्रैमाते पर पूंजी विनियोग से उद्योगे का उद्मीय भौर 
क्षैतिग्रीय एकीकरण संम्भव होता है शोर इससे भो दोनो प्रकार की भितव्पायताग्रो 
का निर्माए होता है। श्षम के अधिक अच्छे व्रिभाजत, पूंजी, कच्चे माल और 
तकनीकी कुशलता का सामूहिक प्रयोग, बाजारों का विस्तार तथा भ्राथिक प्रौर 
सामानिक ऊपरी पूंजी [६८णा०प्ार 30वे छ50ठाओं ०प्रधोदकत इथ्यपांओ ) का अधिक 
भ्रच्छा भौर सामूहिक उपयोग आदि के कारण भी उत्पादक इकाइयो को लाभ 
होता है । 
सम्तुलन के क्षेत्र-प्रो नकँदे द्वारा प्रतिषादित, सन्तुलित विकास का यह 
छिद्धान्त विश्ात्त प्रक्रिया मे अर्वव्यदस्था के विभिन्न जैतो मे सब्तुतत की आवश्यकता 
पर बल देता है ( कृषि ओर उद्योगों के विकास में समुचित सन्तुलन रखा जाना 
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चाहिए, क्योरि ये दोनो एक दूसरे के पूरक हैं । इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के घरेलू 
क्षेत्र ([2006४॥० 58500) झौर विदेगी क्षेत्र (फमणहा ७७८०) में भी सन्तुलन 
स्थापित क्रिया जाना चाहिए । विकास वी वित्त-्यवस्था मे निर्यातन्माय (छाफणा 
ध्क्ातत85) महत्वपूर्ण है। ग्रत घरेलु क्षेत्र के साथ साथ निर्यात क्षेत्र में पू जी- 
विनियोग किया जाना चाहिए । प्रो नऊँसे के अनुसार “सन्तुलित विकास अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का अच्छा झ्राघार है ।” उनके विचार से अस्पर्राद्रीय व्यापार को बढाने वे 
लिए यातायात सुविधाप्रो मे सुधार, उनकी लागत में कमी, वट्कर बाघागों की 
समाप्ति प्रौर मुक्त व्यापार क्षेत्रों का विकास जिया जाना चाहिए । इससे विकासशील 
देश परस्पर एक दूपरे के लिए बाजारो का कार्य करेंगे और उनका विकाम होगा । 
कृषि भर उद्योगो, घरेलू और निर्यात क्षेत्रो के सन्‍्तुलित विकास के समान ही भौतिक- 
पू'जी भर मानवीयन्पूजी मे साथ साथ विनियोग क्रिया जाना चाहिए । दोनो के 
सन्तुलित विकास के प्रयत्त किए जाने चाहिए क्योकि 'भौतिक पूजी' मे विनियोग तब 
तक व्यर्थ रहेगा जब तक कि उपके सचालन के लिए जनता शिक्षित झौर स्वस्थ न 
हो । इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाग्रो और ग्राथिक तथा सामाजिक ऊपरी 
सुविधाओं मे भी सन्तुलित विनियोग क्रिया जाना चाहिए। इस प्रकार नकसे ने तीब्र 
प्राथिक विकास हेतु सस्तुलित विकास की शैली का प्रतिपादन किया है जिसके प्रनुमार 
«प्रशेव्पवस्था के विभिन्न क्षेत्र मे तथा एक उद्योग का विशस करने के लिए उससे 
सम्बस्धित प्रस्य उद्योगो में एक साथ विनियोग क्रिया जाना चाहिए 7! बुछ क्षेत्रो या 
उद्योगों पर ही ध्यान देने से ग्रस्य प्रद्योग 'श्रल्य विकसित सस्तुलना से ग्रस्त रहेगे और 
विकास में बाघाएँ उपस्थित होगी । प्रो ए डब्ल्यू लेविस के झनुमार विकास 
के यक्मों मे ग्र्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए ताकि 
उद्योग ग्रौर कृपि वे मब्य तथा घरेलू उपभोग के लिए उत्तादन झौर निर्यात के लिए 
उत्पादन मे उचित सस्चुलन रखा जा सके ।” 
सरकार एव सन्तुलित विकास--अर्द्ध विकसित देशो मे निजी उपक्रम के द्वारा 
व्यापक क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाम्रो में पूजी-विनियोग की लहर का एक साथ 
सचार किया जाना दुष्कर काये है। इसलिए सन्तुलित विक्राप्त में राज्य दारा प्रिकास 
प्रक्रिया के भ्रायोजन, निर्देशन एवं समखय के तिए पर्याप्त स्थान है। सरकार से यह 
आशा की जाती है कि वह उत्पादन के विभिन क्षेत्रों मे एक साथ विनियोजन का 
आश्वासन दे । ग्रत सल्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन प्रावश्यक होना 
चाहिए । किन्तु नऊंसे के अनुसार “सम्तुनित विकास के लिए केन्द्रीय आ्राथिक नियोजन 
अनिवार्य नही है। सरकारी नियोजन के पक्ष में कई महत्त्वपूर्ण कारण हैं लेकिन 
सम्तुलित विकास उनमे से कोई कारण नही है ।” 
नकेसे की यह भी मान्यता है कि निजी उपक्रम द्वारा भी बाँछनीय प्रभाव 
कुछ प्रेरशाम्रो और प्रोत्साहन से प्राप्त किए जा सकते है । उन्होंने बतलाया है कि 
सामान्य मूल्य प्रेरणाग्रो द्वारा अल्प झश में सम्तुलित विकास किया जा सकता है 
किन्तु बढती हुई जनसरया की बढती हुई आवश्यकताओं के साथ सम्बुलित विकास 


की नीची स्तर भी सह विस्तार क्रो प्राप्त कर लेती है। प्रारम्भिक विनियोग के 
मौद्विक एवं अन्य प्रभावों के द्वारा विभिन्न उद्योगों मे पू'जी-विनियोग की नई लहर 
दौडाई जा सकती है । इस प्रकार प्रो नहुँसे का सन्तुलित-विकास का सिद्धात्त निनी 
उपक्रम वाली अर्थव्यवस्था मे लाग्र होता है। उनके सिद्धान्त में बाजार बिस्तार, 
बाध्य मित्तव्यवताब्रो भौर मूल्य ब्रेरणाग्रो द्वारा ही मतुलित विज्यास्त पर बल दिया 
गया हैं। उनके मतानुप्तार, “आवश्यक विदियोग के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र 
का उपयोग प्रधानत प्रशासकीय कुशलता का प्रश्न है ।” 

मर्कसे के विचारों की आलोचना--तकंसे के सन्‍्दूलित विकास के विचारों की 
हपमैन, सिंगर, कुरिहारा श्रांदि ते निम्त आ्राधारों पर झालोचनाएँ की हैं-- 

! झन्तुलित विकास के अन्तर्गत बहुत सी उत्पादन इकाइयों या प्रनेक 
उद्योगो का एक साथ विक्यस करने के लिए बडी मात्रा में पूरी, तकनीकी शान, 
प्रबन्ध कुशलता ग्रादि की ग्रावश्यक्ता होगी । ग्रद्धें-विकन्तित देशो मे एक साथ प्रयोग 
के लिए इस साधनों का प्रभाव होता है । ऐसी श्थिति मे, इन उत्वादन इकाइयों की 
स्थापता से, इनकी मौद्धिक श्रोर वास्तविर लप्मत में वृद्धि होगी श्लौर उतका 
मित्तव्ययतापुरबछ सचालन कठिन हो जाएगा। 

2 प्रो किन्‍्डल बजेर के अनुमार, नरऊंसे के विक्रास प्राहूप (]00०) में 
नए उद्योगों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमाव उद्योगो म लागत कम करने की 
सम्भावनाप्रो पर ध्यान तही दिया गया है । 

3 नकेसे ते विभिन्न उद्योगो को परिपूरक माना है, डिल्‍्दु हस सिंगर 

(प्रवाड 5ग्रा8टा) के अनुसार ये परिपूरक न होकर प्रतिस्पर्द्धी होते हैं। जैसा कि 
जे मारकस फ़्वेमिय (- >वक्व००७ $॥०४०9ए४) ने लिखा है--'जहाँ सस्तुलित 
विकास के सिद्धान्त मे यह माता जाता है कि उद्योगों के मध्य प्रधिकाँश सम्बन्ध 
परिपूरक हैं साधनो की पूर्ति वो सीमाएँ प्रकट करती हैं कि यह सम्इन्व प्रधिकतर 
अंतिस्पद्धत्मिक है।” 

हष॑मेन (छी॥80॥780) के अनुसार “सन्तुलित विकास का सिद्धान्त विकास 
पिद्धान्त के रूप में ग्रसफल है ।” विकास का आशय, एक प्रकार की प्रथंब्यंबस्था से 
अन्य प्रकार की और उन्नत अयंव्यवस्था में परिवतंन की प्रक्रिया से है, शिन्‍्तू 

पन्तुलित विकास! का ग्राशय एक पृर्शेरूप से नई ओर स्वय सम्पूर्णो अर्थव्यवस्था वी 
ऊपर से स्थापना से है | हर्पमन के मतानुसार, यहू विक्रास नही है, यह तो कसी 
पुराती वस्तु पर तई वस्तु की कलम लगाना भी नही हैं | बह तो प्राथिक विकास का 
पूर्यूूछूप से ढ ध तरीका है ।” 

4 अ्रद्धं-विकसित देशो मे उत्पादन के साधत अ्रनुपात मे नहीं होते । 
बुछ देशो मे श्रम प्रत्यविक है तथा पूंजी एव साहसो कुशलता की कमी है। कुछ 
देशों में थ्रम और पूंजी दोरो की कमी है किल्तु झत्य सम्मन प्रयष्ति मात्रा में हैं । 
सन्तुलित विकास की घारणां को व्यावहारिक झूप देने मे ऐपो स्थिति बड़ी बायक है। 

5, सम्तलित विकास का सिद्धान्त इस मान्यता के आधार पर चलता है वि 
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ग्रद्धॉं-विकमित देश बहुत ही प्रारम्भिक स्थिति से विकास आ्रारम्म करते है। क्ल्नि 
वस्तुत ऐसा नहीं होता । वास्तव मे प्रत्येक अर्द्धं-विकसित राष्ट्र एक ऐसी अवस्था से 
विकास की घुर्प्रात करता है जहाँ पूर्वे-विनियोग या पूर्व विज्रास की छाया विद्यमान 
रहती है । ऐसी स्थिति मे विनियोग के कुछ ऐसे याँछित कार्मेक्म टोने है जो स्वयं 
सम्तलित नहीं होते, किन्तु जो वर्नेमान प्रसन्‍्तुलन के पूरव के रूप में असस्तुलित 
विनियोग का स्वर्५ ग्रहण करते हैं । 

6 कुरिहारा वे अनुसार “सब्तुलित विक्रास निजी उपक्म गो प्रोत्माहित 
करने के लिए वाछनीय नही है किन्तु जहाँ तक ग्रद्धं-वित्रसित देशों वा सम्बन्ध हैः 
यह स्वय इसके लिए ही वाँछनीय है। नकंसे को परद्धानविकसित अ्र्थेयवस्था के 
सौमित बाजार और निम्न वप्स्तविक प्राय द्वारा निजी व्यक्तियों की वितियोग वी 
प्रेरणा को वाया पहुँचाने की शिक्रायद प्रतावश्यक होगी यदि क्षमता-विस्वारक और 
आय उत्पादव' प्रकृति के स्वशासी सा्वेत्रतिक वितियोग को महत्त्वपूर्ण मूमिरा ग्रदा 
करने दी जाएगी । ! 

7 सन्तुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों मं विनियोग के लिए बडी 
मात्रा में छाथन होते चाहिए । किस्तु ग्रद्ों विकन्तित देशों के साधन सीमित होते है 
यदि इन थोड़े से साधनों को ही विभिन्न ग्रौर अधिक क्षेत्रों मे फैलाया जाएगा, हो 
उनम वाँछतीय गति नहीं थ्रा पाएगी और सम्भव है कि किसी भी क्षेत्र में प्रभति नहीं 
हो पाए तथा साथनों का अ्रपव्यय हो। श्रत सस्तुलित विकास का प्तिद्धान्त इस 
प्रकार व्यक्त क्रिया जा मकता है' --एक सौ पुष्य भी उमर मूमि पर उग सकते हैं जहाँ 
पोषक तत्वों के प्रभाव में एक पोधा भी मुर्सा सकता है।' डॉ. हस शिगर के 
अनुसार, ' सम्तुलित विक्स्त दी नोति को अपनाने के लिए जिन साधनों को 
आवश्यकता होती है उनकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनको जुढाने वाले देश 
वास्तव में प्र्ध-विकसित नहीं हो सकते ।” इसीलिए उन्होंने इन देशों के लिए 
“%णा८ छ88' को तो उचित बतलाया है, किन्तु “(8० 808' के सुभाव को भ्रबुद्धिमतापूर्ण 
बतलाया है । 

8 सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन, निर्देशन ग्रादि आवश्यक है 
जिसका प्र्द्ध विकप्तित देशों के विकास मे पर्याप्त महत्त्व है। नकंसे ने सम्तुलित 
विकास के लिए इस बात को पूर्णहूप से नही स्वीकारा है । 

9 न्कसे का धन्तुलित विकास का सिद्धान्त वस्तुतः विजस्ित देशों के 
अवसाद साम्य (8प79 एपृणाा।0॑ए७) की स्थिति की ही व्याख्या करता है, किन्तु 
अद्धं-विकसित देशो म भ्रद्धं-विकास साम्य की स्थिति होती है और यह उसकी 
व्याख्या नही करता है । 

बस्तुत॒ सन्‍्तुलित विकास का सिद्धान्त कीस्स के व्यापार चत्र के सिद्धान्त का 
ही परिवर्तित हप है । कीन्स के इस सिद्धान्त के अनुसार “एक साथ बहुमुखी 
विनियोग से आशिक कियाम्रो में सन्‍्तुलित पुनसत्यान (छ90०९6 एट८०एछाए) 
लाया जा सऊता है क्योकि वहाँ उद्योग, मशीनें, प्रबन्धक, श्रमिक तथा उपभोग की 
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अ दर्तें ग्रादि सब कुछ प्रभावपुर्णो माँग वी कमी के कारण अस्थायी रूप से स्थगित 
कार्यों को पुन सचालित करने की प्रतीक्षा मे विद्यमान होते हैं।” किन्तु अ्दध- 
विक्रप्तित देशो में समस्या माँग की कमी की नही, साधनों के ग्रभाव की होती है, 
जिसके कारण व्यापक विनियोग दुष्कर होता है । 

१0 विभिन्न देशो के झ्ाथिक विकास का इतिहास भी यही स्पष्ट करता है 
कि इसमे आधिक विकास का स्वरूप असन्‍्तुलित ही रहा है। इगलैण्ड मे सर्वप्रथम, 
वस्त्र उद्योग, अमेरिक्रा मे रेलो और जापान मे लोहा एवं इस्पात उद्योगों का विकास 
हुम्ना, जिससे भ्रन्य उद्योगो के विकास को दल मिला । जे. आर टी हेय के झनुसार 
“सम्तुलित विकास झन्तिस परिणाम था, जो तवीत क्रियान्रों के तवीत उत्वात पतन 
तथा परिवर्तनीय साधनों के सयोग द्वारा उ पादित तथा घोषित हुआ । यह एक ऐसी 
घटना नही है जो प्ररम्पर पोषक ज्षेत्रो (णए० $पएफणग्रडठ 50079) के 
एक साथ बहुमुखी विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो ॥7 
रौजैन्स्टीन रोडान की विचारधाराएँ 
(#छा092॥ ० २05९॥ ०9 ०08॥) 

रौजेस्श्टीन रोडान ने भी सन्वुलित विकास का समर्थन किया है, परस्तु वे 
चाहते हैं कि यह सन्तुलित विक्रास-पद्धति बड धक्‍्के' (88 ए०५॥) के रूप में 
अपनाई जाए । 'बढे धक्के के सिद्धान्त! (70००५ ० 98 ?५४॥) के श्रनुसार स्थिर 
भ्रयुग्यदस्था (8/88747॥६ 8007079) की श्रारस्मिक जड़ता को समाप्त करने के 
लिए और इसे उत्पादत तथा ग्राय के उच्च स्तरों की ओर बढने के लिए स्यूनतप 
प्रयत्त या 'बडे धक्के (88 ९४५४) की झ्रावश्यकता है | यह बडा घकका तब होता है, 
जब एक साथ ही विभिन्न प्रकार की कोई पूरक परियोजनाओ को प्रारम्भ किया जाए। 

'रोडान के मतानुमार, “अ्रद्धं-विकस्ित अथवा ग्रल्प विकसित देशो में प्रशधिक 
व सामाजिक ऊपरी सुविधाओं (8००० ब॥0 80०70गरा7 0५४थय९805) की 
निताग्त कभी होती है जिनकी पूर्ति करने की भ तो निजी साहझ्चियों में क्षमता होती 
है और न ही इच्छा ।' ग्रत राज्य को चाहिए कि वह इन ऊपरी सुविध"प्रों 
(8007 का। 8-0॥0900 0४थ70८०१$) अर्थात्‌, यातायात, सचार, शक्ति, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, बैंक, ट्रेतिंग आदि में अधिक मात्रा मे घन लगाए झौर इस अरक्रार निजी 
ब्िनियौजको तथा श्ौद्योगीकरण के इच्छुक लोगों को उद्योग खोलते की प्रेरणाएँ 
और छुकिवाएँ प्रदान करे। भो रोडान के ग्रवुमार, अरद्धें-विक्तित देशो मे घीरे-घोटे 
विकास करने की पद्धति अपनानी ठीक नही है | इन देशो में वास्तविक विकास तो 
केवल बड़े घकके' (छाष्ट ?ए७) से ही सम्भ्र है क्योकि तभी हम 'उतादन की 
बाह्य मित्तव्ययता' अववा उत्पत्ति वृद्धि के तियम के लाभ प्राप्त कर सहते हैं । 

“यदि विकास की करिघो भी झायोजना मे सफन होता है तो इसके लिए 
एक स्यूनतम मात्रा मे विश्रियोजन आवश्यक होगा । किसी देश को स्वय रपूर्त विकास 
की स्थिति मे पहुँचने के लिए प्रथलल करना भूमि से हवाई जहाज के उठत बे समत 
है । हवाई जटाज को मभ में उड़ान के लिए एक निश्चित यत्ति पड़ना ग्रवश्यक 
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है । घीरे धीरे बढ़ने से बाम नहीं चचर सकता। इसी प्रकार विकास कार्येकम को 
सफत बजते प्रौ/ अर्ेश्यवस्वा को स्व्य स्फूर्त दशा भें पहुँचने के लिए बड़े घबके के 
रूप में एक निश्चित मात्रा में समस्त क्षेत्रों में विनियोजन प्रनित्रा्य है 
'विक्लाम की बाघामो को लगने के लिए बड़ा घकका ही झावश्यक है। 
एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में उत्साह झौर कार्य से काम नहीं चल 
सकता | छोटे-छोटे ग्रौर यदा क॒दा किए जाते वाने प्रयत्तो से विकास सम्भव नहीं हों 
सकता । विकास का वातावरण तभो उत्पन्न होता है जब एक न्यूनतम मात्रा का 
विवियोजन एक स्युवतम यत्ति से किया जाय ।” 
प्रो रोडान के 'बड़े घकक्रे के सिद्ध न्‍ता के पश्च मे प्रमुख तर्क अ्द्धं विकसित 
देशो में बाह्य मित्तव्ययताग्रो के प्रभाव पर झाधारित है। बाह्य मित्तय्ययताम्री का 
श्राशय उन लाभो से है जो समस्त अर्यैव्यवस्था या कुछ कियाप्रो या उपक्रमो को 
मिलने हैं किन्तु जो वितियोक्ता इकाइयो को प्रत्यक्ष रूप में कोई प्रत्याय (१८४७५) 
नही देते हैं। पूर्ति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बाह्य मित्तस्यवताएँ यातायात, 
शक्ति ग्रादि के रूप मे सामाजिक ऊपरी सुविधाएँ (8008] 0एथ7६84 0॥068) 
है जो प्रन्य क्षेत्रो म भों विनियोग के भ्रवमर बढाते हैं। रोजेन्स्टीन रोडान 
ने निम्नलिखित तीन प्रकार से बाह्य मित्तव्यवताओ श्र प्रविभाज्यताग्रो 
(778/0979॥॥065) में भेद किया है--+ 
(3) उत्पादन-कार्य प्रे विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति मे 
प्रव्रिभाज्यता (एकश्रश्राणा।ए रण छा0वंधाणा णिाएा0॥, ऋश्यभौड़ तप ॥4! 
5090; 0 ४004 0एशह2व ०३४फ्ाथी) 
(॥) माँग की ग्रविभाज्यता या माँग की पूरक प्रकृति ([70शभ्रणा9 ० 
6शा॥6 ण॒ 86 ए०एव्यिधाक्षए ९8०९० ण ठ6ान्वा0) 
(70) बचत की वूर्ति में अविभाज्यता (ग079570079 7 8 #एड़श) 
6 82 शा?95) 
सामाजिक ऊपरी पृु'जी की पूर्ति की भ्रविभाज्यता स्वाभाविक है, क्योकि 
इसका न्यूनतम ग्राकार झ्रावश्यक रूप से ही बडा (76०८५३॥9 ।886 शागयाशणा 
४26) होता है। उदाहरणाये, आधी रेल लाइन निर्माण से कोई लाभ नही होगा, 
अत पूरी रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक माजन्ना मे विनियोग करना 
अनिवाय है । साथ ही, इस प्रकार का विनियोम प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओ्रो के पूर्व 
होता चाहिए । निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विनियोव तब तक नही 
किया जाएगा जब॒ तक क्रि खेतो से बन्दरगाहों पर कृषि-उपज को पहुँचाने के लिए 
सड़क का निर्माण नही कर दिया जाता । रोजेन्स्टीव रोडान का माँग की अ्रविभाज्यता 
की विचार इस तथ्य पर भ्र घारित है कि एकाक्ी विनतियोग परियोजना को बाजार 
की कमी वी भारी जोखिम को उठाता पड सकता है। इसके विपरीत, यदि कई 
पूरक परियोजनाम्रो को एक साथ प्राम्म किया जाता है तो बे एक दूसरे के लिए 
बाजार प्रस्तुत कर देने हैं और उनके असफल होने की सभावना नहीं रहती है | 
रोजेन्ध्टीव रोडान इस बात को एक जूते के कारखाने के उदाहरण द्वारा स्पष्ड करते 
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हैं। म्रातलों कि एक स्थैतिक और बद अ्र्थव्यवस्था मे एक जूत्तो का वारखाता 
स्थापित कया जाता है जिसमे 00 श्रमिकों को जो पहले अर्धं-नियोजित थे काम 
पर लगाया जाता है | उनको दी जाने वाली मजदूरी उनकी ग्राथ होगी जिन्‍्तु इसका 
बहुत थोडा भाग ही झूठो को खरीदने मे व्यय क्रिया ज एगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में 
क्प्रोकि प्रतिरिक्त क्रप-शक्ति का कोई झाधत नहीं है और निर्यात की भी कोई 
सम्भावना नहीं है, बाकी बचे हुए छूतों की बिछरी नहीं हो पाएगी और कारखाना 
असफल हो जाएगा । विल्तु स्थिति उस समय एकदम भिन्न और अधिक अच्छी होगी 
यदि एक नहीं श्रपितु ।0 000 पहले के अद्ध॑-नियोजित श्रमिकों को काम पर लगाने 
वाले 00 कृषि और औद्योगिक उपकम्त स्थापित छिए जाएं जिनमे अर्थव्यवस्था के 
न्य क्षेत्र की तुलना मे उत्पादकता के उच्च स्तर पर विभिन्‍तर प्रकार की बस्तूएँ 

उत्पन्त की जाएँ | ऐसी स्थिति में उत्पल्त की गई ग्रतिन्‍िक्त आय ग्रतिरिक्त उत्पादन 
को खरीदने के काम में लाई जा सकेगी और कुल विनियोगो की सफलता सुनिश्चित 
हो जाएगी । 

बड़े धक्के के सिद्धास्त के सन्दर्भ में तीसरी ग्रथत्रि 'बचत की पूर्ति! को 
प्रविभाज्यता की धारणा का उदय इस बात से होता है कि विशाल न्यूनतम विनियोग 
कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के लिए ऊँची न्यूनतम बचत अतिवाय है । रोजेम्स्टीन रोडान 
के सतानुसार “आय के नीचे स्तर वाली अर्द्धं विकसित पवस्थाश्रो मे बचत की ऊँची 
दरो को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका वितियोगों में वृद्धि ही है जिसे इन देशो 
में यहाँ के अ्रविकसित और अमप्रयुक्त जन शक्ति तथा अन्य साधनों को गतिशील बना 
कर ही प्राप्त किया जा सकता है ।” 

इस प्रकार उपरोक्त अविभाज्यताओ का पूरा लाभ उठाने और वाह्म- 
मित्तव्ययताग्रों से लाभान्वित होने के लिए विशाल मात्रा में विभिन्‍न क्षेत्रों मे पूंजी 
विनियोग करना चाहिए, अर्थात्‌ अयेव्यवस्था को बड़ा घक्‍का' विकाम की झोर 
लगाना चाहिए। प्रो नकेसे ने भी रोजेन्घ्टीन रोडान की उपरोक्त अ्रविभाज्यनाग्रो 
के प्राधार पर ही सतुतदित विकास की पद्धति का क्म्थेन किया है। बड़े धक्रे के 
स्रिद्धाल्त मे सस्थागत परिवर्तत्र पर भी जोर दिया गया है । फिस्त इस सिद्धान्त को 
भी पूर्ण नहीं माना गया है | अर्द्ध विकसित देशो के औद्योगीकरण और श्राथित्र 
विक्राम के कार्येकम में 'बडा घक्का' (88 90५॥) लगता बडा कठिन है क्योकि, 
इन देशों के साधन अत्यल्प होते हैं। इसके अतिरिक्त सतुलग विक्राप्त के सिद्धान्त 
के विरुद्ध जो आलोचनाएँ की जाती हैं वे सामान्यतगा इस सिद्धान्त पर भी लागू 
होती हैं । 
हर्पमंन की विचारघारा (8909704०ी ० साउलागध्ा ) 

अखतुलित विकास कौ शैल्ी-नकसे की सतुलित विकास की बॉली 
विपरीत, ए गौ हर्पप_ेंन (8 0. साउथगव्तव) ते झ्राविक बिंकरास के लिए 
प्रसतलित विकास की शैली को अ्रपवाने का सुझाव दिया हे । हपंमेस के प्रसतुलित 
विकास के सिद्धात्य! के अनुसार, “प्रवेव्यवस्था के सभी क्षेत्रों म॒ विनियोजन नही 
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कररे कुछ ऐसे चुने हुए क्षेत्रों मे सीमित साथनों का उपयोग किया जाता है जिससे 
उप्तझ प्रभाव ग्रन्प क्षेयों पर भी पड़ता है मौर धीरे-घीरे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था भे 
फिया-्प्रतिक्रिया द्वारा श्यू खनावड़ त्रिबि द्वारा आशिक विकास होता है। ग्र्द्धं-विकसित 
देशों मं सावनो का ग्रमाव रहता है और यह सम्भव नही होता कि बहुमुखी विकास 
के लिए सप्ी क्षेत्रो में विशाल मात्र मे इन साधनों का विनिपोजन कर सके। इसके 
अतिरिक्त इन सीमित साधनों को सभी क्षेत्रों मे फैला दिया जाए तो उनवा उतना 
प्रभाव भी नहीं पड़ेगा । भरत हर्पमैंन ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रथेव्यदस्था कै 
प्रमुख क्षेत्री या उद्योगो मे विनियोजन बारने से, विनियोग के नए अवसर उतन्‍न 
होगे प्रौर इससे आगे प्राथिक विकास का पथ प्रशस्त होगा । उन्होंने लिखा है कि 
* विकास इसी प्रकार आगे बढा है जिसके अ्रनुसार प्राथिक वृद्धि प्रयव्यवस्था के 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से दूसरे क्षत्रों से दूपरे क्षेत्रों मे, एक उद्योग से दुमरे उद्योग मे और 
एक फम से दूमरी फर्म म॑ पहुँचाई गई है।' बह विकास को असतुलनों की एक 
ज बला (९॥9॥ ० 08-९90॥:79) मानते हैं, जिन्हे प्रमाप्त करने की अपेक्षा 
बनाए रखा जाना चाहिए । ह॒षमंत के मतानुमार पू्व॑-निधारित योजना के श्रनुसार 
अर्थव्यवस्था में जानबू क कर असतुखन उतन्न करता, श्रद्धंविकृसित देशों में ग्राथिक 
विकास को प्र/प्त करन की सर्वोत्तम विधि है 


हमे के अनुसार विश्व के किसी भी देश में पस्छुलित विकास नहीं हम्ा 
है। भ्राधुनिक विकप्तित देश भी विक्रास के वर्तमान स्वर पर सतुलित विकास शैली 
द्वारा नही पहुँचे हैं। सयुक्तराज्य श्रमेरिका की सव्‌ 950 वी प्रथरव्यवस्था की, 
सब्‌ 850 की प्र॒र्वश्यवस्था से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उप्तते कई क्षेत्र 
विकसित हुए हैं किन्तु पूरी शताब्दी मे सभी क्षेत्र एक ही दर से विकसित नहीं हुए 
हैं। प्रवबअरद्धं-विकसित देशो के विक्रम के लिए भी भ्रवतुलित विकास की पद्धति 
उपयोगी है । हपेमेन वी यह भी साख्यवा...है कि यदि प्रर्धव्यवस्था को आगे बढ़ते 
रहता है त्नो विकास की नीति का उद्देश्य तवाव (प७॥907) , व्यनुपात _(0/%70- 
9०॥०॥5) श्रौर असाम्य बताए रखें | आदर्श स्थिति बह है, जबकि एक प्रसाम्य 
विकास के प्रयलो के लिए प्रेरित करें जिससे पुन इसी प्रकार का प्रसाम्य उत्पन्न हो 
और इसी प्रकार चलता रहे ।” ल्‍ 

उनके अनुसार नई परियोजनाएँ पूर्व निर्धारित परियोजनाओं द्वारा क्ृजित 
बाह्य मित्र वब्रताश्रो को हृस्तगत (89970903४5| कर लेती हैँ श्रौर बाद वाली 
प्ररियोजवाों के उपयोग के लिए कुछ बाह्य मित्तव्ययताओों का स्वयं भी सृजन 
करती हैं। किन्तु कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं, जो स्वय सुजित मितव्ययताओ से 
अधिक दा शोषण करती है । इस प्रक्तार की परियोजनाओं मे लगाई गई पूंजी को 
'ब्रेरित विनियोग (70702५ ॥7ए०570०॥() कहा जाता है क्योकि उनसे बाह्य 
मितययताग्रो को कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ 
परियोजनाएँ ऐसी हादी हैं जो उपयोग मे लाई गई बाह्य मितव्ययताओ से अधिक 
मितव्यग्ताओों का सृजन करती हैं । श्र्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से दूसरे प्रकार की 
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परियोजनाओं मे निजी लामदायकता (सिश्शांट एाटताश्विज|ग५/) की अपेक्षा अधिक 
सामाजिक वॉछतीयता ($0लंश 6४७9) होती है। झ्रत विक्राम-्तीति का 
उद्देश्य प्रथम प्रकार के विनियोगो को रोकना प्रौर दूसरे प्रकार के विनियोगो को 
प्रोत्साहन देना है॥ इस प्रकार, विक्रास की आदर्श सरदना एक ऐसा प्रनुक्रम 
(80००१०४) है, जो साम्य से दूर ले जाता है और इस अनुक्रम में प्रत्येक प्रयत्त 
पूर्व ्रसाम्य से प्रेरित होता है प्रौर जो अपने बएरे मे नया अस्तुखन उत्पन्त करता 
है । इसके लिए पुद प्रयत्नों की आवश्यकता होती है । पाल एलपर्ट (730 #/एथा) 
के ग्रतुसार “प्र उद्योग का विस्तार ऐसी मितव्ययताग्रों को जन्म देता है जो 
अ! के लिए बाह्य होती है लेकिन जो 'ब' उद्योग को लाभ पहुँचाती हैं। अ्रत 
“ब' उद्योग अ्रधिक लाभ में रहता है और इसका दिस्तार होता है। 'ब” उद्योग का 
विस्तार भी अपने साथ मितव्ययताएँ लाता है जिससे उद्योग 'प्रा मा और 'दा 
लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कदम पर एक उद्योग, दूमरे उद्योगो के 
पूर्वेबिस्तार द्वारा सृज्ति बाह्य मितत्ययताओ का लाभ छठाता है और साथ ही दूसरे 
उद्योगों के लाभ के लिए बाह्य मितव्ययताग्रों का सृजन करता है । ऐसा बहुधा हुमा 
है कि रेलवे निर्माण ने विदेशी बाजारों त्तक पहुँच (&००८५॥०॥४) उत्पादन करके 
निर्यात के लिए कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। सस्ते घरेलू कपाग़ बी 
उपलब्धि ने सूती वस्त उद्योग की स्थापना में योग दिया है। रेलें वन उद्योग, 
निर्यात के लिए कृषि के विकास मे मरम्मत करने वालो और प्रस्त मे मणीनी यत्रो 
के निर्माण के लिए माँग तैयार की है । इसके विस्तार से धीरे-धीरे स्वदेश मे इस्पात 
उद्योगों को जन्म मिला है ग्रौर यह क्रम मिरस्‍्तर चलता रहता है। एक उद्योग हारा 
प्रस्तुत बाह्य मितव्ययताश्रो के द्वारा दूपरे उद्योगों की स्थापना का क्रम कई 
अंद्व-विकसित देशों मे चत्रा है। भारत और ब्राजील का नाम इस दृष्टि से 
उल्लेखनीय है । 

भ्रसंतुलत की विधि-हपेम्ेत के दविचारानुसार प्रद्धं विकसित देशों मे 
बुनियादी कमी स्साघनों की होती है। पूंजी का भी उत्तना अभाव नहीं होता, 
जितना कि उन उद्यमियों करा, जो जोखिम सम्बन्धी मिरणंप लेकर इन ससाधमों का 
डपयोप करते हैं। इस समस्या के समाघान हेतु अ्धिकाधिक उद्यमियों को विनियोग 
के लिए प्रौत्साहिंत क्रिया जाना चाहिए । कुछ सीमा तक पूर्व विवास के द्वारा ऐसी 
परिस्थित्तियों का सृजन किया जाना चाहिए जिससे नगीत विनियोग लाभदायक और 
उचित श्रतीत होता हो और वे उप्तके लिए विवश हो जाएँ | हर्पमेन ने विनियोग के 
लिए भर्वव्यवस्था को निम्नलिखित दो भागो मे विभाजित किया है प्रौर उनमें से 
किसी एक के भी द्वारा प्रसतुलन उत्ान्त किया जा सकता है। ये दो क्षेत्र सामाजिक 
ऊपरी पूंजी [500 0ए८४7९०4 0०छ़ा0 8 0 ८) और घत्यक्ष उत्पादन क्रियाएँ 
(एछाध्णा॥ ?०१९ारट #लाधा८७) हैं । 

सामाजिक ऊपरो यूजो द्वारा श्रसंचुलन (ए79शे०/कड़ का0 5 0 ० )- 
सामाजिक ऊपरी पूंजी के ग्रल्तगंत शिक्षा, रवास्थ्य, यातायात, सचार, पानी, विद्युत, 
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प्रकाश तथा सिंचाई आदि जतोपयोगी सेवाएँ झाती हैं। इनमे विनियोग करने से 
इनका विकास होगा जिससे प्रत्यक्ष उत्पादद क्रियाओं मे भी निजी बिनियोग को 
प्रोत्ताहन मिलेगा । उदाहरणाये, सस्ती बिजली से लघु और दुटीर उद्योगो का विकास 
होगा । सिंचाई को सुविधाओं से कृषि उद्योग का उचित विकास होगा | स्तामाजिक 
ऊपरी पूजी में किए गए विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य झ्रादि के झादानों 
(9०७७) को सस्ता करके इसकी प्रत्यक्ष सहायता करेंगे। जब तक पर्वाष्त 
विनियोगी द्वारा साम्राजिक पूजी सम्बन्धी सस्ती भौर श्रेष्ठ सेवाग्नो क्रो उपलब्यि नहीं 
होगी, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाग्रों मे निजी विनियोग को प्रोत्साहन नही मिलेगा। 
सस्ते य्रात्तयात के साघनो और सस्ती विद्युत शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि से ही 
विभिन्‍न प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकेगे ।अत सामाजिक ऊपरी पूजी मे 
वितियोग द्वारा एक बार अ्रथंब्यवस्था को असतुलित किया जाए ताकि, उसके 
द्ध्रभावो के कारण बाद मे प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियापओ मे भी विनियोग प्रधिकाधितर 
हो और ग्रथेव्यवस्था का विकास हो । जैसा क्रि प्रो हर्पमेत ने लिखा है--"सामाजिक 
ऊपरी पूजी में विनियोगो का समर्येन अन्तिम उत्पादन पर इसके प्रत्यक्ष लाभो के 
कारण नही क्रिया जाता, ग्रपितु, इसलिए किया जाता है क्योकि यह प्रध्यक्ष उत्पादक 
क्रियाम्रों को ग्रान की इजाजत देते है। इस प्रजार प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाप्रो (7074 
में विनियोग की पूर्व आवश्यकता है ।” 
प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाप्रो द्वारा भ्रसंतुलन (079शेशाशंह्रह ज्ञा॥ 028 ) -- 
अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाप्रो (072) के द्वारा भी झसतुलत उत्पन्न 
किया जा सबता है ओर उसके द्वारा अं व्यवस्था के विक्रास का भी प्रयत्न किया 
जा सकता है | यदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियापरो में प्रारम्भिक विनियोग बढाया जाएगा 
तो सामाजिक ऊपरी पूंजी (500) पर दवाव पढेगा तथा उसकी कमी अनुभव 
की जान लगेगी | पर्याप्त सामाजिक ऊपरी प्रूजी निर्माण के प्रभाव मे यदि प्रत्यक्ष- 
उत्पादक-क्रियाएँ आरम्म की गई तो उत्पादन लागत बढ जाएगी । इन सब कारणों 
से स्वाभाविक रूप से सामाजिक ऊपरी पूंजी (900८) का भी विस्तार होगा । 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक-क्षियाग्रो के प्रारम्भ से होते वाली आ्राय मे बृद्धि ग्रौर 
राजनीतिक दबाव से भी सामाजिक ऊपरी पूजी पर विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। 
विकास का पथ (990 (० 90७श०ए9९७४४)--सामाजिक ऊपरी चूजी 
(500) से प्रत्यक्ष उत्पादन-क्रिया (500 ॥0 074) के प्रथम पनुक्रम 
(5०4०८००४) को ह॒मैद ने सा ऊ पू की अतिरिक्त क्षमता द्वारा विकाध[0०0००क- 
गाढ्य श8 €5०९55 €६ए4आए ०06 $ 0 ८.) और प्र. उ. कि से सा, ऊ पू (सोणा 
07? ४० 80८) के द्वितीय अनुक्रम को सा.ऊ पू की स्वल्पता द्वारा विकास 
(9४र००एणक्षा। शब शीणा226८ ० $00) कहा है। प्रथम प्रकार के विकास पथ में 
विनियोग अनुक्रम लाभ की आशाश्रो से और द्वितीय प्रकार के राजनीतिक दबाओं से 
होता है, क्योकि सां- ऊ पू और प्र उ. कि. दोनो का ही एक साथ विस्तार नहीं 
किया जा सकता । अत. विकास के लिए किसी एक पथ को चुनता पड़ता है । दोनो 
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मार्गों मे से किस मार्ग का अनुसरण किया जाए ? इस सम्बस्ध में ह्मैन सा ऊ पू. 
वी स्वल्पता ([09580०एपश्ना। शत ०४०४६ ०4500) को पसन्द करते है 7 


अगली श्रौर पिछलो श्यूखलाएँ (#0न्‍ल्‍श0 छाए छ40७छन्‍शा0े [शए:॥९) --- 
श्राथिक विकास के लिए झ्सतुलन का महत्त्व समभ लेने के पश्चातु अगली समस्या 
इस वात्त को ज्ञत करने की है कि क्सि प्रकार का असतुलत विकास के लिए अधिक 
प्रभावशाली है | ग्रथेव्यवस्था के कुछ क्षेत्र इतने महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली होते हैं 
कि उनके विकप्तित होने पर अन्य क्षेत्र स्ववयमेव प्रगति करने लय जाते हैं । उदाहरणार्थ, 
इस्पात कारखानो की स्थापना से पिछली ज्यू खला के प्रभावों (843ए०८छ०८० ॥7रत्छ8९ 
८८९७) के कारणा, कच्चा लोहा, कोयला, भ्रन्य धातु-निर्माण-उद्योग, सीमेस्ट ग्रादि 
की माँग बढने के कारण इन उद्योगों का विकास होता है | इसी प्रकार झागे की 
ज्ू खलाग्रो के प्रभाव (7०७4० ॥7]:88० ८८९७) के कारण मणीन निर्माण उद्योग, 
इजी तिर्यारिग उद्योग यन्त्र उद्योग तथा सेवाग्रों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार 
इस्पात उद्योग की स्थापना से प्रर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है । उत्पादन की पूर्व 
और बाद बाजी ग्रवस्थाग्रो मे विनियोग बढने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। झ्रत 
विकाप्त-प्रक्रिया का उड्े श्य ऐसी परियोजनाश्रो को ज्ञात करना है जिनक्रा अधिकाधिक 
ज्यू खला-सम्बन्ध प्रभाव हो | पिछली ग्लौर झ्गली »[ खलाझो का प्रभाव प्रादान प्रदान 
(॥770(-०एएए/) सारणियों द्वारा मापा जा सकता है यद्यपि इनके बारे मे ग्रद्धं 
विकसित देशो मे विश्वसनीय जानकारी नहीं होती है ) ऐसी परियोजनाएँ जिनका 
जू खला प्रभाव अ्रधिक हो, विभिन्न देशो भ्ौर विभिन्न समयो मे भिन्न भिन्न होती हैं । 
लोहा झौर इस्पात उद्योग इसी प्रकार वी एक परियोजना है । हर्पमैन के प्रनुसार 
“प्र्वोच्चि श्व खला प्रभाव वाला उद्योग लोहा तथा इस्पात है (46 ॥रता/धा9 
जय ॥8 8९5६ ९०॥/0९१० वरप्ब8४ ४००76 4$ गर00 ७700 ४६८) ” किन्‍्तृ 
ग्रधिकतम शू्‌ ला प्रभाव बाले लोहे और इस्पात उद्योग से ही औद्योगिक विकातत 
का प्रारम्म नहीं हो सकता है क्योकि, भ्र््ध विकसित देशो मे अन्तंनिर्म रता और 
आू खला प्रभावों की कमी होती है । इन देशो में क्ृपि ग्रादि ध्राथमिक उत्पादन उद्योग 
होते हैं जिनके दोनो प्रकार के प्रभाव निबंल होते है परिणामस्वरूप, रोजगार या कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि के रूप मे प्रध॑व्यवस्था पर इनके विक्रास के प्रभाव बहुत कम 
होते हैं । 
इसीलिए हपंमेन 'अन्तिम उद्योग पहले” (.380 ॥008065 9380) की बात 
का समर्थन करते हैं। इन उद्योगो को एाए०7 प्ाटं3४८ ]त6057८४' भी कहते हैं, 
जो पिछली शय खल! के घ्यापक और यम्मीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं । वस्तुत पिछली 
अर खलाप्रों के प्रभाव जो कई झ्रस्तिम अवस्था वाले उद्योगो [.85 586 70058०5) 
के समुक्त परिणाम होते हैं, भ्रधिक महत्त्व वाले होते हैं । पिछली मय खलाएँ माँग मे 
ब॒ढ़िं के कारण उत्पन्न होती हैं । प्रारम्भ में च्रगकुणा ९9४० ग्राव0४ध६5' मे 
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विदेशों से किस्ती वस्तु के हिस्से मंगाकर देश मे उनको सम्मिलित (85$८770!8) करने 
के रूप मे अन्तिम उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए । पिछली श्र खलाड्रो के द्वारा 
भ्ाद में इनकी माँग में वृद्धि होने पर इन हिस्सों के उद्योग भी स्वदेश में ही स्थापित 
किए जाने चाहिए और इन ग्रायात प्रतिस्थापन करने वाले उद्योगों को संरक्षय या 
अनुदान ($70ञ99) आदि के रूप में सहायता दी जानी चाहिए । 
सक्षेप मे, प्रो. हर्पमेंन की 'प्राथिक विकास को ग्रसतुलित शैली' को उन्ही के 
शब्दों में निम्न प्रकार से ब्यक्त किया जा सकता है--'प्राथिक विकास अ्रसमान वृद्धि 
के प्रार्ग का अनुसरण करता है कि दब्ावों, प्रेरणाओं झर झनिवायंताम्रों के 
परिरणामस्वरुप सतुलन की स्थापना की जाती है कि झ्राथिक विकास का कुशलता- 
यूरो मार्ग अव्यवस्थित होता है और कठिनाइयो और कुशलताओं, सुविधाग्रो, सेवाग्रों 
और उत्पादों की कमियो तथा कठिवाइयो से युक्त होता है; क्ति औद्योगिक विकास 
अधिकाँश मे पिछली श्य खलाप्रो के द्वारा प्राग्रे बडया ग्र्थार यह प्रपना मार्ग ग्रन्तिम 
स्पर्श (.980 (00०॥४७) से मध्यवर्ती ग्रौर श्राघारभूत उद्योगो की ओर लेगा ।” 
ह॒पगैन के हृष्टिकोश का मूल्यांकन [ (79०9] ॥[फ्रशंडश ० स्प्तषलाएकाँऊ 
4ए7०१०)--हरएमेव द्वारा प्रतिपादित 'ग्रशतुलित विक्राम का मिद्धान्व' भ्रद्धों- 
विकसित देशों में ग्राविक विक!स की गति में तीघ्रता लाने का एक उपयोगी उपाय है। 
विक्यस के लिए प्रेरण!ग्रो और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं ग्रादि का इस 
पघ्िद्धान्त भे उचित रूप से विवेचन किया गया है | पिछली प्रौर प्रगली श्य खलतागो 
के प्रभावों और अन्तिम प्रवस्था उद्योग ([77070 004५6 [7005065) का विवेचन 
भी उपादेप है । भ्रद्धं-विकसित देशो के लिए ग्रत्यधिक वाछनीय निर्यात सबद्धौन भर 
आयात प्रतिस्थापन तथा प्रारस्भिक अवस्थाग्रों भे उद्योगों को सरक्षण भोर सहायता 
पर भी इस सिद्धान्त में उचित बल दिया गया है । हपं मेन के इस सिद्धान्त मे न तो 
रूस ज॑सी पूर्ण केन्द्रीकृत-नियोजन-पद्धित का समर्थन किया गया है, त ही पूर्णरूप से 
निजी उपक्रम द्वारा विकास की समर्थता को असदिग्थ माना गया है । सामाजिक 
ऊपरी पूजी के विकास में वह सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर बल देता है बयोकि, 
निजी-उपक्रम द्वारा इनका बाँछित विकास असम्भव है और इसके अभाव मे प्रत्यक्ष 
उत्पादन क़ियाएँ प्रोत्माहित नही ही सकती । इस प्रकार, हर्पमेत मिश्रित्त अर्थव्यवस्था 
के पक्ष में प्रतीत होते हैं। जो प्रद्ध-विऊसित देशों के सदर्भ में पूर्ण उपयुक्त 
विचार हेँ। 
झलोचना--हप॑मन के प्रिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गईं हैं-- 
]. पाल स्ट्रीदन (?8ण 5060०) ने हपंमन के उक्त सिद्धान्त की 
आलोचना करते हुए लिखा हैं कि “महत्त्वपूर्ण प्रश्न असतुलन उत्पन्न करने का नहीं है 
बल्कि विकास को ग्रति देने के लिए असतुलन का अनुकूलतम अश क्या हो, कितना 
और कहाँ असतुलन पैदा किया जाए, महत्त्वपूर्ण बिन्दु (070एशगढ्ट 9098) बया 
हैं ?” इस प्रकार इस प्लिद्धान्त मे असतुलन को सरचना, दिशा और समय पर पर्यात 
ध्यान केन्द्रित नही हुआ है ) 
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2. ऐॉल स्ट्रीटन के अनुसार इस विद्धान्त में विस्तार की प्रेरशाओं पर ही 
ध्यान दिया गया हैँ तथा असतुलन द्वारा उत्पन्न अवरोधों की अवहेलना की गई हे । 

3 असतुलित विकास के सिद्धात्त के झनुस्तार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों मे 
ही विनियोग किया जाता है । इससे प्रारम्मिक झवस्था मे जढ तक परिपूरक उद्योगो 
का विकास नही हो, साधन प्रप्रयुक्त और निष्क्रय रहते हैं । इस प्रकार ग्राधिक्य क्षमता 
(8०८४४ (2४4८७) के कारण एक ओर काफी अ्रवव्यय होता है जब क्रि दूसरी 
श्रोर साधनों के ग्रभाव में उद्योग स्थापित नही होते । 

4 इस सिद्धान्त के अनुसार, एक क्षेत्र मे विनियोगो को केन्द्रित क्या जाता 
हूँ जिससे प्रभ्रव्यवस्था मे असतुलन दबाव प्रौर तनाव उत्पन्न हो जाते है। इन्हे दूर 
करने के लिए दुसरे क्षेत्रो मे वितियोग किया जाता है और इस प्रकार झ्राथिक विकास 
होता हूँ । डिश्तु प्रद्धं-विक्सित देशों मे ये दबाव और तनाव झ्राथिक विकास को 
अवरुद्ध करमे की सीमा तक गम्भीर हो सकते हैं । 

$ कुछ ग्रालोचको के अनुसार तकनीकी अभ्रविभाज्यताओ गणना श्रौर 
अनुमान की घरुटियो एवं माँग तथा पूर्ति की सारस्पियों के बेलोच स्वभाव के कारण, 
अद्धं-विकसित प्रथ॑ब्यवस्थाओ्रों मे स्वाभाविक रूप से ही भ्रसतुलन उत्पन्न होते रहते 
है। भ्रत प्रथेशास्त्रियों द्वारा नीति के रूप मे यह बताया जाता प्रावश्यक नहीं है । 

6 इस सिद्धास्त का समाजवादी अर्थव्यवस्थाओ्रों के लिए सीमित महत्त्व है 
क्प्ोकि दहाँ बिनियोग सम्बन्धी निश्चय, बाजार-तत्त और प्रेरणाग्रों द्वारा नही 
भ्रपितु राज्य द्वाशा किए जाते हैं । 

7 असतुलित व्रिकास के लिए आवश्यक प्रैरणा तान्त्रिकता (760९शाधा 
70९८॥७॥57) का उपयोग वही व्यावहृ! रिक हो सकता है. जहां साधनों में आ्रान्तरिक 
लोच भ्ौर गतिशीलता हो, किन्तु अ्रद्धंविकसित देशो मे साधनों का एक क्षेत्र से 
दुसरे क्षेत्र में स्थानास्तरण कठिन होता है ५ 

8 अ्रसतुलित विकास के सिद्धान्त के विठद्ध सत्रसे बडा तक यह प्रस्तुत किया 
जाता है कि इससे भ्रर्थव्यवस्था मे मुद्रा प्रसारक प्रवृतियों को जन्म मिलता है। इस 
सिद्धास्त के ग्रनुमार, भ्र्थेब्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे बडी मात्रा में विनियोग 
क्या जाता है जिससे ग्राथ मे धृंद्धि होती है । परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की 
भौग और मूल्य अपेक्षाकृत बढ जाते हैं। अद्धं-विकसित देशो मे इन्हे रोकने के लिए 
मौद्विक श्रौर राजकोपीय उपाय भी प्रभावपूर्ण नहीं हो पाते। इस प्रवार, मुद्रा 
प्रसारक भ्रवृत्तियाँ विकप्तित होने लगती हैं । 

9 हृषमेन द्वारा उल्लिखित 'श्य खला प्रभाव! (7८886 टीध्णि७) भी 

अद्धं-विकसित देशो मे इतने सक्रिय ग्रौर प्रभावपूर्ण नही सिद्ध होते । 

उपरोक्त सीमाओ के होते हुए भी श्रसस्तुलित विकास की सतबनीक प्रद्धं> 

विकसित देशों के द्र्‌त विकास के लिए अत्यस्त उपयोगी है और कई झर्धं-विकतित 
देशो ने विकास के लिए इस युक्ति को अपनाया है। सोवियत झूस ने इस पद्धति को 
अपता कर अपना द्वूत विकास किया है। भारतीय योजनाग्रों में भी विशेय रूप से 
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दूसरी योजना में इस शैली को अपनाया गया है। योजनी में विशेषरूप से भारी 
और झ्ाधारभूत उद्योगों के विक्रासको पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। सार्वजनिक 
विनियोगों में उद्योगो का भाग प्रथम योजना में केवल 5% से भी क्रम था। किन्तु 
द्वितीय योजना मे यह अनुपात बढ कर 9% और तृतीय योजना में 24 2% हो 
गया था । 
प्रो. मिनट की विचारधारा 
(0०99080० 0 शर्ण /ज्ञाा) 

प्रो मिनट (४५७७५) के अनुसार विदेशी उद्यमियों द्वारा उपनिवेशों में 
प्रपनाई गई दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों ने इन देशो मे विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भ को 
रोका है | इन देशो मे सचालित खनव्‌ झौर बागान (चीग्रगाइ थापे शिक्राकषाणा 
४०॥/ए:८७) ब्यवसायों मे इनके प्रदनन्‍्धकों का यह हृष्टिकोर था कि स्थानीय श्रमिकों 
में विकास क्षमता नही है ) भ्रत्त ब्यून माय वाले देशो के श्रमिकों मे प्रचलित झाय के 
स्तर के लगभग बराबर ही मजदूरी दी गई । मजदूरी की यह न्यून दरें जहां पर्याप्त 
मात्रा मे श्रमिको को आकपित नहीं कर सकी, वहाँ पर श्रमिक्रों का भारत, चीन 
आदि कम ग्राय वाले देशो से ग्रायात किया । इस सन्दर्म मे प्रो मिनट ने एल सी. 
मोप्रल्स ( ८ #000१४७) के इस कथन का उद्धरण दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेश 
की त्तीन मातृभूमियाँ थी--ब्रिटेत, भारत और चीन | इस प्रकार इन उपनिवेशो मे 
मजदूरी बहुत कम दी गई । धो मिनट ने सुझाव दिया है कि यदि नियोजको ने इन्हे 
ऊँची मजदूरी दी होती और स्थानीय श्रमिकों की उत्पादकता में उमर स्तर तक वृद्धि 
के लिए प्रयत्न किए होते जिस स्तर ने इस मजदूरी नीति को लाभदायक बनाया 
होता, वो सम्भवन उन्होंने विकास की गतिविधियों को प्रेरणा दी होती । 

प्रो. मिनट के बिचारानुसार यदि याँवों से नई और ग्राकपंक प्रकार की 
उपभोक्ता वस्तुएँ बिक्री के लिए पहुँच।ई जाती है और प्रथव्यवस्था मे मुद्रा का प्रचलन 
किया जाता है तो निर्वाह्‌ अर्थव्यवस्था (9००५४९॥०४ 2८07079) को भी विकास 
को उत्तेजना मिलती है। नई उपभोक्ता वस्तुप्रो के परिचय द्वारा विकास की उत्तेजना 
का विचार मिस्ट के पूर्व भी बतलाया गया था। ये विचार नई प्रावश्यकताप्रो के 
मानव व्यवहार पर प्रभाव के साधारण मरोविज्ञान पर ग्राघारित हैं । 
लेबेन्स्टोन की विचारधारा 
(7.#फशाडद्षा0"5 ०७०0) 

प्रो हां लेबेस्स्टीव ले गपवी-पुस्तक 0४008) (वात णा॥ टिी07॥ प्‌क्तटडाई! 
में श्राथिक विकाप से सम्बन्धित बहुत महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किए है। अपने इस 

ग्रन्य भे लेवेन्स्टेन ने भारत, चीन, इन्डोनेश्चिया आदि उन प्रद्धोंनंविकस्तित या प्रल्प- 

विकसित देशो की सम्रस्याओं का अ्रध्ययन किया है, जिनमें जनसख्या का घनत्व 
अधिक है | यद्यपि उनका लक्ष्य इन देशो की समस्याग्रों को समझ्काना है, उसत्रा 
समाधान प्रस्तुत करना नहीं तथापि उन्होंने समस्याओं के समाघानार्थ कुछ 
महत्त्वपुरं उपाय अवश्य सुक्काए हैं । लेबेन्ट्टेन ने अपनी पुस्तक मे यह अध्ययन किया 
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है कि अद्ध-विकसित देशो के पिछड़ेपत से किस प्रकार मुक्ति पाईं जा सकती है । 
उन्होने अपने ग्रन्थ भे बिकास के समस्त घटकों और नीतियो को अपनी अध्ययन 
सामग्री नही बनाया है वरत्‌ उदका सुख्य लक्ष्य उनके “न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न 
(एग्राव्ग कयाणएा। 8गिणि)) के बाद या मत (7॥6878$) को समभझाता रहा है। 
लेबेन्स्टेन के मतानुस्तार दीघंकालीन स्थाई और स्वय स्फूर्त विकास के लिए 
यह प्रावश्यक हैं कि अर्थव्यवस्था मे जो विनियोजन किया जाए बह इतनी मात्रा में 
हो, जिससे पर्याप्त स्फूति मिल सके । लबेत्स्टोन के अनुसार मान इसी उपाय से प्रद्ध- 
विकसित देश अपने आर्थिक दृष्चक्र से मुक्ति था सकते हैं । 
लेबेन्स्टीन के कथनानुसार ग्रद्धं-विवप्तित या ग्रल्प-विकसित देशो मे पाए जाने 
घाले दुष्चक्र उन्हे प्रति व्यक्ति आय के निम्न साम्य की स्थिति मे रखते हैं। यद्यपि 
ऐसे देशों मे श्रम और पूजी की मात्रा मे परिवतंन होते है किन्तु उनके प्रभाव के 
कारण प्रति व्यक्ति ग्राय के स्तर मे नगष्य परिवर्तन होते है । इस स्थिति से निकलने 
के लिए कुछ न्यूनतम ग्रावश्यक प्रयत्न! (एग्रा०३ शिगाहाणा। [ढी0ा$) की 
प्रावश्यकता है, जो प्रति व्यक्ति आय को ऐसे स्तर तक बढा दे जहाँ से सतत्‌ विकास- 
प्रत्रिया जारी रह सके । उन्होने बताया है क्रि पिछडेपन से हम निरन्तर दीघेक्रालीन 
विकाप्त की भ्राशा कर सकें, यह झ्ावश्यक (यद्यवि सदा पर्याप्त नही) शर्त है कि 
कसी बिन्दु पर या कुछ अवधि मे अय्रत्यवस्था को बिंकास के लिए ऐसी उत्तेजना 
(800७) मिले जो निश्चित स्युनतम ग्रावश्यक प्रयत्नों से श्रधिक हो । लेवेन्स्टीन के 
मतानुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था मे दो प्रक्रार को शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं । एक 
ओर कुछ उत्तेजक” ($॥॥70|8॥5) तत्त्व होते हैं जिनका प्रभाव प्रति व्यक्ति ग्राय में 
बृद्धि करने वाला होता है| दूसरी ओर कुछ पीछे धकेलने वाल (580०५5) तत्त्व होते 
हैं जो प्रति व्यक्ति श्राय को घटाने का प्रभाव रखते है। ग्र्ध विकसित देशो में प्रथम 
प्रकार के तत्त्व क्म भर द्वितीय प्रकार के तन्व प्रधिक प्रभावशोल होने हैं | अत 
ग्राय घटाने वाले तत्त्वों से कही ग्रधिक झ्राय मे वृद्धि करन वाले तत्वों को उत्तेजित 
करन पर ही अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर गग्रमर हो पाएगी प्रौर ऐसा तभी 
शराम्मव होगा, जबकि न्यूनतम ग्रावश्यक प्रयत्न (८0४ जाधाशएा। हि») 
किए जाएँगे । 
प्रति व्यक्ति श्राय श्रौर जनसस्या-वृद्धि का सम्बन्ध--लेबेन्स्टीन का सिद्धान्त 
इस अवतुभव पर प्राधारित है कि जनसख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति श्राय के स्तर 
का फलन (7प्रा८४०॥) है और यह विकास की विभिन्न अवस्थाग्रो से सम्बन्धित है। 
ग्राय के जीवन निर्वाह साम्य स्तर (5798960९2 ]९४७] ०# ग्राए७क76 72ए) पर 
जम्म और मृत्यु दरें अधिकतम होती हैं। आय के इस स्तर से प्रति व्यक्ति प्राय में 
चृद्धि होने पर मृत्यु-दरे गिरना प्रारम्भ होती है, यद्यपि प्रारम्भ में जन्म दरें कम 
नही होती है परिणामस्वरूप, जनसख्या वृद्धि की दर बढ जाती हैं। इस प्रकार 
द्रास्म्भ में प्रति व्यर्दित प्राय मे वृद्धि, जनमख्या वृद्धि की दर को बढ़ाती है किन्तु ऐसा 
एक सीमा तह ही होता है और उसके पश्चानु प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होने से 
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जन्म-दर गिरने लगती है, वयोकि ड्यूमौण्ट (0प्ाणा) की 50७४ :2एशीथाज 
की धारणा के पनुसार, प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि के साथ-साथ बच्चों की सख्या में 
वृद्धि द्वारा माता पिताओ की आय में वृद्धि करने की इच्छा कम होती जाती है । 
इमके अतिरिक्त विशिप्टीकरण सामाजिक और झ्ाथिक् गतिशीलता तथा नौकरी 
व्यवस्था प्रादि भ प्रतिस्पर्डा मे वृद्धि आदि कारणों से बडे परिवार का पालन पोषण 
बठिन और व्ययसाध्य हो जाता है । श्रत झाय की वृद्धि के साथ पहले जन्म दरें 
स्थिर होती हैं तल्नश्चाद्‌ गिरना प्रारम्भ कर देती है। इस प्रकार ज्यो-ज्यों पवन 
व्यवस्था विकास की और बढती जाती है जनसखझ्या वृद्धि की दर त्यो-त्यो कम होती 
जाती है । जापान और कई प्रश्चिमी यूरोपीय देशो मे इम प्रकार के उदाहरण देखे 
जा सकते है। लेवेन्स्टीन के मतानुसार, जीव विज्ञान की दृष्टि से जनरुख्या बी 
अधिकतम वृद्धि की दर 3% से 4% के बीच में होती है । जनसस्या की इस ऊँची 
चूद्धि की दर पर काबू पाने और प्रति व्यक्ति भ्राय मे चृद्धि करके जनसझया वृद्धि वी 


दर को घटाने के लिए न्यूनतम ग्रावश्यक प्रय॑त्नों की आ्रावश्यकता हैं। इसे निम्न चित्र 
द्वारा स्पष्ट क्रिया गया है-- 


चित्र-6 





9० %४ 37% श्थ्रू 5५% 
जन संख्या जृद्धि की दर 


उपरोक्त चित्र में // और / बक्र झ्राय मे वृद्धि दर श्रोर जनसख्या में वृद्धि-दर 
को निर्माण करने वाली प्रति व्यक्ति प्राय के स्तर को प्रदर्शित करते है । ८ बिन्दु पर 
जो कि तिर्वाह साम्य का बिर्दु है, आय वृद्धि और जनसस्या वृद्धि की दर समान है । 
यदि प्रति व्यक्ति आय में थोडी बुद्धि हाती है, मानलो यह 07, हो जातो है, तो 
जनसख्या-वृद्धि की दर और श्राय वृद्धि की दर दोनो बढती है, किन्तु श्राय-वृद्धि की 
अपेक्षा जनप्रख्या भे वृद्धि तेजी से होती है । प्रति व्यक्ति आय के इससे भी उच्च 
स्तर 0४, पर जनसख्या वृद्धि की दर 2% है जबकि आय-वृद्धि की दर केवल % 
है । चित्र से ४.४ जनसख्या वृद्धि की दर 7.८ प्राय वृद्धि की दर से भ्रधिक है। इस 
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समस्‍या के समाधान के लिए प्रति व्यक्ति आय की दर इतनी बढानी चाहिए, जिससे 
राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि की दर जनसख्या वृद्धि की दर को पीछे छोड दे । ऐसा प्रति 
ब्यक्ति ग्राय के स्तर के 7, से अधिक होने पर ही हो सकता है। यहाँ से जनसख्या- 
बुद्धि की दर गिरना शुरू हो जाती है भ्रत* निरन्तर आधथिक विकास कौ स्थिति को 
लाने के लिए ४. मग्यूनतम ग्रावश्यक प्रत्ति व्यक्ति आय का स्तर है और इसे प्राप्त 
करने के लिए न्यूनतम झगवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए । 
प्रति व्यक्ति श्राय का स्तर ग्राय में वृद्धि करने बाला तत्त्व है और इसके 
हारा प्रेरित जतप्ख्या में वृद्धि, आय घटाने वाला तत्त्व है ।अ्रतः निरम्तर आर्थिक 
विकास की स्थिति में अयेश्यवस्या को पहुँचाने के लिए यह झ्रावश्यक है कि प्रारम्मिक 
पू'जी-निवेश ही निश्चित ब्यूनतम स्तर से झधिक हो जो स्वयं उद्भूत या प्रेरित आय 
घटाने वाली शक्तियों पर काबू पाने योग्य प्रति व्यक्ति ग्राय का उच्च स्तर प्रदात करे। 
अद्ध -विक्रसित देशो मे जनसख्या-वृद्धि के अतिरिक्त भी उत्पादन साधनों की 
ग्रविभाज्यता के कारण होने वाली ग्रास्लरिक ग्रमितव्यपताएँ, बाह्य-परस्प र निर्मेरता 
के काररा होने वाली बाह्य अमितव्ययताएँ सॉस्क्ृतिक, सामाजिक झ्रौर सस्‍््यागत 
आधाग्रो की उपस्थिति तथा उन्हे दूर करने की ग्रावश्यकता भी इन देशो में बड़ी 
मात्रा मे श्रावश्यक न्यूनतम प्रयलतों की झ्निवायंदा सिद्ध करती है। किस्तु प्रद्ध॑ं- 
विकसित देशो में ध्राय केवल जावन निर्वाह स्तर योग्य होती है श्रौर इसका समस्त 
व्यय प्रचलित उपभोग के लिए ही होता है । बहुत थोंडी राशि ही मानव झौर भौतिक 
पू'जी निर्माण के लिए व्यय की जा सकती है। झ्रत सतत्‌ झाधिक विकास का पथ 
प्रशस्त करने के लिए न्यूमतम ग्रावश्यक प्रयल ((शप्टथ। #गाग्रणशा 8॥0॥8) 
आय के जीवन-निर्वाह से भ्रधिक ऊँचे स्तर पर होन चाहिए । 
विकास-ग्रभिकर्ता (570७9॥ 82९0७)--लेबेन्स्टीत ने ग्रपने सिद्धास्त को 
इस तक पर आधारित किया है कि अर्थव्यवस्था मे विकास के लिए उपयुक्त कुछ 
आधिक दशाएएं उपस्थित रहती हैं जो प्राय-वृद्धि की शक्तियों की झ्ाय में कमी करने 
बाली शक्तियों की अपेक्षा प्रधिक तेजी से बढाती हैं । “विक्रास अभिकरत्ता! (09०णागा 
/8८॥05) इन दशाओं को जन्म देत हैं। 'विकास अ्रभिकरत्ता' वे होते है, जो विकास 
मे योग देने वाली त्रियांत्रों (छाणण॥ एण्राधाएणश३ #लाश।॥2$) को सचालित 
करते हैं। उद्यमी (:0<एपथाटथा), वितियोजक (777०४८००), बचत करने वाले 
(8०087) एवं मव प्रवत्तक (7770४90) आझ्यादि उल्लेखनीय विकास ग्रमिकर्त्ता' हैं। 
विकास साधको का इस विकास मे योगदान देने वाली क्रियाप्रो के कारण पूँजी ग्रौर 
बचत की दर श्रम-शक्ति की कुशलता, ज्ञान और जोखिम की मात्रा में वृद्धि होती 
है । लेबेन्स्टीन के अनुसार “वविकाप साधको का विस्तार होगाया नहीं यह इन 
क्रियाग्रो के सम्भावित झौर वास्तविक परिणाम तथा सम्भावनाग्रों, त्रियात्रों ग्रौर 
परिणामों की अस्त क्रिया ढारा उत्पन्त भागे विस्तार (छफशाध्णा) और सकुचन 
((०श४०॥००) के लिए प्रेरशाओ्रो पर निर्मर करते हैं। य प्रेरणाएँ दो प्रकार की 


होती हैं। 
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(0) शून्य-राशि प्रेरणाएं (2200० 5णा [॥९शाए९5) इनसे राष्ट्रीय श्राय 
में वृद्धि नही होती है, इनका केवल वितरखात्मक प्रभाव होता है। 

(॥) घनात्मक राष्ििप्रेरणाएँ (?0जंध्र९ 5० एएल्‍शा।१९5) --जो शाध्ट्रीय 
ग्राय में वृद्धि करती हैं केवल दूसरे प्रकार की प्रेरणा द्वारा ही आधथिक विकास हो 
सकता है । किस्तु अरद्धा-विकमित देशों भें प्रथम प्रकार की क्रियाग्रों में ही व्यक्ति 
सभग्न रहते हैं भौर दूमरे प्रकार की क्रियाएँ अत्यल्प मात्रा में संचालित के जाती 
हैं। जो कुछ इस प्रकार को कियाएँ की जाती है दे प्रथत्यवस्था मे विशुद्ध विकास की 
प्रनुपस्थिति के कारण प्रभावहीन ही रहती हैं। इसके ग्रतिरिक्त प्रति व्यकित झ्राय पर 
विपरीत प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील रहती हैं-- 

(।) सम्मावित बद्धिमान आाधिक ग्रवसरों में कटौती और रोक द्वारा 

चर्तेमान आविक रियायतो (शॉ०8०9) को बनाए रखने वाली 
(2शा०-5णा। #लाशा।6$) शून्य राशि प्रेरणाएँ । 

(४) परिवतेन के प्रतिरोध मे की गई सगठित और प्रसगठित श्रम द्वारा की 

जाने वाली झनुदार कार्यवाहियाँ । 

(४0) नवीन ज्ञान और विचारों का प्रवरोध १ 

(४५) निजी ग्रौर सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा अनुत्पादक प्रकृति के व्यय में 

बुद्धि । 

(४) जनसस्या-वुद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली श्रम-शवित में वद्धि जिसके 

कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूंजी की मात्रा कम हो जाती है । 

प्राथिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उपरोक्त तत्त्वों को प्रभावहीन 
करने के लिए प्रयाष्त मात्रा में स्यूवतम आवश्यक प्रयत्न (5णणि०णी५ 0868 
छगारबवं ध्राताप्राण्णा ८06) किए जाने चाहिए, जो घतात्मक-राशि क्रियाग्रों को 
उत्तेजित करें । ऐसा होने से प्रति व्यक्ति श्राय मे वृद्धि होगी जिसके कारण बचत 
श्रौर विनियोग की मात्रा बढ़ेगी । परिणामस्वरूप, “विकास ग्रभिकरत्ताग्रो! (0०४४४ 
ै४९॥05) का विस्तार होगा, विकास मे उनऊा योगदान बड़ेगा, विकास में बाधक 
तत्त्वो की प्रभावहीतता बडेगी, सामाजिक और आथिक गतिशीलता को बढ़ाने वाले 
सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, विशिष्टीकरण बडेगा और द्वितीयात्मक और 
तृतीयात्मक उद्योगो का विस्तार होगा । इन सबके कारण सामाजिक वातावरण मे 
ऐसे परिवर्तनो का मांगें साफ होगा जिससे जन्म-दर और जनरुस्या वृद्धि की दरें गिर 
जाएँगी। प्रो लेबेन्स्टीव ने अर्द्ध-विकसित देशों वे लिए इस स्यूततम प्रावश्यक 
प्रयत्नो की मात्रा का भी अनुमान लगाया है । 

समीक्षा-प्रो लेवेन्स्टीन ने प्रपनी पुस्तक के प्रावकथन मे लिखा है कि उनका 
उद्देश्य स्पष्टीकरण ग्रौर व्याख्या करना है, न कि कोई नुस्खा बताना है। विस्तु 
उनके इस सिद्धान्त ने कई ग्रथंशास्त्रियों और नियोजको को आकर्षित किया है भौर 
यह अर्द्ध-विवसित देशो के आथिक पिछडेपन को दूर करने का एक उपाय माना जाने 
लगा है। इसका एक कारण तो यह है कि उसका यह विचार अधिकाश अर्द्ध - 
विकसित देशो द्वारा अपनाई गई जनतान्त्रिक नियोजन (वण०एावा० शेक्षाप्रग8) 
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पद्धति से मेत्र खाता है। इसके साथ ही यह रोजेन्स्दीव रोडान (स्‍सि०घशाजशए 
ए०वश्ा) के 'बडे धक्के! (88 ?एड) के सिद्धान्व की अपेक्षा वास्तविकता के 
प्रधिक मिकट है, क्योकि, प्र्द्धा विकसित देशों के औद्योगीकरण के लिए एक बार ही 
“बडा धक्का देना कठिन होता है, जबक्नि लेबेन्स्टीन के न्यूनतम आवर्यक प्रयत्नो! 
को छोटे प्रयत्तो के रूप में द्ुकडो-दुकडों में विभाजित करके प्रयोग में लागाजा 
सकता है । 
किन्तु यह प्षिद्धास्त भी झ्ालोचना मुक्त नही कहा जा सकता + इस सिद्धान्त 
के ग्रनुसार प्रति ध्यवित प्राय मे वृद्धि होते पर एक बिन्दु तक जनसस्या-वृद्धि की दर 
बढती जाती है और उसके पश्चात्‌ उसमे गिरावढ आने लगती है। किन्तु बस्तुतः यह 
प्रथम प्रक्रिया, ग्र्थात्‌, जनसस्या-वुद्धि की दर बढ़ने का कारण प्रति व्यक्षित आय में 
बूद्धि नही, भ्रपितु चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य खुविधाग्रो मे वृद्धि के कारण घटने 
बाली पृत्यु-दर है । उदाहरणाये, भारत के 29!-2) में मृत्युदर 48 6 प्रति 
हजार से घट कर 95-6 में 22 8 प्रति हजार रह जाने के कारण प्रति व्यक्ति 
ग्राय में वृद्धि नहीं, भ्रपितु रोगो पर नियस्तण झौर चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य का 
अधिक ज्ञान और इन सुविधाओं मे वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस बिन्दु के पश्चात्‌ 
जम्म-दर में कमी का श्रेय स्युततम आवश्यक स्तर पर प्रति ब्मक्ति आय मे वृद्धि को 
नहीं है । झर््धं-विकसित देशो मे प्रति व्यक्ति झ्राय में दृद्धि की जन्म दर को नहीं 
घटा सकती है । जापान एवं अन्य प्रगतिशील देशो मे जिनके झ्ाधार पर लेबेम्श्दीन 
ने भ्रपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, यह सत्य हो सकता है । किस्तु प्रद्धं-विकसित 
देशों में जन्म-दर को घटाने के लिए लोगो के दृष्टिकोश् समझ साम्राजिक संस्थाओं 
भ्रादि में प्रिवर्तत और शिक्षा प्रचार की श्रावश्यकता है । वस्तुत जन्म दर में कमी 
करने के लिए प्रति व्यक्तित आय मे न्यूवतम आवश्यक स्तर से प्रधिक वृद्धि होते केक 
कोई भी प्रद्धं-विकसित देश प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति मे जनसख््या 
की स्थिति विरफोटक देशी ग्रहण कर सकती है । 


आर्थिक लिव्कास्त केठ लिए, न्योजल 


(शक्कशांगर्र [7 हि्णागरांद 57०४५) 





“आयोजन का अर्थ केवल कार्य-सूवी बना लेवे से नहीं होता ऑट न ही यह 
एक राणनीतिक आदर््ञवाद हैं| आयोजन एक बुद्धिमत्तापर्ण, विवेकप्रर्ण तथा 
चैज़ानिक पद्धति हैं जिसके अनुसार हम अपने आधिक व साप्राणिक उद्हयाँ 


ऊ 


को निर्धारित करते हैँ व प्राप्त कट सकते है ।/.._--जवाहरलाल नेहरू 


नियोजित प्र्थ-ध्यवस्था श्राधुनिक काल की एक नवीन प्रवृत्ति है। ॥9वीं 
शताब्दी में पूँजीवाद, व्यक्तिवाद और ब्यक्तितत स्वतन्तता का बोल बाला रहा तथा 
अधिकाँश देश स्वतस्त्र व्यपार-नीति और झायिक स्वतस्त्रता के समर्थक रहे | लेकिन 
पिछनी श्रद्धा-शताव्दी मे रूस की ऋरि, सब !929-32 की विश्व-्ब्यारी प्राथिव- 
नदी, दो भीपणा महायुद्धो व उपनिवेशवाद की समाप्ति, लोक-वित्त, तकनीकी प्रगति, 
एवं सामाजिक, प्राथिक व राजनीतिक प्रदृत्तियाँ झ्रादि के कारण भ्राथिक नियोजन 
का महत्व स्थापित हो चुका है और आज प्रत्येक देश से किसी न किसी ग्रश मे 
नियोजन का मांगें अपनाया जा रहा है । ससार के लगभग सभी देश प्रपने झ्राथिक 
विकास और उन्नति के लिए श्राथिक नियोजन मे जुटे हुए हैं । 
आधिक नियोजन इतना महत्त्वपूर्ण श्रौर उपयोगी सिद्ध हुप्रा है कि अमेरिका, 
ब्रिटेत आदि स्व॒तन्त्र ग्रथे-व्यवस्था वाले देश भी व्यापक भ्रर्थ मे नियोजत का सहारा 
लेने लगे है। ग्रद्ध-विकसित देग़ो में तो नियोजन अत्यधिक लाभदायक है ही क्योकि 
इसके द्वारा शीघ्र पूँजी-निर्माण की प्रत्रिया को गति देकर द्रुत आधिक विकास किया 
जाना सम्भव है। अर्द्ध विकसित देशो की मूल समस्या कीमत स्थायित्व के साथ 
झआाथिक वृद्धि करना है। श्राथिक वृद्धि की उच्च दर, आथिक तियोजन पर निर्मर 
करती है । नियोजित भ्रर्थ व्यवस्था मे ही एक अभीष्ट सीमा तक पूर्ण रोजगार, 
समानता, स्थायित्व आात्म-निर्मरता थ्रादि झ्राथिक बक्ष्यों वी प्राप्ति सम्भव है । 
अनियोजित भ्थवा निजी उद्यम वालो स्वचालित अथे व्यवस्था मे सतुलन की स्थिति 
तो सम्भव है, कित्तु ब्राथिक विकास की उच्च दर के लिए स्वचालित अर्थ-व्यवस्था के 
निम्त स्तरीय सतुलन को नष्ट करता आवश्यक है । कीन्स के अर्थशास्त मे स्पष्ट सकेत 
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मिलता है कि स्वत प्राप्त पूर्ण रोजगार जैसी कोई स्थिति नही होती है (प॥88 
7 70 शाग्यिबाल चि। व्फफोण्शाआह) । परेटो उत्तमावस्था' (रिक्षर०- 


०.-४04॥/9) का सिद्धान्त भी यह स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति व झाय का वितरण 
इस सिद्धास्त की मुख्य शर्तों के अन्तर्यंत नहीं झाता अर्थात्‌ विकास, समानता, स्थायित्व, 
आत्म-तिर्मेरता, पूर्ण रोजगार आदि आधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रायिक 
नियोजन ग्रावश्यक है । इसोलिए ग्रद्धं-विकसित देशों मे आविक वृद्धि की उच्च दर 
प्राप्त करते के लिए नियोजन क मांगें श्रपनाया जाता है । 
नियोजित और झ्नियोदित शर्थ-व्यवस्था को तुलना 
(एग्राफशाइणा ० शा्रगराएत थाएं एपवा-छौगा।॥लए छ८णाणाए०5) 

जो देश आधिक विकास तथा अन्य उद्देश्यों वी पूर्ति के लिए झ्राविक नियोजन 
की पद्धति को प्रपनाते है, उस देश की प्र्य-व्यवस्था को नियोजित ग्र्थ-ब्यवस्था 
(?(207९0 &007०709) कहते हैं । नियोजित भर्थ-ब्यवस्था” मे बेग्द्रीय नियोजन 
सत्ता द्वारा सचेत रूप से निर्धारित झ्राथिक लक्ष्यों की पूदि के लिए झ्ाभिक क्रियाओं 
का सचालन किया जाता है जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष या भ्रभ्नत्यक्ष छप से तियत्रण 
होता है। नियोजित प्रथ॑ व्यवस्था के विपरीत अ्रनियोजित प्रथव्यवस्था बह होती है जो 
झाधिक निमोजत को नहीं श्रपनाती है । वियोजित ग्लौर झनियोजित अथ-व्यवस्था में 
होने वाले निम्नलिखित प्रमुख प्रस्तर हैं-- 


नियोजित श्रथ्थ॑-व्यवस्था 
(?]शा7९0 ४९०0०79) 


। इसमे समस्त अ्र्थे-ब्यवस्था को 
एक इकाई मात कर सम्पूर्ण झ्राथिक क्षेत्र 
के लिए योजना बनाई जाती है । 

2. झाथिक क्ियाप्रो के निर्देशन के 
लिए केन्द्रीय नियोजन अ्रधिकारी होता है । 

3 सार्वजनिक हित सर्वोपरि होता 
है 

4, आथिक क्रियाप्रों पर राज्य 
नियन्त्रण होता है । 

5. उत्पादव राष्ट्रीय ऑवश्यकताग्रो 
के प्रतुमार किया जाता है ॥ 

6 मूल्यन्दान्विकता महत्त्वहीन होती 

है । 

मे. यह नियमित अर्थ-ब्यवस्था होती 


है. ५ ८2-निन पर निनलला पलट तप तप पा जय व ॥ 


नियोजित प्रथे-व्यवस्था 
(ए7॥ एथागरत एछष्णाणए9) 


] इससे व्यक्तिगत माँग के अनुसार 
व्यक्तिगत उत्पादक इकाई के लिए योजना 
बनाई जाती है । 

2 इसमे ऐसा नहीं होता है । 


3, मिजी लाभ भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है । 

4, आधिक क्रियाएँ राज्य-नियन्त्रणं 
और हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं । 

5, उत्पादन माँग के श्रनुसार शिया 
जाता है । 

6. मूल्य तान्च्रिकता 
होती है ॥ 

7 यह स्वदस्त प्रतियोगिता पर 
आधारित होती है । 


महत्त्वपूर्ण 
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__ हा हिणाणणण).... |... रण घटग०० अर्थव्यवस्था अनियोजित श्रर्थ ब्यवस्था 
(मिंब्क्रार्व॑ 800707ड) (एकक्ाश्य/व्व 8207009) 
8 इसमें समस्त राष्ट्र क दृष्टिकोण 8. बहुधा समस्त राष्ट्र के इट्िरोण 
से उद्देश्य निश्वित होते है । से उद्देश्य निश्चित नही किए जाते । 
9, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक 9. इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं 
निश्चित ग्रवेधि होती है । होती । 
]0 यह समाजवाद के अधिक 0. यह पूँजीवाद से मम्बन्वित है । 
तिक््ठ है। 
]. यह एक विवेकपूर्ण ग्र्थ व्यवस्था ]. यह ग्राकस्मिक ग्र्थ व्यवस्था है। 


है । 





नियोजित श्रथ॑-व्यवस्था की श्रेष्ठता 
(8फ्रथांता(ए त ए9गा९्पे :एणाणाए) 


नियोजित प्र्थ व्यवस्था की उपयोगिता का आभास हमे पूर्वत्तर विवरण से 
मिल चुक्ता है। प्राग विश्व के लगभग सभी देश विसी न किसी हप मे ग्राथिक 
नियोजन को अपनाए हुए हैं और इसका कारण नियोजन से होने वाले अतिशय लाभ 
ही है। ये लाभ इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि कोई भी ग्राधुनिक राष्ट्र इनकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता | अधिकांश प्रद्धें-विकस्ित देशो ने द्वुत श्राथिक विकास के लिए प्राथिक 
नियोजन की तकनीक अपनाकर अपने यहाँ नियोजित श्रथ्॑-ब्यवस्था स्थापित व रके उसने: 
सुन्दर फल्लो को चखा है गौर हम भी भ्राविक विकास की प्रोर तेजी से बढने लगे हैं। 
कई देशो मे पूर्णो रूप से नियोजित प्र व्यवस्था (?]9॥60 0200707725) है । 
झाविक नियोजन के सहारे ही सोवियत रूस ने इतनी झाश्चयेजनक प्रगति की है कि 
प्रो एस. ई. हेरिस के इस मत से कोई मतभेद नही हो सकृता कि 'विश्व के प्रमभ्य 
किसी भी देश ने इतनी द्त्तमति से एक पिछड हुए कृषिश्रधात देश से ग्रत्यधिक 
प्रौद्योधिक, श्रौद्योगिक शक्ति सम्पन्न देश मे परिवर्तित होने का श्रनुभव नही किय। है|" 
लेकिन अनेक व्यक्ति आर्थिक नियोजन के मार्ग के कठ्ठु आलोचक हैं। प्रो हेयक 
(९:77 प्ल॒बज्ल८) नियोजद को दासता का मार्ग मानते है । हमारे लिए इस विरोधी 
विचारो का मूल्याँकन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम झाथिक नियोजन के 
पक्ष श्रौर विपक्ष, दोनो पहलुश्रों को देख लें । 
नियोजन के पक्ष मे तक॑ (&2ए0०॥8 0ि शिक्रगपंह) 

भ्राथिक नियोजन की श्रेष्ठ॒ता के पक्ष मे निम्नलिखित प्रमुख तके दिए जाते हैं- 

. तीव्र झाथिक विकास सस्भव--आशथिक वियोजन की पद्धति को अपता 
कर ही तीन आधिक विकास किया जा एकता है| वैसे तो झ्मेरिका, इग्लैण्ड, फ्रांस 
आदि पश्चिप्ती देश आविक नियोजन के बिना ही आधिक प्रगति के उच्च स्तर पर 
पहुँच गए है। किन्तु इनमे इन्हे पर्याप्त समय लगा है और इनकी प्रगति भ्रपेक्षाकृत 
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कम भी रहो है, जबकि, शस, चीनआदि देशो ने नियोजन का सहारा लेकर ग्रत्यल्प 
समय मे ही द्रढ झ्ाथिक विकास किया है। झाधुनिकत अद्धं-विकसित देशों के लिए 
भी तेजी से झ्रादिक विकास उनके जीवन मरणा का प्रश्न बन गया है। ग्रत उनके 
लिए नियोजन-पद्धति अपनाना अधिक वाँछनीय है । ग्राथिक नियोजन से इन देशों का 
द्रुत श्राथिक विकास तो होगा ही, साथ ही, ऐसा इन देशों की त्रये व्यवस्था के समस्त 
क्षेत्रो मे होगा ग्राथिक नियोजन मे कृषि, उद्योग शक्ति घिचाई, यातायात, सचार, 
सेवाओं आदि सभी क्षेत्रों मे विवेकपूणों और सतस्ित कार्यक्रम संचालित किए जाते 
है । प्रत; नियोजन पद्धति भ्रपनाने पर इन देशों में उत्पादन, राष्ट्रीय आय झादि में 
वृद्धि होगी जिससे देशवासियों क्ञा जीवन-स्तर उच्च होगा और जनता की सुखी एव 
परिपूर्ण जीवन विता पाने की आर्काज्षाएँ मूर्ते रूप ग्रहएा कर प'एँगी । 

2 निर्णयों एवं कार्यों मे समन्‍्वय--ग्रनियोजित अर्थ-त्यदस्था वी सबसे बडी 
कमी यह है कि इसमे प्रसस्य उद्योगपति व्यापारी उत्पादक आ्रादि भ्रलग झलग ब्राधिक 
झौर उत्पादक ज़ियाझ्ो मे सलग्न रहते हैं श्रौर उनके निर्गायों एव कार्यो मे समस्त्य 
करने की कोर्ट व्यवस्था नही होती । वे प्रपती इच्छ'नुस्तार मतमाने निणंयों बे अनुसार 
उत्पादन करते हैं भौर उनमे कोई ताल मेल नही होता । प्रो, लर्गर (छ० .क्ागश) 
के भ्रनुमार ऐसी पथ व्यवस्था उस मोटर के समान है जो चालक रहित है किन्तु 
जिसके सब यात्री इसके स्टियरिंग क्लील के पास इसे भ्रण्नी इच्छानुसार घुमाने के 
लिए पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके विपरीत नियोक्ति प्र्थ॑-व्यवस्था मे एक 
केस्द्रीय नियोजन अधिकारी की देख रेख मे देश की प्रावश्यक्ताओो श्र साधनों के 
अनुसार उत्पादन सम्बन्धी निर्णय किए जाते हैं, जिन्हे पूर्सो करने के लिए एक समन्वित 
कार्यत्रम बनाया जाता है । इससे पर्थ-ब्यवस्था पे गडबडी नही होती । 

3 दूरदशितापूएं प्र्थ व्यवस्था--एक नियजित्त श्र्थ-यवस्था, प्ियोण्ति 
अर्श-व्यवस्था वी भ्पेक्षा अधिक दृरदर्णितापूर्णा होती है । इसीलिए, इसे 'खुले हुए नेत्र 
वाली प्रर्थ- यवस्था' (6 ६एणा०ा५ छा 07६7 ६१९४) कहते हैं। नियोजित 
ग्र्श-न्यवस्था में नियोजन-सत्ता अर्थ व्यवस्था में बहुत ही धीरे धीरे होने वाले और 
सूक्ष्म-परिवतेनो पर भी विचार कर लेती है, जिनके वारे म झनियोजित झर्थ-ब्यवस्था 
के व्यक्तिगत उत्पादक को बिल्दुल जानकारी भी नहीं हो पाती | एक बेद्द्रीय 
अधिकारी इस बांत का पता लगा सकती है कि कच्चे माल कय तेजी से शोपणा तो 
नही हो रहा है, साधनों का अपव्यय तो नही हो रहा है, मानवीय शक्ति का दृश्पयोग 
तो नही हो रहा है या जनसख्या तेजी से तो नहीं बढ रही है | यदि ऐसा हो तो 
इतकी रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रवार, तियोश्ति 
अर्थ-ब्यवस्था मे साधनों का भी दूरदशितापूर्णश उपयोग होता है । 

4 व्यापार चत्नों से मुक्ति-व्यापार-चक्र झ्नियोजित प्रर्थन्व्यवस्थाओं की 
ख़बसे बडी दुर्वेलता है । इन झर्थ-व्यवस्थामो में प्लाथिक तेजी ओर गदो के चक्र 
[नियमित रूप से श्राते रहते हैं, जिनके लिए पूँजोवाद वी कुद्ध ब्शिपवाएँ जैसे स्वतस्त 
प्रतिस्‍्ण्डों, लाम-उद्देश्य (शरण ०0५०) एवं ग्रनियन्तरित दिज्री उपन्रम प्रादि 
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उत्तरदायी हैं। व्यापार-चक्र ग्र्थ व्यवस्था मे अ्रस्थिरता और प्रनिश्वितता पैदा करके 
भारी आविर बुराइयो को जन्म देते हैं। नियोजन रहित अर्थ-ब्यवस्था में व्यक्तिगत 
उत्पादक, अपनी इच्छानुसार, उत्पादन करते हैं और इससे उत्मादन कभी माँग से कम 
झौर कभी ग्रचिक होने की सब सम्भावनाएँ रइ्धती है। यही कारण है कि ग्रनियोजित 
प्र्थ-व्यवस्था मे समय-समय पर श्राधिक उतार-घढ़ाव ग्ञाते रहते हैं, जबकि भ्रतियोजित 
प्र्थ-व्यवस्था मे प्राय ऐसा नही होता । सव्‌ 930 वी विश्वव्यापी मदी से अमेरिका, 
इग्लेण्ड झादि बहुत बुरी तरह ग्रस्त थे । 

5. उत्पत्ति के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग--श्रद्धं-बिकसित देशों मे 
उत्पत्ति के साधनों वी बडी कमी होती है इसलिए देश के श्रविकतम लाभ झौर 
सामाजिक कल्याण की हृष्टि से इन सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग श्रावश्यक 
है। किन्तु श्रनियोजित अर्थ-व्यवस्था मे आवश्यक प्रौर अनावश्यक पदार्थों के उत्पादन 
के बीच साधनों का विवेकपूर्णो उपयोग नहीं हो पता, क्योकि व्यक्तिगत उत्पादक 
उन्ही वस्तुओ्रो का उत्पादन करता है जो उसे अधिकाधिव लाभ दे, न कि उन बरतुग्रो 
का, जो धामाजिक हृष्टि से ग्रावश्यक हो । यदि अनाज के उत्पादन की ग्रपेक्षा मादक 
पदार्थों के उत्पादन में विनियोग्रों से उसे श्रघिक्त लाभ होगा तो वह अनाज के स्थान 
पर इत मादक पदार्थों का ही उत्पादन करेगा। इस प्रबार, भनियोजित प्रथ व्यवस्था 
में साधन प्रनावश्पक कार्यों मे भी लगा दिए जाते हैं जबकि, ग्रावश्यक परियोजनाएँ 
साधनों के ग्रभाव मे शुरू नही हो पाती । किस्तु नियोजित प्र्थ-व्यवस्था मे सामाजिक 
आवश्यकताओं को ह्टि मे रखते हुए साधनों का विवेक्यूण ग्रावटन होता है । 

6 प्रतिस्पर्दधाजनित दोदो से मुक्ति-प्रतिस्पर्दा के कारण, जो स्‍मवियोजित्त 
पूँजीवादी भ्रर्य-ब्यवस्था की एक प्रमुख सस्4ा हे, बहुमूल्य साधनों का प्रपव्यय होता है। 
सम्भावित ग्राहकों को आकर्षित करने और भ्रपती बिक्नी बढा कर लाभ कमाने के 
लिए विभिन्न प्रतिष्पर्द्धी फर्में विज्ञापन, विक्रय कला आदि पर विपुल धन-राशि व्यय 
करती हैं | कभी-कभी गलघोदू प्रतियोगिता ((प-ता०४४ 2०ग्राएट0०॥) के 
कारण कई फर्में बरबाद हो जाती है । प्रतिस्पर्शा के कारण प्रतिस्पर्दधी फर्मों मे 
कर्मचारियों और प्रौद्योगिक उपस्करो का दुहराव भी होता है । प्रा डविन (0ए009॥0) 
के अनुसार “त्तिस्पर्दा की सस्था आथिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दशा मे नही ले 
जाती है ।” नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे प्रतिस्पर्डा को अत्यन्त सीमित कर दिया जाता 
है। भ्रत यहाँ इन दोपो से मुक्ति मिल जाती है । 

7 ब्राथिक समावता को स्वापता--अनियोजित अर्थ-यवस्था की कुछ 
सस्याओ जैसे निजी-सम्पत्ति, उत्तराधिकार और सुल्य-प्रक्रिया आदि के कारण इसमे 
भारी आधथिक विपमता पायी जाती है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा 
सकता है | इन सस्थाम्रो के कारण आय की विपमता, धन की विपमता और अवसरी 
की विषमता उत्पन्न होती है, जिससे एक ओर सप्ताज के कतिवय व्यक्तियों के पास 
समाज का घन केच्धिव हो जाता है तो दुसरी ओर अधिकौश जतता की बुनियादी 
आवश्यक्रताएँ भी पूरी नहीं हो पाती है। प्रो. डडिन के अनुसार, “अनियोजित 
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अर्व-व्यवस्था में सामाजिक समानता नही हो सकती है।” ऐसी स्थिति में सामामिक 
कट्रुता उत्पत होती है और वर्ग-सयर्प बढ़ता है। यही नही, ऐसी स्थिति मे, समाज कुछ 
योग्य व्यक्तियों को सेवा से भी बचित हो जाता है। किन्तु वियोजित अर्थ-व्यवस्थाम्रों 
मे, अनियो दित पअर्थ-व्यवस्थाश्रों की अपेक्षा बहुत कम आथिक समानता की झोर बंढना 
है इसलिए इन देशो के लिए नियोजित त्रय॑ व्यवस्था उपयुक्त है 

&. शोपण को समाप्ति--अनियोजित पू जीवादी अर्थ यदस्थाओ्रो मे एक अन्य 
बुराई सामाजिक परोपजीविका (500० ?शठशाहर0) की पाई जाती है। अनेक 
व्यक्ति विना श्रम दिए ही झताजिन ग्राय (छंग्नशा॥60 ॥00ग9) के द्वारा जीविका 
निर्वाह करते हैं। वई बध्यक्तियों को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति मिल जाती है । 
कई व्यक्ति लगान, ब्याज लाभ, के रूप में भारी मात्रा मे ग्राम प्रप्त करते हैं। इस 
प्रकार वे बिना श्रम किए ही इस प्रक्मार को आ्राय प्राध्द करमे में समर्थ होते हैं । 
नियोजित श्रय॑-ब्यवस्था में इस प्रकार के शोपणा और परोपजीविवा को समाप्त किया 
ज्ञाता है। प्रनियोजिंत प्रय॑-व्यवस्था विशाल जनममुदाय को झ्रायथ और रोजगार की 
सुरक्षा प्रदान करते मे भी श्रसफल रहती है । किन्तु तियोजित प्र्यन्व्यवस्था में कार्य 
ओर प्रादश्यंक्ता के ध्रनुसार पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था की जातो है प्रौर 
जनता की अ्रध्रिक सामाजिक सुरक्षा (500०० 56८एा॥9)का प्रबन्ध विसा जाता है । 

9 कृत्रिम भ्रभावों के सुजन का भय नहीं--अनियोशित अर्थव्यवस्थाग्रो मे 
वस्लुग्नों के कृत्रिम प्रभावों का सृजन क्या जाता है ताकि उपभात्ताग्रों से ऊँचें मूल्य 
लेकर भ्रधिकाधिक लाभ कमाया जा सके । इसके साथ ही एकाविकार झ्ौर झ्राविक 
संघवदी के द्वारा भी मूल्य-दृद्धि करके उपभोक्ताओं का घोपणा क्या जाता है। किन्तु 
नियोजित भप्रव्यवस्थाग्रो मे उत्पाद के साथनो, व्यवसाय झ्रादि पर बहुघा सरकारी 
स्वामित्व रहता है या उद्योगपतियों, व्यापारियो ग्रादि पर कडी निगयनी रखी जाती 
है । अत इस प्रकार शोपण सम्भव नही है । 

0., ग्रनियोजित प्रयंव्यवस्या मे सामाजिक लागतों को बचत--पचालत के 
परिणामस्वरूप उद्योगों के निजी-उपक्रम द्वारा समाज को बुद्ध हानिकारक परिणाम 
म्ुगताने पड़ते हैं जिर्हें सामाजिक लागतें (5902 (055 0 ए-00मएड75266प 
90552४॥८८४) कहा जावा है ॥ ये लागतें प्रौद्योगिक बीमारियों, चनीय वेक्नारी, 
श्रौद्योगिक बेकारी, गरदी वल्तियों का निर्माण, घुप्राँगु्ण वातावरण झादि के रूप मे 
होती हैं। इनका भार निजी उद्योग्तियो को नहीं अपितु, समाज को उठाना पडता 
है | निजी उपत्रमियों द्वारा लागू की गई तकदीकी श्रयति से भी बुछ स्थितियों मे 
मशीनो और श्रमिक्रो की अग्रयुक्ता बढती है किन्तु नियोजित प्रथव्यवस्था में इस 
प्रकार को समस्याझ्रो से दचता सम्मव है क्योकि इन समस्याग्रों के समाधान की पूर्व 
व्यवस्था कर लो जाती है । 

4[, जत-कल्पाण के घ्येय की प्रमुखता-प्रनियोजित प्रथ्॑यवस्था मे झआधिक 
ल़ियाएँ और उत्पादन-कार्य निजी उद्योगपदियों द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता 
है । वहां सामाजिक-कल्याण्य पर ध्याव नहीं दिया दाता यही कारण है कि 
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प्रतियोजित पू जीवादी व्यवस्था मे वस्तुप्रो के गुणों में गिरावट, खराब वष्तुओं की 
मिलावट और मूल्य दृद्धि द्वारा उपभोक्ताम्ो का शोषण किया जाता है । कम मजदूरी 
देकर या अधिक समय काम करा करके श्रमिको का भी शोपण किया जाता है । इस 
प्रकार अतियोजित प्रथव्यवस्था मे निजीन्‍लाभ को प्रमुखता दी जाती है । इसके 
विपरीत, वियोजित प्र्यव्यवस्या में एक व्यक्ति के लाभ के लिए नही अपितु 
अविकाधिक जनता के प्रधिकतम कल्याण के लिए झाविक कियाएँ संचालित की 
जाती हैं । 

2, जनता का विशेष रूप से श्रमिक वर्ग को सहयोग मिलता--नियो जित प्र्थ- 
व्यवस्था मे सरकार को जनता का अधिकाधिक्र सहयोग उपलब्ध होता है क्योकि 
खनका विश्वाम होता है क्रि नियोजन के साम एक व्यक्ति या एक वर्ग को नही अपितु 
समस्त जनता को मिलने वाले हैं। ऐद्ी व्यवस्था मे श्रमिकों का भी ग्रधिकाधिक 
सहयोग मिलता है क्योकि उनके हितो की ओर विशेष रूउ से घ्यान दिया जाता है ॥ 
इसके विपरीत, ग्रतियोजित प्र्थव्यवस्था म निजी-उत्पादकों को श्रमिकों का पूण 
सहयोग नही मिल पाता है ग्रौर उतके सहयोग के भ्रमाव में उत्पादन में ग्रधिक प्रगति 
नही की जा सकती है । श्रम-सघो द्वार अ्पनाई जाने वाली “धीरे चलो” (60 8०७) 
नीति का उत्पादन और प्राथिक विकास पर बुरा प्रभाव पडता है । 

3, पूजी निर्माण की ऊँची दर--नियोजित अर्थव्यवस्था में एक विवेकपूर्ण 
योजना के अनुसार कार्य किया जाता है । साथ ही इसमे वर्तमान के साथ भावी प्रगति 
वर भी ध्यात दिया जाता है। इसलिए उपभोग को कम करके बचत-विनियोग झ्ौर 
पू जी निर्माए की दर तेजी से बढाई जा सकती है । सार्वजनिक उपक्मो का विस्तार 
होता है और उसके लाभो का भी पुनविनियोग किया जाता है । उदाहरणार्थ, सोवियत 
रूस में विगत कुछ वर्षों मे पूजी-सचय की दर सब पू जीवादी अनियोजित अर्थव्यवस्था 
वाले देशो से भ्रधिक रही है । भ्रद्ध-विकसित देशों की एक बडी समस्या पू जी का प्रभाव 
है, जिसका प्राथिक विक्नाम मे बहुत महत्त्व है। अत. ये देश नियोजित पद्धति द्वारा 
पू'जी निर्माण दर मे तेजी से वृद्धि करके ही तेजी से आशिक विकास कर सत़ते हैं । 

4 ग्रधिकतम तकनोकी कुशलता (ऐशिछछगएा प्रल्णापध्वा पलेधाए)- 
अधिकतम तकनीकी कुशलता के सिद्धान्त के झनुसार एक नियोजित अ्र्ंव्यवस्था से 
उत्पादव ससाधनों को संगठित करके कई प्रकार की मित्तव्ययताएँ प्राप्त की जा 
सकती है । एफ. ज्विंग (£ 7फ्रध्या्ठ) के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में 
उत्यादक साधनों के सग्रठत के पेमाने मे विस्तार, निजी-स्वत्वों और इच्छाग्रो पर 
ध्यान दिए बिना उतके पुनप्नबस्थ की सम्भावनाएं, एक ्रोर यस्त्र और श्रम के 
विशिष्टीकरण के नए अ्रवसर प्रदान करेगी वही दूसरी ओर सस्ताधन का केन्द्रीकरण 
करेगी । परिणामस्वरूप उद्योगो का अधिक लाभदायक स्थानों मे हस्तान्तरण, 
उत्पादन को अच्छे समठित कारखानों का आवटन झौर झौद्योगिक इकाइयो का 
विलीनीकरण या परस्पर अधिक सहयोग सम्मव होगा । इसके अतिरिक्त श्रनियोजित 

अरेव्यवस्था मे ससाधदो का पूर्णु उपयोग सम्भव नही होता । ऐसी स्थिति मे विशाल 
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माना मे प्राकृतिक और माववीय सावन अजयुक्त रहते हैं। भर््धविक्तित देशों मे 
पूजी की अपेक्षा प्राकृतिक और मानत्रीय साथन ही अधिक रहेते हैं प्ौर थे देश 
एक निश्चित योजतानुस्तार इनका दुषपयोग करके तेजी से झाविक विकास कर 
सकते हैं । 


5 राष्ट्रीय सकट के समय सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था-अनियोवित 
प्रथव्यवस्या युद्ध या सकटकालीन स्थिति में सर्वेथा अ्रयोग्य होती है। ऐसे सकटा से 
मुक्ति के लिए अयंव्यवस्था पर विभिन्‍न प्रकार के नियन्त्रण लगाए जति हैं। यहाँ 
लक कि प्‌ जीवाद का गढ़ ऋटलाने वाले सयु कराम्य ग्रमेरिका ने भी डिलीय महा युद्ध मे 
विजय पाने के लिए बडी सीमा तक आ्थिक नियोजन को अपनाया था। इस प्रकार 
ऐसे समय अवियोजित अथेव्यवस्था थी दियाजित अथेन्‍्यवस्थाग्रों मे परिवर्तित हो 
जाती है । 


नियोजित व्यवस्था के विपक्ष में तके 
(७ 8७॥6705 480॥75 ए]वगर0 ४००॥०॥५) 

नियोजित अथैन्यवस्था सम कपियाँ भी है जितके कारण कुछ लोगो ते इसके 
विपक्ष में अपने तक प्रस्तुत किए हैं। नियोजित पग्रयेव्यवस्था के विरुद्ध निम्तलिखित 
तके प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

] श्रस्त व्यस्त ( (००१९०) श्रथव्यंबस्था--नियोजित अर्थव्यवस्था मे बाजार 
और मूल्य तान्निकता (ऐश३7६६४ 809 0003 स्ट्राआयाहय) पर प्राधारित स्वय 
सचालकता (#0६0ध9/0॥9) समाध्त हो जाती है। प्रत्त आधिक क्रियांप्रो में 
विवेकशी लता नही रहती क्योकि योजवा अधिकारी द्वारा किए गए मनमाने निशुंयों 
के प्राधार पर उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जाता है। इसीलिए नियोजित ग्र्धव्यवस्था 
को अवबेर में छलाँग (7,289 7 0९ 69) कह्ा जाता है । किस्तु इसबर। भ्राशय 
यह नही है जि नियोजित ग्रथेच्यवस्या से मूल्य प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है । 
उद्ाहरणाथे, सोवियत रूस में नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित कीमतों (5887० 
ए7००४) की नीति को अपनाया जादा है| वहाँ त क्रेवल पदायों के मुल्य अवितु 
उत्पादन के साधनों की वीमतें भी नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित को जाती है ।! 

2 प्रकुशलता में वृद्धि--पूर्णछूप से नियोजित प्रर्वव्यवस्था से समहत उत्पादन 
कार्प सरकार द्वारा क्रिया जाता है और उत्तादत में सलग्न प्रधिकार कर्मेचां 
सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सरकारी कर्मचाथे स्वाभात्रिक रूप से ही तिजी 
भव्य की आऐक काए रुचि केक़े हैं। उत्तरी कप हयएतग (छा ४४७ (४5० एएप७,) 
केवत, ग्रेड, उन्नति के झ्रव्तर झादि पूर्व-निवारित होते हैं ग्रत उत्मे अधिक कुशलता 
मे कार्य करने की प्रेरणा तथा पहल की भावना समाप्ल हो जाती है। पूर्ण नियोजित 
अर्वेश्यवस्वा में प्रतिम्पर्शा समाप्त हो जाती है तथा सतर्कता, कुशलता मित्तब्पवा, 
सेव प्रवर्तेत आदि प्रतिस्पर्डाजनित लाभा से समाज वचित रह ज वा है 
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3 तानाशाही और लाल फोताशाही का भय--आलोचको का यह कथन है 
कि नियोजित भ्र्थन्यवस्था मे तानाशाही और लाल फीताशाही का पोषण होता है। 
समस्त देशवासो केवल मजदूर बन जाते है तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही 
सब्र निर्शेय लिए जाते है । ऐसी परिस्वितियों मे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया 
जाता ग्रौर सरकार ही सर्वशक्तिमान वन जाती है। बहुबा यह कहा जाता है कि 
तानाशाही के बिता नियोजन अ्सम्भव है किस्तु वस्तुन ऐसा नहीं है। विगत कुछ 
वर्षो में सोवियत छूस में भी तत्कालीन प्रवानमन्ती खण्चेव ने सरकारी मशीनरी के 
जिरेस्द्रीरुएणु वी योबइरा बरई थी । इसके अतिरिक्त जनतान्त्रिक नियोजन 
([20०थ ०० जिश्या्रा॥8) में तो यह समस्या उदय ही नहीं होती । प्रो लास्फी 
और श्रीमती बारबरा ऊटन के ग्नुमार नियोजन से मानवीय स्वतन्त्रता बढती है । 


4. अष्टाचार और प्रमियर्ितगाएँ--प्रोलोचकड़ो का मत है कि नियोजित 
व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों में अ्रप्टाचार बढता है | सरकारी कर्मचारियों के पास 
व्यापक अधिकार होते हैं और वे इसका उपयोग अपने हित के लिए कर सकते हैं। 
इस प्रकार की शक्रा निराबार नहीं है पर साथ हो यह भी है कि नियोजित श्र्थ- 
व्यवस्था में निजी सम्पत्ति प्रौर उत्तरायिकार जैसी सत्याप्रों की सम्राष्ति पर सरकारी 
कर्मचारियों मे भ्रष्डाचार स्वयमेव समाप्त हो जाम की प्रबल सम्भावना रहती है । 


5 विशाल मानव-शक्ति की झ्रावश्यक्ता-प्राथ यह भी कहां जाता है कि 
योजनाम्रो के तिर्माश और क्रिप्रास्खयन के लिए बडी मात्रा में जनशक्ति की ग्रावश्यकता 
पड़ती है । प्रो लेवित (8 9४ .29॥$) ने इस सन्दर्भ में कहा है कि नियोजन की 
सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल, योग्य प्रौर अनुभव प्राप्त श्रधिकारियों की 
आवश्यकता होती है और प्रद्धं विकसित देशो मरे इतनी बडी मात्रा में कुशल व्यक्तियों 
का मिलना ग्रमम्भव होता है ।! किन्तु क्या स्वतस्त्र और अनियोजित अर्थव्यवस्था मे 
विशाल जनशक्ति की ब्रावश्यकता नही पड़ती । वहाँ भी मध्यस्थ, विज्ञापक, वितरक, 
सेल्पर्मन भादि के रूप में काफी व्यक्तियों की प्रावश्यकता होती है । 


6 उपभोक्ता की सार्वभौभिकता का प्रन्त--प्रालोवक्ो के अनुप्तार नियोजित 
अरयेव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी ग्रभ्ुकत्ता को खो देता है । श्रतियोजित अर्थव्यवस्था 
में उपभोक्ता को सम्राट समझा जाता है क्योंकि, उप्तकी इच्छाग्रो और माँग्रो के 
अनुसार ही उत्पादन क्या जाता है, किल्‍ु नियोजित प्रथ॑श्यवस्था में उपभोक्ता को 
उ्तों वस्तु का उपभोग करना पड़ता है, जो राज्य उसे देता है। इसके उत्तर मे 
नियोजन के समर्थंकों का कहना है कि क्‍या अनियोजित भ्रयंव्यवस्था मे उपभोक्ता 
बस्तुत. मज्राट्‌ होता है ? क्या मुद्रा विहीन उपभोक्ता को जो कुछ भी खरीदने योग्य 
न हो, संम्राद बताना हास्यास्पद नहीं है । उपभोक्ता की पसन्द की नियोजित अ्र्थ- 
व्यवस्था में अवहेलना नही की जा सकती । सोवियत-सघ में भी राज्य उपक्रमो द्वारा 
उत्पादन योजनाओझो को बनाते समग्र उपभोक्ताओं की पसन्दग्ियों पर ध्यान दिया जाता 
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है | मारिस डाब के अनुमार वहाँ उपभोक्ताग्रो के झ्धिम्तानों को जानने के लिए 
प्रदर्शनियों झ्ादि मे जदता के चयन ((#००८) को ग्रकित क्रिया जाता है । 


7. अमिकतो के व्यवसाय चुनते की स्वतन्त्रता की सम्राप्ति--नियोजित अर्थ- 
व्यव॑स्या में श्रप्रिकों को स्व्रेच्छा से व्यवसाय चुनने की स्व॒तस्त्रवा नहीं रहती झौर उन्हे 
विभिन्न कार्यों में ग्रावश्यकता और परिस्यितियों के अनुसार लगाया जाता है। 
नियोजको के मतानुसार अ्रनियोजित अर्येव्यवस्था में भी श्रमिक्रों को इच्छानुमार 
व्यवस्ताय चुनने की सुविधा और सामथ्यं कहाँ होती है । वहाँ भी जनता द्वारा अपनाए 
जाने वाले व्यवसाय, अभिभावकों की सम्पत्ति, हैसियत, सामाजिक प्रभाव और 
सिफारिश पर निर्मेर करते हैं। इसक्ते प्रतिरिक्त नियोजित ग्रर्थव्यवस्था मे भी श्रमिक्रो 
को उनकी योग्यता, इच्छा, मुकाव के ग्रनुमार ही कार्य देते का ग्रधिक्राधिक प्रयत्न 
क्रिया जाता है| श्रीमती बारवरा ऊठन के ग्रनुसार, नियोजन के बिना रोजगार का 
स्वतन्त्रतापूवंक चयन नही हो सकता, जबकि नियोजन मे ऐसा सम्भव है । 


8 सकमए-काल मे प्रव्यवस्था को संभावना-प्रायः यह भी कहा जाता है कि 
अनियोजित से तियोजित प्र्थ-ध्यवस्था मे सक्रपंण-काल में पर्थाप्त मात्रा में प्रव्यवस्था 
और गढ़बडी हो जाती है झिससे उत्पादन और राष्ट्रीय श्राम पर विपरीत प्रभाव 
पडता है। किन्तु ऐसा कियी ब्राघारभूवत परिवर्तन के समय होता है। ग्रत देश के 
दीघंकालीन झौर द्त भ्रायिक विकास के लिए इस प्रकार की प्रस्थाई गड़बड़ी वहन 
करनी ही पडती है । 


9 श्रत्यचिक गोपनीपता--नियोजन के विएद्ध एक तह यह प्रस्तुत किया 
जाता है कि निष्रोजित प्र्यव्यवस्थाएँ गुप्त रूप से सचालित की जाती हैं गौर इनमे 
गोपनीयता को बहुत ग्रविक महत्त्व दिया जाता है जिमसे जनता का अपेक्षित सहयोग 
नही मिल पाता है | किन्तु यह तर्क भी निराघार है । साम्यवादी रूस में भी नियोजन 
नीचे से प्रारम्भ किया जाता है जिमकरे निर्माण में कारखानों के श्रप्तिक्रों प्रौर सामूहिक 
कृपको का हाथ होता है। इसके अतिरिक्त योजनाएँ सदा ही विचार-विमर्श, बाद- 
विवाद ग्रादि के लिए जनता के समक्ष रखी जाती है ग्रौर उत पर सुभाव झ्रामत्तित 
किए जाते हैं। जनतान्विक नियोजन में तो नियोजन के सभी स्तरों पर जनता को 
सम्बन्धित किया जाता है और उसे अधिकाधिक जानकारी दी जाती है ॥ 


40, राजनीतिक कारणों से प्रश्यरता का भय--वियोजित अर्थव्यवस्था 
राजतीतिक कारणों से भी अस्यिर होती है। जो राजनीतिक दल इसे चाहता है, इसके 
एत्या, से, अलग झोते ही नियोजन का त्याग करिए, जाते की सम्भावता हो सकती है 
कप्रोकि नई सरकार तियोजन के पक्ष मे न हो । इस परिवर्तन के कारख स्र्वव्यवस्था 
को हामि उठानी पड़ती है । प्रो जेक्स (7:90:8$) के अनुसार राजनीतिक प्रस्थिरता 
के ऐसे वातावरण मे दीघंकालीन झौद्योगिक परियोजनाएं नही पनप्र सकती हैं। भ्िस्तु 
आ्राथिक नियोजन एक अच्दी चीज है और कोई भी भ्रच्छी चीज़ को हर टाजनीतिक 
दल मानता है। हाँ, नियोजन को लागू किए जाने के तरीके में अन्तर हो सकता है । 


झाथिक विक्रास के लिए नियोजन 457 


प्‌ सदेव किसो न किसी प्रकार के श्राथिक संकट की उरध्यिति--झ्ालोचयो 

के अनुमार नियोजित अयेन्यवध्या मे सदेव किसी न किसी प्रकार का सकट विद्यमान 
रहता है, क्रिसु अभियोजित ग्रथ॑त्यवस्था कौतसी ग्राथिक प्रह्ृति के सकटो से मुक्त 
रहती है । इसमे सेव मुद्रा-स्क्ीति, सुद्रान्यकुचत, वेकारी, व्यापार चक्र, पदार्थों वा 
अनाव, वर्गे-सबर्ष आदि सकृट बने ही रहते हैं। क्या यह एक तथ्य नहीं हे कि 
अप्रेरिका की ग्रयंश्ववत्ता में युद्मों तर-हाल में अ्रते व्याप्ररिक उत्ार-्वडाव झाए । 
यह भी एक तथ्य है कि वहाँ इस प्रकार के सकटो से अर्वव्यवस्था को बचाने के लिए 
अत्यधिक ठयव सब्य संगठझत का निर्माण किया गया है | वस्तुत नियोजित की 
अवेक्षा प्रनियोजित प्रथेव्यवस्था अधिक सक्तट ग्रस्त रहती है । 

2. बहु-वर्षीय नियोजन प्रनुचित है-इस परिवर्तंतशील ससार मे परिस्थितियाँ 
बदलती रहनी हैं। साथ ही, भविष्य भी प्रनिश्चित होता है । किस्तु योजना में बहुधा 
बहु-वर्षीप उदाहरणार्थ पाँच या सात इसी प्रकार कई वर्षों के लिए बनाई जाती हैं। 
इस बीच परिस्थितियाँ और ग्रावश्यकताएँ बदल जाती हैं। परिणामस्वरूप, नियोजन 
ने केवल निरर्थक ग्रपितु हानिप्रद भी हो सकता है किन्तु इस आनोचना मे कोई सार 
नहीं है, क्योकि बहुया योजनाएँ लचीली होती हैं भौर उनमें परिस्थितियों क अनुसार 
परिवर्तन कर लिया जाता है । 

3 प्रन्तर्राष्ट्रीय सथर्ष की संभावना--व्यक्तिगंत राष्ट्री द्वारा अपनाए गए 
राष्ट्रीय नियोजन से अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्प और संघ" उत्पन्न हो सकता है। प्रो रॉबिन्स 
(९70 ०७5) के अनुम्तार राष्ट्रीय नियोजन का विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत 
गम्नीर प्रस्तव्यस्त प्रभाव पडता है । वस्तुत अ्रधिकाँश देशो द्वारा राष्ट्रीय नियोजन 
प्पताने से श्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सकुचन श्रमिकरो की ग्रन्तर्राष्रीय गतिशीलता मे 
बाधाएँ, पूंजी के तिमुक्त प्रवाह पर प्रवरोध बढते हैं जिससे भ्रन्त मे, राष्ट्रो मे 
पारस्परिक तनाव और वेमनस्यथ का वातावरण पनपता है किन्तु वस्तुत यह 
आलोघना निगाधार है। अस्तर्राद्वीय सघप राष्ट्रीय नियोजन से नही, उग्र राष्ट्रबाद से 
उत्पन्न होता है जो अनियोजित पर्गर्यवस्था मे भी हो सकता है। वास्तव में नियोजन 
के परिणामस्वरूप पारस्परिक सहयोग बढता है। अच्छी योजनाएँ प्रस्तुत करने और 
नियोजित पद्धति को अपनाने के कारण ही भारत को विकप्तित देशो, विश्व बैक तथा 
अन्य अन्‍्तर्राद्रीय वित्तीय-सस्थाओ्रो से सहायता प्राप्त हुई है ॥ 

निषोजित ग्र्थश्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में उक्त त्कों पर विचार करने 
पर ज्ञात होता है हि नियोजन का पश्ष प्रवचन है और जो कुछ तक इसके विरुद्ध 
प्रध्तुत किए गए है वे ग्रबिक सशक्त नहीं है । प्रतियोजित अर्थ व्यवस्था के पश्ष में 
प्रस्तुत किए जाने वाले तऊ॑ ज॑से ग्रथश्यवस्था की स्वयं सघालकता, उपभोक्ता की 
सावेभौमिकता श्रौर बाजार तान्जिकता का मुक्त कार्यवाहन आदि बातें भी सीमित 
भात्रा मे ही सही हैं। क्रनियोजित अर्थ यवस्था में असमानता, अस्थिरता असुरक्षा 
और एकाथिकार आदि कई बुराइयाँ होती हैं जिम्हे केवल उपचार से ही दूर नही 
किया जा सकता है अत इन वृ राइयो की जड झवियोजित गे व्यवस्या का ही समाप्त 
कर नियोजित अर्थ व्यवस्या को स्थापना ही श्रेयस्कर है । 
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नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बात 
(बछाछ ए छात्राशाए) 

झ्रब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के नियोजन में अधिकतम पझ्राधिक वृद्धि 
सम्भव है--केन्द्रित नियोजन मे ग्रववा विकेन्द्रित नियोजन में ? यह एक विवादास्पद 
प्रश्न है । केख्धित नियोजन (06ए9॥520 ?]07एग5) मे, समस्त ग्रार्थिक निर्णय 
उद्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जबद्नि विक्रेन्द्रित नियोजन मे, निर्णय लेने वी 
सत्ता व्यक्तिगत इकाइयो में निहित होती है। पूर्ण केन्द्रित नियोजन प्रथवा पूर्ण 
विक्रेन्द्रित नियोजन ग्रस्तापान्य स्थितियाँ हैं। वास्तव में, श्राथिक नियोजन राज्य व 
निजी उद्यम दांनो का सयुक्त फलन है । कसी देश से सम्बन्धित आधिक निरुयों मे 
सरकार व निजी उद्यम का पृथक्यूथक्‌ तथा दोनो का सयुत्त अनुपात कितना रहुवा 
है ? यह राजनीति का श्रश्न है तथा प्रत्येक देश मे इस सम्बन्ध में भिन्नता पाई जाती 
है | इसी प्रकार उत्पादन के कुछ साधतो का स्वामित्व सरकार तथा कुछ का निजी 
उद्यम के हाथो में पाया जाता है। झावथिक नियोजन किसी भी प्रकार का हो, सभी 
में निम्मलिखित पाँच बातें निर्धारित की जाती है-- 

() वृद्धि के लक्ष्यो का निधारण (#008 णी फ6 ा०छकक परशह८5) 

(2) ग्रन्तिम माँग वे ग्रन्तः उद्योग माँग का निर्धरेण (८/छ770700 

ण छचवं 274 [्ांल ॥000509 79९0070 ) 

(3) विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (0&क्षाए॥74079 ०4 ]॥0९8ज0॥६ 

गुथय8०४७) 

(4) योजना के लिए साधनों का सग्रह (/४०७॥88॥600 ०7 ३९६०फए८९5 

ई07 (#० 9)»॥ ) 

(5) परियोजनाओं का चुनाव (?70.2९4 $0]०८७०7) 

4 वृद्धि के लक्ष्पो का निर्धारण (एकड़ ० 0०४ ठाएणा0 पक्कए०४५) -- 
आय-दूद्धि, रोजंगार-दृद्धि, उत्पादत-बृद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्त हेतु आथिक झ्रायोजन 
किया जाता है। किमी देश की ग्राथिक योजना के जाय, रोजगार, उत्पादन झादि से 
सम्बन्धित उद्देश्यों को एक सुनिश्चित व प्र्थ युक्त दिशा प्रदान करने के लिए यह 
ग्रावश्यक है कि इन उद्देश्यों को सल्यात्मक लद्यों म ((प्रद्धाएीटव प्र86०5) 
परिवरतित किया जाएं। योज्ता के उद्द श्य जब सख्यात्मक रूप में परिवर्तित बर 
दिए जाते हैं, तव वे योजना के लक्ष्य कहे जाते हैं. (प्र8०5 ब्षाल बरप्तशाधरीण्त 
छाब्ल६5) । 

एक योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादद, विनियोग, रोजगार, 
निर्यात, भ्रायात गआरादि से सम्बन्धित हो सकता है । योजता के लक्ष्य पूरे देश के स्तर 
पर क्षेत्रानुसार या विशेष ओद्योगिक इकाइयो अखवा परियोजनाओं के लिए विधौरित 
किए जा सकते हैं । लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादन अथवा उत्पादन कारकों की भौतिक 
इंकाइयो के या मूल्य-इकाइयो के रूप में क्या जाता है। लक्ष्पो का निर्धारण कच्चे 
माल की मांत्रा, थम-शक्ति, प्रशिक्षण सुविधाएँ, घरेलू तथा विदेशी मुद्रा मे उपलब्ध 
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वित्तीय कोष व प्रन्य साधनो की मात्रा को निश्चित करने में सहायक होते हैं । 
निर्वारित लक्ष्यों के प्रनुसार ही इन साधनों वा प्रयेव्यवस्था वे विभिरन क्षैत्री मे 
आवटन किया जाता है । 


कुछ योजनाएँ कतिपय सामूहिक लक्ष्यों (हश287०220४० 7रशह8४५) तक 
सोमित होती हैं जबम्रि कुछ अन्य थोजताग्रो के झ्रन्तर्गत लक्ष्यो की एक लम्बी सूची 
दैयार की जाती है । उदाहरणार्थ ग्रगोस्लाबिया को पचवर्षोष योजनाओं में लगभग 
600 बस्त-समूहों से सम्बन्धित लक्ष्णो को ग्रमामान्य रूप से विस्तृत विवरण वे साथ 
निर्धारित किया गया है | किन्तु लक्ष्यों की सख्या श्रधिक बडी नहीं होती चाहिए, 
क्योकि बडी सख्या में निर्धारित विस्तृत ब्यौरे वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना अनेक 
कठिनाइयों से पूर्णों होता है। लेविस के मतानुमार “लक्ष्यों की एक लम्बी सूची 
बताना और इसे प्रकोशित वरना अधिक से अधिक भ्रच्छे रूप मे मात एक अनुमान 
या भावी परिरल्पता (002085६ 06 8 77ण॒०ल|णा) हो सकता है तथा अपने 
मिक्ृष्टतम रूप में केवल एक गरितीय परम्परा-मान रह जाता है जिसका कोई 
व्यावहारिक महत्त्व नही होता है ।77 


2 श्रन्तिम माँग व प्रन्त उद्योग माँग का निर्धारण (0शंशाशाश्राणा 
एजाश। भा6 [700 |00४॥ए9  ऐशाश00)--वृद्धि के लक्ष्यो को निर्धारित करने के 
बाद विकास-दर निश्चित की जाती है ) विकाम-दर के निर्धारण के पश्चात्‌ सेवापग्रों 
की माँग मे वृद्धि व वस्तु्रो की माँग में वृद्धि को पृथक्‌ रूप से ज्ञात किया जाता है 
तथा राष्ट्रीय विकाम-दर को क्षेत्रीय विकास दरो मे विभक्त किया जाता है। इस कार्ये 
में दो तकनीकी प्रक्रियाएँ की जाती है-- 

(]) प्रन्तिम उत्पादन का निर्धारण 

(2) प्रन्त क्षेत्रीय माँग का निर्धारण 

उपभोक्ताप्नों द्वारा ग्रन्तिम माँग व ग्रन्त क्षेत्रीय माँग का योग वस्तु की कुल 
माँग को प्रकट करता है ( भ्रत कुल माँग के भावी अनुमानो के लिए उपभोक्ता की 
माँग तथा अस्त क्षेत्रीय माँग के अनुमान लगाना झ्रावश्यक है। कुल माँग के अनुमान 
माँग की श्राय-लोच की सहायता से लगाए जा सकते हैं । मान लीजिए भोजन व वस्त्र 
की ग्राथ-लोच--जत्रमश 6 व 5 दी हुई हैं। इस स्थिति म प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
झाय )0% होती है तो भोजन की माँग में वृद्धि 67८ 05-562६ तथा इसी प्रकार 
बस्त्र की माँग मे 5>८80--5% चृद्धि होगी । जब इस तरह प्रति व्यक्ति आय 
में वृद्धि तथा आय की लोचें दी हुई हो दो प्रत्येक वस्घु की माँग वो ज्ञात किया जा 
सकता है । सव वस्तुओ्नो की माँग का बोगफल कुल माँग होती है | कल माँग को 
ज्ञात करने की इस विधि मे दो बडे दोष हैं--() यह कीमत के परिवतेनों पर 
विचार नहीं करतो है। (2) इसमे झ्राय की लोच को योजनावधि के लिए स्थिर 
माया जाता है । 


].॥ बम (0४७. शाएएफा० ते छ. 04०चार शब्घगजड़ 99 08 09 
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अन्त उद्योग माँग के अनुमानों के लिए ब्रादा प्रदा ग्रशाली (76 ०एफए 
995८य) अपनाई जाती है। इस प्रणाली मे आदा भ्रद्म के प्रनुपात स्थिर माने जाते 
हैं। झादा प्रदा के इन अनुपांतों को तकतीकी गुखाँक (7४०ायाव्श (0०४हिलथ्याड) 
क्ह्ठा जाता है। मैद्रिक्स की भाषा में इन ग्रुणाँकों को “४9 मे प्रयठ किया जाता है। 
इन तकनीकी ग्रुणाँकों के आधार पर अन्त-उद्योग माँग की सगणना की जाती है | 
तकतीकी गुणाँको के प्रयोग का एक बडा दोष यह है कि इत गुणाँक्ों को स्थिर 
माना जादा है। यह एक दोपपूर्ण मास्यता है क्योकि साधन बदबते है, तकवोकी 
बदलती है भ्रत गुणाँक्ों का परिवर्तित होना स्वाभाविक है । 

3 विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (फऐल्लशणाश्ञांणा ण फफल्जाएथां 
पए४78४5)--माँग-निवा रण के पश्यात्र दूसरा प्रश्त भौतिक लक्ष्यों को विनियोग 
लक्ष्यों मे परिवर्तित करने का है। इस कार्य के लिए पूजी-गुणाॉक अथवा पूजी- 
उत्पादन प्रनुपातों की द्रावश्यकता होती है। इन बनुपातों के योग द्वारा हम कुल 
विनियोग-राशि का अनुमान लगा सकते हैं। पूंजी उत्पदन अनुषात, पूंजी की वह 
इकाई है जितकी उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए ग्रावश्यकता होती 
है | उदाहरणा्थे, यदि 8 लाख रुपय की प्रूंजी बिनियोग से 2 लाख रू का माल 
सैपार होता है या 2 लाख ह का माल तैयार करने के लिए 8 लाख ह की पूंजी 
विनिवोजित करनी पड़ती है तो पूंजी उत्पादन प्रनुतात इस स्थिति मे 4| होगा । 

जब कृषि, उद्योग, सेवा झ्रा।दि क्षेत्रों के भौ तक लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते 
हैं तथा इन क्षेत्रों के लिए पूजी-उत्तादव अतुषपाव विश्चित हो जाते हैं तब सरलता 
से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक विनियोग बी मात्रा निकालो जा सकती है। 
प्रो भद्दालतोबिस ने प्रपने चार क्षेत्रीय विकास माइल मे इसी प्रकार वित्तीय प्रावटन 
करने का प्रयास किया है। प्रो महालताधिस माइल के आधार पर ही हवितीय 
परववर्बीय योजना से प्र्वन्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनियोग की राशि 
निर्धारित की गई है । 

4 योजना के लिए साधतो का सम्नह (खेउ0॥5॥0०॥ ० ्रे९४०पए०१5 
कि 96 9]40) -हुल विनियोग-राशि का ग्रठुमाव लगाने के पश्चात यह देखा 
जाता है कि विनियोगों की वित्तीय व्यवस्था किस अकार सम्मव हो सकेगी | यहू 
बोजना का भाग कहलाता है | ग्राविक नियोजत द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न 
कार्यक्रम भौर बडी मात्रा मे परियोजनाएँ श्रास्म्म की जातो हैं। इन कार्यक्रमों को 
सच्यालित करने और परियोजताग्रो को पूर्ण करने के लिए बडी माना में साधतों की 
आवश्यकता होती है । विकास की इन विभिन्न योजनाओ और परियौजनाओं के 
सवालन के लिए प्रावश्पके साधनों वी व्यवस्था एवं उनकी गतिशीलता भ्राथिक 
वियोजव की अ्रक्रिपा में महत्त्वपूर्ण समस्या है । डा राज के श्रनुसार, ' एक योजना 
भही के बराबर है यदि इसमे तिर्वारित विकास का कार्यक्रम साथनो के एकनित करमे 

के कार्यक्रम पर आधारित और समस्वित नहीं किया हो 7 

आधिक विकास के लिए राजकीय, मानवीय और वित्तीय साधनों वो 
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आ्रावश्यक्ृता होती है । इत साधनों का अनुमाव और उतको गतिगीन बनाना सुख्यत 
निम्नलिखित बातो पर निर्भर करता है--(3) राजवित्त की मशीनरी, (») उद्देश्यों 
की प्रकृति, (४7) योजनावदि, (४) श्रम और पजी की ह्थिति, (४) शिक्षा 
एवं शध्ट्रीय चेतना, (श) प्रन्तर्राद्रीय स्थिति, (शा॥) मूल्यस्तर और जनता की 
आधिक दशा, (श्वा)) विदेशी वितिमय कोप, (ए) सरकार की ग्राथिक्र स्थिति, 
एवं (») झथिक विपमता की मात्रा । 

£ परियोजनाओं का चुनाव (7णुंश्ल 5थवलांणा) वित्तीय व्यवस्था 
के पश्चात्‌ विनियोग-परियोजनाग्रो (]7ए८४ए०/६ छा०]८८५७) का चुनाव किया 
जाता है | विनियोग परियोजनाएँ विनियोगो के उत्पादन से जोड़ने बाली श् खला 
का कार्य करती है। किन्तु परियोजना-चुनाव एक तकनीकी कार्य है जिसमे परियोजना 
के लिए स्थान का चुनाव, तकनीकी का चुनाव, बाजारों का छुनाव झ्रादि तकनीवी 

निर्णय सम्मिलित हैं। परियोजनाग्रो का चुनाव योजना-निर्माण का पाँचवाँ बडा 
कार्य है । 

प्राय क्रिप्री योजवा की मूचमूत कमजोरी परियोजनाग्रों के चयन को लेकर 
होती है । ठोम व लाभदायक परियोजनाग्रो के अभाव में योजना प्रसफन रहती है । 
पाकिस्तान योजना श्रायोग के ग्रधिकारी डॉ महबूब उल हक के झनुसार पहली 
और दूमरी योजनाश्रो की कमजोरी यह रहती है कि प्रायोजन का निर्माण गहराइयो 
भें नही है । एक प्रोर जहाँ विभिन्न क्षेत्रों मे ताल-मेल रखते हुए एक समष्टि योजना 
(888०ह०ए८ ९]॥) क्वा प्राहूप निर्मित करने में पूरे प्रयत्व करिए गए किन्तु 
दूपरी ओर योजना के विभिन क्षेत्रो के प्रारूरो को सुविचारित व सुनियोजित 
परियोजनाग्ो से परिपूरित करने के प्रयत्न नहीं हुए ।” 

ग्वाटेमाला ने सन्‌ 960 परे एक सावेजनिक विनियोग कार्यक्रम का उद्घाटन 
क्रिया, किरतु एक वर्ष बाद ही अमेरिकी राज्यों के सगठन ने यह प्रतिवेदित किया 
कि “विभिन्न मत्रालयों के लिए पूर्ण विकसित परियोजनाम्ो को पर्याप्त सख्या में 
जात करता कठिन हो रहा है ” 

परियोजतामो का चयन करने की अनेक विधियां हैं । सामान्यत परियोजनाग्रो 
का चयन वर्तमान मूल्य-विधि अथवा लागत-लाभ विश्लेषण विधि द्वारा किया 
जाता है । 

6 योजना को क्रियान्विति--योजना के क्रियान्वयन का यह कायें सरकारी 
विभागो, सरकारी और ग्रैर-सरकारी एजेन्सियो द्वारा क्रिया जाता है। सार्वजनिक 
क्षेत्र के कार्यक्रो का सचालन सरकार या उसकी एजेन्तियो द्वारा तथा निजी-क्षेत्र के 
कार्यकम निजी उपक्रमियों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं | सरकार भी इन्हे निर्धारित 
नियमानुसार सहायता देती है। इस्त श्रकार योजना की सफलता बहुत कुछ इसी 
प्रवस्था पर निर्मर होती है। ग्रनेक देशों में योजना-निर्माण पर अधिक एवं 
क्रियान्वयन पर कम ध्यान दिया जाता है । अत योजना की सफलता के लिए इस 
स्तर पर कोई निष्कियता एवं शिथिलता नही बरती जानी चाहिए। 
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योजना की सफलता के लिए यह ब्ावश्यक है कि सकय समय पर उसके 
सचालन श्रौर उम्की प्रगति वा मूल्याँकन जिया जाता रहे । अत समय समय पद 
इम बात का लेखा-जोखा लिया जाता है कि योजना मे लक्ष्यों के अनुगात में कितनी 
प्रगति हुई और उम्रमे कमियाँ कहां ग्रौर क्यो है? इसके लिए उत्लादन की प्रत्येक 
शाखा की तांत्रिक और ग्राथिकर दोनो दृष्टियों से समालोचना की जानी चाहिए । 
भारत में योजना के मूल्याँकन का कार्यक्रम 'मूल्याँकन सग्रठनों (ि०शाशा।॥र 
एछरबपदाएा 0हगाइ30णा) द्वारा किया जाता है । 


नियोजन की एफलता को शर्तें 
(एणात्र0ा5 ॥07 ह॥0९९5५ ० ए|ग्रधां।ए) 

ग्राधिक्त विश्ास के लिए प्राधुनिक युग से नियोजन कई भर्द्ध-विक्तित देशों 
में प्रपताया जा रहा है । किन्तु नियोजन कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके हारा 
स्प्रमेव ही प्राविक विकास हो जाए / योजनात्रो की सफनताश के लिए कुछ शर्तों 
का होना ग्रावश्यक है । सफलता की ये शर्तें विभिन्न देशों शर परिस्थितियों के 
श्रनुमार भिन्न भिन्न होती हैं। किन्तु सामास्य रूप से ये शर्तें स्वेत्र ग्रावश्यक हैं-- 

] पर्याप्त एव सही झ्ौकडे और सूचताएँ--नियोजको को योजना निर्माण 
और क्रियास्ययत के लिए सम्पूर्ण श्रयंव्यवस्था के,विभिर्त पहुलुग्रो का, वर्तमान 
परिस्थितियों का तथा राष्ट्रीय आ्रावश्यकताओ का ज्ञान होता चाहिए। वर्तमात 
स्थिति क्या: है ग्रौर इसमे क्रितना सुधार किया जाना चाहिए रे यह सुधार किस 
प्रकार किया जा सकता है ओश्और इसके लिए कौन से सबनों की कितती मात्रा में 
आवश्यकता है । इन सत्र बातो का तिछोप विश्व त्नवीय गौर पयाप्त ग्रॉक डो के आ्रधार 
प्र ही क्रिया जा सकता है प्रत नियोजन की सफत्रता के लिए यह आवश्यक है कि 
उल्पादव, उपभोग, प्राय, व्यय, बचत, विनतियोग, उपलब्ध कच्चे माल, शक्ति के 
साधनों की मात्रा, बाजार की माँग, प्लामात निर्यात मूल्य स्तर, जनमस्या प्रादि के 
बारे में विश्वतवीय और पर्याव्त प्रॉकड़ो का सकलन किया जाए। अस्तत्य तथ्यों और 
सूचनाग्रों के अत्यार पर बनाई गई योजनाएं असफल हो सकती हैं। अतः 
सांल्यिकीय स्थिति ऐसी होदो चाहिए जो नियमित रूप से निरस्तर सूचना प्रदान 
करती रहे ताकि परिस्थितियों में परिवर्तत आने पर योजनापग्रो से भी ययासमय 
समायोजन किया जा से । 

2. सुनिश्चित श्ौर स्पष्ट उद्देश्यों का होना--नियोजन की सफलता के लिए 
यह ग्रावश्यक है कि उसके सुनिश्चित और सुस्पष्ट उद्देश्य निश्चित किए जाएँ जो 
देश की प्रावश्यकताग्रो के ग्रनुरूर हो । परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों प्रौर लक्ष्य 
का विधारण नही करने से पू्ों हर से वे परिपूर्ण नही हो पाते । इसी प्रकार, यदि 
लक्ष्य सुनिश्चित भोर स्पष्ड नहीं हुए तो वाँद्वीय दिय्या मे तलरता के साथ प्रयत्व 
नही किए जाएँगे। परिणामस्वह्य लक्ष्यों की पूर्ति अवूरी होगी तथा नियोजव श्रमफतन 
हो जाएगा । अत परिस्थितियों के उपदुक्त तथा सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए। 

साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तत की गुजाइश होनो चाहिए । 
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3. वियोजन माँग विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए--प्राविक विगास 
की प्रक्रिया मे विभिन्न उत्पादक इकाइयो का विस्तार होता है और उत्मादत मे 
बृद्धि होती है। प्रत विकास उत्पादन की विभिन्न शाखाप्रो मे विनियोग, कच्चे साल 
का उपयोग और रोजगार की माता मे वृद्धि होती है जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ- 
साथ मौद्रिक आय बढती है । किन्तु ऐसी स्थिति में झाय उपाजित करने चाले 
विभिस्त वर्गों के भ्राय-वितरण की प्रकृति मे भी परिवर्तन होता है. क्योकि इस 
प्रक्रिया के विभिरत क्षेत्र या उत्पादक इकाइयों का विकास विभिल्‍्त मात्रा मे हो 
सकता है यहाँ तक कि कुछ के सकुचन की सम्भावना से भी इस्फार नहीं किया जा 
सकता । प्रत इस विकास प्रक्रिया की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए यह झावश्यक है कि 
विभिसन प्रकार की उत्पादित की गई इन वस्तुओं झौर सेवाओं वी माँग और पूर्ति के 
मध्य सन्तुलन रखा जाए। पं 

4 प्रायमिक्ताश्रों का निर्धारण (उंडातए रण एसणा५४०5)--प्राविक 
नियोजन को अपनाने वाले कार्यक्रम और आावश्यकताएँ प्रनन्‍्त होते हैं. विन्‍तु भोतिक 
और वित्तीय साधन प्रपेक्षाबुत सीमित होते हैं भ्रत वैज्ञानिक नियोजन बी एक 
महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इत विभिन्‍न कार्यक्रमों में देश की ग्रावश्यकताम ॥। 
आर परिस्थितियों के अनुसार प्रायमिकताएँ निर्धारित कर ली जाएँ। नियोजन रा 
मुख्य उद्देश्य उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना है, इस हेतु देश की समाघन स्थिति, 
प्रावश्यकताएँ ग्रौर विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगो के विक'स को प्राथमिकता 
और महत्त्व दिया जाना चाहिए । योजना में ऐसी परियोजनाग्रों को ही सम्मिलित 
क्या जाना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय बल्याण में अधिकतम योग प्राप्त हो सके । 
योजता मे यह निश्चय कर लिया जाना चाहिए क्रि विभिन्‍न क्षेत्रो मे से किस क्षेत्र 
को प्राथमिकता दी जाएं जंसे उद्योगों के विकास को प्रायमिक्रा दी जाए अथवा 
कृषि को इन विभिन्‍न क्षेत्रों (5८८०४०७) मे से भी यह निर्णय किया जाना चाहिए 
कि इनके किस पहलू पर अधिक बल दिया जाए और किन परियोजनाओं पर पहले 
ध्यान दिया जाए । इस प्रकार साधनों, विदेशी विनिमय की उपलब्धि राष्ट्रीय महत्त्व 
के सदर्म में विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर प्रायमिक्ताएँ निर्धारित की जानी 

चाहिए और साधनों का आवटन भी इसी के श्रनुसार किया जाता चाहिए। 
प्राथमिक्रताप्रों का निर्वारण जितना उपयुक्त होगा, योजदा की सफलता उतनी ही 
अधिक होगी 

5. साधनों वी उपलब्धि (4₹शं9॥/9 0 रे5०पाए९४) --योजना में 
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे विभिन्‍न कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं । इनकी 
सफलता पर ही योजता को सफलता निर्भर होती है । योजना के इन कार्यक्रमों और 
विभिन्‍न परियोजनाम्रों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे भौतिक (?/98०७]) 
और वित्तीय ([700॥०3]) साधनों की झावश्यक्ता होती है। योजना की सफलता 
के लिए बडी मत्रा में भौतिक साधन जैसे कच्चा माल, मशोनें, यन्त्र, औजार, 
रसायन, इस्पात, सीमेट, तकनीकी जानकारी श्रादि की आवश्यकता होती है जिसे 
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देश और विदेश से उसलब्य क्रिया जाता चाहिए । इसी प्रकार वित्तीय साधनों की 
आवश्यकतानुसार उपलब्धि भी बहुत महत्त्वपूर्ण है जो ब्रास्वरिक या बाह्य ख्रोतो से 
प्राप्त की जानी चाहिए | वित्तीय साथनों की व्यवस्था बडा दुष्कर कार्य होता है 
वयोकि इसमें सफलता कई बातो पर निर्भर करती है जैसे राष्ट्रीय श्राय की मात्रा, 
पूँजी-उलादन का अनुषात (02फ/-०णफुणय 720०), आस्तरिक बचने ग्रीर 
विनियोग-दर, भुगतान सन्तुलन की मात्रा, जनता वी कर-देय क्षमता, सरवार की कर 
एकन्रीकरस् की क्षमता, योजनाग्रों मे जतता का विश्वास, सरकार की ग्राथिक 
स्थिहि, घाटे की वित्त-ब्यवस्था की सीमा, विदेगी सहायता प्रादि। अत योजनाम्रो 
की सफलता इन भौतिक झौर वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर अधिक विर्भर करती 
है । कई वार साधनों के भ्रभाव भें योजना के कार्य क्मो में कटौती करनी पड़ती है $ 
6, विभिन्न क्षेत्रों मे सत्तुलव बनाए रखना (भंण॑शंएड छल्लाता९6 
छमाथ्शा 00००८ 80205) --योजना की सफनतरा के लिए यह ग्रावश्यक है 
कि प्रयंव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और उद्योगों का सम्तुलित विकास किया जाएं। 
अर्थश्यवस्था मे एक उद्योग और यहाँ तक कि उत्पादक की एक इकाई भी माँग झौर 
पूर्ति के द्वारा प्रस्य से परस्पर सम्बन्धित होती है। अत उद्योग का विकास तब तक 
प्रमम्भव है जब तक कि प्न्य के उत्पादन में भी वृद्धि नहों। एक उद्योग का द्र॒.तगति 
से विकास करने औ्रौर अत्य उद्योगों की अ्रवहेलना करने से प्रथेब्यवस्था में कई प्रकार 
की जटिलताएँ झौर अवरोध उत्पन्न हो जाते है। द्त नियोजन वी सफ्लता क्के 
लिए प्रथ॑व्यवस्या के विभिल्‍न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, याताय/त, विद्य,त्‌, सामाजिक 
सेवाग्रो श्रादि का सन्तुलित विक्रास जिया जाना चाहिए । इसी प्रकार देश के समस्त 
प्रदेशों या भागो का भी धन्तुलित विक्रास जिया जाना चाहिए । वास्तव मे नियोजन 
थी सफलता इसी बात मे निहित है । 
प्र उचित आयिक्र समठन (597996 ६७णाणां९ 07हढकश5श्ञांणा) -५ 
उचित ग्रार्थिक सगठन की उपस्थिति में ही नियोजन सफल हो सकता है। भरत 
नियोजत वी सफ्लता के लिए उचित ग्रार्थिक ही नहीं, अपितु सामाजिक सगठन का 
भी निर्माण क्या जाना चाहिए। प्रद्ध विकसित देशों मे इस दृष्टि से वर्तमान 
सामाजिक ग्राथिक सगठत और सरचना के पुतर्मठन की आ्रावश्यक्दा है। उपयुक्त 
वातावरण के भ्रभाव मे आर्थिक प्रगति झसस्मव है। इमलिए, विक्रासार्थ नियोजन 
की सफलता के लिए वर्तमान झाविक्र संगठन से इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए 
और नवीत झ्रायिक सस्‍्याप्रों का छूजन करना चाहिए जिससे योजनाएँ सफत झोर 
ग्रायित्र विकास तीब्रगा से हो सके | इस सम्वस्ध में झर्येब्यवह्या पर सरकारी 
नियस्तण में वृद्धि, सहकारिता का विकाप्त, भूमि सुतार कार्यक्रतो वी क्रिपान्वितिं, 
सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, विदेशी व्यापार का पुउग्रंडन श्रादि कदम द्विकाश 
श्रद्धों विशत्तित देशों के लिए आवश्यक हैं। 
8 प्रोजता क्षे क्रियान्ववत क्यो उबित व्ययस्या [/ण्फल $2०ांगरत) 06 
छ00 णाज्ञेध्णधाभा००) --यो जना निर्माण से भी अधिक मतत्त्वपूर्ण क्रियास्दयव 
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की अवस्था है। संत इसको क्रियान्दित करने और निर्धारित कार्येत्रमो पर दम से 
प्रमल कराने वे लिए सरकारी और निजी दोनो क्षेत्रों मं कुशल संगठनों वा निर्माण 
अत्यन्त आवश्यक है । योजना की सफलता उन व्यक्तियों पर निर्मेर वरती है जो ड्से 
कायरूप में परिए'त करने मे सलग्त होते है। अत यह कार्य ऐसे व्यक्तियों को सुपुर 
जिया ज ना चाहिए जो योजना के उद्देश्यों को समभते हो. उतम आस्था रखते हो 
और जिनमें योजना के वार्यक्रतों को सम्पस्त करने के लिए आवश्यक कुशलता, 
प्रनुभव, ईमानदारी और कत्तव्यपरायशता हो । योजना के संचालन का मुड्य गा 
सरकार का होता है श्ौर इसके लिए 'हृढ सशक्त और अ्रट्टाचार रहित प्रशासन पा 
ग्रावश्यक्ता है। भरा विकसित देशों भ बहुधा निर्वेत सरकार होती है, श्रान्तरिक 
प्रशान्ति होनी है श्रोर कमी कभी विदेशी सरकार उनकी घोजनामो में हस्तक्षेप करती 
है और उतम प्रपनी इच्छानुमार परिवर्तत पर बल देती है । तियोजन वी सफलता 
के लिए इन परिस्थितियों वी समाप्ति श्रावश्यक है। नियोजन की सफलता के लिए 
यह भी वाँछनीय है कि वहाँ वी के सद्रीय सरकार राज्य सरकारो वी भ्रपेक्षा शक्तिशाली 
हो और उमे विशेष प्रगिशार मिले हो जिनसे वह अपनी राजतीतिंक इकाइयों में भी 
योजनाओं को लागू करने मे सफल हो सके । 


9, जतता का सहयोग (?फं॥० (0० छकृुशशा०० छण्शा०्ण्णाए्टी) जा 
मोजनाओ्रो की सफलता के लिए यह प्रावश्यक है कि उसे पूरा जन समर्थन भौर 
जन सहयोग मिले । प्रजातान्त्रिक नियोजन मे तो इसका विशेष महत्त्व है, बंयोकि 
वहाँ सरकार को भी शक्त्रि जनता द्वारा प्राप्त होती है। प्रो आर लबिस के 
अनुसार “ जन उत्साह प्राथिक विक स के लिए स्निग्बता प्रदान करने वाला तेल झौर 
पैट्रोल दोनो ही है । यह एक ऐमी यतिमान शक्ति है जो लगभग समस्त बातो को 
सम्भव बनाती है ।” योजनाम्रों मे जतता द्वारा अविक्राधिक सहंयोग तब प्रात होता 
है जब्र वह योजनाओं मं अतने आपको भागीदार (एथाप्शएआ+) समभे। वह यह 
समझे कि “थह योचना हमारी है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा है तथा इससे जनता 
को ही समात रूप से लाभ मिलने वाला है ।” साथ ही, उन्हे यह भी विश्वास होना 
चाहिए कि योजनाएँ उपयुवत है और योजनामो में घन का दुरुपयोग नहीं किया जा 
रहा है। ऐमा तभी हो सकता है, जब्रकरि योजना निर्माण और क्रिपा्वयन में जनता 
बा सहयग्रोग हो । भारतीय योजनाम्रो मे जन-प्रतिनिधि सस्थाग्रो के रूप मे विभिन्‍न 
स्व॒रो पर ग्रामपचायतो, पचायत समितियों जिला परिषदों तथा राज्य और केन्द्रीय 
विधान भण्डलो को सम्बन्धित किया जाता है । जनत्ता का समर्थन और लोक सहयाग 
प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है कि योजनाप्रो का अधिकराधिक प्रचार किया 
जाए जिससे जनता योजनाओं की सिद्धि मे अपनी समृद्धि समझे । 

40 उच्च राष्ट्रीय चरित्र (साइए ऐरक्ाणाश (कशथ्मश्रणथ) --राष्ट्रीय चरित्र 
की उच्चता लगभग सभी बातो को सम्भव बनाती है । योजना की सफलता के लिए 
भी यहू तत्त्व अत्यन्त महत्त्वएूर्णो है। यदि देश में परिश्रमशील, ककत्तेव्य-परायण, 
इंगानदार और राष्ट्रीयवा की भावना से युक्त उच्च चरित्र वाले व्यक्ति होगे तो 
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थोजनाग्रो डी सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होगी किस्तु, ग्रधिकाँश प्रद्धं-विकरमित 
देशों में उच्च राष्ट्रीय घरित्र का अभाव होता है। वहाँ स्वदेश से ग्रधिक स्व-उदर 
को समझा जाता है । ऐसी स्थिति में योजनाग्रो में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है । 
वस्तुत* तिर्धतता के दयनीय निम्न-स्तर पर उच्च-नैतिकता की बात करना 
व्यावहारिक्ता की उपेक्षा करदा है, किन्तु इस मध्यावधि में भी शिक्षा, प्रचार आदि 
के द्वारा बहुत कुछ क्या जा सकता हैं । 


7. राजनीतिक एवं प्राकृतिक प्रचुकूलता (790०णद्चाश2 एणाल्गे बापे 
पिज्ञाणवे 007॥०७४)--आरधिक विकास के लिए अपनाए गए नियोजन के लिए 
राजनीतिक परिस्थितियों का श्रमुकूल होता प्रावश्यक है । विदेशों से विशेष रूप से 
बिकप्तित देशों से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता और सहयोग प्राप्त 
किया जा सकता है । प्रद्धं-विकसित देशों के लिए इसका बहुत महत्व है। किम 
यदि किसी देश को अन्य देशों के प्राक्ममएण का मुकावला करना पड रहा हो या इस 
प्रकार की झ्ाशका हो दो उसके साधन झाथिक विक्रास की अपेक्षा सुरक्षा प्रयत्वो पर 
व्यय किए जाते हैँ | परिणामस्वरूप, आथिक नियोजन की सफलता सदिग्व हो जाती 
है । तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी और पाकिस्तानी ग्राक्रमशों का 
विपरीत प्रभाव पडा । इसी प्रकार बाढ, भूकम्प, ग्रतिवृष्टि अनावृष्टि झादि प्राकृतिक 
प्रकोप भी अच्छी से भ्रच्छी योजताञो को प्रसफल बता देते हैं। प्रद्धॉंनविकमित देशों 
भें तो इन प्राकृतिक प्रकोपो का विशेष कुपरिणाम होता है, क्योकि ऐसी श्रधिकांश 
प्र॑येव्यवस्थाओं में प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। भारत की तृतीय पचवर्षोष 
योजना की कम सफलता का एक प्रमुख कारण सूखा, बाढ़ श्रौर मौसम वी खराबी 
रही है। गत वर्षों में अधंव्यवस्था में सुधार के जो लक्षण प्रकट हुए हैं, उत्तका बडा 
श्रेय भी प्रकृति की ग्रनुकम्पा को ही है । 

भ्रम्य शर्तें-"-नियोजन सफलता के लिए श्रपर्याष्त शर्तों के अतिरिक्त निम्ब- 
लिप़ित म्रस्प शर्तों का होना भी आवश्यक है-- 

. योजना के प्रभावशाली क्रिवाम्वयन की व्यवस्था और इसके लिए सरकारी 
व निदी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल सगठन का निर्मासस । 

2. योजना-पूर्ति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किया जाए और 
उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढग से हो । 

3 दीघंकालीन श्र अल्पकालीत नियम यथासम्भव साथ-साथ चलें, अर्थात्‌, 
दीघेकालीन योजना के साथ-साथ वापिक योजना भो बनाई जाए, ताकि योजना के 
विभिन्‍्त वर्षों में साधनों का समा उपयोग हो और समान रूप से श्रगति की 
जा सके । 

4 योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाए, ताकि, 
कम्रियो का पता लगा कर उन्हे दूर किया जा सके । 

5. विकेन्द्रित नियौजन किया जाए ग्रथति, योजनाएँ स्थानीय स्तर पर बदाई 
जाएँ प्रौर राज्य-स्तर व केन्द्रीय स्‍तर पर उनका समखय किया जाए। 


आधिक विकास के लिए नियोजन 267 


6 योजना के उद्देश्यो, लक्ष्यों, श्राथमिक्ताओ, साधनों आदि का जनता भर 
पर्याप्त प्रचार और विज्ञापन किया जाएं तथा लोगो में योजना के प्रति चेतता, जागृति 
व रुचि उत्पन्न की जाएं। 

7 नियोजन राष्ट्र के लिए हो, त कि किसो वर्ग विशेष या दल विशेष 
के लिए । 

उपरोक्त ग्रावश्यकताओं (ग्रपेक्षाओ) के प्रतिरिक्त यह भी श्रावश्यक है कि 
जनसहया वृद्धि पर उचित निमन्‍्त्रण रखा जाएं । जनसरूया का विस्फोट अच्छे से भ्रच्छे 
नियोजन को अपफल बसा सकता है । पुनश्व यह भी जरूरी है कि नियोजन को एक 
निरन्तर होने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रहस किया जाए । एक योजना की सफ़लता 
दूसरी एवं दूधरी योजना की ध्कलता तीध्री योजना की सफलता के लिए सीढ़ी 
तैयार करती है प्लौर इस प्रकार उत सोढिपो का सिलसिला निरन्तर चलता रहता 
है ब्रोंकि प्राथिक विकास को कोई सीमा नही होती । 


व्च्नल-च्वरा एवं शिवककास्-व्यर व्हो 
प्रनभ्नाट्वित्त व्करल्ते व्यात्के स्तच्व्य 


(#०८६०ा३ अ्टियंल्ट कील उठरांपह मिलमल 2एपँ पी8 
शशाणा 570४0॥ २०४९) 





ग्राधिक विकास पूजी निर्माण दर पर निर्मर करता है। थूजी निर्मास- 
दर वितियोग दर द्वारा विर्घारित होती है तया विनिप्रोपन्‌दर घरेलू बचत ओर 
विदेशी सहायता पर निर्मर करती है | विदेशी रण देग ही ग्रयेस्यवस्पा में बाज 
थ मुलयन के प्रुगतान के रूप में मार स्वरूप समझे जाते हैं। झत घरेलू बचत ही 
पूछी निर्माण का मुख्य खोत होती हैं। दचत मे दृद्धि प्रास्वरिक व बहा खोतों द्वारा 
की जा मक़ती है। झाखरिक खोतों के ब्न्व्गेत बचत में वृद्धि ऐच्चिर रूपमे 
उपभोग में कटौती द्वारा की जा सकती है तया ग्तिवाय॑ रूप से बचत में वृद्ध 
प्रनिरिक्त करों तथा सरकार के लिए ऋर देकर की जाती है। श्रद्धा बेरोजगार श्रम 
को उत्पादन में लगाकर तथा मुद्रा-स्फोति के माध्यम द्वारा भी बचत मे वृद्धि सम्मव 
है। बाद्य स्रोतों के प्रस्वर्गत ग्र्थिक विजाय की वितीय ब्यवम्था बिदेगी 
पूंजी के विनियोग, उपभोग वस्तुग्रो के झ्रायातों में कटौती हथा देश वी व्यापार-शर्तों 
मे सुधार द्वारा वी जा सक्ती है । 

बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व 

] घरेलू बचत (7007०56८ 89र09285६)--घरेलू बचत उत्पादन में वृद्धि 
झयथवा उपभोग में कटौती या दोदो प्रकार से बटायी जा सकवी है| झ्र्दा-विकसित 
देश मे, देश को जनसस्या का ग्रधिकाौश भाग, निर्वाह स्तर पर जीवनयाप्न करता 
है । इसलिए ऐच्द्धिक बचत की मात्रा बहुत कम होती है । किन्तु इन देशो मे उच्च 
आय वाले भृस्वामियों, व्यापारियों तथा व्यवसाथियों का एक छोटा वर्ग भी होता 
है, जो प्रदर्गनगारी उपमोग (ए०७5ए८ए०७४५ (.०॥5एशए0००) पर एक बडी 
राशि व्यय करता है ॥ इस प्रक्तार के उरमोग को प्रतिवन्बित करके बचत से वृद्धि की 
जा सकती है ॥ 

इन देशों में मजदूरी व वेतनमोनी वर्ग के व्यक्तियों की प्रवृत्ति चचत करने की 
अपेक्षा व्यय करने वो अधिक होती है| यह वर्ग भी प्रदर्शन प्रमाव (>ध्शा00$- 
घ्वा०४ ह्वछ) से प्रमावित्न होग है; फवस्वरूप इस दर्म को बचत झोर भी कम 


हो जाती है । 
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भूस्वामियों की लगान-आरय इन देशो मे उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा हो सकती है 
किन्तु समाज वा यह वर्ग अपनी बचत को उत्पादक-विनियोगो के रूप मे प्रयुक्त नहीं 
करता है। विकसित देशों मे लगान भी उत्पादक विभियोगो के लिए बचत का 
एक स्रोत्त है । 

इस ग्रथव्यवस्था मे वितरित व अवितरित दोनों प्रकार के लाभ, बचत के 
महत््ववूर्यं माध्यम होते हैं। “यदि लाभो को बचतो का मुल्य स्रोत माना जाता है 
तो एक ऐसी अधथंव्यवस्था की राष्ट्रीय ग्राय मे, जिसमे बचत दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 


2 अ्रतिशत हो. जाती है, दाभो के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि परिलक्षित 
होनी चाहिए 7? 


बचत आय स्तर पर निर्मर करती है।ग्राय के निम्न रुतरों पर बचतें 
प्राय नगण्य होती हैं। जैसे जैसे म्राय बढती है, बचत दर मे भी वृद्धि होती है। 
किन्तु प्रति व्यक्ति झ्राय में वृद्धि से बचत मे वृद्धि आवश्यक नही है । बचत गाव के 
वितरण पर निभर करती हैं । लाभ-अजित करने वाले साहसियों के वग के उदय के 
कारण बचत दर मे वृद्धि होती है । यह वग झपने लाभो का पुन विनियोजन करता 
है । लेविस के अनुसार, “राष्ट्रीय आय मे बचत का अनुपात कऋवल श्राय की झ्रसमानता 


का ही फतन नहीं है, बल्कि अविक सूक्ष्म रूप में यह राष्ट्रीय आय में लाभों के 
प्रनुषात का पालन है ॥/2 


2 करारोपण ('४४४/णा)--अथन्यवस्था मे अनिवार्य बचत की उत्पत्ति 
के लिए करो का प्रयोग किया था सकता है। यदि कर लाभो पर लगाए जाते हैं 
तो बचत दर कम होती है तथा विनियोगरी पर इनका विपरीत प्रमाव होता है । 
भद्यपि लोगो की बचत को कर कम करते हैं किन्तु सरकार के विनियोग व्यय में वद्धि 
करते हैं, तो ऐसे करो से पूजी निर्माण दर कम नही होती है । ' जब सरकार लाभो 
पर मारी दर से कर लगाती है, परिणामस्वरूप, निजी बचत दर कम होती है, तब 


कुल बचत-दर को गिरने से रोकने के लिए यह ग्रावश्यक हो जाता है कि सरकारी 
बचत में बुद्धि की जाए ॥"/३ 


3 सरकार को प्ननिवार्य ऋण देना (एजाएपंणड़ वधाक्राह 60 
(07०॥राए०0) --करो का एक विकल्प सरकार को प्रनिवाय्य ऋरा देने की योजना 
है | एक निश्चित राशि से अधिक उपाजित करने वाले व्यक्तियों से सरकार उनकी 
आय का एक भाग, अनिवार्य रूप से ऋण के रूप मे ले सकती है। बचत दर में 
बृद्धि का एक साधन यह भी है, विन्तु इस सम्कध में यह घ्यान रखा नाना चाहिए 
कि सरकारी भ्रविभूतियाँ इस प्रकार की हो जो सम्भावित बचत कर्त्ात्ो (700 
82ए८५) को आकपित कर सकें। 


. #7 4 /#छ व8६ण५ ० छटणा0जार 5709, ए 233 
2. #7 4 इढ्छछ ऐणित, छ 2ट7 
3. ॥ 4 ७७5 ७9, 9 242 
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4 उपभोग प्रायातों पर प्रतिबन्ध ([छेल्डाउंलां० रण (००5एणधप, 
पृश्एणा५)---प्रायातित-वस्टुम्रो के उपभोग से कटोती द्वारा भी बचत दर को बढाय॑ 
जा सकता है। उपमोग वस्तुग्रों के श्रायातो मे कटोती हारा विदेशी विनिमय की बचत 
होगी, पूजीगत-वस्तुप्नो के झ्रयात पर व्यय किया जा मक्तता है। उपभोग-वस्तुओ के 
स्थात पर, प्रॉजीगत वस्तुओं के आयातो से स्‍ग्राथिक विकास दर बढती है ! एक भोर 
जहाँ आयातित उयभोग-वस्तुग्रो मे कटोती की जाती है, वहाँ दुमरी ओर उपभोग 
बस्तुओं का घरेलू उत्पादन नही बढने दिया जाना चाहिए ग्रन्यथा बचत दर मे इस 
तत्त्व से वृद्धि नही हो पाएगी । 

5 मुद्दा स्फीति (7/900॥])--मुद्रानस्फीलि भी एक महत्त्वपूर्णा तत्व है। 
जब मूल्यों मे वृद्धि होती है त्तव लोग उपभोग में कटौती करते हैं। परिशामस्वछ्प, 
उपभोग-वस्तुभो का उत्पादन कम होता है । मत उपभोग वस्तओं के क्षेत्र से साधन 
मुक्त होकर पूंजीगत वस्तुप्रो के उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार की 
बचत अनैच्छिक बचने (80०70८१ 84श7४$) कहलाती हैं । 

6 गुप्त-बेरोशगारो को समाप्ति करना (॥0 एल्का०१९ ए05/895९0 
ए॥०णक्रॉ०एणश() ---मतिरिक्त-श्रम को निवहि क्षेत्र से पूंजी वादी-न्षेत्र में स्थानान्तारित 
करके पूजी-निर्माश किया जा सकता है । जिन श्रमिक्रो की सीमालत-उत्पादकता क्षि 
मे शुल्य है, उतको कृषि से हटाकर प्रॉजी-परियोजनाझो पर लगाया ज़ा सक्रता है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण निर्वाट-कोप ($70श8/202७ एछ000) को पूजोगत परियोजनाग्रो 
में प्रयुक्त क्रिया जा सकता है। परस्तु इस प्रक्रिया मे कुछ वाधाएँ भाती हैं। प्रथम, 

गैर-कृधि क्षेत्र मे स्थानान्तरित श्रमितर' पूवपिक्षा भोजन की अधिक मात्रा की माँग 
करते हैं! ड्रितीय, कृषि क्षेत्र मे बचे हुए श्रसिक्त भी भोजन के उपभोग मे वृद्धि 
करना चाहने हैं। तृतीय, इपि क्षेत्र से प्रजीगत परियोजनाग्रों तक भोजन सामग्री ले 
जाने की यात्तायात लागत भी निर्वाह काप को कम करती है । यदि निर्वाह कोप के 
इस छिद्रो (7.2०/82९५) की पूति ग्रेर-कृपि क्षेत्र से साधनों के सम्रह द्वारा बी जा 
सकती है तो यह व्यवस्था पूजी-निर्माण का एक श्रेष्ठ ल्लोत हो सकती है । 

7 विदेशी ऋण ((£०४शे४० 20:700778 )--विदेशी ऋरश दो विधियाँ द्वारा 
पूंजी निर्माण करते हैं--() विदेशी ऋणों का प्रयोग पूंजीगत सामाग्री के प्ायात 
के लिए बिया जा सकता है, (2) जिस सीमा तक विदेशी ऋणों की सहायता से 
एक देश झपने झायातो की बुद्धि करता है, उस सीमा तक झायात स्थानापतों का 
उत्पादन तया देश के निर्यात, घटाएं जा मत़्ते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन मे गिरावट 
के कारण जो सायन-मुक्त होते हैं, उतशो पूजीपत-वस्टुप्रों के सत्र म लगाया जा 
पकता है | इस प्रकार विदेशी ऋण प्रत्यक्ष वे अप्रत्यक्ष रूप से पूजी निर्माण वी दर 
को घडाने मे सहायक होते हैं । 

8, विददेश्ञो व्यापार (#0/शह० 790९) -- विदेशी व्यापार भी पूजी निर्माण 
की दर को बढाने में सहायक होता है। यदि निर्यातो के मूल्यो मे वृद्धि होती है तो 
देश की ग्रायात क्षमता में सी वृद्धि होती है । यदि प्रायातन्श्ममता में वृद्धि को 


बचत-दर एवं विकास दर को प्रभावित्र करने वाले तत्त ॥7] 


जीगत-वम्तुओ के झायात हेतु प्रयुक्त दिया जाता है, तो इससे पूंजी-निर्माण को 

घर मे वृद्धि होती है। 

अत. पूजी-निर्माण को तया फचठ- वचत-दर को प्रभावित करने वाले मुब्य 
तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं-- 

(१) उलादन म वृद्धि मरयवा उपयोग में कटौती, (2) प्रदर्शन प्रभाव, 
(3) ज्गान-आय मे वृद्धि, (4) लागो मे वृद्धि, (5) करारोपरणा, (6) सरकार 
दो दिया जाने वाला झनिवायय ऋण, (7) उपभोग झायातों पर प्रतियनन्‍्च, 
(8) मुद्रा-स्फीति, (9) ग्रुप्त देरोजयारी को समाप्ति, (0 ) विदेशों ऋण तथा, 
(4) विदेशी व्यापार, । 
->+-४ 7 ““दिफझ्ास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व 

दश की विकास-दर के निर्धारिक रत्ततों मे बचत भी महत्त्वपूर्ण है । विक्रास- 
दर के अत्य निधारक-तत्त्वो को विवेचना से पूर्व विक्ास-दर का सामान्‍य झर्य॑ समनता 
झावश्यक् है। सामान्यत विज्वास-दर का निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित क्षिया 
जाता है--+ 





पू'जी-गुर्साक प्रयवा पूँजी-अदा झनुपान का झाशय पूजी का उस मात्रा से है, 
जो उत्पादन क्री एक इकाई के लिए झावश्यक होती है ॥ पू जी-उत्पादन झनुपात दो 
प्रकार के होते है--(कह) झौसत पूजी-प्रदा अनुपात और (ख) सीमान्त पूजो-प्रदा 
झनुवात | औमत पूजी-यदा अनुपात का अर्च देश के कुल पूंजी-मचय तथा वापिक 
उत्पादन के अनुपात स लगाया जता है। सीमास्त पूंजी-प्दा झनुपात से ग्लाशय 
पूंजी-मचय में वृद्धि तवा उल्ताइन में वापिक वृद्धि के ग्रनुपात से है । 

(क) प्रौसत पूकी-प्रदा झनुपात के निर्धारक तत्त्व (8०७०५ 000 
काल कैशगह९ 02७0 0णपा एि०७४०)--क्िमी अदेब्यवस्था में औसत पूंजी-प्रदा 
अनूपात विभिन्‍न तस्वों पर निर्मर ऋरता है, जो उत्लादकता को प्रभावित करते हैं। 
ये मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं-- 

4 तकनीकी सुधार (इ९क्रण्णण्डडंप्श ॥फ्र्राणशण०१७) --तकनीकी 
सुधारो द्वारा पूजी की उत्ताइकता मं वृद्धि होती है । इससे पूजी-प्रदा अनुपात 
घटता है । 

2. ध्रम-उत्यादकता (7.४०या एछ7०१0००४चोए )--यदि श्रम उत्लादकता भे 
वृद्धि होती है, तो पूँजी की पूर्व-मात्रा से अधिक उलादन किया जा सकता है । इस 
स्थिति में पूँजी-बदा अनुतरात घटता है । 

3. विभिन क्षेत्रों के सापेश्ष महत्त्व मे परिबर्नेन (5 79 008 पेटजता९ 
पुणएगाॉँग्राए० ण॑ शिसियां 56८०५5]--औदत पूंजी-डदा अनुपात, अ्ेव्यचस्था के 
िशिल्ल क्षेत्रो के पूंजो-प्रदा अनुपातों पर निर्मर करता है । यदि किसी देश से 
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औद्योगिक विकास पर अधिक वल दिया जाता है तो मौद्योगिक क्षत्र के सापेक्ष महत्व 
में वृद्धि होगी परिणामस्त्रल्प पूँजी प्रदा अनुपात बढ जाएगा $ 

4 विनियोग का ढव (फि्व(धया णी [77०0ए0070)---यदि विनियोग- 
योजता में सावंजनिक-उपयोग तथा पूँजीगत-वस्तुप्रो के औद्योगिक विकास पर बल 
है तो औसत पूँजी-प्रदा अनुपात प्धिकः होगा | इसके विपरीत, यदि घरेलू उद्योगों 
तथा कृषि विकास को अधिक महत्त्व दिया जाता है तो पूँजी प्रदा प्रतुपात घटेगा । 


5 तकनीकी का चुनाव (ट॥9०४ ण॑ एशलाणंवुण्८)--भ्रमनगहत तकवीकी 
मे पूँजी प्रदा अनुपात कम तथा पूँजी-गहन तकनीकी में यह अनुपात अधिक होता है । 


(ख) सीमान्त पू'जी-प्रदा श्रनुपात [ैआप्टाण्ज 09फ्ञाश 07 ४0०) - 2 
कुछ प्रथेशास्त्रियो के मतानुसार श्रद्ध-विकसिद देशो मे यह ग्रनुप्रात प्रपेक्षाकत श्रधिक 
होता है । अर्थशास्त्री विपरीत मत रखते हैं । इस अनुप्रात के अधिक होवे के 
निम्नलिखित कारण हैं-- 

॥ पूंजी का दुरुपपोग (१४०४४ ० (९५छ़ॉक्ष)-पअद्ध-विक्रसित देशों मे 
श्रम अफ्रुणल होता है, इसलिए मशीनों का उपयोग कुशलता से नहीं होता है । 
परिणामस्वरूप उत्पादद कम होता है। इंस कारण विकप्तित अर्थ व्यवस्था की 
अपेक्षा भ्रद्धं-विकसित प्रर्थव्यवस्थांग्रों मे यह प्रनुषात ग्रधिक पाया जाता है । 


2 तकनीकी (76०७४७००१९9)--अ्रद्ध विकसित देशों मे पूंजी उत्पादकता 
कम होती है। इसका कारण निम्मस्तरीय तकनीकी है। इस कारण उत्पादन की 
एक इकाई के लिए ग्रधिक पूजी प्रावश्यक होती है । इस स्थिति में यह ग्रभुपात बढ 
जाता है । 

3. चामाजिक ऊपरी पूंजी (8०2० 0एश7०4३४ ९०४७) --अर्धो -विकसित 
देशों मे सामाजिक ऊपरी पू जी के लिए बड़े विनियोग किए जाते हैं। ये विनियोग 
पूजी-गहन होते हैं, परिणामस्वहूव पूजी-प्रदा प्रभुपात भ्रधिक रहता है । विकसित 
देशो में भी निर्माण॒-उद्योगो की अपेक्षा सावंजनिक उपयोग के उद्योगो में यह प्रनुपात 
अधिक होता है । अद्धं-विकृस्तित देशों में यह श्रनुषात श्रौर भी अधिक ऊँचा 
रहता है । 

यदि भारी उद्योगों मे विनियोग किया जाता है तो पर जी प्रदा अगुपात अधिक 

होगा । 
हे निम्नलिखित ग्रवस्थाप्रो मे पू जी प्रदा अनुपात ग्रद्धं-विकमप्तित प्रयेंब्यवस्थाओ 
भे नीचा रहता है-- 

(7) यदि देश की विकास नीति ऐसी है कि कृषि व लघु उद्योगों पर 
अधिक बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति मे सरीमान्त पूझीवप्रदा श्रनुपात कम 
रहेगा । 

हे (9) श्राथिक विकाप्त की प्रारम्भिक अवस्याओं से पूर्जी की अल्प राधि के 
विनियोजत से भी ग्रश्नयुक्त उत्पादत-क्षमता वा पूरा उपयोग किया जा झकता है। 
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परिणामस्वरूप उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होती है। उत्पादन मे इस प्रवार की वृद्धि 
से पृ जी प्रदा अनुपात कम रहेगा ! 

(।0) निम्तस्तरीय तकनीकी के कारण प्रद्धं-विकसित प्रथ॑ंव्यवस्थाओं मे 
प्राय पू जी प्रदा अनुपात प्रधिक रहता है । किन्तु कभी-कभी जब नई तकतीकी प्रयोग 
में आती है तो प्राश्वयंजनक्ू लाभ परिलक्षित होते हैं। इसोलिए अधिक पिछडे हुए 
देशों मे पू जी विनियोजित की जाती है । साथ ही, शिक्षा व प्रशिक्षण पर झावश्यक 
व्यय किया जाता है, ताकि विकसित देशो की अपेक्षा अद्धं-विकप्तित देशों मे अधिक 
ऊँची विकास दरें प्राप्त की जा सकें। इस भत की पुष्टि मे प्रथंशास्तियों द्वारा 
सोवियत रूस ब जापान के उदाहरण दिए जाते हैं ? 

(।५) जब पू जी का प्रयोग नए श्राकृतित साधनों के विशेहन (#फ्रौ०।४- 
४०) हेतु किया जाता है तो उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप, 
पू जी-प्रदा अनुपात कम रहता है । 

श्रत स्पष्ट है कि विकास-दर के दो मूल घटक होते हैं--(।) बचत तथा 
(2) पूजी-गुणांक । इन घटकों को जो तत्त्व प्रभावित करते हैं, उनसे विक्रास दर 
प्रभावित होती है । बचत व पृ जोन्युणाँंह को प्रभावित करने वाले वत्त्वों को ही 
विकास-दर के निर्धारक तत्त्व कहा जाता है । 
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'छिलीय-च्याध्यन्तों व्छी गाल्लिस्यीत्छला 





(#ह०७॥77597799 ० ##छाद्धंवव-65007:०5) 





श्राथिक-नियो जन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भ्ौर विशाल 
मात्रा मे परियोजनाएं प्रारम्भ की जाती है। इल कार्यक्रमों को सचालित करने एव 
परियोजनाओ को पूर्ण करने के लिए बडी मात्रा मे साधनों की झावश्यकता होती 
है । विक्रास की इस विभिन्न योजनाओं ओर प्रियोजनाम्रो के सचालन के लिए 
आवश्यक साधनो की व्यवस्था एवं उनकी गतिमयता प्रार्थिक-नियोदन की प्रश्निया भें 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या है। इन साधनो के विकास के लिए विकास-दर गतिमयवा 
पर ही निर्भर करती है । थंदि ये साधन प्रावश्यकतानुसार पर्याष्त मात्रा में होगे तो 
विकास की अधिक सम्भावना होगी। इसी प्रकार, इन्हे जितना भ्रधिक योजनाओं के 
लिए गतिशील बनाया जा सकेगा, विवास की गति उतनी ही तीत्र होगी । साधनों की 
उपलब्धि प्लौर उनकों गतिशील बनाने की क्षमता की तुलना मे यदि विकास के कार्यत्रम 
झौर गति ग्रधिक रसी गई, तो ऐसी योजना को सफलता संदिग्ध रहेगी। डॉ राज 
के म्नुसार “एक योजना नही के बराबर है, यदि इसमे निर्धारित विकास का कार्यक्रम 
साधनों के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर ग्लाधारित और समन्वित नही किया 
गया हो। 
साधनो के प्रकार 
(797७ ० छे९50एा८९४ ) 
आर्थिक-विकास के लिए मुख्य रूप से भौतिक साधन, मानवीय साधन श्रौर 
बित्तीव साधनों भी ग्रावश्यक्ता होती है । “भौतिक साधघन' देश मे स्थित प्राह्नतिक 
साधनों पर निर्मेर करते हैं । एक देश प्राकृतिक साधनों मे जिदना सम्पन्न होगा, 
ओऔतिक साधनो की उतनी ही प्रचुरता होगी। यद्यपि अधिकांश ग्रद्धं-विकसित देश 
प्राकृतिक साधनों मे प्रम्पन्न हैं, तथापि उनका उचित विद्रोहन नही क्या गया है भौर 
उनके विक्रास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं । 
इसी प्रकार, अधिवांश ऋद-विक्रसित देशों में मानवीय साधन भी पर्याप्त 
मात्रा भे होते हैं। प्रत योजनाग्रों का विस्तार, उनकी सफलता झौर विकास की 
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गति उनके लिए उपलब्ध वितीय साधनों, उनकी गतिमयता, उनके उचित आवंटन 
तथा उपयोग पर निर्भर करती है) 

'वित्तीय साधनो का महत्त्व देश के आधिक विकास में बहुत है। झाथिक 
योजना के लिए वित्तीय साधन और उनको एकत्रित करने का तरीका योजना सिद्धि 
हेतु प्रमुख स्थाव रखता है। वित्त एक देश के ससाधनों को गतिशीच बनाता है चाहे 
वे भौतिक साधन हो या वित्तीप झयवा झ्ाान्तरिक साधन हो या बाह्य । 


यतिशोलता को निर्धारित करने वाले कारक 
(प्रष्णड 9थंशफएंपमट ा०्ाडाा0ा) 


साधनों का झनुमान प्रौर उनको गतिशील बनाना मुरयत निम्नलिखित बातों 
पर विर्भर करता है ॥! 

(3) राज वित्त की यन्त्र ग्रणाली (॥४३४०घंग्रशए ४ ?0ए)९ पि॥॥०७) -- 
पदि देश की ग्र्थव्यवस्था सुसगठित हो जिसमे विकास हेतु उपयुक्त भौर कुशल 
राजक्रोपीय नीति को अपनाया गया हो तो प्रान्तरिक साधनों को भ्रधिफ सफलतापूर्वक 
गतिशील बनाया जा सक्रता है। इमके विपरीत यदि सार्वजनिक वित्त की यन्त्र प्रणाली 
भ्रकुशल होगी तो अपेक्षाकृत कम साधन जुडाए जा सऊेंगे । 

(9) उद्देश्यों की प्रकृति (पथ्कघणए& ० 0एणुलाए०5)---उद्देश्य की. प्रकृति 
पर भी साधनों की गतिशीलता निर्भर करतो है । यदि योजना का उद्देश्य युद्ध लड़ना 
है वो बाह्य साधन कम प्राप्त हो सकेंगे ! क्नति मदि इसका उद्देश्य द्वूत गति से 
अधिक विकास करना हो तो विदेशी साधन भी अधिक गतिशील हो सकेंगे । यदि 
योजना के लक्ष्य बहुत महत्त्वाक्राँक्षी होगे तो कुल एकत्रित साधन ग्रधिक होगे ओर 
जनता पर भार भी अधिक होगा । 

(॥0) योजना की भ्रवचि (९७700 ० ए॥)--यदि योजता एक वर्षीय है 
तो कम मात्रा मे कोपो की आवश्यक्रता होगी और इससे देश के भ्रान्तरिक साधनों 
पर ग्रधिक दबाव नहीं पडेगा । कितु यदि योजनाओो की भ्रवधि लम्बी होगी तो बडी 
मात्रा में साधतो को गतिशील बनाने की आवश्यकता होगी । 

(7९) श्रम और पूंजी की स्थिति [हाएथशाण ज्षतगी ॥0इ4॥ (० [4000७ 
गत (9७99)--यदि देश में श्रम शक्ति करी बहुलता है नो साधनों मो यतिशोल 
बनाने में श्रम प्रधान तरीके (7,80007 स्राणाआ५८) उपयुक्त होगे । इसके विपरीत 
यदि देश म॑ पू जी की त्रिपुसदा है और श्रतिरिक्त श्रम शक्ति नही है तो साधनो; को 
गतिशील बनाने में अधिक पू जी पहन (02ए्ांश प्रॉशा७ए८) तकनीकी झण्नाई 
जाएगी । 

(१) शिक्षा एव राष्ट्रीय चेतना (00९७0 बात पिज्लाणाए (.णा5घश०ए९ 
7९४५) --वित्तीय साधनों को योजना प्री व्वित्त व्यवस्था के लिए गतिशील बनाने में 
देशवासियों की शिक्षा और राष्टीय भावना का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है | यदि 
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देशवासी शिक्षित हैं, उनमे राष्ट्रीय भावना है और दे श्पने उत्तरदायित्व को सममने 
वाले हैं तो योजना के लिए अधिक वित्त जुटाया जा सकेगा। झल्प बचत, बाजार 
ऋण यहाँ तक कि करो से भी अधिक साधन, एकत्रित किए जा सकेंगे ॥ 

(धो) झन्तर्राष्ट्रीय स्थिति (प//धण्बराण०। 9एथ7००)--यदि पअन्‍्वर्रोट्रीय 
वातावरण शास्ति और सहयोगपूर्णो है भौर दिश्व मे तनाव कम हैं तो बाह्य साधनों 
से प्रधिक वित्त उपलब्ध हो सकेगा । इसके अतिरिक्त, यदि योजना को अपनाने वाले 
देश के श्रम्य घनी देशों से अच्छे सम्बन्ध हैं या वह युद्ध, सुरक्षा प्रयवा ग्राक्मरा के लिए 
नही, भ्रपितु आथिक विकास के लिए नियोजन को अपना रहा है तो इन विकसित 
देशों से तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं मे अधिक मात्रा मे योजनाप्रो के ,सचालत के 
लिए वित्त उपलब्ध हो सकेगा । ऐसी स्थिति मे, योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में बाह्य 
साधतो का महत्त्व बढ जाएगा | 

(शं।) मुल्य-स्तर और जनता कौ श्राथिक स्थिति (070९ ॥९९९ 900 
ए्९०ाणाएां८ट एणावांणा 0६ 0६ ए९०७४६)--यदि मूल्य बढ रहे होगे झौर इसके 
कारण जीवन स्तर-ब्यय बढ रहा होगा तो छाणो के पास बचत कम होगी ) साथ 
ही, जतता भी सरकार के इस साधत को गतिशील बनाने के कार्यत्रम में प्रधिक 
सहयोग सही करगी । प्रिस्पासस्वरूष, आन्तरिक साधन कम जुटाए जा सकेंगे । 

(५४४) विदेशी विनिमय कोप (#णशष्टा। जलाब्रा8९ ऐ९४श९९४)--यदि 
एक देश के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय कोप है तो साधनों को गतिमय बताना 
सुगम होगा । ऐसी स्थिति मे, 'होनायें प्रवन्धन' भी वित्त का एक स्रोत बन सबता है 
भ्रौर उसमे पन्य स्लोतो पर कम भार होगा । राजस्व, बाजार, बदत आदि वित्त के 
कम महत्त्वपूर्ण साधन हो जाएंगे । इसके विपरीत, थदि विदेशी विनिमय कोप छोटा 
है त्तो “हीनार्थ प्रबन्धन! (0४60 ए]7980०ण४8) भी कम होगा और वित्त के ग्रभ्य 
स्लोतो पर कर भार वढ जाएगा 

(४) सरकार की झ्राधिक नीति [2९०7०फ्रांट ए०09 0 धार धमका- 
गाध्ता])-यदि देश की अरधंब्यवस्था सोवियत रूस को तरह पूर्णात केद्धित हो तो 
साधनों को अधिक मान्ना में संरलतापूर्वक गतिशील वनाया जा सकृगा । किन्तु यदि 
देश में जततान्विक शासन प्रणाद्वी पभ्रौर निहस्तक्षप पूर्सु अर्थव्यवत्या हो तो अपक्षाइत 
कम मात्रा में साधत गतिशील बताएं जा सकेंगे ।॥ 

(5) प्राधिक विपमता की सात्रा (चट:०8 ण॑ ६९00०7ं८ [ल्‍तुण्आ॥ा) - 
गदि देश में आ्राथिक विपमता तंथा ग्रॉय की असमोनता कम होगी और उत्पादन के 
साधनों पर सममाजिक स्वामित्व्र का विस्तार हो रहा होगा ऐसी स्थिति में सार्वजनिक 
उपकरमी की झाय के झूप्र मे साधनों की भ्रविक दृद्धि होगी । विवरण वी स्थायोचित 
प्रणाली श्र उत्पादत के सामूहिक स्वामित्व से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और 

विकास को गतिशील दनाने क लिए साधव अधिक उपलब्ध हो सकेंगे । डिम्तु यदि 
समाज में घ्राथिक विपमता है और उत्पादन निद्री-क्षेत्र म ही सच लित किया जाता 
है तो पौजनाो वी वित्त-ब्यवस्था के मुल्य साधन कर, ऋण, बचत आदि होगे । 
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साधनों का निर्धारण 
(7क्षक्षाम्रापब्र०फ रण ॥१९5०प्राए४5) 
एक देश के द्वारा बनाई जाते वाली योजना के कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु 
साधनों का ग्रनुमात लगाता पड़ता है) अनुमानित साधनों पर ही योजना का झ्राकार 
झौर कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है | इसीलिए उपलब्य या गतिशील बनाएं जा 
सकने वाले साधनों की मात्रा का अनुमान लगाना झ्रावश्यक होता है । इसके लिए 
यह प्र।वश्यक है कि देश ध्रोर उसके बाहर ऐसे क्रियाशील घटकों पर विचार किया 
जाए जो योजनाग्रो की वित्त व्यवस्था को प्रमावित करने वाले हो । सर्वप्रथम विदेशी 
सहायता और बाह्य साधतो का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि सोवियत रूस 
ने अपनी योजना को ग्राल्तरिक साधनों से ही सचालित किया था, किन्तु ऐसी स्थिति 
में देशवासियो को भारी त्याग करना पडता है और कष्ट उठाना पड़ता है। झ्राधुनिक 
भद्ध -विकम्तित देशों के लिए भ्रपने देशवासियों से इस मात्रा मे भारी त्याग और कष्टो 
का वहन कराना वाँछनीय नही है साथ ही इतना आसान भी नही है । अ्रत' इन देशो 
की योजताश्रों की वित्तन्यवस्था में बाह्य साधनों का पर्याप्त महत्त्व है। इन्हे 
ययासम्भव प्राग्तरिक साधनो को अधिकतम मात्रा मे गतिशील बनाना चाहिए। 
किन्तु ऐसा जनता पर बिना विशेष कष्ट दिए हुए होना चाहिए और इन प्रान्तरिक 
साधनों की कमी की पूर्ति बाह्य साधनों द्वारा की जानी चाहिए। यद्यपि, किसी देश 
को विकास के लिए बाह्य साधनों पर ही पूर्रोक्षप से निर्मर नहीं होना चाहिए किन्तु 
अद्धंं विकसित देश बिता बाह्य साधनों के वाँछित दर से प्रगति भी नही कर सकते । 
प्रत दोनो स्रोतों का ही उचित उपयोग किया जाना चाहिए । कोलम्बों योजना में 
भी इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इन दशो को विशाल मात्रा मे विदेशी 
विनियोगो के रूप में प्रारम्भिक उत्तेनक (700 507४]०७) की झ्रावश्यकता है । 
कई दशों की योजना में लगभग 50% तक बित्तीय साधनों के लिए बाह्य स्रोतो 
पर निर्मरता रखी गई है । 
योजना के लिए वित्तोध साधनो की गतिशीलता 
(शण्णंडथ्ञांणा ण॑ पगाएंत्रों रे९४०ए०ा९९५) 
वित्तीय साधनों की गतिशीलता का तात्पय, योजना की वित्त व्यवस्था के लिए 
इनके एकत्रीकरण से है योजनाग्रो की वित्त-व्यवस्था करने के प्रमुख रूप से 
निम्नलिखित दो स्रोत हैं-- 
(ञ्र) बाह्म साघन (%ऋश्ाश ॥८६०ण०८५) तथा 
(ब) आस्तरिक साधन ([7(शएथ &९5०एा०६$ ) 
बाह्य साधन (झऋशयद 7२९४0एएट5) 
अर्द विकसित देशो मे न केवल पूंजी की उपलब्ध मात्रा हो कम होती है 
पधितु चालू बचत दर भी लिम्न स्तर पर होती है । एक अनुमान के झनुसार लेडिन 
प्मेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण मध्य एशिया और सुदूर-पूर्व के निर्धव देशो की 
घरेलू बचत दर 5% से भी कम रही है । ऐसी स्थिति मे ये देश स्वय रुफूर्ते अर्थव्यवस्था 
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में पहचने गौर दुत ग्यिक विद्यास हेतु आवश्यक बड़े मात्रा में विनियोग नहीं कर 
सकने हैं। वाँद्धोनोग वितियोग और उपलब्ध वचत के मध्य के इस प्नन्दर को पूरा 
करने के त्रिए विदेशों सहायता अपकलित है। बाह्य सापतों का योजना की वित्त 
व्यवस्था सम इसलिए मी सहतत्व है क्योकि इन देशों की जनता निर्मन होती है झोर 
अधिक करारोपरा द्वारा अधिझ घंतेनमग्रहे नी नहीं किया जा सकता है। निर्वृेतता 
ओऔर कम प्राप्त के कारस्स ऋण्ों द्वारा भी अधिक अर्य सब्रड़ नही किया जा सक्तता । 
हीनाये प्रबन्बन (7शीला गग्र48८॥8 ) क* भी असीमित मात्रा मे आश्रय नहीं लिया 
जा सकवा है क्योकि इससे मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों को बत्म भिन्नदा है ) इसीलिए 
घोजन'ओं की आवश्वकृतापो और आन्तरिक साधनों मे जो झन्तर रह जाता है उसी 
पूति हेतु वाह्य साघनों का सहारा लेना पता है। पहले यह घारणा थी कि केवल 
परियोतनाप्रो क्षो विदशी विनिमय की झावश्यक्तामो दक ही वाह्य सहायतां सीमित 
रहती चाहिए किल्तु प्रव यह माना जात लगा है किन केवल विदेशी वितिमय वी 
आवश्यकता के समान अपितु, घरेलू झावश्यक्ताओं के लिए भी विदेशी सहायता 
आवश्यक है । 

इस प्रकार योजना की वित्तीय झ्ावश्यकताएँ झ्ौर ग्र/न्तरिक माघनों का 
प्रस्तर विदेशी सहायता की मोॉा का निर्धारण करता है | जितरी विदेशों सहायता 
इस पझ्न्तर के वरावर होगी उतना ही देश का द्रुत आर्विक विज्ञाप्त होगा। विन्तु 
अथक्‌ प्रयत्तों के वावजूद भी बाह्य सावनों से इतता वित्त उपलब्ध हो जाएं यह 
श्रःवश्यक नहीं है करोंकि काह्म सहायता की उततर्बता कई आधिक और सामाजिक 
बाहों पर निर्मर करती है जिमम से कुछ निम्नलिखित हैं-- 

(॥) विदेशी व्यापार की स्थिति (7) विदेशों वितिमय का अ्जंनत (॥॥) परेलू 
और विदददी वस्तुश्रो के मूल्य मं होने वाल परिदर्नन (7५) बाह्य विश्व से स्थायित्व 
बी मात्रा (५) स्वदेश और विदेगो में मुझन्यमार या मुद्रान्मक्रुचत की मात्रा 
(शा) विनियोग के अनुत्यादक रहेन की अवधि (स) विनियोगो वी उत्पादकता 
अर्बाप्‌ पूँजी उल्ताद अनुरात (का) ग्रान्वरिक स्थायिस्व (0) अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण 
(४) विकसित देशों द्वारा सहायता की इच्चा (ह7) उचित योजना निर्माण । विशुद्ध 
आशिक दृष्टिकोण से विदेयी सहायता का मसापदण्द सहायता प्राप्त करने वाले देख 
के चलने वी साख, का उद्देश्य और घुकावते क्री सामथ्ये भी होनी च,हिएं विस्तु 
आधुनिक विश्व में पिदेशी सहायता मे राजनीतिक हृष्डिसोण को ही प्रमुखता दी 
जाती है । इस सम्बन्ध में श्री जीन झार- ब्वेड [£ए४४४८ है 8300) (भूतपूर्व 
अध्यक्ष विश्व-वैंक) न तिखा है कि विदेशी सहायता क्रभी-दमी केवल बूटनीतिय 
सैतिक मिनरों को क्रप के लिए ही दी जती है ।” ऐसी स्थिति में तटस्पत्ता वी नीति 
मरे विश्वास करने काले और ग्रुटवस्द्ी से दर रहते दाले अद्धौं-विकमसित देश, विदेशी 
सहायता प्राप्त करते म कठिताई अतुमद करते हैं, किन्तु इसके बावटू्‌द भी इः 
अद्वें-विक स्‍ित देशों को अपनी योजनाग्रो क्री दित्त-व्यवस्था हेतू बाह्य साधनों से 
दर्वालत सहायता मिलती रही है + 
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बाह्य साधनों के रू. (पा ण॑ एडाथाण पऐ९5००००६५७)--वाह्य साघन 
प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-- 

() निजी पूंजी (छांक्यांर ८शांघ्ा]-नवाह्म साथन विदेशो मे स्थित 
निजी व्यक्तियो और गैरसरकारी सस्याप्रो द्वारा उपलब्ध होते हैं। तिजी पूंजी को 
मुण्यत्त प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा ही गतिशील बनाया जा चक्तता है, किन्तु आजकल 
नियोजित अ्ेव्यवस्था मे इसके लिए सीमित क्षेन होता जा रहा है क्योकि नियोजित 
भ्रथव्यवस्था मे निजी-उपक्रम के लिए सीमित क्षेत्र होता है। साथ ही विदेशी 
विनियोगकर्त्ता को सरकार ग्रधिक्र लाभ नही लेने देती । वहुधा इन देशो की सरकारा 
द्वारा विदेशी पूँजी पर भ्रनेक नियन्‍्तण और ऐसी शर्तें लगाई जाती है, जिन्हे विदशी 
विनियोगकर्त्ता स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त इन श्रद्धंविकप्ित देगो मे 
सामाजिक, राजनीतिक और ग्राथिक स्यथायित्व का अभाव रहता है। अनेक बार 
सरकारें बदलती गह॒ती हैं, जिनरी इन विदेशी बिनियोगो के बारे म॑ विरोबी नोति 
हो सकती है । राष्ट्रीयक्रण तथ। विनिमय नियन्तण द्वारा भविष्य में इस विदेशी 
पूँजी और इस पर लाभ के स्वदेश म॑ हस्त न्तरख पर प्रतिबन्ध का भय भी विकप्तित 
देशो से, श्रढ'-विकसित देशो मे निजी पूंजी-प्रवाह मे कमी लाता है 

भारत मे निनी-पूँजी विदेशी निजी अभिकरणों (छाएशा० &80॥०६७) 
द्वारा विनियोगे मौर भारतीय कम्पनियों द्वारा विश्व बैंक से लिए गए ऋणों के रूप 
मे पर्याष्त मात्रा मे विदेशी निजी पूंजी का आथिक विकास में योगदान रहा है किन्तु 
गत वर्षों मे विश्व बैक के ऋणों का महत्त्व बढ़ गया है | भारत की कुल निजी पूंजी 
में से विदेशियों द्वारा नियन्त्रित उपकमो या प्रत्यक्ष विदेशी विनियोगो का भाग अधिक 
है । सन्‌ 957 मे यह भाग 90% था जिसम विगत वर्षों मर निरन्तर कमी होती 
रही है । 

(४) सार्वजनिक विदेशों विनियोग (?ऐध८ ए०श्हव७ [फ₹९७४ए९॥६४)-- 
अरद्धं-विकसित देशों की योजना विनियोगो का बहुत महत्त्व है। विदेशी सरकारों 
द्वारा दिए गए ऋण, प्नुदान या प्रत्यक्ष विनियोगो द्वारा इन विछूडे हुए देशों मे अनेक 
महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं प्रारम्भ ओर पूर्ण की गई है । विकास्तत देशों की सरकारें, 
भ्रद्धविकसित देशो के ग्राथिक विकास्त में उनके उत्तरदायित्व को पृवपिक्षा अधिक 
सममभने लगी हैं, इसीलिए ये इन विकासशील देशो को अधिक सहायता देने लगी 
हैं। दिन्‍तु सावजनिक विदेशी वितियोगो द्वारा सहायक देश की सरकारें सहायता के 
इच्छुक देश को राजनीतिक रूप से प्रभावित करना चाहती है और अ्रपनी शर्तें 
सहायता के साथ लगा देती है। मारत मे सरकारी क्षेत्र के बोकारो में स्थापित होते 

चाले चौथे इस्पात कारखाने में अमेरिका ने सहायता देवा इसलिए स्वीकार नही 
किया था क्योकि यह सा्वेजनिक क्षेत्र मे स्थापित किया जा रहा था। इसी प्रकार 
अन्य शर्तें भी जोड दी जाती हैं और स्वतन्त्र तथा तटस्थ-नीति को अपनाने वाले या 
स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की विदेशी वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार ब्राप्त 
करने में समर्थ नहीं होते हैं। फिर भी विकसित देशो की सरकारो से कई 
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झान्तरिक वित्त के साधन--प्राल्नरिक वित्त के निम्नलिखित अ्रमुंख 
साधन हैं-- 

() चालू राजस्व से बचत (डप्राए्नए७ हिणा एणाशाई ह८प्थाए८5) 

(॥) सार्वजनिक उपक्रमो से लाभ (छ०णी६ ॥णा० एफ ऐपाशफ़ा$०5) 

(गा) जनता से ऋण (?०७॥० छ07०ए७॥89) 

(7५) हीनार्थ प्रबन्ध ([02790०॥ 08707) 

(५) प्राविधिक जमा-निधि (?70श46&४ कएए0 ६०.) 

(#] चालू राजस्व से बचत (50075 ंिणा (वश एश्थाप्रट४)-- 
योजनाओं की विक्तन्यवस्था का चात्‌ राजस्व से बचत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
साधन है । चालू राजस्व से श्रधिक बचन हो इस हेतु करो का लगाना भौर पुराने 
क्रो की दर भे बुद्धि करना होता है। करारोपण, आँतरिक साधनों मे एक प्रमुख 
है, क्योकि इससे वुछ वचत में बुद्धि होती है। यह एक प्रकार की विवशतापुणे 
बचत है । कर व्यवस्था इस प्रकार से सगठित की जानी चाहिए जिससे न्यूनतम 
सामाजिक त्याग से ग्रधिकृतस कर राशि एकत्रित को जा सके । इसके लिए 
ग्धिकाधिक जनसख्या को कर परिधि में लाया जाय | करो की चोरी रोकी जाए 
श्रौर प्रगतिशील करारोपण लायू किया जाए जिससे प्राप्त कर-राशि का अधिकाँश 
भार उत व्यक्तियों पर पडे जो इस बोक को वहत करने में सक्षम हो, साथ ही 
इससे ग्राथिक विपमता कम हो । किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि करो के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नही पड़े तथा बचत, विनियोग प्रौर 
कार्य करने की इच्छा हवोत्याहित वे हो । विकात्ार्थं, अपनाएं गए विद्योजन के 
प्र(रम्भिक ब्लल मे सुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योकि इस समय 
भारी मात्रा मे पूजी वितियोग होता है। ऐसा उस समग्र भ्रधिक होता है जबकि 
लम्बे समय में फल देने बाली योजनाएँ होती है । करो द्वारा जनता से अतिरिक्त ऋय 
शक्ति लेकर मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन करने मे भी सहायता भिलती है भ्ौर 
इन प्रवृत्तियों का दमन योजनाग्रों की सफलता के लिए अतिप्रावश्यक है। श्रत 
ऋर-तीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कम से कम कुपरिणाम हो झौर अधिक 
से अधिक वित्तीय-साघन गतिशील बनाए जा सके । 

अधिकाँश ग्रद्ध विकसित देशो मे जनता की झाय अति स्यूब होने के कारण 
वित्त-्पवस्था के साधन के रूर मे करारोपण का महत्व विकग्रित देशों की शपेक्षा 
कम होता है । वहाँ जीवन-स्तर उच्च बनाने की आवश्यकता होती है औौर इसलिए 
क्रिप्ती भी सोमा तक कर बढाते जाना वाँछनीय नही होता है । भ्रद्धं-विकसित देशों 
में करदान क्षमता ([35906 (४७93था३) कम होती है और राष्ट्रीय झ्लाथ वा 
अन्य भाग ही कर झग्रह में प्राप्त किया जा सत्ता है। उदाहरणार्थ, गत वर्ष पंवू 
भारत म कुल करो से ब्राप्त-आय, कुल राष्ट्रीय आय की केवल 9,८ ही थी जबकि 
यह इगलेण्ड, सयुक्तराज्य अमेरिका, जापान, स्यूजीलैण्ड, कमाडा और लका मे 
कऋमश 35%, 23%, 23%, 27%, 9% और 20% थी । 


]82 ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 


भारतीय विकास योजनाग्रो मे विह्ञम के हेतु विशाल कार्य क्रम सम्मिलित किए 
गए झ्ौर समस्त स्रोतों से वित्तोय साधनों को गतिशील बनाने का प्रयत्न किया गया । 
कर साधनो का पूर्ण उपयोग क्या गया । करो की दर मे वृद्धि की गई और नदीत 
कर लगाए गए । प्रथम पचवर्षीय योजना मे देश के अपने साधनों (70 शा9 क0पह 
०जा 725007०८७) से 740 करोड रु वी वित्त-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया जबकि 
धास्तविक प्राप्ति 725 करोड ह (कुल वित्त-यवस्था का 38 4 प्रतिशत) हुई । इपमे 
कराघान की योजना पूर्द दरो पर चालू राजस्व से बचत ३82 करोड ह. थी । द्वितीय 
पचवर्षीय योजना से देश के अपने साधनों से वास्तविक प्राप्ति 4,230 करोड रु (कुल 
वित्त-ब्यवस्था का 26 3 प्रतिशत) हुई जिसमे कराधान की योजना पूर्व दरों पर 
चालू राजस्व से बचत !॥ करोड रू थी। तृतीय योजना मे देश के अपने 
साधनों से 2,908 करोड रु (कूल वित्त व्यवस्था का 339 प्रतिशनव) प्राप्त हुए 
जिसमे कराधान को योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत (--) 49 कराड 
रू को थी | चतुर्थ योजना मे प्रन्तिम उपलब्धि अनुमाणों के अनुप्तार देश के अपने 
साधनों से 5,475 करोड रु (कुल विकत्त-व्यवस्था का 339 प्रतिशत) प्राप्त हुए 
जिसमे कराघान की योजना पूर्व दरो पर चालू राजस्व से बचत (--) 236 करोड़ 
ह थी ।? पाँचबी योजमा म सरकारी क्षेत्र मे देशीय बचत |5 075 करोड 5 भौर 
गेर-सरकारी क्षेत्र में देशीय वचत 30,055 करोड रू अनुमानित की गई है टै 


(४) सार्वजनिक उपक्नमों से लाभ (?700/ ॥0७ 7?एण॥९ पा श[तर5९५) - 
पूर्ण नियोजित प्रर्व-ब्यवस्था में उत्पादन का लगभग समस्त कारें सार्वेजनिक 
क्षेत्र के भ्रघीन ग्हता है । किन्तु अन्य प्रकार की नियोजित अर्थ ब्यवम्थाग्रो में भी 
साव॑जतिब क्षेत्र के अ्रधीत उत्पादक इकाइयो वी सख्या में वृद्धि होती रहती है 
और सावजनिंक क्षेत्र का विस्तार होता है । इस कारण वित्तीय त्ाधनो में राजस्व 
का भाग घटकर, सावजनिक उपक्रमो के लाभो का भाग बढ़ता जाता है । उदाहरणार्थ 
सोवियत रूस मे जनता ग्राय का केवल लगभग ]3% भाग ही कर के छप में देती 
है । सरकारी प्राय का प्रमुख साधन सार्वजनिक उद्योगो वा ग्राधिवय ही होता है। 
सार्वजनिक उपक्रम केवेल अपने लाभ-ग्राधिक्य के द्वारा ही योजनाम्रों की 
वित्त-ध्यवरधा के लिए धन उपलब्ध नहीं करादे, अपितु इन उपक्रपो में कई प्रकार के 
कोष होते हैं जिनसे सरकारें समय-समय पर अपने वितीय उत्तरदायिन्दोी का निर्वाह 
करती हैं । 

सावेजनिक उपक्रमों का लाभ मुख्यत उन देशों में एक बडा वित्तीय साधन 
के «व में प्रकट होता है जद्मौँ पुर्रोष्षा से नियोजित ब्थव्यवत्या हो और समस्त 
उत्पादन कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता हो, किन्तु अधिकाँग प्रद्ध॑ं-विकस्तित देशों 
मे इस प्रवार की पूर्ण-नियोजित भ्रर्थ व्यवस्था ओर सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नहीं 


]. इण्डिया 976, पृष्ठ ॥73. 
2. योदवा, 22 दिसम्बर, 973, पृष्ठ 7. 
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होता है, वहाँ उत्पादन क्षेत्र में निजी-दद्यम भी क्रिपाशील रहता है। इसलिए, 
बहाँ सार्वजनिक उपक्मो की सख्या भौर स्वभावतः उतके लाभ की मात्र भी स्यूल 
होती है ! इन देशो मे जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम हैं वे हाल हो स्गापित किए 
गए हैं और उन्होने अ्रभी पर्याप्त मात्रा मे लाभ कमाना आरम्भ नहीं किया है। 
ग्रनुभव ब्रभाव के कारण इनकी सफलता का स्तर बहुत भीचा है। इन सब कारणों 
से इन देशों में तिगोजन हेतु, वितीय स्वाधतो को गरिशीच बनाने में स्रोत से 
अधिक ग्रपेक्षा नही की जा सकती | साथ ही, यह प्रश्न भी विवादास्पद हुप्ना हे कि 
इन सा्वेजनिक उपक्रमो को लाभ के उद्दृश्य (270॥]/00४8) एर सचालित किया 
जाय या इन्हे लाभ का साधन नहीं बनाया जाए ! यह तक प्रस्तुत क्रिया जाता है 
कि निजी-उपक्रम में शल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिमसे कर सहित 
उत्पादत लागत निकलने के पश्चात्‌ इतना लास प्राप्त हो जिससे पूंजी गौर उपक्रम 
इस प्रोर ग्राकपित हो सकें । किन्तु सरकारी उपक्रमों के समक्ष व्यावसायिक और 
ग्राथिक दृष्टिकोण की अपेक्षा जन-कल्याण का घ्येय प्रथुख्ध होता है। इसी कारण 
बहुवा सावंजनिक उपक्रमो की स्थिति एकाधिक्रारिक होते हुए भी इनके मूल्य कम 
हो सकते हैं। किन्तु ग्रव यह माना जाने लगा है कवि सावंजनिक उपक्रम लाभ नीति 
के ग्राधार पर सचालित किए जाने चाहिए जिससे सरवार को आत्म निर्मर बनने में 
मदद मिलेगी । उपक्ते पाम योजनाओं वी वित्त-व्यवस्परा के लिए सुगमतापूर्वक साधन 
उपसब्ध हो सकेंगे और साथ ही मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोदने में भी सहायता 
मिलेगी । 
भारत मे योजनाबद्ध ग्राथिक विकास्त का मार्ग अपनाने के बाद सार्वजनिक 
क्षेत्र वा विस्तार निरन्तर होता गया" । गत 25 ७द म भ्रौद्योगिक गौर वाशिज्यिक 
उपक्रमो का केन्द्रीय सरकार का निवेश 20 क-»ाड रुपये से बढ़कर अब 6 000ररोड 
हुपये से भी भ्रधिक हो गया है। जा 25 दर्प पहले प्रथ[त्‌ प्रथम पचवर्धीय योजना 
शुरू होत समय केवल पाँच उपन्ष्म ये, वहाँ भ्र ज देश के चारो कोनों मे ऐसे लगभग 
290 उपक्रम चल रहे हैं ! देश की योजनाओं ने सावंजतिक क्षेत्र से मिरम्तर बढती 
हुई मात्रा में वित्त उपलब्ध होने की आशा को गयी है। पर रेलो के योगदान के 
अतिरिक्त अन्य उद्योगों से तित्त की उपलब्धि का चित्र अधिकौशत निराशाजनक 
ही रहा है ) प्रयम १चकर्पीथ् योजना में रेज्ो से )5 कसेड रपये और द्वितीय योजना 
में 67 करोड रुपये, तृतीय योजना मे केवल 62 करोड रुपये रहा। चौथी योजना मे 
स्थिति तेजी से बिगडी,जहाँ प्रारम्भिक अनुमान 265 करोड़ रुपये की प्राप्ति का था, वहाँ 
अन्तिम उपलब्ध ग्नुमान (-) ]65 करोड हपया का रहा। ग्रत्य सार्वेजनिक प्रतिप्ठानों 
से प्रथम और द्वितीय योजना मे उपलब्धि नःण्य रही जवकि, तृतीय योजना मे 
वास्तविक प्राष्ति 373 करोड रुपये की रही। चौरी बोजना में अन्तिम उपलब्ध 
अनुमानों के अनुसार यह प्राप्ति ! 300 करोडर वी रही। प्रारस्भिक अ्रनुमान ,764 
करोड हगये था । भारत में सार्वेजनिक उपक्रम अपेक्षित पूत्ति-स्तर से अभी बहुत दर 
हैं और इस स्थिति के लिए इन उद्योगों की निम्त कार्यक्रुशलवा, इन उद्योगों * 
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अशान्ति, श्रमितव्ययितापूर्ण योजनाग्रों का निर्माण ग्रादि तत्व उत्तरदायी है। 
भारतीय योजनाश्रो के लिए इस स्लोत से अधिक वित्तीय साधन अधिक गतिशील 
बताए जाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि इनकी कुशलता का स्तर ऊचा हो, ये 
अपने पैरो पर खडे हो झौर योजनाग्रो के लिए दुर्वल साधन जुटाने की दृष्टि से 
इन्हे उचित लाभ प्राप्त हो | यह उत्साहवर्द्धंक वात है कि पिछले कुछ सपय से 
सरकार सार्वजनिक उपक्रमो के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो गई है। केन्द्रीय 
सरकार के घाशिज्यिक उपक्रमो द्वारा अधिक लाभ कमाया जाने लगा है । प्राथिक 
समीक्षा 7975-76 के झनुत्तार, 974-75 में कुल 27 चालू उपक्रमो के प्रवर्तेत 
सम्बन्धी परिणामों से कुल मिलाकर 32 करोड रुपये के कर की अदायगी से पूर्व 
निबल लाभ हुझ्ना है। यह लाभ 973 74 में (84 चालू उपक्रमों द्वारा प्राप्त 
48 7 करोड़ रुपये के लाभ को रकम से टगुनी रकम से भी अधिक है। लाभ 
कमाने वाले उपक्मो की सख्या 82 थी। उन्होने कुल मिलाकर 45] करोड़ रुपये 
का वास्तविक लाभ कमाया, घाटे में चलने दाले उपक्रमों की सख्या 39 थी श्रोर 
उनको हुए कुल घाठे की रकम 39 करोड़ रुपये थी । 


(४) जनता से ऋरे (770०0७॥८ प0:०जाए०४५)--फरो से प्राप्त प्राय भौर 
सार्वजनिक उपभ्रमो के आधिक्य से ग्राथिक विकास के लिए बताई गई योजनाओरो के 
सचालन के लिए झावश्यक राशि प्राप्त नही होने पर जनता से ऋण प्राप्त किए जाते 
हैं। इस प्रकार, योजनाम्नो की वित्त ब्यवस्था मे जतता से प्राप्त ऋणो की भी एक 
महत्त्वपूर्णा भूमिका होती है, किन्तु योजनाग्रो की वित्त व्यवस्था हेतु ऋणो का उपयोग 
श्रत्मस्त सोच विचार करके करना चाहिए, क्योकि इनकी प्राप्ति के साथ ही इनकी 
ब्याज सहित ग्रदायगी का प्रशत भी जुड़ा हुआ है ) इसके साथ ही प्रद्धांनविकसित देशों 
मे झाय और जीवन स्तर की निम्नता के कारण इस साधन द्वारा थ्रोजनाओ के लिए 
पूँजी-सचय की बहुत अधिक सम्भावना नहीं होती, क्योकि निर्घनता के कारण! बचत 
का अवसर कमर होता है और बढी हुई श्राय भे भी उपभोग की प्रवृत्ति श्रधिक होने के 
कारण बचत कम होती है । धनिक वर्ग भी प्रतिध्ठा सम्बन्धी उपभोग पर वाषी 
व्यय करता है । साथ ही, झाय तथा अवसर की समानता मे वृद्धि करने के लिए 
प्रथत्त किए जाते है। इससे विकासार्थ पर्याप्त वचत उपलब्ध नहीं होती है । 
प्रो लेवित्त के अनुसार, “विकास सम्बन्धी विनियोजद के लिए उन्ही अरथंव्यवस्थाओं 
में ऐच्छिक बचत उपलब्ध होती है जहां उद्यमियों का राष्ट्रीय आय में ग्रधिक भाग 
होता है और घन तथा आय की समानता के प्रयत्नों से यहू भाग घटता जाता है । 
इत सभी कारणो से पिछड़े हुए देशो मे जनता से प्राप्त ऋणा या ऐच्छिक बचत 
आधिक नियोजन हेतु वित्त प्रदान करने मे अधिक सहायक नही होती है । किम्तु 
जनता वो अधिकाधिक मात्रा मे बचत करने को प्रोत्साहित करके इस साधन को, 
विशेष रूप से, अल्ए बचतो को गतिशील बनाया जाना चाहिए। मुद्रा-प्रसारिक मूल्यों 
में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से यह उपभोग को श्रत्िवन्धित करन का भी पब्रच्छा 


वित्तीय-साधनो की गतिशीलता 85 


उपाय है। इसी लिए, बैक, जीवन-्धीमा विभाग, डाक-विभाग, सहकारी सस्याओं 
का विस्तार करके ग्रामोरा भर शहरी क्षेत्रों मे बचत की आ्रादद को बढ़ाना चाहिए 
भ्रौर इस बचत को ऋणों के रूप मे प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सार्वजनिक ऋण 
दो प्रकार के होते हैं प्रथम, अल्प बचत (आएवो] 58श॥85) और द्वितीय, बाजार- 
ऋण ()/श८० ,0475) । विवासार्थ नियोजन की वित्तव्यवस्था हेतु इन दोनो 
ही काथनों को गतिशील बनाया जाना चाहिए / 

भारत भें योजनाभो के साधनों को गतिशील बनाने से सावंजनिक ऋण के 
साधन का भी उपयोग किया गया है। देश के भीतर और विदेशों से लिए गए 
सार्वेजनिक ऋण की राशियाँ इस प्रकार है-- 


भारत सरकार का सार्वेजनिक ऋण 
(करोड रु मे) 


विवरण 950-50 960-6। ]965 66 974-5 975-76 
(सशापित) (बजट) 








] देश के भोतर ऋण 


(एक) स्थाई ऋषशएा 
() चालू ऋण ,438 46 2,555 72 3,47 28 6,434 9% 6,759 8] 
(2) प्रतिभूति बाण्ड... -- न न 8380. 83 80 
(3) इलामी बाष्ड बल +5 63 ॥35 304. 094 
(4) 5 वर्षीय बचत 

पन्ने ब्+ 345 378 440 400 
(5) भदायगी के 


दौरात के ऋण 6 49 2273 उउयर 54 79 54 9 
योग -स्पानीय ऋण 4,444 95 2597 53 3,466 )3 6,575 39 6 899 74 








(ख) चल ऋण 
(!) बरकारी 

हृण्डियाँ 358 02 ,06 29 ,6 82 4709 43 5,655] 
(2) विश चल 

ऋण 22 60 27448. 340 70 73336 732 36 
(3) कोष जमा 

भ्राष्तियाँ एव 

अय चल ऋण 673 न ना न हनन 


दोग चल ऋण 57735 ,38047 95252 5442 79 5897 87 


योग देश के भीतर ऋण २,०2230 397800 5,48 65 ,208 8 ,2797 6 
2 विदेशों ऋश 320 76096 2590 62 64॥9 26 703॥ 95 
योग सावजनिक ऋण 2054 33 4738 96 8009 27__ 8437 44 9829 56 
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(5९) हीनाय॑े प्रबन्धन (0शलों उरयशशाशंण४)--योजना की दित्त-व्यवस्था 
के लिए जब उपरोक्त खोचों से पर्याप्त साधन गतिशील नहीं बनाए जा सके तो 
सरकारें 'हीनाथे-प्रवन्धन” का सहारा लेतो है । सरकार के दजट में जब व्यय वी जाने 
वाली राशि, पग्यास्तरिक ऋण तथा विदेशी सहायता से प्राप्त राप्ति से कम हो जाती 
है, वो इस अन्तर की पूर्ति मुद्दा विस्तार करके झर्वात्‌ नोट छाप के वी जाती है | इसे 
'होतार्थं-प्रबन्धन' या “घाटे की अर्थ-व्यवस्था' कहते हैं। जब्र सरकार के वज्ट में घाटा 
होते पर वह वेख्द्रीय बैंक के भधिक्ारियों से ऋण ले जो इसी पूति चलन मे वृद्धि 
अर्थात्‌ पत्र-मुद्रा छाप करके करे तो यह 'हीनाथें प्रवस्धत! वहलाता है । डॉ वी. के. 
आर. वी राव के अनुसार, “जब सरकार जान-वूक कर ज़िसो उद्देश्य से अपनी प्राय 
से अधिक घ्यय करे जिससे देश पे मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि हो जाए, तो उसे घाटे की 
अर्थेयवस्था' कहता आहिए ३" भूवकाल में होनायें प्रवस्धन! का उपयोग युद्धनक्नल में 
धित्तोय साधन जुटाने या मस्दी-काय में इसके उपचार-स्वरूप क्रिया जाता था अिन्‍्तु 
झाघुनिक युग में विकामार्थ नियोजन कौ वित्तन्यवस्था हेतु इस प्रकार की निर्मित 
मुद्राप्रों का उपयोग किया जाता है । विज्ञाम के लिए प्रयलज्ञील राष्ट्री वी वित्तीय 
आवश्यकताएँ अधिक होती हैं। इन देशों मे आन्तरिक बचत, कर, झाय झौर विदेशी 
सहायता से प्राप्त साधन बहुघा एक झ्लोर कम पड जाने हैं और घाटे की पू्ति 
हीनार्थ-प्रवस्थत्र द्वारा की जाती है । इससे जहाँ मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि होती है। 
यहाँ दूसरी आर साधनों को पूंजीगत दस्तुप्नो मे लगाया जाता है जिसपे सामान्यतः 
मूल्य-वृद्धि होती है और जनता अनुपात से कमर उपभोग कर पाती है। घाटे भी 
अ्र्थ-ब्यवस्था बहुधा प्रल्यकाल में मुद्दा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। झ्त 
साधन का सहारा एक निश्चित सीमा तक ही किया जाना चाहिए, प्न्यथा इससे 
मृत्य-वृद्धि होगी, जिससे योदनाप्रों की द्ित्त-ब्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 
परिणामस्वरूप, मुद्रा स्फीति तब होती है, जबकि हीनार्श प्रवन्धत॑ द्वारा उत्पादन 
और बचतो में तीज वृद्धि हो। साय ही, इसके लिए विलनिन्न क्‍प्रकार के नियस््रस 
लगाएं जाएँ । इसीलिए भारतीय योजना-ग्रायोग न यह झत श्यक्त किया हैकि 
“पियन्तस्पों के बारे में हुड और स्पष्ट नीति के भ्रभाव मे, औौर साथ ही, समय वी एक 
निरियत ग्रवधि में उस नीति के जारी रहनते के ग्राश्वासत विन्रा न केवल होगार्पे- 
प्रबन्धन का क्षेत्र ही सीमित हो जाता है, भदितु सापेक्षिक रूप से वजट के प्रल्प घाढे 
से भी मुद्रा-प्रसारिक ददादों के उत्पन्न होते का निरन्तर खतरा बना रहता है ।” 
कुछ प्र्शधास्त्रियों के झनुस्तार हीनार्थ-प्रवन्वत या उसमे निहित साख विल्ताद 
नीधि तथा वियोजन प्रसश्यर सम्दग्धित हैं । जद कमी मुद्रा था साख का विस्तार 
होता है तो इसके लिए न केवल मुद्रानचलन, मूल्य-मजहूरी झ्ादि पर ही वेन्द्रीय 
निपम्बण होता है, वल्कि झन्य कई पहलुग्रो जैबे-उपभोग उत्पादन, प्रनिभूति-ब्राजार, 
बैंक-वैलेंस आदि पर भी नियन्त्रण रखा जाता है । इसको सफ्लदा के लिए नियोश्ति 
वद्धतियाँ ग्रणनाई जातो हैं । इसो प्रकार नियोजन मे कुछ सोमा तक मुद्या झोर छाल 
[वस्तार का भवलम्बन झनिदाये-सा है क्योंकि विज्ञास वी विनिन्र परियोजनामों बौ 
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वित्त व्यवस्था अरेले भ्न्य साधनों से नही हो पाती, इसके लिए कुशल प्रशासनिक यब्न 
प्रणाली, विशेषज्ञों और ईमानदार व्यक्तियो द्वारा नियोजन तथा उचित नियोजन झौर 
नियस्त्रण आवश्यक हैं। यदि चलन यन्त्र की विस्तारवादी युक्ति को बुद्धिमता, 
कुशलता तथा सीमा मे और झाथिक पग्ुपन को दूर करने या सर्वांगीण विस्तारवादी 
अर्थव्यवस्था वी झास्तरिक भावश्यकताओो की पूर्ति करन लिए सचालित क्या जाए, 
न्‌ कि प्रनुत्पादक सैनिक या सामाजिक व्यय पर नष्ट किया जाए तो परिणाम 
लाभदायक होगे अन्यथा इसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं । 


भारतीय विकास योजनाग्ो में वित्त-ब्यवस्था के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन के 
साधनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय पचवर्षीय योजनाओं मे हीताथे 
प्रबन्धन से प्राप्त वास्तविक वित्त व्यवस्था क्रम 333 करोड रपये, 954 करोड 
रुपये, और ॥,33 करोड रुपये की रही । चतुर्थ योजना से हीनार्थ-प्रवन्धन की वित्त- 
राशि अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के भ्रनुसार, 2,060 करोड रुपये रही। चतुर्ण 
गोजना में प्रारम्भ में 850 करोड रूपये की हीतार्थ-प्रवन्धन-राशि अनुमानित की गई 
थी, लेक्नि यह 2,060 करोड रुपये तक इसलिए बढी, क्योकि बगलादेश के स्वतन्त्रता- 
संग्राम में भारत को सक्रिय योगदान देना पडा । सन्‌ 97] में भारत-पाक युद्ध हुप्रा, 
97-72 और 97 2-73 भें कृपि-उत्पादन तिराशाजनक रहा, तेल के अन्तर्राष्ट्रीय 
मूल्यों मे भारो वृद्धि हो गई। पांचवीं पचवर्षीय योजना के प्रथम वप॑ भे बजट घाटा 
295 वरोड रुपये का रहा, 975 76 का सशोधित अनुमान 490 करोड रुपग्रे रहा, 
जबकि बजट ग्रनुभान 247 करोड रुपये का ही था, और प्रव 976-77 के बजठ मे 
कुल घाठा 320 करोड रुपये का भ्रनुमानित किया गया है। विकासोन्मुख प्र्थव्यवस्था भे 
हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन का सयमपूर्वक झ्राश्नय लिया जाना चाहिए। मुद्रा-पूर्ति उत्पादन- 
वृद्धि के अनुसार समायोजित होनी चाहिएं। दुभग्यिवश भारत में ऐसा सम्भव नही हो 
भ्का है स्‍भोर हीनाथ प्रबन्धन के फलस्वरूप मूल्यों मे भारी वृद्धि हुई | विकासोन्मुख में 
अ्रथ॑ व्यवस्था मे हीनाथं-प्रवन्धन का अपना महत्त्व है किन्तु इसका थ्ाश्रय सीमित मात्रा 
मे उचित नियन्त्रणो के साथ लिया जाना चाहिए। देश मे व्याप्त मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियो 
को दबाने के लिए दह्ीनार्थ प्रबन्धन को न्यूनतम रखने के अयास अभी तक अधिकाँशत 
ग्रसफल ही रहे है । भारत मे, गत वर्षों के हीनार्थ-प्रबन्धन के दुष्परिणामों को 
देखते हुए गझ्रव इस व्यवस्था का आगामी वर्षो में कोई क्षेत्र नहीं है, लेकित यह भी 
स्वीकार करना होगा कि हमारी विकासशील प्र्थव्यवस्था मे योजना के लिए साधनों 
की प्राप्ति की दृष्टि से और गबर्भव्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए अभी हीवाथे- 
प्रबन्धन के साधन से तुरन्त बच निकलना सम्भव नही है | यदि घाटे के वित्त-प्रबन्धन 
भे अचानक हो भारी कटौती कर दी गई तो आशका है कि अर्थव्यवस्था मे कुल माँग के 
घट जाने से निष्क्रियता की स्थिति (8००८४॥०॥४५७ आप्र॥90०॥) पैदा हो जाएगी । 
यदि सरकार बहुत सावधानी श्र सयम के साथ उपयुक्त समय पर, उपयुक्त मात्रा मे 
हीवार्थ-प्रबन्धन का आश्रय कुछ समय॑ तक लेती रहे तो साधनो को गतिशील बनाने 
की दृष्टि से यहू उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है | वाँछित उद्देश्यों को आघात न 
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लगे और जनता मूल्य वृद्धि से परेशान न हो, इसोलिए ऐसे समुचित प्रशासनिक और 
आाधिक कदम उठाने होगे जिससे कृत्रिम मूल्य-वृद्धि न हों सके और स्फीतिजनक 
दबाव कम हो जाए। हतिष्करव “जिनत्म शीकह्ष घाटे की अर्थव्यवस्था शोर 
मुल्य वृद्धि चक्त रोका जाएगा, उतना ही हमारे स्वरुथ झाथिक विकाप्त के लिए 
कल्याणकारी होगा ।” 


बचत और विकास : भारत मे राष्ट्रीय बचत आ्रान्दोलन 
बचत से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है | बचत पूजी-निर्माण 
का सर्वोत्तम साधन है, जिससे देश प्रगति के पथ पर तीव्रता से बढ़ता है ओर जन- 
साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। बचत द्वारा हम विकासशील अर्भ-व्यवस्था 
से उत्पन्न महँगाई पर झकुश लगा सकते हैं । बचत भी एक खर्च है, जिसे सरकार, 
व्यापारी तथा अन्य कोई व्यक्ति करता है । बचत की घनराशि किसी कार्य विशेष के 
लिए ब्यय की जाएी है | व्यक्ति और व्यापारी समुदाय जो बचाते हैं, वही सरकार 
की बचते है ! सरकार के बचत बिगागो द्वारा बचाई गई रकम भी इसी श्रेशी में 
झाती है । भारत मे सरकार ने बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के प्रचुर प्रयास किए 
है, इसी कारण देश मे राष्ट्रीय बचत आन्दोलन सफलता के साथ आगे बढा है । 
एक ग्रध्यमन के प्रनुसार भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजता में बचत दर 
8 6% थी, जो द्वितीय योजना मे वढकर 9 9% हो गई । किस्तु तृतीय योजता में 
यह घटकर8% रह गई ग्रौर चतुर्थ योजना में वडऋर फिर 0% हो गई । इस 
समय बचत दर % है | गत 20 वर्षों मे औसत, व्यक्तियतत भौर सरकारी बचत 
33 6% थी ॥ वस्तुत , चतुर्श योजना मे राष्ट्रीय बचत्न जुटाने के कार्ये को उल्लेखनीय 
सफलता मिली । चतुर्थ योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत मे ,385 करोड रुपये जुटाएं 
गए जबकि लक्ष्य केवल ,000 करोड़ रुपये के एकत्रित करने का था ॥ राष्ट्रीय बंचत 
को दिशा में यह बात अत्यधिक भहत्त्वपूणा है कि कुल बचत मे व्यक्तिगत बचत का 
योग, जो 972 73 मे 49% था,।973-74 मे 56% और 974 75 में 62% 
हो गया ॥7 
देश मे आपाव्‌-ह्थिति और समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने के 
लिए आर्थिक विकास के 20 सूत्री कायक्रम वी घोषणा के वाद एक नया वाठावरण 
बना है, जो अल्प बचत द्वारा देश के ग्रान्तरिक साधन जुदाते हेतु अत्यन्त प्रतुकूल है। 
अल्प वचत करने वालो के लिए योजनाएँ 
आरत सरकार ने अल्प बचत योजनाएँ प्रमुख रूप से अ्ह्प दचत करने बले 
लोगो--जैपे छोटे किस्ताठो, कारख़ना मजदूरो, सामान्य परिवारों की गृहणियों और 
ऐसे ही प्रम्य लोगो के लिए चताई है। राष्ट्रीय वचत संगठन, जो विभिन बचत 
योजनाओं का सचालत करता है, आम आदमो को वचत का सूचय करता है और 


. योजवा 7 व 22 दिसम्बर 975; पृष्ठ 26 
2 पारत सरदार . राष्ट्रीय दचत, तवम्दर [979 
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झऊतन्‍हे ,6,800 डाकघरो के माध्यम से, जिनमे 90% देहाती क्षेत्रों मे है, इकट्ठा 
करता है। 


ये बचत योजनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगो की ग्रावश्यक्ताएँ पूरी 
करती है | इनमे सर्वत्रयमम डाऊघर बचत योजना है, जो सद 834 में सरकारी 
बचत बैंक के रूप में शुरू हुई थी। इन वर्षों के दौरान बचत बैंक की जमा में 
निरन्तर वृद्धि होती है भौर इस समय बचत यैक मे जमा-राशि ,274 करोड € है 
तथापि वास्तव में वह जनता का चैक है, क्योकि यहाँ 5 रु की प्रल्प-राशि से 
बैंक ल्लाता खोल जा सकता है भौर बाद मे । रु तक की राशि नकद जमा कराई 
जा सकती है ) 


परम्परा से ही डाकघर-इचत बैक का ब्याज प्रायकर पे मुक्त है। कर-दाताप्रो 
को प्ल्प बचत में धन लगाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए अधिक ब्याज 
देने वाली (0 25% प्रति वर्ष) करन्योग्य सिक्‍पुरिटियाँ हैं।इन सभी बचत 
योजनाम्रो पर वाशिज्य बँको द्वारा दो जाने घाली दरो पर ब्याज दिया जाता है। 
सैकिन इन पर कुछ प्रतिरिक्त रियावतें दी जाती हैं | ज॑से--कर-मुक्त ब्याज, प्राविक 
कर से मुक्ति, भय कर से मुक्ति प्ौर सामाजिक सुरक्षा 


इस समय डाकघर बचत बैव के ग्रतिरिक्त भ्रल्प बचत करते वालो के लिए 
दप्त भर योजनाएँ हैं । इनमे से उन लोगो के लिए है जो एक साथ राशि जमा करना 
चाहते हैं, ग्रौर ।, 2, 3, 4, 5 और 7 वर्ष बाद उसकी वापसी चाहते है । दो योजनाएँ 
मासिक बचत करवे बातों के लिए है, जो श्रत्येक महीने नियत राधि जमा कराते हैं 
श्रौर तििचत अवधि के पश्चात्‌ ब्राकर्षक ब्याज राशि वापस पात है । इसके अतिरिक्त 
एक लोक भविष्य निधि योजना भी है| यह्‌ योजवा स्टेट बैंक झ्लॉफ इण्डिया को 
मध्यम से चलाई जाती है पह योजवा अपना स्वतस्त कारोबार करने वाले लोगो, 
जैस्रे--डामटरो, वकीलों श्रौर छोटे व्यापारियो के लिए है । 975 के प्रस्त से बापिकी 
बचत पद्रो की एक ग्न्य योजना शुरू की गई है । यह योजना उत लोगो के लिए है, 
जो इस समय एक्मुश्त राशि जमा कराना चाहते हैं पौर कुछ वर्षों के पश्चाएु मासिक 
भुगतान चाहते है । 


बचत वृद्धि 


योजता आयोय ने यह अनुभव करके कि, भ्रल्प बचत द्वारा काफी साधन 
जुदाए जा सकते हैं, प्रथम योजना मे अल्प बचत के लिए 255 करोड रू का लक्ष्य 
जिर्धारित किया गया । अल्प बचत सचित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए--जैसे 
भए बचत-पत्रो की बिक्री, राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करता, एजेस्सी सिस्टम की पुन 
बल्यात्त आ्रादि ) प्रथम गोजनावधि मे कुल मिलाकर 242 करोड़ रू झल्प बचत में 
एकत्र किए गए, जबकि लक्ष्य 225 करोड रू का था । यह राशि अल्प बचत मे 
अथम थोजनावधि मे जमा छुल राशि मे से इसी झवधि से निकाली गई राशि घटाकर 


]90 आधिक विकास के सिद्धान्त 


निकलती है | द्वितोय योजना मे ग्रल्प बचत में 400 करोड रु, तृतीय योजना में 
575 करोड रू और चतुर्थ योजना में 385 वरोड रू एकत्र किए गए, जबकि 
द्वितीय योजना मे 500 करोड रु तृतीय मे 600 करोड रू श्रौर चतुर्थ योजना मे 
,000 करोड रू एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 
अल्प बचत में 3! मां, 7975 को कुक मिलाकर लगभग 3,600 करोड़ रू 
जमा थे । यह राशि वर्तमान सरकारी (भारत सरकार के) बाजार ऋण मे, 6,435 
बरोड ह के आधे स श्रधिक है श्रौर भारत सरकार के भविष्य निधि खाते में जमा 
,29[ करोड रु की लगभग तीन गुनी है। 
कुछ नई योजनाएँ 
अल्प बचत झान्दोलन की एक सामाजिक-भ्राधिक विचारधारा है।इस 
प्रापदोलन मे सर्वेथा जनता का समर्थन पाने पर जोर दिया गया है भौर इसके लिए 
जनता को हमेशा यह समभाने का प्रयत्न किया गया है कि निजी और राष्ट्रीय दोनो 
दृष्टिकोण से बचत से क्‍या लाभ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत 
संगठन मे भनेक नई योजनाएँ आरम्भ की है और झल्प बचत मे पूंजी लगाने बालो 
को प्रतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है । प्रमुख योजनाञ्ो के नाम निम्नलिखित है--बेतम 
द्वारा बचत योजना, महिला प्रधान बचत योजना, सचयिका, ग्रामीण डाकघरों के 
ब्रॉँच पोस्टमास्टर एव यूनिट ट्रस्ट । राष्ट्रीय बचत योजनाओं को अधिक ग्राकरपक 
बनाने और सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्बद्ध करने हेतु दो नई योजनाएँ शुरू की गई 
है । प्रथम, सरक्षित बचत-योजना इसके अधीन पाँच वर्यीय आवर्ती जमा खाते में 
अमा कौ गई 20 रुपय प्रति महीने तक की राशि सरक्षित है | यदि इस खाते मे पैसा 
जमा करने वाला व्यक्ति दो वर्ष तक बिना पैसा मिकाले भ्रपनी जमा देता रहुता है 
भ्रौर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरन्त ही खाते का कुल परिपक्व 
मूल्य दे दिया जाएगा । दुसरी योजना उन खातेदारों के लिए है, जो श्रपने बचत« 
बैक खाते मे कम से कम छ महीने तक 200 रूपये लगातार जमा रखते है। यह 
ड्रा योजना है। 
राज्य सरकारों के सहयोग से विलातो से सम्पर्क स्थापित करने हेतु विशेष 
क्रभियान चलाए गए हैं । किसानो के पास फसल के दौरान श्रतिरिक्त पैसा होता है 
झौर अभियात द्वारा उन्हे कपना यह पंसा आकेपक अल्प बचत बोजनाग्ो में लगाने 
के लिए तैयार करने का प्रयत्त किया जांता है | गन्ना, कपास श्रादि का विक्रय करने 
बाली सरवारी समितियों के साथ यह व्यवस्था की गई है कि वे किसानो को दी जाने 
बाली राशि मे से अल्प बचत के लिए उनके हिस्से वो राशि कार्ट लें। राष्ट्रीय बचत 
संगठन इस बात का भी प्रयत्न करता है कि कारखाना मजदूर अपन बोनस वी राशि 
अथवा बकाया वेतन की राशि का कुछ हिस्सा अल्प बचत में लमाएँ। 
अल्प बचत योजनाशो के अधीव जमा को गई राशि का प्रधिकाँश हिस्सा 
राज्य सरकारों को विकास योजनाझो को लागू करने के लिए दीर्घावधि ऋण के रूप 





चित्तीय-साधनो की गतिशीलता 49] 


में दिया जाता है। राज्यो को भ्रल्प बचत मे अधिक धन जुटाने के लिए अपतिरिक्त 
प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं । 

पाँचदी योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत समठत, बचत करने वाते व्यक्तियों 
की सख्या, जनसख्या के 7% से बढ़ाकर 5% बरने का प्रयरन करेवा । साथ ही 
चेतन से बचत करने वाले समूहों वी सख्या भी रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के 20% से 
बढाकर 40% करने का प्रयत्न किया जाएगा | महिला बचत योजना कार्यक्रमों बी 
सख्या 4 हजार से बढाकर 0,000 कर दी जाएगी। साथ ही, देश के उच्च माध्यमिक 
विद्यालयों मे प्रध्यपन करने वाले एक तिहाई छातो को सचयिका बचत बैंक योजना 
के झधीन ले लिया जाएगा । 

बचत आन्दोलन की सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर करती हैं। पिछले 
कार्य को देखते हुए उपयु'क्त भोतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना और पाँचवी योजना के 
लिए निश्चित ,850 करोड रु. जुटाना परुर्वरूप से सम्भव प्रतीत होता है । 


ऊप्नण्तोग-खस्ल्लुर्त स्लौए स्छयलर्ती- 
ब्सतुओ्ओों के व्छिप्यू स्पॉय सके अक्‍च्तुस्पाल्ल, 
च्माव्वा-प्राव्द्य रुप्गांव्कों का प्लप्तयोरा 


१ककाक्राव 27००६ [07 (८०॥507?प9्ा 60045 ०77 #(४"- 
व्राल्वीत:७ 50043, (॥७ 05७ ० ॥9०४-00फ%0ए (०-शुतलंल्त७) 





किसी भी देश की आर्थिक विकास योजना के लिए उस देश के साधनों 
तथा उपभीक्ता-बस्तुग्रो की बरंभान तथा भावी स्थिति की जानकारी श्रावश्यक है । 
इसीलिए योजना-निर्माण् से पूर्व साथनो तथा उपभोक्ता-वस्तुप्रो की माँग की सगझता 
की जाती है। उपभोक्ता बस्तुप्नो की माँग को “अन्तिम माँग! [एक एथा॥॥॥) 
तथा साधनों की माँग को <व्युत्पल्त-माँय! (07९७० ७८पा&0) कहा जाता है । 
जो वस्तुएँ श्रन्य चस्तुप्रो के उत्पादन मे प्रयुक्त होती हैं उनको मध्यवर्ती वस्तुएँ 
(/शए०0)४४४ (0००५5) तथा जिनका भ्रस्तिम प्रयोग (04 ७५७) उत्पादन के 
लिए व होकर उपभोग के रूप मे होता है, उतको उपभोक्ता बस्तुएँ (0०7घप्रणट 
0०045) कहा जाता है । 

मध्यवर्ती वस्तुओ्रो से सम्बन्धित मध्यवर्ती माय को दो भागो भें विभक्त किया 
जा सकता है--(4) प्रारम्भिक आदान (777३ मएफ़ण) अथवा श्रम की साँग 
हथा (2) अच्तिम उत्पादन मे प्रगुक्त वस्तुओ की माँग / उपभोक्ता-बस्तुओ की साँग 
का अनुमान झाय छोच के भ्राघार पर लगाया जाता है तथा श्रम की माँग व मध्यवर्ती 
बस्तुप्रो की माँग की समझना आादाअदा तकवीकी (77फ0-0ए9ण 72०0ए०००) 
द्वारा की जाती है । 
आ्रोय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के प्रनुमान 
(फिशाशभापं ए70[४०७०॥5 0 (०गरश्प्रा/द्ध 00005) 

आय लोचे की सहायता से कुल मांग के अनुमान अर्रॉकित से अकार लंगांद 
जाते हैं-+ 

मान लीजिए भौजन और वस्त्र की क्‍न्‍्लाय लोच क्रमशः “6 व -5 दी हुई है । 

यदि प्रति व्यक्ति भ्राय मे वृद्धि-दर 0: हो तो, ग्राय-लोच के प्राधार पर भोजन वी 
माँग मे '6/6 0-:6% तथा वस्त्र की माँग में, ] 52८ 0ल्‍-75% वृद्धि द्ोगी 4 


उपभोग-वस्तुओ और मध्यवर्ती-बस्तुओ के लिए माँग के अनुमान 93 


इस प्रकार, प्रति व्यक्ति आ्राय-बुद्धि तथा झ्राय-लोच दी हुई हो तो, प्रत्येक वस्तु की माँग 
को झाँका जा सकता है तथा सब वस्तुओं के माँग के योग द्वारा कुल मांग की सगणना 
की जा पकती है । 

झ्लॉयेर लेविस ने एक दस वर्षीय कल्पित आविक योजना का उदाहरण लेते 
हुए माँग के अनुमानों की समष्टि सगणना (पर्थ8८० छेहश्ा०$४) प्रस्तुत को है । 
इन्होने माँग के प्रनुमानो के लिए मुझ्यत तोत तत्त्वों का उल्लेख किया है-- 
(१) जनसस्या, (2)उपरभोग व्यय मे प्रति व्यक्ति वृद्धि का तत्त्व तथा (3) उपभोक्ता 
की रुचि में परिकतेन का तत्त्व । इसके अनुस्तार सर्वेक्थम माँग के अ्नुमानो के लिए 
प्रारम्भिक वर्ष (४८७० 0)के उपभोग को जनसख्या वाले वृद्धि तत्व से गुणा करना 
चाहिए प्रौर इसके पश्चात्‌ गुणनफल को प्रति व्यक्ति श्राय मे वृद्धि वाले तत्व से श्रौर 
अस्त मे उपभोक्ता को रुचि में होने वाले परिवर्तन सम्बन्धी तत्त्व से ग्रुणा करना 
चाहिए । इसे निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है?-- 





झ्ब्ध 0 आय-लोच शब्य 0 





खाद्य बस्तुएँ 200 ड् 266 
पशुओ से प्राप्त बस्तुएँ 209 32 44 
स्थानीय निभित वस्तुएँ 30 ] 43 
निर्माण प्रक्रिया के ग्रन्तर्गत बस्तुएँ 70 ]2 0] 
अन्य निर्मित वस्तुएँ 48 -5 7 


(») जनसंख्या वृद्धि-दर 2 3% प्रति वर्ष है । इसोलिए पूरे 0 वर्ष के लिए 
जनसख्या तत्त्व ) 256 है । 

इसे विम्न सूत्र द्वारा निकाला गया है-- 

#2,05520( --7)? अथवा 2,55५ (+- 023)70 

20०70 >< 256 

(9) उपभोग-व्यय में भ्रति व्यक्ति वृद्धि 7:92 होती है। इस तत्त्व में 
प्रत्येक वस्तु की प्राय-लोच का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

(०) रुचि मे परिवर्तत तीसरा गुशाक तत्त्व है जो जनसख्या वृद्धि अ्रथवा 
माँग प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होता । केवल रुचि मे परिवतन के कारण नई बस्तुएँ, 
पुरानी वस्तुओं का स्थ्गन लेने लगती हैं । 

उक्त तीनो ग्रुणक तत्त्वों का प्रयोग करते हुए 0वें वर्ष मे खाद्य-सामग्री की 
माँग होगी, जवकि प्रारम्भिक माँग 200 है-- 

(200) ( 256) (0--9 ,<८'5) 5266 


इसी प्रकार उक्त सारणी मे प्रदर्शित भ्रन्य वस्तुओ की माँग को निम्न प्रकार 
ज्ञात किया जा सकता है-- 


पशुओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं की माँग-- 
(00) (१ 256) (:0-- 9»८ 2) --44 


3. #, 4#श" 4९# - 02४६00%एकक 9]9077928, 9- 380 
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स्थानीय विभित वस्तुओं की साँग-- 
(30) ( 256) (!0-+- 9 *८-) 5-43 
तिर्माण प्रक्तिया के अन्तर्गत वस्तुओं की माँग--- 
(70) (256) (0-- 9 ,८ 2] 5-0। 
प्रन्य निम्मित वस्तुओ्रो की सौग-- 
(48) ( 256) (॥ 0-- 89 ८] 5] --7] 
मध्यवर्ती वस्तुप्रो (008770०079० (90005) तथा श्रम की माँग व कुल 
उत्पादन की सगणना व ग्रादा-प्रदा तकनीकी के ग्राधार पर की जाती है । 
आादा-प्रदा तकनीकी 
(70007 पश्श्ांतए8) 
आदा प्रदा तकनीकी उत्पादत का एंकर रेखीय स्थायी गुणांक मॉडल (/ 
[पक्ष 6:26 (0थीीटाथा। (0००) है | इस मॉडल के प्रवर्तक प्रो लियनटिफ थे। 
इस्पात उद्योग का उत्पादन बभ्रवेक उद्योग में आदा (0०/) के रूप में 
प्रधुक्त होता है । इसलिए उत्पादन का सही स्तर तभी मालुम हो सकेगा, जबकि सभी 
४ उद्योगो के लिए झावश्यक झआदा (7790/$) की आवश्यक मात्राएँ ज्ञात हो। अनेक 
प्रस्थ औद्योगिक उत्पादन भी स्वय इस्पात उद्योग के लिए आदा के रूप मे प्रयुक्त 
होगा । परिणामत प्रन्य वस्तु के उत्पादत के उचित स्तर आशिक रूप से इस्पात 
उधोग की आददा सम्बन्धी श्रावश्यकताओं पर भमिर्भेर करेगा। प्रत्त उद्योग निर्मरतता 
की हृष्टि से # उद्योगों के उत्पादन का उचित स्वर वह होता है जो प्रथ व्यवस्था की 
समस्त आ्रादा भ्रावश्यकताग्रों (॥90ए/ ४६णा८ा९7/$) के श्रनुकुल ((0॥85 
धध्णा) हो । 
अत स्पष्ठ हैं कि उत्पादन नियोजन से प्रादा प्रदा विश्तेषण का भ्रमुख् स्थान 
है। किसी भी देश के आ्धिक विकाय की योजना श्रथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्य क्रमो 
में इस विधि का प्रयोय किया जाता है ! 
यदि विशिष्ट रूप से देखा जाए तो इस पद्धति को सामान्य सन्दुलम विश्लेषण 
का प्रक्रार नही कहा जा सकता । यद्यपि इप मॉडल में विभिन्‍न उद्योगों की पारस्परिक 
अन्त निर्मरता पर बल दिया जाता है तथापि तकनीकी भाषा में उत्पादन के सही 
ह्वर वे होते हैं जो बाजार सस्तुल्न की शर्तों को पूरर करदे की अरवेक्षा तकतीकी 
श्रादा-प्रदा सम्वन्धो को सल्तुष्ट करते है । 
आदा-प्रदा मॉडल का ढाँचार 
इस प्रणाली में सम्पूर्णां प्रथ॑व्यवस्था मे # उद्योगो की कल्पना की जाती है । 
प्रत्येक उत्पादक इकाई एक ही वस्तु का उत्पादन करती है । उत्त वस्ठु के उत्पादक 
की /'' इकाई के लिए आदा की एक निश्चित मात्रा प्रयोग मे भ्राती है, जिसे 4५४" 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है | चूंकि मॉडल एक रेखीय है इसलिए /' उत्पादन 
की ७ मात्रा के लिए; छ्ोादा की ८६ » मात्रा आ्रावश्यक होगी । 


$.. 4.0 ट्मक्राह छ0छ7तआ८टणांओ ैटा905 ण॑ चंबा धा5्नव्वा 20090703, ए 40 
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इस मॉइल में उत्पादन के स्थिर गुणाँंक होते हैं इसलिए शभ्रादाग्रो के मध्य 
कोई प्रतिस्थापन नही होता अ्रत. ४ उत्पादन के लिए सदेव 6० >0 मात्रा 7" आदा 
की मात्रा ग्रावश्यक होगी तथा #” झादा की ८-0 सात्ना श्रावश्यक होगी | इस 
प्रकार के मॉडल को ही ग्रादा-प्रदा मॉडल कहते हैं। 49" को आदा-गुणाँक (790 
(०८ह७८॥॥]) कहते हैं. तथा [०/] मँद्रिक्स (॥(४४ध४) को ग्ादा-सं ट्रिक्स कहते 
हैं। प्रादा-प्रदा के निम्नलिखित दो मॉडल होते हैं-- 

(।) बरद मॉडल ((05७० (0००८)) 

(2) खुला मॉडल (09०7 १४००८) 

यदि प्रादा-प्रदा के मॉडल मे आादा वस्तुओं का समूह पूर्णो प्रणाली मे केवल 
एक बार ही प्रकट होता है तथा जिसे श्रन्य ऐसी वस्तुओं के समूह से जाना जाता 
है, जो अन्तिम उत्पादत के रूप में भी एक ही बार प्रकट होते हैं और वर्तमान 
उत्पादन के ग्रतिरिक्त प्रादाग्रो का कोई अन्य स्रोत नही होता और पग्रन्तिम उत्पादन 
का भी ग्रादाग्रो के प्रतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नही होता, तो इन विशेषताप्रो वाले 
मॉडल को बन्द मॉडल ((॥05०6 १०१०) कहते हैं । 

खुला मॉडल (09०7 १०००) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का मॉडल होता है 
जिप्तमे निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं--- 

(॥) ४ वस्नुप्रो का उत्पादन-क्षेत्र जहां एक ओर अन्तिम वस्तुप्नो के उत्पादन 
को प्रकट करता है, साथ ही उत्पादत-क्षेत्र के लिए आवश्यक आादाप्नो का भी प्रतीक 
होता है (27000०७०7 $९००३ ० ह ०प्राफ़ण ज़ाणा बा 8४० प्राक़पाड जाता 
(08 $९007) 

(॥) एक ऐसा अतिरिक्त ग्रादा जो किसी भी उत्पादन-क्रिया जिसका 
उत्पादत क्षेत से सम्बन्ध होता है, प्रयोग मे वही लिया जाता । 

(॥)) श्रन्तिम वस्तुप्रो की साँग झ्ादाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
पश्चात्‌ भी बनी रहती है । 

उत्पादन-क्षेत्र ४८४ आदा-मेंट्रिसस का होता है। मेंद्रिक्स की यह प्री 
श्रद्ध-धनात्मक ($0ए-700४6) होती है तथा जिसका विघटन ([00800790»00०॥) 
सम्भव नही माना जाता है | ऐसी मेंद्रिक्स के लिए 4 का प्रयोग किया जाएगा। 
औ को भौतिक उत्पादन का वैक्टर (४८००7) मानने पर 442 श्रादा की आवश्यकताभो 
का वेक्‍्टर (५८००४) होगा तथा &--42-> (7--4) < शुद्ध उत्पादन का बैक्टर 
कहलाएगा प्र्थाव्‌ यह वेक्टर वस्तुप्रो को उन मात्राओ को प्रकट करेगा जो उत्पादन- 
क्षेत्र के बाहर विक्रय हेतु उपलब्ध होती हैं । यह बंक्टर ए८7७ ४००८० की मात्रा को 

प्रकट करता है । 
मान्यताएँ (85ए्आागए075) 

इस मॉडल की निम्नलिखित प्रमुख माम्यताएँ हैं-- 

() प्रत्येक उद्योग एक समरूप (पस्त०ए08:78०0७) वस्तु का उत्पादन 
करता है । 
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(2) प्रादा भनुपात [7 २४7०) स्थिर रहता है । 
(3) पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्रियाशील रहते हैं । 
(4) यह उत्पादन-फलन एकरेखीय ([.पाट्छ) है। 
(5) उत्पादित वस्तुप्रो का सयोग स्थिर [#छव्त शाण्पप्त शक) 
रहता है । 
तथ्य की आदा (777०७) एक निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, मह 
निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है-- 
का 
दाप.. 2 
उक्त समीकरण मे झावा-प्रदा अनुपातों को रखते से निम्नलिखित परिणाम 
ब्राप्त होता है-- 
या 
डे उ८ ड़ गार्य।ज-टी (ल्‍5!, 2,... *) 


जो एकरेखीय समीकरणो के मॉडल को प्रकट करता है जिसमे स्थिर ग्रुणांक् होते हैं 
तथा जो # उत्पादत प्रभावों के साथ एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं एवं प्रन्तिम माँग 
से भी सम्बन्यित होते हैं (#,........२५) । 
एक 2 उद्योग बाली अर्थव्यवस्था के लिए श्रादा गुणाँक्रो को 4 मेट्रिकस के 
रूप भें 5 [०॥] निम्तलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
000७ (प्रन्तिम उत्पादन) 


॥। प्र पा .,., का 
आ्रादा | ]5 ०,३ 4.9. «०. 9 
(7क््णा) मी 4५५ 9५५ न व बे 
श्ि ग्ञञ कि ०५3.» 49० 
| 5 .व ०५३ 93 7] 


यदि कोई उद्योग अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को आदा के रूप मे भयुक्त नहीं 
करता है, तो मेंट्रिक्प के मुख्य करण (॥0/88074]) पर आते वाले समी तत्त्व 
(8|४०८०(७) शुम्य होते है । 
आदा-प्रदा गुशांकों के उपयोग 
(ए865 0 वगएए-0पफफए/ (0४गिटा८११) 

इन गुरा/ैकों की सहायता से, यदि अन्तिम माँग का वैक्टर (शल्टा००) दिंपा 
हुआ हो दी प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन ग्रोर कुल मृल्य-वृद्धि ज्ञात की जा सकती है। 
कुल उत्पादन की सगणता ((.४]८०थ॥७०५ ० (ज058 0090) 

आदा-प्रदा तकनीकी के आधार पर कूल उत्पादत की समणुनां को निम्त 
प्रकार उदाहरण द्वारा समझाया गया है--दो उत्तादन क्षेत्र दिए हुए हैं-* 


न डी 
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दिया हुआ माँग वेक्टर 7-5 [48 | है । उक्त सूचनाप्रो से कुल उत्पादन निम्न 
प्रकार मेट्रिस्स इनवस (77४58) करके ज्ञात किया गया है-- 


0 ।| 0-5 [. 5] 


(० डिल०7 हिविताए 
8 (5)-(-4) (-!) 
-(-!) (4)+ $ (8) 
[4 ४] 
4. 8 
44) 45-778759056 0 (0 एब७०07 शश्वाए-- 


5 4 
44 4 | हे | 


उघएक्ा58 ० ४३४7: 
4 _ १5 ४] 


[$ 
: (2]- है [४] 


हट [ 50%6 40>»4] ) 2450 400 50 





की ज अकक  3 








(36 36 हु कफ म्र 
। 702<60 802/404 50 | 800__950 
[६ ॥« हु अकाल क 
४ ढ। 
50 
इस प्रकार 2] का कुल उत्पादन 75 --(-+ तथा 2५ का कुल उत्पादा 


£24 व होगा ४, कृषि क्षेत्र का उत्पादन प्रकद करता है तथा 5, गँर कृविश््षेत्र 


का उत्पादन प्रकट करता है। 
सध्यवर्ती वस्तु की सगणना 
((श0प्ञक्षा०१ एज [क्ष॥००26 (50005) 
मष्यवर्ती वस्तुओं की सगणना तिम्न प्रकार की जाती है-- 


बा खा _ गा] लव 
[श्ि हक क्षेत्र । की मध्यवर्ती वस्तुएँ । 


ड्‌ ६ बस्तएें 
(०5 १2) न क्षेत्र पर की सच्यवर्ती वस्तुएं । 
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अनद् म्र 
2300 , 50 _ 345 
एक्रण डरा तह क्र 
व्च्च्षत्र 2 वी मध्यवर्ती दस्तुओं का कुल मूल्य 
950 _ 3800 
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950 __ 4750 
»न्क क्‍न्‍ल्‍ध्चा 
3800 | 475 _ 855 
“ब्र  हठढ 7 क्र 


स्लक्षेत्र [ की मध्यवर्ती वस्तुप्नों का कुल मुल्य । 


मध्यवर्ती वस्तुप्रो की सगख्यना करने के पश्चात्‌ अ्र्ये-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र 
की शुद्ध भूल्य वृद्धि (७४०८ ४00०0) ज्ञात की जा सकती है। इस वृद्धि को ज्ञात 
करने के लिए कृषि क्षेत्र कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घढा दिया 
जाता है। उपरोक्त उदाहरण के क्षेत्र | व की गूल्य॑-ृंद्धि मिम्नलिखित प्रकार 
निकाली जा सकती है-- 


* क्षेत्र ] का कुल उत्पादन ८ के 
*,” । की भध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य रू हक 
लि हर 50 _ 345 _805 
*, क्षेत्र 7 की शुद्ध मूल्य दूर च्प्जद+--6 न 
न जित्रि शुद्ध मूल्य दूद्धि ढ् ढ़ मर 
इसी प्रकार क्षेत्र पर की शुद्ध मूल्य वृद्धि व ठ- हा सदर ढ़ 


ज्ञात की जा सकती है । 


प्रायमिक झ्रादा (छागरथाऊ गतत्वा/) या श्रम की मात्रा ज्ञात करना युले 
मॉडल वाले क्षेत्र मे आादा गुणाको के प्रत्येक खाने मे तत्त्वों (8000८7/5) का योग 
एक से लागत (?थ0णं [एाएुणं ८0५) प्रदर्शित करता है, जिसमे प्राथमिक प्रादा 
(छाप्रा॥५ ह7ए॒ण) का मूल्य शामिल नही होता । भ्रत यदि योग एक से भ्रधिक 
या एक के बराबर होता है, तो आध्िक हृष्टि से उत्पादन लाभदायक नही माना जाता 
है । इस तथ्य को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है-- 


गम 
हे था] (#+-!, 2... 
क्न्य 


» है) 
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चूँकि श्रादा की एक झुपये लागत उत्पादन के समस्त साधनों के भुगतान करने 
में समाष्त हो जानी चाहिए, इसलिए कालम का योग एक रुपये से जितना कम होता 
है, वह प्राथमिक आादा के मूल्य को प्रकट करता है ।/” वस्तु की एक इकाई के 
उत्पादन में लगने वाला प्रायमिक श्रादा का मूल्य निस्त प्रकार प्रकट किया जा 
सकता है-- 
गा 
॥--ड »॥ 
बना 
निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है-- 


दे 5 275४ 
भैँ धन [ 4 ॒ 2] 
व 3 4 


इस मेट्रिक्स से उक्त विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन ज्ञात किया 
जा सकता है, जो निम्नलिखित है, 5, अ्रयवा क्षेत्र | का कुल उत्पादब->24 84, 34 
अथवा क्षेत्र 7 का कुल उत्पादन-20 68 तया क्षेत्र शा! का कुल उत्तादव-8 36 
होगा । इसके पश्चातु मेट्रिक्स के कॉलमो का योग किया जाता है तथा योग को एक 
में से घटाकर प्राथमिक ग्रादा का गुशाक ज्ञात कर लिया जाता है । इस गुणांक से 
क्षेत्रीय उत्पादन को जब गुणा क्रिया जाता है तो प्राथमिक झ्रादा का मूल्य ज्ञात हो 
जाता है। पक्त मेट्रिक्स के अनुसार धायमिक आदा के गुणणाँक होग-- 

23 
-" ६ ४8,७०३ 3 4 
बज 

[प्रथम कॉलम का योग 24-*4-- 5-- 7 जिसे एक में से घटाने पर 3 
शेप रहता है । इसी प्रकार, कॉलम दो व कॉलम तीन के ग्रक 3 व 4 निकाले 
गए हैं ।] 

क्षेत्र 7553224 84-57 452 का प्राथमिक गादा मूल्य, 

क्षेत्र 55 3 ८20 68-56 204 का प्राथमिक प्ादा मूल्य, 

क्षेत्र [5-८ 4८ 8 36-57 344 का प्राथमिक आादा मूल्य, 

कुल प्राथमिक आदा मूल्य २०7 452-[-6 204--7 344--2 000 होगा। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्पादन योजना मे इस मॉडल का बहुत महत्त्व 
है । इसकी सहायता से भ्र्थ व्यवस्था के प्रत्येक उत्पादन-क्षेत्र का कुल उत्पादन कुल 
मूल्य-बुद्धि व प्राथमिक ग्रादा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके प्रतिरिक्त 
मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी ज्ञात किए जा सकते हैं । 


| [] जल्पाव्द-लट्ष्यों व्का ब्निर्धारण 


(ए0शबकमंत्न्धंक ० 005०६ पर्रह९$) 





ग्रद्धं-विकसित देशों मे विकासा्थ नियोजन की सफलता के लिए बुछ पूर्व 
प्रावश्यकताओं की पूत्ति आवश्यक है । इसमे एक महत्त्वपूर्णा शर्ते विश्वलनीय भौर 
पर्याप्त प्रॉकडो के ग्राधार पर उचित उत्पादन-लक्ष्यो का निर्धारण है? समय 
निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की ग्राघारभूत नीतियों पर आ्राधारित होता 
है । सर्वप्रथम, नियोजन-सम्बन्धी व्यापक नीतियाँ निर्धारित कर लो जाती हैं। इन 
व्यापक नीतियो के अ्रनुरूप नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ये उद्देश्य, 
देश विशेष की परिस्थितियों, भ्रावश्यकताग्रो, विचारधाराग्रो, साधनों भ्रादि को दृष्टि 
मे रखते हुए सामाजिक, प्राधिक तथा राजनीतिक सरचना के सन्दर्भ मे निश्चित 
किए जाते हैं। विकास योजना के लिए निर्धारित इम लक्ष्यों क्षी प्राप्ति के लिए 
प्राथमिकताग्रो का निर्धारण किया जाता है और विभिनन क्षेत्रों के लिए उत्पादन- 
लक्ष्य निर्धारित किए जाते है। 


लक्ष्य-निर्धारण का सहत््व--आधिक नियोजन का लक्ष्य दी हुई अवधि में 

देश के साधनों का ग्रनुकूलतम उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि करना 
प्रोर देशवासियों के जीवन-स्तर को उच्च बनाना है। इसके लिए विभिक्ष क्षेत्रों में 
सर्वतोमुखी विकास की आवश्यक्षता होती है किन्तु किसी भी देश के साधन, विशेष 
रूप से प्रद्धं-विकसित देशो के, सीमित होते हैं। अ्रद इन साथनों का विवेकपूर्स 
उपयोग भ्रावश्यक्र है। इनके भ्रभाव मे अधिकतम उत्पादन और अधिकतम सामाजिक 
लाभ सम्भव न होगा। वस्तुत, साधनों के विवेक्पूर्ण उपयोग को ही “प्राथिक 
निषोजन' कहते हैं । अत यह ग्रावश्यक है कि उन कार्यक्रमों! को पहले पूरा किया 
जाए जो देश की घुरक्षा के लिए जरूरी हैं या जो भ्रन्य प्रकार से आवश्यक हैया 
जिनसे भागे इत भाधिक विकास करने मे बहुत योगदान मिन्न सकता है । इसीलिए, 
आथिक नियोजन मे पहले प्राथमिकताग्रो (ए?प०7025) का निर्धारण कर लिया 
जता है तत्पश्चाव्‌ इन प्रायमिक्ताओ के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों मे उत्पादन लक्ष्य 

(प्रश8४४ ०६ 070४) निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित फरने पर ही 
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उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्त किए जाते हैं । यही कारण है कि योजनाग्रो मे 
बस्तुप्रो और सेवाप्रो के उत्पादन--लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन लक्ष्यों 
की पूर्ति के लिए ही, नियोजन मे प्रयत्न किए जाते है भौर नियोजन वी सफलता भी 
इन लक्ष्यो की पूर्ति से ही श्राँक़ी जाती है। नियोजन के लक्ष्य व्यापक और विपयगत 
होते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर नियोजन की सफलता का मुल्याँकन भी 
पूर्ण नही हो सकता । किल्‍्नू तिधोजन के सलक्प भौतिक रूप में निर्धारित किए जाते 
हैं जिमके पूर्ण होने या न होने का ग्रपेक्षाकृत सही मूल्यांकन क्षिया जा सकता है । 
लक्ष्-निर्धारण को विधि--पअ्रयंव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य- 
निर्धारण का कार्य विभिन्न मन्त्रालयों ग्रौर सगठनों से लिए गए विशेषज्ञों के कार्यशील 
समूहों (०7४०४ 07०7७$) द्वारा किया जाता है । लक्ष्य-निर्धारण समग्र नियोजन 
के व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकरताश्रों को ध्यान मे रखकर किया जाता है। इन 
लक्ष्यो की पूर्ति के लिए प्रावश्यक साधनों की उपलब्धि को भी घ्यात में रखा जाता 
है । लक्ष्यों के निर्धारण में इन कार्यशील दलों को योजना आयोग के द्वारा समय 
समय पर पथ प्रदर्शन भ्रौर निर्देशन भी मिलता रहता है । लक्ष्य-निर्धारए। मे संगठित 
जनमत  08475८० ?५७॥० 09707) पर भी ध्यान दिया जाता है और उसे 
भी इसमे भागीदार और उत्तरदायी बताया जाता है। निर्धारित लक्ष्यो पर ग्राधारित 
योजना को, प्रसगति ([700758/८7०५) से बचाने के लिए योजना श्रायोग, विभिरत 
प्रकार से जाँच करता है | इसके पश्चात्‌ ही योजना को अपनाया जाता है । ग्रसगति 
होने पर अवैव्यवस्थाम्रो में गत क्षेत्रीय म्रमन्तुलन ([फ0-$6००७४  छध80085) 
उत्पन्त हो सऊते हैं॥ उत्पादन के ये लक्ष्य सम्पूर्ण अ्रयथव्यवस्था, श्रयंव्यवस्था के 
विभिन्‍न क्षेत्र, प्रत्येक उद्योग, प्रस्येक परियोजना एंव उत्पादन इकाई के लिए निश्चित 
किए जा सकते है । 
विभिन्न विश्लेषणों पर प्राधारित--लक्ष्य-निर्धारण मे मात्रात्मक दृष्टिशोण 
से विभिन्‍न लक्ष्य सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ, इतने अधिक मिलियन टन खाद्यास्न, 
इस्पात, उर्वेरक, ईंधन, सीमेस्ट आदि का उत्पादन प्रमुक भात्रा मे क्रिलोवाट बिजली 
की नवीन क्षमता का सृजन, इतती अधिक मील लम्बी रेलवे लाइनो ग्रौर सडझो का 
निर्माण, इतनी अधिक प्रशिक्षण और शिक्षण सस्थाग्रो की स्थापना, राष्ट्रीय ग्राय मे 
श्रमुक मात्रा मे वृद्धि श्रादि। श्रो के घोप के अनुसार---"/इस प्रकार के लक्ष्य न 
क्षेवल सरकारी उपक्रमों के लिए ही निर्धारित किए जाने की ग्रावश्यकता है, बल्कि 
कम से कम बड़ी निजी फर्मों के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि कम 
पूर्ति वाले पदार्थ वाँछित उद्देश्यों के लिए हो उपयोग में लाए जा सकें 77 
डब्ल्यू ए. लेविस के अ्रनुस्तार, निदी-क्षेत्र के लिए लक्ष्य-निर्धारण मे “बाजार 
भर मूल्यों का उन्ही हिसाव और साँड्यिक्रीय तकनीकों से विश्लेषण किया जाना 
चाहिए, जिनको इस उद्देश्य से निजी फर्म अपनाती है । इसके अतिरिक्त जहाँ 


१. 0. & 6865: ए700!९०5 6 8७एाणऊर ए|ाणाड़ 7 ॥043, 9- 6. 
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कही पर्येव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ या हाति, निजी फर्मों की श्रपेक्षा अधिक 
या कम होने की सम्भावना हो, वहाँ आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए।/ 
प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध मे अलग-अलग ऐसा किया जाना चाहिए झौर जाँच की 
जानी चाहिए कि प्रत्येक उद्योग के लिए लगाए गए अनुमान परस्पर और समग्र 
अर्थव्यवस्था के लिए लगाए ग्रतुमान से संगत तो है। भत्पेक उद्योप भत्य घरेलू 
उद्योगों से कुछ क्रा करता है। वह कुझड आयातित बध्तुएँ भी क्रय करता है। यह 
अन्य उद्योगी को अपनी वस्तुएँ बेचता भी है। इसके उत्पादन (शि०0ए०९७| 
उपभीक्ताप्रों को बेचे भी जाते हैं प्रोर कुछ का निर्यात भी किया जा सक्रता है! 
यह उद्योग बचत भी करता है, कर भी छुकाता है और विनियोग भी करता है । 
प्रत्येक उद्योग के लिए मिर्धारित उत्पत्ति को योग कुल निर्धारित उत्पत्ति के बराघर 
होना चाहिए । इसी प्रकार की स्थिति प्रत्येक उद्योग के विनियोग, इसके उत्पादन 
का उपभोग, निर्यात भौर इसी प्रकार कई बातो के लिए होगा चाहिएं। धरार्षर 
लेबिस के अवुप्तार, “लक्ष्यो की सगति की जाँच का एकमात्र तरीका प्रत्येक उद्योग के 
लिए और सम्पूर् प्र्थव्यवस्था के लिए '5७ ० [7६-०० पाए 4896४ को निर्माण 
करना है। इसके लिए राष्ट्रीय प्राय और शआ्लादा-प्रदा (790-0०(७9०७) विधियों को 
काम में लाया जाता है ।” 


लक्ष्य निर्धारण में ध्यान देने योग्य बातें--योदना के विभिन्‍न लक्ष्य इस 
प्रकार से नि।रित किए जाने चाहिए ताकि राष्ट्र के लिए उपत्ब्ध सभी स्राधनों 
का सर्वोत्तम उपयोग सम्म्र हो सझे। योजवा के लिए ये लक्ष्य निश्चित व्यापक 
ऊद्देश्यो और प्राथमिकताप्रो के अनुमार निर्धारित किए जाने चाहिए। वे परस्पर 
सम्बस्धित ग्रौर सन्तुलित होने चाहिए। विभिन्‍न अ्रमुषातों की गणना की जानी 
चाहिए एवं इन अनुत्रातो को राष्ट्रीय प्रथेव्पवस्था की विभिन्‍न शाखाझो में बनाए 
रहना चाहिए । इन्हे सम ग्राथिक (र4००-४००४०7०८) ब्रनुपात कहते हैं ५ 
अ्रश्नेश्यवस्था की इंद विभिन्‍न शाखाप्रों में भी प्रत्येक पहलू के श्रधिक विस्तृत अनुपातों 
को बनाए रखता चाहिए । इन्हे व्यष्टि ग्राथिक ()शा०० ६००१०70) प्रनुपात 
कहते हैं । योजना के लक्ष्य समस्त ग्रयंव्यवस्था को एक इकाई साच कर निर्धारित 
किए जाने चाहिए । उत्पादत-लक्ष्य, ने केवल वर्तमात गावश्यकताग्रों को, श्रषितु 
भावी और सम्भावित ग्रावश्यक्रताग्रो को ध्याद में रखकर किए जाने चाहिए । 

अर्थव्यवस्था में सत्तुलत बताएं रखने के लिए झाड़ी सस्तुलनन्प्रणाली 
(एक्‍083-७४3७ 9347०58) द्वारा कुल उत्पादक-चक्ष्यो तथा बुल उपबब्ध साधनों 
जैसे जनशक्ति, खनिज पदार्थ, यातायात, शक्ति झ्लादि के बीच सस्वुलन स्थापित जिया 
जाना चाहिए ॥ एक सस्तुलन उत्पादद-लक्ष्यो तथा उपलब्ध जनशक्ति के मध्य होना 
ज्वांहिए । उपलब्ध श्रम शक्ति को तियोजित करने से जितवा उत्पाइन किया जा 
पका है, यदि उत्पादन-लक्ष्य इससे कम निर्धारित किए जाएँगे, तो जनशक्ति का 
धूएँ उपयोग नहीं किया जा सक्रेया और वेटोजगारी फंलेगी । इसी प्रकार, यदि दिठी 
चस्तु के उत्पादद लक्ष्य वहुद्र कम या अधिक निर्धारित विए गए, तो उस बह्तु के 
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उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल आदि का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा या 
उनकी कमी पड जाएगी। उत्पादन-लक्ष्यों के निर्धारण में स्थानीयकरण सन्तुलन 
[.०९काणा छअैद्वाप८) और वित्तीय सन्तुलन ( शिएशाटव 84497०6) भी स्थापित 
किए जाने चाहिए । वित्तीय साधनों की अपेक्षा भौतिक लक्ष्य श्रधिक ऊँचे निर्धारित 
किए गए तो वित्तीय साधनों के अ्रभाव मे अप्रयुक्त भौतिक साधन एकत्रित हो जाएँगे 
और प्र्थव्यवस्था मे बाघाएँ उपस्थित हो जाएँगी । इसके विपरीत, यदि उत्पादन- 
लक्ष्यो की अपेक्षाकृत वित्तीय साघनो को भ्धिक्र गतिशील बनाया गया तो 
मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म मिलेगा। इसके अतिरिक्त, श्रघोगामी-सन्तुलन 
(84०७४०४० 89]87085) भी स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार का 
सन्तुलन अन्तिम उत्पादनों (+१7४7०0 ९:०04०८४४ ) तथा इस वस्तु के उत्पादन के लिए 
ग्रावश्यक विभिन्न वस्तुओं ((०7७००7९॥$) के मध्य सम्बन्धों को प्रव॒ट करता है। 
यदि नियोजन की ग्रवधि में कुछ प्रतिशत से ट्रेक्टरो का उत्पादन बढाने का लक्ष्य 
निश्चित करते हैं, तो ट्रेक्टरो के निर्माण के लिए ग्रावश्यक ग्रादा (709) जंसे, 
लोहा एवं इस्पात, इंघन, शक्ति एवं भ्रम्य पदार्थों का उत्पादन भी बढाना होगा । 
साथ ही, योजना के लक्ष्य यथार्थंवादी होने चाहिए । वे इतने कम भी नहीं 
होने चाहिए जिनकी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए और जिनके लिए कोई विशेष 
प्रयस्त नही करना पड़े । यदि ऐसा होगा तो राष्ट्रीय शक्तियाँ विकासोन्मुख नहीं हो 
पाएंगी । इसके भ्रतिरिक्त लक्ष्य नीचे रखने से देश का झ्राथिक-विकास तीक्रता से 
नहीं हो पाएगा झग्लौर जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो पाएगा । इसलिए झ्राधिक 
नियोजन के लक्ष्य बहुत ग्रधिक नीचे नही रखने चाहिए, अ्रपितु, ये कम महत्त्वाकांक्षी 
होने चाहिए । ऐसा होने पर ही देश के साधन भ्ौर शक्तियाँ विकास के लिए 
प्रेरित होगी तथा द्रुत श्राथिक विकास होगा । देश को स्वय-स्फूर्त प्र्थव्यवस्था मे 
पहुँचने के लिए सूवतम झावश्यक प्रयत्व (7०७ कपरएाएक्ष 88070) करने 
होगे । इसीलिए, उत्पादन-लक्ष्य ऊँचे रखे जाने चाहिए किन्तु वे इतने ऊँचे भी 
नही होने चाहिए, जो प्राप्त होने मे वठिन हो या जिन्हे प्राप्त करने मे जनता 
को बहुत त्याग करना पडे अथवा कठितादयाँ उठानी पड़ें। ये लक्ष्य न बहुत नीचे 
भ्रौर न बहुत ऊँचे होने चाहिए । इनके निर्धारण्य में व्यावहारिक पहलू पर अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्धारित किए गए लद्॒य बेलोच नहीं होने चाहिए 
और इनमे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तेत किए जाने की गुंजाइश 
होनी चाहिए । 
भारतीय वियोजन में ल्द्ष्य-निर्धारण 
भारत्त मे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे लक्ष्य-निर्धारण का काये विभिन्न 
कार्येशील समूहो द्वारा किया जाता है । इन कार्यशील समूहो ( ए०:708 7०75) 
के सदस्य विभिसन मत्नालयो और विशिष्ट समठनो से लिए गए विशेषज्ञ हुं।ते है ॥ ये 
दल योजना आयोग द्वारा भेजे गए सुकावो, निर्देशों आदि के अनुस्तार लक्षय-निर्धारित 
करते हैं । इस्त कार्य मे समठित जनमत पर भी ध्याव दिया जाता है। लक्ष्यों को 
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भ्रश्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व इनकी सगति ((०॥592८॥८४) की विभितत 
प्रकार से जाँच की जोती है ॥ 


कृषि-क्षेत्र मे लक्ष्य-लिर्घारिण--कपि क्षेत्र के लिए उत्ादन वृद्धि के लक्ष्य 
मिर्धारित करते समय मुझ्यत दो बाहों का ध्याड रखा जाता है-- 
() योजतावधि में भोजन, ग्रौद्योगिक कच्चे माल और निर्यातों के लिए 
श्रनुमानित्त आवश्यकता की पूर्ति हो सके । 
(2) बिर्हे प्राप्त करता व्यावहारिक रूप से सम्भव हो । 


कृषि क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारणा के कुछ प्रमुख तत्त्व हैं, जैसे--प्रशासनिक, 
तकनीकी तथा समुदाय स्तर पर सगठव, साख, विशेष रूप से मध्यम और दीपंकालीन 
तथा उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यन्त्र आदि के लिए विदेशी विनिमय ग्रादि पर 
विचार क्रिया जाता है। इन त्तत्तों की उउचब्पि के अनुमार हो कृषि क्षेत्र मे लक्ष्य 
निर्धारित किए जाते हैं ग्रीर इत तत्वों की कमी ही लक्ष्यों की सीमाएँ निर्धारित 
करती है । कृषि क्षेत्र के ये लक्ष्य कूपि सम्पन्बी विभिन्‍न कार्यों जैसे सिचित क्षैतरफल, 
भूमि को कृषि योग्य बताना, भूमि में भू सरक्षण कार्यक्रमों का सचालत करना, 
सुधरे हुए बीजो का उपयोग, खाद और उर्वेरवों का उत्पादन एवं उपयोग, सुधरे 
हुए यन्‍त्रों और उपकरणों का उपयोग आादि के बारे मे निर्धारित किए जाते हैं । 
कृषि के इन भ्रादानों के अतिरिक्त कुपि क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य भी निर्धारित 
किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्रमुक् मात्रा में गेहूँ, चावल, गरना, कपास, जूठ, तिलेहते, 
खाद्यास्त, दालें भ्रादि का उत्तावत किया जावेगा । समस्त देश के बारे में इन लक्ष्यों 
को स्थानीय, प्रादेशिक और राज्य योजनाग्रों के लक्ष्यों के प्राधार पर निश्चित 
किया जाता है। 


श्रौद्योगिक क्षेत्र से लक्ष्य निर्वारण--उद्योगों से सम्बस्धित लक्ष्य-निर्धारण 
में सर्वेप्रयम प्रयव्यवस्था के अध्य क्षेत्रों से उद्योगों के अनुपात पर विचार क्रिया जाता 
है | साथ ही, आधारभूव वस्तुओं, जेंसे स्पात, सीमेन्ट, कोयला, रक्तायन आदि की 
माँव का अनुमान सकाया जाता है। प्रत्येत् स्थिति में चनेमान स्थिति पर विचार 
क्रिया जाता है । इसमें देश मे उत्पादन, झायात, पूँजीगत लागतें, कच्चे माल की 
उपलडिय, विदेशी-विनिमय को गआ्रावश्यक्ृता आदि पर विचार किया जाता है । 
श्राधारमूत उद्योगो के बारे में ही नहीं अपितु, अन्य उद्योगों के बारे में भी इसी प्रकार 
थी बातो को ध्यान मे रख कर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। निजी-क्षेत्र में सबालित 
उद्योगों के लिए योजवा आयोग मुदुय उत्पादक इकाइयो, उद्योग के प्रातितीधियों थाः 
प्रतिनिधि सस्याओ से विचार-विमर्श करता है। इप्त प्रकार, व्यक्तिगत उद्योग और 
अन्य सभी उद्योगों के भल्याई लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं | तत्पश्चात्‌ इनमें 
पारस्तरिक सम्बन्ध (7रँ४०७४) (88 794॥०7थथ०) औरे सुख्य उद्योगों के भांदा- 
प्रदा ((एए-०७७७() के ब्राधार पर समायोजन कर लिया जाता है! बई छोड़े 
उपभोक्ता उद्योगो के लिए इस प्रकार के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नही किए जाते, 
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प्रपितु प्रधिकृश उद्योगों के बारे मे उत्तादव या स्थापित क्षमता के स्तर के बारे मे 
योजना मे जानकारी दे दी जाती है ॥ 

शिव एवं यातायतत--शक्ति एवं यातायात के लक्ष्यों को कृषि और उद्योगों 
के घिकास तथा उत्पादन के अतुमातों के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह 
अनुमाव लगाया जाता है कि कूपि और उद्योगो का कितता विकास होगा भौर इनके 
लिए तया उपभोग ग्रादि के लिए कितती शक्ति की ग्रावश्यक्रता होगी ॥ साथ ही, 
कूपि-उतज्ञ मष्डियो, उपभोक्ताप्रों तथा बन्दरगाहो तक पहुँचने के लिए कृषि झ्रादानो 
(/४0००॥६ए८७ 7ए५($) को कृपको तक पहुँचाने के लिए तथा उद्योगो के लिए 
कच्चे माल को कारखानो मे पहुँचाने, कारखानों से निित माल बाजारो, उपभोक्ताग्रो 
तथा बब्दरगाहो तक पहुँचाने के लिए किस मात्रा में यातायात के साथनों की 
आ्रावश्यक्ता होगी । इन अनुमानों के ग्रनुसार योजना भें यातायात के साधनों के 
विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । शक्ति प्रौर यातायात के साधतर सम्बस्बी 
लक्ष्यों को निर्धारित करने में एक कठिनाई यह होती है कि इन सुविवाप्रो को 
व्यवस्था इनकी ग्रावश्यकता के पूर्व ही की जाती चाहिए, क्प्रोकि इनको भी पूरे होने 
में समग्र लगता है | छिस्तु कृषि और उद्योगो के लक्ष्य योजना प्रक्रिया में बहुत बाद 
में प्रत्विम रूप ग्रहण करते हैं। अत. कृषि और उद्योगो के विकास की दीर्घकालीत 
योजता पूर्व ही तैयार होती चाहिए जिसके झ्राघार पर शक्ति और यातायात के लक्ष्य 
समय पर निर्धारित किए जा सक । भारत में इस प्रकार के दीर्घकालीन नियोजन के 
कारण ही भूवकाल में शक्ति और यातायात के लक्ष्य उनकी माँग से पिछड गए हैं । 
इस कमी की पूर्ति के लिए भारतीय तियोजन में प्रयास किए गए हैं। 

शिक्षा क्षेत्र मे लक्ष्य निर्धारण--तकवीछी ग्रौर व्यावप्नायिक शिक्षा क्रे 
प्रशिक्षण मे अ्रधिक समय लगता है । किसी अभियत्ता या चिक्षित्सक्र या कृषि 
विशेषज्ञ भरादि को तैयार करने मे कई वर्ष लग जाने हैं। भ्रत आगे झाने बाली 
योजवबा के लिए वर्तेमात योजता के प्रारम्भ में ही लक्ष्यों को निश्चित कर लिया 
ज़ाता है । आगामी बोजना में क्वितते कुशल श्रमिकों या तकनीकी कर्मचारियों अथवा 
विशेषज्ञों की ब्रावश्यकता पड़ेगी । इन ग्रनुझानों के अनुसार व्यक्तिपो को लैग्रार करने 
के लिए वर्तमान योजना मे लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैँ। इसलिए भारत मे 
योजवा-प्रायोम कई वर्षों स जन शक्ति के दोर्धकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाता 
रहा है । मावव शक्ति पर अश्ययत अवु प बाव के लिए व्यावहारिक जव-शक्ति अतुब बात 
सध््यान की दिल्‍ली म॑ स्थापना की गई हे। विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति की 
अआवस्यक्ता प्रो के अनुमात लगाए जाते है और तदुनुसार प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के 
कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं । 

सामान्य शिक्षा-सम्बस्धी लक्ष्य निर्वारण में भारतीय सविधान श्लौर उसमे 
बस्थित नीवि-निर्देशक तत््तों (2/76:20ए85 ० आ908 9०7८9) तथा उसमे समय- 
समय पर हुए सशाधनो को ध्यान मे रखा जाता रहा है । इस सम्बन्ध मे योजनाओं 
में लक्ष्यों का निर्धारण 6 से ] वर्ष की आयु के समस्त बालकों को;ति शुल्क और 
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अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भृत्वीय योजना के अन्त तक और 4 वर्ष तक की आयु 
के समस्त बालकों को अनिवाये और नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था चौथी या पाँचवी 
योजना के ग्रन्त तक करने के ध्येय और व्यापक निर्देशों के आधार पर किया जाता 
रहा है। इस व्यापक लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक योजना में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय खोलने का अध्यापक्रों को नियुक्त करमे भर 
शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रो को प्रविष्ट कराने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । 
स्वास्थ्य, ग्रावास, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य निर्धारण, इन सुविधाओं के 
लक्ष्य दीर्घकालीन दृष्टिकोश से विकस्तित की जाने वाली सुविधाओं पर विचार- 
विनिमय के पश्चात्‌ निर्धारित किए जाते हैं । भारत इन क्षेत्रो मे बहुत पिछडा है 
भौर इन सुविधाग्रो मे तेजी से वृद्धि की ग्रावश्यकता है । किन्तु इन कार्यत्रमो को 
उनकी ग्रावश्यकताग्रों की गपेक्षा बहुत कम राशि आावदित की जाती है। परिणाम- 
स्वरूप इनके लक्ष्य कम ही निर्धारित होते रहे हैं । 
अ्रन्तिम लक्ष्य मिर्धारए--इस प्रकार, प्र्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के 
अलग झलग उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिन्हे मिलाकर समग्र योजना 
का मिर्माण किया जाता है । इब लक्ष्यों के आधार पर सम्पूर्ण योजना के लिए स्थिर 
भ्ौर स्थिर पूँजी तथा विदेशी विनिमय आवश्यकताझो का झनुमाव लगाया जाता है। 
तत्पप्चात्‌ इस बात पर विचार किया जाता है कि प्रास्तरिक और वाद्य स्रोतों से ये 
किस मात्रा में साधतो को गतिशील बनाना सम्भव है और कितने पूँजीगत साधन 
झौर विदेशी विनिमय योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इनकी उपलब्धि के सन्दर्भ 
समस्त योजना या किसी विशेष क्षेत्र के लक्ष्यों के कम करने या बढाने की गु जायश 
पर विचार किया जाता है । लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने भे रोजगार वृद्धि के अवसरों 
झौर आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धि पर भो विचार किया जाता है । इन सब 
बातो पर विचार करने के पश्चात्‌ योजना के लक्ष्य निर्धारण को ग्रम्तिम रूप दिया 
जाता है । 
लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया को कमरियर--भारतीय थोजनाओो के लिए लक्ष्य- 
तिर्धारण प्रक्रिया में कई कमियाँ हैं। कई पअर्थशास्त्रियो ने लक्ष्य-निर्धारण मे और 
विभिन्न वित्तीय-गणनाग्रों की दूसरी योजनाग्रों की तकनीक प्रौर भ्राधारों की 
श्रालोचना की है । योजना आयोग ते बड़े-बडे तक्ष्यों के बारे से तो विचार किया 
किल्तु विनियोग व्यय के प्राकृतिक विश्लेषण पर तनिक भी ध्यान नही दिया | इन 
लक्ष्यों का निर्धारण कई गलत और अपूर्णं झान्यताग्रो के श्राघार पर क्या । लक्ष्य- 
भजिर्षारण जे, य्रणाएं पूंफी-्जत्प्राइन अनुफ़ाज का उपग्रोण नही क्विय्रा ग़य्या ॥ एम एल 
सेठ (४ 7, 308) ने भारत में लक्ष्य-निर्धा रण-अ्क्रिया से निम्नलिखित कमियाँ 
बतन्नाई हैं-- 
(7) योजना के अस्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य-निर्धारित करने में बहुत घ्यान 
ददिया जाता है किश्तु इन लक्ष्यों को योजनावधि के सभी बर्षों के लिए विभाजित नहीं 


किया जाता | 
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(॥) प्ररवव्यवस्था के कुछ क्षेत्री जैसे-उच्योग, शक्ति, सिंचाई, यातायात प्रादि 
की परियोजनाओं मे जहाँ भारी मात्रा मे विनियोग हो और जिनके पूर्ण होने की 
प्रवधि अधिक लम्बी हो । 

इन परियोजनाम्रो के आधिक, तकनीकी, वित्तीय भर अन्‍्र परिणामों पर 
पूरा विचार नहीं किया जाता । इसी कारण, परियोजना की प्रारम्भिक अवस्थाम्रो 
मे पर्याप्त प्रशिक्षित व्यवित और आवश्यक समठन उपलब्ध नहीं हो पाते । 

(४) किसी परियोजना के निर्माण की स्थिति में बाद मे, जाकर अप्रत्याशित 
तत्वों के कारण विभिन परिवर्तन प्ौर समायोजन करता आवश्यक हो जाता है । 
इसलिए योजना उससे प्राप्त होते वाले लाभो, लागत अनुमानों और वित्तीय साधनों के 
दृष्टिकोण से लचीली होनी चाहिए। भारतीय निमोजन के लटक्ष्य-निर्धारण मेइस 
औोर अधिक प्रय॑त्तों की झ्ावश्यकता है। 


च्का स्लाव्यव्टल् 


| | सल्‍्पाव्हच्त-द्तेत्यों कतें लिक्वियोर्ो 
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आथिक विकास और योजना-कार्य क्मो की सफ़लता के लिए भारों मात्रा पे 
पूंजी का वितियोग आवश्यक होता है। अधिक बचत का सृजन करके इन्हें बाजार 
तार्बिकता तथा वित्तीय सस्थाप्रो द्वारा गतिशील बना कर, उत्पादक आदेयी से 
रूपान्तरित करके वितियोगो की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। प्रथेव्यवस्था में 
विनियोगो की यह्‌ सात्रा उपलब्ध बचत की मात्रा और अर्थव्यवस्था की पूँजी-शोपण- 
कमता (2050790ए८ ८४ए4८(७) पर तिमंर करती है। पू'जी शोषण क्षमता का 
झ्राशय समाज और व्यक्तियों मे उपलब्ध पू"जीगत झ्रादेयो के उपभोग करने की 
योग्यता से है 
आ्राधिक विकास के लिए. विशाल मात्रा में पूंजी का विवियोजन ही पर्पाप्त 
मही है अपितु पूजी का विनियोग सुविचारित और युक्ति-युक्त होना चाहिए। भरद्धं- 
विकसित देगो में वितियोजित किए जाने वाले साधवरो कौ अत्यस्तर स्वह्वता होती है । 
साथ ही उनकी माँग और उपयोगो में वृद्धि भी होवी रहनी है। झत इत विनियोजित 
किए जाने वाले साधनों के विभिन्न वैकल्पिक उपयोगो में से चयन करना पडता है। 
अत यह समस्या पैदा होनी है कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात्‌ कृषि उद्योग या सेवाग्रों 
मे, निजी या सार्वेजनिक उद्योगों मे, पूंजीगत या उपभोग बस्तुम्रों के उत्पादन में 
और देश के विभिन्न क्षेत्रों मे से किस में अधिक मात्रा में वितियोग क्रिया जाएं प्रौर 
इंद सभी क्षेत्रों के सभी भागों में किस प्रकार विनियोगो का झ्रावटन किया जाए। 
सामास्यत. इन विभिन्नक्षेत्रो और उनके भागों में विनियोग के लिए वास्तविक 
साधनों का प्रवाह आधिक, राजनीतिक और साम्राजिक तत्वों से प्रभावित होता है । 
किन्तु यह भ्राथिक विकास में तीव्रता लाने के लिए केवल विनिग्ोगो की प्रधिकता के 
साथ-साथ उनका विवेकपूर्ण आवंटन भी आवश्यक है | 
विनियोग विकल्प की श्रावश्यकता 
एसएस्ते एएा शाउर(कऋथार (णंसट) 
झैद्धाग्तिक रूप से आदर्श अवस्था में पूणं झ्ौर स्वतन्त्र श्रतियोगिता होती है 
झौर उत्पादन के साधनों एवं विनियोगो के विभिन्न उपयोगो मे झनुकुलदभ वितरण 
को ग्राधा की जाती है । यहाँ मजदूरी और ब्याज दरें माँग श्रौर पूदि की शक्तियों के 
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द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रत्येक साघन का उपयोग सीमान्त उत्तादकता सिद्धान्त 
के अनुसार उस बिन्दु तक किया जाता है, जिस पर इसकी सीमासत उत्पत्ति उसके 
लिए चुकाई जाने वाली कौमत के बरावर होती है। श्रम, पूंजी आदि किसी साथन 
को पूर्ति मे बृद्धि होने पर इसका मुल्य घटने लगेगा और इससे इस साधन के अधिक 
प्रवुक्त किए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा | इसके विपरीत किसो साधत वी पूर्ति मे 
कभी गाने पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है प्रौर उसका उपयोग ह॒तोत्साहिंत होता 
है । इस प्रकार स्व॒तस्त्र उपकम अर्थव्यवस्था में मुल्य-प्रक्रि। और वाजार-तान्विकता 
के द्वारा न केवन साधनों का पूर्णो नियोजन हो जाता है, अवितु उनका सर्वाधिक 
प्रभावपूर्ण और अनुकुलतम उपयोग भी होता है । 


किन्तु व्यवहार में टेसा नहीं हो पाता है। एक तो स्वय पूर्ण प्रतियोगिता 
का होता अ्रसम्भव है श्ौर दूसरे उत्पादव में बाह्य मितव्ययताग्रों का प्रादुर्भाव और 
उधादन के पैमाने में परिवर्तन के साथ लायनो का बढ़या या घटना साधनों के प्रादर्श 
विवरण में बायाएें उरश्यित कर देते है । इस प्रक्रार स्वतस्त्र उपक्रम में साधनों झौर 
विवियोधों कक अवु ह॒वतम प्रावटव परदिग् होता है । इसके अतिरिक्त, उत्पादन की 
ग्राघुनिक तकवीकी दग्माएँ किपी भी दी्कालीव उत्पादत-प्रक्रिया मे सीमान्त उत्पादन 
ग्रौर लागत के समायोजन को कठिन बना देती है, क्योकि जब एक बार उत्पादन की 
किस्ती तकनीक को ग्रहण कर लिया जाता है, तो तदनुरूप स्ाथतों के भ्रनुषात को 
भी स्वीकार करना पड़ता है । निजी उद्यमियों का विनियोग सम्बनस्धी निर्णेय तकनीकी 
ज्ञान का स्तर, श्रम पूर्ति, मजदूरी, ब्याज और मूल्य स्तर, उपयोग के लिए उपलब्ध 
कोपो की मात्रा और पू'जी और श्रम के तकनीकी सम्बन्ध श्रादि के ज्ञाता या भज्ञात 
सूचनाग्रो के अनुसार निर्शाय लेने पड़ते हैं 


अनभिमन्त्रित मुक्त उपक्म प्रस्याली में वितियोग के श्रावटन से अस्य कमियाँ 
भी होती हैं । निजी उद्यमियों का उद्देश्य निजी-लाभ को अधिकतम करना होता है। 
इसके भागे वे साप्राजिक्‍-कल्याणु की उपक्षा कर जाते हैं । साथ ही उनकी दूरदर्शिता 
की शक्ति भी सीमित होती है । विवियोग की किसी विशेष परियोजना की अर्थ 
व्यवस्था पर श्ौर किसी विज्ञेप नए उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगों के विस्तार 
का, ग्र्थत्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या झ्राय के वितरण और उप्तकी सरचना, उत्पादन 
के साधनों की पूति ओर लागत पर कया प्रभाव पड़ता है, इस बात को विचारमने की 
पिल्‍्ता निगी उचमकर्त्ता तही करते और न ही वे इस कार्य के लिए क्षक्षम होते हैं। 
परिणाम-स्त्ररूप अर्थव्यवस्था मे होने वाले समग्र प्रभावों का ज्ञान एक ऐसे ग्रभिकरण 
द्वारा ही हो सकता है जिसे अउंव्यत्रस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार और प्रतिक्रिया 
क्य विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान हो । निजी-उद्यमियो द्वारा लिए गए विनियोजन सम्बन्धी 
उपरोक्त कमियो के कारण ही सरकार द्वारा विनियोग कार्यक्रमो मे भागीदार बनने 
की ग्रावश्यकता उत्पन्न होती है। निजी-उपक्रम व्यवस्था मे साधनों का अनुकूलतम 
प्रावटत नहीं हो पाता है । झावश्यक कार्यों के लिए पूंजो उपलब्ध नहीं हो पाती, 
जवकि सामाजिक ग्रौर राष्ट्रीय हृट्टि से अनावश्यक परियोजनाओं पर बहुत अविक 


20 प्राथिक विफास के सिद्ध स्त 


साधन विवियोजित किए जाते हैं । ग्रत सरकार को प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा या विजी 
उद्यमियो द्वारा किए जा रहे विनियोगो को नियस्त्रित करके विभिन्न क्षेत्रो, उद्योगों 
और प्रदेशों मे विनियोगो का अनुकूनतम झवठन करना चाहिए। वध्तुत सरकार 
विनियोगो के प्रावटन प्रौर उनकी तकनीक सम्बन्धी समस्याग्रों के बारे में दीर्थक्षालीत 
और भ्रच्छी जानकारी रखने श्रौर उन्हे हल करने की स्थिति में होती है । उसके 
साथन भी अपरिमित होते हैं। वह देश के उपलब्ध और सम्भावित साधनों और 
विभिन क्षेत्रों की ग्रावश्यकताग्रो सम्बस्धी सूचताओों से भी सम्पन्‍्त होते हैं । सरकार 
दिजी उपक्रमियों की अपेक्षा विनियोगो की सात्रा मे होने वाले परिवर्ततों के परिणाम 
स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों प्रौर समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अधिक 
अच्छा प्रतुमान लगा सकती है । अत राज्य झाथिक क़ियाम्रो मे भाग लेकर प्रौर 
विनियोग नीति द्वारा वित्तीय साधनों का उपपुक्त वितरण करने मे समर्थ हो सकती 
है । विशेषत॒ वह यात्रायात के साधनों, सिंचाई और विद्युत बोननाप्नों द्वारा बडी 
मात्रा मे बाह्य सितव्ययतागों का सृजन करके आधिक विकाप्त को तीब्रगतिं प्रदाव 
कर सकती है | वह निजी उद्यमियों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों मे स्वयं पूजी विनियोजत 
पर फ हा है । इस प्रकार एक उद्योग या क्षेत्र का विस्तार दुसरे उद्योग या क्षेत्र मे 
होता है । 


श्रद्धं-विकप्तित देशों की विनियोजन सम्मन्‍्धो विशिष्द समध्याएँ 
(98्लंब्रो 70९डगशा ए00]शा$ 
एगर7९0९॥श९०ए०7 (2०७क्‍ा7९७) 

अर््धों विकप्तित देशो की विशिष्ट सामाजिक ग्रौर ग्राथिक विशेषताग्रो के 
कारण इन देशो में विनियोगो के प्रावटन की समस्या, विकक्षित देगो की अपेक्षा 
अधिक जटिल होती है। साधनों की अपर्थाप्त उपलब्धि और साधनों के तकनीकी 
प्रतिस्थापन के सीमित अयसर उचित विनियोग नीति अपनाने मे बाघाएँ उपल्वित 
बरते हैं । प्रो किडलवर्जर (?7्० ए0वशष४्टआ) के प्रतुमार, ग्रद्धं-विकसित 
देशों मे 'साधत स्तर पर सरचतात्मक असाम्या (500 08०तुएाएफए बा 
॥0० (80००7 ०४०)) होता है । यहाँ पू जी स्वल्पवा और श्रम शक्ति शी बहुलता होती 
है । परिरामस्वरूप ये देश पर्याप्त माता मे बेरोजगारी और अदद्ध-वे रोजगारी से प्रस्त 
रहते है। श्रम की सीमास-उल्तादकता शुल्त्र या शुक्त के लगभग होती है, गिन्‍्तु 
मजदूरी की वास्‍्तविक दर उससे भिन्‍व होती है जो श्रम वी माँग प्रौर पूर्व क्री 
शक्तियों के निर्धारण द्वारा होती है । इसका भ्रमुल कारण इन देगो की श्र उव्यवस्था 
में संगठित और प्रसगठित दो मिल्‍्त भिल्‍न क्षेत्रों को उपस्थिति है ) सगठित क्षेत्र में 
श्रम संगठनों, सामाजिक युरक्षा-सस्तियमों झ्लोर सरकार की श्रम कल्याणवादी नीति 
के कारण मजदूरी की दरें असगर्ठित क्षेत्रो की अपेक्षा भधिक होती है। भ्रत उत्पादन 
की तंतनीक अधिक पूंजी गहन होती है और ऐसी परियोजनाम्रों मे प्‌जी विनियोजित 
को जाती है किन्तु दूसरी ओर पू'जी का प्रभाव अपनी स्वय की कठिताइयाँ उतह्यित 
करती है। पूंजी के श्रमाव के अतिरिक्त साम/जिक राजनीतिक परिस्यितियाँ भी 


उत्पादन-क्षैत्रों मे विनियोगो का श्रावडन 27] 


उत्पादन की आधुनिक और कुशल प्रणालियों के ब्रहरा वरने में बाघाएँ उपस्थित 
करता है । उदाहरणार्थे, छोटे खेतो को बडी कृषि सम्तत्तियों मे परिवर्तित करने के 
कृषि वितियोग कार्यक्रम (सैडए०णीए यों ताएल्शयध्या ए।०शथ्ाग6) का ऐसे देश 
मे विरोव किया जाता है, जहाँ भ्धिक भूमि का स्वामित्व सामाजिक सम्मान का 
होता है। डी ब्राइटसिह (0 छाग्ड॥ $9ष्ठी) के अनुप्तार 'झ्रावश्यक पूंजी उपलब्ध 
होते पर भी भारी उद्योगों में पूंजी विनियोग हढ़ श्रौद्योगिक आधार का निर्माण 
करने और आशिक विकास को गति देने मे तमी सफल हो सकता है जबकि समाज 
प्राधिक-विस्तार के उपयुक्त सामाजिश मूल्यो को प्रहशा करे ।” भ्रत इन भद्धांएविकसित 
देशो मे विनियोग कार्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता 
चाहिए कि जो विकास कार्यक्रम और परियोजनाएँ अ्रपनाई जाएं, वे यथासम्भव 
वर्तमान सामाजिक ग्ौर झ्राविक सस्या्रो और सूल्यो मे कम से कम हस्तक्षेप करे। 
साथ हो इन सस्थाप्री ओर मूल्यों मे भी शने -शने परिवर्तत किया जाना चाहिए। 
अर्ड्ध विकसित देशों द्वारा इस बात पर भी ध्याव दिया जाना चाहिए कि वे विकसित 
देशो का अन्धानुकरण करके ही विनियोग के लिए परियोजनाग्रो का चयन नही कर्रे 
अपितु देश की साधन-यूति (छ००7 5७ए७७) की स्थिति के अनुसार उन्हें 
समायोजित भी करें । 
प्रधिकाँश श्रद्धं “विकसित देशो में कृषि की प्रधानता होती है) कृषि वहाँ के 

अधिकाँश व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, राष्ट्रीय प्राय का बडा साय उत्पन्न 
करती है औ्रौर विदेशी विनिमय के श्रजेन में भी ऋषि का महत्त्व होता है । किस्तु 
क्षि व्यवत्ताय भ्रत्यन्‍्त पिछडी अवस्या में होता है। भ्रत यहाँ कृषि विकास कार्यत्रमो 
पर विशाल पूंजी विनियोजन की आ्रावश्यकता होती है, किन्तु इन देशों में ग्रौद्योगिक 
विकास की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योकि कृषि के विक्रास के लिए श्रौद्योगिक 

विकास प्रावश्यक है । अत औद्योगिक परियोजनाओो पर भी भारी मात्रा में पूजी- 
विनियोग आवश्यक होता है | अतः ग्रद्ध विकसित देशों मे उद्योग द्ृषि सेवाग्रो 
भ्रादि भे उचित विनियोग नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, भ्रद्ध 
विकसित देशो में सावेजनिक क्षेत्र के विस्तार को बहुत समर्थन मिलता है । 

दिनियोग मानदण्ड 
(ाए९४॥ाशा (ग्रशिंत) 
आशिक विकास के लिए नियोजन हेतु वित्तीय साधनों को गतिशील बनाना 

जितना महत्त्वपूर्ण है, उतवा ही विनियोग की प्रकृति का निर्धारण करना है । इस 

देशों को न केवल विनियोग-दर के बारे मे ही तिर्ंय बरना पडता है, अपितु विभियोग 

सरचना के बारे मे भी उचित निणुंय करना पडता है। सरकार का यह करत्तंव्य 

होता है कि इस प्रकार के विनियोग कार्यक्रम अपनाएं, जो समाज और राष्ट्र के लिए 

सर्वाधिक लाभप्रद हों। झत विशिन्न क्षेत्रों, परियोजनाओं, उद्योगों और भ्रदेशो 

मे विनियोग कार्यक्रम को निर्धारित करते समय अत्यधिक सोच-विचार की 

आवश्यकता हैं। गत वर्षों मे, अर्थ शास्जियो द्वारा बुत आयिक विकास के उद्देश्य से 


2]2 आधिक विकास्त के सिद्धास्त 


विनियोगो पर विचार करते के लिए कई मानदण्ड प्रस्तुत किए गए हैंजो 
निम्नलिखित हैं-- 


]. समान सीमान्त-उत्पादकता का मानदण्ड 
(एलॉथ्य9 रण #्रवण्ण शव्याशवाों 200फ:ाणाए) 

इस सिद्धान्त के भनुसार विनियोग और उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम 
आावटन तब होता है कि जब विभिन उपयोगो में इसके परिणामस्वरूप सीमाग्त 
विनियोग सर्वाधिक लाभप्रद नही होगे, क्योंकि उतको एक क्षेत्र में स्थानातरित 
करके कुल लाभ में वृद्धि करने की ग्रुजायश रहेगी। प्रतः विभिन्न क्षेत्रो, उद्योगों 
और प्रदेशों में विनियोगो का इस प्रकार वितरस्य किया जाना चाहिए जिससे 
उनकी सीमाम्त-उत्पादकता समान हो। भ्र्द्धाविकसित देशो में श्रम की बहुल्तता 
श्रौर पूजी की सीमितता होती है। झ्त विनियोग नीति इस प्रकार की होती 
चाहिए जिसमे, कम मात्रा में पूंजी से ही श्रधिक मात्रा में श्रम को नियोजित किया 
जा सके । प्रस्य शब्दों में विमियोग नीति देश में उपलब्ध श्रम झौर पूजीगत 
साधनों का पूर्णो उपयोग करने में समर्थ होनी चाहिए। यदि देश में पूछी का 
ध्रभाव और श्रम की बहुलता है, जैसा कि ग्रद्ध-विक॒स्धित देशों के बारे में सत्य है, 
तो यह देश निम्त पू/जी श्रम अनुपात बाली परियोजनाशो को प्रपनाकर प्रधिक 
तुलनास्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, वितियोग कार्यत्रमो को निर्धारित 
करते समय हेक्सर-ग्रोहलिन (पल:5०७८ 0907) के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त' 
(0००7708 ० 007एश90४४ (05६) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सद्यति 
पूँजी की सीमित उपलब्धता की स्थिति में श्रम-शक्ति के पूर्ण उपयोग से श्रम की 
प्रत्येक इकाई की सीमास्त उत्पादकता में कमी आती है तथापि अधिक श्रमिकों के 
नियोजित हो जाने के कारण कुल उत्पत्ति मे वृद्धि हो जाती है झ्लौर इस प्रकार 
विनियोग ग्रधिकतम साभप्रद हो जाते है। यह सिद्धान्त साधत उपलब्धता (छब्लत 
2879009७/77९॥() पर प्राधारित है, जिसमे श्रम और पूंजी आदि उपलब्ध साधनों के 
पूर्ण उपयोग पर बल दिया गया है। अत भ्रद्धं-विकसित देशो मे जहाँ पूंजी का 
प्रभाव और श्रम की बहुलता है, श्रमन्य्धान प्रौर पूंजी विरल त्रिनियोगे को ग्रगताता 
चाहिए । सीमान्‍्त-उत्पादक॒ता को समान करने का सिद्धास्त केवल स्थैतिक दशा प्रो 
के अन्तर्गत अल्पकाल मे ही विनियोगो का कुशल आग्वटन करने में सक्षम होता है । 
मारिस डॉब (१४३७०7८८ 70000) के अनुसार सत्ताधव ह्थिति के अनुसार, 
पू'जी-विरल परियोजनाओं को अपनाना एक प्रकार से प्रगति या परिवतंत की 
आाकाक्षा के बिता वर्तेमान तिम्न दशा को ही स्वीकार करना है। जवक्िि द्ुत 
श्राथिक विकास के लिए उत्पादन के संगठन, सरचना और तकनीकों में परिवर्तन 
आवश्यक्ष है| इसी प्रकार इन देशो मे पूं जी-गहन परियोजनामो से सर्वधा बचा नहीं 
जा सकता । यहां पर्याप्त मात्रा मे जल, खनिज आदि प्राहृतिक साधन भ्रशोषित हैं 
जिसको विकृत्तित करने के लिए प्रास्म्भ मे आरी विनियाँयो वी झावश्यइता होती है। 
इस्पात कारखाने, तेल-शोवक शालाएँ, यातायात संचार, बन्दरगाह प्रादि प्राथिक 
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विकास के लिए अत्यस्त आवश्यक् होते हैं भौर इन सभी मे बडी मात्रा में पूंजी विनियोग 
को ग्रावश्यक्रता होती है । 


2. सामाजिक छहीमान्त उत्पादकता का मानदण्ड 
(एमाचायब णी 80549] शैब्राशगश 7704पणाश) 

विनियोगो का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड सामाजिक 'सीमान्त उत्पादकता' है 
जो एक प्रकार से, 'समान सीमास्त उत्नादकता छिद्धान्त' का सशोधित रूप है। इस 
पछिद्धान्त का प्रतिपादन 95) में ए. ई काहन (४ & ॥०07) ने किया जिसे बाद 
में हालिस बी चेनेरी (पणा& 8 (४आाधा9) मे विकसित विया । इस सिद्धास्त के 
अनुसार, यदि विनियोगो द्वारा झाधिक विकास वो गति देना है, तो पूजी ऐसे 
कार्यक्रमों मं विनियोजित की जानी चाहिए, जो सर्वाधिक उत्पादक हो ग्रर्थात्‌ जिनकी 
सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सर्वाधिक्र हो। सीमान्त सामाजिक उत्पादकता 
सिद्धास्त के अनुसार, विनियोग की अभ्रतिरिक्त इकाई के लाभ का अनुमान इस प्राधार 
पर नही लगाया जाता है कि इससे निजी उत्पादक को कया मिलता है किन्तु इस 
बात से लगाया जाता है कि इस सीमान्त इकाई का राष्ट्रीय उत्पादन मे क्रितना 
योगदान रहा है । इसके लिए न केवल झ्राथिक, झपितु सामाजिक लागतो और 
सामाजिक लाभो पर भी ध्यान दिया जाता है ए ई काहन (2 8 ॥(80॥) के 
अनुसार सीमित भाबनों से भ्रधिकवम आय प्राप्त करने का उपयुक्त मापदण्ड 
'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता” है जिसमे सीमान्त इकाई के राष्ट्रीय उत्पत्ति के कुल 
योगदान पर ध्यात दिया जाना चाहिए, न कि केवल इस योगदान (या इसकी 
लागतो) के उस भाग पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जो मिजी विनियोगकर्त्ता को 
प्राप्त हो ।” इस सिद्धान्त के अनुद्तार विभिन्न क्षेत्रों में विवियोगों की सीमान्त 
सामाजिक उतल्तादकता समान होती चाहिए। भारत जैसे अ्रद्धं विकसित देशों के 
सन्दर्भ मे विकासार्थ नियोजन मे क्रिए जाने बाली सीमान्त सामाजिक उत्पादकता 
की उच्चत्ता वाले विनियोग निम्नलिखित हैं-- 

() जो सर्वाधिक उत्पादकता वाले उपयोगी में लगाएं जाएं, ताकि 
वितियोगो से प्रचलित उत्पादव का अनुप्रात भ्रधिकतम हो या पूंजी उत्पादन प्रनुपात 
स्यूनतम हो । श्रन्य शब्दों में पूजी उत क्षेत्रो, उद्योगो, परियोजनाओं और प्रदेशों में 
विनियोजित की जाती चाहिए, जिनमे लगी हुई पूजजी से अपेक्षाकृत अधिक 
उर्त्पत्ति हो ६ 

(0) जिनमे श्रम विनियोग अनुपात (स्‍-४00७ गाएऑणादा। ७०) 
अ्रधिकतम हो अर्थात्‌ जो पूजी से श्रम के अनुपात मे वृद्धि करे। अबस्य शब्दों मे, 
पूंजी ऐसे क्षेत्रों, उद्योगो, परियोजनाग्रों और भौगोलिक क्षेत्रों मे विनियोजित 
की जानी चाहिए, जिनम लगी हुई पूजी से श्रधिक श्रमिकों को नियोजित किया 
जा सके। 

(7४) जो ऐसी परियोजनाओं मे लगाए जाएँ, जो व्यक्तियो की बुनियादी 
श्रावश्यकताग्रो की वस्तुप्रो का उत्पादन करें और बाह्य मितव्ययताओं मे वृद्धि करें । 
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(7४) जो पूजी के अनुपात में निर्यात पदार्थों मे वृद्धि करें, भ्र्थात्‌ जो 
निर्यात सवर्द्धन या आयात प्रतिस्थापन में योगदान दे । 
(४) जो अधिकतर घरेलू कच्चा-माल तया अन्य साधनों का अधिकाधिक 
उपयोग करें । 
(श) जो छीघ्र फलदायी हो, ताकि मुद्रा प्रसार, विरोधी शक्ति के रूप में 
कार्ये कर सके । 
सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के मानदण्ड की श्रेष्ठा इस बात में निहित 
है कि इसमें किसी वितियोग कार्यक्रम की राष्ट्रीय ग्रथेच्यवस्था पर पड़ने वाले समग्र 
प्रभावों पर घ्यात दिया जाता है। भरत यह सोमान्‍्त उत्पादकता सिद्धान्त की अपेक्षा 
प्रधिक थच्छा है किन्तु इसकी अपनी भी सीमाएँ हैं। प्राथिक विकास के दौरान न 
केवल सामाजिक आशिक तत्वों, भ्रपितु जनसख्या की मात्रा, गुण, स्वभाव और 
उत्पादन तकनीक ग्रादि में भी परिउतेन ग्राता है ) ग्रत इस मानदण्ड का उपयोग 
एक अर्थव्यवस्था की सम्पूर्णा गत्यात्मक परिस्थितियों के सदर्भ मे करना चाहिए। 
कुछ सामाजिक उद्देश्य परत्पर बिरोधी हो सकते है। प्रत विभिन्‍न उद्देश्यों में से 
कुछ का चयत करता एक कठित कार्य होता है। इसमे नैतिक निर्णयो की भी 
ब्रावश्यक्रता होती है । इसी प्रकशर विनियोगों की दिशा ग्रौर उनके श्रग्तिम परिणामों 
केबारे भे भी विचारों मे प्म्तर हो सकता है। उदाहरणार्थ, किसी विशिष्ट 
परियोजना मे पूंजी का वितियोग करने से राष्ट्रीय ग्राय मे तो वृद्धि हो, किस्तु उससे 
झाय वितरण असम न हो । इसी प्रकार कुछ परियोजनाग्रो मे विनियोग से राष्ट्रीय 
श्रीर प्रति व्यक्ति उपभोग निकट भविष्य मे ही बढ सकता है, जबकि किन्‍्ही सन्‍्य 
परियोजनाग्रों से ऐसा दीघेकाल मे हो सकता है। झंत' सामाजिक उद्देश्यों के 
निर्धारित किए बिता त्रिनियोगो कौ दिशा, सरचना और प्रगति के बारे में निर्णय 
लेना बहुत बठिन है । 
इसके अतिरिक्त, सीमार्त सामाजिक-उत्पादकता की यह घारणा प्रवास्तविक 
है| यह तिजी-लाभ से भातदण्ड की गपेक्षा कम निश्चित है। बाजार मूल्य, 
सामाजिक मूल्यों (5002 ५६४८५) क्रो ठीक प्रकार से प्रकट नहीं करते। अतः 
विनियोगो भे निहिंत सामाजिक लाभों और सामाजिक लागतो का सख्यात्मक माप 
असम्भव है | मानदण्ड की सबसे बडी कमी यह है कि, इसमे विनियोगो के एक बार 
के प्रभावो पर ही ध्यान दिया जाता है | वस्तुत हमे किसी विनियोग से प्राप्त 
तत्काल लाभो पर ही ध्यान नही देद्ा चाहिए, ग्रपितु भावी लाभों एवं पूजी सचय 
पर भी विचार करना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त विनियोग के श्रप्रत्यक्ष प्रभाव जंसी 
भावी बचत, उपभोग सरचता, जनसख्या वृद्धि आदि पर भी ध्यान दिया जाना चौहिए। 
3. तीव्र विकास विनियोग मानदण्ड 
(एमंधिं+ एणी व॥एटडप्राला। [0 +०टट[टलाआ2 ठ0०णा) 
गेवेस्सन झौर लीवेन्टटीन (0शेशा500 शग9 व.ध्केशाड०0) ने प्रद्धा- 
विक्घित देशों मे वितियोग के मापदष्ड के लिए सीम स्व प्रति यक्ति पुतविनियोग लब्धि 
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(शाह एटा एक्फांध्धाल [ए६४ण्या। 0००४८) की धारणा का समर्थन 
किया है। किसी प्र्थव्यवस्था के उत्वादद की पुएविनियोग क्षमता एक ओर प्रति 
श्रमिक उपलब्ध पूंजी से प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा और दुमरी ग्रोर जनमएपा 
का उपयोग झौर पूंजीगत साधनों के प्रतिस्थापन झादि का अस्तर है। प्रति श्रमिक 
पूजी से इप झ्राधिक्य का प्रनुपात पुनविनियोग लब्धि ( रिस्ताएथ्शफशा। (ए०एढए/ ) 
कहलाता है । उचित विनियोग नौवि वह होती है, जिसके द्वारा साधन उपभोगों की 
प्रपेक्षा अधिक प्रनुपात में पूजी-कार्यों को ओर बढों | देश की पूजी मे इस दृष्टि से 
मानव पूंजी को भी सम्मिलित छिया जाना चाहिए। लीवेन्स्टीन के अ्रतुसार, पू जीगत- 
पदार्थों और मानव-पूजी के रूप में कुल पूंजी निर्मास्य प्रतिवर्य सामास्य पुतविनियोग 
श्र जतसझ्या के आकार मे वृद्धि पर तिर्मर करता है। यदि पुतविनियोग वर्ष प्रति 
वर्ष बढ़ता है तो राष्ट्रीय प्राय मे लाभो का भाग बढ़ाना पडेगा । पुनविनियोग लब्धि 
मानदण्ड के झनुसार, दीर्घकालीन पूंजीगत वस्नुप्रो ([.08-४७० ८४७ 90005) 
में पूंजी विनियोजित की जानी चाहिए । भरद्धं-विकृप्तित, देशो को यदि सफलतापूर्वक 
तेजी से विकास करना है तो उत्पादन मे वृद्धि के लिए विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ 
में ही बढे पैमाने पर प्रयततों की आ्रवश्यक्रता है, जिसे लीदेग्स्टीन ने न्यूनतम भ्वश्यक 
अयत्व कहा है। प्रस्य शब्दों मे विनियोग ग्रावटन (70८४४ए९८४६ 20९३४०॥) इस 
प्रकार का होना चाहिए जिससे विक्रास-प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था मे ही तेजी से 
पूजी निर्माण हो । 
पुनविनियोग सलब्धि मे उक्त मानदण्ड की भी गआ्लालोचनाएँ की गई है। इस 

सिद्धान्त की यह मान्यतः कि लामो की अ्रधिकता के कारण पुनवितियोग भी श्रधिक 
होगे, उचित नही मातरी गई है।ए के सेन (8 छू 867) के मतानुसार पूजी 
की प्रति इकाई पर ऊँची दर से पुनविनियोग योग्य आधिक्य देने वाले विनियोगो से 
ही विकास दर में तेजी नही लाई जा सकती | यह आधिक्य अधिक हो सकता है 
किन्तु इस उत्पादन काये मे लगे व्यक्तियो की उपभोग की प्रवृत्ति मे वृद्धि हो जाए 
तो पुनविनियोग योग्य श्राधिवय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । इसके भ्रतिरिक्त, इस 
मानदण्ड से सामाजिक कल्याण के झादर्शों की उपेक्षा की गई है। पू'जी-गहत 
विविषोगो भौर तकनीकों के अपनाने से श्रमिकों का विस्थापन (70/59790077०0) 
होगा । साथ ही इस मानदण्ड में वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान दिया 
गया है ९ 

4. विशिष्ट समस्याओो को नियन्त्रित करने का मानदण्ड 

(7ए०शाारण वाल ज्रताए) थाए वां 
ए०प्राण[एएए 59०लंग0 97009675) 
इस मानदण्ड का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को 

नियन्वित करके स्थायित्व के साथ आाधथिक विद्रास करना है । विकास की प्रारम्भिक 
प्रवस्थाओं में मुगतात सन्तुलन की प्रतिकूलता और मुद्रा प्रसारिक दवावों के कारण 
विकास में अ्रस्थायित्व भा सकता है। झद्धं-विकसित देशों को बड़ी माना में पूजीगत 
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सामग्री ग्रौर कच्चा माल आदि मेंगाना पडता है । औद्योगीकरण और विनियोगों के 
कारण मौद्विक आय बढ़तो है जिससे उपभोग वर भगे वा आयात भी बढ जाता है। 
इससे विदेशी मुद्रा की कमी एक बडो कठिवाई बन जाती है । इसी प्रकार लोगों की 
मौद्विक झ्राय बढ़ने के कारण वस्तुओं की साँग बढ जाती है और मुद्रानप्रसारिक 
प्रवुत्तियाँ जन्म लेने लगठी हैं। श्रत ऐसे क्षेत्रों में विनियोग किया जाना चाहिए 
जिससे निर्यात वृद्धि ग्रौर आग्रात-प्रतिस्थापत द्वारा देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी 
स्थिति सुदृढ़ हो झौर मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव नहीं हो सके । 
ने जे पोलक (7 3 ?०४४) ने भुगतात सन्तुलत पर पड़ने वाले प्रभावों के 
इंष्टिकोश से विनियोगो को निम्नलिखित दीन प्रकार से विभाजित क्षिया है--- 


(।) ऐसे विनियोग, जो निर्यात वृद्धि करने या आायात-प्रतिस्थापन करने वाली 
बस्तुएँ उत्तस्त करें । परिणामस्वरूप निर्यात आधिक्य उत्पत्न होगा। 

(४) ऐसे विनियोग जो ऐसी वस्तु का उत्पादन करे जो पहले देश में ही 
बेचते वाली वस्तुओं या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रतित्धाएन 
करे । इस स्थिति में भुगतान सस्तुलन की स्थिति में विनियोगो का 
प्रभाव तटस्थ होगा ॥ 

(४7) ऐसे विनियोग जिनके कारण जो स्वदेश में ही बेची जाने वाली 
वस्तुप्नों वी खात्रा में माँग से भी प्रधिक वृद्धि हो। वहाँ भुगतान 
सम्तुलन पर विपरीत प्रभाव होगा । 

अतः विनियोगो के परिणामस्वरूप किसी भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर 

पडने वाले बुरे प्रभावों को स्यूनतम करने के लिए उपरोक्त वशित प्रथम श्रेणी के 
उत्पादक कार्यों पर विनियोगरों को केख्धित करना चाहिए ग्रौर तृतीय श्रेणी को 
बिल्कुल छोड देना चाहिए | द्वितीय श्रेणी के विनियोगो को बडी सावधानी के 
प्रश्चातु भुगतान सलुलद की स्थिति पर उनके विपरीत प्रभावों श्र अर्यश्यवस्था पर 
उनके लाभो की पारस्परिक तुलना के पश्चात्‌ चुनना चाहिए । 

श्म्तु पोलक (2०।४४) के उपरोक्त मत की भी सीमाएं हैं । ए. ई. काहम 

(४ 8 7(897) के अनुसार कुछ विनिगोगों से मौद्धिक आय मे वृद्धि हुए बिना ही 
वास्तविक प्राय भे वृद्धि हो और जिसे ग्रायातों पर व्यय क्रिया जाए । यहाँ तक कि 
विनियोगो के परिस्यामस्वछ्प वास्तविक आय मे दृद्धि के साथ-साथ जब मौद्विक प्राय 
में बुद्धि हो तो ऐसी स्थिति मे आणतों का बढना झनिवायें नही है। वस्नृत श्रद्ध- 
विकसित देशों मे बडी मात्रा मे आयातो के लिए इन देशों के उत्पादन वी ग्रल्पम्खी 
प्रवृत्ति ही बहुत सीमा तक उत्तरदायी है और ज्योन्ज्यो अर्थव्यवस्था का वित्र रा ता 
रहता है तथा विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है। त्यो-त्यो देश के घरेलू उतमाण 
लिए वस्तुप्रो की पूर्ति बढ जाती है प्रीर झायात की श्रवत्ति (0कृपतइ0४ 70 
पणएणा) कम होने लग जाती है / साथ ही निर्यातो-मुख उद्योगों मे वितियोगा को 
क्ेरिद्रत करता ही आदविक विकास की ग्रारण्दी नहीं है! उदाहस्शार्थ, भारत एव 
भ्रन्य उपनिवेशों मे प्रथम युद्ध के पुर्वे धागावो भौर निस्सारक (पे४ध4८॥४८) उद्योगों 
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मे बड़ी मात्रा मे पूजी विनियोजित की गई थी, जिनसे निय तन्‍पदार्थों का उत्पादन 
होता था, किन्तु फिर भी इन विनियोगो का देश में आय और रोजगार बढान 
तथा प्राथिक विकास को गति देने में योगदान अत्यल्प था। वास्तव में 
किसी भी विनियोग कार्यक्रम के भुगतान सर्पुलन यर पड़ने वाले प्रभावों का 
बिता समस्त विकास कार्यक्रम पर विचार किए हुए बिल्कुल अलग से कोई अनुमान 
लगाया जाना प्रम्भव नहीं है । 

जिस प्रकार झ्राथिक विकास की प्रारम्भिक प्रवस्था में भुगतान सन्तुलन की 
विपक्षता की समस्या उत्सस्त होती है उसी प्रकार मुद्रा-प्रसारिक भ्रवृत्तियों की समस्या 
भी बहुधा सामने भ्रा खडी होती है जो ग्रान्तरिक ग्रसाभ्य का सकेत है । झाविक 
विकास की प्रारम्भिक ग्रवस्या में बडी बडी परियोजनाञो पर विशाल राशि व्यव की 
जाती है । बहुधा ये परियोजनाएँ दीर्घकाल में ही फल देने लगती हैं, श्र्थाद्‌ इनका 
*0९४(४0०॥ ९४00. अधिक होता है। इन कारणों से मौद्रिक आ्राय बहुत बढ़ 
जाती है, किन्तु उस प्रनुपात में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता । 
परिणामस्वहृप मूल्य बढ़ने लग जाते है। कुछ देश बडी मात्रा में प्राथमिक वस्तुग्रो 
बा निर्यात करते है और इन देशो में कभी कभी ग्राथिक स्थिरता आयातक देश में 
भाने वाली तेजी और मनन्‍्दी के कारण इस पदार्थो के उत्ार-चढाव के कारण उत्पत्त 
हो जाती है प्रत विभिन्‍न क्षेत्री में विनियोगो का झावढन इस प्रकार किया जाना 
चाहिए जिससे उपरोक्त दोनो प्रकार की आथिक स्थिरता या तो उत्पन्न ही नही या 
शीघ्र ही समाप्त हो जाए । यदि मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियो का जन्म स माजिक ऊपरी 
लागतो (5009 07068 (2085-800) में श्रत्पघिक वितियोग के कारण 
हुआ है तो कृषि उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्यदक क्रियाओं (प०० ?7040८४ए० 
2०0930०8-7002) में श्रथिक विनियोग किया जाना च'हिए। यदि यह विशाल 
पू'जी-गहा-परियोजनाम्रो में भारी पूंजी वितियोग के कारण हुप्रा है तो ऐसे 
उपभोक्ता उद्योगों और कम पूजी-गहन-परियोजनाप्रो में विनियोगो का प्रावटन 
किया जाना चाहिए, जो शीघ्र फलदायी हो । इसी प्रकार विदेशी व्यापार के कारण 
उत्पन्न होने बाली झ्ान्तरिक स्थिरता को दुर करने के लिए उत्पादत का विविधीकरण 
करना चाहिए, भ्र्थातु विनियोगो को थोह से निर्यात के लिए उत्पादतव करन वाले 
क्षैत्रो मे ही केर्द्रित नही करना चाहिए अपित्‌ बई विभिस्न क्षेत्रो और उद्योगों में 
लगा कर अर्थव्यवस्था को लोचपूर्णं बताना चाहिए । कृषि-व्यवस्था में अस्यिरता 
निवारण हेतु सिंचाई की व्यवस्था और मिश्रित खेती की जानी चाहिए । 
$ काल श्रेणी का मातदण्ड 

(96 वाद एबलण एताशां9) 

किसी विनियोग कार्यक्रम पर विचार करते समय न केवल विनियोग की 
कुल राशि पर ही विचार करना चाहिए अपित्‌ इस बात पर भी विचार करना 
चाहिए कि उक्त परियोजना से कितने समय पश्चात्‌ प्रतिफल मिलने लगेगा | इस 
विषय पर विद्यार करना इसलिए आवश्यक है क्योकि अरद्धं-विकसित देश सामाजिक 
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राजनीतिक और झाथिक कारणी से विनियोगो के फलो से लाभान्वित होने के लिए 
दीर्घकाल तक प्रतीजा नहीं कर सकते । भ्रत विनियोग-निर्धारण में बाल श्रेणी का 
भी बहुत महत्त्व है । इसलिए ए. के सेन ने काल श्रेशी का मानदण्ड प्रस्त्‌ द किया 
है । इस दण्ड में एक निश्चित भ्रवधि में उत्पादन अधिक प्राप्त करने का प्रयास 
किया गया है। यदि पूंजी और उत्पादन के अनुपात और बचत दर समान बरी 
रहे, तो पूंजी प्रधान गौर धम-प्रधान तकनीकों वे मार्ग की रेखा खीची जा सकती 
है श्लौर यह ज्ञात किया जा सकता है कि दोनों में से किससे अधिक प्रतिफल 
प्राप्त होगा । 


6, प्रन्य विचारणीय बातें 


() ब्राय वितरश--विभिन्‍त विकास कार्यक्ररों का झाय के वितरण पर 
भी भिल्‍न भिन्न प्रभाव पडता है । अत सवीन विनियोग्र इस प्रकार के होने चाहिए 
जो आय श्रौर घन की ग्रसमानता को बढाने की प्रपेक्षा कम करें । आथिक समानता 
श्रौर उत्पादकता के उद्देश्यों मे लाभदायक समन्वय की प्रावश्यकता है ।! 


(7) सात्रा के साथ मूल्य और माँग पर भी ध्यान--विनियोग कार्यत्रम 
निर्धारित करते समय इस बात पर भी घ्यान देना झ्रावश्यक है कि उत्पादित वस्तु 
का मूल्य क्या है ? वेवल भौतिक मात्रा मे अधिक उत्पत्ति करते वाला विनियोग 
प्रच्छा नही कहलाया जा सकता, यदि उसके द्वारा उत्पादित बस्तुश्ों काम कोई मूल्य 
हो झौर न माँग ही हो । उदाहरणार्थ, अपेक्षाकृत दम पूँजी से यवो की प्रधिक मात्रा 
उत्पादित की ज! सकती है, किन्तु यदि इन जूतो की माँग श्र इनके लिए बाजार 
नही है, तो ऐसे बिनियोग और उत्पादन से ग्र्थ व्यवस्था लाभान्वित नही होगी । 


(70) बविदेशो-विनिमय--भारत जैसे विक्रसशील देशो के जिए विदेशी 
विनिमय वी भारी समस्या है । विभिन्न प्रकार की परियोजनागं झौर क्षेत्रों में पूंणी 
विनियोग्र विदेशी-विनिमय की स्थिति को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। 
एक कारखावा दूसरे की अपेक्षा अधिक निर्यात की वस्तुएँ तंबार करने वाला हो 
सकता है । इसी प्रकार एक उद्योग दूसरे उद्योग की अपेक्षा आयातित वस्तुग्रो का अधिक 
उपयोग करने वाला हो सकता है । अत ऐसे कार्यक्रमों क्षेत्रों, उद्योगों प्रौर 
परियोजनाओ मे पूंजी विनियोजित की जानी चाहिए, जो निर्यात की क्षमता मे वृद्धि 
करें ग्रौर आयात की भ्रावश्यकृता को कम करें। 

(७) सस्तुलित विकास--इसके अ्रतिरिक्त विनियोगों द्वारा प्र्थ-व्यवम्था के 
सन्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाता चाहिए। पूंजी विभियोग के परिणाम- 
स्वरूप कृषि, उद्योग, यातायात तथा सम्देश-वाहम, सिंचाई, विद्युत और स'माजिक 
क्ेदाग्रों का समादान्तर विकाप्त किया जाना आवश्यक है। ये सद एक दूसरे वे 

पूरक हैं । 


. थी एस गुप्ता आधिक समीक्षा, दिसम्बर, [968, पृष्ठ 27 
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विनियोगो के आवटन में ने केवल अर्थेन्‍्यवस्था के कृषि, उद्योग ग्रादि 
विभिन्न क्षेत्रो के सस्तुलित विकास को घ्यात में रखा जाना चाहिए, अपितु देश के 
भौगोलिक क्षेत्रो के सस्तुलित विकास पर मी ध्यान दिया जाता चाहिए । पिछड़े हुए 
प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक विनियोग किए जाने चाहिए । 
अर्थ-व्यवस्पा के क्षेत्र 
(5600५ ० &८एाणाए ) 

अ्र्थ-ब्यवस्था को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों म विभाजित किया जा सकता है- 

(क) कृषि-कषेत्र (#8म०ए४४८% 8९७४ण)--पर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र के 
अन्तर्गत कृषि और तत्सम्बन्धी कायक्रम, जेसे सिचाई, पशुपालन, मत्स्य-पालन, ब।गान, 
सामुदायिक विकास, बनारोपण, सहकारिता, घू-सरक्षण झादि कार्यक्रम सम्मिलित 
है। कृषि ध्षोत्र के श्रस्तगेत, उन्नत ओर अच्छे खाद, बीज, यनन्‍्व गौर झौजारों की 
व्यवस्था, कीट औ्रौर रोगनाशक झौपधियों की उपलब्धता, उचित-दर पर पर्याप्त मात्रा 
में साख सुविधान्रो की उपलब्धि भ्रादि कार्यकम सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्यतः 
ग्रद्ध-विकप्तित देश कृषि प्रधान होते हैं ग्रत उनकी प्रर्थव्यवस्था में कृपि-क्षेत्र का 
बहुत महृत्त्व है। 

(ख) उद्योग क्षेत्र (075009| 5००0०) --इस क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण- 
उद्योग (१/&70(800ए ४४ 000506$) तथा खनिज-व्यवसाय आते हैं। प्रविवाश 
झद्ध -विकसित देशों मे, उद्योग-घन्ये कप्र विकसित होते हैं तथा वहाँ आथिक विकास 
को तीव्रगति देने और अ्र्थ-ब्यवस्था का विविधीकरण करने के लिए तंजी से 
आ्रौद्योगीकरण की ग्रावश्यकता हाती है । श्रत नियाजन मे इस्त क्षेत्र को 'ी पर्याप्त 
मात्रा भे विनियोगो का आ्रवटन किए जाने की आवश्यकता है । 

(ग्र) सेवा क्षेत्र (8990९ 5७0४/9)--सेवा क्षेत्र के अस्तर्गत व्यवश्वाय 
प्रमुख रुप से, यातायात एवं सन्देश वाहन के स्ताथन आात हैं, इसके श्रतिरिक्त, वित्तीय 
सस्थाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, श्रमिक और पिछड़े वर्गों का कल्याण 
आदि कार्यक्रम भी इसी क्षेत्र म सम्मिलित किए जा सकत है। विकासार्थ नियोचन 
के परिणामस्वरूप कृषि श्लौर उद्योगों की प्रगत्ति के लिए यातायात और ग्रन्य 
सामाजिक ऊपरी पूंजी तथा जन-शक्ति के विकास के लिए सेवा-क्षेत्र पर घ्याव दिया 
जाना भी गअत्यावश्यक है । 

किस क्षेत्र को प्राथमिकता दो जाए ? 
(शक्तीक्षा ए एप0णाह) 

इस सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं। घिवाद का मुख्य विपय 
यह है कि विभियोग कायक्रमो में कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगो को । 
नियोजित प्राथिक विकास विनियोग कार्यक्रमों में कुछ लोग कृषि को महत्त्व अधिक 
देने का आग्रह करत हैं तो कुछ विचार॒क औद्योगीकरण के लिए अ्रधिक मात्रा मे 
विनियोगो को आवरिति बिए जाने पर वल देते हैं। कृषि क्षेत्र मे विशाल मात्रा में 
विनियोजन का समर्थन करने वाले इग्लेण्ड आदि विकसित देशो का उदाहरण देखे 
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हुए कहते हैं कि थौद्योगीकरण के लिए छृषपि का विकास एक ग्रावश्यक शर्त है| यहाँ 
तक कि ब्रिटेन मे भी 8दी झताब्दी के प्रथम चतुर्बाय मे हुई कृषि की उल्लेखनीय 
प्रगति ने ही वहाँ होने वालो औद्योगिक ज्ञान्ति के लिए आधार तैयार किया । फिर 
अर्द्धों विकसित देशों में तो, जिनकी अरथे-व्यवस्था प्रमुख रूप से कृपिआथान है, जब 
तक इनके कृषि भ्रादि प्रायमिक क्षेत्रों को विकसित नही क्या जाता, तब तक इनकी 
आशिक प्रगति नहीं हो सकती ॥ प्रोफेसर थियोडोर शुल्न (छार्ण "009078 
8८70॥2) के अनुसार “उच्च खाद्य वहाव वाली भ्र्थ-व्यवस्था में जहाँ समाज कौ 
अधिकाँश ग्राय का खाद्य पदार्थ प्रतितिधित्व करते हैं कृषि के प्रतिरिक्त धन्य क्षेत्रों 
में नई और अधिक प्रच्छी उत्पादन सम्भावनाओ को बहुत थोड़ी गु जाइश होती है, 
क्योंकि खाद्यान्नो के उत्पादन के लिए आवेश्यक उत्पादक प्रयत्त ही कुल का बहुत 
बड़ा भाग होते है ।” 


इसके विपरीत दूसरे समुदाय के विचारको का हृढ सत है कि अद्धां-विकसित 
अर्थन्‍व्यवस्थाग्रो मे कृषि उत्पादकता बहुत कम होती है ! स्राथ ही, जनसस्या का 
भारी दबाव होता है। मत इन देशों की मुख्य समस्या आय मे तेजी से वृद्धि करने 
झ्रौर बटदी हुई जतसस्या को गैर कृषि-क्षेत्रो मे स्थानान्‍तरित करने वी है। भत इनसे 
देशों मे कृषि पर ही विनियोगो को केन्द्रित करने से कार्य नहीं चलेगा । यह 
बुद्धिमत्ता पूर्ण भी नहीं होगा अत इस प्ररित्थितियों मे कृषि की अपेक्षा उद्योगों मे 
विनियोगो को भ्रधिक केन्द्रित करते वी आवश्यकता है। श्रप्रेल 957 में टोक्यो 
में हुई आर्थिक विकास की अन्तर्राष्ट्रीय कान्फेंस (वाक्षा॥800708) (०7०४ 09 
&8९000ग्रा०८ 009) मे प्रो कुरिहारा (204 (शीश) ने ग्रद्ध-विकसित 
देशों के विकास के लिए कृषि ग्राघारित विकास की नीति की निम्नलिखित कारणों 
से अनुपयुक्त वतलाया-- 

(() उद्योगों की अपेक्षा कृपि की सीमाम्त-उत्पादकता कम होती है । प्रत 
इन देशों के सीमित साधदो फो कृषि पर वितियोजित करना ग्रमितब्ययितापूर्णों 
होगा । 

(॥) हषि क्षेत्र मे उद्योगो की अपेक्षा बचत की प्रवत्ति (ए70फुआआए 0० 
5956) कम होमी है क्योकि घनिक दृषकों मे प्रदर्शन उपभोग (०07४ ध९०ए०००४ 
(०75०प7७७००) की प्रदुत्ति होती है 

(।५) बहुधा व्यापार की छर्ते इृषि पदार्थों के प्रतिकूल ही रहती हैं, मत, 
कृषि के विकास को महत्त्व देने और औद्योगिक विकास की उपेक्षा करने से इन देशों 
की मुगतान सन्तुलन की स्थित्ति पर विपद्तत प्रभाव पड़ेगा । 

अत प्रो कुरिहारा के मतानुसार “कृषि और झौंद्योंयिक उत्पादन में सतुलित 
वद्धि एक विलासिता है, जिछ्ते केवल पर्याप्त वास्तविक पूंजी बाली उन्नत पर्थ व्यवस्था 
की सुगमताएूरवेक प्रपना सकती है, क्स्तु जिसे पूंजी बाले देश फडिताई से ही सह 
सकते हैं। एक प्रद्ध-विकसित अर्घ-न्यवस्वा के लिए जहाँ सीमित बचत होती है भौर 
पूजी 33 करने वाली विश्िघ्र परियोजनाएँ ऊिन्हें प्राप्त करने के लिए प्ररस्पर 
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प्रतिस्पर्द्धा करती हैं, यह्‌ उपयुवत होगा कि वे अपने प्रयत्नो को औद्योगिक क्षेत्र के 
द्र॒त विकास के लिए ही केन्द्रित व॒रें और कृंपिलक्षेत्र को प्रतिक्रिया एव प्रभावों द्वारा 
ही विकसित होने दे ॥/? 


इसी प्रकार, कुछ विचारक सामाजिक ऊपरी पूंजी (50८) के रूप मे 
यातायात एवं सचार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी ग्रादि जनोपयोगी सेवाग्रों को 
महत्व देते हैं । उनका विश्वाय है कि इन क्राय॑त्रमो मे पू जी का विनियोजन किया 
जाए जिससे कृषि श्रौर उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक त्रियाओ्रो के लिए झ्राधार का 
निर्माण हो और ये तेजी से विकसित हो सकें / 


कृषि में विनियोग क्‍यों ? 
(जाए पाएटडधाशा। ॥ 82प्रटतो(प्र6 ?) 

अधिकांश अ्रद्ध-विकसित देश क्ृवि-प्रधान है झौर उनकी प्रर्थ व्यवस्था में 
कृषि का प्रत्यन्त महत्त्वपूर्रों स्थान है। इन देशो में हुपि, देशवासियों के रोजगार, 
राष्ट्रीय आय के उत्पादन, जनता की खाद्य सामग्री की झावश्यक्रताओं की पूर्ति, 
उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यातो द्वारा विदेशी-विनिमय के अ्र्जत ग्रादि का एक 
मुख्य साधन है । भ्रत देश के ग्राथिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में इस क्षेत्र के 
विकास की तनिक भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । वास्‍्तव में इन देशो मे योजनाओं 
की सिद्धि बहुत बडी मात्रा मे कृपिझक्षेत्र मे विनियोगो के केन्द्रित करने पर ही निर्मेर 

है । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 
 कृषि-विकास से प्रौद्योगिक बिकास के लिए साधन उपलब्ध होना--कपि 
विकास न केवल स्वय अपने लिए, अपितु औद्योगिक विकास के लिए भी प्रावश्यक 
होता है । झ्राज के प्रमुख उद्योग, विकास की प्रारम्भिक अबस्थाग्रो मे समृद्ध और 
विकासमान कृषि ने ही निर्माणी उद्योगो के विकास के लिए आधारशिला प्रस्तुत की 
थी | इृषि-विंकास से इसकी उत्पादकता और कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे 
कृषि क्षेत्र में ग्राय में वृद्धि होती है । इससे इस क्षेत्र मे बचत की सम्मावनाएँ बढती 
हैं, जिसको ऐच्छिक या बाधित रूप से कर या कृषि पदार्थों के अनिवार्य भुगतान 
आदि के द्वारा एक्त्रिव करके गेर-कृषि-क्षेत्रो मं विकास के लिए साधन जुटाए जा 
सकते है । जापान ने अपने प्राथिक विकास्न मे इस पद्धति का बडा उपयोग किया । 
सन्‌ 885 से 95 तक की द्रूत आथिक विकास की ग्रवधि में कृपकों की 
उत्पादकता भ्रच्छी कृषि पद्धतियो के कारण दुगुनी से भी अधिक हो गई ॥ क्लप्क 
जनसस्या की इस बढी हुई आय का भ्रधिकाँश भाग भूमि पर भारी कर लगाकर ले 
लिया गया और इसका उपयोग गैर-कृषि-क्षेत्रो भे प्रमुख रूप से उद्योगो के विकास में 
विनियोजित किया गया । वहाँ कृषि-क्षेत्र से इतनी अधिक आय ग्राप्त की गई कि 
उम्र समय वहाँ की केन्द्रीय सरकार की कुल कर झाय का 93 3% भाग भूमि पर 
करारोपरा द्वारा प्राप्त किया जाता था । सोवियत रूस ने क्पि की उत्पादकता को 
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तेजी से बढाया और क्ृपि क्षेत्र के आधिकय को द्र॒त ग्रोद्योगीकरण को वित्त-व्यवस्था 
करने के उपयोग मे लिया । इसी प्रकार चीन मे 953 और 957 के बीच कृषि 
से प्राप्त कर आझराय का 40«% से भी अधिक भाग गेर-कृषिनक्षेत्रों मे विकास के लिए 
प्रयुक्त क्या गया । गोल्डकोस्ट, वर्मा, युगांडा आदि भी कृषि ग्राय के बहुत बड़े भाग 
को भ्र्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों मे विकास कार्यत्रमो को बवित्त-व्यवस्था के लिए 
उपयोग कर रहे है । इस प्रकार, स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र का विकास बचत मे वृद्धि 
करके विनियोजित किए जाने वाले कोधों मे बुद्धि करता है. जिनका उद्योग स्‍ग्रादि 
प्रन्य क्षेत्रो मे उपयोग करके सम्रग्न श्राथिक विकास की गति को तीत्र क्रिया जा 
सकता है । 
2. बुद्धिमान जनसंख्या को भोजन को उपलब्धि--ग्रद्ध -विकमित देशो में 
चूद्धिमान जनसख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने और उनके भोजन तथा उपभोग 
स्तर का ऊँचा उठाते के लिए भी कृषि-कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर सचालित किया 
जाना पआ्रावश्यक है । कई अद्धं-विकसित देशों मे जनसरया ग्रधिक है और इसमे लेजी 
से वृद्धि हो रही है । इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश मे बढती हुई जतसंख्या की तो 
बात ही क्या, वतंमाद जनसख्या के लिए भी खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं २ 
एक प्रनुमान के भ्रनुसार एशिया और प्रफ्रीका के निर्धन देशों की बढ़ती हुई अनसर्या 
के लिए ही इत देशो मे खाद्यान्न उत्पादन को । 59% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाने की 
भ्रावश्यकता हैं। भारत जैसे देश मे तो यह जनसख्या बुद्धिदर 2 5% वार्षिक है, 
अत इस दृष्टि से ही खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि होती चाहिए। साथ ही इन 
देशो में गुश और मात्रा दोनो ही दृष्टिकाणों से भोजन का स्तर भमिम्य है, जिसका 
इनकी कार्यक्षमता पर भी विपरीत श्रभाव पडता है | श्रीलका, भारत और फिलीपीन्स 
में भोजत का वास्तविक उपभोग न्यूनतम ग्रावश्यकता से भी 42 से 8% कम है । 
आर्थिक विकास के वरिख/मस्वरूप ज्यो-ज्यो इन देशों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति 
आय मे चुद्धि होगी, त्यो-त्यी अतिश्याक्ति भोजन पर व्यय से चूद्धि होगी। इसके 
अतिरिक्त श्रीद्योगीकर्ण के परिणा मस्वरूप, शहरी जतसस्या में वृद्धि होगी तथा गरेर- 
क्ृपि व्यवसायों में तियोजिव व्यक्तियों के अनुपात म वृद्धि होगी । उद्योग-बन्यो और 
अग्य व्यवसतायों में लग्रे इन व्यक्तियों के खिलाने के लिए भी खाद्यान्नों की ग्रावश्णक्ता 
होगी । इन सब्र कारणों से देश मे खाद्यान्नो के उत्पादन मे वृद्धि की प्रावश्यकता है 
जिसे कृषि के विकाम द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, अन्यथा भारत की तरह 
करोड़ो रुपयो का अन्न विदेशों से आयात करना पडेगा शोर दुलेभ विदेशी-मुद्ा को 
व्यय करना होगा 
3, श्रौद्योयीकरण के लिए कच्चे माल की उपलब्धि-किसी भी देश के 
ग्रौद्योगिक विकास के छिए यह आवश्यक है कि झौद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन 
में भी वृद्धि हो | बहुत से उद्यागों में कृपरि-जन्य कच्चे माल का ही उपयोग किया 
जाता है । कई भ्रभ्य उपभोक्ता उद्योगों के लिए वन्य उपज क्री भ्रावश्यकता होती है । 
अत. जद हक पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म के सस्ते कच्चे माल की उपच्नब्पि नहीं 
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हो सकती, तब तक औद्योगिक विदास नहीं हो सकता और नम इस उद्योगों की 
प्रतिस्पर्डा शक्ति-वढ सकती है । अञ्रत. उद्योगो के लिए श्रौद्योगिक कच्चे माल के 
उत्पादन मे वृद्धि के लिए भी कृषि का विकास झावश्यक है । 

4 विदेशी विनिमय की समस्या के संमाधान मे सहायक--यदि आधिक 
विकास कार्यक्रमों मे कृषि विफास को महत्त्व नहीं दिया गया, तो देश मे खाद्यान्नो 
और झ्ौद्योगिक कच्चे माल की कमी पड सकती है, और इन्हे विदेशो से श्र'यात करने 
के लिए बडी मानना थे विदेशी मुद्रा व्यय करनी पडेगी। वैसे भी किमी विकासमान 
अर्थव्यवस्था की विकास की प्रारस्भिक अवस्था में विदेशों से बडी मात्रा में मशीर्ते 
और अन्य पूंजीगत सामग्री का आ्रायात करना पडता है। इसका भुगतान कृषि जन्य 
और अन्य कच्चे माल के भिर्यान द्वारा ही किया जा सबता है। अ्रत कृपि में 
प्रतिस्पर्दा लागत पर उत्पादन वृद्धि आवश्यक है । नियोजन मे विशाल परियोजनागों 
पर बडी मात्रा में घनराशि व्यय वी जाती है । इससे लोगो बी मौद्रिर भ्राय बढ जाती 
है । साथ हो वस्तु और सेवा उत्पादन म शीघ्र वृद्धि नही होती । श्रत श्रर्ब-व्यवस्था 
पे मुद्रा प्रतारिक प्रवृत्तियाँ बढने लगती हैं. जिनका दमत वस्तुओं और सेवाग्नो की 
पूर्ति मे वृद्धि से ही क्या जा सकता है। इसके लिए भी या तो बहुत सीमा तक कृषि- 
उत्पादन भे वृद्धि करनी पढ़ेगी या विदेशों से आयात करना पडेगा जिनके लिए पुन 
विदेशी मुद्रा की झावश्यकता होगी | अत इस समस्या के समाधान की विधि नियति 
योग्य पदार्थों की उत्पादन वृद्धि है. जो अ्रधिकाँण अद्धं-विकसित देशो में प्राथमिक 
पदार्थ है । यद्यपि ग्राथिक विकास क साथ-साथ देश म प्रम्प्र निर्यात योग्य पदार्थों का 
उत्पादन भी बढ़ जाता है किन्तु जब तक अर्थ व्यवस्था इस स्थिति मे नही पहुँचती, 
तब तक ऐस देशों की विदेशी विनिमय स्थिति बहुत अधिक सीमा तक क्रपि-पदार्थों 
के उत्पादन श्रौर निर्यात पर ही निर्भर करेगी। अझ्न इन देशो में तनिर्यातों द्वारा 
अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करने या अपने कृषि जन्य पदार्थों के झ्ायात में कमी 
करने के लिए भी कृषि विकास १ महत्व दिया जाना चाहिए । 

5. झोद्योगिक-क्षेत्र के लिए बाजार प्रस्तुत करना-- विकासार्थ नियोजन मे 
कृषि विकाम, भ्रौद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादित वस्तुओ के लिए बाजार प्रस्तुत करता है । 
ऐसे श्रौद्योगिक विकास से, जिसमे उद्योगो द्वारा उत्पदित वस्तुम्री की माँग नहीं हो 
कोई लाभ नही हो सकता । यद्दि केवच ग्रौद्योगिक विकास की ओर ही ध्यान दिया 
गया, तो अस्य क्षेत्रो की झ्राय मै वृद्धि नहीं होगी जिससे औद्योगिक वस्तुओं की माँग 
नही बढ पाएंगी । किस्तु, यदि पूँजी विनियोजन के परिशाप्रस्वरूप क्ृषि-उत्पादन मे 
बृद्धि होती है तो कृषि में सलस्त व्यक्तियों की आय मे बृद्धि होगी, जिसको औद्या गिक- 
वस्तुम्रो के ऋष पर व्यय किया जाएगा । ऐपा भारत जैसे ग्रद्धं-विकप्तित देश के लिए 
तो और भी झवश्यक है, जहाँ की भ्रधिकाश जनता कृषि व्यवसाय मे सलग्न है। 

6. उद्योगों के लिए श्रमिकों की पूर्ति--कषि-विकास, झद्योगिक-कैत के लिए 
आवश्यक श्रम की पूर्ति सम्भव बनाता है । कृषि विरासत के कार्यक्रमी से कृषि उत्पादन 
गौर कृपक की उत्पादकता मे वृद्धि होती है और देश की जनसख्या के लिए आवश्यक 
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कृषि उत्पादन हेतु कृषि व्यवसाय के सचालन के लिए कम व्यक्तियों की हो प्रावश्यकता 
रह जाती है, शेष व्यक्तियों मे से श्रौद्योगिक क्षेत्र ग्रपते विकास के लिए श्रमिकों को 
प्राप्त कर सकता है ! 

7. कमर पूजी से बेरोजगारी की समस्या के समाघान मे सहायता--म्र्व 
विकप्तित देश व्यापक बेरोजगारी, अरद्धं-वेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगरी की 
समस्या से ग्रस्त हैं । वहाँ जन-थक्ति के एक बहुत बडे भाग को रोजगार के साधन 
उपलब्ध नहीं हो पात्रे है। इत देशो की विकरास-योजनाम्रो का उद्देश्य, समस्त 
देशवासियों के लिए रोजगार के अवप्तर प्रदान करना भी है। दुध्री झोर इन देशो 
मे पूँजी की अत्यन्त कमी है। उद्योगों की स्थापता हेतु अपैक्षाकृत अधिक पूँजी को 
आवश्यकता होती है, किखु क्रपि-श्यवप्ताय में कम पूँजी से अ्णषिक व्यक्तियों को 
रोजगार दिया जा सकता है । 

उद्योगो मे विनियोग 
(॥0१९४गाक्षा। ॥ ता0॥5॥7९5) 

योजना विनियोग मे कृषि-क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देते का आशय वह नहीं 
है किउद्योग एबं सेवाझ्रो को कम महत्त्व दिया जाए । इनका विकास भी कृषि विकास 
के लिए आवश्यक है । झाथिक विकास के किसी भी कार्यक्रम मे इनकी प्रगति के लिए 
पर्याप्त प्रपत्त किए जाने चाहिए । कुछ व्यक्ति ग्राविह विकाप्त का अर्थ औद्योगीकरण 
से लगाते है। भ्राथिक विकास प्रक्रिया में श्रौद्योगोकरण का महत्व निम्नलिखित 
कारणी से है-- 

4. श्रौद्योपिक विकास से हषि-पदार्थों की साँग मे बृद्धि -औौद्योगिक-विवास 
द्वारा क्पि जन्य एव प्रत्य प्राथमिक पदायों की माँग बढ़ती है। ग्रौद्योगिकर-विकास 
के कारण, अधिक मात्रा मे कृषि जेत्य कच्चे माल की प्रावश्यकता होती है। 
औद्योगीकरण के कारण भ्ौद्योगिक-क्षैत्र मे श्रमिकों कौ प्राय बढती हैं, जिसका एक 
भाग भोजन पर व्यय किए जाने से भी क्ृषि पदार्थों की माँग बढती है ! इस प्रकार, 
औद्योगिक विकास, कृषि विकास को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से क्ृपि क्षेत्र 
की बढी हुई झाय गर कृषि क्षेत्र के निभित माल वी खपत बढाने में सहायक होती है 
उसी प्रकार ओद्योगिक क्षेत्र मे होने वाली झाग्र में वृद्धि कृपि पदार्थों की साँग से वृद्धि 
करके उसके विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं । 

2 प्रप्रपुक्त जन-शक्ति को रोजगार देने हेतु श्रावश्यक--निर्घन देशो मे जनसरया 
की अधिकता और बढती हुई जनधस्या के कारण कृपि पर जनसद्या का भार 
अधिक है। वैकल्पिक उद्योगों के अभाव के कारण अधिकांश जवता जीविका- 
निर्वाह देतु कृपि का अवलम्बत लेती है | किस्तु परम्परागत उत्पादन विधियों श्लोर 
कृषि व्यदसाय के खत्यत्त पिछड़े होने के कारश श्रमिक्रो की एक बहुत वडी सह्या 
या तो बेरोजगार रहती है या ग्रढ-वेरोजगारी की शिक्रार रहती है । क्षि-ध्यवसाय 
में यह अहस्य बेरोजगारी अधिक व्याप्त रहतो है। अनेक अनुमानो है अनुसार, 
कृषिशक्षेत्र की दे से ऊँ जनसख्या कृषि व्यवसाय की आवश्यक्ताओ से अधिक होती 
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है । श्रौद्योगिक विकास के परिणामस्त्रहप, देश की इस अप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार 
के ग्रवसर प्रदान किए जा सकेंगे । इससे कृषि पर जनसख्या का भार भी कम होगा 
और कृषि क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति उत्पादकता में दृद्धि होगी । 

3 श्रय॑-व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए आ्रावश्यक--केवल कृषि या 
प्राथमिक व्यवसायों पर ही विनियोगों को केन्द्रित करने से अर्थ-व्यवस्था एकाकी हो 
जाती है । निर्धन देशों मे जनसख्या का एक बडा भाग कृषि-ब्यवसाय में लथा रहता 
है। निर्धेन देशो को क्रपि-क्षेत्र पर अत्यधिक निर्मरता एकाँगी तथा असन्तुलित 
अर्थ-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करती है । ग्र्थ व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए 
इन देशो मे द्रुन प्रौद्योगोकरण आ्रावश्यक है | वेसे भी कृषि आदि व्यवसाय प्रकृति 
पर निर्मर होते है, जिनसे इस व्यवसाव में स्थिरता और सिश्चितता नही आ पाती । 
श्रत॒ग्र्थ-ब्यवस्था का विविधीक्रण आ्रावश्यक है और इसके लिए द्रुत औद्योगीकरण 
किया जाना चाहिए । 

4 क्रूषि के लिए आवश्यक आदानों (7970$) को उपलब्धि--कृषि-विकास 
की योजनाओो में रास्लायनिक उर्वेरक, कीटनाशक झ्रौपधियाँ, ट्रेक्टर एवं प्रन्य क्ृपि 
यन्त्र तथा झ्रौजार, सिंचाई के लिए पम्प, रहट आदि की झ्ावश्यकवा होती है। 
ग्रत इन वस्तुओ्रों का उत्पादन और इनसे सम्बन्धित ग्रौद्योगित्त विकास श्रावश्यक 
है | श्रौद्योगीक रण मुख्यतः कृवि-उन्मुब उद्योगों (88700चवर्४४058) से कृषि 
विकास को प्रत्यक्ष सहायता मिलती है झ्ौर कृषि-विकास के किसी भी कार्यक्रम मे 
उक्त उद्योगों की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

5 गर छ्ृषि पदार्थों की सांग पूर्ति--आ्राथिक विकास के कारण जनत्ता की 
आय मे वृद्धि होती है ग्रौर कृषि पदार्थों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के गैर- 
क्रपि पदार्थों की माँग में भी दूद्धि होती है। ऐसा नागरिक जनसख्या के अनुपात 
में दृद्धि के कारण भी होता है जो सुख-सुविधा की नई नई चीजो का उपयोग करना 
चाहती है। गैर कृषि पदार्थों की बढ़ती हुई इस माँग की पूर्ति हेतु उद्योगों मे भी 
पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है । 

6 उद्योगों मे श्रमिको को सोमाम्त उत्पादकता की झषधिकता-क्षपि मे, 
उद्योगों को गपेक्षा, श्रम का सीमान्‍्त उत्पादन-मूल्य कम होता है | औद्योगिक विकास 
से श्रमिक्रों का कृपि से उद्योगो मे हस्तान्तरण होता है, जिसका आशय गैर-कृषि क्षेत्र 
को भपेक्षा-ह्त कमर मूल्य पर श्रम पूर्ति से होता है| इससे झ*-ध्यवस्था में श्रम 
सम्ताघनों के वितरण म कुशलता बढती है और श्रम एक पूंजी विकास में अच्छा 
सन्तुलन स्थापित होने की अधिक सम्भावना रहती है । 

7. सामाजिक एवं झन्य लाभ--आमीण-समाज बहुधा आविक, सामाजिक 
और सॉँस्क्ृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं । औद्योगीकरण से मानवीय कुशलताओं 
में बृद्धि होती है, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है तथा इससे सामाजिक 
सरचना झधिक प्रगतिशील और गतिशोल (70/४०9/०) होती है | औौद्योगीकरण 
द्वारा नागरिक जनसख्या का अनुपात बढता है, जो अधिक बिवेकपूर्ण व तकेशील 
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होती है । इसे व्यक्तिवादी और मौतिकवादी इश्टिकोण का भी विकास होता हैं जो 
आशिक विकास के लिए अ्रधिक उपयुक्त है । श्रौद्योगिक विकास में शहरी बाजारों का 
विस्तार होता है, जिससे यातायात और सचार>पाथनों का विक्रास्त होता है। साथ 
ही, इमसे कृषि व्यापारीकरण भी होता है और कृषि छेद मे नवीन प्रवृत्तियो को 
जन्म मिलता है । 
सेच्ा-क्षेत्र मे विनिधोग 
(वाला का $शए०९५) 
कृषि और उद्योग आदि को प्रत्यक्ष उत्रादक-क्रियाड्रो के अतिरिक्त, आर्थिक 

विकास के लिए सामाजिक ऊपरो पूंजी (50८) का निर्माण आवश्यक है। इसके 
अन्यर्गेत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सचार तथा पानी, विद्युत प्रकाश प्रादि जनोपयोगी 
सेवाप्रो को सम्मिलित किया जाता है। अर्च-यवस्वा के इस सेवा क्षेत्र म पूजी- 
विनियोग करने से इसका विकास होगा, जिमसे प्रत्यक्ष उत्पादक क्ियाग्रो मं भी 
निजी-विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा । साथ ही, य सेवाएँ, प्रत्यक्ष रूप से क़पि 
और झौद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भी अनिवायय हैं। क्षि उत्पादत को खेतों से 
मण्डियो, नगरो, वन्दरगाहों और विदेशों तक पहुँचाने के लिए सडको, रेलो बन्दरंगाहों 
ओर जहाजराती का विक्राश्ष श्ननिवार्य है। इसी प्रकार, कारखानों और नगरो से 
कृषि के लिए आवश्यक आदानों जैसे--छाथ, बीज, कृषि ग्रौजार, कीट शाशक, 
तकनीकी ज्ञान प्रादि खेतों तक पहुँचाने के लिए भी यातायात और सचार के साधने 
आवश्यक हैं | विभिन स्थातो से कारखानो तक कच्चे माल, इंधन ग्रादि को पहुँचाने 
और उद्योगों के निर्मित माल को बाजरों तक पहुँचा कर, औद्योगिक विकार में 

सहृपपता देते के लिए भी यातायात एवं सवार साथनों का महत्त्व कम्त नहीं है। 

बास्तव में यात्तायात और सन्देशवआाहन फिमी भी ब्रश “यवस्वा के स्ताथु तस्तु हैं और 

अर्श-व्यवस्या रूपी शरीर के थुचारु सचालन क॑ लिए यानायात और सम्देशवाहन के 

साधनों का विकृप्तित होता अत्यन्त ग्रावश्यक्र है । इनकी उपेक्षा करम पर दृषधि और 
औद्योगिक विकास में भौ निश्चित रूप से पग्रवराध (8008 ४०८४६) उपस्थित हो 
सकते हैं । 

इसी प्रकार, सस्ती और पर्याप्व मात्रा में विद्युत उपलब्धि भी प्राविक 

विक्राम के लिए आवश्यक है । सती विजनी द्वारा लयु और कूटीर उद्योगों के 

विकास के बडी सहायता मिल सकती हैं । लिचाई के लिए लघु और मध्यम सिंचाई 

योजवतायों में क्रियाल्यन में भी बिजली हारा बहुत सहायता म्रियती है । बिजली 

द्वारा छोद-छोटे परम्पिए सेट झौर टुयूबववल चलाकर खेतो को सिंचित जिया जा 

सकता है । बड़े उद्योगो के लिए सस्ती श्रौर पयाप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धि बहुत 

सहायक है । इस प्रशार विद्युत्त बिक सद्वारा कृषि और ग्रौद्यागिक विकास को 

ब्रोत्वाहत मिलता है । शिक्ा, अधिक्षश तथा चिहित्सा और स्वास्थ्य सवाप्रो का 

विक्राप्त देश की जदन्यक्ति के विकास मे सहायक हाव्वा है। श्रम, कल्यास् और 

पिछुडी जाति के कल्याए-कार्य क्रम इन वर्गों के विकास के लिए प्रावश्यत्र हैं। इन 
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समस्त सेवाग्रो द्वारा देश की जन-शक्ति की कार्य-कुशलता बढती है और मानव-पूजी 
का निर्माण होता है ! देश के आथिक विकास के लिए मानवीय-पूंजी निर्माण मे 
साधनों को विनियोजित करना भी आवश्यक है? 
इस प्रकार, सामाजिक ऊपरी पूजी (50८) और सेक्षेत्र में किए गए 
विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, वारिएज्य आदि के आ्ादानों को सस्ता करके इनकी 
प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। जब तक पर्याप्त विनियोगो द्वारा सस्ती श्ौर श्रेष्ठ सेवागो 
की उालब्पि नहीं होगी, तब तक प्रत्यक्ष उत्पादक क्ियाओ्रो मे विनियोगों को 
प्रोत्साहन नही मिलेगा और न ही ये लाभप्रद होगे | ग्रत अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र 
में भी पर्याप्त मात्रा मे विनियोगो को ग्रावदित क्या जाना चाहिए, जिससे सद्प्रभावो 
के कारण, बाद मे, प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रिपाग्रों मे विनियोग अधिकाधिक किए जाएँगे 
और गर्थ-व्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होगी। प्रो हर्षपेन (ऐ70 प्रत४८कए७॥) 
वे मतानुस्तार सामाजिक ऊपरी पूंजी (500) का निर्माण प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाम्री 
को ग्राने का आमन्‍्त्रस देता है। 
तोनों क्षेत्रों में समानान्तर व सन्तुलित विकास की आवश्यकता 
(4९९0 0०॥ 89)97080 6705॥ 99 व ॥8 7९४ 5९205) 
उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजन भ्रत्रिया में अर्थन्‍व्यवस्था के इन तीनों 
क्षेत्रों का अपना-प्रपना महत्त्व है और इन तीनो के समरातान्तर और सम्तुलित 
विकास की आवश्यकता है ! इसके अभाव में एक क्षेत्र का कम विकास, दुसरे क्षेत्र के 
बिस्तर के लिए बाधा बन सक्रता है। उदाहरणार्थ यदि औद्योगिक उत्पादन का 
बिस्तार होता है, किन्तु कृषि-क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होती, तो झ्ौद्योगिक-क्षेत्र की 
प्रतिरिक्त आय प्राथमिक क्षेत्र की सीमित पूर्ति पर दबाव डालेरी और सुद्रा प्रसारिक 
प्रवृत्तियो का उदय होगा या बाह्य साधनों पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि 
गैर-कृपि-क्षे तो मे वृद्धि हुए बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृषि, पदार्थों को 
माँग पूर्ति की अपेक्षा कंम्त हो जाएगी । परिणामस्वरूप, मूल्य कम होगे, भ्राय भी कम 
होगी श्रौर विकास में बाधाएँ पहुँचेगी। गझ्रत सभी क्षेत्रों का समातान्तर और 
सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए । 
किन्तु सतुलित विकास का ग्राशय सभी क्षेत्रों मे समान दर से झ्राथिक विकास 
नही टै। बहुधा प्राय-बृद्धि के स्राथ साथ झ्राय का भाग अधिक ध्रनुपात मे, निर्मित- 
वस्तुप्रो पर व्यय किया जाता है । साथ ही, झद्योगिक विकास की. गति. बहुघा घीमी, 
रही है, उसे तीन करने की आावश्यत्रता है । इसलिए विनियोग कार्य क्रमो मे श्रौद्योगिक- 
क्षेत्र का अपेक्षाकृत तीब्रता से विस्तार होता चाहिए, किन्तु, एक क्षेत्र या क्षेत्रो की 
उपेक्षा करके अ्य क्षेत्र या क्षेत्रो में विनियोगो को, केन्द्रित करना बुद्धिमत्तापूर्ण-नीति 
नही है। रोम मे हुई विश्व जन-सख्या कान्फ्रेंस (४४०74 ए05फ॒णु॥वाणा (0एथिशाए०, 
954) के प्रतिवेदन के अनुसार विगत वर्षो मे भ्रोशनिया ओर लेटिन अमेरिका के 
कम आबादी वाले देशो मे पूजी और साधनो को कृषि क्षेत्र से उद्योगो की झौर प्रदत्त 
करने से, न केवल कृप्रि विकास को ही प्रभावित किया, अपितु सामान्य अथे-व्यवस्था 
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मरे भी वॉछनीय दबाव उत्पन्न कर दिए । वस्तुत अद्धं-विकमप्तित देशों में कृषि-क्षेत्र को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विनियोग कार्यक्रमो का निर्धारण करते समय 
अधिकाँश राशि कृषि-विकास-करार्यक्रमो हेतु आवित की जानी चाहिए। ग्राथिक 
इतिहास के अनुसार ओद्योगीकरण औझोर पूंजी निर्माण के किसी भी कार्यक्रम की 
सफलता इस बात मे निहित है कि उसके साथ शीक्र फ़लदायक कृषि विकास 
परियोजनाएँ भी साथ-साथ प्रारम्भ की जाएँ। डी एस नाग के मतानुसार “कृषिलक्षेत्र 
में विनियोग कृषि उत्पादकता और कृषि पर अत्यन्त उल्लेखनीय प्रभाव पैदा कर 
सकते है| इसे भ्रन्‍्य क्षेत्रो के लिए माँग का सुजन करने और विशाल मात्रा मे पूजी- 
निर्माण में योगदान देने हेतु पहलकर्ता के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है ।! 
जहाँ कही भी कृपि की उपेक्षा की गई है वहाँ या तो अझर्थज्यवत्थाएँ स्थिर हो 
गई हैं या उतकी विकास-दर्रे गिर गईं है। इगलेण्ड झौर चीन की भपेक्षा फ्राँतत 
की प्र्थन्यवस्था की सापेक्षिक स्थिरता का कारण, वहाँ कृपि-क्षेत्र की घीमी 
प्रगति है ॥ 

अत विनियोग कार्यक्रमों मे कृषि, उद्योग सेदाग्रो को यथोचित महत्व दिया 
जाना चाहिए | इन तीनो क्षेत्रो को प्रतिस्पर्धा नही बरन्‌ पूरक समझना चाहिए । ये 
ड्वीनो क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं प्रौर परस्पर निर्भर है। साथ ही, एक क्षेत्र का 
विकास दुसरे क्षेत्र को विकास की प्रेरणा देता है 

विनियोग॑ श्रावटन सम्बन्धी कुछ नोतियाँ (800० #गॉंल॑ं०ड 07 46८४000 
ण 776577067)--समस्व देशों में एक सी परित्थितियाँ विद्यमात नही रहती ! 
प्रत इस सम्बन्ध में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता ॥ प्रद्धं विकसित 
देशों को प्लांज़ के विकसित देशों मे अपनाई गई प्राथमिकताओ को भी उसी रूप में 
नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए क्योकि उनकी परिस्थितियां भिन्न थी। श्रत प्रत्येक देश 
को अपनी प्रिस्थितिनुसार विभिन्न क्षेत्रों मे विनियोगो का आवटन करना चाहिए | इस 
सम्बन्ध में अग्र पृष्ठ पर कुछ नीति सकेत दिए हुए हैं जिन्हे स्थानीय परिस्थितियों के 
ग्रनुत्तार सशोधित करके अद्धं-विकस्चित देश भ्रपना सकते हैं-- 

(४) किसी एक क्षेत्र के उद्योग अयवा झाथिक क्रिया को दूसरी से अधिक 
म्रहत्त्वपूर्णा नहीं माता जाता अआहिए ) इस प्रकार, एक क्षेत्र की उप्रेक्षा करके गस्य 
क्षेत्र में वितियोगों को केन्द्रित नही करना चाहिएं। प्राथमिकताओं के निर्धारणं में 
'सीमान्त स।माजिक उत्पादकता के सिद्धान्त! का अनुसरण किया जाना चाहिए । 

(४) विनियोग-आवटन पर विचार फरते समय, स्थानीय परिस्थितियों 
जैप्ते--साधनो की स्थिति, श्राधिक विकास का स्तर, तकतीकी स्तर, सल्थागत घटकों 
एंव इसी प्रकार कै भ्रन्य तत्त्वो पर भी विचार किया जाना चाहिए ॥ 

(एए) अन्य विकृप्तित और अद्धंविकसित देशो के अनुभव द्वारा भी लाभ 
उठाना चाहिए । 
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(0४) ऐसे देशो मे जहाँ अतिरिक्त श्रम-शक्ति और सीमित पू'जी हो विक्रास 
की प्रारम्भिक अ्रवस्थाओं मे कृषि, सिंचाई, यातायात एवं अन्य जनोपयोगी सेवाप्रों 
पर पू जी विनियोजन अधिक लामप्रद रहता है ! इत क्षेत्रो में अल्प पू जी से ही अधिक 
ब्वक्तियो को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही, निर्मास्सी उद्योगो को भी विकसित 
किया जाना चाहिए । 

(४) बविकाप्तमान अथेव्यवस्था में यह सम्भव नहीं होता कि अर्थे-व्यवस्था 
के सभी क्षेत्र पूर्णा-सतुलित रूप से समान-दर से प्रगति करें । झ्राथिक विकास अवधि 
में कही ग्राधिक्य और कही कमी का उत्पन होना स्वाभाविक है। किन्तु इस 
सम्बत्थ से अधिकाधिक सूचनाएँ तथा श्रॉँक्डे एकत्रित करके सीमित साधनों को उन 
क्षेत्रो मे प्रयुक्त करना चाहिए, जहाँ उनका सर्वोत्तम उपयोग हो । 


॥ 9 ल्िज्निज्न छ्लेत्नों स्त्रे लिल्विय्योचयों व्का ज्वासलंल्टसस 


[॥769<०ं०क ०[ [॥४९इफालशार 9९६#९९७ 0][/०१६ रि०६075) 





आर्थिक विकास की दृष्टि से नियोजन को अपनाने वाले, झ्रद्धं-विकसित देशो 
के पास भुख्यतय साधनों तथा पूजी का अभाव होता है | इसके विपरीत, पृ जी 
वितियोग के लिए क्षेत्रो, परियोजनाप्रों और उद्योगों की बहुलता होती है । इनमे से 
प्रत्येक मे पू जी का समुचित विनियोग्र करने पर ही आाधिक विकास को गति दी जा 
सकती है| श्रतः इत देणों की प्रछुख समस्या यह होती है कि इन विनियोगों का 
उचित श्रीर विवेकपू्णों आवटन किस प्रकार हो, पिछल अध्णयों मे हम विभिन्न 
उत्पादन क्षेत्रों में विन्ियोमों के आवटन पर विचार कर चुके है। इस अध्याय में हम 
विशेषत भोगोलिक क्षेत्रो या प्रदेशों मे विनियोगो के आवटन पट विचार करेंगे । 


विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगो का श्रावटन 
(&0८बराणा 0 परार४पशा। 8ल्‍9ए९७१ शिटिशा ९१2०5) 
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों मे विनियोगो के ग्रावटन के सम्बन्ध में कई विकल्प 
हो सकते है । एक विकल्प यह है कि देश के प्रायिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक 
विनियोग किया जाए । अन्य विकल्प यह हो सकता है कि विकास की अधिक सभावना 
बाले क्षेत्रों मे, अधिक राशि वितियोजित की जाए। एम और विवल्प यह हो सक्रता 
है कि सव क्षेत्रों मे समान रूप से विनियोगों का आावटन किया जाए। 

] विछड़े क्षेत्रों में प्रधिक श्रावरत- विसी देश के स्थायित्व प्रौर प्रमृद्धि के 
लिए न बेबल द्व॒ूत गति से ग्रायिक्ष विवास ग्रावश्यक है अपितु यह भी झ्रावए्यक है 
कि उसप्त देश के मभी क्षेत्रो दा तीद्रता से श्लौर संतुलित झ्लाथिक विवाप्त हो । सभी 
क्षेत्र शौर सारी जनता उस विकास ग्रौर समृद्धि म भागीदार बर्ने । यह तभी सम्मव 
है, जबकि देश के आ्राथिक हृष्टि से पिछड़े क्षेदो में प्रधिक पूंछी का विवियोजन किया 
जाए । अधिफाँश विकासभील देश स केवल गरद्ध “विकसित ही हैं, अपितु इनके विभिन्न 
प्षेत्रो की आधिक प्रगति भोर समृद्धि मे भी भारी भन्तर है । विभिन्न क्षेत्रो की प्रति 
व्यक्ति श्राय में बडी विपमता है । उद्ाहरणशार्थ, भारत भे तृतीय पचदर्षीय योजना 
के प्रन्त मे, अर्थात्‌ /965 66 मे, विद्ार राज्य की प्र॒त्ति व्यक्ति झ्राय केवल 
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22 9] ह थी। इसके विपरीत, पश्चिमी बगाल की प्रति व्यक्ति आय वक्त वर्ष मे 
433 43 ह थी, जो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी से भी अ्रधिक थी ३ 
असतुलित विकास के कारण ही देश के कुछ राज्य श्रन्य राज्यो से बहुत पिछड़े हुए 
हैं। विभिन्न क्षेत्र वासियों के जीवन स्तर मे भारी अन्तर है | यह बात कदापि उचित 
नही है । किमी एक क्षेत्र की निर्धतता से भनन्‍्य समृद्ध क्षेत्र के लिए भी कभी-कभी 
खनरा पैदा हो सकता है। फिर झ्ञाथिकू-नियोजन का उद्दंश्य देश को राष्ट्रीय भ्ौर 
प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि करना है! राष्ट्रीय और अति व्यक्ति प्राय मे वृद्धि तत्र तक 
सम्भव नहीं है जब तक इन क्षेत्रों की आय मे वृद्धि नही हो और यह तभी सम्भव है 
जबकि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में पर्याप्य पूंजी विनियोजन क्रिया जाएं। देश के सभी 
क्षेत्रो मे प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करने के लिए भी इन प्रदेशों मे अधिक पूजी 
विनियोग और उद्योग-धन्थो की स्थापना भ्रावश्यक है, क्‍योंकि यहाँ विकास हेतु 
आवश्यक सामाजिक और ग्राथिक ऊपरी सुविधाग्रो, रेलो, सडको, विद्युत सिंचाई की 
सुविधाग्रो, शिक्षा तथा चिकित्सा आदि की सुविधाप्रो का श्रभाव होता है । इन क्षेत्रों 
भें ग्राथिक विकाप्त को गति देने के लिए तया क्रपि और उद्योगो के विक्रास हेतु इन 
आधारभूत सुविधाग्रों के निर्माण वी अत्यन्त आवश्यकता होती है शोर इनम भारी 
पू जी-विनियोग की आवश्यक्रता होती है । इस प्रकार यदि देश के समस्त भागों मे प्रति 
व्यक्ति प्राय में समान दर से वृद्धि करना चाहे तब भी पिछड़े क्षेत्रों मे मधिक विकास 
कार्य कम प्रारम्भ किए जाने चाहिए | किन्तु आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हृष्ठि 
से केवल यही आवश्यक नही है कि देश के सभी क्षेत्र समान-दर से विक्रमित हो 

श्रवितु यह भी भ्रनिवायं है कि विद्ड़े क्षेत्र श्रपेज्ञाइत श्रधिक यति से विकास करें । 

इसके लिए यह ग्रावश्यक्र है कि देश के इन पिछड़े ग्रोर निर्धन क्षेत्रो थे विनियोगा का 

अ्रश्रिक्ाघिक्त भाग ग्रावटित किया जाए। सा्वेजनिक-क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के 

सप्रय इस सन्तुलित क्षेत्रीय-विकास की विचारधारा को भ्रधिक ध्यान मे रखा जाए | 

सतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य की प्राप्ति अल्पक्ाल मे नहीं हो सकती । यह एक 

दोर्घकालीत उदं श्य है जिसकी पूर्ति करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रो में सामाजिक प्रौर 

ग्राथिक ऊपरी लागतो पर बड़े घैमाने पर पू जी-विनियोग की ग्रावश्यकता है। 


2 विकास की सम्भावना बाले क्षेत्रों से विनियोग--वस्तुत विद्डे क्षेत्रो में 
अधिक वितियोग किए जाने का तर्क ग्राथिक की अपेक्षा सामाजिक कारणो पर अधिक 
प्राधारित है । अत विकास काये अथवा कायक्रम वहाँ सचालित किए जाने चाहिए, 
जहाँ उदकी सफलता की अ्रधिक सम्भावना हो । इन प्र्द्ध विकसित देशों म वितियोग 
योग्य साधतों का ग्रत्वन्त ग्रभाव होता है। अत इनका उपयोग उन स्थानों एवं 
परियोजनाग्रो मे किया जाता उपयुक्त है जहाँ इनकी उत्पादकता अधिक हो और देश 
को ग्रधिकतम लाभ हो । प्रत्येक देय में सब क्षेत्र द्र.त विकाप के लिए विशेष रूप से 
समग्र भ्र्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से, समान रूप से उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सब 
स्थानों श्रौर क्षेत्रो की भौगोलिक स्थितियाँ समान नही होती । कुछ क्षेत्रो मे भौगोलिक 
परिश्यिनियाँ विदरास के अधिक अनुकूल होती है तो कुछ क्षेत्रो मे विकास मे बाधक 
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तत्त्व प्रधिक प्रबल होते है। इसलिए सब क्षेत्रों मे सतुलित विकास और विनियोगों 
के समान आवटन की नीति वाँछ्धनीय नही हो सकती । अत्यिक रेगिस्तानी क्षेत्रों या 
परबेतीय क्षेत्रो मे अधिक पू जी-वितियोग करना उत्पादत-वृद्धि की दृष्टि से अधिक 
लाभप्रद मही होगा । इसके विपरीत यदि यहीं विनियोग विशात्र कृषि-क्षेत्रों मे कृषि- 
विकाप्त के व्यापक कार्यक्रमों और गहव-कृषि के लिए किए गए, खम्रिज सपदा मे 
सम्रुद्ध क्षेत्री मे किए गए, किसी विशाल नदी घाटी परियोजना के सचालन के लिए 
किए गए तो ऐसा न केवल उस क्षेत्र के लिए श्रपित्वु समग्र अर्थे-व्यवस्था के लिए 
हितकर होगा | प्रत्येक ग्रर्थ-व्यवस्था मे कुछ बृद्धिमान बिन्दु (07008 ?०७ ) 
होते हैं। उसी प्रकार, कुछ क्षेत्रों मे विकास की सम्भावनाएँ भ्रधिक होती हैं 
भर बिनियोगो द्वारा इन्ही सम्भावताप्नो का विदोहत करना चाहिए। स्वाभाविक 
रूप से प्राकृतिक साधनों मे घती क्षेत्रों मे विनियोग आवटन को प्राथमिकता 
दो जानी चाहिए। 


3 सभी क्षेत्रों मे समान-रूप से विनियोग श्रावंटन--विठियोग झ्रावटन के 
लिए देश के सभी क्षेत्रों से समात रूप से विनियोगो का आवंटन किया जाना चाहिए, 
यह सिद्धान्त स्मायपूर्णो है और समानता के सिद्धान्त पर प्राघारित है किन्तु अधिक 
व्यावहारिक तही है। सब क्षेत्रो की भौगोलिक परिध्थितियाँ झौर प्राकृतिक साधन 
भिन्न-भिन्न होते हैं ।इन विभिन्न क्षेत्रो की विकास क्षमताएँ भी भिन्‍न-भिन्‍्न होती हैं । 
जनसख्या और क्षेत्रफल मे अ्रन्तर होता है साथ ही विभिल्त क्षेत्रों की प्रावश्यवताएँ 
भिन्न-भिन्न होती हैं | ग्रत सब क्षेत्रों के लिए सम्रात विनियोगो की नीति 
अ्रध्यावहारिक है । 

उचित विनियोग-नीति---उचित विनियोग-नीति मे उपरोक्त तीनों सिद्धास्तों, 
मुख्य रूप से प्रथम दो हष्टिकोणों पर अ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए | बस्तुत 
किसी दीघंकालीन नियोजन मे न बेवल सभस्त देश के विकास के प्रयत्त किए जाने 
चाहिएँ, भ्रपितु उिछड़े हुए क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के समान-स्तर पर लाने का 
प्रयत्त किया जाना चाहिए । इस दृष्टि से विनियोग-ग्रावटन में पिछड़े हुए क्षेत्री वो 
कुछ रियायत दी जानी चाहिए । किन्तु फिर उन प्रदेशों और क्षेत्रों को प्रधिक राशि 
झ्रावदित की जानी चाहिए, जिनमे विकास की सम्भावनाएँ (900 ?०द्षााथं) 
अधिक हो। विकास की प्रारम्भिक स्रवस्थाद्रों मे इस प्रवार की दीति श्रौर भी 
आवश्यक है, क्योकि सीमित साथन होने के कारण झाधथिक विकास के कार्यत्रमों को 
ऐसे केन्द्रों पर स्थापित क्या जाना चाहिए, जहाँ वितियोजत के प्रनुकूल फ़न्न प्राप्त 
होते हैं । दाद की अ्रवस्थाओं मे सतुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से विनियोगो का 
आवटत किए जाने पर अधिक घ्यान दिया जाना चाहिए। 


भारतीय-नियो जन और संठुलित प्रादेशिक-विकास 


भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आविक विकास बे स्तर में पयच्त भिन्नता है ॥ 
देश के विभिन्न राज्यो मे ही नही, श्रपितु एक राज्य के भ्न्दर भी विभिन्न क्षेत्रों में 
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आशिक प्रगति के स्तर मे पर्याप्त ग्रस्तर है । भारतीय नियोजन में देश 5 सस्तुलित 
विकास के प्रयत्व किए गए हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रो को उन्नत करने के लिए कि 
कार्यक्रम प्रपनाएं गए है, किन्तु विकास की दृष्टि से भ्रधिक सूक्ष्म क्षेत्रों मं विनियोगी 
को झोर घ्यात दिया गया है | इस प्रकार, विनियोग-्नीति का ग्राघार जहाँ पी 
श्र व्यवस्था ग्रौर देश की दृष्टि से आधिक विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में अधि 
विनियोग करना रहा है, वहाँ सन्तुलित प्रादेशिक विकास बी दृष्टि से 84 वितियोग 
कार्यक्रम संड'लित किए गए है। देश की प्रति व्यक्ति आय झौर आर्थिक प्रगति की 
दृष्टि में क्षेत्रीय विपमताओं को कम करने पर क्षेत्रीय सतुलन स्थापित करने की 
और भी, याजना-निर्माताओी का ध्यान गया है। यद्यपि, प्रथम पचवर्षीय योजना मे 
इस दिशा मे विशेष उपाय प्रयाग मे नही लाएं जा सके, विन्‍्तू द्वितीय एवं तृतीय 
विकाम योजनाओं मे क्षेत्रीय-विपमताग्रो को दूर करने वी अ'्वश्यक्ता पर विशेष बल 
दिया गया प्रौर इस उद्देश्य से कुछ कायंत्रम आरम्भ विए गए है। 


सश्कार ने ग्रपनी लाइसेंस ग्रादि नीतियों द्वारा सतुलित विनियोगो को 
प्रभावित किया है । मोटरगार्डियाँ रसायन उद्योग, कागज उद्योग श्रादि के लिए दिए 
गए ला सेन्सो से पता चलता है कि इनमे पिछड़े क्षेत्रों का अनुपात बढ़ गया है। 
सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक-परियोजनाग्रो के बारे मे जो निश्वय किए गए, उतसे 
स्पष्ट होता है कि वे दूर-दूर है एवं उनसे विभिन्न प्रदेशों मे भ्रौद्योगिक विकास होगा । 
उड़ीसा में रुग्केला इस्पात कारखाना और उर्वरक कारखाने का विस्तार, असम मे 
मुतमादी त्ेलशोधम कारखाना व उर्वरक कारखाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग 
एवं वितरण, केरल मे फाइटों रासायनिक कारखाना, उर्भरक कारसाने की क्षमता 
का विस्तार तथा एक जहाजी यॉर्ड का निर्माण, आन्‍न्न प्रदेश मे रासयतिक झ्ौपषध 
कारखाना, विशाखापट्टन म्‌ की सूखी गोदी, हिन्दुस्तान शिपयॉर्ड का विस्तार प्राग्र हृल्स 
और श्रान्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, मध्य प्रदेश में नोटों के कागज का कारखाना, 
बुनिय दो ऊृष्म सह कारखाना परियोजना, नेपा पेपर मिल्स का विस्तार, भिलाई 
इस्पात कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना, उत्तर-प्रदेश मे 
कीटापुनाशक ग्रोपधियो का उत्पादन, उर्वरक कारखाना, ऊष्म सह कारखाना तथा 
यरतों के कारखाने का विस्तार, राजस्थान मे तांबे तथा जस्ते की खानो का विस्तार 
एव परिद्रावको की स्थापना, सूक्ष्म-यस्त्र-कारखाना, पंजाब में मशीती झजारों का 
कारखाना, मद्रास भे शल्य उपकरणो, निवेली लिग्नाइट उच्च ताप काबंनीकरण 
कारखाना, टेलौप्रिन्टर कारखाना ऑर इस्पात ढलाई कारखाना, गुजरात में तैल- 
शोधक कारखाना और जम्मू कश्मीर मे सीमेन्ट के कारखानो आदि की स्थापना से 
पिछड़े क्षेत्रो को विकसित होने का अवसर मिलेगा । विकास योजना मे निजी-क्षेत्र मे 
कारखानो की स्थापना पर किया गया पूजी-विनियोग भी सन्तुलित औद्योगिक विकास 
मे सहायक होगा । जैसे उत्तर-प्रदेश मे एल्यूमीनियम कारखाना, राजस्थान मे उर्नरक, 
नाइलोन, कास्टिक सोडा, पी. वी सी. झ्रादि के कारखाने, असम मे नकली रबड, 
पोलिधिलीन तथा कार्चन ब्लेक की परियोजनाएं और कागज की लुगदी तंयार करने 
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का कारखाना धया केरल में मोटरों के स्वड-ठायर तैयार करने के कारखाने देश में 
सस्तुलित श्रौद्योगिक विकास मे सहायक होगे 

इसी प्रकार ग्रामीण कार्यक्रम (रिप्पिशे जज. छण्डक्षणा००) के लिए 
क्षेत्रों का चुनाव करते समय उन क्षेत्रो को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ जनसछया का 
दबाव अधिक हो और प्राकृतिक साधन कम विकप्तित हो | तृतीय योजना में तो पिछडे 
क्षेत्र भे 'प्रौद्योगिक क्षेत्र, (70509 ए०प००फएणथां &०३५) की स्पा 
भी कार्यक्रम था । चतुर्थ योजना मे भी विवियोग झ्रावटन मे पिछडे क्षेत्रो पर विशेष 
ध्यान दिया गया ॥ 

किल्तु इतना सब होते हुए भी भारतीय नियोजन मे “विकासमात बिसुप्रो' 
((०्ाण ९०7०) की उपेक्षा नही की गई है। ऐसी परियोजनाओं को, चाहे 
वे पिछड़े क्षेत्रो मे हो या समृद्ध क्षेत्रों मे, विनियोगों के आवटन मे प्राथमिकता 
दी गई है । 


लिजी आर: स्वाव्यज्ल्तिव्स-द्तेन्तों स्तें 


लजिन्ियोणों व्कछा स्लायंट्टल्ल 
(कण्ट्वांणा गी #१९३घाशाप उिक्‍४छशा शि₹०0० 


७79 #7ए&॥८ 5०८०5५) 





प्राचीन वाल मे यह मत “याप्त था कि राज्य को देश की श्राथिक कियाग्रो 

भे हस्तक्षेप नही करना चाहिए और व्यक्तियों और सस्थाप्रो को श्राथिक जियाश्रो मे 
पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । सतहवी श्रौर अठारहवी शताब्दी मे ग्राथिक जगत में 
परम्परावादी भ्रथ॑शास्त्रियो के निहुंस्तक्षेप के सिद्धान्त वो मान्यता मिली हुई थी । न 
केवल प्रा्थिक क्षेत्र मे किन्तु अन्य क्षेत्रों मे भी सरकारी कार्यों को सीमित रखने पर 
हो बल दिया गया था । लोगो का विश्वास था कि वह सरकार सबसे भ्रच्छी है जो 
ब्यूनतम शासन करे (प॥७ 00एश॥ण6९६ 75 9९४६ ज्रोज़णक 8०एथ॥$ 008 ०४४:) । 
इसके साथ ही लोगो का यह भी विचार था कि राज्य आर्थिक ज्षियाओं का सचालन 
सुचारु रूप से परितव्ययितापूर्वक नही कर सकता है। अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ 
(8१97 शाा॥) का विश्वास था कि 'सम्राट्‌ औौर व्यापारी से प्रधिक दो अभ्य 
विरोधी चरित्र नही होते” (]00 ६४० एाश्ाइटंटा$ बा ग्राणाढ ॥007009वाए 
व09॥ ॥058 छा 34 507शश्घह7 200 798 02007) किन्तु 39वी शताब्दी में 
सरकारी-नियरतण तंथा नियमन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। 20वीं शताब्दीके 
आरम्भ मे स्वतन्त्र उपकम वाली भर्थ-व्यवस्था के दोष स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। 
राज्य हस्तक्षेप-मुक्त उपन्रम के कारस्स यलपघोटट' अतियोगिता ((ए 7048 0077/6- 
धाए००) , आ्िक शोपणा, व्यापार-चक्र, आविक-सकट एवं श्रन्य सामाजिक कूरीतियो 
आदि का प्रादुर्भाव हुआ । स्वतन्त्र उपक्रम पर झाघारित अर्थ-व्यवस्या के इन दोषी ने 
इसकी उपयुक्तता पर से 7वश्वास उठा दया । श्रव यह स्वाकार कया जाने लगा कि 

श्राथिक क्रियाओं पर सरकारी नियमन एवं नियन्द्स-मात्र हो पर्याप्त नहीं हैं, प्रपितु 

अब सरकार को आशिक ज़ियाओ मे प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लेगा चाहिए । इस प्रकार 

झ्रब सरकारें भी, आर्थिक क्षियाप्रो को सचालित करने लगी झौर सार्वननिक क्षेत्र का 

प्रा्दर्भाव हुआ । श्राज लगभग सभी देशो में किस्ती न किसी रूप में स्ार्वजनिक्लेत्र 


पाया जाता है। इस प्रकार, कई देशों मे मिश्वित अ्र्थ-ब्यवस्था (४४८९ 80०7०४0७५ ) 
का जन्म हुआ है। 
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सार्वजनिक झौर निजी-क्षेत्र का अर्थ 
(श८्क्राबा३ 0 ?एफए शाऐं एएर 2 छ्घ्लण) 

विजी क्षेत्र भौर निजी-उद्यम पर्यायवाची शब्द हैं । निजी-क्षेत्र का आशय उन 
समध्त उत्पादम इकाइयों से होता है जो किसी देश में निजी-व्यक्तियो के स्वामित्व, 
नियस्तण और प्रव॒त्ध में सरकार के सामान्य नियमो के अनुसार संचालित की जाती 
हैं। इस क्षेत्र मे सभी प्रकार के विजी-उच्चम जैसे-घरेलू झ्ौर विदेशी निज्ी-उद्योग 
तथा कम्पनी-क्षेत्र सम्मिलित होते है | निजी-क्षेत्र मे वे. सभी व्यापारिक, भौद्योगिक 
और व्यावसायिक कारोबार शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पहल के परिणाम हैं 
इसके विपरीत सार्शजनिक क्षेत्र का श्राशय समस्त राजकीय उपक्रमों से है । राजवीय- 
उपक्रम का प्र्श ऐसी व्यावसायिक सस्था से होता है, जिस पर राज्य का स्वामित्व 
हो प्रथवा जिसकी प्रबन्ध व्यवस्था राजकीय यन्त्र द्वारा की जाती हो या स्वार्मित्द 
और नियस्त्रण दोनो ही राज्य के अधीन हो । सावेजनिक क्षेत्र में मुध्यतः सरकारी 
कम्पतियाँ, राजकीय विभागी द्वारा सचालित उद्योग और सार्वजनिक निगम झ्ाते हैं। 
निजी-क्षेत्र का अधिकाँश भाग छोठे-छोटे म्सरय उत्पादको एव कठिपय बडे उद्योग 
पत्तियों से मिलकर बनता है, जो देश मे सर्वत्र फैले हुए होते है। निजील्‍क्षेत्र में मुख्यतः 
एकाकी व्यापारी, साभेंदारी समठत, प्राइवेट गौर पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ आदि 
के रूप मे उत्पादक इवाइयाँ प्राती हैं । 

भारत सरकार ते निजी झौर सार्वजनिकननक्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित 
किया है--+ 

सार्वजनिक-क्षेत्र--समस्त विभागीय उपक्रम, कम्पतियाँ भर परियौजनाएँ, 
जो पूर्ण रूप से सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के स्वामित्व और सचालम में हो, समस्त 
विभागी य-उपक्रम, कम्पनियाँ या परियोजताएँ, जिसमे सरकारी पूंजी का बिनियोग 
5'/, या इससे अधिक हो, समस्त विधान द्वारा स्थापित सस्याएँ ग्रौर तियम 
सार्वजनिक क्षेत्र मे माने जा सकते हैं । 

लिजी-क्षेत्र प्स्थापित व्यापार और उद्योग मे सलग्त प्राइवेट पार्टियाँ औौर 
थे कम्पनियाँ एवं उपक्रम, जिसमे सरकारी (वैन्द्र अथवा राज्य) विनियोग ]-/. से 
कम है तिजी-क्षेत्र मे मानो जा सकती है। 

श्राथिक विकास में निजी-क्षेत्र का महत्त्व 

(्राणाश्ा९९ एमएबा९ 5९९० ज। गिए्गाणांल 9०थभणाण्था) 

4. झ्राविक विकास का झादि छोत-- विश्व के झ्राधिक इतिहास को देखने 
पे, ज्ञात होता है कि उसकी इतनी भधिक आाथिकर प्रगति का श्रेय निजीन्‍क्षेत्र 
को है ! अमेरिका, फ्रॉस+ नावें, स्वीडन, जमेनी प्रादि देशो दे निजी क्षेत्र द्वारा ही 
इतनी अधिक प्रगति की है | अमेरिका को तो निजी-उद्यम-पद्धति पर गर्न है। 
अमेरिका अपनी अर्थ-व्यवस्था में निजी-उद्यम को प्रधानता देने के ईलिए वचनवद्ध है । 
बहाँ राष्ट्रीय सकंट के समय भी सार्वजनिक पहल वो दूसरा स्थान दिया जाता है । 
वस्तृत वह इतनी तीब्र गति से आाविक उन्नति करने में निजी-उद्यम के ढारा ही 
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सफल हुप्रा है । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ जमनी में भी अर्थ-व्यवस्था के प्रदस्व मे 
राज-मत्ता का प्रयोग कम से कम करने की नीति अपनाई गई है। डॉ. इराहर्ड ने, 
जिनका दावा है कि युद्धोत्तरकाल में जमंती प्रतियोगिता द्वारा समृद्ध होने मे सफल 
हुआ है सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई है। जापान को आधिक उन्नति मे 
निम्ञी-क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है| फ्रास, नीदरलेण्ड, नांवें, स्वीडन और बिट्रेत 
मे भी निजी-क्षेत्रका योग बुल राष्ट्रीयआय मे 75" से 80/ के लगभग है। 
आधुनिक विश्व मे भी सोवियत सघ, पूर्वी यूरोप के देश, चीन, उत्तरी कोरिया झौर 
वियतनाम आदि सास्यवादी देशो को छोडकर अन्य देशो मे निजी-उपक्रम की प्रधानता 
है । यहाँ तक कि पूर्वी-यूरोपीय देशों मे भी, कृपि कुछ सीमा तक निजी क्षेत्र के 
व्यक्तियों के हाथ मे ही है । 

आधुनिक भ्रद्ध-विकसित देशो में भी निजी-उपक्तम का बहुत महत्त्व है। 
इससे आ्रािक विकास में सहायता मिलती है । लेबनान और उरगोय मे स्वततन्त्र बाजार 
पद्धति के प्राघार पर प्र्थे व्यवस्था काये कर रही है | पाकिस्तान, थाइलैण्ड, फारमोश्ता 
दक्षिणी ओरिया, भनेशिया, नाईजीरिया, अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चिली, बीलम्बिया, 
वेनेजु एला इत्यादि देशो मे सामान्यत मिश्रित अ्थे व्यवस्था है, जिसमे विजी-कैत की 
ओर अधिक भुकाव है | इन देशो की अथ्थे-व्यवस्था म राज्य नियन्त्रण बहुधा केवल 
उत क्षेत्रो पर है जिनमे निजी उद्यम कार्य करने के लिए या तो तैयार नही है श्रथवा 
उप्तमे इनकी सामर्थ्य नही है, किस्तु मेक्सिको भ्ौर भारत में सरकारी-क्षेत्र एक विशाल 
निनी क्षेत्र के साथ वायें कर रहा है । 

2 जनतान्त्रिक विचारघारा-विश्व के जनतान्त्रिक देश राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के समात ग्राविक स्ववस्वता के भी हृढ समयेक हैं ! प्रजातास्बरिक शासत में तरामरिको 
को कु सीमाश्रों के स्तथ भ्राथिक स्वृतस्त्रता प्रदान वी जाती है । उन्हे निजी-सम्पत्ति 
का अधिकार होता है भौर उत्पादन साधनो को क्रय करने, अपनी सम्पत्ति का इच्छा- 
नुमार उपयोग करने, विक्रय झ्रादि की स्वतन्त्रता होती है। ऐसी स्थिति मे, निजी+ 
उपक्रम का होता स्वाभाविक ही है । निजी उपक्रम की पूर्ण समाप्ति केवल साम्यवादी 
देशो मे ही हो सकती है । प्रत विश्व का जो भी देश जनतान्त्रिक मूल्यों मे विश्वास 
करता है, वहाँ निजी-उपकम्त का ग्राथिक विकास मे योगदान महत्त्वपूर्ण होता है । 

3 सरकार के पास उत्पादन साधनों की सोमितता--यदि ऐसे देश नियोजित 
प्रथे व्यवस्था के सचालन हेतु ममस्त उत्पत्ति के साधनों को सार्वजनिक-दत्र मे लेता 
चाहें तो सरकार को उसके उपलब्ध साधनों का बहुत बडा भाग दीघंक्ाल तक मुग्रावजे 
के रूप में देता पडेगा। इमसे भच्य क्षेत्रों के लिए सरकार के पास साधतो की कमी 
पडेगी और आधिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी । इसके ग्रतिरिक्त, जब निजी-उपक्रमियों 
को राष्ट्रीयरण करके क्षतिपूर्ति दी जाती है तो उनके पास अन्य उत्पादन के साधनों 
को क्रप करने और प्रस्थ उपक्रमो को प्रारस्भ करने के लिए घन पहुँच जाता है, इस 
प्रकार निजी क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है ) भ्रद्धं-विकप्तित देशो में वह्छुत उद्योग, 
उत्प'दन तथा उपक्रम के इतने अधिक क्षेत्र होते हैं कि सरकार अपने समस्त साधनों 
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से भी इन्हे स्थापित नही कर सकती । ऐमी स्थिति मे, उचित नीति यही है कि निजी- 
क्षेत्र के व्यकसायो को कार्य करने दिया जाए और राज्य ऐसे नवीन व्यवसायों को 
प्रारम्भ एवं विकत्तित करे जिनकी देश को अधिक ग्रावश्यकृता हो ! 

4. निजी-उपकम की क्षमता का लास--निजी उपक्रम प्रणाली में निजी 
सम्पत्ति [ए॥ए४8 ए709क09) और निजी लाभ की छूट होतो है । पूँजीपतियो को 
लाभ कमाने और उसका उपयोग करने की स्वतस्त्रता होती है श्रत वे प्रधिक से 
प्रधिक लाभ कमाने का भ्रयत्त करते हैं। इसलिए वे उत्पादन कार्यों को अ्रेक्षाइत 
प्रधिक मिवव्यमरिता श्रौर छुशलत्ापूरवंक सचालत करते हैं । इसके विपरीत, सार्वजनिक 
क्षेत्रो की बाय॑-क्षमता इतनी श्रधिक नहीं होती क्योकि उनका प्रवध आ्रादि ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा बिया जाता है जितका हित उनसे बहुत भ्रधिक नहीं बधा होता। 
मारत के कई सार्वजनिक उपक्रम भारतीय श्र व्यवस्था पर भार बने हुए है। वास्तव 
में ध्ार्वजलिक क्षेत्र की श्रपेक्षा निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता श्रधिक श्रेष्ठ होती है। लाभ 
कमाने की छूट के कारण पूजीपतियो मे उत्पादन प्रेरणा उत्पन्न होती है भर वे अधिक 
बचत प्रौर विनियोग करने को तत्पर होते हैं। निजी-क्षेत्र का भ्रस्तित्व सामात्य 
जनता में सरकार के प्रति विश्वास जाग्रत करता है ग्रौर व्यक्तिगत प्रथे स्ाधव राष्ट्रीय 
विकास कार्ये क्रमो के लिए उपलब्ध होते रहते हैं । 

5 विदेशी पूंजी झौर वित्तीय साधनों की प्राष्ति--योजनाप्रो के लिए 
निर्धारित विशाल कायक्र्मी की वित्त व्यवस्था केवल आरान्तरिक साधतों से ही सम्भव 
महीं हो सकती । कुंछ प्पवादो को छोडकर प्रत्येक देश के प्राथिक विकास भें विदेशी 
पूजी झौर वित्तीय साधनों से पर्याप्त सहायता मिली है) श्रद्धा विकप्तित राष्ट्रों को 
योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विदेशी पू'जी की आवश्यकता है किन्तु विदेशी 
पूजीपति भर उद्योगपति उन देशो मे ही पू'जी विनियोजित करने को प्रस्तुत होते हैं 
जहाँ राष्ट्रीयकरए का भय॑ ते हो, जहाँ निजी उपऋम विद्यमान हो शोर उसको उचित 
घुविधाएं तथा प्रेरणाएँ प्राप्त हा तथा जहाँ सार्देजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ बडी 
प्रतियोगिता न करता हो । भ्रन्तर्राष्टीय सस्थाएं भी वित्तीय सहायता देते समय इस 
बात पर विचार करती हैं कि उतकी सहायता द्वारा स्थापित व्यवसायों से न बेवल 
उस देश के निवासी ही लाभान्वित हो. अधितु अन्य देशो को भी उनसे लाभ मिल 
सके । इस उद्देश्य पूर्ति द्वेतु उपक्रमों का स्व॒तस्त्र संचालन आवश्यक हे । 

6 छुछ व्यवसायों की प्रद्मति निजी उपकम के श्रनुकूल होना--कुछ व्यवसायों 
को प्रकृति निजी उपक्रम के ग्रधिक अनुकूल होती है ग्रौर उनके कुशल सचालन के लिए 
व्यक्तिगत पहल की प्रावश्यकता होती है | इस वर्य मे वे व्यवसाय सम्मिलित किए 
जा सबते हैं, जिनमे उपमोक्ताशों की व्यक्तिगत रुचि की ओर ध्यात दिया जाना 
आवश्यक होता है। ललितकलायें इसके उदाहरख हैं । कृषि भी एक ऐसा ही व्यवसाय 
है, जिसे निजी उपक्रम के लिए पूर्णयया छोडा जा सकता है। 

4 विजों क्षेत्र बे बुराइयो को दुर किया जाता सम्मव--सार्वजनिक-क्षेत्र के 
समर्थकों के अनुसार, निजी क्षेत्र मे शोषण दत्त्व को प्रधानता होती है | इनसे श्रमिकों 
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तथा उपभोक्ताओं के शोपरए के साथ-साथ धत और आधथिक शक्ति का केस्ट्रीकरण 
होता है प्रौर सामाजिक तथा प्राथिक विपमता उत्पन्न होती है; डिन्‍्तु यह तभी 
सम्मव है, जब इसे निरकुश छूप से कार्य करने का अवसर दिया जाए। नियोजित 
भ्र्थ व्यवस्था मे राज्य निजी-क्षेत्र को उचित नियस्त्रण और नियमन द्वारा कल्यार« 
कारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल चलने के लिए बाध्य कर सकता है।इस भकार, 
निजी-क्षेत्र का उपयोग झआधिक विकास के लिए किया जा सकता है। 
झ्राथिक विकास में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व 
(ग्राप)्णोणा(क्लाए४ ०6 ?फार 8९लण |8 ए७0१णएाऑ/९ छ७शेज्ागथा।) 
वर्तुतः प्राघुनिक विश्व मे कोई भी ऐसा देश नही है, जहाँ पूर्शहप में निजी- 
उद्यम का प्रस्तित्व हो या जहाँ सावेजनिक उपक्रम का किसी न किसी रूप से भ्स्तित्व 
न हो । निजी-उपक्रम के प्रबल समयेक सयुक्तराज्य अ्रमेरिका में भी अखु उत्पादन, 
रॉक्रेट-रिसच, सुरक्षा-उत्पादन आदि सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रस्तर्गत हैं। पश्चिमी भूरोप 
बई देशो में भी वायुयान-निर्मास-उच्योग और सार्वजनिक उपयोगिताएँ सरकारों के 
हायो मे ही हैं। प्राघुनिक अ्रद्धंनविकसित देशो भे, जिन्होंने भ्राथिक नियोडन को 
प्रारम्भ करके नियोजित घ्राथिक विकास की पद्धति को अपनाया है, स्वयं सरकार 
बूहतु पैंसाने पर पू'जी लगाकर आशिक विक्रास प्रक्रिया को बल पहुँचाने की आवश्यकता 
है । इस पर्ये-व्यवस्थाओो में सा्वेजनिकशक्षेत्र का विस्तार मुख्यत निम्नलिखित कारणों 
से भ्रावश्यक है--- 

, नियोजित प्रर्ये व्यवस्था फी देव--नियोजित गर्थे-व्यवस्था का प्रारम्भ, 
सर्वप्रथम, मोवियत झूस में हुआ था श्रौर वहाँ धीरे-धीरे समस्त भ्रथ॑व्यवस्था को 
सार्वेजनिक-क्षेत्र के अस्तग्रंत ले लिया गया । अत अनेक व्यक्तियों का विचार है कि 
नियोजित अर्थव्यवस्था श्रौर उत्पादन साधनों का पूर्णंझप से सरकारी स्वामित्व झोर 
सचालन समातार्थंक है, भर्थावु, नियोजित अथ्थ-व्यवस्था मे एकमात्र सार्वजनिक-छ्षेत 
ही होता है । नियोजन सम्बन्धी यह्‌ मत उचित प्रतीत नहीं होता और प्रजातन्त्रवादी 
नियोजन मे निजी-क्षेत्र का अस्तित्व भी होता है, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
नियोजित अ्थे-व्यवस्था मे, सा्वेजनिक-क्षेत्र का महत्व बढ जाता है। नियोजन का 
श्रथ, देश के साधनों का सामाजिक हित में अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग से है झ्लौर 
ऐसा विडी-क्षेत्र द्वारा बिल्कुल सम्भव नही है । अत. नियोजन के इस उद्देश्य पूर्ति हेतु 
सा्वजनिक/क्षेत्र का विस्तार नितान्त झावश्यक है। वस्तुत. सा्वेजनिक्र-क्षेत्रविदोन 
नियोजन की कल्पना भी नहीं को जा सकती | 

2 योजना के कार्येक्मो को क्रियान्वित करने के लिए--भ्राथिक नियोजन में 
विभिन्न क्षेत्री के विकास हेतु विशाल कार्यत्रम्त निर्धारित किए जाते हैं । इत कार्य करमो 
को सम्यन्न करने और परियोजवाश्रो को पूर्ण करने के लिए विशाल माता मे पूजी- 
विनियोग की झ्ावश्यकता है। इस समस्त पूंजी का प्रवन्ध केवल निजी-क्षेत्र द्वारा 


नहीं हो सकता । भ्रत. विशाल योजन्तग्रो के विशाल क.येक्मों को पूरा करने के लिए 
सरकार को झ्ागे झाना ही पडता है । 
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3 बडी मात्रा मे पूंजी वाले उद्योगों को स्थापनॉ--प्राघुनिक युग से कई 
उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर सचालित किए जाते है और इनमे करोडो रुपयो वी पूजी 
की ग्रावश्यकृता होती है। लोहा एवं इस्पात, खनिज-तेल और तेल-शोधन हवाई- 
जहाज, रेले, मोदरें, विद्य्‌ त-सामग्री, मशीनें आदि के उद्योग इसी श्रकार के होते है 
और नियोजन की सफलता के लिए इनमे से अधिकरौश की स्थायना श्रौर विक्रम 
श्रावश्यक है । इसी प्रकार, थोजनाप्रो मे विशाल नदी-धादी परियोजनाएं प्रारम्भ की 
जाती हैं, जिनमे करोडो रुपयो की पूजी लगाने की झ्रावश्यक्रता होती है ३ तिजी 
उग्रक्ितयों के लिए इतने बडे उद्योग और परियोजनाशों को हाथ मे लेना अमम्भवन्सा 
है---विशेष रूप से, भारत जैसे अद्ध-विकस्तित देश के लिए जहाँ ग्राधिक झौर दित्तीय 
सम्थाएँ बहुत अल्प विकप्तित हैं इसी कारण, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग 
आदि की स्थापना के लिए सरकार को झागे ग्राना पडा और सभी बहुद्देगीण नदी* 
घाटी योजराएँ केन्द्रीय ग्रौर राज्य सरकारो द्वारा प्रारम्भ की गई | बोकारो ज॑सी 
विपुल व्यय साध्य योजना के लिए निजी-क्षेत्र सक्षम नही होता । ऐसी परियोजनागों 
में सार्गजनिक-दक्षेत्र द्वारा विनियोग प्रनिवाय॑-सा है । 


4 श्रधिक जोखिप्त वाली परियोजताप्रों का प्रारम्भ--कुछ व्यवसायों मे न 
केवल अधिक मात्रा मे पू'जी की झावश्यकता होती है, प्रवितु ोखिंम भी अधिक होती 
है । श्राथिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाग्रो में तो यह बात विशेष हूप से लष्गू 
होती है। एसी स्थिति मे, निजी उद्यमी ऐसे क्षेत्रो और उद्योगो मे पूंजी नही लगाते, 
क्योकि देश में पूंजी सीमित होती है और प्‌जी-विनियोजन के अन्य कई लाभदायक 
क्षेत्र होते हैं । ग्रत सरकार के लिए ऐसी परियोजनाझो में पूजी-विनियोजन करना 
अनिवाय हो जाता है, जितमे जोखिम प्रधिक होती हैं। सडके विशाल नदी घादी 
योजनाएँ, मू-सरक्षण तथा वनारोपण आदि इस प्रकार की थोजनाएँ हैं । 

5 लोकोपयोगो सेवाग्रो का सचालत--यातायात एवं सदेशवाहन के साधन, 
डाक-तार, विद्यूत तथा गैस झादि का उत्पादन तथा वितरणा, पेयजल की पूर्ति आदि 
कई व्यवसाय एवं सेवाएँ प्रत्यन्त ग्रावश्यक श्रौर एकाधिक्रारिक प्रवृत्ति की होती हैं 
श्रौर उनको निजी क्षेत्र मे देने से उपभोक्ता प्रो का शोषश और निजी लाभ की. दृष्टि 
से इनका सचालन होता है । वस्तुत ये आावश्यक्र सेवाएँ हैं श्लौर इनका सच लग 
व्यापक सामाजिक लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। दौसे भी निजी-एफाधिकार 
सरकारी एक्राधिकार की अपेक्षा अच्छा नही समझा जाता । इन सेवाग्रो का योजना 
के लक्ष्यी को पूरा करने की दृष्टि से भी सरकार के नियन्त्रण में होना ग्रावश्यक है। 
इसीलिए इन व्यवसायों को सरक्रारी-क्षेत्र मे चल्नाना चाहिए और इनके लिए बिनियोगो 
की पर्याप्त राशि आवदित की जानी चाहिए। 

6 राजनीतिक तथा राष्ट्रीयवरण--कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हे राजनीतिक 
प्रौर राष्ट्रीयकरण से, निज्ी-क्षे्र के हाथ मे नही छोडा जा सकता | सुरक्षा झौर 
सैनिक महत्व के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रसे जाने चहिए, 


ईन्पपा इनकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना कठितव होगा साथ ही प्रवेक्षित 


निजी और सावेजनिक-क्षैत्रों मे विनियोगो का आवटन 24॥ 


कुशलता नहीं झा पाएगी । इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, जिनका अर्थव्यवस्था 
पर नियन्त्रण रखने की हृष्टि से स्रार्वजनिक-क्षेत्र मे सवालत करना आवश्यक 
होता है । 

श्र त्कनोकी हष्टिकोश-अ्रद्ध-विकप्तित देशों मे तकनीकी ज्ञान का स्तर 
नीचा होता है। यह ज्ञान उन्हे विदेशो से प्राप्त करना है। कभी-कभी यह 
तकनीकी-ज्ञान विदेशियो द्वारा उतकी साभेंदारी में उद्योग स्थापित करने पर ही 
प्राप्त होता है किन्तु इन विदेशियों की कार्यवाही पर उचित नियन्त्रण प्रावश्यक 
है, जो निज्ी-क्षेत्रो की अपेक्षा उद्योगो के सार्वजनिक क्षेत्र मे होते पर अधिक 
प्रभावशाली होता है । इसके अत्तिरिक्त, रूस झादि समाजवादी देशो में उत्थान और 
औद्योगिक ब्नुसधान सरकारी-क्षेत्र में होता है ! ऐसे देश बहुघा, तभी अन्य देशो को 
तकनीकी-ज्ञान तथा सहयोग दते है, जबकि ये परियोजनाएँ सम्बन्धित देश की सरकार 
हारा चलाई जाएँ। भारतीय योजनाओं मे इस्पात, विद्युतु-उपकरण, खनिज तेल 
की खोज और तेल शोधन सूक्ष्म एवं जटिल उपकरण, भारी मशीद्‌ निर्माए, मिय 
वायुयान निर्माण योजनामो के सरकारी क्षेत्र म स्थापित किए जाने के कारण ही 
रूस, रूमातिया, चेकोसलोवाकिया झ्रादि देशो से तकनीकी-ज्ञान और सहयोग 
मिल सका । 

8, योजना के समाजवादो लक्ष्यों को प्राप्ति-कई आधुनिक ग्रद्ध॑ बिकप्तित 
देशों की योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य समाजवाद या समाजवादी पद्धति का 
समाज स्थापित करना है। वे देश मे घन धौर उत्पादन के साधनो के केन्द्रीपकरण 
को कम करने झौर ग्राथिक विपमता को कम करने को कृत सकल्‍प है। इन उद्देश्यों 
की पूर्ति मे सावंजनिक-क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त सहायक होता है । उपक्रमो पर किसी 
विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होने से उस उपक्रम का लाभ किसी एक व्यक्ति की 
जैब मे नही जाकर, सार्वजनिकर-हित मे प्रयुक्त किया जाता है। इससे व्यक्तिगत 
एकाधिकार, सम्पत्ति का कम्द्रीयकरण कम होता है और झ्राथिक समानता की स्थापना 
होती है । 

9 ग्रोजना के लिए श्रायिक साधनो की प्राप्ति--सावेजनिक क्षेत्र मे सवालित 
उपक्षमों का लाभ सरकार को प्राप्त होता है, जिससे सरकार की श्राथिक स्थिति 
सुधरती है और वह देश के भ्राथिक विकास के लिए अधिक घन व्यय कर सकती है । 
अत योजना के सचालन के लिए. वित्तीय साधनों की प्राप्ति की आशा से भी, कई 
सरकारी उपक्रम स्थापित किए जाते हैं । सार्वजनिक उपक्रमो मे श्रमिको को अधिक 
वेतन, बाय की अच्छी दशाएँ, शिक्षा, आवास, चिक्रित्सा आदि की अधिक सुविधाएँ 
प्रदान की जाती हैं । इस प्रकार इनका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जा 
सकता है । 

१0 द्वुतआथिक विकास के लिए--नियोजन मे द्रुत झआाथिक विकास के 
लिए भी सा्वेजनिक-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। छउदाहरणार्थ सोवियत रूस से 
पूर्णरूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही गत अद्ध -शताब्दि मे अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक 
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झ्राथिक प्रगति की है। इसका यह आशय नही है कि निजी-क्षेत्र श्राथिक्त विकास के 
अनुपयुक्त है । इगलेण्ड, प्रमेरिका, जापान आदि से निजी-क्षेत्र के अन्तगेत ही प्राविक 
विकाप्त की उच्च दरें प्राप्त को हैं, किन्तु सावंजनिक क्षेत्र द्वारा झ्राथिक विकास कम 
समय लेता है । 

]4. श्रच्छे प्रशाधन के लिए---नियोजित अर्थ-ध्यवस्था में अच्छे प्रशासन वे 
लिए साधनों का अच्छा वितरण और उपयोग होना चाहिए । इसके लिए ब्यवसायों 
के ग्च्छे प्रशासत की भी झावश्यकता है! सरकारी क्षेत्र के व्यवसाय इस हष्टि 
से अच्छे होते हैं। इनसे कर-बसूली, मूल्य-वियम, पू'जीगत और उपभोक्ता वस्तुशो के 
वितरण प्रादि में सुविधा होती है। सरकारी उत्पादत तथा घितरण सम्बन्दी 
नीतियो को श्रभावपुण्ं बताने के लिए भी सा्वजनिकर क्षेत्र का विस्तार 
ग्रावश्यक हे । 

विभियोगों का श्रावटत 
(40000 ए वाएए४गाशा।) 

ग्रत स्पष्ट है कि निजी और सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों की श्रपमी-प्रपनी 
उपयोगिताएँ और लाभ है । भ्रव झ्राधिक नियोजन के अन्तर्गत दोनों की हीं 
भ्रच्छाइयी का लाभ उठाने के लिए दोनों ही क्षेत्रों से युक्त मिश्चित-प्रथेव्यवस्था 
(2.05९0 77007077) ) को अपनाना चाहिए । इससे पूरयरप से निजी उसक्रम वाली 
प्र्थ-व्यवस्था और पूर्णहप से सावजनिक उपक्रम ग्रर्थ- यवस्था दोनो ही ्रापत्तियों से 
सकेगा । जनतान्त्रिक मूल्यों मे विश्वास रखने वाले, अद्धांविकसित देशों के लिए तो 
बचा जा यही एकमात्र उपयुक्त मार्ग है। प्रत इन देशो के नियोजन मे निजी भौर 
सार्वजनिक क्षेत्रों मे आर्थिक क्रियाओं का सचालन किया जाना चाहिए झौर दोनो क्षेत्रो 
के लिए ही विनियोगो का प्रावटन किया जाना चाहिए | किस अनुपात में इन दोनों 
क्षेत्रों का स्थान दिया जाए या पूँजी विनियोगो का उन्तरदामित्व सौपा जाएं, 
इसके बारे मे कोई एक रुवेमात्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता । विभिन्न देशो 
की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती है । झ्त प्रत्येक देश को प्रपनी परिस्थितियों के 
अनुसार, विनियोग्रो का तिजी झौर सावंजनिक-क्षेत्र मे वितरण करना चाहिए, विश्तु 
तिथोजित प्रथे-व्यवस्था मे सावंजनिक-श्षेत्र का विस्तार ग्पेक्षाकृत भ्रधिक गति 
से होता है । इस सम्बन्ध भे भारत की द्वितीय पचवर्षीष योजना मे कहा गया हैं 
कि “सखारी-क्षेत्र का विस्तार दीद्ता से होना है । जिम क्षेत्र मे विजी-क्षेत्र प्रवेश 
करने को तत्पर न हों, राज्य को क्रेवल ऐसे क्षेत्र मे विक्रास कार्य ही शुरू नही करता 
है. बल्कि श्रथे-व्यवस्था में पूजी-विनियोग के पेटते को रूप देते में प्रधान भूमिका ग्रदा 
करनी है । विकासशील अथे-व्यवस्था में, झिसम विविघता उत्तरोत्तर उत्पन्न होते की 
गु'जाइश है, लेकिन यह झ्रावश्यक है कि यदि विव्रास काये अपेक्षित गति से किया 

जावा है और वृहत्‌ सामाजिक लक्ष्यो की प्राप्लि वी दिशा में प्रभावशाली ढंग से योग 
देनां है, तो सरकारी क्षेत्र मे वृद्धि समग्र रूप में ही नही, ग्रपितु निजी क्षेत्र की प्रपेक्षा 
अधिक होनी चाहिए ४7 
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तृतीय झौर चतुर्थ योजना मे यह तक और भी अधिक वल के साथ स्पष्द 
रूप से रखा गया शौर योजना में कहा गया कि “समाजवादी समाज का उद्देश्य 
रखने वाले देश की भर्थ-व्यवस्था मे सरकारी क्षोत्र को उत्तरोत्तर प्रमुख स्थान ग्रहण 
करना है ४” मनुभाई शाह्‌ का भारत के सम्बन्ध मे यह कथन समस्त श्रद्ध-विकसित 
देशो के लिए उपयुक्त है कि “हपारे गरीब देश म पूजीवाद निर्थक, निष्फल तथा 
ऊपयोगिताहीन है । ऐसे देश मे जहाँ पिछडापन गहरा पहुँच चुका है, जहाँ गरीबी 
भरी पड़ी हो, जहाँ करीडो बच्चो को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो, वहाँ समाज का 
सचालन अ्रधिक हिस्से मे शासन के पास ही रहना चाहिए।” भारत में 
सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व निजी-क्षेत्र की अ्रपक्षा अधिक बतलाते हुए एक बार 
भूतपूर्व राष्ट्रपति जाफिर हुमूँन ने लिखा था क्षि “यदि सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा 
निजी क्षेत्र को प्रधावता दी जाती है, तो वह हमारे समाजवादी समाज के विकास के 
लिए घातक होगा ।! 
अत नियोजित प्र्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का तिरन्‍्तर विस्तार होना 
चाहिए । किसी सीमा तक सार्वजनि#-क्षेत्र को बिनियोगो का उत्तरदायित्व सौपा 
जा सकता है, यह सम्बन्धित देश की ग्राथिक परिस्थितियो, आविक ग्रौद्योगिक 
नीति, राजनीतिक विचारधारा (2०॥0०॥ [660०8५), निजी और सार्वजनिक 
क्षेत्र बी अब तक की कुशलता और भविष्य के लिए क्षमता आदि बातो पर निर्भर 
करता है, बिन्‍्तु इस सम्बन्ध में सिद्धास्तो की ग्रपेक्षा व्यवहारिकता पर प्रधिक बल 
दिया जाना चाहिए। कृषि, लघु एवं ग्रामीण उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, झास्वरिक 
व्यापार झादि मे पूजी निजी क्षेत्र द्वारा बिनिभ्नोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, किन्तु 
जनोपयोगो सेवाएँ, नदी घाटी योजनाएँ, वित्तीय सस्थाएँ, भारी प्रौर श्राघारभूत 
उद्योग तथा प्रन्‍्य देश ओर भ्र्-ब्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों मे 
सार्वजनिक-क्षेत्र को ही पू जी-विनियोग करना चाहिए । 
भारत से निजी श्र सावंजनिक-क्षेत्रो में विनियोग 
(॥7९ाशा( व एए१६६ & एप्गाए 50९०7 गा पाता) 
नियोजित बिकास के पूर्व 
स्वतन्त्रता के पूव भारत के प्राथिक एवं प्रौद्योगिक विकास का इतिहास देश 
में निजी-क्षेत्र के विकास वा इतिहास है। उस समय भारत मे सार्वजनिक«क्षेत् 
ताम-मान्न को ही था। उमर समय सरकारी क्षेत्र मे, रेलें, डाक तार, आकाशवाणी, 
पोर्ट-ट्रस्ट, रिजर्वे बैक भ्रॉफ इण्डिया, ऑडिनन्स फंक्ट्रीज और कतिपय ऐयर-कऋरापट, 
नमक ग्रौप कुनेन आदि के कारखाने ही थे । इनके अतिरिक्त, सारा ब्यवसाय निजी 
उद्योगपतियों द्वारा सचालित क्रिया जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
सरकार ने देश के प्रौद्योगिक श्रौर ग्राथिक्त विक्रात की ओर ध्यान देता प्रारम्भ किया 
और इस संदर्भ मे, सावजनिक उपऊमो के महत्त्व को समझा । सब्‌ 947 से प्रथम 
योजना के प्रारम्भ होने तक सिन्दरी मे रासायनिक उर्वरक कारखाना, विंतरजन मेँ 
3. 9-7० मक्का " 003, 8 3649, 969, 9 3 
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रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना, बगलौर मे यन्त्रोपकरण्ख बदाने का कारखाता 
एवं दामोदर घाटी विकास निगम आदि सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किए गए। 
परिणामस्वरूप [952 पे प्रवाशित प्रथम पचवर्षीय योजना के समय केन्द्रीय एवं 
राज्य सरकारो का कार्यश्नील पूजी सहित कुल स्थिर आदेयो का पुस्त मूल्य 
(8007 एश०९ 0 07055 ]गहव्त #४5९५) सत्‌ 947-48 के 875 करोड रु, 
से बढमर ,272 करोड़ रु हो गया। इसके ग्रतिरिक्त पोदे ट्रस्ट नगरपालिका में 
एव अन्य ब्र्द-सावेजनिक शभिकरणो की उत्पादक द्रादेय राशि !,000 करोड झह 
थी | इसके विपरीत, निजी क्षेत्र की कुल उत्पादक आादेय राशि, कृषि, लघु-स्तरीय 
उद्योग, यातायात एवं आवास भधघनो के ग्रतिरिक्त, सत्‌ 950 में ,474 करोड ६ 
प्रनुमानित की गई थी ॥ 


नियोजित भ्र्थ-ध्यवस्था मे 


प्रथम पचवर्षीय योजना में औद्योगिक जरियाश्रो के निजी और सार्थजनिक क्षेत्र 
विभाजन के मार्ग-प्रदर्शक के रूप मे, सत्‌ 948 की ग्रौद्योगिक नीति ने कार्य किया, 
जिसके अनुसार, बुछ उत्पादन-क्षेत्र तो पूर्शाख्प से सा्ंजनिक क्षेत्र के लिए ही 
निर्धारित कर दिए गए थे झोर कई ग्रन्थ क्षेत्रों मे भी सरकारी क्षेत्र का विस्तार की 
चर्चा की गई थी! भरत उ्योगों मे कई परियोजनाएं सरकारी-द्षेत्र मे स्थापित की 
गईं । साथ ही, भ्रन्य क्षेत्रों मे भी, जैसे नदी-घाटी योजनाएं, क्ृषि-विकास-कार्य क्रम, 
यातायात एवं सचार आदि में भी सरकारी क्षेत्र ने कार्यक्रम शुरू किए । 
परिणामस्वरूप योजनावधि में, जहाँ मिजी-क्षेत्र मे पर्याप्त प्रगति यो, वहाँ 
सार्गजनिक-क्षेत्र का भी पर्याप्त विस्तार हुप्रा इस योजना मे अये-व्यवस्था में कुल 
पू जी-विनियोग 3,360 करोड रु हुम्रा, जिसमे से ,660 करोड हू प्र्थात्‌ 46 4४ 
वितियोग सरकारी क्षेत्र मे हुआ और शेप 4800 करोड रू अर्थात्‌ कुल का 
53 6:24 विज्वीन्‍क्षेत्र मे हुआ ! योजना के पूर्न अर्थ-ब्यवस्था मे सार्मजनिकलन्षेत्र के 
भाग को देखते हुए पू जी-विनियोग बहुत महत्त्वपूर्णो है। इसी प्रकार, इस योजना 
में सांदेजनिक-क्षेत्र में पूंजी निर्माण भ्रति वर्ष बढ़ना रहा । सार्वजनिक क्षेत्र 
में पूँजी-निर्माएय सन्‌ 950-5[ में 267 करोड रु से बढकर 955-56 में 537 
करोड ८ हो गया । इसी अवधि में निजी-क्षेत्र में पूंजी निर्माण ,067 करोड रु से 
बढकर ,367 करोड रू. हुग्रा 

प्रथम पचवर्षीय योजना--इस योजना मे 792 करोड रू औद्योगिक विकास 
हेतु निर्धारित किए गए थे, जिसमे से !79 करोड रु सा्बजतिक क्षेत्र मे, उद्योग और 
खनिज विकास पर, व्यय किए जाने ये । इसमे से 94 करोड रु का उद्योगों में 
विनियोग के लिए प्रावधान था। किन्तु वास्तविक विनियोग 55 करोड़ रु ही हुतशा। 
इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र मे, अनेक वडे कारखानों का निर्माण या विस्तार हुभ्रा, 
जैंते--हिन्दुत्हान शिप्यो्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री, बगलौर, जलयान एवं 
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बायुयात कारखाने, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, चितरजन का रेल इजिन कारखाना, 
बगलौर की टेलीफोन फैक्ट्री, कलकत्ता की केबिल फंक्ट्री आदि ) राज्य सरकारो द्वारा 
भी सार्वजनिक-छ्षेत के लिए प्रयत्त किया गया, जिसमे प्रमुख है--मैसूर के भद्गाववी 
बवर्स मे इस्पात का निर्माण एवं मध्यप्रदेश मे नेपा नगर मे अखबारी कागज का 
उत्पादन, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यत्र कारखाना । इसके झतिरिक्त, बहुदेशीय नदी-घाटी 
योजनाओं मे भी पर्याप्त पूजी-विनियोग सरकारी-क्षेत्र मे किया गया ) 


इस योजना के पाँच वर्षों मे निजी क्षेत्र का विनियोग [,800 करोड र. हुप्रा, 
जबकि सायेजनिक क्षेत्र मे यह ),560 करोड रू ही था। इस प्रवार इस योजना में 
निज्ी क्षेत्र मे विनियोग कुल मिलाकर भावेजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा अ्रधिक हुआ बिन्तु 
सापेक्ष रूप से कम हुआ । इस योजना मे उद्योगों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र द्वारा 707 
करोड रु के कार्यक्रम बताएं गए थे जितमें से 463 करोड रु उद्योगी के विस्तार, 
आाधुनिवीकररा, प्रतिस्थापन एवं चालू हास पर और 50 करोड़ रू कार्यशील पूंजी 
पर बितियोग किए जाने थे | योजनाकाल मे निजी-क्षेत्र मे इन 463 करोड रु के 
विरुद्ध 340 करोड ही व्यय हुए । इस प्रकार, निजी-क्षेत्र मे भी विनियोग पिछड गया । 


द्वितोय पचवर्षोष योजना--द्वितीय योजनाकाल मे दोनो क्षेत्र का कुल विनियोग 
6 800 करोड रु हुआ्रा । सार्वजनिक-क्षेत्र का वितियोजन 3,700 करोड रु श्रौर 
शेए 3 00 करोड रु निजी क्षेत्र का विनियोजन रहा। प्रात स्पथ्ट है कि इस 
योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोजन निजी द्षोत के विनियोजन की भ्रपैक्षा अधिक 
है, जबकि प्रथम योजना में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी । इसी प्रकार, इस योजना 
में सावेजनिक क्षेत्र मे पूजी-निर्माण भी निरन्तर बढता ही गया। इस अवधि में 
सार्वजनिए क्षेत्र में पूंजी निर्माण 537 करोड हु से बढ़कर 92 करोड रु. हो गया। 
इसी अवधि मे निजी-दषोत्र मे पूजी-निर्माण ,367 करोड रु से बढ़कर 4,789 
करोड रु हो गया | द्वितीय योजना मे साबंजतिक-क्षेत्र के विस्तार का एक मुख्य 
कारण सावेजनिक क्षेत्र में कई विशाल कारखानो की स्थापना किया जाना था। 
सावेजनिक्त क्षेत्र मे औद्योगिक विकास के लिए, इस योजना भे 770 करोड रु ध्यय 
किए गए थे जबकि मूल अनुमान 560 करोड रु का था। इस अवधि भे दुर्गापुर, 
रुरकेला एवं भिलाई मे विशाल इस्पात कारखानो का निर्माण हुआ, इसके अतिरिक्त 
खनिज तेल की खोज के लिए इडिया आइल लिमिटेड तेल-शोधन के लिए इण्डियन 
रिफाइतरीज लिमिटेड और विशुद्ध तेल वितरण के लिए इण्डियन झरायल लिमिटड 
की स्थापना की गई। अन्य कई कारखाने, जैसे-भोपाल का भारी बिजल्नी का 
कारखाना, हिन्दुस्ताव एटीवायोटिक्स, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, हैवी 
इस्जीनियरिय कॉरपोरेशन, राँची फर्टीलाइजर कॉरपोरिेशन आफ इण्डिया, नेशनल 
इन्स्ट्रू मेन्ट्स लिमिटेड आदि की स्थापना की गई जिनके भ्रधीव कई औद्योगिक 
इकाइयाँ स्थापित की गई। उद्योगो से सम्बन्धित इन इकाइयो के भ्रतिरिक्त सा्वेजनिक 
क्षेत्र मे कई अन्य व्यावसाथिक सस्थाओ का भी निर्माण किया गया. जैसे--!958 मे 
में सेन्ट्ल बेयर हार्वातिण कॉरपोरेशत, 959 में एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं गारठी 
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कारपोरेशन, 956 में भारतीय जीवन बीमा नियम, 957 में नेशनल प्रोजेक्ट्स 
कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, 958 में उद्योग पुनवित्त निगम एवं संत 956 में राज्य 
व्यापार निगम ब्रादि। इन सब सस्थाग्रो भे करोडो रुपयो दी पूंजी विनियोजित की 
गई । इसके अतिरिक्त, रेलो एवं अन्य यातायात साधनो तथा चदी घादी योजनाशो के 
विकास के लिए सावंजनिक-क्षेत्र मे आयोजन किया गया। परिणामस्‍्वेंडप, द्वितीय 
योजता में सार्वजतिक-दोन्र का पर्याप्त विक्तास हुआ । 
इस थोजना मे कार्यक्रम, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 2956 के प्रनुसार, बनाए 
गए थे, जिसमें सार्वजनिक-क्षेत्र की पर्याप्त वृद्धि के लिए व्यवस्था की गई थी; किन्तु 
फिर भी इस योजना में निजी क्षोत्र का काफी विस्तार हुप्रा। इस योजना में निजी 
घोल में कुल पूजी-विनियोग 3,।00 करोड 5, सावेजनिक-द्षोत्र में होने वाले 
विनियोग की राशि से 700 करोड़ रू कम है। निजी-क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में 
पूंजी निर्माएं भी रहा । इस योजना में श्रौद्योगिक विकास के लिए निजी-क्षेत्र को 
केवल 620 करोड रु विनियोजित करना था, किन्तु वास्तविक विनियोजन 859 
करोड रू का हुआ । इस योजना में निजीदद्षेत्र मे इस्पात, सीमेठ, बडे और मध्यम 
इन्जीनिर्यरिंग उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ । इसके अतिरिक्त, निजी-दोन्र मे 
ग्रौद्योगिक मशीने, ज॑से--सूती वस्त्र-उद्योग, शवकर-उद्योग, कागज एवं सीमेद-उद्योग 
की मशीनें तैयार करने काले उद्योग और उपभोक्ता उद्योगों में पूजी विवियोजित 
की गई । 
अत स्पष्ट है कि इस योजना मे सरकारी-दोत्र शोर निजी-क्षेत्र दोनो का 
विकास हु, किक्‍्तु सार्वजनिक-क्षेत्र का भ्रपेक्षाइत अधिक विकास हुग्ना । योअनावधि 
में इम्पीरियल बैक श्रॉफ इण्डिया और जीवन-बीमा व्यवप्ताय का राष्ट्रीयररण तथा 
राजकीय व्यापार तिगम झादि सस्थांओ्रो की स्थापना को मूं-रूप दने का प्रयत्व विया 
गया । हितीय योजना मे सार्वंजनिक विनियोगों मे तृद्धि का कारण 956 में सरकार 
द्वारा औद्योगिक नीति का मवीनीकरण करना और उसमें प्र व्यवस्था एवं उद्योगों 
के महत्त्वपूर् क्षेत्रो की सरवारी द्षोत्र मे सचालित किए जाने की व्यवस्था है। साथ 
ही, देश की तीव्र श्रौद्योगीक्रण की श्रार्काक्षा तथा ग्राथिक समानता झ्ौर धन के 
विकेस्द्रीक रण पर झ्राधारित समाजवादी समाज की स्थापना की राष्ट्रीय उत्कठा के 
कारण भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला । 
तृतीय पच्रवर्षोीप योजना--इस योजना में भ्राथिक क्रियाप्रों के, सरकार तथा 
व्यक्तियों में, विभाजन का आधार सद्‌ 956 की ग्रौद्योगिक नोति को ही माता गया। 
यद्यपि बाद में उत्पादन वृद्धि के हृष्डिकोण में इसमें दिजी-क्षेत्र के पक्ष में थोडा समर्थन 
क्या गया । परिणामस्वछप सावंजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सरकारी नीति के कारण 
इस योजना में भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनियोग-राशि अधिक प्रावटित की गई | 
जिजी-दोन में भी वितियोगो की मात्रा मे वृद्धि हुई, बयोकि, उसे भी निर्धारित क्षेत्रों 
में विकसित होते रहने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्दाहन दिए जाने की नीति को जारी 
रखा गया । इस योजना के कुल विनियोग 2,767 करोड रु हुआ जिसमें से 7,!29 
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करोड ₹ (,448 करोड ₹ चालू व्यय सहित) सार्वजनिक क्षेत्र में और 400 
करोड झ निजी-दीज में व्यय हुम्ना । द्वितीय योजना में यह राशि क्रमशः 3,700 श्रोर 
3,00 करोड र थी भ्रत्ध स्पष्ट है कि सार्वजनिक-छ्षेत्र का कुल विनियोग में भाग 
606 | तक पहुच गया था | 
इन योजना में, द्वितीय योजना में प्रारम्भ किए गए उद्योगों को पूरा किया 
जाने एव भिलाई, दुर्गापुर, रुरकेला झ्रादि कारखानो की स्थापित क्षमता में वृद्धि करने 
के अतिरिक्त अनेक नए कारखाने स्थापित किए गए जिनमें प्रमुख हैं-निवेली, ट्राम्बे, 
गोरखपुर में उर्वरक के कारखाने, होशगावाद (मध्य-प्रदेश) में सेक्यूरिटी पेपर मिल, 
बगलौर में घडी बनाने का कारखाना, दुर्गापुर में खनिज मशीनों का कारखाना, 
कोयली (गुजरात) में तेल-शोधक कारखाना, ऋषिकेश मे श्रौषधियाँ निर्माण करने 
वाला कारखाना, रानीपुर तथा रामचन्द्रपुर में भारी बिजली के सामान बनाने का 
कारखाना, विजोर (पंजाब) में मशीनी शऔौजार बनाने का कारखाना आदि। तृत्तीय 
योजना में ही भारत पर चीनी आान्रमश हुआ और सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उद्योगो 
पर विशाल मात्रा में पूजी लगाई गईं। राज्य सरकारो द्वारा भी मंसूर भ्राइरन एण्ड 
स्टील बर्क्स आान्क्र पेपर मिल्स आदि में पूजी विनियोग किया गया । 
सार्गजनिक-क्षेत्र में स्थापित उपरोक्त ग्रौद्योगिक परियोजनाप्ो के श्रतिशिक्त 
आाधिक क्रियाओं के सचालन हेतु अनेक अन्य सस्थाग्रों का निर्माण किया गया, जँसे- 
962 में शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इण्डिया 963 में भारतीय खनिज एवं धातु 
व्यापार निगम और राष्ट्रीय बीज निगम )964 में भारतीय ग्रौद्योगिक विकास निगम 
आ्रादि | परिणामस्वरूप प्र्थव्यवस्था में सार्वजनिक विनियोगो में वृद्धि हुई । 
इस योजना में निजी क्षेत्र में 4490 करोड रु का विनियोग क्या गया। 
क्रिन्तू समस्त वितियोजित राशि में निजी-क्षेत्र का भाग निरतर घटता हुप्रा था, 
क्योकि इस बीच सावंजनिक क्षेत्र के विनियोगो में वृद्धि होती रही । योजनावधि में 
सरकार ने श्रौद्योगिक नीति को निजी-क्षेत्र के पक्ष मे थोडा सशोधित किया श्रौर 
उबरक उत्पादन में निजी-दोत्र का सहयोग लिया गया । 
चतुर्थ पचरवर्षीय योजमा--आरम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 
करोड रे वा प्रावधान रखा गया जिसमें सार्गजनिक-क्षेत्र बे लिए 5,902 करोड़ रू 
और विजी-क्षेत्र के लिए 8,989 करोड रु की व्यवस्था थी । 97] में योजना का 
मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सार्मजतिक क्षेत्र के व्यय को बढाकर 5,20 
करोड हू क्र दिया गया । योजना का पुत मूल्याँकव क्या गया और ग्रव ग्रन्तिस 
उपलब्ध अनुमानो फे अनुसार; चतुर्थ वोजना में तावजानिक्क्षत्र सें कुल ब्यय 75, //4 
करोड रू आँका गया है ।/ यदि सार्वजनिक उपक्रमो को ल, तो 3) माचचे, 7974 को 
केद्ध सरकार के 22 उपक्रमों में कुल 6,237 करोड़ रू की पूजी लगी हुई थी । 
पंचवर्षीय योजनाग्रो में सरकारी उपक्मो में पूंजी निवेश का विस्तार पग्रलिखित 
सारणी द्वारा स्पष्ट है?--- 


३. 63 4976 9 [72 
2. ॥9, 9 262 
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ओसत वाषिक 

अवधि उपक्रमो की कुल पूंजी निवेश विकास दर 

सख्या किरोड 5). (प्रतिशत मे) 
प्रथम प्रभवर्षीय योजना के झारम्म में 5 29 ना 
हदितीय पचवर्षीय योजता के आरम्भ में 3 8] 36 
तृतीय पच्रवर्षीय योजना के आरम्म में 48 953 33 

सृतीय पच्वर्षीय योजना के अन्त में 

(37 झा, !966) 74 2,485 37 
3) मार्च, 970 9 4,30 0 
3] भाच, 972 80॥ 5,052 8 
3] मार्च, 4973 43 5,57 40 
974 (चतुर्थ योजना के अत में) 322 6,237 42 





4 हा चकिल्हेछ्ली-विलल्विस्तय व्का स्वासंब्टल 


[द्का०ष्ग्धाग्व रु गशंक्रानध्ज्टीगाए थे 





विदेशी-विनिमिय का महत्व और आवश्यकता 
(पररणबा९९ आते 7१९९९5६४४ ० ए07थंड्ा 7#लाग्रा३8०) 


आशिक नियोजन के लिए विशाल साधनों वी आवश्यकता होती है। 
ब्रद्धंविकसित देश पू'जी, यन्त्रोपकरणु, तकनीकी-ज्ञान आदि में अभावग्रस्त होते है । 
इसलिए एक निर्धव देश केवल अपन साधतो द्वारा ही श्राघुनिक रूप में विकप्तित नहीं 
हो सकता । अत उन्हे नियोजन कायक्मों की सफलता क लिए विभिन्न प्रर्नर वी 
सामग्री विदेशों स ग्रायात करनी पड़ती है । नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाप्रों में 
अत्यधिक मात्रा में पू'जीगत पदार्थों, मशीनों, कलधुर्जो उद्योग और कृषि के लिए 
आवश्यक उपस्कर,भ्रौद्यागिक कच्चा माल रासायप्िक सामग्री और तकनीकी विशेषज्ञों 
का आयात करता पडता है । विद्युत और सिंचाई की विशाल नदी घादों योजनाग्रो 
के लिए विभिन्न प्रकार के यन्त्र, इस्पात तथा सं मेन्ट ञ्रादि का विदेशों से भ्रायात 
करना पडता है। कृषि-विकास के लिए उर्वेरक, कीटनाशक औपधियाँ और उचन्चत 
यरन आदि का भी विदेशों से ग्रायात करता पड़ता है, क्योकि अ्रद्धंविवसित देशों से 
इनका उत्पादन भी बम होता है भर छृषि व्यवसाय पिछडा हुम्ना भी होता है। ये 
विकासोन्मुख देश जब योजनाएँ ग्रपनात हैं, तो विक्ास की प्रारस्मिक ग्वस्थाग्रो मे 
यातायात और सदशवाहून के साधनो का भी द्रुत विकास करना चाहते हैं क्योझि 
विक्रास के लिए यह प्रथम आ्रावश्यकता होती है । इनसे सम्बन्धित सामग्री का भी 
विदेशे। से अप्यास करन यडता है। जविशमिक्त विक्राल योजनाओ, मे औद्यागिक विवास को 
भी महत्त्व दिया जाता है और इस्पात, भारी रसायन, इजीतिर्यारग, मशीन-निर्माण, 
खनिज-सेल, विद्युय उपकरण ग्रादि उद्यागो के विकास के लिए भारी मात्रा में 
मशोनरी, कच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ, इंघन, रसायन और क्लपुर्जो का आयात 
ऋरना पडता है। इन सब परियोजनाओो के विमास और कुछ समय तक सचालन के 
लिए विदेगी तकनीको विशेषज्ञों का भी आयात प्रावश्यक है। परिशामस्वरूप, देश 
बी झ्राय मे वृद्धि होती है । इस बढी हुई श्राय वा बहुत बडा भाग झाधुनिक जीवन 
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की नवीन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जाता है, जिनकी पूर्ति भी विदेशों से 
मँग्राकर की जाती है | अनेक अरद्द्धा-विक्सित देश कृपि-प्रधान होते हुए भी कृषि 
व्यवसाय झौर उत्पादन-पद्धद्धायो के अवनत होने के कारण देश की ग्रावश्यकतानुसार 
खाद्यान्न भ्रोर उद्योगो के लिए कृपि-जनित कच्चा माल भी उत्पन्न नही करते ॥ अत. 
उन्हे खाद्यान्नो और ऐसे कच्चे माल का भी आयात करना पड़ता है। भारतीय 
योजनापो में ऐसा ही हुआ । अधिकाँश भ्रद्धा-विकस्तित देश अधिक जनसस्या से ग्रसित 
होते है श्रौर इनकी जनसख्या-वृद्धि की दर भी अधिक होती है। इस बढ़ती हुई 
जनसख्या के लिए अधिक मात्रा मे उपभोग सामग्री और उत्पादक वस्तुमरो की 
आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए ग्रायातो का आश्रय लेना पडता है। कई 
अद्भ-विकसितत देशो परे आयातों के बढने का यह भी एक कारण है। इस प्रकार, 
विकासार्थ ठियोजन के प्रारम्भिक वर्षों मे आयातों के बटमे की प्रवृत्ति होती है! इन 
देशों को परिषपोषक आयात (]७६॥70८70॥०७ 97070$), विक्ासात्मक आ्रायात 
[700५600 70९79] ]7)9075) झोर ग्रस्फीतिकारी आयात (49॥-7900रवा५ 
प्09०:७) करने पडते हैं । इन सब प्रायातो के भुगतान हेतु विदेशी-विन्रिमय की 
ग्रावश्यकता होती है । 


निर्यात श्ौर विदेशो-विभिभय का श्रजंन--स्पप्ट है, कि विकासोस्मुख प्र्थ- 
व्यवस्था में वृद्धिमान दर से आयात करने पड़ते हैं । विदेशों से इन पदार्थों का भ्रायात 
करने वे लिए इनका भुगताम विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है. जिसे ये देश पी 
बस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकते है ! भ्रधिक मात्रा में वस्तुएँ झ्ायात की जा 
सके, इसके लिए यह प्रावश्यक है, कि ये देश ग्रधिकाधिक् मात्रा में प्रपने देश से 
चदार्थी का निर्यात करके अ्धिकाधिक विदेशी भुद्रा या विदेशी-विनिमय ग्रजित करे। 
इन निर्यातो मे दृश्यगव और गरहृष्य (ए5ाए९ व वशक्रण्र० फ्/क्ुणा।) दोनों 
निर्यात सम्मिलित है । इस प्रकार, विकासोस्मुख देशो के लिए निर्यातो मे वृद्धि करना 
आवश्यक होता है । किन्तु, दुर्भाग्यवश, इन देशो में नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं 
मे निर्यात क्षमता बहुत अ्रधिक नही होती है । एक तो स्वय देश के थिकास-कार्यत्रमों 
के लिए वस्तुप्रो की आ्रवश्यकता होती है | दुसरे, श्राथिक विकास के कारण बढी हुई 
श्राय को भी जनता, उपभोग धर ही व्यय करना चाहती है, क्योंकि इन देशो में 
उपभोग की प्रधृत्ति अधिक होती है। घ्त निर्यात-योग्य आाधिक्य (किफुण4७९ 
890४) कम बच पाता है। योजनावद्ध आधिक विकास मे जो कुछ उत्पादन किया 
जाता है, वह उपभोग की बढ़ती हुई आवश्यकता मे प्रयुक्त कर लिया जाता है। 
परिशामस्वरूप, इतनी अतिरिक्त निम्द-स्तरीय उत्पादकता और मुद्रा-प्रमारिक प्रवृत्तियो 
के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है श्र दिश्व के बाजारों मे वे प्रतिस्पर्दा मे 
ऑरम्भिक वर्षों मे नहीं टिक पाते; फलस्वरूप, व्यापार प्रतिकूल हो जाता है 
क्योकि, एक झोर झ्ायातो मे वृद्धि होगी है तथा दूसरी ओर उनके भुगतान के लिए 
निर्यात अ्रधिक नही बढ़ पाते । इस प्रकार विदेशी-विनिमय का सकदट पदा हो जाता 
है / किन्तु एक पूर्ांत केम्द्रित अर्थव्यवस्था मे विशेष-ूप से सोवियत रूस जंसी 
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अश्-व्यवस्था मे, विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे ऐसी ऊठिनाइर्याँ कम पैदा होती हैं, परन्तु 
भारत जैसी आशिक रूप से तियोजित या मिश्चित झर्थ-व्यवस्था ( (ए४० 8९000॥9) 
में विदेशी व्यापार में इस प्रकार का भुगतान-असतुलन उत्तन्त होना सामान्य बाव है ! 


विदेशी घिनिसय के आ्ावटन को भ्रादश्यकता--स्पष्ट है कि विकासार्थ 
नियोजन मे विशाल म्राग् मे विविध प्रकार की सामग्री का आयात करना पडता है 
किन्तु उत्तका भुगतान करने के लिए निर्यातों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकवानुत्तार 
विदेशी विनिमय उपलब्ध नही हो पाता । यद्यवि स्वदेश में ही उत्पादन मे वृद्धि करके 
ग्रायात प्रतिस्थापन के पर्याष्ल प्रथल किए जाते हैं और निर्यातो मे वृद्धि के लिए भी 
अथक्‌ प्रयास किए जाते हैं किन्तु विदेशी विनिमय की स्वल्पता ही रहती है इसीलिए, 
उपलब्ध विदेशी विनिमय के समुचित उपयोग वी समस्या उदय होती है। यदि देश के 
लिए बाँछतीय सभी पदावों क आयात के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय 
उपलब्ध हो जाए तो फिर इस प्रत्रार वी समस्या ही उत्बन्त व हो, किन्तु जिस 
प्रकार से ग्न्य आविक क्षेत्रों मे बकल्पिव उपयोग वाले सीमित साधनों स अनन्त 
उद्देश्या की पूर्ति हेतु चयन (७0०००) बी समस्या उदय होती है उसी प्रकार, 
विभिन्न उद्योगो मे इन विदेशी मुद्रा कोपो क सीमित साधनों के उचित झौर विवेक- 
पूछ आवंटन की समस्या उदय होती है, जिसके समुचित समाधान से नियोजब की 
सपल्ता का अ्रश बढ जाता है । 


विदेशी-विनिसय का प्रायटन 
(#0९थाग० ० ए0शंड॥ एजथात्रा2९) 


अत पह झावश्यक है कि योजनाओं भे आयात-कार्यक्रम, एक सुविचारित 
योजना क आधार पर सचालत किया जाए, जिससे दुलभ विदेशी मुद्रा का अधिकतम 
उपयाग हो सके । 


इस सम्तन्ध में तनिक सशोधन के साथ वही सिद्धान्त ग्रपनाया जा सकता है 

जो देश म॑ विनियोगो के आवटन (&॥0०४४०॥ ०| [7ए6४णशथा) के लिए अपनाया 
जाता है।इस सदर्भ में 'सीमान्त-सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (शागरलण6 ० 
]( 0809 5008) छ20८॥0) बडा सहायक हा सकता है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
विभिन्न उद्योगो मे विदेशी मुद्रा का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि 
इनसे प्राप्त सोमान्त लाभ समात हो । तभी इस विदेशी मुद्रा से देश को अधिकाधिर 
लाभ मिल सकता है । इसक लिए आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा के श्रावटत मे देश के 
लिए सवाधिक ग्रावश्यक क्षेत्रों और वरियोजनामो को प्रायमिकता दी जाएं। ग्रद्धां- 
विकसित देशो के ग्रायात को निम्नलिखित भागो मे विभाजित किया जा सकता है-- 

(ञ्र) सुरक्षा सामग्री का ग्रायात (ाएणा ० छ9शटा०० एपएफाला।) 

(ब) तिर्वाह सम्बन्धी आयात ()(आ॥८७४४८७ 99०8) 

(स) विकासात्मक ग्रयात (०५९०फफथ्याडं ॥छाए075) 

(4) अदृश्य आयात (77एछा० इत्पए०7/) 
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(झ) सुरक्षा सम्बन्धी आयात [7एफुण5 06 08सा८९ एपृ्ुएण९॥)-- 
सुरक्षा, किमी भी देश वी सर्वोपरि ग्रावश्यकता होटी है । कोई भी देश इस कायें में 
उदासीनता नहीं बरत सक्दा ॥श्नत नियोजन मे सुरक्षा सामग्री के आयातो वो 
सर्वोच्च प्राधमिक्रता दी जानी चाहिए । कई देशो के नियोजन का तो मुरप्र उद्देश्य 
ही देश की रक्षा या ग्रातन्षमण (टलिा०८ ० 0ीटि८९) के लिए सुरक्षा को हु 
करना होता है । वैसे मी इनमे से अधिक्ताश भ्रद्धं विकसित देश अभी गत कुछ वर्षों 
सेही स्वतन्त्र हुए हैं और घुरक्षा की दृष्टि मे टर्वल हैं। इन देशो के पडोसियो में 
सीमा सम्बन्धी ऋगड़े भी रहते हैं जिनके कारण, ये देश युद्ध को आशवा से ग्रस्त 
रहने हैं और सुरक्षा के लिए आत्‌र रहते हैं। यहाँ तवरीबी ज्ञान का भी इतना 
अधिक विकास नहीं हुम्ला है, जिसस सारी सुरक्षात्मक सामग्री का उत्पादन वे स्दय 
बर सकें । भरत इन्हे विदेशों से भारी मात्रा मे अस्त्र शस्त, गोला-बारूद तथा सुरक्षा 
उद्योगो के लिए झ्रावश्यक सामग्री का आयात करना आवश्यक होता है जिनके प्रभाव 
मे इन देशों की सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है । भरत इस कायें के लिए विदेशी" 
विनिमय के ग्रावटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । देश का अस्तित्व देश वी 
सुरक्षा पर तिर्मर करता है जो विक्षासवाद की एक वस्तु है! सुरक्षा की दृष्टि से 
आवश्यक सामग्री के ञ्रायात म उपेक्षा करन के दुप्परिणाम हो सत्रते है। प्रत सुरक्षा 
की हृष्टि से आयात की आवश्यकदाओं वी पूर्ति के लिए पूर्णरूप से विदेशी वितिमय 
उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 

(व) मिर्वाह सम्बन्धी अ्रग्यात (*४]४740श9॥0०९ [ए.075)--निर्वाहँ सम्बन्धी 
आयात या परिपोपक झायातों मे झायाद की जाने वाली उन्र अस्तुओो को सम्मिलित 
करते हैं जो प्रर्य-व्यवस्था के वर्तमात स्तर पर सुचार रूप से सचालन के लिए 
आवश्यक हैं। भात जैसे अर्द्धां विकसित देगो के सदर्म में इसमे निम्नलिखित वर्ग 
सम्मिलित विए जा सकते है-- 

(0) खाद्यात--अधिकाँश अद्धं-विकसित देश हृषि-प्रधान हैं, किन्तु क्रपि की 
पिछडी हुई दशा और जतसख्या की अधिकता होन के कारण, वहां खाद्यान्नो का 
अभाव होना है और इसकी पूर्ति विदेशों से ख ध त्नो का आयात करके की जाती है । 
खाद्यान किसी नी देश की बुनियादी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति चाहे किसी भी 
स्रोत से हो, प्रावश्यक रूप से वी जानी चाहिए । इन देगो का जीवन-स्तर पहले से 
ही अत्यन्त स्यूनतम स्वर पर है और उसम कटौती ज़िसी भी प्रकार नही बी जी 
सकती । अत यद्यवि इन देशो में खाद्यन्नो क उत्पादन म तुरन्त वृद्धि के प्रयत्व रिए 
जा सक्‍ते हैं जिसकी यहाँ वहुत बडी ग्रुजायश है, विन्‍त्‌ यदि द्समे तुरन्त इतनी वृद्धि 
नही हो पाए तिससे देश की खाद्यान्नो की ग्रावश्यक्षताएँ पूरी नही हो, तो निश्चित 
रूप से खाद्यात्नो कान भी आवश्यक मात्रा मे त्राय त किया जाना चाहिए झौर उसके 
लिए पर्याप्त मात्रा से विदेशीं-विनिमय द्रायदित क्रिया जाना चाहिए। भारत का 

उदाहरण इस सम्बन्ध से स्पष्ठ है । 

(४) प्ौद्येगिद्र कच्चा माल-इस वर्ग से कच्चा माल, सुस्यवेः उृपिन्जत्य 


विदेशी विनिमय के श्रावडन 253 


कच्चा माल, सम्मिलित क्षिया जा सकता है। अनेक प्रद्धं-विकसित देशो मे, स्वय के 
उद्योगो के लिए, कच्चा माल उत्पन्न नहीं होता है ग्रथवा कम मात्रा में होता है, 
जिसकी पूर्ति विदेशों से इन पदार्थों का आयात करके की जाती है । उदाहरणार्थ, 
भारत कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल मे, सालें, सोपरा, कच्ची रबड़, कच्ची कपास, कच्चा 
जूट, भ्रभिभित तम्बाकू आदि का ग्रायात करता है | इन सभी वस्तुग्रो के श्रायात को 
देश मे ही उत्पादन में वृद्धि बरके कम क्या जाना चाहिए। साथ ही, इस वात के 
भी प्रयास किए जाने चाहिए कि इन ग्रायानित वस्तुओं के स्थान पर उपयुक्त देशी 
बस्तुप्रो का उत्पादन हो | श्रत इन वल्तुप्रो के लिए बिदेशी-विनिमय कम उपलब्ध 
कराया जाना चाहिए। इस वर्ग की अ्रधिक्राँश में उन्ही वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा 
आवदित को जानी चाहिए जो निर्यातित वस्तुओं के निर्माण मे सहायता दे तथा जिनके 
स्थान पर देश में उत्पादित वस्तुप्रो का उपयोग नही हो सकता हो । 


(४४) खिज तेल--अधिकाँश अद्धं -विकसित देशो मे खनिज तेल का अ्रमाव 
है । उदाह्रणाथे, भारत मे खनिज तेल की आवश्यकता का कुछ भाग ही उल्तन्न होता 
है । शेप तैल विदेशों से आयात करना पडता है । वसे भी खनिज तेल वी आवश्यकता 
उद्योग-धन्धो और यातायात ग्रादि की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है | सुरक्षा के लिए 
भी इस्तका महत्व होता है । अत इस मद के ग्रायात मे कटौती करना ततब्र तक सभव 
नही है, जब तक देश मे नए खनिज भण्डारों का पता लगाकर उनसे अधिक तेल 
निक्राला जाएं या वर्तमान तेल भण्डारों है ही अधिक तेल निराला जाए और उसके 
शोबन की उचित्त व्यवस्था की जा सके, किन्तु तल बो खोज करन और त्तेल-शोधन 
संस्थाएँ स्थापित करने के लिए भी विदेशों से मशीर्मे अभय सामग्री एव तकनीशियन 
ग्रायात फरने पड़ते है जिनके लिए विदेशी मुद्रा च!हिए । 

(४) रास्तायनिक पद थें--प्रत्येक देश को रासायनिक पदार्थों की ग्रावश्यक्ता 
होती है, किन्तु अधिकाँश प्रद्धं विकसित देशों ने रासायनिक उद्योग अत्यन्त अविकसित 
होते हैं । कृपि-उच्योग आदि की प्रगति हेतु रासायनिक पदार्थों की ग्रावश्यकता होती 
है । घुरक्षा उद्योगो के लिए भी रासायनिक उद्योग ग्रावश्यक हैं। इसलिए इस मद में 
कटौती करना अनुचित है।झ्रत. इस मद के लिए भी आवश्यक विदेशो-विनिमय 
आवदित किया जागा चाहिए । 


(ए) निर्मित बस्तुऐएँ--अर्थ व्यवस्था में चालू उत्पादन को बनाए रखने के 
लिए भी कुछ निर्मित पदार्थ विदंशां से भ्रायात करने पडर्त हैँ उदाहरणार्थ, भारत में इस 
बर्ग के प्रतित्थापत और मरम्मत के लिए मशीनें कागज, अखबारी कागज, लोहा एव 
इस्पात, अलीह धातु श्रादि ब्राते हे । इन वस्तुओ का उत्पादन देश में नही होता है 
तया ये वलतुएं देश के वर्तमान उलरादन के लिए ग्रावश्यक्र है। श्रत इसके लिए 
भी पर्याप्त विदेश विनिमय का आवटन किया जाता चाहिए । 

(स) विकास-सम्दस्धी ग्रायात (0७लश0ुछशाति [रफणा5) ---आधिक 
नियोजन और विकास को दृष्टि से इस प्रकार के आायात्त सर्वाधिक महत्त्तपूरों हैं । 
योजवाग्रो में कई प्रकार की परियोजनाएं और विशाल कायेंक्रम प्रारम्भ किए जाते 


254 द्राथिक विकाप्त के सिद्धान्त 


हैं। प्रत्येक देश की योजनाग्रो मे विशाल नदी-घाोटी योजनाएँ, इस्पात कारखाने, भारी 
विद्युत उपकरण, मशीन निर्माण, इस्जी निर्यारिंग, रासायनिक-उ्वे रक,कृषि-उपकरण तथा 
विविध प्रकार के कच्चे, मव्यवर्ती और निर्मित माल की प्रावश्यकता होती है । विकास 
की प्रारम्भिक ग्रवस्थाप्रो में उक्त पदार्थों का भारी मात्रा मे आयात ऋरनता पडता है। 
इस स्थिति में इत परियोजनाओं के प्रारम्भ और क्रियास्यबन के लिए विदेशों से 
विशेषज्ञों का भी आ्रायात करना पडता है अ्रतः इसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की 
आवश्यकता होती है । अन्य बातें समान रहने पर विकास की प्रारम्मिक अवस्थाओं 
में जितने प्रधिक इन पदार्थों का आयात सम्भव होगा और परियोजनाएँ पूरी की 
जाएँगी, उतना ही ग्रधिक तीत्र गति से श्राथिक विकास सम्भव होगा । अ्रनेक बार इन 
पदार्थों का आयात सम्मय नही हो पाने के कारण विकास में बाधाएँ उपस्थित होती 
हैं। भारत ऊकी द्वितीय पचवर्पीय योजना, विदेशों से सामग्री झरायात्॒ करव के लिए 
विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण ही भवर में पड गई थी। झत विकास 
सम्बन्धी ग्रायात भी भर वश्यक है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा मे विदेशों मुद्रा 
आ्रावटित की जानी चाहिए । 


(द) प्रम्य कार्य या पझ्रदश्य ध्रायोत (000 शा: ण फिशंक्र8 
पएफ०४) --प्रत्यक्ष रूप से पदार्थों के आयात के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी 
विदेशी-विनिमय की झावश्यक्ता होती है। विदेशों से लिए हुए ऋछा और उप्तकी 
झदासगी के लिए भी विदेशी मुद्रा चाहिए। इस श्रकार का भुगतान प्रत्येक राद्र का 
नेतिक कत्तव्य है । साथ ही, इन प्रद्धं-विकप्चित बेशों को भकिष्य में भी विदेशों से 
ऋषरा लेना आवश्यक होता है । इसके लिए, इतकी साख और प्रतिष्ठा तभी वनी रह 
सकती है, जबक्ति ये पूर्व ऋणो का भ्रुगतान कर दें। श्रत श्रद्धं-विकसित देशों की 
बिदेशों ध्व लिए हुए ऋश झौर ऋण सेवाओ्रो (2090६ 4060 70:06 887४70०5) के 
लिए भी विदेशी भुद्रा का प्रावधान रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त, अंद्ध -विक सित 
देशो के प्ननक व्यक्ति विकसित देशो मे शिक्षा, प्रशिक्षण झौर अनुभव द्वारा विशेषज्ञता 
ब्राप्त करन जाएे है, जो दहाँ से लोटकर देश के दम विक विकास मे योगद्वाम देते है । 
छू कि देश से विविध क्षेत्रो मं तकनीशियनो और विशेषज्ञों की पत्यन्त दुलभता होती 
है भ्रत इन व्यक्तियों की, विदेशों मे शिक्षा-दीक्षा के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा का 
झावटन किया जाता चाहिए, किन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि 

ड्यक्ति उन विकसित देशो ये विशेषज्ञ वनकर स्वदेश ग्राएँ झौर देश टैित में ही कार्य 
करें | कई बार यह होता है कि इनका स्वदेश के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है 
और ये वही बस जाते हैं। इससे देश की दुलंभ मुद्रा द्वारा विवमित बुद्धि का बहाव 
(णथ्राब्णणश वाक्य) होता है, इसे रोका जादा चाहिए । विभिर्तर देशो में क्‍प्राधिक 
सहयोग की सम्मावताग्रो में वृद्धि तथा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय झादि के लिए कई 
प्रतिनिधि मण्डल और अध्ययन दल विदेशों को भेजे जाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार- 
प्रतिनिधि-मण्डल, उद्योग-प्रतिनिधि-मण्डल, तिर्यात-सम्भावता प्रध्ययव-दल आदि । 
इतके लिए भी विदेगी मुद्रा आवटित की जानी चाहिए । किन्तु इसके गठन और इनवी 
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सख्या सावधानीपूर्वक निर्वारित की जानी चाहिए। इन दलो में न्यूनतम ग्रावश्यक 
व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही, सख्या भी कम होनी 
चाहिए तथा निश्चित लाभ होने की स्थितियों मे ही ऐसा किया जाना चाहिए । इसी 
प्रकार, कई सॉस्क्रतिक-प्रतिनिधि मण्डल, सरभावना-मण्डल, खेलकूद प्रतिनिधि मण्डल 
श्रादि विदेशों में भेजे जाते हैं। यद्यपि, पारस्परिक सदृभावना और सुभ-युक पैदा करने 
के लिए इनका भी अ्रपना महत्त्व है, किश्तु इन कार्यों के लिए विदेशी-वितिमय ग्रत्यच्त 
सीमित मात्रा मे ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 
आावटन से प्रथमिकता--प्रत स्पष्ट है कि दुर्लभ विदेशी-विनिमय भ्रावटन 

में सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा और खाद्यान्नो को दी जानी चाहिए क्योकि इनके 
साथ देश की जनता के जीवन-मरण का अश्न सम्बन्धित होता है। निर्वाह और 
विकास-सम्बन्धी कार्यों हेतु विदेशी मुद्रा, आवश्यक अपरिहायय श्रायातों के लिए 
आवटित की जानी चाहिए । इनमे मुख्यत लोहा एवं इस्पात, कोयला, रेलें, विशिष्ट 
शक्ति योजनाएँ, उवंरक, मशीने झादि को प्राथमिकता दी जानी च,हिए। ऐसी 
परियोजना, जिनके कार्य मे काफी प्रवति हो चक्की हो या ओ पृर्णंता के नजदीक हो, 
सर्वेश्रयम, विदेशी-मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए । विदेशी-वितिमय के इस 
प्रावटन में आवश्यकतानुस्तार केस्द्रित कार्यक्रमों (006 7०००७) को सर्वोच्च 
महत्त्व दिया जपना चाहिए। विशेषत उन वस्तुओं के आाबात के लिए 
विदेशी-विनिभय॑ प्रदान क्रिया जाना चाहिए, जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में सहायक 
हो, जिनका या तो निर्यात क्रिया जाए या जो आायातित वस्तुप्रो के स्थान पर काम 
आकर ग्रायातों में कमी करे । इस विदेशी-विनिमय के आवटन और झ्ायातों की 
स्वीकृति का केन्द्रित उद्देश्य निर्यातों में उृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन होना चाहिए । 

चिदेशी भुद्रा का उपयोग अधिकतर उपभोक्ता उद्योगों के लिए नही अपित्‌ 
पूजीवत-पदार्थो के झ्रायात हेत किया जाना चाहिए | नियोजन मे वेसी ही परियोजनाएँ 
सम्मिलित की जानी चाहिए जो प्रावश्यक हो, जिनमे विदेशी-विनिमय की न्यूनतम 
भ्रावश्यकतता हो प्रौर विदेशी-विनिमय उत्पादन अ्नुप ते कम हो । ऐसी परियोजनाओं 
के लिए ही विदेशी-विनिमय क। आवटन क्या जाना चाहिए जो कूढठी प्रतिष्ठा 

बाली नही, अपितु देश के ग्राथिक विकास के लिए आवश्यक हो । 

भारतीय नियोजन मे विदेशी-विनिमय का झ्ावटन 
(डै700:बरॉंका कई सक्‍ारंड्व ेजसाब्राएर जा पर्दा क्ागगए) 
अलक घोष के अनुसार, प्रथम पचवर्षीय योजना में भारत की विदेशी व्यापार 

नीति के प्रमुख तत्व, निर्यातों को उच्च स्तर पर बनाए रखना और उन्हीं वस्तुओं का 

आयात करना था जो राष्ट्र-हित मे प्र।वश्यक हो या जो विकास और नियोजन की 

ग्रावश्यकताओं को पूरी करें तथा देश के पास उपलब्ध विदेशी-विनिमय साधनों तक 

ही मुगताव के असतुलत को रखा जाय ।अ्रत इस योजना के प्रारम्भिक वर्ष मे 

प्राय से सम्बन्धित प्रारम्भ मे नियस्वेण नीति अपवाई गई, किन्तु बाद में मशीनें 

एवं अन्य झ्रावश्यक उपभोग सामग्री के आयात में क्िर उदारता बरती गई। वर्ष 
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953-54 मे खा्यान्नो के ग्रायात मे कमी हुई, कच्चे माल की आावश्यक्ताओ्रो वी 
शूति भी स्वदेशी साधनों से करने की चेब्टा की गई। अत कपास और कच्चे छूठ 
का श्रायाव भी कम क्षिया गया । किन्तु योजवा के लिए भ्रावश्यक मणझीनों के लिए 
विदेशी विनिमय की स्वीकृति देने मे अनुद/रता नहीं दिखाई गई। वर्ष 954-55 
में औद्योगिक विकाप्त मे सहायता करने द्वेतु अधिक्ष उदार-्ग्रायात-तीति अपनाई 
गई । कच्चे माल, मशीने तथा उपभोक्ता वस्तुप्रो के आयात के लिए भी विदेशी मुद्री 
उपलब्ध कराई गई, किन्‍त्‌ ऐसी बस्तुएँ, जो देश मे उत्तादित की जाती थी, उनके 
आयात में कटौती की गई। 955-56 भे योजनाग्रो के लिए झावश्यक मशीनी 
और लोहे एबं इस्पात के लिए विदेशी-विनिसय प्रधिक आवंटित किया गया। अथम 
याजनावधि मे वाधिक औसत आ्रायात 724 करोड रू रहा, जिसमे से उपभोग 
की भ्रौसत 235 करोड रु तथा कच्चे माल एवं अद्धं-तिर्मित वस्तुम्रो का भौसत 
364 करोड ह था ॥ पूजीगत वस्तुप्रो का श्लोसत 425 करोड रु प्रति वर्ष रहा। 


द्वितीय पचवर्षोय्य योजना मे भारी एवं आधारभूत ओऔद्योग्रिक विकास पर 
काफी बल दिया गया ।|झत्त पूजीगत-वस्तुओं के झायात मे वृद्धि हुई। प्रथम 
थोजना के भ्रौसत वापिक झायात से द्वितीय योजना में बादिक झायात 50% अधिक 
हो ग्रया । इस योजना मे पूजीगत वस्तुप्रो, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुप्रो एवं 
कक्‍्लन्पुर्जों के श्रायात के लिए बहुत प्रधिक विदेशी मुद्रा व्यय की गइ । इस योजवा में 
पूंजी बस्तुओ के झायगत के लिए प्रतिवर्ध 323 करोड रू की विदेशी मुद्रा व्यय की 
गई । प्रथम योजवावधि में आयातो के लिए व्यय किए गए कुल विदेशी-विनिमय में 
पूंजीगत-वस्तुओ पर व्यय का भाग 7% था, जो दूसरी योजनावधि में बढ़कर 
30 0% हा गया । प्रथम एव द्वित्तीय याजना भे व्यापारिक क्षेत्रों मे विभिन्न प्रकार 
के पदार्थों पर निम्न प्रकार विदेशी-विनिमय व्यय हुआ-- 





प्रथस पचरर्पोष द्वितीय घचवर्जयि 











आयातित वस्तुओं की श्रेणी योजना याजना 
बाविक ग्रीमत वाविक झ्ौसत 
. उपभोग वस्तुएँ 235 करोड रु- 247 करोड़ ए. 
2, कच्चा एवं अ्रद्ध "निर्मित माल 364 करोड रु. 502 करोड रु. 
3. पूंजीगत-बस्तुएँ 25 करोड़ २. 323 बगोड रु. 
योग 724 करोड रु. ],072 करोड़ रू. 





उपथीक्त सारएी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजता मे विदेशी-वितिमय की 
अधिक राशि, परूजीगत-वस्तुमओं को आवदित की ग्र | द्वितीय थाजना में प्रथम 
गोजना की अपेक्षा उपभोग-वस्तुप्रो के आयात मे केवल 2 करोड रु. की वृद्धि हुई 
जबि प्‌ जीगत-वल्तुओं के भ्रादात मे [98 करोड ह की बद्धि हुई । द्वितीय यौजवा 
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कै दौरान विदेशी-वितिमय की बड़ी कठिनाइयाँ महसूम हुईं, अतः जुलाई, 957 से 
प्रयात मे कहौती की कठोर नीति को अ्रपमाया गया, जिसके अमुसार विदेशी- 
विनिमय ग्रत्यम्त ग्रावश्यक कार्यो के लिए ही उपलब्ध कराया गया। साथ ही, 
अर्थे-व्यवस्था में उत्पादन श्रौर रोजगार के स्तर को बनाएं रखने के लिए प्रावश्यक 
श्रायातों के लिए भी स्वीकृति दी गई । 

तृतीय पचवर्षीय योजना मे भी विशाल विनियोजन कार्यक्रम जारी रहे एव 
भारी और प्‌"जीगत उद्योगो को प्राथमिकता दी गई । इस योजना मे झ्ायातों हैतु 
घल 5,750 करोड रू. अनुमान लगाया गया। इसमे से 900 करोड़ रु तृतीय 
योजना को परियोजनाशो के लिए आवश्यक मशीनें एव साज-सज्जा के लिए श्रावटित 
किए गए । शेष 3,650 करोड रु. श्रायात प्रतिस्थापन की सम्भावना को घ्योन 
भे रखने के पश्चात्‌ भी आवश्यक कच्चे माल मध्यवर्ती उत्पादन, प्रतिस्थापन के 
लिए पू जीगत-वस्तुएँ एवं झ्रावश्यक उपभोग वस्तुओं के श्रायात्॒ के लिए ग्रावदित 
करिए गए । इस प्रकार इस योजना मे ,900 बरोड रु की विदेशी-मुद्रा, विकासात्मक 
ब्रायातो के लिए और 3 650 करोड रु परियोषक आयातो के लिए ग्रावटित की 
गई । विदेशी-विनिमय के ग्रावटन में तिर्यात-उद्योगो के लिए झावश्यक आयातो को 
प्राथमिकता दी गई किन्तु झायातो की वृद्धि के परिणामस्वरूप होते वाले विदेशी 
संकट से मुक्ति के लिए आझरायातो के लिए सीमित माना में विदेशी-विनिमय उपलब्ध 
कराने वी नीति जारी रहो। ब्रायात-निर्यात नीति समिति के प्नुसार श्रायात 
नियस्त्रण की कार्यवाही औद्योगिक-विकास, विदेशी-विनिमय के सरक्षण झौर निर्यात 
सवद्धन के साघन स्वरूप अ्पनाई गई । 

चतुर्थ योजना इस प्रकार निभित की गई, ताकि हरुत प्राथिक विकास हो । 
इसलिए, यह योजना गत योजनाञ्रों से भी विशाल बनाई गई। परिणामस्वरूप, 
अर्थव्यवस्था के बतेमान स्तर को बनाएं रखने और इस योजना मे सम्मिलित की गई 
नई परियोजताओ के क्रियान्वयन के लिए मशीनें श्रोर उपकरणो की भारी मात्रा मे 
आ्रायात की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की गई । विदेशी ऋण सेवाओं के भुगतान के लिए 
भी इस योजना मे अधिक व्यवस्था की गई । 


3) अ्यूल्य-लीलि आजौर लचतु-न्तिद्यच्छ्नाण 


(#क८०-?०४८ज ८॥्व एछक्‍शाए०4०/-ए०४५७०) 





नियोजित अयेव्यवस्था के विएप मे एक प्रमुव तह यह है कि इममे दिवस 

झौर प्रतिस्पद्यावूर्ण मूल्य-प्रक्रि के अभाव म साधनों का विवेकपूर्स प्रावडन नहों 
होता । वल्तुत पूर्यछप से नियोजित समाजवादी ब्र्थव्यवस्था के समान मूल्यअकिंगा 
नही होती । वहाँ मूल्य स्वतम्त्र प्रयेव्यवस्था से सूल्योंक्रे प्रमुज क"यें-साबनो ऋ 
आवंटन तथा माँग प्ौर पूर्ति के सल्तुदन का कह्ा्य नहीं करते । स्वतस्थ अउंव्यशत्था 
में मूल्यन्यदा्थों और सेवाप्रो को माँग और पूर्ति में साम्य स्थारिव करने का 
प्रमुव कार्य करते हैं! इस प्रकार, सल्तुलन न केवल पदार्थों और सेवाओं से, बल्कि 
उत्पादन के साधनों के बारे मे भी स्थापित किया जाता है। उद्याटरणार्थ, यदि किसी 
मूल्य पर झ्सी वस्तु की माँग, उपक्ी पूर्ति से बढ जाती है तो मूल्यों में वृद्धि होती 
है, परिण मस्वरूप एक ओर तो माँग कम होने दी झोर उन्मुख होती है झौर दूसरी 
ओर उस वम्तु के उत्गदन की ग्रधिक प्रेरणा मिलने से उसत्री पूि बढ़ती है। इस 
प्रकार, माँय और पूर्ति में साम्य स्थापित हो जात्न है। यह साम्य उस मूल्य पर हो 
सकता है, जो मूल्य, मूच्य-म्तर से कुद्ध ऊँचा हो, किन्तु यह निश्चित रूप में उस स्वर 
से नीचा होता है, जो नए नन्‍्तुलन के पूर्व था । इस प्रकार, एक दार की मूल्य वृद्धि, 
आगे मूल्य-दृद्धि को सोकती है ग्रौर ऐसा करने पर ही मूल्य ग्रवने आविक कार्य को 
सम्पन्न करत हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रय वाली अर्थव्यवस्था में मूल्य एक 
महत्त्वपूर्ण कायें करते हैं। निबोजित प्रयंव्यवस्था मे इस श्रक्षार की मूल्य-ताँविकता 
नही होरी, न हो वहाँ मूल्य साधनों के आवटन झौर माँग तथा पूर्ति म॑ सन्‍्दुलत वी 
काय॑ करते हैं । वहाँ भी मूल्य-तॉबिकता का प्रत्तित्व तो हो सकता है, किल्‍्तु वह 
पूंजीबादी प्रवव्यवस्था के समान॑ 'स्वृटन्च' प्रौर “्रतिस्पर्दाएये' नहीं होती! वहाँ 
मल्य-निर्धारस्प, बाजार की शक्तियों वे द्वारा नहीं होता, क्योति समाजवादी नियोजित 
व्यवस्थ! में स्वतस्त्र वाजार भी नहीं होते १ झत- वहाँ 'अ्रदत्त मूल्य! (2590760 
एग्रा०८५) होते हैं जिनका निर्धारण हेन्द्रीय नियोजन झ्रश्चिकारी दर क़्यिः जाता 

है ॥ पदायों के मूल्य हो नहीं, झवितु उत्ताइव साधनों के मूल्य मी केंद्रीय 

नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योकि सरकार ही वहाँ एक्मज 
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एकाधिकारी होती है भौर उत्पादन साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण उसी है ही 
निहित रहता है । इस प्रकार पूर्णो नियोजित अभेव्यवस्था मे अधिक से श्रधिक 
जानबूक कर बनाई हुई मूल्य प्रणाली होती है | 
मुल्य-नोीति का महत्त्व 
(बकुण/थ्रा०० रण ?7००-? भाप) 
विकासोन्मुय राष्ट्रो वी नियोजित अर्थव्यवस्था मे उचित मूल्य नीति अत्यन्त 
श्रावश्यक हाती है | मिश्चित अ्यंव्यवस्था के श्रस्त्गंद तो इसका और भी ग्रविक 
महत्त्व होता है । इस प्रकार की प्रर्थव्यवस्था से सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ स्वत्नन्त 
बाजार सहित विशाल निजी क्षेत्र भी कियाशील रहता है। व्यवस्था में सरकारी 
नीति, पूंजी विनियोगकर्त्ताओ्रो और उपभोक्ताग्रो के व्यवहार पर मूल्यों की घटा बढ़ी 
निर्भेर करती है। निजी उद्यप्तियों या पूंजी-विनियोजको का मुस्य पद्देश्य अ्रधिक से 
प्रधिक लाभ कमाना होता है। उनकी रुचि सदेव मूल्यो मे वृद्धि करने में रहती है । ये 
वस्तुओं के कृत्रिम प्रभावों का सूजन करके भी ऐसा करते है। दूसरी और उपभोक्ताग्रो का 
प्रयत्त प्रधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का रहता है। उक्त दोनो वर्ग इस समस्या 
पे सम्बस्धित आथिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते । ऐसी 
स्थिति मे योजना अधिकारी को बडी तत्परता से मूल्यों पर नियस्व॒श करके गौर 
तत्सम्प्रस्यी उचित नीति को अपताना ग्रावश्यक होता है । मूल्यों की भ्रधिक वृद्धि से 
न केवल सामान्य जनता को ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपितु योजना- 
लक्ष्य, प्राय व्यय सम्बन्धी प्नुमात भी गलत सिद्ध हो जाते है प्रौर योजना को उसी 
रूप मे क्रिय्रान्वित करना ग्रमस्‍्भव हो जाता है। इसके विपरीत मूल्यों मे प्रधिक 
गिरावट भी उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि इससे उत्पादकों को उत्पादन 
प्रेरणा समाप्त हो जाती है। उत्पादन वृद्धि के लिए प्रेरणास्प्रद मूल्य होना भी 
श्रावश्यक है। ग्रव मिश्चित झर्थेव्यवस्था मे उचित मूल्य-नीति को अपनाया जाना 
भ्रावश्यक होता है । यही नहीं पूर्ण नियोजित अर्थश्यवस्था मे भी नियोजन सत्ता 
द्वारा विभिन्न वर्गों की वस्तुप्रो के मूल्य, सावधानी और विचारपुर्वेक निर्धारित किए 
जाते हैं । 
मूल्य-नीति का उपयोग सरकार द्वारा एक महत्त्वपुर्रो अस्त के रूप मै क्या 

जाता है। राज्य की मूल्य-नीति द्वारा अवेव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र, उद्योग फर्म 
या व्यक्तिगत उत्पादक का हित या भ्रहित हो सकता डै । यदि देश को मूल्य नीति मे 
कुछ तुटि हो, तो समग्र देश को इसका भारी मूल्य चुकाना पड सकता है । मूल्य- 
स्तर को घटा-बढ़ा कर झाय-वितरण को भी प्रभावित किया जा सकता है, क्योकि 

मूल्य वृद्धि की अवधि मे समस्त पदार्थों के मूल्य एक ही अनुपात में नहीं बढते । 

व्यक्तिगत पदार्थों के मूल्यो मे परिवर्तन को प्रभाविव करके इन पदार्थों के उत्पादन 
और उपभोग की मात्रा को भी घटाया बढाया जा सकता है। सावेजनिक-द्षेत्र के 

व्यवसायो द्वारा उत्पादित वस्तुओं औौर सेवाओं के मूल्यों को थोडा ऊँचा रख कर 
झाधिक विकास हेतु पर्याप्त साधन जुटाए जा सकते हैं। इस प्रकार नियोजित 
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अ्र्थ-ब्यवस्था मे मूल्यननीति बहुत महत्त्वपूर्ण है। डॉ वी. के आर वी रातों के 
अनुसार “साम्यवादी देशो मे भी आधुनिक चिन्ततथारासे माँग और पूर्ति में वछितीय 
परिवर्तन लाने के लिए विशेषत सरकार की शक्ति और प्रशासव पर विंर्मर रहते 
की अपेक्षा कम से कम कुछ सीमा तक मूल्य-प्रक्रिय के उपयोग के महृत्त्व का प्रमारा 
मिलता है । इस प्रकार नियोजित झर्ेब्यवस्था में भी मूल्यों का धनात्मक योगदान 
होता है श्रौर एक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति मे व्यक्तिगत पदार्थों बी माँग और पूर्ति मे इन 
परिवर्तनों को लान के लिए, जो अद्धं-विक्षास से विकास मे हस्तान्तरण के लिए 
इतन झावश्यक्र है, मूल्य प्रक्रि का उपयोग करना होता है। रिजवे बैंह ऑफ 
इण्डिया के भूतपूव गवर्नर एच वी श्रार-आयगर के ब्नुसार [7 वर्ष पूर्व श्रायाजित 
श्राथिक विकास की प्रक्रिया श्राश्म्भ करने मे भारत का मुख्य उद्देश्य था--अ्रविकाग 
लोगो के जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि करना और उतके लिए जीवनयापन के 
विविध प्रौर अधिक समृद्ध नए मार्ग खोलनां। यदि आयोजित वृद्धिवार्फ्ल 
जनसाधारणा तक पहुँचाना है, तो हमे एक मूल्य-नीति निर्धारित करनी होगी ग्रौर 
एक सुनिधीोजित मूल्य ढाँचा तैयार करना होगा । मूल्य मीति का सम्बत्य केवल 
किसी एक वस्तु ही तही, श्रषितु वस्तुप्रो प्रौर सेवाश्नो के सामान्य श्रौर सापे क्षक 
मूल्यों से भी है । 
मूल्प-तीति का उद्देश्य 
(405 ० 00]४८४४९5 ०६ ए॥९४ एगार ) 
विकासशील नियोजित अर्थव्यवस्था मे, मूल्य नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर 
केरिद्वित होनी चाहिएं-- 
(2) योजना की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्प्ो के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन 
होने देना । 
(2) खूब आय दाले उपमोक्ताग्रो द्वारा उपभोग-बस्तुओं के मृल्यो प्ले 
अधिक वृद्धि को रोकना । 
(3) मूल्य-स्तर मे स्थिरता बनाए रखना । 
(4) मुद्रा-स्फीति की भ्रवृत्तियों पर रोक लगाना और मुद्रा-स्फीति के दोषों 
को बढन से रोकना । 
(5) उत्गादक्ो हेतु प्रेरस्मास्प्रद मूल्यों को बनाए रखना । 
(6) मुद्रा-असार और उपभोक्ता वस्तुप्रों के उत्तादन में उचित धस्बस्य 
बताए रखता । 
मृूल्य-वोति झ्ौर श्राथिक विकास 
(076९ एणांलु थाएं ए०णाण्ग्रांट 0७श०गराधा:) 
मूल्य वृद्धि श्रावश्यक--सामान्यत यह माना जाता है कि झ्लाथिक विकास बी 
प्रवधि में मूह्य-बुद्धि न केवल अपरिहा्य है, अवितु अनिवार्य भी है। विकास के 
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मूल्यों में ऊपर की ग्रोर दबाव तो निहित ही है क्योकि नियोजन हेतु भारी मात्रा में 
पूजी निवश किया जाता है । इससे तुरन्त मौद्विक आय बढ जाती है; किन्तु उसके 
अनुरूप वस्तु उत्पादन नही बढ़ता, क्योकि किसी परियोजना के प्रारम्भ करने के एक 
अवधि पश्चात्‌ ही उससे उत्पादन आरम्भ होता है। अत मौद्रिक झाय की अपेक्षा 
बस्नुप्रो एवं सेवाग्रो का उत्तादन विछड जाता है प्रौर मूल्य बढ जाते हैं। यह मूल्य" 
बुद्धि विनियोग मात्रा और परियोजनाओं के उत्पादन ग्रारस्भ करने मे लगने वाले 
समय पर निर्भर करती है | प्रधिक मूच्यों से उत्तादको को भी प्रेरणा मिलती है । 
ग्राथिक निषोजन का उद्देश्य जन साधाग्श का जीवन स्तर उच्च बनाना है। भेत 
श्रप्तिरों के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए उनकी मजदूरी और प्रन्य सुविधाओं 
मे वद्धि की जाती है। प्रद्ध॑विकसित देगो में श्षम-प्रधान तकती के अपनाए जाने के 
कारण लागत में मजदूरी का भाग अधिक होता है ॥ झत मजदूरी बढ जाने से 
लागसो और मूल्यों का बढ जाता स्वाभावित्र होता है । इस भप्रक्नार यह मात्रा जाता 
है कि आर्थिक विकास की हृष्टि से मूल्यों म थोंडी वृद्धि हिंतकर ही नहीं, झर्निवार्य भी 
है, क्योकि भ्रद्ध॑ंविकसित देशो के ग्राथिक विज्रास मे एक बडी बाधा, बचत के अभाव 
के कारण उपस्थित होती है । विदेशों से पयाप्त मात्रा म बचत की प्राव्ति नहीं होने 
पर देश में ही “विवरशतापूर्वक बचत' (सण€०व 8500६) के द्वारा साधन श्राप्त किए 
जाते है। ऐच्छित बचत मात्रा न्यूततम उपभोग स्तर और प्राय में नकारात्मक 
अस्वर मा स्वरूप स्तर के कारण बहुत थोडी होती है। मूल्य-बूद्धि श्राय वितरण को 
उच्च ग्राय वाले वग के पक्ष मे पुतवितरण करव॑ बचत बूद्धि करने में सहायता करती 
है, क्योकि इस वर्ग की बचत करने की सीमास्त-पवृत्ति (शभ्नष्ठागे ?०एथाजए 
(० 0०7४४॥४) अधिक होती है । परिणामस्‍्वरूय साधतो को विकास हेतु अधिक 
गतिशील बनाया जा सकता है । 

मूल्य वृद्धि के पक्ष मे यह तक॑ प्रस्तुत किया जाता है क्रि यह विनियोग के 
लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है, किन्तु इस सम्बस्घ में यह सब मुख्यत 
इस बात पर निर्मर करता है कि मूल्य-वद्धि की गति क्या है ? यदि झूल्य तीव्रता से 
बढ़ रहे हो भौर प्रति मुद्रा प्रसार का भय हो, तो विनियोक्ता हतोत्साहित हीगे । 
कम से क्रम सामाजिक दृष्टि से बाँछनीय परियोजनाएँ तो नहीं अ्रपनाई जाएँगी; हाँ 
बहुत कम मूल्य-इृद्धि की आशा इस हृष्टि से विकास के लिए हितकर होगी ॥ 

मूल्य वृद्धि के पक्ष मे एक तक यह भी है कि मुद्रा-प्रसार उन मौद्रिक आय 
का सूजन करता है, जो पहले नही थी । इससे देश के सुपुप्त ससाधनो, विशेजत जन- 
शक्ति को गतिशील बनाने भर इन्हे उत्पादक कार्यों मे नियोजित करने में सहायता 
मिलती है । इससे झाथिक विकास मे ताद्रता ग्रात्ती है । 

सुल्य-बृद्धि श्रावश्यक नहीं-उिन्‍्तु अनेक डिचारक, विकासशील अर्थ-यवस्था 
में विकास हेतु मूल्य-वृद्धि श्रावश्यक नही मानते | इस मत के समर्शन में निम्नलिखित 
तर्क दिए जा सकते हैं-- 


(१) बचत पर विपरीत प्रभाव--परल्य-्वृद्धि से बचत पर विपरीत प्रमाव 


262 आ्राथिक विवास के सिद्धान्त 


पड़ता है। निरन्तर मुल्य उृद्धि अधिकाँश व्यक्तियों की, बचत की इच्छा और योग्यता 
पर विपरीत अभाव डालती है ! मूल्य-वृद्धि देश की मुद्रा और चलत में जनता के 
विश्वास को डगमया देते हैं ॥ देश की अधिकाँश बचत करने वाले अपनी बचत को 
वैक-भमा, बीमा-पॉलिसियो या सरकारी-प्रतिभूतियों (00एध0रपथाय: 5८८ए॥६8) के 
रूप में रखते हैं। मूल्य वृद्धि ग्रथवा मुद्रा-प्रसार के कारण, जब इन लोगो के इस रूप 
में रखी हूर्ट मुद्रा मूल्य घटता जाता है तो व्यक्तियों में बचत के स्थान पर व्यय 
करने की इच्छा बलबती हो उठती है, या फिर वे प्रपती बचत कौ सोना, जमीन- 
जायदाद या विदेशी-विनिश्यय क्रय करने में उपयोग में लाते हैं। इन दोनो ही 
स्थितियों मे पूी निर्माण को धक्का लगता है । अधिकांश अपनी बच को विदेशों 
में लगाते हैं । 

मूल्य वद्धि से जिस प्रकार बचाने की इच्छा पर वुरा प्रभाव पडता है उसी 
प्रकार बचाने की क्षमता भी कुप्रमावित होती है। मुद्रा प्रसार से कृपको, प्रोद्योगिक 
श्रमित्रों छोटे व्यापारियों ग्रौर मध्यवर्ग की बास्तविक आय में भारी कमी होती है 
झौर उनका ब्यय झाय से भी अधिक वढ जाता है। इसके विपरीत मूल्य स्थायित्व से 
बचत मात्रा बढ़ती है। कम से कम वे ऋणात्मक बचत को समाप्त करते या उन्हे 
कम करने में तो अवश्य सहायक होती है । यह एक तथ्य है कि मुल्य वृद्धि के समय 
मे राष्ट्रीय प्राय मे पारिवारिक क्षेत्र की वचत का भाग घट जाता है बविन्तु मूल्य- 
स्थायित्व की स्थितियो में इस झनुपात मे तौन्न वृद्धि होती है । 

(7) विरासत की हृष्ठि से लाभदायक्ष विनियोग नहीं--मुद्रा प्रयार से सदेव ही 
लाभ झौर लाभदायक विनियोगो मे वृद्धि हो, ऐसा प्रावश्यक नही है | चिली के 
अनुसार वहाँ सन्‌ 950 और 957 की अवधि में 0 गुनी सूल्य-वृद्धि हुई, हित 
स्थिर-पूजी मे विनियोगो की मात्रा विर गई। बहुधा, मूल्य-वृद्धि विनियोगों को 
प्रोस्साहित करती है किन्तु इस समय इस घास की बहुघा सम्भावना होती है कि 
विदियौक्ता विवेकपूर्ण एव दी्घकालीन हदृष्टिकोश से विनियोग सम्बन्धी निर्णय नही 
ले पाते, तुर्त फलदायक और ग्रधिकाधिक लाभदायक परियोजनाएँ ही बहुधा हाथ 
में ली जाती हैं जो दीघंकालीन श्राथिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं होती । 
इस प्रकार ये विनियोग प्राथिक विकास की हृष्टि से, ग्रधिक लाभप्रद नही हो पाते । 

(7) लिदेशी विनिमय पर विपरीत प्रभाव--आधथिव विकास की यति प्रारम्म 
मे बहुत कुछ विदेशी विनिमय साधदो पर निर्भर करती है। यह विदेशो-विनिमय या तो 
आ्रायातों की भ्रपेक्षा अधिक निर्यात करके भ्रथवा विदेशी-पूंजी के झ्रायात द्वारा 
उपलब्ध होता है | मूल्य-वुद्धि से विदेशी विनिमय के इन दोनो ही खोतो पर वुप्रभाव 
होता है। मूल्य-वृद्धि से देश मे दस्तुओं की उत्पाइन-लागत वढ जाती है भर इससे 
निर्यात हृवोत्याहित होते हैं। इससे विदेशी-विनिमय का प्रभाव है प्रौर ऐसी स्थिति 
मे विनिमय नियन्नसा, विदेशी विनिमय में सट्टें की प्रवृत्ति और विदेशी विनिमय- 
दर में गिशाघट श्राती है, परिणामस्वरूप, निजी विदेश-पू'जी भी हतोत्साहित 


होतो है। 
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(77) ब्राथिक विषमता से वृद्धि-निरम्तर मूल्य-वृद्धि से आथिक विषमता में 
बृद्धि होती है क्योकि इस समय लाभो में अधिक वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में, मूल्य- 
वृद्धि कविपय व्यक्तियों को ही धनवान बनाती है और अधिकाँश को तिर्घनता की 
और ले जाती है । ग्रत झाधिक विक/स की वित्त-व्यवस्था वरने का मुद्रा-प्रसारिक 
पद्धहि से सामाजिक तनाव झौर सघर्ष बढ़ता है) यदि ग्राथिक विवास का आशय 
आय के न्यूनतम स्तर पर रहने वाले लोगो की सख्या में कमी करता है तो तीब्र 
मूल्य-बृद्धि ऐसे भ्राथिक विकाप्त के कदापि झनृकूल नही है! 


(४) अनेक देशों के उदाहरण--यदि ग्राधिक विकास का आशय राष्णीय 
आय मे वृद्धि से लें तो भी मूल्य-वृद्धि ग्राथिक विकास में प्रतिव्य रूप से सहायक नहीं 
है । मूल्यनवृद्धि के बिना भी राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि हो सकती है भौर भ्धिक वृद्धि होने 
पर भी राष्ट्रीय झाय में बहुत कम वृद्धि हो सकती है। उदाहरणार्थ भारत की प्रथम 
गोजना में उपभोक्ता वस्तुपरो के मूल्यों में 5% की कमी हुई, किन्तु राष्ट्रीय आय 

[8 4% बढी । इसके विपरीत, द्वितीय योजना मे उपभोक्ता वस्तुओो के मूल्यों से 
29:3% की शृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय प्राय मो 2। 5% को ही वृद्धि हुई । कृतीय 
योजना में तो मूल्य 36% बढ़े, किन्तु राष्ट्रीय भ्राय में केवल 4% की ही वृद्धि हुई। 
अत मूल्य-वृद्धि श्राथिक विकास की कोई आवश्यक शर्त नही हो सकती । पश्चिमी 
जमंनी, जापान, कनाडा, इटली आदि के अनुमवों से भी यही बात सिद्ध होती है । 
सत्‌ 953-59 की ग्रवधि में पश्चिमी जमेठी की राष्ट्रीय आय मे 2% वाधिक दर 
से बद्ध हुई, किन्तु इसो अ्रवधि में मूल्यों में केवल % वाधिक की दर से वृद्धि हुई। 
जापान में 950 प्रौर 959 की उक्त प्रवधि में राष्टीय श्राथ 2 3% वाधिक की 
दर से बढी, किन्तु इस समस्त अवधि में मूल्य केवल 20 ही बढ पाए । इटली मे तो 
इस अवधि मे मूल्य स्तर में । प्रतिशत की कमी आई, किन्तु फिर भी राष्ट्रीय आय 
4 प्रतिशत बढ गई। अच्तर्राष्टीय मुद्रा-कोष कौ प्रकाशित एक रिपोर्ट के प्रमुसार 
“युद्घोत्तर वर्षों मे भ्रल्प विकसित देशों मे औसत रूप से प्रति व्यक्ति उत्पादन मे 4% 
की वृद्धि उस झवधि में हुई। जब उन्होने अपने यहाँ मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखा । 
इन देशो में मुद्रा-प्रसार के समय उत्पादन में केवल प्रथम भ्रवधि की पपेक्षा आधी 
ही वृद्धि हुई । तोक़ मुद्रा-प्रसार के समय तो उत्पादन-वृद्धि की प्रवृत्ति उससे भी 
कम रही ।/ 

जिष्कयें 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य-वृद्धि ग्रायिक विकास के लिए ग्रतिवार्य 

नही है । किन्तु फिर भी अधिकाँश लोगो का भत है कि आथिक विकास को तीद्र 
गति देने के लिए मूल्यों में अ्त्यल्प वृद्धि (ठ0गरीए ० .ा०तराबरालेए पलध्यकफाड 
छतरव्ड] लाभदायक है। पूल्यो मे | या 2./. वृद्धि या 'रेगता हुआ सुद्रा प्रसार' 
(टाब्टएणड़ पएक्षाणा) अपरिहायें है । किन्तु, इस बात की सावधानी बरतना 
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प्रावश्यक हे कि यह 'रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार (टाव्ट्जशागड़ प्रम्शिण) बूढते हुए 
और जुढकते हुए (00 [त्रीक्षा०8) मुद्दा-्प्रसार में परिवतित नहीं हो 
जाएं। इस प्रकार की स्थिति होन पर सद्र ग्राउिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है । 
भारत जैसे विकासोन्युख देशो मे इस प्रकार का भय ग्रवश्यम्मावी है, जहाँ उद्योग 
भ्ौर मुख्य रूप से भारी तवा आधारभूत उद्योग क्रपि की अपेक्षा अधिक दीब गति 
से विकसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिनि में खाद्य नो, उपभोक्त-वस्तुप्रो और ग्रौद्योगिक 
कच्चे माल कौ कमी उत्पन्न होकर, इनके मूल्य तेजी से बढ सऊते हैं। अन्य कई 
वस्तुओ्ो और भ्रन्य सेवापो के मूल्य भी इन वस्तुग्रो के सुल्यों पर निर्मर करते हैं, 
अत सजदुरी और अन्य पद/र्थों के मूल्य बढेंगे। इस प्रकार, मजदरी मूल्य वरद्धि 
(५४४९-१०४ 59/9)) चक्त चलता रहेगा, योजनाओं के अनुमान गलत हो जाएंगे 
झौर विकास की आशाएँ घूमिल हो जाएँगी । 

इस प्रकार एक प्रोर यह मत व्यक्त किया जाता है कि मूल्य-प्रक्तिया को 
उत्पादन-वृद्धि करते और उत्पादन सरचना को वाछित दिशा निर्देशन के उपयोग 
किए जाने के लिए मूल्य रीति में कुछ लोच होती चाहिए। दूसरी और, प्राथिक 
विकास में निहित भारी पूजी विनियोग के कारण उत्पन्न मुद्रा प्रसास्कि-प्रदृत्तियाँ, 
मुरय रुप से, प्रावश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए मूल्य- 
स्थायित्व वाचछनीय है । किन्‍्तु, दोनो ही स्थितियों थे झ्राघारभूत वॉँद्धनीय बात यह 
होनी चाहिए कि बुनियादी उपभोक्ता-बस्तुपो गौर पू'जीगत वस्तुम्रो के उत्तादन मं 
प्याप्त बृद्धि वाँछवीय है । जो मूल्य-नीति इस उद्देश्यकी पूर्ति करे वही ग्राथिक 
विकास के लिए उचित नीति है। डॉ वी के प्रार. वी राव के मतानु वार “जिम 
सीमा तक मूल्यों वृद्धि उत्पादन-वृद्धि नहीं करे, उम्र सीमा तक मूह्य-इद्धि धमुचित है 
प्रौर इसे रोकने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए । विन्तु जिस सीमा तक 
मूल्य-ब॒ुद्धि उपभोग या अनावश्यक दिशाओ्े प॒ साधनों के उपयोग में कमी लाती है. 
यह वाँछनीय है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । मूल्य-बुद्धि उत्प दटनदूद्धि 
मही करने पर भी उस समय स्वीकार्य है, जबकि यह वाँछरीय जियाप्रों में माँग का 
हे निर्देशव, उत्पादक-रशॉक्तियो का पुनवितरणश झौर उत्पादन का नवीनीकरण 
करे ।” 

मूल्य-नीति के दो पहल्‌ 
(5० 85९८७ ० 797९९ 70॥९८5) 

उक्त विवरण से स्प्ट है कि निषोजित अर्थ-व्यवस्था में ग्राथिक्र विकास के 
लिए सहायक उचित मूल्य-नीति ग्रयनाए जाने की ग्रावश्यकता है | डॉ वी. के. प्रार 
वी रावके भ्रनुमार इस नौति के वृहत्र॒ और सूक्ष्म (४३८०० 379 ८४०) दोनो 
पहलू होने चाहिए । 

चृहतु पहलू (४४००० #57९०)-वहन्‌ पहलू में, मूल्य-वी ति, मौद्रिक नौति पौर 
राजत्रोपीय नीति का स्वरूप ग्रह कर लेती है । ग्राथिक विकास में भारी विनियोगो 
के कारण एुक और तो समाज वे सीमित साधतो की माँग बढने से मूल्य-वृद्धि होती 
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है, दूसरी और रोजगार-वृद्धि के परिणामस्वरूप, व्यक्तियों की मोद्िक आय में वृद्धि 
होती है जिसका परिणाम व्यय में वृद्धि के कारण मूल्य-वृद्धि होता है। मूल्य-वृद्धि 
से रोजगार-प्राय और माँग पुन बढती है जिसके कारण पुन. मूल्य बढते हैं। इस 
प्रवृत्ति को रोकने के लिए बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं और आधारभूत विनियोग 
बस्तुओं के उत्पादद को बढाया जाना आवश्यक है । विनियोग वस्तुओं के उत्पादन में 
बुद्धि, दीधंकाल में, भ्रधिक प्रभावशाली होती है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओो के उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि मूल्य-चूद्धि को रोकने का तात्कालिक उपाय सिद्ध होती हैं। इसके 
विपरीत प्रवावश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि या साधनों के श्रनावश्यक 
उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण हेतु उपयोग मुद्गा-प्रसारिक-प्रवृत्तियों को 
बल देता है, क्योकि सावव सीमित होते है ! इस प्रकार, उनका मूल्य-वृद्धि को रोकने 
के लिए समुचित उपयोग नही हो पाता, किन्तु, विकासमान प्र्थ-ब्यवस्था से ऐसा 
होना स्वाभाविक ही है । भ्रत. कुछ मौद्रिक और राजकोषीय उपायो की झ्रावश्यकता 
होती है, जो ग्राय तथा प्राय के उपयोग को सुप्रभावित करके वांछित दिशा प्रदान 
कर सके । 


भारत की तृतीय पचवर्षीयि योजना की रिपोर्ट के झनुसार मूल्य-नीति के 
प्रमुख भ्रग मौद्रिक और राजक्रोपीय-प्रनुशासन है । “भौद्विक नीति द्वारा व्यय भौर 
पत्‌जनित आय को गलत व्यक्तियों के हाथो में जाने से रोकता चाहिए ।" इसके द्वारा 
बस्तुप्रो का सट्ठ के लिए संग्रह झौर उन्हे छिपाकर रखने की प्रदृत्ति पर कांबू पाता 
चाहिएं। इस सब में उचित “ब्याज-दर की नीति! और “चयनात्मक साख नियम्ध्रश 
(8७९०७९९ (४०७४ ८०७०) के द्वारा सहायता ली जानी चाहिए। मौद्रिक- 
नीति के साथ-साथ ही राजकोबीय-नीति का उपयोग भी किया जाना चाहिए। 
मौद्धिक-वीति बैकी ग्रादि के द्वारा अतिरिक्त ऋ्र-शक्ति के सृजन को नियमित और 
नियन्त्रित करती है, तो राजकोषीय नीति में करारोपण (758४०४) इस प्रकार 
किया जाता चाहिए, जिससे व्यय किए जाने के लिए जन-साधारण के पास, विशेष 
रूप से ऐसे लोगो के पास जो अपव्यय करें, आय कम हो जाएं। इस उपभोग को 
सयमित और सीमित करने तथा बचत को अधिक प्रभावकारी ढंग से गतिशील 
बनाने में समर्थ होता चाहिए । इस प्रकार मौद्रिक और राजकोषीय दोनो नीतियों का 
उद्देश्य जनता के हाथ में कम झ्राय और क्य-शक्ति पहुँचाता तथा इस आय में से भी 
झधिकाधिक बचत की प्रेरणा देवा होना चाहिए। प्रो वी के आर. वी. राव ने 
चूहतू-तीति. (१४४०० ?०॥८५७) के कार्य-वहन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
“मूल्यों के सम्बन्ध में बुहत्‌ नीति व्यवितगत मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में ही 
नही, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से श्रायथ सृजत और शाय के उपयोग इस दो चल तत्त्वो 
पर प्रपने प्रभाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सचालित होती है, जो मूल्यों में समस्त 
परिवतेतों के लिए मौद्धिक-सरचना को निर्धारित करते हैं /”! इस नीति का सार 
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श्रतिरिक्त आय के सृजन और उप्तऊै व्यय को प्रतिबन्बित करना है, जिससे माँग कम 
हो झौर मूल्य वृद्धि व हो पाए । 

सूक्ष्म पहलू (शांश० 8॥५७२४५)--मूल्य-नीति के इस पहलू के अन्तर्गत 
प्रथ-व्यवस्था में ग्राघारभुत वितियोग-वस्तुप्रो और धावश्यक उपभोक्‍ता-वस्तुप्रो के 
उत्पादन में अधिकाधिफ वृद्धि की जाए, ताकि वह अतिरिक्त विनियोजन के 
परिणामस्वरूप बढ़ी हुई आय एवं उपभोग व्यय के झनुरूप हो जाए। इस उद्देश्य से 
नियोजन भ्रविकारी को इस प्रकार की नीति श्रपतानी पडेगी, ताकि एक ओर साधनों 
का उपयोग ग्राधिक विकास के लिए आधारभूत विनियोजन वस्तुग्रों और बुनियारी 
उपभोक्ता वस्तुओ्रो के उत्पादन में लगे तथा दूसरी ओर इन वत्तुप्रो के प्रतिरिक्त भ्न्‍्य 
वस्तुप्रो के उत्पादन में साधनो का उपयोग हनोत्साहित हो प्रर्थात्‌ प्रथम स्थिति में 
मूल्य-तास्त्रिकता का उपयोग 'उत्तेजक' (5धएणं७7:) के रूप मे और द्वितीय स्थिति 
में 'ग्रवरोवक' (0८८८) के रूप के किया जाए। परन्तु इस बात की सावधानी 
बरती जानी चाहिए क्रि ऊँचे मूल्यों के रूप में मूल्य-ताश्व्रिकता का अ्रनावश्यक्र 
अस्तुप्नो के उपभोग को ह॒वोत्साहित करने के रूप में उपयोग से साधत इत आझावश्यक्र 
बस्तुप्रो के उत्पादन की ओर आकर्षित नही होने लगे ) इसी प्रकार, ऊँचे मूल्यों के 
रूप मे मूल्य-तान्त्रिक्ता का प्रावश्यक वस्तुप्नो के उत्पादन मे 'ठत्तेनक' के रूपमें 
उपयोग का परिणाम यह नहीं होतों चाहिए कि इससे वाँछित विनियोग वस्पुप्रो वी 
माँग मे कमी की प्रवृत्ति और बुनियादी उपभोक्ता बस्तुप्रो में भुद्ानप्रसारिक लागत- 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाए । ऐसा होने पर मूल्य-बूद्धि द्वारा प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन 
के परिणामस्वरूप वाछनीय उद्देश्यों की पूति नहीं हो सकेगी । अत सूक्ष्म पहूतू का 
इस प्रकार से उपयोग क्लिया जाना चाहिए ताकि कम से कम गअवाछनीय बातों के 
साथ प्रधिक्रतम वाँदनीव परिणाम प्राप्त किए जा सकें । 

इमके लिए अनावश्यत्र बहतुग्रो के मूल्यों मे बुद्धि की जाती चाहिए, किन्तु 
साथ ही, इस क्षेत्र मे ऊँचे कर लगाए जाने चाहिए और साधनों का नियस्निद श्रावटन 
किया जाता चाहिए। झ्रावश्यक॒ व्तुप्रो और सेवाड्रो के उत्पादन में वृद्धि के लिए 
मूल्यनूद्ि द्वारा प्रोत्साहन देने की प्रपेक्षा इनका उत्पादन सा्वंजनिक-झेव में क्रिया 
जाना चाहिए ! जहाँ यह सम्मव नही हो वहां भी उलादन-बृद्धि के लिए ऊँचे मूल्यों 
की प्रेरणा की अपेक्षा करो में रियादत देता अधिक शेपस्कर है। जहाँ कर सम्बन्धी 
रियायतों से भी ग्रावश्यकर वस्तुप्रो के उत्तादन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता 
हो वहाँ विक्रय-प्रनुदान (53॥९8 5७050/:५) दिए जाने चाहिए। ग्राधारभूत 
उप'रेत्का उएजुफ के उत्पाप्टत को ओोप्कएएन हेते के किए इतकी जूज्याद्धद्धि के हत्नता 
चाहिए और इसके स्थान पर इनकी उत्वादन-ल्ागत को कमर करमे के लिए उत्पादन 
में प्रयुक्त श्रादानों (7फ़ण्व5) के मूल्य दम किए जाने चाहिए, किन्तु यदि मूल्यों मे 
बद्धि से हिसी प्रकार बचना सम्मद नहीं हो तो मूल्य-नियस्त्रण और विवरण राज्य 
को अपने हाथो मे ले लेने चाहिए श्रौर जनता को इत ग्रायारभूत उपमीक्ता वस्तुप्रो 
दो एक स्पूनतम आवश्यक मात्रा स्थिर मूल्यों धर उसलब्ब कराई जाती चाहिएं ग्रौर 
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इस हानि की पूर्ति, ल्यूततम प्रावश्यकर मात्रा से अतिरिक्त पूर्ति के मूल्यों में दृद्धि 
द्वारा की जानी चाहिए । 
प्रिश्चित प्रथ-व्यवस्था में मृल्य-तीति के सिद्धान्त 
(एमण्ण्फर ण एगं००७णाए प्र जाडरत ॥००7णाए) 
झायिक विकास और नियोजन के सन्दर्म में मूल्य-नीति से सम्बन्धित उपरोक्त 
सैद्वान्तिक विवेचन के झ्राघार पर डॉ वी. के आर. दी. राव ने मूल्य-मीति सम्बस्धी 
निम्वलिखित सिद्धान्तों का निरूपण किया है-+ 

[. विकरासार्थ नियोजन मे भारी पूंजी विनियोग के कारण जनता की झ्ाय 
भे वृद्धि होती है। भाय की इस वृद्धि के अनुरूप ही उत्पादन-बुद्धि होनी चाहिए 
प्रस्यवा मूल्य-वृद्धि होगी । इस उत्पादन में दृद्धि का जितना भाग अर्दध-निर्मित 
भ्रवस्था मे हो या विक्रय के लिए उपलब्ध नही हो, प्राय के उसी भाग के ग्रनुरूप 
नकद संग्रह (2७४॥ 80०0॥78$) में बुद्धि होती चाहिए । सक्षेप मे, किसी ऐसे व्यय 
की स्वीकृति नही दी जानी चाहिए जिससे या तो उत्पादन में प्रथवा नकद सग्रह मे 
बुद्धि न हो । 

2 अ्र्भ-ध्यवस्था के किसी भी क्षेत्र या समूह की भ्राय में वृद्धि के अनुरूप 
उस क्षेत्र या समूह के उत्पादन में वृद्धि ग्रथवा अन्य क्षेत्रो या समूह से हस्तान्तरण 
होना चाहिए प्रन्यथा मूल्य-वृद्धि की प्रदृत्ति प्रारम्भ हो जाएगी । 

3 बिनियोगो मे वृद्धि के भ्रनुरूप ही बचत मे वृद्धि करने के प्रयत्त किए 
जाने चाहिए । यदि यह सम्भव नही हो तो विनियोगो में भावी वृद्धि को बचत में 
सम्भावित बुद्धि तक सीमित कर देना चाहिए । 

4 बुनियादी उपभोक्ता-वस्तुग्रो के मूल्यों को बढने से रोकने का प्रयतत करनः 
चाहिए, भले ही सामान्य भूल्य-स्तर को रोकने का प्रयत्न श्रावश्यक नही है, क्योकि 
मूल्य-स्तर मे भ्रत्येक वृद्धि सुद्ा-प्सरसारिक नहीं होती। केवल आधारभूत उपभोक्तान 
वबस्तुरो की मूल्य-वृद्धि ही बागत-मुद्रा-प्रसार (0०५5७ँार्मिव४०४) के द्वारा तीब 
मूल्य वुद्धि को जन्म देती है । 

$ आशिक विकास की अवधि मे बुनियादी उपभोक्‍ता वस्तुओं की भाँग 
की पूर्णो सम्भावना होती है । अत इन बस्तुओ्रों के भूल्यों को बढने से रोकने के 
प्रयतत तभी सफल हो सकते हैं, जबकि इन वस्तुओं के उत्पादन मे पर्याष्त वृद्धि हो । 
यदि इन वस्तुग्रो के उत्पादन मे बृद्धि हेतु मूल्य-बृद्धि को प्रोत्साहन देना आवश्यक 
हो तो भल्पकालीव नीति के रूप मे इसका अवलम्बन किया जा सकता है। किम्त्‌ 
इस बीच मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्य की पूर्ति के क्रिए “मूल्य-नियत्नण' और 

"नियन्बित-वितरण' ग्रादि उपायो को भी अपनाया जाना चाहिए । 

6. जब तक अथं-व्यवस्था स्वय-स्कुर्त अवस्था मे नही पहुँच जाए, त्तब तक 
विकासशील ग्र्श-ब्यवस्था में मूल्य-बूद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है। किन्त्‌ कभी- 
कभी से प्राकृतिक ग्रापदाओ् या कमी वाले क्षेत्रो पर कभ ध्यान दिए जाने के कारण 
भ्रन्य कारण्यो से यह प्रवृत्ति बहुत हृढ हो जाती है और मूल्यो मे विभिन्न मौसमो, 


268 ग्राथिक विकास के सिद्धाब्त 


क्षेत्रो या प्रदेशों में भारी तेजी थ्रा जाती हैं। इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण 
हेत्‌, 'बफर स्टॉक' (छणीलित 500०८) का निर्माएोँ किया जाता चाहिए। 'बफर 
स्टॉक द्वारा सरकार ग्रल्पक्नाल में पूर्ति को माँग के अनुरूप समायोजित करते में 
सफन होती है | इस प्रकार, इनके द्वारा श्रल्यक्रालीत ओर भ्रस्यायी बृद्धिपों को रोका 
जा सकता है। 
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मुल्य-तीति 
कृषि पदार्थ--ग्रद्धं-विकसित अर्थ व्यवस्थाप्रों में प्राथिक विक्रास के लिए 
उचित कृषि पदार्थ सम्बस्बी नीति का बड़ा महत्त्व होता है। इन पदार्थों के मूल्य 
माँग और पूछि की स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। श्रधिकाँश पर * 
विकसित देशों में राष्ट्रीय उलादन में कृषि-जन्य उत्पादत का भाग लगभग 50% 
होता है। अत देण में सामान्य मूल्य-स्तर पर कृषि पदार्थों के मूल्य परिवर्गतों का 
बड़ा प्रभाव पडता है। साथ ही, भारत जंमें अद्धांविकर्सित देशों में उपभोकागण 
अ्रपनी भ्राय का अधिकाँश भाग खाद्य-पदार्थों पर व्यय करते हैं जो मुह्यन कृषिं- 
जस्प होते हैं । जब इन पदार्थों के सूल्पों में अधिक वृद्धि होती है, तो व्यक्तियों में 
श्रपस्तोष बढ़ता है। मजदूर भ्रपती मजदूरी बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं । महंगाई: 
भत्ते में वुद्धि के लिए दबाव बढ़ जाता है । कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि 
द्वारा प्राप्त होता है। इनके मूल्य बढने से इन उद्योगों की लागत बढ जाती है गौर 
देश-विदेश में इनकी प्रतिस्पद्धी-शक्ति कम हो जाती है । अत इन विकासशौल देशों 
की योजताग्रो की सफनवा के लिए कृषि-पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व थौर तीर 
बृद्धि को रोकता झ्रावश्यक है | साथ ही, मूल्य इतने कम भी नहीं होने चाहिए जिससे 
उतादकों का प्रोत्माइन म्रमाप्त हो जाए । इस हृष्टि से बहुचा कृषिणदायों के 
प्रधिकवम और व्यूतवम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। कृपकों को प्रोत्माइन देने 
की लिए प्रसवश्यकतानुपार ९7०४ 5७७७०४ की नीति को ग्रपताना चाहिए । 
इस सम्बन्ध मे इप्त बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन पदार्थों के 

मूल्यों मे म्रधिक उतार-चढाव नही हो । इन सब्र दृष्टिकोणी से कृषि-पदार्थ सम्बस्धी 
समूब्य-नीति बहुत व्यापक होती चाहिए जिसमे उत्पादन से लेकर वितरण तक की 
उचित व्यवस्था सन्निहित हो ! उत्पादन बुद्धि के प्रयत्त करिए जाने चाहिए प्लौर इस 
हेतू भूमि-सुधार, प्रकृति पर कृषि की निर्मेरता में कमी तथा उर्देरक, यंस्त्र, साले 
आदि प्रावश्यक ब्रादानो की व्यवस्था की जानी चाहिए । मुख्य कृषि पदार्थों, विशेष 
रूप से खाद्यान्नों की खुततम और अधिकतम पुल्य निर्धारित कर देने चाहिए । न्यूनवम 
मूल्य इस प्रकार के होते चाहिए ताकि कृपको मे अधिक उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे 
और प्रधिक्रतम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने घाहिए जिससे उपभोक्तामों पर 
अधिक भार नही पड़े । कृषि सम्बन्धी सूल्य-नीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व सरकार दारा 
व्षफर स्टॉक! का विस्तृत पैमाने पर निर्माण है। यति स्वदेश में उत्पादन कम हो तो 
इुचित मूल्य पर इन पदार्थों को विदेशों से आयात की उचित व्यवस्था होनी चाहि 

क्ृषि पदार्थों के उचित वितरण हेतु धोकस्तर पर राज्य ब्यापार का विस्तार, छुदरा 
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बिक्रो के लिए स्थान-स्थान पर सहकारी और सरकारी वितरण एजेन्तियो की स्थापना 
की जानी चाहिए। सक्षेप में कृषि पदार्थों की मूल्य-नीति से सम्बन्धित निम्नलिखित 
बातो पर ध्यान दिया जाना चाहिए 
() मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों 
पक्षो को लाभ हो 
(2) मूल्यों मे भारी उतार-चढाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। 
(3) विभिन्न कृषि पदार्थों के मूल्यो मे सापेक्ष समानता रहती चाहिए ! 
(4) कृषि पदार्थों और झोद्योगिक पदार्थों के मूल्यो मे भी समादता रहनों 
चाहिए । 
(5) कृषि पदार्थों के उत्पादन-वृद्धि के सब सम्भव उपाय किए जाने चाहिए। 
(6) कृषि पदार्थों के वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमे 
राज्य-व्यापार, सहकारी तथा सरकारी एजेम्सिपो का विस्तार किया 
जाना चाहिए। 
ओद्योगिक वस्तुग्रो का मूल्य--प्रभावश्यक उपभोक्ता पदार्थ, जो विन्ाधिता 
और ग्रारामदायक वस्तुग्रो की श्रेणियों मे प्रात हैं, का मूल्य निर्धारण बाजार-ताम्त्रिकता 
पर छोड दिया जाना चाहिए) यदि ग्रावश्यकता हो तो इनमे भी मृल्य-वृद्धि की 
स्वीकृति दी जानी चाहिए, किन्तु साथ ही ऊँचे कर झौर साधनों का वियस्त्रितत 
वितरण किया जाना चाहिए। किन्तु झद्योगिक कच्चे माल जंसे सीमेन्ट, लोहा एवं 
इस्पात, कोयला, रासायनिक पदार्थ आदि के मूल्यों को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। 
ब्रौद्योगिक नि्भित वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि को रोकने के लिए मूल्य नियमन भ्रत्यव्त 
महत्वपूर्स है । सम्बन्धित मूल्य-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मुद्रा 
प्रसारित प्रवृत्ति उत्पन्न नही हो । साथ ही, इनका उचित उपयोग और वितरण हो । 
घरेलू उपयोग को कम करने, निर्यात में वृद्धि करने, उत्पादन और विहियोगो के 
प्रोत्साहत के लिए भ्रौद्योगिक पदार्थों के मूल्यो मे तनिक वृद्धि की नीति को स्वीकार 
किया जा सकता है, किन्तु साथ ही, मूल्य ऐसे होने चाहिए जिनसे उत्पादों को 
अ्रत्यधिक लाभ (8/02$90० ?706) नही हो । वस्तुत झ्ौद्योगिक पदार्थों के क्षेत्र 
भें भी उत्पादक और उपभोक्ता दोनो वर्गों के हितो की रक्षा होनी चाहिए । कृषि- 
क्षेत्र मे न्यूततम मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योकि कृषकों की मोल भाव करने की 
शक्ति कम होती है । इसके विपरीत ग्रोद्योमिक क्षेत्र मे अधिक्रतम मुल्य अधिक 
अहल्कएण है 0 फ़िर ही, सूज़तफ कत्कों क्रो की ज़िफिक्षत करना कोपए ह फिपाकि फोपा 
पदार्थों के मूल्य, धरेलू उपभोक्ताम्रो के लिए अधिक रखे जा सकते हैं, जिससे उनका 
आास्तरिक उपभोग कम हो | साथ हो, जितना हानि उठाए उसे विदेशियों को सस्ते 
मूल्यों पर बेचा जा सके । भारत में चीती के मूल्य तिर्धारणयण की नीति इसी प्रकार 
की रहो है । 
सा्वेज्ञतिक क्षेत्र के उद्योगों का सृुल्या--विजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित 


|. थी एल गुप्ता आर्थिक ब्मीक्षा, सावेंगनिक खेत्र विशेषांक, !5 अगस्त, 969, पृष्ठ 25. 
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घस्तुओ और सा्वेजनिक उपस्मो द्वारा उत्पादित वस्तुओ के मूल्य-निर्धारण के लिए 
झ्पनाई गई नीतियाँ भिन्न हो सपती हैं। निद्ञी-उपक्रमों मे मूल्य-निर्धारण इस प्रकार 
होता चाहिए जिससे कर-सहित उत्पादन लाग्रत निकलने के पश्चातु इतना लाभ प्राप्त 
हो ताकि पू"जी तथा उपक्रम आकपित हो सके । किन्तु सरक्षारी उपक्रमों के समक्ष 
मूल्य-निर्धारित करते समय व्यावसायिक हृष्टिक्रोस की गह्पेक्षा जन-क्ल्याण का घ्येय 
प्रमुख होता है । इसीलिए, सार्वजनिक उपत्त्मो की स्थिति बहुघा एकाधिकारिक होते 
हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं दयोकि सरकार का विचार इस रूप में उपभोक्ता 
को रियायत देना हो सकता है । किन्तु विभिन्न विचारको में इस बात पर मर्वक्य नहीं 
है कि सार्वेजनिक उपक्रमों की मूल्य-्नीढि लाम के आधार पर निर्घारित की जानी 
चाहिए झथवा नही । 


मुल्य-नीति से उपकम को लाभ--कुछ विचारको के मतानुसार सार्वजनिक 
उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओ्ओो और सेवाओ के मूल्य इस प्रकार निर्धारित दिए जाने 
चाहिए जिससे उत पर विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त लाभ हो सके। इससे जहाँ 
सरकार को विक्यस के लिए पर्याप्त धनराशि ध्राप्त हो सकेगी, बहाँ मुद्रा प्रत्ारित्त 
अ्रवृत्तियों के दमन में भी सहायता मिलेगी । इन उपक्मो पर हानि पर चलाने से मुद्रा 
प्रसा रिवर प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, क्योकि इस प्रद्यार कम मूल्य वसूल करने से जनता 
के पास व्यय करने के लिए अ्रधिक राशि रह जाती है । साथ ही, राजकोप में कम 
राशि पहुँचती है, जिनकी पूति जनता से ग्रधिक बर वसूल कर की जाती है। इन 
उपत्नमो द्वारा उत्पादित वस्ठुएँ और सेवाएँ कम मूल्य पर बेचने से इसका बोभ 
सामान्य भवत्ा पर पटता है, जबकि उसका लाभ उस वस्तु का उपभोग करने बालें 
कुछ व्यक्तियों को ही मित्रता है। उपभोक्ताग्रों को एक वर्ग के रूप में इस 
प्रकार रियायन देता उपयुक्त नही है ॥ ग्रत इन उपष्रमो द्वारा उत्पादित पदार्थों और 
सेवाओ म मूल्य इतने होने चाहिए जिससे उन्हें सन्‍्तोपप्रद लाभ मिल सके । इससे 
देश की विक्रास योजनाप्रो के लिए सहज ही साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, यदि 
किन्‍्ही कारणों से डिसी उद्योग को आधथिक सहायता देना भी हा तो भी लाम-हाति 
का लेखानजोखा स्पप्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए और उपक्तम को दी गई सहायता 
को अलग दिखाया जाना चाहिए । 
लाभ-रहित स्थिति मे भी सचालत-उक्त विवरण से स्पष्ट है वि इन 
उपक्तमों वी कुशलता का मापदण्ड इनके द्वारा प्राप्त लाभ है, क्ल्‍तुि ऐसा अनिवाय॑ 
मही है। दाभा गोपालदास के मतानुसार “एक सावेजनिक व्यवसाय हानि पर चलाया 
जा रहा है, विन्‍तु वह सस्टो गैस, विद्युत, यादायात या डाक ध्यय के रूप मे हामि से 
भ्षो अधिक सामाजिव कल्याण मे वृद्धि कर रहा हो ।” सादंजनिक व्यव्तोयों के लिए 
यह वाँछनीय है कि वे स्वावलम्वी हो दिन्‍्तु व्यापक सामाजिक हितों की दृष्टि से कम 
मल्य की नीति अपनाकर उन्हे “नियोजित हानि' पर भी संचालित क्या जाता 
झनुदित नही है । वस्तुत सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं प्रपितु अधिकाधिक 
सामाजिर कल्याण होता है । भ्रत सरकार द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं ग्रौर सेवा्रों 
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के मूल्य कम लिए जाने चाहिए जिनका उपयोग मुख्यत समाज के निर्धन, शोषित 
झौर पीडित व्यक्ति करें । 
किस्तु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वेक 
नहीं सचालित किए जाने चाहिए । उपक्रम की कुशलता एक अन्य वस्तु है जिसका 
मूल्य-विर्धारण् से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ! उत्पादन लागत से कम मूल्य पर 
इसकी वस्तुएँ विक्रय किए जाने पर भी उपक्रम को निजी क्षेत्र को ऐसी ही इकाई की 
कुशलता के स्वर पर सचालित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लाभ-रहित 
स्थिति मे संचालन के समर्थक इस तकं को भी सन्तोपप्रद नहीं मानते कवि लाभ-मूल्य- 
नीति (27०07:7८०-९०१:०)) श्रपनाने से उपभोक्ताओं के पास व्यय के लिए कम 
राशि बचेगी जिससे व्यय वम होगा और मुद्राअसारिक प्रवृत्तियो का दमन होगा। 
ऐसा तभी सम्भव है, जबकि वहू उद्योग एकाधिकारिक हो और उसकी माँग 
बेलोच हो । 
श्रत्त कभी-कमी यह विचार श्रस्तुत किया जाता है विः सार्वजनिक उपक्रमो 
की मूल्य-नीति का आधार न लाभ, न हानि! (२० ए:णा, 7२० 7,055) होना 
चाहिए ( किन्तु नियोजन द्वारा विकासशील नि्घंन देशो के लिए यह नीति अनुचित 
है ( प्रद्ध विकसित देशो में वित्तीय साधनो को जुटाने की समस्या होती है और 
अधिक मूल्य की नीति भ्रपता कर सावंजनिक उपक्रमो के लाभ योजनाओं की बवित्त- 
व्यवस्था का एक बडा स्रोत बन सकते हैं । यही कारण है कि नियोजन पर अखिल 
भारतीय वाँग्रेस कमेटी के ऊटी मे होते वाले सेमिनार मे डॉ वी के झ्ार बी. राव 
में 'न लाभ, न हानि की नीति को अस्वीकार करते हुए लाभ-मूल्य नीति का समर्थन 
किया ( झाजकल भारत मे बोजना-प्रायोग भी इसी नीति वर चल रहा है श्रौर उसकी 
प्रत्येक योजना में सार्वेजनिक उपनगो से प्राप्त लाभो पर उत्तरोत्तर अधिक निर्मेरता 
प्रदर्शित की गई है ( अन्य अर््ध विकसित देशो के लिए भी यही सूल्य-नीति उचित है। 
वस्तु नियन्त्रण 
((ए०णण०पा। (०ाहण) 
नियोजित भर्थ-ब्यवस्था मे नियन्त्रण निहित है। कई बार नियोजित अर्थ- 
ब्यवस्थाग्रो मे भेद, उनमे व्याप्त नियम्नण की प्रकृति और लक्षणों के आधार पर 
किया जाता है । नियनन्‍तएण जितने अधिक और कठोर होते है वहाँ नियोजन भी उतना 
ही कठोर होता है । इसके विपरीत जहाँ नियस्तण कम्न और सरल होते हैं, वहाँ 
नियोजन अधिक जनतान्त्रिक और कम कठोर होता है। इस प्रकार “नियन्त्रण 
नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है । धॉमस बिल्सन के श्रनुसार, “नियोजन भौर 
भौतिक तियस्रण इतने अधिक सम्बन्धित हैं कि इन्हे लगभग अभित भाना जा सकता 
हैं ।/? इस प्रकार, नियोजन में कई प्रकार के नियन्त्रण होते हैं ( बस्तुत नियोजित 
अर्थ व्यवस्था का प्राशव ही नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चिद सामाजिक उद्देश्यों के 
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लिए नियन्त्रित अ्र्य-व्यवस्था है पूर्ण नियोजित अधथे-व्यवस्था अधिक नियत्त्रित रहता 
है, किन्तु मिश्रित जनवान्त्रिक-नियोजन में नियन्त्रस श्रधिक व्यापक नही होते । किन्तु 
फिर भी नियोजित प्र्थ-व्यवस्थाओं मे वस्तु तियन्त्रण झ्ावश्यक हो जाता है।इत 
अ्रद्ध-विकसित देशो मे नियोजन अभ्रवधि मे उपभोक्ता श्रौर पूँजीगत दोनो प्रकार 
की वस्तुप्रो की माँग बढती है । विकास कार्यक्रमो के लिए कई परियोजनाएँ सचालित 
की जाती हैं, जिनके लिए विशाल मात्रा मे पूँजीगत वस्तुएं चाहिए । ये वस्तुएँ स्वदेशा 
तथा आ्रयातित दोनो श्रक्कार की हो सकती है। जिछ प्रकार बिकास के लिए यह 
आवश्यक है कि ये वस्तुएँ उचित मूल्यो पर प्राप्त हो, उसी प्रकार यहू भी प्रावश्यक्र 
हैं कि प्रच्छी किस्म की, पर्यात्ष मात्रा मे झौर समय पर निरन्तर ये वस्तुएँ उपलब्ध 
हो । प्रावश्यकतानु सार, विभिन्न क्षेत्रो, उद्योगों, व्यक्तियों भादि मे इनका उचित 
आवंटन हो भ्रौर ग्रनुकूलतम उपयोग हो, इसके लिए इन वस्तुप्रों का नियन्त्रण 
आ्रावश्यक है। इसमे इनके निश्चित मूल्यों पर विक्री के साथ-साथ किमिन्न फर्मों तथा 
उद्योगो का कोटा (0४०४) भी निर्धारित किया जा सकता है । 


नियोजन के ग्रन्तर्गंत बहुघा उपभोक्ता वस्तुओं का भी प्रभाव रहता है। 
उत्पादन के अधिवाँश साधनों का अधिकाधिक भाग विनियोग कार्यक्रमों म लगाया 
जाता है। प्रधिकाँश उपलब्ध, वित्तीय श्रोर भौतिक साधनों का उपयोग पूंजीगत 
बस्तुओं के उत्पादन मे लगाया जाता है । सिंचाई, विद्युत, सीमेस्ट, इस्पात, मशीन और 
मशीनी औजार भारी विद्युत सामग्री, भारी रसायन ग्रादि परियोजनाएँ प्रारम्भ की 
जाती हैं । इस प्रकार, नियोजित प्र्थ व्यवस्था में साधन पूँजीगत परियोजनाओं मे 
लग जाते हैं ओर उपभोक्ता बस्तुप्रो के उत्पादन की झोर कम ध्यान दिया जाता है । 
देश के श्राथिक विकास को गति देने और उसे स्वय-स्फूर्ते-वस्था में पहुचाने के लिए 
यह प्रावश्यक भी है, जिस्तु इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड जाती है । साथ ही+ 
नियोजन के परिस्पामस्वरूप व्यक्तियों की ग्राय भी बढती है, जिसे उपभोग पर ब्यय 
किया जाता है । इससे उपभोग वस्तुओं की माँग बढ जाती है । इन देशों की तीब्रता 
से बढती हुई जनसंख्या भी इनकी माँग मे वृद्धि कर देती है। ऐसी स्थिति मे इनके 
मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति होती है । चहुघा उद्योगपति वर्ग वस्तु की स्वल्पता के कारण 
परिस्थितियों का सलाजायन लाभ उठाकर श्रधिकाधिक मूल्य लेने का प्रयास करते 
हैं । इसके लिए कृत्रिम प्रभावों का सृजन भी किया जाता है। काला बाजार प्रौर 
मुताफाखोरी को प्रोत्ताहन मिलता है, जिससे निर्धन वर्ग को कठिमाइयों का सामता 
करना पडता है। उन्हे इन प्रदार्यों की आवश्यक न्यूनतम मात्रा भी प्राप्त नहीं हो 
चाती । ऐसी स्थिति मे इन उपभोक्ता वस्तुओर, विशेय रूप से आवश्यक पदार्थ देसे, 
खाद्यान्न, चीती, खाद्य, तेल मिट्टी का तेल, सावुन वस्त्र श्रादि का निमत्रण तो 
आवश्यक सा हो जाता है ॥ केवल मूल्य नियेत्रस्स या मुल्य निर्धारण ही पर्षाप्त 
नहीं है, क्योकि यदि वम मुल्य निश्चित कर दिए गए तो वस्तुएँ छिपा जी जाएँगी 
झौर काला बाजार (830८ ४५7८०) में वेची जाएँगी या दे भ्रच्छी किस्म वी नहीं 
होंगी या फिर उतके उत्पादको को प्रयाष्त ज्ररणा नहीं मिलने के कारण उत्पादन 
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कम होगा | अत. उचित मूल्य-नीति अपनाई जाने के साथ-आथ यह भी आवश्यक है 
कि इन वस्तुप्रो के उत्पादन, उपभोग-विनिमय और विवरण पर पूर्ण निय्तण रखा 
जाए। उत्पादत-स्तर पर इनके उत्पादत में कोई शिथिलता नही बरतो जाए और 
क्षमता का पूरा उपयोग करके अधिक्षाधिक उत्पादन क्या जाए। साथ ही, उसे 
बाजार मे बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाए। इन वस्तुओं की वित्री भी नियन्तित 
रूप से स्वय सरकार द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा नियल्तित एजेन्सियों द्वारा 
बी जाए । जो कुछ उपलब्ध हो उसके उचित वितरण की व्यवस्था की जाए ॥ 
यदि उचित वितरण व्यवस्था न हो, जँत्ते कुछ लोगो को कम श्रौर कुछ लोगो को 
अभ्रधिक वस्तुएँ मिल सके तो यह बात अधिक सहन नही की जा सकती । इन बस्तुग्रो 
के वितरण में राशनिंग (६४०77) नोति भी श्रपमाई जा सकती है । 
भारतोय नियोजन में मुल्य श्र मुल्य-नीति 
(2॥685 शाप्रे /॥0९-?९०९४ 00ए॥४्ठ एगञाणाएएं की पातरा॥) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना--भारतीय नियोजन मे प्रारम्भ से ही मूल्य नियमन 
की और ध्यान दिया गया है! प्रथम योजना द्वितीय विश्वयुद्ध और विभाजन जनित्त 
वस्तुप्रो की कमी को दूर करने श्र मुद्रा प्रसारिक प्रवुत्तियों को रोकने के उद्देश्य से 
प्रारम्भ की गई थी तथा पझ्पने इस उद्देश्य को प्राप्त करने मे यह सफल भी हुई । इस 
योजनावधि मे मुद्रान्यृति मे भी 3% की वृद्धि हुई और 330 करोड रुपये की 
धाटे की प्र्थ-व्यवस्था की गई किन्तु मानसून की भनुक्ूलता के परिणामस्वरूप उत्पादन 
मे पर्याप्त वृद्धि हुई। खाद्यान्नो का उत्पादन 20%, कपास का उत्पादन 45% और 
तिलहून का उत्पादन 89६ बढ गया । योजनाबंधि में कृषि-उत्पादत निर्देशक 
4949-50 बपं का श्राघार मानते हुए 96% से बढगर 7% हो गया । श्रौद्योगिक 
उत्पादन मे 8*4 पाइन्ट की वृद्धि हुई। उत्पादन मे इस वृद्धि के साथ साथ सरकार 
द्वारा किए गए प्रयत्तो, कोरिया-युद्ध की समाप्ति के कारण मूल्यों मे गिरावट श्राई । 
सत्‌ 952 में थोक-मूल्य-तिर्देशाँक्त मे कमो आई झौर कुछ समय तक मूल्यों मे 
लगभग स्थिरता रही । सद्‌ू 953-54 में बहुत अच्छी फसल हुई जिसके कारण 
मूल्यों मे बहुत गिरावट आई। कुल मिलाकर योजवा-काल में थोक मूल्यों के विर्देशाँक' 
में 20%, खाद्य-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक मे 26%, निभित-पदार्थों के मूह्य निर्देशाँक 
में 3 6% भर श्रौद्योगिक सच्चे साल के सूल्य-निर्देशाँक मे 32% की कमी झ्राई ॥ 
योजतावंधि में मूल्यों की इस गिरावट के वातावरख से राज्य ने यथोचित्‌ मूल्य 
निर्धारित करने और अनेक कार्यवाहियों द्वारा मूल्यों को इस स्तर से नीचे नहीं 
गिरते देने के लिए प्रयास आरम्भ किए ताकि उत्पादकों को सुल्यो के गिरने से 
हानि न हो । 
द्वितीय पंचवर्षोय योजना--यह योजना प्रथम योजना को अपेक्षा बहुत बडी 
थी । सार्वजनिक क्षेत्र से 4,600 करोड रुपये व्यय किए गए | निजी क्षेत्र में 
3,00 करोड रुपये का वितियोग हुआ । योजवाबधि मे 948 करोड़ रुपये को घादे 
की अय॑ं-ब्यवस्या की गई जो समस्त योजना व्यय का 20% था । साथ हो इस 
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झवधि मे मुद्रा पति 2,26 करोड रुपये से बढक़र 2 868 करोड रुपये हो गई | इस 
प्रकार मुद्रा पूर्ति मे 29% की वृद्धि हो गईं । दुर्भाग्यवश कृषि-उत्पादन मे वृद्धि नही 
हो सक्की अपितु कई वर्षों मे तो विगत वर्षों की अपेक्षा उत्पादन में कमी झाई। 
उदाहरणार्थ, सबव्‌ 957-58 भे खाद्यान्तों का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 60 नाख 
टन कम हुमा । सब्‌ 959-60 मे भी खाद्यान्तों के उत्पादन में इसके पिछले वर्ष की 
प्रपेक्षा 40 लाख टन की गिरावट आई | इसी वर्ष जुट, कपास और तिलहद के 
उत्पादन मे क्रश 2%, 8% और 2% की गिरावट भाई । इस प्रकार योजना 
अ्रपने उत्पादन लक्ष्यों भे काफी विछड गईं । परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना में मूह्य 
वृद्धि होना स्व्राभाविक था । जनसरया वृद्धि ने भी इसे सहारा दिया । इस योजना मे 
मूल्यों मे निरस्तर वद्धि होती रही । योजनावधि में थोक मूल्यों का सामास्य निर्देशक 
(ठथ्याधाववं वावतत ० जाग ए705) 33% बढ़ गया। इसी प्रकार, 
खाद्यान्‍्तो, औद्योगिक कच्चे माल, निर्मित बस्तुप्रो के मुल्य निर्देशांकों में क्रश 48%, 
45% तथा 25% की वृद्धि हुई । 

योजनावधि में मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्य तथा अन्य सामप्रो मे उचित 
सन्तुलन बनाए रखने पर बल दिया गया। खाद्याज़ो के उत्पादत में वृद्धि करने के लिए 
प्रेरणास्प्रद भूल्य स्तर प्रावश्यक था और सरकार इम नीति को अ्पनाती रही | इस 
योजना मे मूल्यों के ब्रत्य्रिक उतार-चढाव को रोकते के लिए खाद्यास्तों के बफर- 
स्टॉक के निर्माण का ग्रायोजन किया गया। साथ ही, आयात निर्यात कोटे भी मात्रा 
की समय से पूर्व घोषणा, अ्रग्मिम सोदो पर निय्ल्द्रणा साख का तियस्तण एवं प्रन्य 
वित्तीय कार्यवाहियों को श्रपताया गया। इसके बावजद भी मूल्य व्रद्धि को नहीं 
रोका जा सका | वस्तुत योजना के अन्तगेंत उद्योग खनिज यातायाव विद्युत ग्रादि 
पर अधिक विनियोजन के साथ साथ गूल्य वृद्धि रोकने के लिए कृषि उत्पादद में 
बुद्धि आवश्यक है । किस्तु भारत मे कृप्रि उत्पादन की मात्रा मौसम और मानसून की 
अनुकुलता पर निर्भर करती है जो ग्रनिश्चित है। श्रव मूल्य नीति का ग्राधार 
क्ृधिगत 'रदार्थों के मडार पर्याप्त माया मे बनाएं रखना है ताकि कमी के समय 
मूल्यों को नियन्त्रित रखा जा सके ! द्वितीय योजना मे मूल्य-्नीति की निम्नलिखित 
कमियाँ थी-- 

(0) मुल्य मीति को प्रभावशाली ढग से लागू नही किया गया झौर उस्तके 
क्रियास्वयन पर प्रधिक ध्यान नहीं दिया गया । 

(४) मूल्य नीति से सम्बन्धित कार्यदाहियों में पारस्परिक समस्वय का 
अमाव था 

(7) मूल्य-नीति को दीघेकालीन दृष्टिकोण और प्रावश्यक्रताप्रों के झनुमार 
निर्धारित नही क्या गया । 

तूतीय पचवर्षोय योजना--डितीय योजना के प्रारम्भ गौर तृतीय योजना के 
प्रारस्‍्भ के बातावरख मे पर्याप्त अन्तर था । जहाँ प्रथम यौजना से मृल्यो में गिरावट 
प्ञाई थी वहाँ ग्रन्य योजनाओं में मूल्य 35% बढ गए थे । इसलिए तृतीय योजना मे 
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मूल्य नियमन-तीति की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना मे मूल्य- 
नियमन के लिए सुहृढ नीति को कोई बिशेय महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु इस बात 
का अवश्य प्रतुमान लगा लिया गया था कि विकास कार्यक्रमों के लिए विनियोजन की 
नई माँग्ते को तुलना में पूति कम ही होगी और इसलिए मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियो की 
सभावता और उनके नियन्त्रण की समस्याएँ उत्पन्व होगी । इसके बावजूद भी 
योजता-आयोग ने इन कठिताइयो के भय से विकास कार्यक्रमों को कम करना उचित 
नहीं समझा । इस प्रकार द्वितीय योजना-निर्माण मे विक्ञास्त को अधिक महत्त्व दिया 
गया औौर मूल्यों की स्थिरता को ग्राधारभूत आवश्यकता नहीं माना गया । 


बिन्‍्तु तृतीय योजना के समय परिस्थितियाँ भिन्न थीं। देश का विदेशी मुद्रा- 
कोप भी बहुत कम हो गया था श्रौर इसलिए विदेशों प्ले अधिक माजा में पदार्थों का 
झायात करके वहतुग्रों की पूर्ति बढाना भी कठित था। विदेशी-विनिमय को स्थिति 
में सुधार हेतु निर्यात में वृद्धि ग्रौर आयात में कमी करना झावश्यक था। सूल्य- 
वृद्धि से योजना के कार्यक्रमों पर भी अत्यन्त दुष्प्रभाव पडता है । योजना की सफलता 
सदिग्य हो जाती है। फिर दृवीय योजना में तो विकास कार्यक्रमों और विनियोगन 
की राशि द्वितीय योजना की प्रपेक्षा बहुत अ्रधिक थी। तृतीय योजना में 0,400 
करोड रुपये के विनियोजन का लक्ष्य था। ऐसी स्थिति मे मुल्य-वृद्धि की सभी 
सम्भावनाएँ थी | परत तृतीय योजना मे एक सुहृढ मूल्य नीति की ग्रावश्यकता को 
स्वीकार किया गया था और सूल्य नियसतन की आवश्यकता प्रनुभव की गई थी । 
किन्नु मूल्य-नियमत का आशय मूल्यों मे कोई परिवतंत नहीं होने देने से नहीं है । 
भारी पूँजी विनियोजन के कार्पेक्रम वाली विकासोस्मुख प्रव॑ंब्यवस्था में थोडी-बहुत 
मूल्य वृद्धि प्रप्रत्याशित और हानिकारक नही है, जिन्‍्तु मूल्यों मे अधिक वृद्धि को तथा 
उसमे झाने वाले उच्चावचनो को रोकने हेतु उचित यूल्य-तीति श्रावश्यक थी । 
तृतीय योजना मे इसी झ्राघार पर गूल्य-तीति बनाई गई थी, जिसमे कर- 
नीति, मौद्रिक-नीतति, व्यापारिक-तीति, पदार्थ-वितरण नीति झादि को समस्वित रूप 
से अपनाने का आयोजन था । कर-व्यवस्था इस प्रकार की करनी थी जिससे उपभोग 
को योजता के अनुकुल प्रतिबस्धित और सीमित किया जा सत्रे' तथा विनियोजन हेतु 
पर्वाष्त साधव जुटाएं जा सकें । मौद्दिकतीति द्वारा साख का नियमन तथा नियस्त्रण, 
सटे की सौदेवाजी तथा इस उद्देश्य से पदार्थों का सग्रह हतोत्साहित हो । व्यापारिक 
तीवि द्वारा विदेशों से आवश्यक बहतुओ. का आयात करके बुन्यएदो, बस्तुओ, भी, की, को 
दूर करना था। बिन्तु इसके लिए दीघंकालीन श्रायात को कम करने वी आवश्यकता 
पर बल दिया गया था। कुछ अत्यन्त आवश्यक वस्तुओ्री का मूल्य-नियन्त्रण अपनाया 
जाना था और इनके मुल्यो को एक स्ोमा से अधिक नही बढने देना था। साथ ही 
इनके समुचित वितरण के लिए राशविय पद्धति को भी अपनाया जा सकठा था । इस 
योजना में मध्यस्थो और उनके लाभों को सीमित करने या समाप्त करने लिए 
सरकारी या सहकारी सस्थाग्रो द्वारा इनके वितरण को प्रोत्साहित किए जाने पर 
अधिक बल दिप्रा गया था । अरद्धं नविफसित देशो मे खाद्य-पदार्यों के मुल्यो मे स्थिरता 
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लाता बहुत ग्रावश्यक होता है । अव इस योजना मे भी खाद्यान्नो के मूल्यों मे ययोचित 
स्थिरता लाना ग्रावश्यक था । इसके लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नो के सग्रह को पर्याप्त 
मात्रा में बहाना था। साय ही, मूल्य-वृद्धि को रोकने लिए कृषि और औद्योगिक 
उत्यादन में पर्याष्त वृद्धि का ग्राग्रह था । 


इनके वावपू्‌द भी इस योजना में निरन्तर तेजी से मूल्य वृद्धि हुईं। मुझ्यत 
कृषि पदार्थों के मूषय काफी बढ गए । योजवदा के प्रथम दो वर्षों में तो मूल्य वृद्धि 
नगण्य थी । सत्‌ !96]-62 में समस्त पदार्थों के मूल्य निर्देशॉँंक में 46 पाइट वी 
गिरावट आई । किस्तु सत्‌ 962-63 से मुल्य-दृद्धि शुरू हुई औौर यह वृद्धि यौजता के 
पझन्त तक जारी रही | तृतीय योजना के इन पाँच वर्षों मे खाद्य पदार्थों से सम्बस्वित 
थोक मूल्य निर्देशांक 484% बढ ग्रया। झ्रौद्योगिक कच्चे माल, निर्मित माल और 
समस्त पढायों के थोक मूल्य निर्देशक में कमश 32 65%, 22 3% ग्रीर 36"4% 
की यृद्धि हो गई परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य तिर्देशाँक (6॥ 
वगत8 (णा5णाहा शा०्ध्नाव0०5) (ग्राघार वर्ष !949--00) योजना के प्रारम्भ 
में 25 से सद्‌ !965-66 में 74 हो गषा। इसी प्रकार तृतीय योजता मे भी 
मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई । इस मूल्य-वृद्धि के लिए पदार्थों की माँग ग्रौर पूर्ति दोतो से 
सम्बन्धित घटक उत्तरदायी थे । इस योजनावधि में चीनी और पाकिस्तानी ग्राक्रमश 
के कारण युरक्षा-उपय्न मे भारी वृद्धि हुई | सावंजनिक ग्रौर निजी दोनो क्षेत्रों मे वैसे 
भी पर्याप्त पूंजी विनिप्रोजित की गई । जनसस्या में निरल्तर वृद्धि होती रही, शिखतु 
कृषि-उत्पादन मे वृद्धि नहीं हो सकी | साथ ही 450 करोड रुपये के हीनार्थे- 
प्रवस्यत का सहारा लिया गया | मुद्दा-पू्ति मे भो 5 8% को वृद्धि हुई। योजनावधि 
में करो द्वारा भी पर्याप्त राशि एकवित की गई | विशेषत अप्रत्यक्ष करो का प्रधिक 
आश्रय लिया गया । इसी कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई । 


योजतावि में इस बद्धि को रोकमे के लिए प्रयत्म करिए गए । खाद्यान्नों के 
मूल्यों को नियन्ब्रित करने की ओर विश्येप ध्यान दिया गया । उचित मूल्य की दुकानों 
(787 ?:70० 59005) वी सझ्या बढाई गई। सरकार ने प्ननुदान देकर खाद्य नो 
को कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराते के प्रयास किए ॥ इन उचित मूल्य बाली 
दूकातो से जतता को वितरित प्रताज की मात्रा तिस्लार बढ़ती गई । यह सब 962 
में 43 लाख से बढ कर 965 में दुगुते से अधिक हो गई । खाद्यान्नो के संग्रहण के 
झणथिक और अच्छे अयल किए गए। विदेयों से पर्याप्त मात्रा में अन का ग्रायात 
झकिपा गया । बड़ेचठे नगरों में उचित वितरण के लिए खाद्यातों के राशतिग का 
सद्ारा जिया गया। खाद्यान्गे प्रौर प्रावश्यक पदार्तों के मूल्यों को निर्यारित हिया 
गया और उन्हें वसूतर किए जाने का आग्रह किया गया आवश्यक उपभोग वस्तुप्रो 
के मधिक मून्त लेते और उतके अवनावस्प रू सग्रढ़ को रोकने के प्रयथल किए गए। 
रिजे बैछ द्वारा समग्रन्समय पर साख नीति में इस प्रकार के परिवर्तेत किए गए 
जितदे बुनियादी उउभोग-दस्तुप्रो के श्रवावश्यक सम्रह को रोका जा सके । इसके विए 
आरत सुरक्षा तियमो (0<5॥००४ ०६ [70॥4 रिए८5) का सहारा लिया गया और 
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अनधिकृत सग्रहकर्ताप्रों दण्डित करने का ग्रायोजन किया गया । किल्तु इसके बावबूद 
भी दृतीय योजना में मूल्य-वृद्धि को रोका नहीं जा सका | विम्वलिखित सारणी में 
विभिन्‍न पदार्थों की बाधिक वृद्धि दरें दो गई हैं-- 

मुल्य-मिर्देशाँकी में वाधिर वृद्धि दरें (प्रतिशत में)! 











पदार्थ द्वितोयथ योजना तुतोय घबोजता ]960-: 
4 सम्पूर्ण वस्तुएँ 70 64 50 
2, खाद्यान्न ण्प 853 328 4 
3 औद्योगिक कच्चा माल 94 66 208 
4 तितित वस्तुएं 49 4 92 





एकवर्षाय योजनापो मे मुल्य--उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय 
योजना पें शुर हुमा मूल्य-दृद्धि का क्रम तृतीय योजना में भी जारी रहा भौर प्रयम 
एकवर्षीय योजता सब्‌ 966-67 में तो मूल्यों में वृद्धि-दरें सर्वोपरि रही / केवल इसी 
बपं में समस्त वरतओश्नों के मूल्यों में 754% भौर खाद्यन्नों के मूल्यों में !8 4% की 
बृद्धि हुई । भ्रौद्योगिक कच्चे ज्चे माल के मूल्यो में भी तेजी से वृद्धि हुई। इसका मुख्य 
कारण सूखा था। सद्‌ ]967-68 में,घोक मूल्यों में 7% प्लौर खाद्य पदार्थों के मूल्यों 
में 2(% की वृद्धि हुई | परन्तु सद्‌ 968-69 की अवधि में मूल्यों में अपेक्षाकृत 
स्थिरता ग्राई। कुछ पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आई । इसका एक प्रभुख कारण 
मानसून श्रौर मौसम की भ्रनुकुलता के कारण कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होता है । 
चौयी गौर एंचदों यीननाएं--चतुर्ये पंचवर्षीय योजना में स्वायित्व के साथ 
प्राथिक विकात (000ए/व ४धत 50॥709) करने का उद्देश्य रखा मया । योजना 
से सम्बन्धित “89002८॥ ?2एथ में स्थायित्व को विम्नलिखित दो उद्देश्यों से 
सम्बन्धित किया गया--- 
(।) कृषि पदार्थों की भौतिक उपलब्धि में भ्राने वाले प्रधिक उच्चावचनों 
को रोकता । 
(॥) मूल्यों में निरम्तर मुद्रा-प्रसारित बुद्धि को रोकना । 
प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित मुख्य का्येक्रम कृषि पदार्थों के बफर-स्टॉक! का 
निर्माए करवा था । ग्रत चतुर्थ योजना मे पर्याप्त बफर-स्टॉक का निर्माण करने का 
विश्चय किया गया । सुझ्य हउ से ग्रवाजों के बफर-स्टॉक बताने पर प्रथिक ध्यान दिए 
जाने की बात कहे गई । यह आशा व्यक्त को गई कि सरकार मुख्य कृषि-पदार्थों की 
सायेक्षिक मूल्यन्य रदव। को स्थिर बनाने और इन्हें इस प्रकार नियमित करने की 
स्थिति मे होगी ताझि योजवा के कई उद्देश्यों को पूरा करते मे योग मिले (2 
दूसरे उद्देश्य के बारे मे यह मत व्यक्त किया गया क्रि मूल्यों में तिरन्‍्तर मुद्रा 
प्रसारित दुद्धि को रोकता मुख्य रूप से हीनाये प्रबन्बन मे सयम पर निर्मेर करता है । 


].रिजदें वैंक जूक इण्डिषा दुलेटित, जून 967, दुष्ट 742 
2. वए०७5 ० 8फछ7०३०४ (० फढ हण्च्रापी श०, ठाएजफ <स्काकएर 
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साथ ही, मूल्यों में सम्भावित वृद्धि क्रो रोकने हेतु प्रन्य उपाय श्रोर मीतियाँ भी 
श्रपनाई जाएँगी । “उचित मूल्य को दूकाने” और “उपभोक्ता सहकारी भण्डारो' का 
पर्याप्त मात्रा मे विस्तार किया जाएगा और उनकी परिधि मे प्रनेक नई वस्तुएँ भी 
लाई जाएँगी । इससे आ्ावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों मे स्थायित्व लाग्ा जा 
सकेगा । इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष रूप से मौसमी उत्तार-चढावों को रोकने गौर 
झाकस्मिक दबावों ($704७॥ 9765आ77९5) का सामता करने के लिए प्रधिक सहायक 
होगी । इस ओर किए गिए पूर्व प्रयस्तों का एकीकरण और विस्तार किए जाते का 
निश्चय किया गया त्यकि पर्याप्त व्यापक और कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
(?ए०७॥० $9अथा। ० 6ज7।0प्रा।०7) को जन्म दिया जो सके । विदेशों से वस्तुग्रों 
का प्रायात और अधव्यवस्था के सुचालत हेतु आवश्यक बिदेशी पदार्थों की प्राप्ति 
सावंजनिक क्‍्भिफरणों द्वारा किएं जाने पर भी बल॑ दिया गया। 
उक्त योजना में यह माना गया कि मूल्य स्तर को स्थिर बताए रखने मे कृषि- 
उत्पादन का महत्त्वपूर्ण भाग होता है। यह कहा गया कि हाल हो के अनुभवों से 
ज्ञात होता है कि जीवन-स्‍्तर की लागत मे निर्देशॉक (00५ णी शाह [एटा 
िण्एाथ) में खाद्यान्नों के मूल्य निरायिक्र महत्त्व रखते है । अत रहन सहून के व्यय 
को स्थिर बताए रखने हेतु खाद्यन्नो के मूल्यों गो स्थिर रखना आवश्यक है। अत 
योजना मे ख़ाद्यान्नों के उत्पादन और मुरुष रूप से कृषि-उत्पादत मे वृद्धि की 
प्निवायेतः स्वीकार की गई चतुर्थ योजना में कृषि-उत्पादन में 5% बापिक वृद्धि 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया । साथ ही, औद्योगिक उत्पादन में 9% प्रतिवर्ष की 
वृद्धि तथा भ्रय क्षेत्रों मे पर्याप्त वृद्धि का लक्ष्य रखा गया । 
पाँचवी योजना मे इस बात पर विशेष घ्यान दिया गया कि झाधिक विकरस 
इस ढग से हो ताकि मुद्रा-स्फीति त होने पाए, मूल्यों के बढ हुए स्तर में गिराबढ 
आए नि्न व्यक्तियों के लिए उचित मूल्यों पर उपभोग बस्तुएँ प्राप्त हो सके--इसके 
त्िए पर्याप्त वसूली श्लौर उचित वितरण प्रणाली स्थापित की जाए। 
सरकारी प्रयत्व-- सम्पुर्ण नियोजन की अवधि में मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों के 
दमन हेतु सरकारी प्रयत्त दोनो दिशाप्रो से किए गए है। इसमे ग्रावश्यक वह्तुष्रो 
की पूर्ति बढाने और ग्रत्यधिक माँग को सयमित करने के प्रयत्न किए हैं। भ्रावश्यक 
वस्तुओ्रो की उत्पादन वृद्धि के लिए सभी उपाय किए गए है। कृपवों को उत्पादन 
हेतु आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने हेतु वस्तुओं के न्यूवतम मूल्य निर्धारित किए गए 
है । खाद्यास्तों के वफर-स्टॉक का निर्माण, उस» श्रचिक अच्छा सम्रहण (2०८ए४- 
फ्रधा), इसका राजकीय व्यापार और भारी मात्रा में विदेशों से ग्रायात वी व्यवस्था 
की गई है | ग्रास्तरिक्त वितरण के लिए सम्पूर्ण देश को खाद्यान्त क्षेत्रों मेँ विभाजित 
किया गया और गेहूँ, चावल आदि ग्रावश्यक वस्तुग्नो के स्वतन्त्र रूप से लावे ले जाने 
को तियन्त्रित किया गया । उपभोग वस्तुओओ की उचित वितरण व्यवस्था के लिए 
व्यहकारी उपभोक्ता भण्डार' सुपर बाजार (80एथ 'श्ा:८5) झोर पर्याप्त मात्रा 
में 'डचित मूल्य की दुकानें” स्थापित की गईं | सरवार को कृषि पदार्थों के सस्वस्ध 
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में सलाह देने के लिए सद्‌ 965 में कृषि मूल्य आयोग” (हैडध०्पा(फर्ण सि7089 
(0ए0प्राइआणा] नियुक्त किया गया। वस्त्र, सावुत, वनस्पति धी, मिट्टी का तेल, 
खाद्य, तेल दूयूज, टायर झ्रादि सामान्य उपयोग की वस्तुप्रों के मूल्यों को नियन्त्रित 
भौर निव्रमित किया गया । सीमेन्ट, इस्पात, कोयला, चीनी ग्रादि के वितरण और 
मूल्पो के बारे में भी नियस्त्रण की नीति ग्रपताई गई। उपभोग को सीमित करने 
के हेतु मौद्रिक श्रौर राजकोपीय नीतियाँ अपनाई गई राजकोपीय नीति में कर- 
वृद्धि, गे र-विकास व्यय में कटोती, कर-चोरी को रोकना, काले धन का पता लगाना, 
ऐच्छिफ बचत में वृद्धि करता श्रादि के उपाय झपनाएं गए । मौद्विक-नीति के ग्रन्तगंत 
साख-नियस्त्रण हेतु खुले वाजार की नीति (09ट7 ४4६८४ 09८:४॥075), बैक- 
देर (आए 7२४] में वृद्धि, चयनात्मक साख नियन्त्रण ($8९८७ए6 (7०46७ 
(०770]) प्रौर सुरक्षित कोष की ग्रावश्यक्रताओ में परिवर्तन झ्रादि के सब उपाय 
अपनाएं गए। इसके बाव हद भी नियोजित विकास अवधि में भारत में मूल्यों में स्थायित्व 
नही लाया जा सका श्रौर मूल्यो में तेजी से वृद्धि हुई। सव्‌ 972-73 और 
4973-74 में तो थोक प्रोर फुटकर मूल्यों में भारी वृद्धि हुई जिससे जन-साधारण 
के लिए जीवन-निर्वाह भी कठिन हो गया । 


सरकार ने मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित और तर्य सगत मूल्य-नीति 
को कठोरतापूर्वेंक्त लागू करने का निश्चय किया । उत्पादन वृद्धि के लिए बचत दर 
अधिक करने पग्लौर मुद्रा-स्फीति को निष्प्रभावी बनाने के लिए 'हीनाये प्रवस्वन! की 
ब्यवस्था पर भ्रकुश लगाने का निश्चय किया गया | मूल्य नियन्त्रण के लिए प्रशासकीय 
मगीनरी को अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यात दिया गया । खाद्यात्नो के उत्पादन 
के सम्बन्ध मे व्यावहारिक झनुमान लगाने और सूछा-ग्रस्त क्षेत्रों मे समय-समय पर 
खाद्यास्तों को पहुँचाने की नीति पर अधिक प्रभावी रूप में ग्रमल किया जाने लगा | 
सत्‌ 975-76 में मूल्य-तीति इस बात को ध्यान मे रख कर बनाई गई फ्रि कृषि गत 
बस्तुपो के मूल्यो मे स्थिरता आ सके । इसी हृष्टि से सन्‌ 975 76 के बिक्री के 
मोसम (प्रश्नेल मां) के लिए गेहूं की वसूली का मूल्य मत वर्ष के स्तर पर अर्थात्‌ 
05 रुपये प्रति क्विन्टल रखी गई | “कृषि-मूल्य ग्रायोग” मे भी महसूस क्रिया था 
कि सरझार ने यत वर्ष जो दृद्धि स्वीकार की है, वह उप समय से कृषि उत्तादन 
लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। ग्रधिक्त वसूली के लिए बोतस 
स्कीम पर अधिक व्यवस्थित रूप में अमल क्रिया गया। मूल्य स्तर को रोकने के 
उपायो को सुरढ करने के लिए खरीफ के अनाज के मूल्यों के बारे में मूल्य-दोतति 
निर्धारित की गई । कृषि मूल्य झ्रायोग' की सिफारिशों के अनुरूप खरीफ के प्रवाज 
की वसूची का मूल्य 974 के स्तर पर ही रखी गई । आयोग के सुझाव पर विचार 
किया गया कि चावल की वसूली के सम्बन्ध में दो प्रकार की प्रोत्साहन बोनस स्कीमों 
को जारी किय्रा जाए और मिला दिया जाए त्ताकि लक्ष्य पूति को सुनिश्चित करने 
में सहायता मिले। कृपि-मूल्य-प्रायोग ते ग्रनाज को बसूली के मूल्यों मे तो कोई 
परिवतेन करने की सिफारिश तहीं वी थी, लेकिन अपनी रिपोर्ट मे गस्‍्ना, जूट और 
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कपास के न्यूनतम समथित मूल्यों मे वृद्धि करते का सुझाव दिया था। सरकार ने 
स्थिति पर पुर्णांझप से बिचार करने के पश्चात्‌ गस्ने का मूल्य ज्यों का त्यो रखने का 
फैसला किया क्योकि कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए कातूनी न्यूनतम मूल्य 
महत्त्वहीन था । निर्धारित न्यूनतम मृल्य मे वृद्धि करने का सबसे बड़ा प्रभाव यह 
पडता, कि लेवी चीनी की लागत और मूल्य बढाने पडते और उपभोक्ता के लिए 
चीती का मूल्य बढाना पडता । सद 974-75 के मौसम मे भी लेवी चीनी का 
पनुपात 70 से घटा कर 65 करके लेवी चीनी की एक समान अखिल भारतीय 
कीमत बनाए रखी गई थी, जिससे चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है; वह 
कम न हो । लेवी चीनी का अनुपात घटाने से सरकारी वितरण प्रणाली पर कोई 
वुध्रभाव नही पड़ा, क्योकि सत्‌ 974-75 में 48 लाख मेंट्रिक टन चीती का 
उत्पादन हुआ । कपास और ज़ूट के समर्थित मुल्यों के बारे मे सरकार ने 'कृषि मूल्य 
श्रायोग” की सिफारिशें मान ली। कपास का उत्पादन प्रधिक होने पर इसके मूल्य 
तेजी से नही धटे ओर चालू वर्ष मे भी कपास की भ्रच्छी फ्सल होने पर मूल्यों में 
गिरावट नहीं झाई। इसके लिए श्रावश्यक कार्यवाही करने के प्रति सरकार सतर्क 
है। यद्यपि 975-76 में विकास की आवश्यकता के ग्रनुरूष भूल्यों को स्थिर 
रखने पर भ्रधिक जोर दिया ग्यया है, तथापि उत्पादन लागत मे हुई झरनिवाय॑ वृद्धि 
को ध्यून मे रखते हुए यह सम्भव नही हो सका है कि मूल्यों मे कोई परिंवर्तत न 
किया जाए। उपभोग वस्तुओं के मूल्यों मे जमा-सोरी, तस्करी आदि के कारण 
बृद्धि न हो, इसके प्रति सरकार आपातकाल के दौरान बहुत ग्रधिक सत्रिय हुई है 
और इसके परिणाम भी सामने आए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रस्याली की सुहृंढ 
बनाना, मूल्य-बृद्धि को रोकना सरकारी-नीति का एक महत्त्वपूर्ण श्रग है। जहाँ तक 
प्रनाज ग्रौर चीनी का सम्बन्ध है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत इत चीजों के वितरण 
का कार्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण देश मे 
इन दुकानों का एक जाल सा बिछा हुम्ना है । आधिक समीक्षा ]975-76 के गझनुसार, 
इस समय ऐसी दृकानो की सख्या 2 लाख 23 हजार है भोर ये 4536 करोड 
व्यक्तियों की आवश्यकताग्रों की पूर्ति करती हैं। 


प्लनरियोजसता प्यूह्याँव्कल्स व्के स्तान्सल्वफएज्ड; 
्‌ 
जिद्ञुद्ध-बत्तेस्तात्त च्यूल्य ऊरौर फ्रत्लिप्क्त्क 
ब्की समान्‍लरिकऋ-वइण, प्रत्यक्ष ज्लौर 
सअप्रनस्यक्ष  क्तारस प्ट्वलं त्ताक्य 
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परियोजना मुल्याँकन के सानदण्ड 
(एाशांब $07 एमुंस्ल एफोप्यांता) 


बिनियोजक के समक्ष प्रनेक विनियोग-विकल्प होते हैं। सर्वाधिक लाभदायक 
विनियोग सम्बन्धी निर्शाय प्रत्यम्त कठिन होते है। विनियोजक के लिए यह निर्शय 
लेना कि किस परियोजना मे पूँजी विनियोग करे, अनेक मानदण्डो पर निर्मर करता 
है । वितियोग सम्बन्धी निर्णय लेने की भ्रनेक विधियाँ हैं। इन विधियों के प्न्तर्गत 
वितियोग परियोजना के “लागत प्रवाह” (८०४: ॥0५5) तथा “आ्राय प्रवाह' 
(00०7० ]09$) का विचार किया जाता है। इन प्रवाहों के विश्लेषण द्वारा 
विनियोग निर्णय लिए जाते हैं। प्रवाहो के विश्लेषण की तकनीकी को प्राय 'लाभ- 
लागत विश्लेषण विधि' (0०5४६ छ८०९॥६ (८४००) कहा जाता है। इस विधि का 
मुख्य आधार वितियोग के प्रतिफल की आतरिक दर को ज्ञात करना होता है । यह्‌ 
दर अनेक विधियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसे छः कल्पित विनियोग 
परियोजनाग्रो के एक उदाहरण द्वारा अग्रलिखित सारणी में सम्रकाया गया है| 


282 आर्थिक विकाप्त के प्विद्धास्त 








सारणी 4 
परियोजना लागत एवं प्रतिफल दरों 
(एछाजूल्टघ (055 ड50 ३९ ० ए९ए्शा5) 
शुद्ध अवधि शुद्ध आय 
परियोजना «5 0--5 
[एणंध्ट) 98 ॥. 2 3 4 5. (कलह [क्चादाणार 
एलए०005) एशहाए09) 
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उक्त मारणी के माध्यम से परियोजना मूल्यांकन की सिम्त तीन प्रकार की 
प्रतिफल-दरों की गएाना वी गई है-- 

() औसत प्रतिफलन्दर (/१९४४४८ 726 0 इशयाए) 

(2) मूल-राषि की प्राप्ति से सम्बन्धित अ्रवधि बाली प्रतिफलदर (7०४ 

णी एथा०१ 786 णी ।धणा ) 

(3) आन्तरिक प्रतिफल-दर ([ए/दगकष 7806 07&णाय) । 

() प्रत्वेक योजना का मूल लागत व्यय 00 रुपये है। (0) प्रत्येक की 
परिपकवना प्रवधि 5 वर्ष है । (०) प्राप्त लाभो के पुन धिनियोग की सम्भादता पर 
विचार नही क्या गया है । 

] से 5 तक के कॉनमो मे प्रति वर्ष होने वाले ग्राय-प्रवाहों को प्रदर्शित क्या 
गया है ॥ शून्य अवधि वाले कॉलम मे प्रत्येक परियोजना की लागत कम बताई गई 
है । झन्तिम कॉनम में कुल लाभो में से मूल लागत ब्यय को घटाकर विशुद्ध लाम 
बताए गए हैं । प्रन्द्िम से पूर्व वाले कॉलम म॑ परियोजना की पूरी 5 वर्ष को अवधि 
वाले कुल्न लाभ बताए गए हैं + 
(6) औमत प्रतिफल-दर विधि 

(&रचाब88 रि6 ए रिष्षप्रा] िल्िा00) 

औसत प्रतिफल-दर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है-- (8) प्रारम्भिक 
विनियोग पर कुल औसत प्रतिफ्ल दर, (9) प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध भौसत 
ब्रतिकन दर । प्रारम्भिक विशियोग पर छुल ग्ौसत ग्रतिफल दर को प्रत्येक परियोजना 
के कुल लाभो को योजनावधि से विभाजित करवे निकाला जाता है। इस प्रकार 

8, 3, 0, 0, 5, 8 परियोजनाग्रों के लिए यह दर क्रमशः 22, 24, 26, 28, 


.. स॒ल्वर्॑घशउम्क 5 एएजण० ६8 ४८फश5९, ९व. 8५ 8. 7 ०7४९१, 0- 458 
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30, 32 होगी | प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर अन्तिम कॉलम मे 
दिए गए शुद्ध लाभो को अवधि से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। उक्त 
परियोजनाओं के लिए यह दर क्रमश: 2, 4, 6, 8, 30 व 2 है । 
(8) मूल लागत की प्राप्ति बाली प्रतिफल दर 
(789 णग एटआ00 एछ्ा८ 0 छेलापाए) 

मूल लागत की प्राप्ति जिस अवधि में होती है उस्तड़ो गणना करते हुए 
प्रतिफल दर इस प्रकार ज्ञात की जाती है--उन लाभो को जोड लिया जाता है, 
जो मूल लागत के बराबर होते हैं । जिस अवधि तक लाभो का योग मूल लागत के 
बराबर होता है, उस ग्रवधि के झ्राघार पर प्रतिफल-दर का प्रतिशत ज्ञात किषा जाता 
है । उक्त उदाहरण मे परियोजना # के लिए केवल एक ही वर्ध में इसका लागत 
ध्यय प्राप्त हो जाता है। अत- इसे 00% के रूप मे व्यक्त किया ज'येगा । 
छ परियोजना में चूंकि यूल लागत दो वर्षों मे प्राप्त होती है, भ्रत प्रतिवर्ष ग्रौसत ध्राष्ति 
दर 50% होगी ॥ ८ परियोजना मे मूल लागत की प्राप्ति में 3 वर्ष लगते है ॥ 


अत प्रतिवर्ष की प्रोसत प्राष्ति-दर प्र या 333% होती है। इस प्रकार,म्रभी 
प्ररियोजनाप्रो के अर मे औसत दर ज्ञात की जा सकती है, वह फ्रमशः 28%, 
25%, तथा 22-57% होगी । 


घक्त विधियों मे एक गम्भीर दोप यह है कि इसमे शुद्ध लाभो को प्रश्येक 
अ्रवधि का विचार नही किया जाता | केवल बापिक झ्रौसत निकाला जाता है । यद्यपि 
मूल्य राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित भ्रवधि वाली प्रतिफल दर [708 999 णीं एट708 
२७६ ०॥ ६७००) में समय का विचार किया जाता है, तथापि उस भ्रवधि को 
छोड दिया नाता है, जिम्रमे पूर्व लागत व्यय की वसूली हान के पश्चात्‌ भी लाभो का 
मिलना जारी रहता है । 
(८) श्रान्तरिक प्रतिफल दर ([राशक्ाशां /२8॥8४ 06 7२०छतए) 

प्र/ध्तरिक प्रतिफल दर वाली विधि इन सभी से श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योकि 
इसमे उन समस्त वर्षों की सखना से विचार किया जाता है, जिनमें लागत पौर 
लाभ होते रहते हैं। ग्राम्तरिक प्रतिफल-दर की परिभाषा उस कटौती-दर के रूप में 
की जाती है, जो लाभ व लागत के प्रवाहों के वर्तमाव कदौती मूल्य को शून्य के 
बराबर कर देती है । आन्तरिक प्रतिफल-दर (8) विभिन्न परियोजनाप्रो के लिए 
निम्नलिखित यूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है-- 

हि १. 2 
07 तक) पर से! 

जिसमे - 70 >+मूल लायत तथा है, व 2, प्रथम व द्वितीय वर्ष के लाभ 

ई कल 
प्रकट करते है । 7+>आस्तरिक प्रतिफल-दर ) ठ्य) 
समीकरण को निम्त प्रकार ग्रस्तुत किया जा सकता है-- 

+ हर्क रन 7४-50 





>+> रखते हुए उक्त 
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इस समीकरण में परियोजवां के लाम-लागंत राशियों को रखकर इत 
सोजना को झ्ान्तरिक प्रत्िफल दर निम्न प्रकार तिकाली गई है-- 
- 700--00ल्‍% + [052--0 
या 4052-- ]005- 00--0 
या अ१--व05 -]0 --0 
५ ऋ«-.> 0+<«/ (0)2-- 4४- 0०९ 
#ब िधि--+_++ 55 











- ररिक प्रति 
हऋचत “96 मान को, 75 रखने पर आन्तरिक प्रतिफल दर 


9-% था 09 ग्राती है । इसी प्रकार अन्य परियोजनाग्रों की दर ज्ञात कीजा 
सकती है, जो क्रमण 0 7, :8, 2-4, ।20 व 0 4 है! 
उक्त परिणामों को निम्नलिखित सारणी मरे स्पष्ट क्या गया है-- 


सारणी 2 





परियोजना प्रतिफल दर 
(प्रतिणत में) 
(8) (8) (०) 
ओ्रौसत प्रतिफल-दर मूल-राशि की प्राप्ति से झान्तरिक 


) परियोजना (१) विनियोग (॥) विनियोग सम्बन्धित अवधि खाली... प्रतिफल* 
पर कुल पर शुद्ध  प्रतिफल दर (7299 णा दर (0?) 
प्रतिफल प्रतिफन.. फ़शा०व उबाल णी ॥€ाप्प) 





हि स 22 2 00 9! 
॥+] 24 4 50 07 
८ 26 6 33. -8 
ए 28 8 28 24 
छठ 30 0 25 42%0 
छ् 32 ॥2 22 0 4 





उक्त विधियों के अत्तिरिक्त, वर्तमान मूल्यों के ग्राधार पर भी विभिन्न 
परियोजनामग्रो के तुलनात्मक लाभ देखे जा सकते हैं। परियोजना के वर्तमान मुल्य 

ज्ञात करने का सूत्र है-- 
2 


हर हर 
चततेमाव मुल्य न्‍ल्‍प्य्‌ प्म्त न तक+त॒$े 


पक हा तु नल 





+()807:270 समीकरण के सूत्र --# /: कट के अनुसार > का मूल्य श्ात किया 
गया है। धर! 
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इस समीकरण मे 7 का अर्थ ब्याज की बाजार-दर से है । 2 परियोजना से 
प्राप्त लाभो को प्रकट करते हैं । दी हुई परियोजना के वेतेमान पूल्य 28%, 8% 
तथा 35%, के आधार पर निकाले ग्रये हैं। इत परिशामों को सारशी 3 में 
प्रदरशित किया गया है । 
सारणी 3 
विभिन्न ब्यश्ज दरो पर परियोजनाप्रों के वर्तमान मुल्यो 
(ए:मुश्ल 77रटाई ए५ए25 80 0:/4006 ल्‍7/९657 2९७) 








परियोजता 25% 85% 5% 
श्र य्र १2 च्ल्ड्ड 
छ प्व 8 45 -- 64 
८ 224 80 ३.64 
छ 30 8 + 92 
ख् ज़हर 23 6 न्‍+ 87 
फ 423 8॥ न्‍+)7 4 








सारणी के भ्राधार पर विभिन्न परियोजनाम्रों को उनके प्रतिफल की अधिकता 
के क्रम मे विभिन्न श्रेणियों मे विभक्त कर, यह देखा जा सकता है कि कौतसा विनियोग 
विकल्प भस्य विकल्‍ग से कितना अधिक लाभदायक है। 

सारणी 4 में इन श्रेशियो को दर्शाया गया है। 
सारणो 4 

निषोजन की वैकल्पिक विधियों द्वारा परियोजनाओं को प्रदत्त श्रेणी? 





श्रेणी झौसत प्रतिफल प्रवधि. आन्‍्तरिक ब्याज दरो पर वर्तमान मूल्य 
दर (2०५ णी ए८॥००) प्रतिफल-दर 93% 8% 5% 





&+ ५श के ९ व व 
>प0पएएए'थ 
9७ ०3.2 
7०0 ए 
> छापे एप कक 
>प्म0 नर ए 
0000७ ४०० 





इन श्रेणियों को ध्यान भे रखकर विनियोजक विनियोग-विकल्प का चुनाव 
करता है। सर्वप्रथम वह प्रथप्त श्रेणी के विनियोग मे श्रपनो पूजी लगाता है । 
उद्दाहरणशार्थ वह झ्यौध्तत प्रतिफल-दर विधि का प्रयोग करता है तो सर्वप्रथम 
छू परियोजना में विनियोग करेगा। 29४9 णीं अवधि विधि के शअ्रन्तगत 


]। 09, 9 76] 
2 छाए, 9 ॥62, 


286 आधिक विकास के सिद्धास्त 


& परियोजन में तथा झ्ान्तरिक प्रतिफल-दर विधि मे 9 परियोजना को विनियोग 
के लिए चुतेगा । इसी प्रकार, वर्तमान मुल्य विधि मे विभिन्न विभियोग विकल्पों के 
चुनाव किए जा सकत हैं। 
परियोजना सुल्याँकन को वर्तमान कटौती-मूंल्य-विधि 
(पर6 65९७३ 050009क्‍९0-एवञ९ (पॉशिा4 ए फरवेए्गंणा) 

लाभ-लागत विश्लेषण (छआ०-0058 #7०५७:5) परियोजना मुल्याँकत 
को एक आधुनिक तकनीकी है | सवप्रथम इसका विकास व प्रयोग प्रमेरिका मे किया 
गया । इस विधि द्वारा अनेक विकास परियोजना प्रस्तावों का झाधथिक मूल्याकत 
किया गया है । लाभ लागत विश्नेपण की झनेक विधियाँ है, जिनमे मुख्य () पिशुद्ध 
चतमान मूल्य विधि (पल एा०्उल्य: /शए8 टगाध8) (2) प्रान्तरिक प्रतिफल दर 
(एॉक्षा॥8। ६:४ ० २८(ए॥॥ ) झ्रादि है । 

विशुद्ध चर्तेमान-मल्‍्य-विधि 
(९ ?07९5९0-५;0९-(.शॉ शा") 

परियोजना मूल्यांकन की इस विधि मे परियोजना के आय प्रवाह ([70098 
ए09४७), लागत व्यय (0०७४-०४७५) तथा ब्याज श्रथवा कटौती दर का विचार 
किया ज)ता है । इन तस्तो के आधार पर किसी भी परियोजना के बतमान कंदौती 
मूल्य की गणना निम्नलिखित सूत्र के प्राघार पर की जा सकती ह--+ 





की पर / टू कं 
कए- - ४ बिक 8 8 0 के 
न तल भा पे फत्शात कत॒शं २ मतयनः 
मथवा 7श/-5 - ४+- 5 _ 
“तन 


सूत्र मे 

27--दी हुई परियोजना का चतेमाद कटौती मुल्य 

- ५८-प्रारम्मिक लायत व्यय 

४, 7! #, क्रमश प्रथम द्वितीय तथा वर्षों की झ्राय को प्रकट करते हैँ 

7>ब्याज अथवा कटोती दर । 

मास लीजिए किसी परियोजना से सम्बन्धित निस्तलिजित सूचनाएँ दी हुई हैं“ 

ब्राय प्रदाहु-+--00, 50, 350 

कदौती दर --0% अथवा 4 (मूल-राशि के इकाई होने पर) 

- 209--प्रारस्भिक लागत व्यय तथा 50 व 50 क्रमश प्रवम वे 
द्वितीय वर्ष की झाय प्रकट करते हैं, अर्थात्‌ “/5-50 व ?,5-550 

इन सूचनाओं वो उक्त सूत्र मे रखते हुए 2 धर्षों की प्रव्धि पयं नव परियोजना 
का वर्तमान शुद्ध कदौती मूल्य निम्न श्रकार ज्ञात किया जा सकता है-+ 

50 50 
"00% शा 7७ 

वास्तव मे, परिसम्पत्ति का कुल वर्तमान मूल्य (705 एःव्)्ट०/ ४४०८) 

उक्त उदादरण म॑ 66 5 होगा, किल्तु इसम से लागत ब्यय 200 के घढाने पर घैेव 


च््न्6655 
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भूल्य को 'विशुद्ध वर्समान-मुल्य/ (०८ ए८४८०६ ४४४०) कहा जाता है। अत 
विशुद्ध वर्तमान मूल्य 66 5--09 --66 5 है-- 

यदि एक लाभ के स्रोत (80८१६ छा०्था) को 80, 3,, 8, .. 8, के रूप 
में प्रकट किया जाता है तथा जिसमे सभी 2 धनात्मक अथवा शूत्य या ऋणात्मक हो 
सकते हैं। निम्नलिखित सूत्र द्वारा चर्तमाव वटौती-पूल्य प्रकट किया जा सकता है-- 

ञ्ः हम 
तईआ एज ४ ० कक 
सक्षेप मे , 
$>4 कह, 
बचनाजपज्रप 
350 (77) 

जिपमे # कटोती दर को प्रकट करता है 

इस भ्रवधि में # का उपयुक्त चुनाव करना विशेष महर्व रखता है । सामान्यत 
यह माना जाता है कि ब्याज की सह्ी दर वह है जो समाज के प्पय पग्रधिमान की 
दर (२786 0₹ 8029 प्राए6 शिटल्तिथा०४) को दर्शाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई 
समाज वर्तमान वर्ष के 00 रु को दूसरे वर्ष के ।06 रू के समान महत्त्व देता है 
तो उस समाज की समय भधिमान दर 6 / ग्रति वय होगी । 

उक्त विधि के स्स्बस्ध मे निम्नलिखित त्ीम उल्लेखनीय प्रस्थापनाओों 
(?707०४007) पर विचार करना आवश्यक है-- 

] विशुद्ध वर्तमार मूल्य अथवा लागत पर वर्तमान मूल्य का अतिरेक कटौती- 
दर पर निर्मर करता है। यदि विगुद्ध लाभो का ग्रवाह --!00, 0 50 है, तो 
इनका बतेमान-मूल्य 7-5 ! होने पर 48 से कुछ कम होगा तथा 7-- 5 की स्थिति में 


00 
यह मूल्य -- हि होगा $ 


2 वितियोग का कौन सा प्रवाह ग्रधिकतम वर्तमान कदौती-मूल्य उत्पन्न 
करता है, इस प्रश्त वा उत्तर सामान्यत कटौतो दर पर निर्भर करता है। यदि प्रथम 
प्रवाह --90 20 और 80 तथा दूसरा प्रवाह --60, 20 तथा 70 हो त्तो प्रथम 
प्रवाह के अधिशासी (770777797/) होने की स्थिति मे, किसी भी कटौतो दर के, 
इसका कटीती मूल्य दूसरे प्रवाह के क>ौती मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा । यद्दि दो 
प्रवाह - 700, 0 [80 और --00, 65 झ्रीर 0 हो दो । /. की कटौतो-दर की 
स्थिति मे प्रथम कटौती मूल्य लगभग 76 तथा दूसरे का 63 होगा। भ्रत प्रथम प्रवाह 
को प्रथम श्रेणी (8०7६ छ9) तथा दुसरे को द्वितीय श्रेणी (8876 88०000) 
मिलेगी । 7755 की स्थिति मे प्रथम प्रदाह का कठौती-मूल्य --20 तथा इस्रवी 
श्रेष्ठी द्वितीय होगी, जबकि दूसरा प्रवाह वर्तमान मूल्य के 0 होने के कारण प्रथम 
श्रेणी प्राप्त करेगा । 


3. ड7 शक एम फ्शाड)। 40995, 9 90 
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उक्त उदाहरणो से यह निष्कर्य द्िकलता है कि [*/. द 5 /. के मध्य एक 
निश्चित सामाजिक कटोती-दर होती है, जिस पर दोनो प्रवाहों का वर्तमान क्टौदी- 
मूल्य एक दूसरे के बरावर होता है। इस दर को हम 7* से प्रकट कर सकते हैं। 
#* को दोनो प्रवाहो के वर्तमात मूल्यो को एक दूसरे के समान समीकररा में रखते 
हुए सरलता से मालुम किया जा सकता है अर्थाद्‌ उक्त प्रवाहों को निम्नप्रक्नार 


रखने परं-- 





380 65 

--00 -_--00-- _55_ 

#न्तकजाश 72९56 तय 
चितन्न-7 





सामान्यत हम किसी एक विशेष विनियोग प्रवाह का कटोती-दर के अनुरूप 
वर्तेमान-मूल्य निर्धारित करते हैं । उक्त चित्र मे ऊँ परियोजना का उदाहरण लिया 
जा सकता है। चित्र मे लम्बग्रक्ष पर 27. था विनियोग का वर्तमाम मूल्य दर्गाया 
गया है तथा क्षितिजीय ग्रक्ष पर सामाजिक कदौती-दर दिखाई गई है | 3 प्रवाह का 
बर्तेमान-मूल्य 7 के झाकार का विपरीत होगा प्रर्याव्‌ जितना अधिक 7 होगा उतवा 
ही विनियोग प्रवाह का वतंमान मूल्य कम होगा । इसीलिए ४ चक्र ऋणात्मक ढाल 
वाला है | ऋणात्मक ढाल का क्षितिजीय ग्रक्ष को काट कर नीचे की ओर बढता यह 
प्रकट करता है कि 50 / क्टौती-दर पर श्रवाह का वर्तमान मूल्य ऋणात्मक हो जाता 
है (जैसे --00, 0, 80 का 50 | से क्टौती-मूल्य----20) इसी प्रकार का 
सम्बन्ध ४ प्रवाह के लिए स्थापित क्या जा सकता है | 

यदि दोनो प्रवाहों मे से किसी एक प्रवाह की स्थिति प्रधिशासी (70779) 
होती है, तो प्रत्येक कटोती-दर पर इस प्रवाह की स्थिति सभी अन्य ब्रवाहों से ऊँची 


$ | के लिए समीकरण क्य हल, इसका मूल्य लगभग 9% प्रकट करेया। 
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होगी । भ्धिशासन की अनुपस्थिति मे & और ४ एक दूपरे को चित्र के या वो 
चघनात्मकर क्वाडरेंट (0प४0/»॥) अथवा ऋणात्मक क्वाडरेंट (0०0०४) में 
कार्टेये । केवल 7* को स्थिति के अतिरिक्त अन्य सभी स्थितियों मे दोनों प्रवाहो के 
वर्तमान मूल्य विभिन्न कटोती-दरो के अनुसार भिन्न-भिन्न होगे । 7* पर दोनो के मूल्य 
समान होते हैं तवा #* से कम पर “४ का मूल्य #से प्रषिक होता है। भन्‍त मे चित्र 
7 वे 7, कटौती-दरो को देखा जा सकता है, जिन पर दोनों प्रवाहों की कटोती-दर 
शून्प है । 

पूर्व धशित विष्कर्षो के प्रतिरिक्त इस विधि से किसी परिसम्पत्ति के विकास- 
पथ के दिए हुए होने की स्थिति में वह अवधि (0:0७ इच्शजाण एक्ाा०१) 
जिसमे सम्पत्ति का अधिकत्तम शुद्ध वर्तमान-मूल्थ प्राप्त किया जा सकना सम्भव है, 
ज्ञात की जा सकती है। यह पथ निम्न चित्र मे दर्शाया गया है - 

चित्र-8 





चित्र मे क्टौती-ल्‍-दर द्वारा किसी परिसम्पत्ति की उस प्रनुकुलतम या इष्ठतम 
परिपकक्‍्वता झ्रवचि (0फ0श9 8८७ाणा एथा00) का निर्धारण श्रमझाया गया 
है, जिसमे सम्पत्ति का वर्तेमान-मूल्य अधिकतम हीता है । 

तब उसका मूल्य पेड की वद्धि के अनुपात में बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ, 
जंब टिम्बर का पौधा लगाया जाता है। धर 

800 द्वारा विकास-पथ्च प्रकट क्या गया है, 00, टिम्बर के प्रारम्मिक 
लागत को भ्रक्ट करता है। इसलिए इसे एक ऋणात्मक मात्रा के रूप मे चित्र में 
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प्रदर्शित किया गया है । क्षितिजीय ब्रक्ष से 0,0 वक्त पर डाले गए लम्ब किसी समय 
विशेष पर टिम्वर के मूल्यों को दर्शाते हैं। दो दर्य की अ्रवधि वाले विद पर डिम्बर 
का शुद्ध-मूल्य होता है ! विभिन्न लम्दों की ऊंँचाइयाँ वेक़ल्पिक विनियोगों के प्रवाह 
(शशपक्षाए० वारच्ययाधा। हटा) को प्रकट करती है। यदि 00550 
मामी जाती है, तो 4 वर्ष की अवधि वाला लम्ब टिस्बर के मूल्य को 00 के बराबर 
प्रकट करेगा । इसी प्रकार चित्र की सहायता से विभिन्न विनियोग विकल्पों के 
आय-प्रवाहों को निम्त प्रकार प्रकट किया जा सकता है-- 


जब आय-प्रवाह 
गज-5 50,0,0,0,0,2 
7-6 50,0,0,0,0,0,20 


इसी प्रकार 7--7,8,9 आदि की स्थिति मे विभिन्न विनियोग विकल्पों को 
भ्रकठ किया जा सकता है । किल्तु समझना यह है कि इन वितियोग विकल्पों में से 
कौतता विकल्प सर्वाधिक्त लाभदायक्र होगा । इसे हम सामाजिक कटौती-दर के 
आधार पर विभिन्‍त कटौती-वक्रो की रचना करके ज्ञात कर सकते है। मात लीजिए 
7-२  / दिया हुआ है | इससे 7774 कटौती वक की रचना की गई है। इस वक्र 
में यदि हम 072 पर 80 का माप करते है तो /--। के बिन्दु पर लम्ब की ऊँचाई 
84, 7-52 पर 88 2 श्रौर इसी प्रकार एक एक वर्ष से बढती हुई प्रवधि मे 5/ को 
अधिकता से लम्बों की ऊँचादयाँ ग्रधिक होनी चली जाएँगी। इस उदासीन बक्र का 
प्रत्येक बिस्दु समाज के लिए समान महत्त्व रखेगा, क्योकि /--5 / होने पर वर्तमान 
वर्ष के 400 व आगामी वर्ष के 05 में विनियोजक कोई ग्न्तर नहीं करेगा $ समान 
सन्तोध की अनूभूति करते हुए इन बिन्दुमो के प्रति बहू उदासीन रहेगा । 

इसी प्रकार लम्ब झक्ष पर श्रन्य उदासीनता वक्तों की रचना की जा सकती 
है। चित मे 72.0, व 7५7, इसी प्रकार के दो अन्य उदासीन बक्त दिए हुए हैं! इन 
उदासीनता वक्रो मे से हमको उच्चतम बक्न का चुनाव करना चाहिए जो विकास-पथ 
के वक्र को स्पर्श करता है। 772, चित्र मे उच्चतम उदासीन वक्र है । 2 स्पर्श बिन्दु 
है, जहां /--6 2 वर्ष है। निष्कंतः शुद्ध ल्लामो के श्रवाह का 5/ की कटौतीदर 
पर भ्रधिकतम वर्तमान-मूल्य 07, ऊँचाई द्वाया प्रकद होगा तथा परिपक्वता श्रवधि 
6-2 वर्ष होगी | विशुद्ध वर्तमान मूल्य 07५ - 00 द्वारा प्रकट होगा ॥ 

प्रान्तरिक प्रतिफल-दर 
[(0स्‍शाणत्रों द्िशार ए रिएणाए ण एर) 

श्रान्तरिक प्रतिफल दर (796 वधाध्यव। रिब8 ० हल्शा॥) विनियोए 
मूल्याँकन की एक श्रेष्ठ विधि है। विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग विकल्प 
हीते हैं । अपनी पूँजी को किस विनियोग में लगाए, यह उसकझे सामने एक महत्व 
पूरँ प्रशण होता है । उदाहरणाबवं, दो वितियोग हैं--(7 ) एक दुक का 

+ वाडी का । 
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सत्र्‌ ]974 | 975 | 976 977 978 । 979 | 980 
पनवाडी | 500 500 500 500 500 500 500 
डक | 5000 | 5009 | 6090 | 30,000 | 200 ]00 20 

















ट्रक से समात आय प्राप्त नहीं हो रही है, विन्‍तु प्तवाडी से प्राप्त होने 
वाली प्राय की राशि सभी वर्षों मे समान है। झ्रत समस्या यह है कि उक्त दोनों 
विनियोगो से प्राप्त आय की परस्पर तुलना किस प्रकार की जाएं। इस प्रश्न का 
उतर आ्ग्तरिक प्रतिफल दर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है प्रतिफल की 
श्रान्तरिक दर की सहायता से झ्राय-प्रवाह को वर्तमान-मूल्य में परिवर्तित किया जा 
सकता है । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक परियोजना का वर्तमान मूल्य व उसक्री लागत का 
अनुपात ५४--& के रूप मे निकाला जाता है। जिस परियोजना का उक्त प्रनुपात 
अधिक होगा, उसे श्रेष्ठतर समझा जाएगा । 

अतः प्रान्तरिक प्रत्तिफल दर वह दर होती है, जो विनियोग के ग्राय-प्रवाह्‌ 
व बतंमान मूल्य को विनियोग की लागतो के वर्तमान मूल्य के ठीक बराबर कर देती 


है, प्रथवा यदि साम-लागत प्रवाही के वर्तेमान-मूल्यों को जोडा जाता है, तो योगफल 
शुन्य के बराबर होगा 


इस दर को निम्नलिखित सूत्र-से ज्ञात किया जा सकता है-+ 


बन न 4 छ् ५ 
हर तर 7 त्तश तय औज नै तर्वक्रता/ ४5 
सक्षेप मे 





कक 3५ 
हा 3403 
९", दाजतः 


] 
त्झ्तत रखते हुए पूरे प्रवाह मे / का मान ज्ञात किया जा सकता है।”का 


मान ही आन्तरिक प्रतिफल दर कहलाती है । इसे कुछ विनियोग परियोजनाम्रो के 
उदाहरण लेकर गणितीय रूप मे भी अग्राकित प्रकार से सम्रकाया जा सकता है-- 


4. *गरफ़दाएंशान्ओं 79/8 छी ।हॉपाए ३5030 736 ठ ताइ८०प्रा छॉतला ताभा:८३ (6 एाध्इला३ 
श्थए& ० पट कार आअइ्य-ँटएली3ड 305 ००5४8-टडउ्णाए. स्वपडो ६0 रटा0 


--€ |, वाडलबत ६ (०5६-927०१६ 87955, 9 98, 
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लागत  बप की पा बप' का 
९ परियोजना (रु. मे) आय (रू) झाय (रू) 
2 8 0) 57 का) 
री 30,080 १0,0)0 0 
झ ]0 000 0,000 500 
जक्त सूचनाओं को दिए हुए सूत्र मे रखत पर 
परियोजना & 
+ 20,000--7 0,000 #-<० 
अनन्0 
# या 227४8--0 
एरियोजना 8 
-+ 0000-+-0000४-+ ]]00/2-७0 
भयवा -१]00+]005४-- ॥+#% 5० 
या +- 00+- ९/(00)2--॥॥ 004 
243 
5 इचच 90 7 या उक्त 0 


संक्षेप से 7 07 78फ-+ 2 





इसी प्रकार अन्य परियोजनाम्रों की प्रतिफन दर ज्ञात की जा सकती है। 
जिय क्रम में यह दर विभिन्न परियोजनाग्रो की स्थिति में ग्रबिक होगी. उत्ती क्रम में 
वितियोजक अपनी पूंजी का विनियोग करेगा। थक्त उदाहरण में परियोजना 4 बी 
अपेक्षा परियोजना 8 श्रेष्ठ है। प्रत: पूँजी त्वितियोजन परियोजना में ही होगी। 
आस्तरिक प्रतिफल दर को चित्र द्वारा भी समकाया जा सकता है-- 
चित्र-9 


प्0्क््ण 
4</शाप्ट 
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$ जित्र भे 0,0 विफम-ात्र दिया हमरा है। इस पर #0 से एक सीधी रेखा 
खीची गई है । इस रेखा का विक्रामवक के किसी भी बिन्दु पर जो ढाल (8090) है 
बड़ी आन्तरिक प्रतिफल दर(//77) को प्रकट करती है। चूंकि ढाल निर्धारण स्पर्श 
बिन्दु मे किया जाता है. जो ४४.४” से प्रकद किया गया है। 2४ बिन्दु पर 0 से 
डाली गई सीधी रेखा 07006, पर्थाव्‌ लप्म लागत-प्रवाहो के वर्तमान मूल्यों की 
परस्पर बराबर प्रहट करती है। 000 परियोजगा वी. प्रारस्मिक लागत को प्रवट 


करता है तथा 0/, परियोजना के लाभो के प्रवाह के वर्तमान-मुल्य को प्रकट 
करता है । 


चित्र मे-- 
0+/% पर सप्य 
697 पर झ्रागम (लॉग स्क्रेल) 
6/- उच्चतम वर्तमाद मूल्य 5% की सामगिक्र कटौती दर के ग्नुसार 
002' <- प्रस्रिकृतम परिपक्कता अवधि [08779 068807 एश7०4) 
वर्तमान मूल्य वाले मावदण्ड (ए७९॥६ पशए७ (पाध्व0॥) के 
अनुसार । 
इसी परिणाप्र को प्र स्वरिक प्रतिफत दर वाले मापदण्ड द्वारा भी ज्ञात 
किय्रा जा सफ़ओा है लेकित इसो पूई हमे यह देवना है कि इस चित्र में आश्तरिक 
प्रतिफल दर को जिस प्रकार दर्शाया जा सकता हैं ग 
हम यह जानते हैं कि झ्ान्यरिक प्रतिफल दर के अस्तगंत लाभ-प्रवाह के 
बतेम्ात मूल्य मे लामत-य॒वाह के बर्तमान-मूल्य को घटाने से शुन्य शेष रहता है। 
चित्र में हम 00, व 0/१ के निरपेक्ष मूल्य समात मानते हैं, तो विक्रास- 
बक्र 0,6 पर #, बिन्दु से खीवी गई सीधी रेखा (7४ बिन्दु पर) का ढाल को 
भ्रान्तरिंक प्रतिफल-दर का प्रतीक माना जा सकता है। 
ढाल को ज्ञात करने के लिए हम 3॥ 6 निकालते हैं। 
छत 8-+ _खि__ 6  /47॥/--॥7 








प्राचार कह क्क् 
-_- हल ग्रागम ([000/ (०900०एा6८0 छेट/४/)---लागत 
6.४7 प्रद्धि 


(2॥ 8 द्वारा ब्यक्त कटौती-दर को हम इसलिए आन्तरिक प्रतिफल दर 
भानते है क्योकि यह दर ॥४॥/ भावी लाभो को 070, के बराबर वर्तेमान-मूल्य में 
बदल देती है, जो प्रारम्भिक लागत 06, के बराबर होता है। उच्चतम सम्भव 
आन्वरिक प्रतिफल दर [साइड ९०5४9!० [था २०० ०4 ऐश) के से 
४ बिन्दु पर विक्रासं-पथ 600 पर डालो गई स्पर्श-रेखा (7आ8०॥+) से निर्धारित 
होती है, क्योकि /९ै को तुलना में किसी भी अन्य विकास-पथ पर डाली गई सीधी 
रेखा का ढाल ग्रधिक नही हो सकता है ॥ यदि उच्चतम प्रतिफल दर वाली अवधि 
को “ग्रनुकुलतम विनियोग झ्रवधि!' (0फएएञएवा [0४2४४0०॥0 ९०३०४) के रूप से 
परिभाषित छिया जाता है, तो यह चित्र में 09 द्वारा प्रकट होता है, जो स्पष्ठतः 


94 प्राथिक विकास के सिद्धान्त 


0८' से कम है। यह वर्तमान-मुल्य मापदण्ड वालौ विधि की झनुझुलतम अदधि को 
दइशाता है । 
आरा व श?ए जापदण्डों की तुलना 

विनियोग विकल्पों के दोनो मापदण्ड--ओ्तरिक प्रतिफ्ल दर (7708) ठण्य 
शुद्ध वर्तमान मूल्य (2४४०7) वेज्ञानिक हैं। विनियोग निर्णय में दोनों का ही सर्वाधिक 
प्रयोग क्रिया जाता है। दोनो विधियों की झपनी कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं कि 
स्पष्टत यह कह देना कि दोनो मे से कोन श्रेष्ठ है, अत्यधिक कठित है । इन विधियों 
म दा भूल अन्तर हैं-- 

] श्राश्तरिक श्रत्तरिफल दर वाले मापदण्ड मे प्रयुक्त कटौती दर का पूर्व 
क्ञान नहीं होता है। यह दर स्वय-सम्पत्ति के कलेवर में अस्तनिहित होती है (708 
76 ॥8 छ॥॥( ज [6 90त/ ०0 ३096 8552 ॥52) । वर्तमाद मूल्य वाले 
मापदण्ड मे कठौती-दर पहले से ज्ञात होती है। प्राम ब्याज की बाजार दर के 
पनुसार, इस मापदण्ड में सम्पत्ति का मुल्य ज्ञात किया जाता है । 

2 प्राल्तरिक प्रतिफल-दर, एक ही विनियोग श्रवाह के लिएं, एक से 
अधिक हो सकती है। उदाहरणापं, 

विनियोग प्रवाह (7ए९४स्‍०6॥ $06३०)) 55 00, 350, - 400 
477 की परिभाषा के प्रनुसार-- 

350 400 

700+ सका) 7 तकझा# 

दो दर प्राप्त होगी-- तन 46% 
मडनन 456% 
इस स्थिति को चित्र में तिम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है-- 
वित्र-0 


7१५९४ - 6) 





ना पा 
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दो आान्वरिक प्रतिफन दरो का उक्त उद्दहरण एक विशेष प्रकार का उदाहरण 
है। #' मूल्य वाने (० ४" 7005) विनियोग प्रवाह [[708४ए60 आशा) 
की ४ हो झ्रान्तरिक प्रतिफल दरें सम्भव हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी इस तथ्य को 
अ्स्वीकार नहीं कर सकता कि इस हृष्टि से वर्तमान मूल्य मापदण्ड का पक्ष झानतरिक 
प्रतिफल्न दर वाले पक्ष से अपेक्षाकृत अधिक सशक्त प्रतीव होवा है ! 


दोनो मापदण्शे मे से किमत्रा चुनाव किया जाए, इसमे कठिनाई यह आती 
हैं कि प्रनेक स्थितियों मे दोनो मापदण्ड विनियोग प्रवाहो को समात श्रेणी (8876 
छि७॥८5) प्रदान करते हैं । इस स्थिति मे क्रिस मापदण्ड को श्रेष्ठ समझा जाए, यह 
समस्या सामने आरती है । 

इस समस्या के समाधान हेतु प्रथ॑ंशास्त्री ॥(० 7697 ने यह सुकाव प्रस्तुत 
किया है कि एक निश्चित बजट सीमा में कुछ वितियोग परियोजनाओं का छुसाव इस 
अकार किया जाना चाहिए ताकि विनियोजित राशि का प्रत्येक परियोजना पर इस 
प्रकार वितरण हो कि उस विनियोग्र प्रवाह को आन्तरिक प्रतिफल दर (ग्रर९) 
वर्तमान मूल्य की कटौती दर से अधिक हो | इस तथ्य को निम्नलिखित सारणी मे 
प्रस्तुत किया गया है । 











सारणी 5 
7०20 
हे हे समय श्राश्तरिक प्रतिफल दर #ऋ 
परियोजनाएँ फ् ्म दर (म्ह्ह) (70 93) 
3%; से वर्तमान मुल्य 
#. +]00 त॥0 0 0% 7 
00 
फ्. 500 0 ॥5 7% 8 
66 
3 
० -300 406 0 56% ज्छः 
| 
| न्‍- 59 52 0 45% 3०७० 
3 
छू... --200 2. 2058 2. ज्ण्ण 





8, 3, ०, 0 व 8 पाँच परियोजनाएं दी हुई हैं। प्रत्येक की आन्तरिक 
प्रतिफत दर घट़ते हुए क्रम मे दिखाई गई हैं । वर्तमान मुल्य के अनुसार शुद्ध लाम 
कंय झवुतात 3 / की कटौती दर के झाघार पर दिया हुआ है 

यदि 0009 रुपये का बजट दिया हुम्ना है और उसमे से केवल 350 झुपये 
का विनिषोजव करना है तो &, छे, 0 व 0 परियोजनाम्नो का चुनाव किया जाना 
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चाहिए, वयोकि & परियोजना की आ्रास्तरिक प्रतिफल दर केबल 2 /. है, जो वर्तमान 
झूल्य दी कटौती दर 3 /. से कम है। यद्यात्रि दोनो मापदण्शे के ग्राघार पर चारगें 
परियोजनाओं का श्रेणीक्रम (रिक्रात08) समान नहीं रहेगा, तवादि दोनो ही 
मापदण्दो के ब्र्वगंत प्रथम चार विनियोग विकल्प ही श्रपताए जा सकते हैं। 

यदि 200 ₹ का बजट हो तो एक व खैर दोनों मापदण्डों के परिणाम 
2 व छ परियोजना प्रो की समान श्रे शर्याँ प्रदात करते हैं। विस्तु यदि बजट कवल 
00 रुपये हैं, तो 7207 के झनुपार # का तबा #27 के ग्वुवार परियोजना 
का चुनाव किया जाना उपयुक्त समझा जएएगा। 


परियोजता मूल्यांकन की लागउ-लाभ विस्लेषर विधि की आलोचना 
(5 (एमंपंवुप्थ ण॑ 20०ज्िशाधी। हैाडं एडां५5) 

यद्यपि लागत-लाभ विश्लेषण विधि परियोजना मूल्याँकन वी एक श्रेष्ठ 

विधि है, तथापि प्रनेक अर्थशा स्त्रियों ने इस विति की निम्न आलोचनाएँ की हैं-- 

() परियोजनाओं वी उचित प्रमाणित करने की हट से सरकार लागें 
को बटाकर दिखाती है तथा अनेक उचित लागतो की. उपेक्षा करती 
है (9०ह- ग्रशीभंध5 छधाशी( शत [8006$ 0४5) । 

(2) वास्तव में सगण्त शुद्ध लाभ ((क&/८ण8५ जल छ्शली($) 
परियोजना की लाभदायक्रता को प्रमाशित नहीं करते हैं। उतकी 
सगणाना यह ध्यान में रखते हुए वी जाती है कि वरियोजता के 
सम्बन्ध मे लिया गया निर्णय उचित है । 

(3) ल्ञाभ-लागतों की संगणना में झाथिक-तत्त्वो की उपेक्षा जी जाएी है 

_ तथा राजनीतिक लक्ष्यों को भ्रधिक ध्यान मे रखा जाता है । 

(4) आाथिक कुशलता की अपेक्षा सामाजिक मूहयो पर अधिक बल दिया 
जाता है. [6 शथ०6 ए 5००४) 8025 35 डॉट55०त पण6 
फ़ाा ९००४०घार शीलढा०७) ! 


उक्त आवोदनाम्रों के बॉवज्जुर, परियोजना मूल्याँकत की यह उत्तम दिष्लि 
है । विनिय्योग निणेरों मे कुछ अवरोयों का झाना स्वामाविक है | इस प्रकार 
अवरोध (0075827(5), कुछ भौतिक (?फ़छटश) , कुद प्रशामनिक (#वंपए[$- 
(805८), कुछ राजनीतिक (९०८), कुछ वैधानिक (८82) तथा ईथ 
विचीय (737८2) होते हैं ॥ भौ तेक ग्रवरोयो के क्रारणा तकतीदी दृष्टि से 
उपयुक्त (वल्टापाएत्रा।॥ ४45४०) विनियौग विजल्पो का चुनाव भी सीमित हो 
जाता है, बैघानिक अवरोथो के कारण कानून में बिना सगोयन के उचित विनियोग 
निर्शेय लेने मे कठिवाइयाँ झाती हैं, प्रशासनिक अ्वरोय-निर्णयों मे विलम्ब के लिए 
उत्तरदायी होते हैं, राजनीतिक ग्वरोध, ग्राथिव कुशलता की उपेक्षा करते हैं तवा 
वित्तीय अ्वरोध व्यय राधि की एक निश्चित समा से बाहर निर्णय लेने के गतिरोध 


उपस्थित करते हैं 
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प्रत्यक्ष व श्प्रत्यक्ष लागतें व लाभ 
(97७७ जाए वराएारएण (०5 शाप 8शाशी।5) 
घिचाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रादि परियोजवाग्रो का मूल्यांकन इन 
से एक विशेष ग्रवधि मे प्राप्त लाभो तथा इन पर व्यय की गई लागतो के ग्राघार 
पर किया जाता है। किन्तु परियोजना-मूल्याँकन मे जो लाभ व लागतें ली जातो हैं, 
दे सामान्य बाजार मूल्यों के आधार पर नहीं आँकी जाती हैं उनके अ्कन का 
आधार सामान्य लेखा विधि नहीं होती, अपितु छायान्मूल्य/ (50899ण 9॥7085) 
की अवधारणा होतो है । सामान्य लेखा-विधि द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर 
समगणित लाभ व लागत प्राय प्रत्यक्ष लाभ व लागतो की श्रेणी मे लिए जाते हैं। 
किस्तु, इस प्रकार की सगझना से कोई झ्ाथिक निष्कर्ष निकालना सम्भव नही होता, 
क्योकि लेखाँकन लागतो के ग्रतिरिक्त अनेक ऐसी लागतें भी होती हैं जिनकी 
प्रविष्टि यद्यपि लेखा-पुस्तकों मे नहीं होती, किन्तु उनको गणना में लाए ब्रिना 
लागत-प्रवाह का वर्तमान मूल्य निकालना आशिक हृष्टि से अनुपयुक्त समभा जाता 
है । ठीक इसी प्रकार, लो के अन्पर्गत भी परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रूप मे प्राप्त 
लागो के झ्रतिरिवत बाह्य बचतें ग्रादि से सम्बन्यित लाभ होते हैं। लाभो के सम्पूर्ण 
प्रवाह की सगणना मे प्रन्य लाभो की भूमिका पग्रपेक्षाकृत प्रधिक महत्त्वपूर्ण होती है । 
ऐसे लाभो को सामान्‍्यत “अप्रत्यक्ष लाभो/ की सज्ञा दी जाती है। इनकी सगणना 
छाया-पूल्यो” (50800 ९7०८) के आ्राधार पर की जाती है 
प्रत्यक्ष लाभ [जिार्ए छथाथी।) - प्रत्यक्ष अबवा प्रोयमिक्र लाभ उन 
बस्तुग्रो और सेवापग्रो के मूल्य को प्रकट करते हैं, जिदका परियोजवा हारा उत्पादन 
होता है । जो लाभ परियोजना से भीछ्र व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष 
लाम' कहलाते हैं। उदाहरणाब॑ पिंचाईन्यरियोजना में बाट नियन्त्रणा सिचाई, 
विद्युतू-उत्पादन कृषि-उत्पादन में वृद्धि पेयजल की सुविधा, इन लाभो वा स्वरूप 
प्राय भौतिक हीता है तथा इनकी माप-मुद्रा मे लेखा मूल्यों के श्राधार पर वी जाती 
है। विशेष भ्रवधि भे होने वाले मूल्यों के परिव्तंनो का अवश्य ध्यान रखा जाता है । 
अत मूल्य निर्देशॉँको के आधार पर इन मूल्यों की सवुचित या प्रसारित (टीकाल्त 
07 ॥४2(60) अवश्य क्या जाता है। इसी प्रकार, क्िप्ती य'तायात परियोजना 
से कई प्रत्यक्ष लाम हो सकते हैं जैस्े--यात्रियो को पभाने-जाडे की सुविधा, माल 
होने को सुविधा, ब्यापार में वृद्धि, कुछ मात्रा भे रोजगार-वृद्धि आदि । 
अ्रप्रत्यक्ष सलाम (790 76९6 छक्ाश/]--तकनी की परिवर्तन के कारण उत्पन्न 
बाह्य प्रभाव “अप्रत्यक्ष लान' होते है । बाह्म-प्रमाव परियोजना के उत्पादन अथवा 
अन्य व्यक्तियों द्वारा इसके उपयोग के परिस्याम होते हैं। जो लाभ परियोजना से 
सीधे प्राप्त नही होते, बल्कि जिनकी उत्पत्ति परियोजना के कारण होने वाले आधिक 
कारण विकास से प्राप्त होती है, उनको “अप्रत्यक्ष लाभ' कहते हैं। उदाहरणार्थ, 
सिंचाई परियोजना के कारण सडक़ो का निर्माण, नई रेलवे लाइनो का विद्याया 
जाना, नए नगरो का विकास, रोजगार के अवसरो में वृद्धि, नए उद्योगो वी स्थापना, 
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आदि अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त विनियोग की दर, जनसस्या 
वृद्धि दर, श्रम की कुशलता, लोगो के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास प्रादि पर 
पडने वाले परियोजवान्प्रभावों को भी अप्रत्यक्ष लाभो की श्रेणी में लिया जा 
सकता है । 
अप्रत्यक्ष लाभ उत्पादन की अग्रिम कडियो (एणाछश्ाएं ्र00एणएाणा 
[.णा:98०8) से भी उत्पन्न होते है. ये कडियाँ उन व्यक्तियों की ग्राय में वृद्धि करती 
हैं, जो परियोजना के उत्पादन की मध्यवर्ती-प्रक्रियाग्रो मे सलग्न होते है। उदाहरणार्ध, 
किसी सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत उत्पादित कपास, बाजार मे बिक्री हेतु प्रस्तुत 
होने छल पूर्वे ग्रनेक मध्यवर्ती प्रक्रियाग्रो मे से ग्ुजरता है । प्रत्येक मध्यवर्ती प्रक्रिया 
कत्ता बढ़ी हुई व्यावत्तायिक प्रक्रिया्रो से लाभ उठाता है। 
अद्रत्यक्ष लाभ', उत्पादन की पीछे बाली कडियो [84०८छक्४० 2700॥0॥05 
१,7:982०5) के काररा भी प्राप्त होते है। इन कडियो के कारण उत्त व्यक्तियों की 
आ्राय मे वृद्धि होती है, जो परियोजनाल&क्षेत्र में वस्तु और सेवाएँ प्रदान करते हैं। 
उदाहरणाये, परियोजना द्वारा उत्पादित कपास के लिए मशीनरी, खाद तथा अव्य 
सामग्रियों की आवश्यकता होगी । इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के व्यवप्तायो की एक 
शव खला उत्पन्न होती है । सभी न्यक्ति, जो इस श्वू लला के प्रस्तगत विभिन्न प्रकार 
के व्यावसायिक काय करते है, परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं । 
लायत (८०४४५) --परियोजनाः १र होने बाले' प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ध्यय, 
'लागत' कहलाती है । 
प्रत्यक्ष लायत (7फ्रध्थ 2०5४५)--प्रत्यक्ष लागव बहू लागत होती है जो 
परियोजना क निमाण व कायास्वित करने मे उचित रूप मे उठाई जाती है। 
मुख्यत ये लागतें निम्नलिखित हाती हैं--(7) निर्माण लाग्तें, (॥) अभियान्त्रिक 
द प्रशासनिक्त लागतें, (7) परियोजना के लिए काम में ली जाने बाली भूमि की 
श्रवसर लागत, (।५) परियोजना की ज़्यान्विति के लिए सडकें, रेलवे लाइनें, पाइप 
लाइनें, विद्यूत्‌ लाइतें पुल-तनिर्माण यदि आवश्यक हो तो इन पर होत शाली लागते, 
(४) परियोजना के सचालन, सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी लागते। 
भ्रप्रत्यक्ष लागत (प्रत/९८६ (०५७) --जो लागत अप्रत्यक्ष ख्ाभो की शप्ति 
हेतु की जाती है, उसे अप्रत्यक्ष लागत' कहा जाता है । उदाहरणार्थ, परियोजना में 
कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए झावास-ुविधाएं, भ्रच्छी सडकें, बच्चो की शिक्षा 
के लिए पाठशाला, अस्पताल इत्यादि । 


ब्यारा-2 


भारत में आथिक नियोजन 


(६८०४४0/4)८ 7? &8॥॥॥१५ ॥8 ॥380।«) 


ज्ञारसतीयय ल्विशय्यो जल 


(#काीगा शिगाआंएड) 





स्वतन्त्रता के बाद भारत मे तीब्न गति से झ्लाथिक विकास करने के लिए 
नियोजन का मार्ग प्रपताया गया, किन्‍्तु यह भारत के लिए नया नही था । स्वतस्तता 
से पूर्व भी भारत मे अतेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं जिनमे “विश्वेश्वरेया योजना, 
वबम्बई योजता',जत-योजना ,माँधीवादी योजना', आदि के नाम उल्नेखनीय है,तथापि 
ये योजनाएँ कोरी कागजी रही, वास्तविक नियोजन कार्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही 
प्रारम्भ किया जा सका । 


विश्वेश्वरेया योजना 
(५४$१९5एथघा३३४० शा) 

सर एम विश्वेश्वरेया एक विख्यात इन्जीनियर थे। उन्होंने झआरथिक नियोजन 
पर सद्‌ 934 मे “भारत में नियोजित व्यवस्था! ( 039:९0 2९000०॥9 (07 ॥744 ) 
नामक पुस्तक प्रतराशित की । इस पुस्तक में भारत के आथिक विकाम के लिए एक 
दस-वर्षीय झ्राथिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्राप 
को दस वर्ष की भ्रवधि में दुगुना करना था। *विश्वेश्वरैया योजना' में उद्योगी को 
विशेष महत्त्व दिया गया और साथ ही व्यवसायो मे सन्तुलन स्थापित करके आधिक 
विकास को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया। 934-35 में भारतीय झाविक 
सभा (]0094॥ 0070770 (णावद्ि८ा०४) की वापिक बेंठक में इन प्रस्तावों पर 
काफी विचार-विमर्श क्रिया गया जिस्तु परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण इस 
मोजना के आर्थिक कार्यक्रमो की क्रियान्विति के प्रयत्न नही हो सके । परन्तु इस तथ्य 
को अस्थीकार नही किया जा सकता कि इस योजना ने भारत मे आरविक-नियोजन की 
सैंद्धान्तिक ग्राधार-शिला रखी तथा विचारको को नियोजन की दिशा मे चिन्तन के 
लिए प्रेरित किया । 

आधिक नियोजन पर प्रारम्मिक साहित्य के रूप में कुछ अन्य कृतियाँ भी 
प्रकाशित हुईं जिनमे पी एम. लोकनाथव्‌ वी "नियोजन के सिद्धान्त! (छपरएफ्रारड 
0 9]90778), एन. एस. सुड्दाराव की नियोजन के कुछ पहलू (80078 25098९5 
० ए[भाएए8), और के. एन- सेन की 'प्राथिक पुननिर्माण'(2:०70706 हि०००0$- 
॥ए०७०४) विश्येष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
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राष्ट्रीय श्रायोजन समिति 
(िद्गनागार्नण ?शागाएए (०गरां।९०) 


भारत मे श्राथिक नियोजन की दिशा में दूसरा कदम राष्ट्रीय भायोजन समिति 
की स्थापना करना था | अक्तूबर, 938 में भारतोय राष्ट्रीय काँग्रेस के तत्कालीन 
अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र बोस ने दिल्ली मे प्रान्तीय उद्योग मन्त्रियो का सम्मेलत बुलाया । 
सम्मेलत मे देश की ग्राथिर प्रगति के लिए सुझाव प्रस्तुत करिए गए) इन सुभावों 
को क्रियान्वित करने के लिए श्वरी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे 'राष्ट्रीय योजना 
सम्रिति' का गठन किया गया। प्रो के टी! शाह इसके महासचिव मनोनीत किए गए । 
इस योजना सम्तिति ने विभिन्न झ्राधिक विषयो का अध्ययन करके विकास योजनाएँ 
प्रस्तुत करने के लिए कई उप-समित्तियाँ नियुक्त की । किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध तथा 
काँग्रेस मस्जिमण्डलो के त्याग-पत्रो के बाद कौ राजनीतिक हलचल के कारण समिति 
का बायें रूक गया और सब 948 मे ही "भारत में नियोजन” पर समिति के कुछ 
प्रतिवेदन सामने झा सके । इन प्रतिवेदनो मे औद्योगीव रणा, सार्वेजनिक-स्षेत्र के विस्तार, 
श्रमिकों के उचित प्रतिफल, निजी उद्योगो के राष्ट्रीयकरण, गृह-उद्योगो बे विकास, 
सहकारिता को प्रोश्साहन सिंचाई व विद्युत सुविधाओ्ो के विस्तार, वनो की सुरक्षा 
शोर मू-सरक्षण भ्रादि से सम्बन्धित ग्राथिक सुझाव प्रस्तुत किए गए। 


बम्बई योजना 
(80ग्रा्ए शा) 


स्वतन्त्रता से पूर्व भारत मे आथिक नियोजन के क्षेत्र में 'बम्बई योजना” एक 
महत्त्वपूर्ण प्रयत्व थी । 2944 में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपत्चियो--प्रनश्यमदाप्त 
बिडला, जे आर, डी ढाद्म, जॉन मथाई, ए डी श्रोफ, कस्तूरमाई लालभाई, सर 
आदेशीर दलाल, सर पुरुषोत्तमदांस, ठाकुरदास झौर सर थ्रीशम ने भारत के श्राधिक 
विकास की एक योजना प्रस्तुत की । यही योजना “बम्बई योजना' के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह पन्दह-वर्षीय योजना थी । इस योजना का अनुमानित व्यय 0 हजार करोड 
रुपये था | इसका लक्ष्य योजनावधि मे प्रति व्यक्ति आय को दुगुना अर्थात्‌ 65 रपये 
से बढाझर 30 रूपये करता और राष्ट्रीय ग्राय को 2200 से वढाकर 6600 करोड 
रुपये करके तिगुना करना था । इस योजना के श्रन्त्गंत 944 के झकी पर कृपि-प्रदा 
(#80०८प7ए:४ 0500) में 30 प्रतिशत, प्रौद्योगिक प्रदा(0078तथां 0ण90४) 
में 500% और सेत्राम्रो के उत्पादन (0ग्राएण ० 5धाश०८४) में 200% पूढ्ि क्के 
सक्ष्य निर्धारित किए गए थे 4 


बम्बई योजना एक प्रकार से उत्पादन योजना थी योजना के सम्पूर्ण व्यय 
का 45% भाग उद्योगो के लिए निर्धारित किया गया था | उद्योग प्रधान होते द्वुए भी 
इस योजना मे कृषि के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया था । हृषि के त्तिए 
]240 करोड़ रूपये के व्यय का झ्रावटन किया गया । कृषि-उत्पादन में 30% के बूदि 
के लक्ष्य के साथ ही सिचाई-सुविधाप्रो मे 200% वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया । 
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कृषि एवं उद्योम के अतिरिक्त इस योजना मे यातायात के विकास पर भी 
पर्याप्त ध्यान दिया गया | इस योजना में 453 करोड रुपये के व्यय से 400॥ मील 
लम्बी रेल ल।इनो को 6200 मील तक बढाने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके 
अतिरिक्त 2,26,000 भील कच्ची सडको को पक्का बनाने, मुख्य गाँवों को महत्त्वपूर्ण 
व्यापारिक सार्यों से जोडने और बन्दरगाहों की सख्या में पर्याप्त बृद्धि करने का 
प्रस्ताव भी था । यातायात की मंद पर कुल व्यय 940 करोड़ रुपये निर्धारित 
किया गया । 
योजना की समीक्षा 


इस योजना मे निजी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया। 
योजना की वित्त-व्यवस्था के अनुमान भी महत्त्वाकाँक्षी ये । ग्रह-उद्योगो के विकास के 
लिए इस योजना में तिश्चित कायक्रमो का आयोजन नही किया गया । व्यापार- 
सन्तुलन से छ सो करोड रुपये, पौड पावने से 000 करोड रुपये और विदेगी 
सहायता से 700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के अनुमान भी स्दिग्ध थे। इन 
सब कमियो के बावजूद इस योजना ने राष्ट्रीय आशिक पुन्निर्माण की दिशा मे एक 
समस्वित प्रयास श्रौर साहसिक दृष्टिकोश अस्तुत किया । 


जन योजना 
(27९०!०७5 एज) 
धवम्बई योजना के तीन भाह बाद ही इण्डियन फंडरेशन ग्रॉफ लेबर की भोर 
से श्री एम एन. राय द्वारा जन-योजना प्रकाशित की गई । यह दस-बवर्षीय योजना थी 
जिसके लिए प्रनुमानित व्यय की राशि 5000 करोड रुपये निर्धारित की गई। 
जन-योजना का मूल उद्देश्य जनता की तत्कालीन मौलिक आावश्यक्रताओ्रों की पूर्ति 
करना था । इस योजना के प्रथम पाँच वर्षों मे कृषि पर तथा ग्रगले 5 वर्षो में 
उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई थी । कृषि उत्तादन में वृद्धि के लिए मूमि मे 40 करोड़ एकड़ 
को वृद्धि, सिचाई के साधनों में 400% की वृद्धि तथा श्रधिक सावरा में अच्छे खाद 
और बीज के उपयोग के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । राजकीय सामूहिक कृषि के 
विस्तार, भूमि के राष्ट्रीयररण ग्रौर राजकीय कृपि-फार्म की स्थापना क सुझाव भी 
इस योजना मे रखे गए थे । इसके अतिरिक्त श्नौद्योगिक उत्पादन मे 60 0% की वृद्धि 
का लक्ष्य इस योजना मे रखा गया था और निजी उद्योगो मे लाभ की दर को 3%, 
तक सीमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 

यातायात के अब्तगंत इस योजना मे सडको व रेलो की लम्बाई मे क्रमशः 
25% एवं 50% को वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सडको की लम्बाई में 
45,00,00 मील श्नौर रेलमार्गो मे 24,000 भील को वृद्धि करने का आयोजन था । 

जहाजी यातायात के विक्रास के लिए [55 करोड रु. निर्धारित किए गए थे । 
जन-योजना मे ग्रामीण-क्षेद्रों की झाय मे 300% और औद्योगिक क्षेत्र की 
आय में 200% वृद्धि का अनुमान किया गया था। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन 
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वित्तीय सस्थाग्रो पर राष्य का नियस्नणा, धन व व्यापार का समान वितरण, ग्रह 
निर्माण योजना प्रादि कार्यक्रम भी इस योजना मे सम्मिलित थे 


योजना की समीक्षा 


इस योजना मे क्धि को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया था। कृषि की दुलना में 
औ्ौद्योगिक विकास की उपेक्षा की गई थी । कुटीर-उद्योगो की ओर इस योजना में 
यथोचित ध्यान नही दिया गया था, किन्तु इस योजना मे अ्स्तावित कृपक वर्ग की 
ऋण-ग्रस्तता तथा लाभ की भावना के नियन्त्रण सम्बन्धी ग्राविक सुझाव स्वागत 
योग्य थे । 


गाँधीवादी योजना 
(6ग्ात्रांबा ए?ऐ]शा, 7944) * 


इस योजना के निर्माता वर्धा के गाँधीवादी नेता श्रीमन्नारायण प्रग्रवाल थे। 
यह योजना एक आादशंवादी योजना थी, जिसका निर्माण ग्राँघीजी के सिद्धास्तो के 
प्राघार पर क्रिया गया था | इस योजना का अनुमानित व्यय 3500 करोड रू 
निर्धारित किया गया । इस योजना का मुल्य लक्ष्य ऐसे विकेन्द्रित आत्म-निर्मेर कृषि- 
स्रम्राज की स्थापना करना था जिम्तमे गह उद्योगो के विकास पर बल दिया गया हो । 


यह योजना दस वर्षीय थी । इस योजना के' लिए निर्धारित 200 करोड ए 
की आवरत्तक राशि (२८८परापा2 70770) को सरकारो उपक्रमों तथा 3 500 
करोड रु की ग्रगावत्तक राशि (0॥-ए८८एश॥३ ४70७४) को आन्तरिक मुद्रा 
प्रसार और करारोपरा द्वारा द्राप्त किया जाना था । 


इस योजना मे 75 करोड रु के अ्नावत्तंक और 5 करोड रु के ग्रावर्त्तक 
व्यय से सिंचाई सुविधाओं को दुगुना करने का कार्यक्रम बनाया गया था। योजना का 
लक्ष्य दस वर्षों में कृषि की आय करे दुयुना करना थय । योजना में गृह और ग्रामीण 
उद्योगों को महरवपूर्ण स्थान दिया गया था । साथ ही सुरक्षा, उद्योग, खानें, जज 
विद्यूत-्मक्ति, मशीन ग्रौर मशीनरी झौजार, रसायन इन्जोनियरिंग आदि बड़े प्रोर 
प्राधारमूत उद्योगों के विकास के लिए भी कायक्रम निर्धारित विए गए थे। इसके 
अतिरिक्त रेल यातायात मे 25% वी वृद्धि ग्रामीण-क्षेत्रो मे 200 000 मील लस्दी 
अतिरिक्त सड मे का निर्माण तया चिक्त्मि व शिक्षा सुविधाओं में पर्माप्त विवास 
कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे | 
मोजना की समीक्षा 

इस योजना के दो पक्ष थरे--एक ग्रामीण क्षेत्र वा विकास ग्रामीण जीवन के 
प्रतुसार व दूमदा नगरीय क्षेत्र जिसका विकास बड़े उद्योगों द्वारा किया जाता था। 
परन्तु इस प्रकार का समन्वय झसम्भव था। योजदा में होदायें प्रबन्धन ((थए 
छाएद्धा० 08) को भी आवश्यकता से अविक महत्त्व दिया गया फ़िल्तु एफ विशेषता 
यहू थी कि इसमे भारतीय आादर्यों को समाविष्ट करने का अयस्त किया गया । 
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अम्य योजनाएँ 
(0पाश एा्रा5) 
सन्‌ 944 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिग सरकार ने सर श्रार्देशीर दलाल 
की ग्रध्यक्षता में योजना विभाग स्थापित किया | इस विभाग ने अल्पकालोन 
व दीधंकालीत कई योजनाएँ तैयार की जिनको युद्ध के पश्चात्‌ त्रियान्वित किया 
जाना था। किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं, झत किसी भी 
योजना पर कार्य नही किया जा सका । 
सब्‌ 946 में भारत की अ्रन्तरिम सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा तेग्रार 
को गई परियोजनाग्रो पर विचार करने तथा उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट देन के लिए एक 
ए]|शाएपड़ 2४४०७ 8928 की स्थापता की जिम्के प्रध्यक्ष श्री के. सी नियोगी 
नियुक्त हुए। मण्डल ने नियोजन के मुख्य उद्देश्यों के रूप मे जनता के जीवन-स्तर 
को उठाने और पूर्ण रोजगार देने पर बल देने का सुभाव रखा । सण्डल न एक 
प्राथमिकता बोर्ड (?॥00065 8020) तथा एक योजना कमीशन (2]कह8 
(०००॥5४07 ) की स्थापना के सुकाव भी दिए । 
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन 
(एग्रामरापए् शीश ॥तश्ृृशातशा०९) 

सन्‌ 947 में राजनीतिक स्वतम्तता ने आथिक और सामाजिक न्याय के लिए, 
मारे प्रशस्त किया । कृषि, स्िचाई शौर खनिज सम्पदा के झनदोहित साधनों झौर 
उपलब्ध साधनों का आवटन करने की जरूरत थी । झायोजन के द्वारा सुनिश्चित 
राष्ट्रीय प्रायमिकताओरो के ढाँचे के अन्त्गंत तेज और सम्तुलित विकास सम्भव 
हो सकृता था । नवम्बर, 947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने श्री नेहरू 
की भप्रध्यक्षता मे 50०70णञा०८ ९70 8/40775 (0००७7॥(6० की स्थापता की जिससे 
25 जनवरी, 948 को अपने विस्तृत सुभाव प्रस्तुत किए श्र यह ॒अनुशसा दी कि 
एक स्थायी योजना झ्रायोग की स्थापना वी जाए । 

भारत सरकार ने देश के साथनों और आवश्यकेताओ को घ्याव में रखते 
हुए विकास का ढाँचा तैयार करने के लिए मार्च, 950 भे योजना झायोग की 
तियुक्ति की । आयोग ने मोटे तौर पर भारत में वियोजव के दो उद्देश्य बतलाए--- 

] उत्पादन में वृद्धि करना और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना । 

2 स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यो पर आधारित ऐसी सामाजिक श्ौर 
झाथिक व्यवस्था का विकास करना जिसमे राष्ट्रीय जीवत को सभी सस्याओं के 
अस्त्गंत सामाजिक, झ्राथिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो । 

आाथिक नियोजन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गए--- 

६. राष्ट्रीय आय म अधिकतम वृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति औसत आय 
बढ सके । 


2. तीब्र ग्रौद्योगीकरण एवं ग्राधारभूत उद्योगों का शोघ्न विकास । 
3. अ्रधिकतम रोजगार | 
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4. ग्राय की असमानताओझो से कमी एवं घन का अधिक समान वितरण । 

3. देश में समाजवादी ढंग पर ग्राघारित समाज ($0ठबाआ2 एड6 ता 
8008५) का निर्माण ! 

इन सभी लक्ष्यो और उद्देश्यों की ध्राष्ति के लिए देश भे पचवर्षीय योजनाप्रों 
का सूत्रपात हुआ ) झभी तक तीन पचदर्षीय योजनाएँ (95]-52 से 965-66), 
तीन एकवर्षीय योजनाएँ (!966 से 7969) तथा चतुर्थ पचवर्धीय योजना 
(प्रप्नेल, 969 से मार्च, [974) समाप्त हो चुकी हैं और ? अगप्रेल, 974 से चातू 
को गई पांचवी पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं । 
प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ? 
(कफ प्रा पाए शट्वा 2]0॥5) 


उद्देश्य (0//००॥४०४)---प्रवमत पथवर्षोय योजना (95-52 से 955- 
56) के दो उद्देश्य थे । पहला उद्देश्य युद्ध और देश के विभाजन के कारण उत्प्न 
झाथिक असन्‍्तुलन को ठीक करना था। दूघरा उद्देश्य था, साथ ही साथ सर्वांगीण, 
सत्तुलित विकास की प्रकिया शुरू करना जिससे निश्चित रूफ से राष्ट्रीय प्राय में 
वृद्धि हो और जीवन-स्तर मे सुधार हो । 95] # देश को 47 लाख टन साधातत 
प्रायात करना पडा था ग्रौर प्र्थे व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का प्रभाव था। इसलिए 
योजना मे सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई झौर बिजलो परियोजता सहित कृषि को दी 
गई और इनके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के 2,069 करोड़ रु के कुल परिव्यय 
(जो बाद मे बढाकर 2,356 करोड हू कर दिया गया) का 44-6 रखा गया। 
इस योजना का उद्देश्य निवेश को राष्ट्रीय आय के 5% से बढाकर लगभग 7% 
करना था। 

दिमम्बर, 954 मे लोकसभा ने घोषित किया कि आर्थिक मीति का व्यापक 
उद्देश्य 'तमाज के समाजवादी ढांचे” की प्राप्ति होना चाहिए | समाज के समाजवादी 
ढाँचे के ग्रस्तगंत प्रगति की रूपरेखा निर्धारित करने की आधा रभूत कसौटी निजी 
मुनाफा नही, बल्कि सामाजिक लाभ प्रौर आय तथा सम्पत्ति का समान वितरण होता 
चाहिए । इस धात पर बल दिया गया कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, विज्ञान प्रौर 
टेक्नोलोजी के प्रति कुशल तथा प्रगतिशील हष्टि अपनाए श्रौर उस स्तर तक क्रमिक 
प्रयति के लिए सक्षम हो कि ग्राम जनता खुशहाल हो सके । 

द्वितोष योजना [956-57 से !960-6]) में भारत में समाणचादी 
समार्जे की स्थापना की दिशा मे विकाम-अँचे को प्रोत्साहित वरने के प्रयत्न क्त्ए 
गए । इस योजता से विशेष बल इस बात पर दिया गया कि ग्राथिक विकास के 
प्रधिकाधिक लाभ समाज के श्रपेक्षाइत कम साधन-प्राप्त वर्गों को मिलें और गाय, 
सम्पत्ति और प्राथिक शक्ति के चन्द हाथो मे छिमदने की प्रवृत्ति में लगातार कमी 
हो | इस योजना के उद्देश्य थे-- () राष्ट्रीय आाव मे 25% वृद्धि, (2) प्राघारपभूत 
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ओर भारी उद्योगों के विकास पर विशेय बल देते हुए द्रुत ओद्योगीकरण, (3) रोजगार 
के प्रवततरों में वृद्धि और (4) आय शोर सम्पत्ति की विपमताओं में कमी तथा 
आाधिक शक्ति का और अधिक समान वितरण । इस योजना का उद्देश्य निवेश-दर 
थो राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से बढा कर 960-6] तक -/. करना था । 
योजना मे ग्रौद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया। लोहे तथा इस्पात और 
नाइट्रोजव उ्रको सहित रसायनो के उत्पादन मे वृद्धि श्रोर भारी इन्जीनियरी तथा 
सशोन निर्माण उद्योग के विकास पर जोर दिया गया । योजना में सरकारी क्षेत्र का 
वुल परिव्यय 4,800 करोड रु था। इसमे से 3,650 करोड रु. निवेश के लिए था 
और निजी क्षेत्र का परिव्यय 3,200 करोड रु था। 

तीपतरी पंचवर्षोय योगा (7967-62 से 4965--66) शुरू हुई जिसका 
सुझुय उद्देश्य स्वय-स्फूर्त विकास की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ना था। इसके 
ताह्कालिक उद्देश्य ये थे--(१) राष्ट्रीय आ्राय में 5 |. वाधपिक से अ्रधिक वी वृद्धि 
करता ग्रौर साथ ही ऐसा निवेश ढाँचा तैयार करना कि यह वृद्धि-दर प्राभामी 
योजना अवधियों में बनी रहे, (2) खाद्यान्नो मे प्रात्मनिर्मरता प्राप्त करना और 
कृषि-उत्पादन बढ़ाना जिससे उद्योग तथा निर्यात की जरूरतें पुरी हो भके, (3 ) इस्पात, 
रसायनो, इंघन और बिजली ज॑से श्राधारभूत उद्योगो का विस्तार करना भौर मशीन 
निर्माण-क्षमता स्थापित बरना ताकि भागामी लगभग 22 वर्षों मे औद्योगीकरण की 
भावी माँगो को मुख्यत देश के अपने साधनों से पूरा क्या जा सके, (4) देश की 
जन-शक्ति के साधनों को अधिक्ततम उपयोग करना झौर रोजगार के अवसरो का 
पर्याप्त विस्तार करना, और (5) उत्तरोत्तर अवसरो की समानता मे वृद्धि करना 
श्रौर भ्राय तथा सम्पत्ति की विपमताग्रो को कम करना भ्रौर आझथिक शक्ति का और 
भ्रधिक समान वितरण करना राष्ट्रीय झ्राय मे लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि कर के 
960-6 में 4,500 करोड रु, से बढाकर (2960-6 के मूल्यों १९) 2965- 
66 भ्रे 9,000 करोड रु. करना ओर प्रति व्यक्ति आय मे लगभग 37 /. वृद्धि कर 
के 330 रु, के बजाय इस अवधि के दौरान लगभग 385 रू करना। 

परिव्यय श्रोर निवेश (07-99 शाते ]85९५॥॥९७४)--पहली योजना मे, 
सरकारी क्षेत्र मे 2356 करोड रु के सशोधित परिव्यय के मुकाबले व्यय 960 
करोड हर हुग्नरा । दूसरी योजना मे, सरकारी क्षोत्र मे 4,800 करोड रू, की व्यवस्था 
के मुकाबले वास्तविक ख्॑ 4,672 करोड रु रहा जबकि निजी क्षोत्र में 300 
करोड रु का विनियोग हुआ | तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 
करोड रु. के प्रिव्यय का प्रावधान था । इसके मुकाबले सरकारी क्षेत्र में वास्तविक 
खर्च 8,577 करोड रु. रहा। निजी क्षेत्र मे 4,900 करोड रु. से श्रधिक का 
विनियोजन हुम्रा । 

तौनों योजनाओं मे उपलब्धियाँ (&का०स्‍शाथा( एऐशागए दर प7९९ 
एशा$) --पन्द्रह वर्षों के श्रायोजद से, समय-समय पर बाधाग्रों के बावजुद अर्थ- 
व्यवस्था मे सर्वागीश प्रगत्ति हुई । झ्ाघारभूत सुविधाएँ जैसे सिंचाई, बिजली और 
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प्रिवहत मे काफी विस्तार हुप्रा और छोटे बडे उद्योगो के लिए बहुमूल्य खनिज 
अण्डार स्थापित किए गए । 
पहली योजना में मुख्यत कृषि उत्पादन में बढोत्तरी से, राष्ट्रीय ग्राय में 
निर्धारित लक्ष्य 72 / से अधिक यानी 8 / वृद्धि हुई दूसरी थोजना मे राष्ट्रीय 
भ्राय में 25 / के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 20/ वृद्धि हुई श्रौर तीसरी योजना 
में राष्ट्रीय प्राय (तशोधित) 960-6॥ के सूल्यों पर पहले चार वर्षों में 20% बढी 
ग्रौर भ्स्तिम दर्ष में इसपे 57% छ्ती कमी श्राई । जनवस्या में 25/ की बृढ्धि के 
कारण 965-66 में प्रति व्यक्ति वाधिक ग्राय वही रही जो 7960-6 मे थी । 
पहली दो योजनाग्रो में कषि-उत्पादन लगभग 4? / बढ़ा । तीसरी योजना में 
कृषि उत्पादन सन्तोषजनक नहीं था । 965-66 झ्लौर 966-67 में सूसा पड़ा 
और क्ृपि-उत्पादन तेजी से गिरा । इससे अथे-ज्यवस्था क्री विकास दर में ही वणी 
नहीं ग्राई, बल्कि खाद्यानों के ग्रायाव पर भी हमारी निर्भरता बढ़ी | तीसरी योजना 
में देश ने 250 लाख टन खाद्यास्वों का आयात किया | हमें कपास की 39 लाख 
भ्रौर पटसन की 5 लाख गाँठे भी श्रायात करनी पड़ी । 
पहली दो योजनाओ्रों में संगठित निर्माता उद्योगों में शुद्ध उस्ांदन लगभा 
दुगुना हुमा । इसमे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का योग, जो पहली योजना के शुरू में 
] 5 प्रतिशत था, दुसरी योजता के अर्त तक वड़ कह 84 प्रतिंगत हो गया । यह 
वृद्धि श्रधिकतर इस्पात, कोपला, खान, भारी रप्तायन जैसे झ्राघारभूत उद्योगो में हुई | 
तीपरी योजना के पहले चार वर्षों में समंठित उद्योग का उत्पादन 8 0 प्रतिशत 
वाधिक बढा। लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष मे भारत-पाकिस्तान युद्ध से हुई गडबडी 
श्रौर विदेशी सहायता मे ग्राई बाधाप्रो के कारण वृद्धि दर घट कर 5"3 प्रतिशत रह 
गई । छुल मिलाकर तीपरी योजवा में सपठित उल्रोगों की वृद्धिदर [। प्रतिशत 
के लक्ष्य के मुकाबले 82 प्रतिशत रही लेकिन इस काल में एक उल्लेखतीय बाते 
उत्पादन-क्षमता में वृद्धि तथा विविधवा रही । यहढ़ बात प्रमुख रूप से इस्पात गौर 
प्रल्यूमीनियम, मशीती औजार, प्रौद्योगिक मशीरें बिजली और परिवहत उपकरण, 
उ्ेस्‍को, औषध, ग्रौषधियों और वैट्रोलियम के उत्पादन में हुई । इन सब ने श्रोद्योगिक 
ढाँचें को सुदृढ़ बताने मे योग दिया 
झायोजन के इन वर्षों मे स्वास्थ्य और शैज्नणिक सुविधाग्रों का उल्लेखनीय 
विस्तार हुमा । 950-5 में जन्म पर अपेक्षित झ्रायु 35 वर्ष थी जो 97। में 
50 वर्ष हो गईं । स्कूनों में प्रवेश क्री सख्या 950-5] में 235 लाख थी जो 
965-66 तक बढ़कर 663 लाख हो गई । अनुवृवित जातियों गौर अनुसूचित 
जन जांतियो की दशा सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए जिनसे उन्हे प्रवेक 
लाभ मिले भ्रौर उतकी दशा बेहतर हुई । 
तीन वाधिक योजनाएँ (पशा०७ 3श00वा 0]9॥5) 
तीसरी योजता के बाद तीत एक वर्षीय योजवाएंँ (966-69) कार्यान्दित 
को गईं | भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पत स्थिति, दो वर्षों के लगातार भीपण सूखे, 
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मुद्रा प्वमूल्यन, मूर्यों मे वृद्धि और योजना के लिए उपतब्ध साधनों में कमी के 
कारणो से चोथी योजना को ग्रस्तिम रूप देने भे बाघा पडी। इस दौरान चौथी 
योजना के मसविदे को ध्यात में रखते हुए त्तीव एक्र्पीय योजनाएँ बताई गईं | 
इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखा गया | इस अवधि मे अर्थ व्यवस्था की 
स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी से विक्रास न्‍्यय कम रहा। 

वाधपिक योजनाप्रो भे विकास की मुरुष मदों का व्यय इस प्रकार रहा 
(करोड रू में) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र | 66 6, सिचाई और बाढ-नियस्त्रण 
457 ], बिजली !,82 2, ग्राम और लघु उद्योग 744 , उद्योग और जनिज 
]57 0, परिवहन और सचार ],239 |, शिक्षा 322 4, वेज्ञानिक प्रनुसस्थान 
5[ |, स्वास्थ्य ।40 [, परिवार नियोजन 75 2, पानी की सप्लाई और पफाई 
]00 6, गञ्रावास शहरी और क्षेत्रीय विकास 634 पिछड़ी जातियो का कल्याण 
68 5, समाज कल्याण 2 ।, श्रम कल्याण भौर कारीगरो का प्रशिक्षण 32 5 और 
झन्य कार्यक्रम 23 5 ] तीन वाधिक योजनाञ्रो का कुल व्यय 6,756 5 करोड 
रुपये रहा । 
चौथी श्रौर पाँचवी पचवर्षाय योजनाएँ 
(900४0 शा शित्ति पाए९ परढ्वा ए]क05) 

चौथी पचवर्षीय योजना अप्रेल, 969 से शुरू होकर मार्च 974 तक रही 
श्रौर तत्पश्चात्‌ ! ग्रप्रेल, 974 से पौँचवी पंचवर्षीय योजना चालू की गई जिसके 
तीन ब पूरे होने को हैं । इन दोनो ही यांजनाम्रों का विस्तृत विवेचत अगले ग्रष्याय 
में किया गया है । 

भारत मे नियोजन : समाजवादी समाज का श्रादर्श 
(एशाएाए ऐ वाएतंव त&वनों छत 50लंग्रोंजा९ 
2996९॥ र 892९४) 

नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमे व्यक्ति तथा 
समाज के लिए सुरक्षा, स्वतन्तता और अवकाश के लिए स्थान हो--जिपतमे व्यक्ति 
को उत्पादक दृष्टि से, लागरिक की हृष्टि से और उपभोक्ता की हृष्ठि से समुचित 
सस्तोष मिले । स्व॒तन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार के लिए अनिवायें हो गया कि 
एक निश्चित जीवन-स्तर, पूर्ण रोजगार, प्राय का समान वितरण आदि की व्यवस्था 
करके देशवासियों को घुरक्षा प्रदान की जाए। यह तभी सम्भव था जब उत्पादन के 
मुख्य साधनों पर समाज का अधिकार हो, उत्पादन की गति निरस्तर विक्ासमान हो 
और राष्ट्रीय आय का उचित वितरण हो । झत देश की भावी नीति को और देश के 
आझ्राधिक तियोजन को इन्ही लक्ष्यों को पूति के हेतु आवश्यक भोड देने का निश्चय 
क्या गया । ऐसे उपाय खोजे जाने लग्रे जिसते अधिकतम लोगो का अधिकतम 
कल्याण हो सके ॥ 947 मे दिल्‍ली काँग्रेस की बैठक मे पारित प्रस्ताव मे कहा गया 
चा--हमारा उद्देश्य एक ऐसे ग्राविक कलेवर का नव निर्माण और विकास होना 
चाहिए जिसमे घन के एक ही दिशा मे एकत्र होने की प्रवृत्ति के बिना अधिकतम 
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उत्पादन किया ज्ञा सके, जिसमे नागरिक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे उचित 
सामण्जस्य हो ४” 954 के अजमेर भ्रधिवेशन मे स्वर्सीय नेहरू ने कहा था कि 
बर्तपान भारत की समाजवादी व्यवस्था दस्तुत गाँधीवादी समाज प्रौर विक्रासात्मक 
व्यवस्था के समन्वय का नया रूप है और देश के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा देश में 
समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र प्राय के 
असमान वितरण को दूर किया जाए, प्राप्त साधनो का विदोहन क्विया जाए, पूँजी 
को बाहर निकाला जाए, बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाए तथा देश का 
दीब़ गति से श्राथिक विकास किया जाएं। 954 मर हो लोक सभा में पारित 
प्रस्ताव में कहा गया कि जन-समुदाय के भौत्रिक कल्याण से हो देश वी उन्नति 
#'म्भव नही है, इसके लिए. सामाजिक व्यवस्था में सस्यायत (व॥रथ्यापा००४))] 
परिवतन करने होगे । सत्पश्चात्‌ 22 जनवरी, 955 को भ्रवाडी ग्रधिवेशन में 
भ्राथिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत्त हुआ जिसमे ऐसे समाज की स्थापना पर बल 
दिया गया जो समाजवादी समाज के निर्माण मे सहायक हो। उपपुक्त प्रस्ताद मे 
समाजवादी समाज के इत मौलिक सिद्धास्तों को ध्यान मे रखा गया-- 

() पूर्ण रोजगार, (2) राष्ट्रीयु घन का अधिकतम उत्पादन, 
(3) अ्रधिकतम राष्ट्रीय आत्म-निमरता, (4) सामाजिक एवं झ्राधिक न्याय, 
(5) धान्तिपूर्ण भ्रहिसात्मव और लोकतान्त्रिक तरीकी के प्रयोग, (6) ग्राम पचायतों 
७ । समितियों की स्थापना, एवं (7) व्यक्ति की सर्वोच्चता एव उसवी ग्रावश्यकताम्ं 
को भ्रधिकतम प्राथमिकता । 

समाजवादी समाज के इन सिद्धान्तों को ध्यात मे रखते हुए ग्रवाडी अधिवेशन 
में समाज की स्थापनः के लिए ये लक्ष्य रखे गए--(!) जन साघारए के जोवन- 
स्तर मे वृद्धि, (2) उत्पादन स्तर में वृद्धि, (3) दस दय मे पूर्ण रोजगार की 
व्यवस्था, (4) राष्ट्रीय धन का समाव दितरणा, एवं (5) व्यक्ति तथा सम्राज की 
भौतिक प्रादश्यकताग्री की पूर्ति श्रादि। योजना आयोग द्वारा इन सिद्धान्तों चा 
समर्थत किया गया और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई जो समाजवादी समाज की 
आधारशिला बन सकें । द्वितीय पचवर्षीय योजना का मूल ग्राधार समाजवादी समाज 
का निर्माण रखा गया और इस दिशा मे झ्रागे बढने के लिए तृतीय पचवर्षीय योजना 
की रूपरेखा के मुख्य निर्माता विस्यात ग्रयंशास्त्री महालवोब्रिस ने निम्नेलिछित प्राठ 
उद्देश्यों पर विशेष बल दिया-- 

() सावजनिक क्षेत्र के महत्त्व श्रोर उसकी सीमा को विस्तृत करना । 

(2) भाधथिक सुहृदता के लिए ग्राधारभुत उद्योगों का बिकास ॥ 

(3) गृह उद्योगो एवं हस्तकला वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन । 

(4) भूमि खुधारों को यति मे तेजी एवं भूमि का समान वितरण | 

(5) छोटे उद्योगो का बडे उद्योगो से रक्षण करना झोर उन्हे पूरक बताना। 

(6) जन-साधारण के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवाओओो झौर शिक्षा सेवामो 

का विस्तार । 


भारतीय नियोजन 3] 


(7) बेरोजगारी समस्या की दस वर्षों मे समाध्ति । 
(8) इस प्रवि पे राष्ट्रीय ग्राथ मे 25//. को वृद्धि तया राष्ट्रीय झाय का 
समान व उचित वितरण । 

]973-74 तक नियोजन और समाजवादी 
आदर्श की प्राप्ति का मूल्यांकन 

स्पष्ट है कि भारत में नियोजन का आघार समाजवादी समाज का निर्माण 
रहा ग्रौर इस दिशा मे आगे बढने के लिए नियोजन में विभिन्न कदम उठाए गए। 
प्रगति भी हुई, राष्ट्रीय श्राय बढी जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है--+ 

आर्थिक प्रगति ऑरूडो मे! 


4960-6] ]965-66 973-74 








राष्ट्रीय प्राय - 


शुद्ध राष्ट्रीय उत्तादव 3,300 करोड द. 20,600 करोड 5. 49,300 करोड रु. 
बतंभान मूल्यों पर 


स्थिर मूल्यों पर 3,300 करोड रु. 5,00 करोड रे. 9,700 करोड 5. 
भ्रति व्यक्ति आय 
बर्तेमात मूल्यों पर 306 <. 426 <. 850 ९. 
स्थिर मूल्यों पर 306 34 ३. 340 ५. 
औद्योगिक उत्पाइन का सूचक 
(960--00) ]00 5 ]54 ९. 20] *. 
भुगतान सन्तुलन 
जिदेशी मुद्रा कोष 304 करोड रु. 298 करोड रु, 947 करोड रे. 
विदेश व्यापार 
तिर्यात 660 करोड रु. 80 करोड़ ₹._ 2,483 करोड 5, 
आयात ),]40 करोड रू. ],394 करोड़ 5 2,92] करोड रु, 





लेकिव नियोजन की वास्तविक उपलब्धियो को समाजवादी समाज के दर्षण 
में देखने पर ग्रधिकाशत निराशा ही हाय लगी । इसमे सन्देह नहीं कि सरकार ने 
समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किए और योजनाझो को इस दिशा 
में मोडने तथा गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाएं, लेकिन विभिन्न कारणों से 
इसमे भ्रपेक्षित सफलता न मिल सकी । व्यवहार मे समाजवादी तत्त्वों को कोई 
प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और न ही आय तथा सम्पत्ति का कोई उचित वितरण हो 
सक्रा | चार पचवर्षीय योजनाप्रो, तीन एक वर्षीय योजनाप्रो प्रौर पाँचव्री योजना के 
प्रारम्मिक डेढ वर्ष के सम्पन्न होने के बाद भो यह देखकर सभी क्षेत्रों मे निराशा 
छाई रही कि धाय और घन वी असमानताओ में भारी वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीय 
आय का अधिकाँश भाग उद्योगपतियो और पूँजीपतियो को मिला है | यद्यपि निम्न 
बर्गों के रहन-सहन के स्तर मे कुछ सुधार अवश्य हुप्ना है, लेकिन तुलवात्मक रूप से 


. भारत सरकार “ सफलता के दस वर्ष ([966-975), पृष्ठ 47-53. 
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यह निराशाजनक है और अ्रसमानतात्रो को खाई पहले से बढो है। समाजवाद लाने 
की आशा जगाने वाले अभ्रनेक सरकारी सस्यानो में भी पूँजीपतियों का प्रभुत्ठ छाया 
हुमा है। देश मे न तो समाजवादी मनोदृत्ति ही जाग्रत हुई है और न व्यक्ति को 
आधिक सुरक्षा ही प्राप्त हो सकी है | पूर्ण रोजगार की बात तो दूर रही, बेरोजगारों 
की फौज निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसका सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड रहा है | देश की श्रेम-शक्ति का सदुपयोग न हो पाने से श्लोर बडी मात्रा 
मे उसके व्यर्थ पड़े रहने से राष्ट को कितनी झाविक, सामाजिक और नेतिक हानि 
होती है इसका ग्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सावंजनिक क्षेत्र के विकास 
द्वारा निजी-क्षेत्र पर कुछ रोक अवश्य लगी है, लेकिन झ्लाथिक सत्ता के केन्द्रीयकरर 
पर कोई प्रभाव नही पडा है । क्षेत्रीय श्रसमानताएँ भी बहुत कुछ यथापूर्व बनी हुई हैं 
और एकाधिकारी शक्तियो मे वृद्धि हो रही है । 
बस्तुत , समाजवाद की कल्पना कोरे कागजो पर ही हुई । देश मे जिस दर से 

महंगाई बढी, बस्तुप्रो के भाव ग्राकाश छूने लगे और साधारण जनता जीवन--ननिर्वाह 
की आवश्यक वस्तुप्रो मे भी जितने कष्ट का अ्रनुभव करने लगी, उससे समाजवादी 
समाज का निर्माण कोसो दूर दिखाई देता था। सूल्य-शृद्धि का सामना करने के लिए 
सबसे सरल उपाय कर्मचारियों के वेतन मे वृद्धि ग्रोर तदुनुतार घाटे की प्रर्थव्यवस्था 
समझा जाता रहा है | लेक्नि इससे स्वभ्ावत मुद्रा-प्रसार होता है घौर मुद्रा-प्रशार 
से हमें पुन मूल्य-वृद्धि के सबर म फेंसवा पडता है । फलस्वरूप हमारे गरीबी के कष्ट 
और अ्रधिक बढ जाते है। इसीलिए शहरों मे पाए जाने वाला गरीब-पअ्रमीर का 

अन्तर गाँवो में भी काफी गहरा होता गया । जैसा कि योगेशचन्द्र शर्मा ने 22 प्रप्नेल, 
973 के योजना-प्र क में प्रकाशित एक लेख में लिखा--गाँवो में एक झ्रोर तो बड़े- 
बडे भू-पति है, जिनके पास स्वयं अपने लाम पर या रिश्तेदारों के नाम पर दूर-दूर 
तक फंलो हुई कृषि-मूमि है झोर दुसरी झोर ऐसे किसान हैं जिनके पास केवल एक 
या दो बीघा जमीन है। बड़े भू-पतियों में या तो शहर के पूंजीपति प्रौर पुराने' 
जमीदार हैं श्रथवा ऐसे राजनीतिक नेता है जिन्होने अपने प्रभाव से काफी जमीन 

अपने पास बटोर ली है । ये भू पत्ति निश्चित रूप से मूल्य-वृद्धि से काफी लाभान्वित 

हुए हैं और बढी हुई राष्ट्रीय झाय को दोनो हाथो से बटोर रहे हैं। दूसरी धोर 

किसान हैं जो इस स्थिति में भी नही हैं कि पंदा हुई फसल को कुछ समय तक रोक 

कर अपने पास रख लें । उन्हे तो तत्काल श्रपती फसल को बाजार में ले जाकर 

बेचता पडता है, ताकि झपने लिए झावश्यक्ता की वस्तुएँ जुटा सकें ।/ 

योजनाश्रो के ग्रॉक्डो से पता चलता है कि भूमि का वितरण भी उचित 

रूप से नही हुआ । उपर्युक्त लेख के ग्रनुसार “देश भर में जुलाई, 4972 तक लगभग 

24 लाख एकड़ भूमि पर सरकार ने कब्जा किया, जिसमे लगभग ब्राधा भाग ही 

वितरित किया जा सका ।” यवार्थे रूप मे कृपि-मजदूरों और पद्देदारों की सस्पा मे 

करी सम्तोपप्रद कमी नहीं आई | ग्रामीण जीवन पर सहकारी प्लिद्धास्त का प्रमाव 

ध्यवहार मे निराशाजनक रहा । गांवी मे जो भूमिहीव व्यक्ति हैं, उन्हें रोजगार दैने 
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के लिए बहुत कम सोचा गया तथा उसके व्यावहारिक स्वरूप को और भी कम 
महत्त्व दिया गया। ब्यूनतम जीवन-स्तर की कल्पना कागजी ही अधिक रही । 
डॉ राव ने ठीक दी विचार व्यक्त किया कि “यदि समाजवाद के प्रश्न पर सरकारी 
दृष्टि से विचार किया जाएं अथवा केवल आँकडो की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा 
प्रवीत्त होता है कि इस दिशा मे काफी प्रगति हुई है । लेकिन वास्तविकता यह है कि 
जितती उम्मीद थी उतनी भी आर्थिक उन्नति नहीं हुई है ।““देश मे समाजवादी 
मनोवृत्ति एव प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप कही देखने को नही मिलता भौर न इस प्रकार की 
प्रवृत्ति पैदा करने की दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है | इसके विपरीत 
पूंजीवादी मनोवृत्ति एव प्रवृत्ति दिन पर दिन बढती जा रही है झौर सरकारी नीति 
तथा कार्यक्रम भी इनका उत्साह भग करने मे सफल नही हो पाए हैं ।” डॉ राव का 
यह विचार निश्वय ही सारपूर्ण था कि “समाजवादी समाज के लिए झायोजन ब्यूह 
रचना और तकनोक मे भूल तत्त्व का ग्रभाव रहा है । मूल तत्त्व ये हैं कि हमजन- 
साधारण मे झ्रास्था पैदा करने श्रौर जन-सहयोग प्राप्त करने मे सफल नही हो रहे है ॥! 


भारत मे समाजवादी समाज की दिशा मे नियोजन की सफलता का मूल्याँकन 
देग मे व्याप्त गरीबी” के भ्राधार पर क्रिया जाना चाहिए और इस कसौटी पर 
नियोजन एकदम फीका सिद्ध हुआ्न | एस एच. पिटदे ने 7 माचे, 973 के यौजता- 
अऊ में प्रकाशित अपने एक लेख मे ठीक ही लिखा कि “गरीबी के स्तर को मापने 
का सरल निर्देशांक यही हो सकता है कि कुल उपभोक्ता व्ययों का बेँटवारा प्रमुख 
मदो में किया जाए, जैसे अन्न, इंघन, कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मतोरजन झ्ादि । भारत 
में इनमे से भोजन पर सर्वाधक व्यय होता है। अनुमान है कि भारत में उपभोक्ता 
के कुल व्यय का 70 से 80 प्रतिशत तक मात्र भोजन पर व्यय होता है ।” 
प्रो दाण्डेकर ने भारत मे गरीबी का जो विद्वतापूर्णा अध्ययन किया उससे भी यह 
स्पष्ट है कि पिछले दशक के आवथिक़ विकास का अधिकतम लाभ ग्रामीण एवं शहरी 
दोनो ही क्षेत्रो मे उच्च, मध्यम श्रेणी तथा झ्रमीर वर्ग को ही हुआ और गरीब वर्ग 
इससे कुछ भी लाभान्वित नही हो सका, बल्कि उसके उपभोग में गिरावट हुई। इस 
अध्ययन का स्पष्ट एव ताकिक निष्कर्ष यह निकलता है कि 973-74 तक झ्ाय की 
ग्रसमानता मे और वृद्धि होकर अ्रमीर तथा गरीब के बीच की खाई और भी 
बिस्तीर्ण हो गई । 


974 से झ्गस्त 976 तक का मूल्याँकन 


आशिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगतियों के बावजूद दुर्भाग्यवश हम समाजवादी 
समाज की स्थापना के उद्देश्य मे असफल रहे । लेकिन राष्ट्र ने बडे सोच विचार के 
बाद एक ऐसे उद्देश्य को पकडा है जिसकी पूति को झसम्भव नहीं माना जा सकता | 
वास्तव में सबसे बडी कमी सरकार के हृढ निश्चय की रही । सरकार द्वारा दी गई 
सुविधाग्रों को उन सभी तत्त्वो ने सरकार की कमजोरी समझा जो सभी स्तरो पर 
आपविक ग्रश्यवस्था लाना चाहते थे और सम्भवत उनकी यह भावना ही राजतीतिक 
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कैत में व्याप्त वियललणदीनता का प्रतिबिम्व था! यह स्थिति दैदा हो गई कि देश 
को ह्विरता को कमजोर क्रिया जान समा, देश के कई भागो मे हिसा का वातावरण 
फर्माया गया, स्थिरता और अगति के विशोधी राजनीतिक तत्त्वों ने अस्त यहतवा 
धर साम्पदायिक भावनायों को भडकाया। जय सह स्पष्ट हो गया कि सामाजिक, 
राजनीतिक और झाविक स्थिरता एवं प्रगति खतर में पड गई है तो सरकार ने 
26 जुन, !975 को राष्ट्रीय आपात स्थिति वी घोपराा की जो अभी ग्रवतूइर ।976 
तर जारी है प्लौर निकट भविष्य म जब तक क्रि राष्ट्र एकदम सुब्यवस्थित नहीं हो 
जाता, इसक समभाष्व हात की सम्भावना नहीं दिखाई देती | इम आपाव्‌ स्थिति ने 
तोड फोड़ प्रौर हिसा की प्रवृत्तियों की रोकथाम कर दी श्रौर अनुशासन का एक 
नया वातावरण पंदा क्रिया है जा भारत के विकास के लिए विशाल सम्भावना प्रो को 
फिर से सही दिशा प्रदात करने के लिए ग्रौर स माजिक तया प्राथिक म्याय के ढाचे 
भेत्तेजी स बृद्धि के कायक्रम को लागू करने के लिए आवश्यरू है । 

वास्तव भें 974 के मच्य स ही सरकार समाजवादी समाज के घोषित लक्ष्य 
की पूति की दिशा मे विशेष रूप से सक्रिय हा गई | इन्दिरा सरकार द्वारा बैंकों के 
राष्ट्रीयकरश ने सरकार के इरादो को पहले हो स्पट कर दिया था, 974 के मध्य 
मुद्दा स्फीति को रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए [ग्रनिवाय जमा योजता 
लागू करता झ्रादि)। इसो प्रकार जुनाई 974 मे ही सभी जैको के सबसे बड़े 
खातो पर रिजर्व बैंको के कठार निगरातो सम्बन्थी प्रादेश लागू क्रिए गए। सबसे 
महत्त्ववृर्ण बात यह रही कि पाँचत्री पचवर्षीय योजता को समाजवादी लक्ष्य वी दिशा 
मे यवार्थदादों बतान का प्रवास किया गया । पाँचवरी योजना जित लक्ष्मों को प्राप्त 
करता चाहती है वे इस प्रकार है-- 

॥ एक ऐसा विकास कार्यक्रम, जिम्के द्वारा पिछे तवा शोपित समुदायों 
को भ्रपनी सामध्य के ग्रनुवार पूरा बढन का उपयुक्त अ्रवसर मिले झौर वे भी सबके 
कल्यार के लिए किए जा रह कार्यो म हाथ बेंढा सकें । 

2 एक इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थ'वित करता जिसमे प्रत्येक 
वयस्क नागरिक को उसके योग्यतानुसार पूरा रोजगार प्राप्प हो सके झोौर वह राष्र 
की प्रगति म सहयोग दे सके । 

3. घव उपाजित करने कही एक ऐसी व्यवस्या तैपार करना जिसके द्वारा 
अमीर-गरीब के बीच की खाइ हो दुछ समाप्त किया जा सके ! 

4 एक ऐसी जीवन धारा का निर्माण राजनीतिक, प्राथिकर तथा 
सामाजिक समानता अयँयूर्ण और वास्तविक रूप में रहे । 

समाजवादी समाज की स्वापता के ज्क्ष्य की प्रगति के लिए सरकार को 
श्ररती शिपिलता हा परित्याग करना होगा ग्रौर ग्रवनी नीठियों को कटोंरतायूवेक 
झमनीजामा पहिताना होगा । नीति निर्माण का उद्देश्य तव विफल हो जाता है जद 
उस नीदि का समुचित ढय से क्रिय ख्वयन नही हो पाता । सरकार से भ्रवेक्षित है जि“ 

] विल्यात्तिताओं पर भारी कर तगाया जाए जब हम झावित्र समतस्तण 


हु 
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प्राप्व करते और एक न्यायोचित समाज का निर्माण करने के लिए प्रयत्तशील हैं त्तो 
यह प्रनुचित है कि समाज का एक विशेष व प्रदर्शंत उपभोग मे व्यस्त रहे । न्याय 
प्िद्धाल का तकाजा है कि समाज का जो ध्यक्ति जितना अधिक कमत्ता है वह्‌ 
झ्रानुपातिक रूप से सामाजिक जिम्मेद्ारियों का भी उतना ही अधिक भार वहन करे 
और पअधिक कर देते समय कोई असनन्‍तोष महसूस न करे । 

2 सरकार कटित्रद्ध होक्र उत्पादन के सभी साधनों भूमि श्रम पूँजी 
साहप और सगठत को एकजुट करके राष्ट्रीय झ्राय में तीघ्र वृद्धि के लिए प्रथत्वशील 
हो और राष्ट्रीय ग्राय कई उचित वितरण क्र आय की असमावता कम करने के लिए 
युद्ध स्तरीय ठोस कदम उठाए । 

3 खाद्यान्न उत्तादन म तेजी से अधिकाधिक वृद्धि के लिए ठोस और युद्ध 
स्तरीय कदम उठाए जाएँ। सिचई खाद जोत ग्रादि के पर्याप्त साधन उपलब्ध 
कराए जाएँ । नहरो बायों कुप्रो भ्रादि का बड़ी सड्या में निर्माण कर मौसम पर 
तिर्भार रहने की प्रवृत्ति को ठुकराया जाए । 

4 प्रौद्योगिक विक्रास तीम्र गति से हो तथा कुछ समय के लिए एूँणी का 
निर्यात व द करके उससे अपने ही देश में औद्योगिक विकास किया जाए | 

$ घाटे की प्रथ॑व्यवस्था झर मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति पर प्रकुश लगाया जाए। 

6 काले धन को बाहर निकालने के लिए कठोर वैघानिक कदम उठाए ज एँ । 

7 सम्पत्त किसानों की ग्राय पर ऊँची दर से करारोपण किया जाए और 
प्राप्त ग्राय से ग्राभीस क्षेत्रों मे नए रोजगार पैदा किए जाएँ। 

8 देश के बडे बड़े पूजीपतियो पौर उद्योगपतियों पर बेरोजगारी टैक्स लगा 
कर उत्त धन से बे )जगार «्यक्तियों को समुचित झ्राथिक सहायता दी जाए। 

9 हड॒तालों ग्रादि पर कुछ वर्षों के लिए कठोरतापूर्वक रोक लगाकर देश 
के उत्पादत को बढाया जाएं ग्लौर श्रम शक्ति का पूरा पूरा उपयोग किया जाए। 
यदि ग्रावश्यक हो तो इसके लिए सविधान मे भी सशोधत किया जाए । 

0 उद्यायों के राष्ट्रीकररा से सरकार नए उत्तरदायित्वों से घिर गई है । 
सरकार इन उत्त रदायित्रों को कुशचवापूवक निभाएं और सावजनिफ क्षेत्र की 
क्रायक्षमता पर लोगे को सादेह न होते दे । आधुनिक प्रदन्‍्व को प्रभावशाली बनाते 
के लिए सभी स्तरों पर सार्वजनिक अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए। यह भली 
प्रकार समझ लिया जाए कि यदि जन जीवन भें सामन्तशाही विशेषता घर करने 
लगेगी वो समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक सामाजिक परिवतन के 

अधह्वित्य का ग्र'घार ही समाप्त हो जाएगा | 

[। सरकार लघु योजनाग्रो यौर कार्यक्रमों का जाल बिछाए ताकि बेकार 
पड़ी श्रम् शक्तित का उपयोग किया जा सके । बेरोजगारी को दुर करने के प्रत्येक 

सम्भव उपाय किए जाएँ । 

2 साम जिऊहू सेवाग्रो का तेजी से विस्तार किया जाए पर इस बात का 
विश्येष छव से ध्यान रखा जाए कि साधारस्थ जनता पर पिछडे वर्गों को उनकां 
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समुचिद लाग मिल सके। वस्तुप्रों के उत्दादव और उचित वितरण, दोनों पर 
प्रमावधाली टय से ध्यान दिया जाए ॥ 

3. बैंक राष्ट्रीयक्ररण के प्रसंग में जो कमियाँ घर कर गई हैं उनका 
ययाश्ीक्ष निराकरण क्या जाए । प्रशासनिक व्यय को घटाया जाए | जो 'नए 
जमींदार और जागीरदार? बने हैं, जो 'नए-नए राजा-महाराडा' पनप गए हैं-- 
उनकी झ्ाकत्मिक समृद्धि का पूरा लेखान्जोखा लिया जाए और सामाजिक-ग्रविक 
विपमवाप्रो की खाई कमर करन की दिशा म महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएँ।॥ उच्च 
पदाधिकारियों की वतन वृद्धि की प्रवृत्ति पर अकुश लगाया जाए और छोट राज्य 
कर्मचारियों की देवत-बूड्धि पर इस रूप में ध्यान दिया जाए कि उससे मूल्यद्धि को 
प्रोत्माइन न मित्ते । इस दिद्यामे सक्रिय रूप से विचार किया जाए कि स्पूततम 
बैवत लगभग 250 रुपए हो और अधिकतम वेतव लगभग 2000 रुपए से अधिक 
न हो । रेलो म प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी समाप्त कर दी जाएं। 

हि यदि इन सभी और इसी प्रकार के ग्रत्य _उपायो पर प्रमावी रूप में प्रमत 
कैया जाए तो इसमे सन्देह नहीं है कि हम नियोजन के साध्यम से समाजवादी 
समाज की स्थापना के लदय की ओर तेजी से वढ सकेंगे । इस लक्ष्य की पूर्ति वी 
दिशा मं 2 जुलाई, 975 को 20 सृत्री आधिक कार्यक्रम की घोपरा की गई जिसने 
दय का छ्यान रा्द्रीय पुनविर्माण और विक,त के अधूरे कार्ये पर केन्द्रिठ किया ग्रौर 
जिसका समाज के सभी वर्गों न स्वागत छिया । इससे जनता में नई झाशा जाग्रत 
हब है । 
चया झआथिक कार्यक्रम! 

यह नया कार्यक्रम अधिक से अधिक तेजी और कुशलता के साथ प्रमल में 
लग्या जा रहा है और लगभग एक वर्ष की अल्पाजधि में ही इसके प्रभावशाली 
परिखाम प्रान लगे हैं। झ्रावश्यक वस्तु के मूल्यो को कम करने के लिए जो उपाय 
दिए गए थे उन पर जोर दिया जा रहा है और सावंजनिक वितररा प्रशात्ी प्मल 
मे लान में उल्नेखनीय सुधार हुआ है । जन-उपमोग की कई प्रावश्यक दस्तुप्रो के 
मूल्य काफी गिर गए हैं और वे झ्रव पर्याप्त सात्रा म उपचब्ध होने लगी हैं / इसमे 
जन-माघारण को बडी राहत मिली है | इस वर्ष खरीफ की फसल रिकार्ड स्तर पर 
हुई है भ्लौर आन वाली रवी की फसल को सम्नावनाएँ भी बहुत अच्छी हैं। प्राशा 
है कि 975-76 में भारत मे पुवर्षिक्षा सर्वाधिक खाद्यान्तों का उत्पादन (47 4 करोड 
मी. टन) होगा । सवा/बक सात्रा में खाद्यात की वयूती और उनके पर्याप्त सण्डार 
जमा करने क मरपुर प्रयत्न किया जा रहे हैं । 

समी राज्यों म सहकारी समितियों के द्वारा छात्रावासो में प्रावश्क वस्तुषों 
को पर्याप्त सप्णाई करन के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसों प्रकार नियन्त्रित 
मूल्यों पर किताबों और स्टशनरी की सप्लाई के लिए भी प्रवत्ध किए गए हैं। 


१. भारत सरकार : सफ़चता के दर वर्ष (!966-]975), दृष्ठ 42-46. 
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पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी को तैयार करने तथा वितरण के लिए रियायती दरों 
पर केम्द्रीय सरकार न राज्य सरकार को कागज दिया है। कॉलेजों श्रौर 
विश्वविद्य लयो क लिए पुस्तकों क मूल्य निश्चित करने के लिए भी कार्रवाई की 
गई है प्रौर विद्य वियो की आ्रावश्यकताओो को पूरा करने के लिए सहकारी स्टोर 
खोने गए हैं । विद्य थियो की सहायता के लिए विशेषकर अनुसूचित जातियो, 
प्रनुपुचित प्रादिम जातियों तथा समाज के ग्रन्य कमजोर वर्गों के विद्यावियी हे की 
मदद के लिए 70 हजार से अधिक पुस्तक-कोय देश मे कार्य कर रहे हैं । इन कार्य से 
विद्य थियो में काफी सल्तोष उत्पन्न हुम्रा है। विश्वविद्यालयों मे अब अनुशासनहीवता 
का बातावर्ण नहीं है । 

कृषि उत्तादन को और प्रप्निक बढावा देने के लिए नए ग्राथिक कार्यक्रम में 
इस बात की उयवस्था की गई है कि 50 लाख हैक्टेयर प्रधिक जमीन में तिचाई की 
जाएगी । ब्रिजली के उत्पादन मे भी तेजी लाई जा रही है। श्रौद्योगिक क्षेत्र मे 
भ्रये व्यवस्था के विभिन्न क्रमनोर क्षेत्रों भे मदृत्त्वपूर्णो वृद्धि हुई है । उदाहरणाथे, 
प्रप्रेल से श्रक्तूवर, 975 के दौरान गिछले वर्ष की इसी अ्रवधि की अपेक्षा कोयले 
के उत्पादन में | 6% बिक्री योग्य इस्पात मे 6 4%, प्रल्यूमीनियम में 38 2%, 
नत्र जनित रासायनिक खादो में 29 9% स्लीप्रेट मे 5 38 श्रौर बिजली के उत्पादन 
मे 9 5५ की वृद्धि हुई। सावंजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापो मे हुआ सुधार 
जारी रहा और उत्त दत मे वृद्धि की समग्र दर प्रप्नेल श्रव्तूबर, 2975 की ब्रबंधि 
मे पिछले वष की इसी अवधि की अपेक्षा !5% अधिक रही । रेलो श्रौर बन्दरगाहो 
की काय पद्धति में सुधार हो जाने के कारण प्रब हमारे प्रौद्योगिक उत्पादन में 
यातायात की कोई बाधा नहीं रही | 

जबकि सावंजनिक क्षेत्र, प्रयंव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का नियन्त्रण करता 
है बी निजी क्षेत्र को भी देश के विकास के लिए एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गईं है । 
हाल ही में कुछ ऐसे परिवत्तंत किए गए हैं जिससे कि ये क्षेत्र विशेष रूप से इस 
भूमिका को पूरा कर सके। झ्रौद्योगिक लाइसेनिंग नीतियाँ भर प्रणालियाँ सरल की 
गई है ताकि छोटे-छोटे उद्यमी पूंजी विनियोग कर सक झ्ौर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों 
में वृद्धि हो सके । सरकार ने आयात और निर्यात प्रशालियों को भी सरल कर दिया 
है भ्रौर नई वस्तुप्रो के निर्यात को बढावा देने के लिए कदम उठाए हैं। 

मजदूरों ने भी प्रधान मन्‍्त्री की 'श्रौद्योगिक शान्ति की अपील पर शानदार 
ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओद्योगिक शान्ति के कारण प्रापातु स्थिति के 
बाद जिन व्यक्ति दिनो की हानि हुई है वह पिछले वर्ष की इसी भ्वधि के व्यक्ति दिनो 
की हानि के !/।0 भाग से भी कम है। इसी प्रक्रार अनुचित तालाबन्दियो, छटनियो 
और जयरन छुट्टो को रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। 
प्रबन्ध मे मजदूरों को सम्मिलित करने की हृष्टि से सयत्र स्तर पर और बिक्री स्तर 
पर उद्योगों में श्रमिकों को सम्बद्ध करने के लिए एक योजता कार्यान्वित की जा रही 
है | रोजगार और प्रशिक्षण को बढाने के लिए अन्रेन्टिसशिप योजतवा को समिक्षा 
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की गई झौर एक तिहाई से अ्रधिक्त जो स्थान खाली रह जाते थे वे प्रब भरे 
जा रहे हैं । 
लाखो दुतकरो की सहायता के लिए हाथकरघा उद्योग के लिए एक विकास 
योजना बनाई गई है जिसमे अधिकौश भाग सहकारी समितियों का होगा और इसके 
द्वारा झ्रावश्यक चीजो की सप्लाई झौर निर्यात झ्रादि को प्रोत्वाहव दिया जाएगा। 
हाथकरधो के लिए एक पृथक विकास ग्रायुक्त का सयठन बनाया गया है। मिलों के 
केत्र मे नियन्त्रित कपड़े की योजना मे सुधार क्या जा रहा है ताकि कपड़े की किस्म 
बढिया हो सके । 
हे कृषि का उत्पादन वटाने के लिए और ग्रामीण समुदाय में ग्राय तथा सम्पत्ति 
की विपमताग्ो को घटाने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है । वई राज्यों ने विभिन 
प्रकार के भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों पर तेजी मे ग्रमल करने के लिए और ग्रतिरिक्त 
भूमि को भूमिद्वीन लोगो को देते के लिए कारंवाई की है। प्रादिम-जाति के लोगो 
की जो जमीनें है वे उतसे न लो जा सके, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं ग्रोर 
उतको अथनी धरेलू जमीनो के स्वामित्व के प्रधिकार दिए जा रहे हैं। इसके प्लावा 
भूमिहीन और वमजोर वर्गों को 60 लाख से ग्रधिक मकान बनाने की जमीनें दी 
गई हैं ! ग्रामीण मजदूरों का शोषण रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश 
हारा देश में सभी प्रकार की वस्घुवा मजदूरी समाप्त कर दी है। स्पुनदम मजदृरियो 
में सशोधन किया गया है । साहुकारो के शिकजे से छोटे किसानो और भूमिद्दीन 
लोगो को छुटकारा दिलाने के लिए ऋणो पर पावर्दी सगा दी गई है। कई राज्यों 
ने इम ऋण को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाया है। इसके ध्ाष-साथ 
सहकारी ऋण सस्थामो को मजबूद क्या बा रहा है और 50 ग्रामीण बैंको की 
योजना बनाई गई है जिसमे प्रत्येक बैक की 00 शाखाएँ होगी। इस प्रकार ग्रामीण 
कारीगरो और कृपको की ऋणा सम्बन्धी श्रावश्यकताग्रों को धुरा करने के लिए 
5 हजार बैंक होगे | ऐसे 5 बैक हृरियाणा के मिवानी मे, राजस्थान के जयपुर मे, 
प्रश्चिमी बगाल के मालदा में श्रौर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद प्रौर गोरखपुर मे 
स्थापित हो छुके हैं । 
राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रो मे सुध्ती और ग्रयोग्यवा को दूर करने के लिए 
कदम उठाए गए हैं। मनोद्रत्तियो और प्रस्यालियो को बदलते के लिए प्रशासनिक 
ढाँचे पे कई सुधार किए जा रहे हैं। निकम्मे ग्यौर वेईमान तत्त्वों को हटाया जा रहा 
है । सभी सार्वजनिक एजेन्सियो मे ग्राहक सेवा का सुधार किया जा रहा है । इस 
समय का नारा है--“जनता की सेवा--हऋाम करके दिखलाना 4” देश में उदासीनता 
झौर बेदसी का वातावरण अब “विश्वास और पक्के इरादे' मे बदल रहा है। एक 
समभदार और साहसी नेतृत्व मे राष्ट्र शक्तिशाली ढग से प्रात्मनिरमर मौर वुशल 
अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ रहा है। 


क्जििन- 


योजनाओं स्प्रे खितकऋ्रास्त, लच्चल एएक्‍न 
विल्वियोरा व्हरें-क्वियोजित्त स्था 
ब्वास््लत्च क्ते प्लाप्स्ल्त 


(छदा०्शप्ा--7085 वाव 5वशगह्‌ [॥४९४घ्काल्या[(१९४४--#िगरवा०व॑ 
चारव॑ #दारशस्व ॥ धव8& 905) 





भारत मे चार पचवर्पीय योजनाएँ और तीन एकब्र्पीय योजनाएँ पूर्ण करने 
के बंद । अ्रररेल 974 से पाँचवी पचवर्षीय योजना लागू हो गई है| भर तह पूरी 
की गई योजनाओं भे विक्रास-दर, बचत तथा विनियोग दरो को क्‍या स्थिति रही है, 
इसका पर्ववेसणा करने से पूर्व विकास दर का अर्थ समझ लेगा आवश्यक है। श्राय 
विकास-दर को निम्न प्रकार से फामूला द्वारा ज्ञात क्या जाता है-- 

बचत 

पूंजी गुणाक या पूजा-प्रदा-प्रनुपात 

उदाहर णार्थं, किसी प्रथे-व्यवस्था मे पूंजी-प्रदा-प्रनुपात 4 । है तथा जनसख्या 
को वाधिक वृद्धि दर 2% है और बचत एवं विनियोग दर 8% है। इस स्थिति 
भें उम राष्र की राष्ट्रीय आय 8/4--2% वाधिक दर से बढ़ेगी । किग्तु गनसख्या की 
बृद्धि भी 2% होने के कारसख अ्रति व्यक्ति ग्राय में कोई वृद्धि नहीं होगी भ्ौर इस 
प्रकार प्रति व्यक्ति श्राथ की दृष्टि से देश की अर्थ-व्यवस्था स्थिर बनी रहेगी । चूँकि 
आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि है, इसीलिए विकास मे बुद्धि के 
लिए बचत एवं विनियोग की दर 8% से ध्रिक ग्रावश्यक होगी । विगास"दर को 
उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि भारत की योजनाम्रों मे नियोजित विकास-दर 
के अध्ययत के लिए सर्वप्रथम इस देश की बचत एवं विनियोग की स्थिति जानना 
श्रावश्यक है ! यह देखता जरूरी है कि भारत की योजना मे बचत एवं विनियोग दरें 
किस प्रकार रहो हैं । उल्लेखनीय है कि भारतीय नियोजन भर प्रथ॑-व्यवस्था के 
सम्बन्ध मे विविध खल्ोत्ों के झँकडो में प्राय स्यूनाधिक भिन्नता पायी जाती है। 
प्रस्तुत भ्रध्याय देश की पचवर्षीप्र योजनाप्रो और विख्यात अर्थेशास्त्री प्रो विल्फ्रंड 
मेलनबाम (१४॥ध९व ॥४६४930४) के भ्रध्ययत पर आधारित है । प्रो. मेलनवार्म 
का प्रध्ययन प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाम्ो और चनुर्थ योजना प्रारूप (4966) 
के सन्दर्भ में है। यद्यपि चतुर्थ पत्रवर्षीय योजना का प्रारूप बाद मे सशोधित क्या 
गया तथापि अध्ययन के लिए कोई विशेष अन्तर नही पडता । 


विक्राप्त-दर ++ 


500 
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भारत में नियोजित बचत एवं विनियोग की स्थिति 
यदि घरेलू बचतो को राष्ट्रीय श्राय के भाग के हप में देखें तो 95.52 में 
घरेपू बचतें राष्ट्रीय श्राय का केवचर 53० थी। यह दर ५55-56 में बढकर 
75% हो गई तथा 960-6] में इस दर की स्थिति 8-5% थी। 965-66 में 
ये बचतें कुल राष्ट्रीय थ्राय का । 06-/ थीं किस्तु 968-69 में यह घटकर 8*8*. 
ही रह गई। चतुर्थ प्रचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 973-74 में इस दर की 
परिकल्पना 3 2 / की गई । 


जहाँ तक विनियोजत का प्रश्न है, 950-5] मे विनियोजन राष्ट्रीय आय 
का 5 6/ था जो वढकर 955-56 मे 73 /. हो गया, 960-6। से !7/, 
965-66 में 3 / तथा 968-69 से यह कम होकर  2*/ हो गया | 973- 
74 मे यह दर 3 8 /. प्रनुमातित की गई थी। बचत व विनियोजन की उपरोक्त 
दरो को नीचे दी गई तालिका मे एस्तत क्रिया गया है? -- 





बष बचत राष्ट्रीय आय का बिनियोजन राष्ट्रीय प्राय का 
(प्रतिशत) न्‍------_...... (्रतिशत] _ _|_|_|_३ (प्रतिशत) 
3950-5! हद 56 
495]-52 53 उप 
955--56 शः्डै 2 । 
960-6॥ 85 [॥*7 
4965-66 40 6 30 
4968-69 88 4*2 
973-74 3 2 3 8 >+7 _ __ _ _ 32 .___._.__ 38 [प्रनुमानित)_ 





सितम्बर, 972 की योजना के भ्॒क में भी प्रचलित मूल्य-दर शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बचत पग्रौर विनियोग की दरें प्रकाशित हुई थीं, वे 
निम्न प्रकार हैं... 
बचत भर विनियोग की दरें 
प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत 








बे विनियोग देशी बचत विदेशी दचत 
4960-67 42*0 89 3 
4965-66 व3>4 हि 23 
966-67 322 90 32 
967-68 30 6 79 डेज 
4968-69 95 हन4 १ 
4969-70 92 हद 08 
970-7[ 96 83 हक 





. प्रचवर्षीव योजनाएँ 
2. ोजवा (ब्वितम्बर, 972) 


थोजनाझो में विकास, बचत एवं विनियोग दरें 32] 


तालिका से स्पष्ट है कि 960-6। भ्रर्यात्‌ द्वितीय योजना के ग्रन्तिम वर्ष मे 
विनियोग दर 2:0% तक पहुँच चुकी थी, जो 965-66 श्र्थात्‌ तृतीय योजना के 
प्रन्तिम वर्ष तक बढ़कर ]3 4% हो गई किस्तु इसके बाद विनियोम दर बजाए 
बढने के घटती ही चली गई झौर 969-70 में यह निम्न स्तर 9-2% तक गिर 
गई । विनियोग दर में कमी का प्रमुख कारण बचत दर मे गिरावट है। 965-66 
में बचत दर अपने चरम स्तर ["%, तक पहुँच गई। योजना भ्रायोग का अनुमान 
था कि 968-69 मे विनियोग-दर 0 0% तक बढ़ेगी श्रौर 973-74 तक 
3-]% तक पहुँच जाएगी । 

रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने भी भारत मे बचत की स्थिति का अध्ययन किया 
है । इस अध्ययन के ग्रनुसार बचत ग्राय-अनुपात 95-52 भे 5 %८ और 955-56 
में 9% था । 95-52 से 958-59 तक देश की झ्ौसत-बचत आ्राय-अनुपात 
72% रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात 66% ओर द्वितीय 
योजना के प्रथम तीन वर्षों मे 79%, रहा है। इस प्रकार यदि इस हृष्टि से 
विचार करें तो बचत-प्रनुपात आ्राशाप्रद है बिन्‍्तु सीमान्त बचत झ्नाय प्रनुपात की दृष्टि 
से विचार करें तो भिन्न स्थिति प्रकट होती है । उदाहरणा्थ 953-54 से 955-56 
की ग्रवंधि में सीमान्त-बचत ग्राय अनुपात (80 59जशाए-ए॥००ण6 े३॥०) 
]9 । था जो 956-57 से 958-59 तक्र की ब्रवधि में घट कर ]4:2% 
रह गया। इस प्रकार कुल बचत मे वृद्धि हुई किन्तु बढी हुई आय के अ्रनुपात में 
बचतो मे वृद्धि बही हुई है । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे बचत अनुपात को 955-56 के 73% से 
बढाकर ।। 0%, करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य कुछ महत्त्वाकाँक्षी 
था किन्तु जैसा कि प्रो शितार्थ ने पहले ही कह दिया था कि इस योजतावधि में 
घरेलू बचत के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति नही की जा सकी । तृतीय योजना में विनिधोजन 
की राशि को राष्ट्रीय आय  0% से बढाकर ]4% से 5% करने का लक्ष्य 
रखा गया था भौर उसके लिए घरेलू बचत को 8 5% से बढा कर ] 5% करने 
का लक्ष्य निर्धारित क्रिया गया था। इस योजना के अन्तिम वर्ष श्र्थात्‌ 7965-66 
में बचत की दर !04% रही जो झगले दर्ष अर्थाव्‌ 2967-68 में इसमे और 
कमी आई । योजता झायोग के अनुसार 967-68 मे बचत की दर राष्ट्रीय 
आय का 8% थी | परन्तु इसमे फिर से वृद्धि होने लगी हैं। [968-69 मे यह 
9% थी । 
विनियोग का क्षेत्रीय श्रावटन 

अ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, सचार झादि सेवा-क्षेत्रो भे भारत की विभिन्न 
योजनाञो में परिकल्पित विनियोग किस प्रकार आावटित हुआ है, तथा सार्वजनिक 
क्षेत्र की इस दिशा में सापेक्ष भूमिकारं क्‍या रही हैं, उसका विश्लेषण विस्याव 
अथ्थशास्त्री विल्फ़रेड मेलमबाम (शश॥7८० ॥४४7०७7०) द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण 
सांख्यिकी झको के आधार पर प्रस्तुत किया गया है-- 
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दी गई सारणी से स्पष्ट है कि योजनाप में श्रावश्यक विनियोग की वृद्धि 
वास्तविक अको में (]0 728) 7705) सारणी को पक्ति 0 मे प्रदर्शित कुल 
विनियोग दर से बहुत कम रही है। तृतीय योजना मे द्वितीय योजना की पपेक्षा 
70 |, अ्रधिक विनियोग को आवश्यक्षता परिकल्पित की गई है, और ड्रॉफ्ट चतुर्थ 
योजना (966) में तृतोय योजना से दुग्रुती मात्रा मे विनियोग के अनुमान लगाएं 
गए हैं। मूल्य स्तर में विस्तार के समायोजनों के पश्यात्‌ भी इन योजनाग्रों के लिए 
निर्धारित विनियोग मे 30 से 40 /, तक की वृद्धि अनुमानित की गई है । महत्त्वपूरां 
तथ्य वास्तविक तथा नियोजित कुल विनियोग राशि के अन्तर (099) पर कीमतों 
का प्रभाव है। सारणी की 9] 4 92 पक्तियो में दिए गए कोमत अनुपातों पर 
भ्राधारित प्रक्ों को एक उदाहरण के रूप मे देखने पर तृतीय योजना में नियोजित 
0,400 करोड रु. की विनियोग दर की पूर्ति लगभय ,500 करोड रु के 

विनियोगो द्वारा ही की जा सकती है ॥ 


जहाँ तक विनियोग के क्षेत्रीय भ्रावटन का प्रश्ट है, सारणी की पत्तियाँ 
]! से 5 विनियोग के क्षेत्रीय आवटन में एकरूपीय प्रवृत्ति (000980ा०१) 
प्रदर्शित करती है । कृषि में कुल वितियोग का प्रनुपात उत्तरोत्तर कम होता गया है 
जव कि उद्योग से यह अनुपात बढता गया है। तृतीय योजना में अ्रथ॑व्यवस्था के 
इन दोतों मूल-स्षेत्रो के लिए कुल विनियोग का 55% निर्धारित क्या गया । इसमे 
से उद्योग का ग्रनुपात कृषि की अपेक्षा 75% ग्रधिक रहा | यातायात श्लौर सचार 
के विनियोग में श्रनुषात द्वितीय योजता की तुलना में तृतीय यौजना मे 22% से 
घट कर केवल 27%, रह गया। सेवा-क्षेत्र को विनियोग 47% के स्थान पर 4% 
रह गया किन्तु सरकारी सेवा व वस्तु-वितरण सम्बन्धी सेवाप्नो के लिए विनियोग के 
अनुगात मे निरन्तर वृद्धि होती गई । 


सारणी पक्ति 0- 5 में दिए गए विनियोग के प्राँक़डों में सार्वजनिक 
एव निजी क्षेत्र सम्मिलित हैं, दोनो क्षेत्रो का अन्तर भारत की विकास नीतियों पर 
प्रकाश डालता है । पक्ति 20 में सावेजनिक क्षेत्र के बढते हुए सापेक्ष महत्त्व को 
देखा जा सकता है । 95]-56 मे सावंजनिक क्षेत्र का जो प्रतिशत 53 था वहू घट 
कर 966-7] में 64 प्रतिशत हो गया। अग्राँक्ति सारणी में कृषि, उद्योग, 
सेवा प्रादि क्षेत्रो मे सावेजनिक एवं निजी क्षेत्रो की सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित किया 


गया है-- 
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विकास-दर 
(छाणपग्री ह्रैशा०) 

यद्यपि विकवास-दर का निर्धारण आधिक दृष्टि से साँख्यिकी अको पर निर्भर 
करता है तथापि ब्यावहारिक रूप मे इस दर का निर्धारण मूलतः एक राजनीतिक 
निणंय है, श्रथवा यह निशंय देश की जन-घारणा के अनुसार लिया जाता है । किस 
भवि के साथ एक देश के निवासी अपनी प्रति व्यक्ति आय को डुगुना करना चाहते हैं 
प्रथवा बरीबी-उन्मूलन की ग्रार्काक्षा रखते है, इस प्रश्न का उत्तर उस देश की जन 
घारणशा झयवा राजनेताओो से सम्बन्धित है। जहां तक भारत का प्रश्न है, इसकी 
प्रत्येक योजना के साथ प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का प्रशन जुडा रहा है । 
भारत की प्रत्येक योजना के मूल मे यह प्रश्न अन्दर्निहित है कि क्तिने वर्षों मे इस 
देश को अ्रपनी भ्रति व्यक्ति आय को दुगुना करता आवश्यक है। यह प्रश्त आज 
भी निरुत्तर है। भारत वी प्रति व्यक्ति आय 600 रू से कुछ अधिक है, जबकि 
भ्रमेरिका की प्रति व्यक्ति 4000 डॉलर पर विचार किया जा सकता है, प्र्थात्‌ 
हमारे यहाँ प्रति ध्यक्ति श्राथ अमेरिका की तुलना मे लगभग /50वाँ भाग है । इसी 
पृष्ठभूमि में भारत की ग्रोजनाम्रों में नियोजित तथा वास्तब मे प्राप्त विकास-दरो 
का अध्ययन क्या जा सकता है। 80 & 7 ४ साहित्य में भ्रति ध्यक्तिग्राय के 
दुगुना होने सम्बन्धी एक दिलचस्प साररी प्रस्तुत की गई है, जिसका एक श्रश तिम्त 
प्रकार है-- 





8 नम +-------ननर न न मच 3 बदन 
विकास-दर जतपस्यान्वृद्धि-दर प्रति ब्यक्ति अवधि जिसम यह 
जा _ विज्ञास-दर दुगतो होतो है 
49% 22% 2% 35 बर्षे 
53% 23% 3% 23 वर्ष 
34% 23९5 ]% 70 वर्ष 
८८ 309. 5 न 3 0 2 नमन मन 


यदि श्रति व्यक्ति आय 3% की दर से बढती है तो इसका तात्पर्य यह है कि 
राष्ट्रीय श्राय 55% की दर से बढ रही है | यह वह विक्रास-दर है जितकी चतुर्थ 
योजना मे परिकल्पना की गई थी । इस दर के श्रनुसार प्रति व्यक्ति प्राय 23 वर्ष 
मे दुगुनी हो सकती है। विकास की यह दर विशेष महत्त्वाकांक्षी नहीं हैवयोत्रि 
इस दर से भी हम श्रपनी प्रति व्यक्षिति आय को 23 से 25 दर्ष की ग्रवधि में दुगुता 
कर सकेंगे । पूर्व-योजनागो की उपलब्धियों को देखने पर तो इस दर को भी स्थिर 
बनाएं रखना ग्रसम्भव प्रतीत होता है, क्योकि प्रथम योजना मे प्रति व्यक्ति विकास- 
दर %, द्वितीय मे 7% और तृतीय में केवल 0 4% रही है ! 8-9 वर्ष की 
दीघविधि मे भी प्रति व्यक्ति भ्रधिक्‍्तम विकास-दर हम केवल 77% प्राप्त कर 
सके, जिसे भी स्थायी वही रखा जा सका ॥ इस स्थिति मे जब तक परिवार-नियोजक 
किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं तव तक 5 से 5$% विकास दर 
क्ो प्राप्त करना श्रौर उसे स्थायी बनाए रखना सम्भव प्रतीत नही होता है | यदि हम 
प्रथम तीन योजनामो मे झधिकतम प्राप्त 77% वी विकास-दर को भी स्थिर रखे 
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पाते हैं तव भी हम 463 वर्षों मे अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुता कर सप्गे। 
इसका यह झथ है कि सब्‌ 206 म हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएँगे । इस 
ग्राकडो को ध्यान में रखते हुए 4% विकास दर सम्भव व प्राप्ति योग्य प्रतीत होती 
हैं तवा 5 या 53%, विकास दर का प्राप्त किया जाना 5७व उपलब्धि की श्रेणी में 
आएगा । विव्वास दर के अनुभागो के रूप मे कतिपय वृद्धि सूचक अको को ध्य न मं 
रखना आवश्यक है जो भागे दिये जा रहे है । 
वृद्धि सूचक अझक 
950 5] से 970 7] तक भारत की झाय वृद्धि दर का अनुमान वाई 
सूचको से लगाया जा सत्ता है। राष्ट्रीय आय की दर मे 3 6, वृद्धि हुई जबकि 
कृषि उत्पादन व श्लौद्योगिक उत्पादन में क्रश 32 / और 64 / की बापिक दर 
से वृद्धि हुई । प्रति व्यक्ति श्राय के रूप मे राष्ट्रीय आय मे | 5 / प्रतिवष कभी दर से 
वृद्धि हुई है. जबकि झ्रनाज के उत्तादन म [4/ वाधिक वृद्धि हुई | प्रति हैक्टर 
प्रनाज के उत्प दन में !9/ छी वाधिक दर से वृद्धि हुई । बचत आय अनुपात 
57/ से बढ कर 00 | अर्थात लगभग दुगुना हो गया | प्रथम तीन णोजनाप्रो में 
हुई विकास दर का सक्षेप मे पहले ही विवेचन किया जा चुका है। इन योजनाम्रों के 
अनुभत्रो के ग्राधार पर निश्चित चतुथ एवं पचम पंचवर्षीय योजनाओं भे विकास दरो 
का विश्नेषण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। 
चतुथ पचपर्षीय योजता की ग्राय वृद्धि दर 
चौथी योजना पे विकास की वाधिक चक्रवृद्धि दर का लक्ष्य 55/ से 
प्रधिक अयाव्‌ लगभग 56 | था जनब्र कि 969 70 मे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 
53/ व 9707। पे 48/ रही। इस प्रकार अय यवस्था की औ्रौमत वापिक 
चंक वृद्धि दर योजता मे प्रस्तावित तथ्य की तुलना मे केवल 5 / ही रही । 
कृषि म 5/ बादिक ?र निर्धारित वी गईथी पर वास्तविक वृद्धि दर 
969 70 मे 5व/ झौर 970 7] मे 5 3% रही । इस प्रकार कुल मिलाकर 
कृषि क्षेत्र की उपलब्धि लक्ष्यों के अनुरूप रही | 
खनन्‌ और विनिमाण (थाणगह भाव शधाएवविएणा्माह) में 7 7% वृद्धि 
का प्राववान था जेकित 969 70 में 5% और 3 2% की ही वृद्धि हुई। इस 
प्रकार दोनो वर्षों की औसत वृद्धि दर 4 % रही । 
बड़े पैमाने पर ग्रौद्योगिक उत्पादन का दक्ष्य 9 3% था किसु वापिक वृद्धि 
शुद्ध शूल्य के रूप मे 969 70 मे 59% और 970 7] मे 3 6%, रही । इस 
प्रकार दो वर्षों की वाधिक औसत वृद्धि 47% रही । 
विद्युत गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र मे 9 5% वृद्धि दर रही और 970 7] 
में 7 90, । इस प्रकार औसत वृद्धि दर $ 7% रही जो योजना के लक्ष्य 9 3% से 
कुछ कम थी । 
परिवहन और सचार के सेत्र मे योजवा का 6 4%, वापिक बद्धि का था लेकिन 
969 70 में परिवहन द सचार को वापिक वृद्धि 5 9% रही और 970 77 मे 
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केवल 38% रही। इस प्रकार दो वर्षों की औसत वापिक-बृद्धि दर 49% रहो । 
डमी मुख्यतः इसलिए हुईं कि रेलो मे शुद्ध-वृद्धि की दर केवल 0:4% रही । 

बैक्गि और बीमा के क्षेत्र मे वृद्धि योजवा के भ्रनुमान से ग्रधिक रही । 
योजना का लक्ष्य 47% वाधिक-दूद्धि का था लेकिन 969-70 मे वास्तविक वृद्धि 
92% रही और 970-7! में 8:5% थी। इस प्रकार दो वर्षों के वृद्धि का 
प्रौसव 8 9% रहा जो कि योजना के वापिक-दृद्धि के लक्ष्य से लगभग दुगुना था । 
सक्षेप में चौथी योजना में परिकल्पित 57% की कुल वृद्धि-दर की तुलना मे 
अर्थव्यवस्था मे [969-70 मे वृद्धि-दर 5 2%, रही | इसके दाद 970-7] में यह 
घट कर 4 2%, और 972-73 में 0 6% रह गई । झ्रावश्यक्ताग्रो को देखते हुए 
चौथी योजना की भ्रवधि की वृद्धि-दर बहुत कम और भ्रपर्याप्त रही । पांचवी योजना 
में 55% की धृद्धि-दर का लक्ष्य रखा गया है । 
पाँचवी पचवर्षीय योजना की वृद्धि-दरे 

चौथी योजना का लाभ उठाते हुए, पाँचवी योजना मे 5 5% की वृद्धि-दर 
का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आयोजन प्रौर श्रमल में कही प्रधिक कुशलता 
के प्रतिरिक्त कठित निशंयो, कठोर अनुशासन और बहुल त्याग की आवश्यकता होगी । 

पाँचवी योजता के इस 55% की वृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
(क) पहले से झ्धिक पूँजी-निवेश, (ख) प्रधिक कुशलता, (ग) पहले से ग्रधिक बचत, 
श्रामदनी की भ्रसमानताएँ दूर करने और उपभोग को इस ढेंग से घटाने की श्रावश्यकता 
पढेगी, जिससे समृद्ध वर्गों पर अधिकाधिक बचत करने का भार पड़े । 

योजना के क्षक्ष्य का इस ढंग से विकास करना है कि मुद्रा-स्फीति न होने 
पाए । कुछ क्षेत्रों जैसे इस्पात, कोयला, लोह-धादुएँ, सीमेग्ट भ्रौर उर्वरक, उद्यागों में 
पूंजी बहुल उद्योगो के विकास के लिए तो पूँजी जुटाना अनिवार्य है ही क्योकि इससे 
ऐमी थधस्तुप्रो का उत्पादन होता है जो रोजगार देने वाली है श्रौर जिनका कृषि में 
बहुत इस्तेमाल हो भहा है । इसी प्रकार उन क्षेत्रो पर भी श्रकुश रखना होगा जो न 
तो आदमी के उपभोग वी वस्तुप्रो मेआते है झ्लौर नही जिनसे नियर्तिवृद्धि में 
सहायता मिलती है। मुद्रा-स्फीति के ब्रिता विकास करने की नीति के भनुसार दीं 
प्रवधि मे श्रौर भ्रल्पावधि मे फल देने वाली परियोजनाग्रों का सतुलित मेल रखने झौर 
रौजार देने वाले माल तैयार करने के उद्योगो और परमावश्यक मध्यवर्ती वस्तुएँ व 
पूँजीगत सामान बनाने वाले उद्योगो मे लगाई जाने वाली पूंजी का भी सन्तुलित प्रौर 
उचित वित्तरण झावश्यक है ॥ 

भारत के विकास की स्थिति के पिहावलोकन के सिए राष्ट्रीय उत्पादन मे 
वास्तविक वृद्धि तथा उत्पादन के तीन मुद्य क्षेत्रो--कृषि-उद्योग, व्यापार तथा सचार 
के उत्पादत के आँवडो को एक सारणी में अस्तुत विया जा रहा है 4 हेथम तीन 
योजनाओं मे वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य -2%, 25% व 34% थे। लक्ष्यों वी 
ठलना में उपचब्धि का प्रतिशत क्रमश. 8, 27 व 3 रहा | प्रथम योजना को 
छोड कर॑ अन्य योजवाश मे प्राप्त वृद्धि-दर से कम रही । 





नुत्त 'व*47०००००व घणणु णग॒गुप ल्‍म्क्क्ागश श्र न 
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योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें 33] 


सारसी में जनसख्या के वृद्धि-सूचकाँक प्रौर औसत विक स-दर को प्रदर्शित 
किया गया है, जो प्रथम, डितीय एवं कृत्तीय पंचवर्षीय योजनाग्रो तथा एक वर्षीय 
योजनाओं में क्रश 7/, 2-/ , 222 / व 25/. रही । निरन्तर बढतो हुई 
जनसख्या भारत को आ्थिक प्रगति मे बडी बाघक है । शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का 
वृद्धिब्यूचकाँक सारणी के तीपरे खाने मे प्रस्तुत किया गया है। इसमे प्रदर्शित अको 
से स्पष्ट है क्षि प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजनाग्रो मे राष्ट्रीय उत्पादन की ग्रौसत 
वृद्धि दर भ्रधिक्र रही, जिन्तु तीसरो योजना मे यह बहुत बम हो गई, बिन्तु पुनः 
एकवर्पीय योजताम्रो मे 22| से बढ कर 4 / हो गई । यह एक अच्छी स्थिति 
का पकेत थी । सारणी के शेप खानो मे ग्र्थ व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रो--कृषि उद्योग 
तथा व्यापार-सचार आदि की विकास-दरों को दर्शाया गया है | कृषि की विकास-दर 
तीसरी योजना तक निरन्तर गिरती गई । प्रथम योजना में यह दर जो 30% थी, 
द्वितीय योजना मे 2:8 / रह गई और त्तीसरी योजना मे तो इसका प्रतिशत ऋणात्मक 
(--0%9 /.) हो गया, किन्तु एक्वर्षीय योजनागो मे यह पुन बढ़ कर 5/. हो 
गई । दूसरी ओर उद्योग के क्षेत्र मे विकास-दर द्वितीय योजना के बाद गिरती गई। 
द्वितीय योजना मे यह दर 8 % थी जो घटकर तीसरी योजना में 79% और 
एक्वर्षीय योजनाओं में केवल 2*2% रह गई । यह चिन्ताजनक स्थिति का सकते 
थी जिसमे सुधार के लिए श्रौद्योगिक उत्पादन की दर को बढाना अनावश्यक था। 
व्यापार व सचार केक्षेत्र मे प्रगति का सूचकाँक सन्‍्तोपप्रद स्थिति को प्रकट करता है । 


प्रथम सीन प्लंच्नल्वपष्नीय सोजचताए-द्षेक्नीस 
कस, व्वलोच ज्लाव्यंव्ट्न सथ्या रूप्तत्तल्ध्वियाँ 


[750 7##९७ 6४०७ 7४कः #678--$०८६०/० 7०2 ९४5, 
काहक्ादांग ्र०८क्धंता बारव॑ शैटल्एव्थाला७) 





योजनाओं के उद्देश्यों को जब सरयात्मक स्वरूप प्रदान क्या जाता है तब 
उद्देश्य बन जाते है। किसी भ्रर्थ-व्यवस्थ! के कृषि, उद्योग, परिवहन तथा सचार आ्रादि 
क्षेत्रो से सम्बन्धित विकास लक्ष्यों (5:60 प्‌8ए४८७) को क्षेत्रीय लक्ष्य (5९९० ्थे 
79782४$) कहते हैं। इन लक्ष्यों के श्रन्तगंत मूलत क्षेत्रों से सम्बन्पित भौतिक 
उत्पादन के लक्ष्य, क्षेत्रीय विकास दर, वित्तीय परिव्यय श्रादि लिए जाते हैं। भारतीय 
प्रथ॑-व्यवस्था को ग्राधिक नियोजन के सन्दर्भ में कृषि, शक्ति, खनिज उद्योग, परिवहन 
तथा सचार, सामाजिक सेवाएँ झादि क्षेत्रों मे विभक्त किया जाता है । 

योजनाओं मे वित्तीय झ्रावंदन 
(झगं)्ञाशंत्रों 806म0॥77 8 ?श्ञा5) 

योजनाओं मे विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्धारित विकास-लक्ष्यों तथा इनकी 
उपलब्धियों के विश्लेपण से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि इन क्षोत्रों पर आवबद्धित परिव्यय 
तथर इस ए्रिव्यय की वित्त-व्यवस्था को जान लिया जाए । इस सदर्भ मे सर्दप्रथम 
हम विभिन्‍न सारणियों द्वारा वितियोग, परिव्यय एवं वित्त-व्यवस्था को स्पष्ठ करेगे। 
प्रथम तीन योजनाञरी मे विनियोग 

सारणी-! में दिए गए विनियोग के अको से सरकारी श्लौर निजी क्षेत्र के 
विस्तार की सापेक्ष स्थिति स्पष्ट होती है । निरपेक्ष रूप मे यद्यवि दोनों ही क्षैत्रो में 
विनियोग दर में काफी वृद्धि हुई किस्तु दोनो क्षेत्रों का ग्रनुपश्त प्रथम तीन योजताप्नों 
में क्रश” लगभग 25 ।8 373]॥ तथा 7 49 रहा | इन अनुपाती से ध्पष्ट है 
कि उत्तरोत्तर निजी क्षेत्र की तुलना मे सरकारी क्षेत्र का अधिक विस्तार हुप्रा। यह 
स्थिति देश के समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है । 





सारणी-ा 
तीन योजनाप्नो मे सरकारी श्रौर मिजी क्षेत्र मे विनियोग 
(करोड € मे) 
शस्कएए खेल ब६ एग्ििएए छत, छोव. में, यीजता 
योजना योजदा वास्तविक चालू विनियोग वितियोग. का 
प्रावधान व्यय व्यय डुल ध्यय 


ब्रथम पचवर्षीय योजना 2,356 ]960 400 4,560_ ,800 3,760 
ह्ितीय पचवर्षीय योजना 4,800 4,672 94] 3,73] 3, 300. 7,772 
सृतीय पचवर्षीय योजना 7,500. 8,577 !,448 7,29 4,90 2,767 
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प्रथम योजना का परिव्यय तथा वित्त व्ययस्था 
सारणी-3 (परिव्यत्र 2) के प्रनुमार प्रयम योजना पर सरकारी क्षेत्र मे 
4960 करोड ह की राशि व्यय की गई ! सारखी मे दिए गए व्यय के आवटन से 
स्पष्ट है कि इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व मिला क्योकि योजना की कुल 
राशि का 37% भाग दृषि, विचाई और बाढ-नियन्द्णण पर व्यय किया गया । 
योजना मे घक्ति, परिवहुन तथा संचार को भी आवश्यक महत्त्व दिया गया, जो इन 
भदों पर व्यय के क्रश 76% शोर 26 4% से परिलक्षित होता है शक्ति तथा 
परिवहन व सचार को दी गई प्राथमिकना का उद्देश्य भावी विकास के लिए ग्राघार- 
ढाँचे (]74-57००५:७) का निर्माण करता था । सभी प्रकार के उद्योगो व खतिजे 
पर कुल व्यय का बेवल 4 9% ही व्यय फिया गया । शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसघान 
तथा स्वास्थ्य पर कुल राशि का क्रमश 76% व 5% व्यय हुआ । इत मदी पर 
ब्यय का बहू प्रतिशत यह प्रदर्शित करता है कि तियोजको का इस योजना मे शिक्षा 
व स्वास्थ्य सम्दन्ध्री सेवाप्नो के विस्तार की ओर भी यथेष्ट ध्यान रहा । 
]960 करोड रू के थ्यय की वित्तीय-ब्यवस्था के लिए निजी साधनों से 
752 करोड रु , घरेलू ऋणों से 400 करोड रु तथा विदेशी सहायता से 89 
करोड ₹ प्राप्त किए गए। प्रत्शित के रूप में इन मदो का कुल राशि में योगदान 
फ्रमणः 38 40, 52% तथा 96% रहा | घरेलू ऋणशों बी मद मे घाटे के वित्त 
के 333 करोड € भी सम्मिलित हैं। प्रथम योजना के ग्रन्तिम वर्षो मे घाटे की 
वित्त-भ्यवस्था का अधिक तेजी से उपयोग क्या गया किन्तु योजना वी अवधि के 
दौरान उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होने के कारण मूल्य-स्तर योजना की पूर्व ग्रवधि 
की तुलना मे 3%, कम रहा तथा धुण्तान सम्तुलस वी स्थिति भी अनुकुल रही । 
द्वितीय योजना का परिव्यव तथा वित्त-व्यवस्था 
द्वितीय योजना के लिए 4,800 करोड रु के व्यय का लक्ष्य रत्ता गया किन्तु 
घास्तव में कुय व्यय 4 672 करोड़ ₹ हुआ्ला, जिसमे से राज्यों मे 2 589 करोड रू 
तथा केन्द्र ने 2.083 करोड रु, व्यय किए । 4 800 करोड रु की प्रस्ताबित राशि 
का कृषि व सामुदायिक विकास के लिए ! 8% सिंचाई के लिए 7 9%, शक्ति के 
लिए 89%, वाढ-नियन्त्रण व ग्रस्य प्ररियोजनाग्रों के ज्षिए 2:20, उद्योग्र व सनिज 
के लिए 8 5% परिवहन व सचार के लिए 28 9% , सामाजिक सेवादों के लिए 
9 7% तथा शैय 2 ।%, विविध कार्यों के लिए निर्धारित क्रिया गया। इन मंदों 
पर प्रस्तावित राशि को तुलना मे जो राधि वास्तव में व्यय हुई उसे “परिव्यय 
धारणी' की कालम सख्या पाँच में इताया गया है। प्रस्तावित तथा वास्तविक ब्यप 
प्रतिशतो वी तुलवा को सारणी-व मे श्रस्तुत किया जा रहा है-- 
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सारणी-4 


द्विदीव योजना को सदो पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय के प्रतिशत 











मद अस्तावित व्यय जाल्तविक व्यय 
का प्रतिशत का प्रलिशत 

] ब्ृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 8 ।१%॥ 
2. सिचाई और व/ढ-नियस्तर 404 92 
3. शक्ति (?0एथ ) 89 भ्र्त 
4 उद्योग व खनिज 88 5 थ्वव 
5. परिवहन व सचार 28 9 270 
6. सामाजिक सेवाएँ ]9 7 ]0 4 
7 अ्रच्य २व हे 

कुल 800 0 4000 





उपरोक्त प्तारणी से स्पष्ट है कि उद्योग व खनिज पर प्रस्तावित्त व्यय से 
वास्तविक ध्यय की राशि भ्रधिक रही तया सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय 
की राशि प्रस्तावित ब्यय॑ की राशि की तुलना में काफ़ी कम रही । प्रन्य मदों के 
प्रतिशत की मिला कर भी सामाजिऊ सेवा्रो के वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित 
व्यय के प्रतिशत से काफी कम रहा है । इस योजना में सर्वाधिक्त प्राथभिकता यथवि 
उद्योग व खनिज क्षेत्र को दी गई, किल्‍्नु कुल निरपेक्ष-राशि की हृष्टि छे क्रपि के लिए 
प्रथम योजना की बुलना में द्वितीय योजना में काफी बड़ी राशि का प्रावधान रखा 
गया । इसका अ्रभिप्राय है कि उद्योग व खजिज के क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिए जाने 
पर भी कृषि के महत्त्व को इस योजना में पर्याप्त स्थान मिला । 
जहाँ तक योजना के परिव्यय को वित्त-ध्यवस्था का प्रयन है, 4,800 करोड 
रु. के प्रस्तावित ब्य्य के लिए ],209 करोड रु. की राशि का घाटे के वित्त के 
अन्तर्गत प्रावधान रखा गया तथा 400 करोड़ रु, के घादा (09००रघ८व 70लीज0) 
के रूप में घरेलू साथनों मे वृद्धि के अतिरिक्त उपायो द्वारा पूर्ति के लिए छोड दिया 
गया । 800 करोड रू विदेशों संघतों से तथां योजना की शेप 2,400 करोड़ रू. 
की राशि को कर, जनता से ऋण, रेच व भविष्य-निधि प्रादि घरेलू साधनों से प्राप्त 
करने का प्रावधाव किया गया | सरकारी क्षेत्र के 4,800 करोइ हू के अतिरिक्त 
2,400 करोड हू का विनियोग निजो क्षेत्र के लिए निर्धारित क्या गया । 
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तृतीय योजना का परिव्यय तया वित्त-व्यवस्था 

सारणी--3 के अनुसार तृतीय योजना मे सरकारी क्षैन के लिए 7,500 
करोड़ रुपये तथा, निजी क्षेत्र के लिए 4,00 करोड रुपये के परिब्यय का लक्ष्य रखा 
शरयया । 7,500 करोड़ रुपये के सरक्रारी व्यय का विभिन्न झाधिक क्षैत्रो के लिए तिम्न 
प्रकार झ्लावटन किया गया-- 


सारणी-5 


तृतीय पंचवर्षोय योजना मे प्रस्तावित सरकारी व्यय फा 
विभिन्न आर्थिक म॒दो पर श्रावटन 











मर्दें प्रस्तावित व्यय (करोड रुपये मे) कुल का प्रतिशत 

] क्पि व सामुदायिक विकास ]068 ]4 
2. बढ़े व मध्यम ध्विचाई के साधन 650 9 
3 शक्ति 4042 ह १८ ॥ 
4. ग्रामीण व लघु उद्योग 264 | 
5 संगठित उद्योग व खनिज पदार्थ 520 20 
6 परिवहन व सचार 7486 20 
7, साम्राजिक सेवाएँ व विविध 300 | 8 
8 इन्वेन्टरीज 200 3 

क्‌न 7500 ।00 





तृतीय पचवर्षीय योजना के कुल प्रस्तावित व्यय का कृषि, सिंचाई श्रौर 
स्तामुदाथिक विकास के लिए 25% व्यय निर्धारित क्या गया। इन मंदो को इस 
घोजना में सर्वाधिक महत्व दिया गया। इस प्राथमिकता का गूल कारण दिंतीय 
योजना में कृषिगत उत्वादन के लक्ष्पो को प्राप्त नहीं किया जाना था | इसीलिए इस 
योजना में खाद्यान्नो के उत्पादन मे वृद्धि की ग्रावश्यक्षता विशेष रूप से प्रनुभव वी 
गई । सगठित उद्योगों तथा खतिजो व परिवहन और सचार की मदो को समाव 
प्राथमिकता प्रदान की गई । इन मद्दो मे से प्रस्येक के लिए कुल व्यय का 20% ब्यय 
निर्धारित किया गया । 

गोजना की प्रस्तावित 7,500 करोड रुपये की राशि की वित्तलत्यवस्था के 
लिए चालू राजस्व की बचत से 550 करोड रुपये अतिरिक्त कराधान से ),70 
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करोड रुपये, रेलों से 00 करोड़ रुपये, सा्वेजनिक प्रतिष्ठानों से 450 करोड झपये, 
सावंजनिक ऋण से 800 करोड रुपये, छोटी बचतो से 600 करोड रुपये, राज्य की 
भविष्य निधियो से 265 करोड रुपये, इस्पात-समानीकरण निधि से !05 करोड हपये, 
विविध पूंजीगत प्राप्तियो से 770 करोड रुपये, घादे के वित्त से 550 करोड़ रुपये 
तथा विदेशी सहायता से 2.200 करोड झुवये, प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया । 
इन अरको को सारणी-3 में तृतीय पचतर्पीय योजना के शोर्पक के ग्न्वर्यंत झ्ारस्मिक 
झनुमान वाले कॉलम में दर्शाया गया है । 


उपरोक्त वित्तीय मदो की मुञ्य विशेषता ],70 करोड़ रुपय्रे का अतिरिक्त 
करामान तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था की राशि को द्वितीय योजना की तुलना मे कम 
किया जाना है । इसके अतिरिक्त विदेशी सहापता की पग्रावश्यकता को अधिक ग्रनुभव 
किया गया । इस मद के अन्तर्गत द्वितीय योजना के आरम्भिक झनुमान जहाँ 800 
करोड रुपये के थे वहाँ इप योजना में इस मद से प्राप्त की जाने बाली राशि 2200 
करोड रुपये अनुमानित की गई । 


उपरोक्त विवेचन के ग्रन्तगंत सरकार अथवा सार्वअनिक व्यय का ही 
विश्नेपण क्रिया गया है। सावंजनिक व्यय के अतिरिक्त भारत की प्रथम तीन 
योजनाप्रों मे निजी क्षेत्र का जो विनिमय हुआ है उसे सारणी 3 मे प्रदर्शित क्या 
गया है। इन योजवाग्रों मे निजी क्षेत्र का विनिमय क्रश 0,800 करोड रुपये 
3,00 करोड़ रुपये व 4,90 करोड़ रुपये रहा । इस क्रम में यह भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि प्रथम पचवर्पीव् योजता में ।960 के कुल व्यय में से 400 करोड 
झूयये चालू व्यय पर खर्च हुए और इस प्रत्वार सरकारी क्षेत्र का इस योजना मे शुद्ध 
विनिमय | 560 करोड रुपये का हुआ्रा | इसी प्रक्रार द्वितीय योजना के 4,672 
करोड हूये मे से चालू व्यय के 94] करोड रुपये निकालने पर इस योजना की 
अवाति में मरकारी क्षेत्र का विनियोग 3,73] करोड रु तथा तृतीय योजना मे ब्यय 
की वास्तविक राशि 8,577 करोड रुपये में से चालू व्यय की ,448 करोड रुपये 
की राशि निकालने पर इस योजना मे सरकारी क्षेत्र का विनियोग 7,829 करोड 
रुपये हुमा । 


योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य 
(8श्लशणग्रा परशएशं5 वा ऐ0॥5) 


प्रथम तीन प्रच्रवर्षीय योजनागो के वित्तीय झाव्टत के जपरान्त अन्त हुए इक्त 
योजनताग्रो के क्षेत्रीय लक्ष्पों का अध्ययन करेंगे | इन योजनाझो में भारत के झ्रापिक 
विकराप्त की वध स्थिति रही, विभिन्न आधिक मद्दो के ग्रस्तगंत क्या उपलब्धियाँ रही, 
उत्पादन के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका, ग्रादि 
प्रश्तों से सम्बन्यित तथ्यों को कृषिगत तथा औद्योगिक मदो के सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया 
जा रहा है | सर्वप्रथम कृषिगत मदो के लक्ष्यो तथा इनकी उपलब्बियो को सारणी-6 
में दिया जा रहा है । 


3+2 द्वारत में झाविक नियोजन 























सारथी--6 
चुनी हुई कृषियत वस्तुओं के उत्पादन-लक्ष्य तथा ध्रयति 
950-9। | _39 5 6 | 990-6॥। ॥ _ ॥ 9693-66 
_5 | पान [किन पु बज | गण [सर अत्ठादित | दाल्‍्तद मा इस्तावित वाल्तब 
हि दाल्तदिक चध्य ब्राप्द वास्तविक लच्च पं प्र 
लध्य नःह्य 
खाद्यान्न 
(मि टन)। 5492 660 | 6922| 820 7229 | 720 
$ लहन । ॥ 
(मि ठन) 5॥9 .,..70७7॥ . 553 70 807 63 
ता गुड । 


(गि ढत) 692 | 632| 729| व42 | 35 20 
कप्स | 


(मि गाठ) 262 । 423 | 403 8८ 860 48 
ज़र 

पे रे 4 

(म॒ राडे) जज 5$39| 448 4व 448 635 
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प्रधम य्राजनावधि मे कृषि उत्तदन म बृद्धि हृषिएव श्रूमि के क्षेत्रफत म 
विस्तार करके 7 गई 4 हिन्‍्तु द्विताव याजना क्राल मे कह्वाप को उत्पादकता म बृद्ध 
छल, रासायनिक खाद कीटनाशक दवात्यो शक्ति आदि हृषियत साधना की पूर्ति 
दंड क्र वी एइ। इत साधना वी पूर्ति क विस्तार को सारणी-7 म प्रदर्शित 
कया यया है-- 








सारणी-7 
कृधियत साधन 
मर 4950 5! 965 66 
खाद [हजार टन नाव्टाबन) 56 600 
विद्युव्‌ (मिं डिलोबाट घटा) 203 ॥730 
पिचाइ नल हुए (से) 3500 32499 
इंघव रख (मृल्य करार रू म) 45 77 


उमव्ल.. ६००ए०णाय० 59752) 2969 70 79 66-67 

सारएा 7 सर राघ्ट है कि 950 5] को तुलना मे 965 66 म हृपिणित 

साव्रनों के प्रयाग मे वृद्धि हुई है । खोद का उपयोग दस दुता विद्यु३ का झाठ गुना 

बडा । नलझूपों वी सत्ण मे दस सुनी अचिक वृद्धि हुेइ तथा दंघनन्तल का उपनाग 
भी छ गुत्रा ग्रविक्त किया जाने लगा। 
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सारणी-8 
कुछ श्रौद्योगिक वस्तुग्रो के उत्पादन-लक्ष्य 
ला ]955 56 ]963 66 
मर | १22055॥ लोक कल्प प्र्लावित वाह्तविक 
] तैयार इस्पात (मि टन) ] 04 4 5घ3 46 45] 
2 प्रल्यूमिनियम धातु 
(हजार टन) 40 [420 73 62 
3 डीजल इजन (हजारों मे) 
स्टेशनरी ० 300 | 85% 93. 
4 कुत मोटरगाड्डियाँ 
(हजारो में) 6 5 253 | 685 707 
5 भशीनी औजार 
(मिलियन रु में) 30 7-8 | 2300 2940 
6 धीती मिल मशीनरी 
(मिलियन रू मे) ]9 | 800 770 
7 माइक्रिल [हजारो मे) 990 53 | 700 574 
8 सलफ़्यूरिक एपम्रिड 
(हजार टन) 40 662 
9 सीमेन्” (पम्रि टन) 27 (48 4९6 १0*8 
]0 नाइट्रोजत उवरक 
(हजार टत मे) 90 233. 242 
]। क स्तिफ मोडा 
(हजार टन) ]20 248 
]2 कोयला (मिं टन) 
(लिग्नाइट सहित) 328 384 703 
]3 कच्चा लोहए (सि टन) 
(गोप्रा को छोड़कर) 30 43 ]8] 
4 परिशुद्र पेटोल पदार्थ 
(मिलियत टन) 02 36 94 
5 उत्तन्न विद्युत्‌ 
(बिलियन कि घटा) 53 320 
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भ्र्य व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के भौतिक लक्ष्यों को निरपेक्ष रूप में उपरोक्त 
सारणियो में प्रदर्शित किया गया है। लक्ष्यों की सापक्ष स्थिति को और अधिक 
स्पष्ट करने को हृष्टि से विक्रास लक्ष्यों कों वापिक औसत विकाम-दरो के रूप में 
सारणी-9 मे प्रस्तव किया जा रहा है। यह अध्ययन ए4७ 8॥€८0॥ एवं 
॥/0८॥8७। [+90595 दा है $ इद चिकास-दरो के माच्यप्र से यह सरलता से जाना जा 
सकता है कि कृषि, शक्ति, खनिज, उद्योग, यातायात और सचार आदि आथिक क्षेत्रों 
के विकास की सापेक्ष प्रवृत्ति प्रत्येक योजना अवधि मे किस प्रकार की रही है । 
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प्रथम तीन पंववर्षीय योजवाओं की उपलब्धियों का मूल्यित 
(#व र्ागब्रीणा ण तीर हैलांर्शाशा5 ० प8 
प्ाड पफ्ाल6 फिर लय ए]॥5) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय आय में 8%, वृद्धि हुई | वृद्धि का 
लक्ष्य % रखा गया था। ट्ितीय योजना मे राष्ट्रीण प्राय मे 25% वृद्धि के 
विरुद्ध वास्तविक वृद्धि केबल 20% हुई । तृतीय योजना में 30% वृद्धि के लक्ष्य 
के स्थान पर. राष्ट्रीय प्राय मे 3 8% वृद्धि हुई । प्रति व्यक्ति प्राय की दृष्टि से 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे !!% वृद्धि हु, द्वितीय योजना में 5% वृद्धि के लक्ष्य 
के स्थान पर % वृद्धि हुई। 960-6। के मूल्यो पर प्रति व्यक्ति ग्राय 960-6] 
से 3067 रुपये थी। यह बढ कर 964-65 मे 3336 रुपये हो गई किन्तु 
965-66 पे पुन घट कर 307-3 रुपये रह गई । इससे स्पष्ट है क्रि तृतीय योजना 
के अस्त मे प्रति व्यक्ति आय लगभग वही रही है जो योजना के प्रारम्भ मे थी । 
]950 5] से 964 65 तक राष्ट्रीय ग्राय में 65% वृढि हुई तथा 
प्रतिवर्ष चक्र-बृद्धि दर के हिसाब से लगभग 38% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति 
वास्तविक श्रौसत दर लगभग ! 8% रही । इन अकों की दृष्टि से यह कहना उपयुक्त 
नही है कि प्रथम तीत पंचवर्षीय योजनाम्रो की 5 वर्षोथ अ्रवधि मे भारत में श्राथिक 
विकास नही हुप्रा। छिसतु यह कहता सही है कि लक्ष्यों की तुलना मे उपलब्धि का 
स्तर कम रहा । 
कृषि 
प्रथम पचवर्षीय योजना में कृपि के उत्पादन मे 8% वृद्ठि हुई। खाद्यान्नो 
का उत्पादन 5492 मिलियन टन से बढ कर 69 22 मिलियन टन हो गया। द्वितीय 
योजना के ग्रन्तिम वर्ष 960-6| मे खाद्यान्न का उत्पादन 82 0 मिलियन टन हो 
गया किसम्तु तृतीय योजना मे खाद्यान्नों का उत्पादन घट कर फेवल 72 मि. टन 
हो रह गया । औसत वाधिक विकास-दर की हष्टि से प्रथम पचवर्षीय योजना में 
खाद्यान्नो के उत्पादन मे 34% झ्ौसत वापिक वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 47% 
प्रौसत वाधिक वृद्धि हुई। किन्तु तृतीय योजना में 40% झौसत वाधिक वृद्धि के 
लक्ष्य के विरुद्ध केवल 20% की ही वृद्धि हुई । खाद्यानों के उत्पादत की सफलता 
तथा तृतीय पचवर्षीय योजना की असफलता को प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर 
जाद्यान्नो की प्रति व्यक्ति उपलब्धि मे वृद्धि हुई। 95। में स्ाद्यान्नो की प्रति 
ब्यक्ति उउलज्धि जो /30 बाँध थी वह 7965 में बढ कर 68 प्राँत्त प्रति 
ब्यक्ति हो गई । 
तिलडुन गत़ां, जूट व कगास के उत्तनादन की औसत वापिक वद्धि-दर प्रथम 
योजवा मे क्रश ! 9, ।:4, 49 व 66% रहो । अ्रधिकाश कृषि-उपजो की 
झौसत वादिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रही, डिन्‍्तु तृतीय योजना में जुट को छोड 
कर लगभग इन सभी क्ृधि-उपजों की औसत वापिक वृद्धि-दर कम हो गई | इस 
तथ्य को सम्बन्धित सारणी मे देखा जा सकता है 4 
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प्विचाई की दृष्टि से प्रथम तौन योजनाग्रो मं बड़ी व मब्यम श्रेणी वी विंचाई 


कै प्रलर्गंग 3 8 मिलियत एकड क्षेत्र व बधु विचाई के ग्रन्वर्गत 3:6 मिलियन 
एकड क्षेत्र की वृद्धि हुई। शक्तिक्रे क्षेत्र मे !950 >] में जो प्रस्थापित क्षमता 
(एा॥4॥5० (993८७५) 23 लाख क्लिलोबाट थी वह ।965 66 ग्रे बढ कर 02 
लाख किनोत्राट हो गई ! विद्युव्‌ क्षमता मे इस प्रकार पाँच गुती वृद्धि हुई । 
सलेप मे भारत की तीन पदवर्षीय योजनाओं के दौरान कृपिगत उत्यादव 
का सूचनाक काफौ ऊँचा रहा । 950 5। में 996 (949 50ल्‍5-00) से 
969-66 मे बढ कर 69 हो गया ! इस तरह वृद्धि का प्रतिशत लगभग 65 रहा। 
झ्रौद्योगिक क्षेत्र 
कृषि की तुलता में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ प्रथम तीन योजवाग्रो की 
पद्दह वर्षीय अवर्यि में अधिक हुईं । झौद्योगिक उत्पादन का सूचर्नाँक 95। में 00 
से वढ़ कर 96[ में 94 हो गया। 955 56 म यह सूचनाँक 39 तथा 
श्रौद्याधिक उत्पादत का यह सूचनाँक 956 के 00 से बढ कर !965 66 में 82 
हो गया। उपभोग वस्तुप्रो के उत्तादन का मूल्य 950 57 मे (960 6] के 
मूल्यों पर) जो 200 करोड रुपये था वह 965-66 भ बढ कर 488 करोड रुपये 
हो गया | भध्यवर्ती वस्तुप्रो का उत्पादन मूल्य 90 करोड छप्ये से बढ कर 620 
करोड़ रप्प्रे तथा मगीदी उत्पादत का मूल्य 3 करोड़ रुपये से वढ़ कर 36 करोड़ 
झंपये हो गया । इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि मशीनी उत्पादन मे हुई । 
प्रमुख उद्योगों की प्रगति का उल्लेख सारणी 8 ब 9 में किया जा घुका 
है। सारणी के अ्रनुवार प्राविक तियोजन के प्रथम !5 वर्षों में डीअन इजन, 
मगीती प्रौजार, देतजन खाद, पंट्रोल पदार्थों, प्रल्युमीनियम झ्रादि के उत्पादत से 
काफी बुद्धि हुई । अल्यू मी तियम का उत्पादन ]950 5। मे केवल 4000 देते था। 
7965 66 मे बढ़ कर यह 02 ] हजार टन हो गया | डीजल इजत 950 ४ै। मे 
5 5 हजार ये। उतका उत्यादन ]965 66 में बढ कर 93] हजार हो गया। 
मशीनी प्रौजारों का मूल्य 950-54 में जो केवल 3 मिलियन था वहू [965-66 
में बढ कर 294 मिलियन हो यया । सोमेन्ट के उत्यादत में भी काफी वृद्धि हुई | 
950-5] में इसक्ना उत्तादव 27 मिलियन दन था। 4965 66 में बढ़ कर यह 
0 8 मिलियन टन हो गया । नेतजन खाद का उत्तादव 950-5 के 9 हजार 
टन के मुकाबले 965-66 में 232 हजार टन हो गया । झआधिक नियोजन की इस 
पस्ठह वर्षीर अवधि मे तैयार इस्पात का उत्तादन लगमग चार गुना बढा | डीजल 
इजतो की सख्या 7 गुदा बढ़ी । मशीनी औौज सो मे 98 गुना भ्रथिक बुद्धि हुई । 
नाइट्रोजन खाद का उद्यादव 26 गुता सधिक होते लगा । पैट्रोल से बते पद्मर्थों का 
उत्पादन 47 गुना अधिक हुप्रा। 
ग्रौमत वापिक विकास-दरो की हृष्दि से कृषि की तुलना मे औ६थो गिक बम्तुग्ो 
मे वद्धि की गरौसत बाविक दरें अपेक्षाउत कही ग्रधिक रहो हैं। इन वाविक दरो वो 
सम्बन्धित सारणी से देखा जा सकता है / मशीतो-यस्तो की झौसत वाधिक वृद्धि दर 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त म 67% थी। तृत्रीय योजना के ग्न्त में यह 
38%; हो गई । प्रल्यूनीनियम की ग्रौसद दायिक विकास-दर [959 56 में 2*8/[- 
थी। !965-66 म बढ कर यह 28 2 /. हो गई। इसो उ्रकार प्रन्‍्य झ्ौद्योगिक 
मदो की स्थिति को आाँका जा सद्ता है । 

द्वितीय योजना सुरूष रूप से शौद्योगीकरणा की योजना थी। इस योजना की 
अवधि में लोहा एवं इस्पात के तीन कारखान मिलाई (मध्य प्रदेश), रुरकेला (उडीसा) 
और दुर्गापुर (पश्चिम बयाल) मे स्थापित किए गए। इस योजना में चितरजन, 
टाटा, लौह उद्योग में विस्तार झ्लौर इजोतिर्यारिए उद्यागों का विकास क्रिया गया। 
लघु उद्योगों के विक्नास्त पर 80 करोड झपय व्यय किए गए तथा विभिन्न उद्योगों 
के विकास के लिए अखिल भारतीय बोर्डो वी स्थापना हुई । 
सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार 

आयिक योजनाग्रो के माध्यम से भारत म सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक 
विस्तार हुआ । प्रब॒ देश में एक सुहृढ सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति विद्यमान है। 
सावजनिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सख्या म हुई उत्तरोत्तर बुद्धि को 
सारणी-0 म॑ निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


सारणी-0 
साबे जनिक प्रतिष्ठानो की स्थिति 
प्रारम्भ मे अतिष्टाना का सब्या कुल विनियोग 
(मिलियण रुपये में) 
प्रथम योजना 5 290 
द्वितीय योजना 2 80 
तृतीय योजना 48 9530 
चतुर्ये योजना 85 39020 





97। 72 तक सावजनिक प्रांतष्ठानों को कोई लाभ नहीं हुआ्ना अपितु 
भारी हानि हुई। 97] 72 में विशुद्ध हानि की राशि 9]5 मिलियन थी 
किस्तु !972 73 में 0 प्रतिष्ठानों मे से 67 प्रतिष्ठानों में ।044 6 मिलियन 
रुपये का विशुद्ध लाभ हुप्रा और 74 प्रतिष्ठानो मे 867 6 मिलियन रुपये वी हानि 
हुई । इस प्रकार सावेजनिक क्षेत्रका विशुद्ध लाभ ।776 मिलियन रुयये रहा। 
भरी उद्योग मवालय के 973-74 के प्रतिवेदन के अनुसार 4 सार्वजनिक 
प्रामिष्दानों नो /#7५9 7५ के दर्षो मे 4७४४ मिलियन रुपये के उत्पादन मूल्य का 
मानदेण्ड स्थापित किया। विकास दर वी हृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की विकास-दर 

हां 55/ रही वहाँ निजी क्षेत्र की विकास दर 97]-72 में ]/ झ्लोर 
972-73 मे 25 / रही । औद्योगिक उ पादत में सरकारी क्षेत्र का ग्रश 95 मे 
बेवल 2| था वह 970 भे बढ कर 5 | हो गया। 
यातायात एवं सचार-क्षेत्र की उपलब्यियाँ 
यातायात एवं प्चार-व्यवस्था का विक्रास औद्योगीररण को भ्राधारशिला 
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है | प्रत प्रथम योज्ना मे रेल की 580 मोल लम्दी नई लाइनें दिछाई गईं और 
रैल-ट्रेफिक मे 24 8 / की वृद्धि हई । 636 मील लम्बी सडको का निर्माण हुग्रा 
जहाजरानी की क्षमता 39 लाख जी प्रार टी. से वदा कर 4 8 लाख जी. झार दो. 
कर दी गई। 950 5 मे रेल इततो का वाधिक उत्लादव 27 से बढ कर 
955-56 में !79 इजन हो गया । 

द्वितीय योजना मे रेलो सडक्तो और जहाजराती के विकास के लिए विस्तृत 
विकास-काये किए गए । 8000 मील लम्बी रेलवे चाइनो का सुघार, 2,300 मील 
लम्दी लाइनो का दोहरीकरण बोर 500 मील सम्बी लाइनो का विद्यतीकरण स्या 
गया जिससे माल ढोने की क्षमता ! 6 करोट टन से बढ़ कर 5 6 मंद्रिक टन हो 
गई । रेलो के विकास पर । 044 करोड रपये व्यय हुम्ना। सडक्न-विक्रास पर 
224 करोड़ रुफ्ये व्यय करने से कच्ची व पक्की सड़कों को लम्बाइयाँ क्रमश' 
294 000 मील और । 47 000 मील हो गईं। इस प्रकार कच्ची एवं पकत्री 
सडको में फ्सथ 37 000 मील और 22,000 मील की वद्धि हुई। जद्ांजरानी 
की क्षमता 48 लाख जी ग्रार टी से बढ़ कर 8 6 लाख जी. पार. टी. हो गई | 

तृतीय योजना मे यातायात एवं सचार के लिए ,486 करोड रुपये(कुल का 
20 / ) निर्धारित किया गया जब कि वास्तविक ्यय 2]0 7 करोड रुपये हम्मा 4 
प्रधिक ब्यय का कारण सैनिक दृष्टि से भौतिक लक्ष्यों एवं कार्यक्र्सी मे परिवर्तन 
था १ रेनो के माल ढोने की क्षमता 450 लाख ८न से बटा कर 2540 लाख रत 
करने का (59 / वृद्धि) लक्ष्यथा पर योजना के अन्त से यह क्षमता सिर्फ 
2050 लाख टन ही थी। सडक़ो वे निर्माण में 292 करोड रुपये का ब्यय कर 
2,70,400 मीन लस्‍्बी कच्ची-पक्की सडकेंववाई गईं। जहाजरानी की क्षमता 
8 6 लाख टन से बड़ कर 5 4 लाख टन कर दी गईं । इस प्रकार लगभग 7 लाल 
जी. ग्रार. टी. की वृद्धि हुई । 
सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र की उपलब्धियाँ 

सामाजिक सेवाओं पर श्रथम योजना में कुल योजना व्यय का 25/. भाग 
व्यय किया गया । प्राथमिक शाक्राग्रो की सत्या 209 लास से बढ़ कर 2'8 लाख 
हो गई । मेडिकल्न कॉलेजों की सत्य 30 से दढ़ झर 42 और विद्याथियों की सरझय 
2,500 से बढ़ कर 3,500 हो गई ! अ्रस्पतालों की सग्या मे ,400 की वृद्धि हुई 
झौर डॉक्टरों की सस्या 59 000 से बड़ कर 70,000 हो गई / 
पु द्वितीय योजना में शिक्षा के छेत्र से विस्तार एवं विक्रम से छात्रो वी सख्या 
3 ]3 करोड से बढ कर 4 35 कोड, चित्ित्सालयों की सख्या 70 000 से बढ कर 
4,26,000, सेरिविच कॉलेयरे क्री सरण 42 से बढ कर 57, परिवार नियोजन 
देस्दो की सख्या [47 से बढहर 649 कर दी गई । झड़ विनरि-कार्द पर 220 
करोड़ रुफ्ये व्यय किए गए जिमसे ग्रावाम-गूहों को सत्य में 5 लाख को वृद्ध 
विद्रे वर्गों मे 4800 दछब्रो को दात्रदृत्ति प्रदान की गई 

तृतीय योजना में शिक्षा, स्वाम्य्य, चिकित्सा पर 300 करोड़ रुपये बाय 


प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ 357 


करने का प्रावधान था पर व'स्तविक व्यय 355 5 करोड रुपये हुमा । जिससे 
स्कूलों व शिक्षा प्राप्त करने वालो की सख्या 4 लाख और 45 करोड से वढ कर 
5 लाख तथा 6 8 करोड हो गई । ग्रस्यतालो करी सख्या मे 2000 की वृद्धि हुई । 
परिवार-नियोजन केन्द्रों की सख्या 649 से बढ कर ।,474 हो गई। मेडियल 
कॉलेजो की सख्या मे 30 को वृद्धि हुई जिससे मेडिकल कॉलेजों की कुल सख्या देश 
में इस योजना के ग्न्‍्त में 37 हो गई । 
बचत व विनियोग हे 
भारत मे प्रायिक-नियोजत के प्रयम 5 वर्षों मे बचत व वितियोग के क्षेत्र 
में रही ल्यिति को सारणी-। भे प्रदर्शित किया गया है-- 








सारणी-[[ 
वष बचत-राष्ट्रीय आय के विनियोग राष्ट्रोय-आय के 
प्रतिशत के रूप में प्रतिशत के रूप में 
3950-5] 5.53 544 
955-56 9 26 986 
]960-6] 945 ]2 88 
965-66 ]0 5 4 00 


965-66 के सूचनाँक़ से स्पष्ट है कि विनियोगो के लगभग 3 5 / भाग के 
लिए हमे विदेशी साधनों पर नि्मर रहना पडा है । घरेलू बचतों में वृद्धि प्रावश्यक 
विवियोगो के प्रनुरूप नही हुई । 

इस प्रकार श्राथिक नियोजन की प्रथम 5 वर्षीय अ्रवधि में कृषि, उद्योग, 
यातायात भ्रौर सचार, सामाजिक-सेवाएं आदि क्षैत्रो में उक्त उपलब्धियाँ रही । प्रथिक 
नियोजन की इस ग्रवि मे देश की प्राथिक स्थिति सुहृद और गतिमान हुई है तथा 
विभिन्ष प्राथिक क्षेत्रो की उपलब्धजियाँ उल्लेखनीय रहो हैं तयावि योजनाप्रो के लक्ष्यों 
श्रौर वास्तविक उपलब्धियों मे पर्याप्त प्रस्तर रहने, मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर 
के प्रसामान्य रूप से बढते, बेरोजगारी मे निरन्तर वृद्धि, विदेश-विनिमय-सकद श्रीर 
उत्पादन के केन्द्रीकरण से सर्वस्ाघारण का जीवन-स्तर ग्रभी तक भी बहुत निम्न स्त॑र 
पर है। क्ृपि प्रयात गयंव्यवस्था के होते हुए भी खाद्यान्नों के क्षेत्र मे आवश्यकता 
की पूर्ति आयातों से करनी पड॒त्री है । ऐसी स्थिति में सर्वसाथारण के जीवन-स्तर 
को उठाने और गरीबी का उन्मूचव करने के लिए हमको योजना के क्रियान्विति पक्ष 
पर विशेष ध्यान देता होगा। प्रशा्सनिक-कुशलता एंव देंमानदारो मे दौद्ध करनी 
होगी । गत वर्षों के योजनतावद्ध झ्राथिकर विक्रास ने भारत की भ्रथेव्यवस्था को स्वय- 

स्‍्फू्त तथा आत्म-निर्भेरता की स्थिति की ओर बढाया है, किन्तु आ्रायोजन के फलस्वरूप 
कृषि, उद्योग गआ्रादि क्षेत्रों मे हुए रचनात्मक परिवतंनों का लाभ उठाने वे लिए हमको 
आशिक प्रायोजन के प्रति व्यावहारिक हृष्टिकोए अपनाना होगा ६ 
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रही । दूसरी योजना मे भी विनियोग-दर की दृष्टि से स्थिति झ्रशाजनक रही । यह्‌ 
दर % क्षे लगभग रही जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप थी ! किस्तु तृतीय यान 
मे विनियोग व बचत दर मे प्रगति असन्तोषजनक रही । 965-66 में !4 से ! ह 
के लक्ष्य वी तुलना मे विनियोग-दर 3 4%, के लगभग रही । प्रागे की तीन वापिक 
योजनाओं मे भी स्थिति उत्तरोत्तर असस्तोपजनक होती गई | विनियोग-दर निरन्तर 
गिरती गई। 966-67 में यह गिर कर 2:2%, 967-68 मे 9 6% और 
968-69 में 9:5% रह गई । विनियोग-दर की इस गिरती हुई स्थिति पर चौयी 
योजना में विशेष ध्यान दिया गया । फलस्वरूप स्थिति में पुत सुध/र हुआ भौर 
विनियोग-दर बढ कर 970-7] मे 0 5% तथा 97-72 में ( 5% के 
लगभग हो गई । 

यदि झँकड़ो से हटकर भी देखें तो देश मे उत्पादकता और मुद्रा प्रसार की 
जो स्थिति है उससे यही निष्कषपष निकलता है कि राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षित स्तर से 
बहुत कम है, और इसके लिए विनियोग की असन्तोषजनक स्थिति भी एक सीमा तक 
उत्तरदायी मानी जा सक्रती है। भझत प्रावश्यकता इस वात वी है कि एक झोर 
विनियोजित पूंजी की उत्यादकता मे वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी और उत्पादन 
में वृद्धि के लिए विनियोगो की दशा मे ऐमे प्रयस्त किए जावे चाहिए जिनसे 
विनियोगो मे वृद्धि हो सके । इससे पूर्व कि हम विनियोगो मे वृद्धि के लिए सम्भावित 
उपायो पर विचार करें, उन तकनीकियो की जानकारी कर लेना उपयुक्त है जिनके 
द्वारा देश की योजनाप्रों के लिए बचतो को विनियोग-क्षेत्रो में ग्राकपित करने के 
प्रथत्त किए गए । योजनाग्रो के विभियोग-विश्लेपण से स्पष्ट है कि बचलो को प्राप्त 
करने के लिए निम्त तीत तकनीकियाँ अपनाई गई-- 

() प्रत्यक्ष हस्तातरण विधि (ृ्कगावुए० ० 6० पए४0४वि7 ) 

(2) अप्रत्यक्ष हस्तातरण विधि (वृष्लग्रापुए७ रण [005०६ प"शाईढ्षि ) 

(3) अ्रनिवारय्य हस्तातरण विधि (]6८छगातु०७ ० ०7०८० प:&0४ढि ) 

प्रस्यक्ष हस्तातरण--बचतकर्त्ताओ से साधनों के सग्रह के लिए पहली विधि 
जो योजनाओ्रो मे प्रयुक्त हुई वह प्रत्यक्ष हस्तातरण की विधि थी। इस विधि के 
अन्तर्गत किए गए प्रयत्नों का मूल उद्देश्य बचतकर्ताप्रों को वित्तीय सम्पत्तियों के 
क्रय के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर जमा योजनाएँ 
क्रादि शुरू की गईं। इस विधि के अन्तगंत विशेष रूप से यह प्रयत्त किया गया कि 
बचतो का उस्योग उत्पादकलक्षेत्रो (छ0त9लाएड टशशाएश5) मे हो तथा निजी 
क्षेत्र की अपेक्षा लोगो की बचतें सार्वजनिक क्षत्र मे प्रवाहित हो । 

भ्रप्रस्यक्ष हस्तांतरण--जनता की वचतो को विनियोजन के लिए प्रोत्साहित 
करने के लिए दूसरी विधि अप्रत्यक्ष हस्तातरण की अपनाई गई । इस विधि के 
भ्रस्पर्गव कुछ राजकोीपीय तरीको (ल्या (८३५०7८५) को प्रयोग मे लाया गया । 
इन तरीबो के ब्रस्तरगंत कराधान, अनिवार्य जमा प्रादि के माध्यम से बचतो को 
वितियेग के लिए उपलव्य कराने के अ्रयत्त हुए तथा साथ ही जीवन-बीमा भुगतान, 
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प्रोवीडेण्ट-फड झ्रादि (00778०एश 52788) के परिणाम को बढाने के प्रयत्न 
किए गए । इन सत्र प्रयस्तो का मुख्य लक्ष्य उपभोग्य आय (ए5ए०5गे प्राएणवा6) 
को कमर करके ऋबनो का सूजत करवा तथा इन बचनो को ग्रनियायें एवं झर्द्ध -अनिवार्ये 
तरीहो के माध्यम से सरकारी क्षेत्र पर पहुँचाना था द्वितीय योजना मे इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट किया गया कि, पहला अनिवार्य बिन्दु यह है कि क्‍या निजी बचतें, निजी 
बवितियोगों की झ्रावश्यकता को पूरा करने के उपरान्त, इतनी अधिक हो सकती है कि 
राज्य की सम्भावित प्रावश्यक्रताप्रों को पूरा कर सके। बचतो मे पर्याप्तता की 
स्थिति तभी सम्भव है जब कि उपभोग को आवश्यक प्रतिबस्धो में रखा जाए। करो 
के रूप में या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लाभो के रूप में जितनी कम मात्रा में बचतें 
प्राप्त होगी, उतनी ही भ्रधिक आवश्यकता उपभोग को नियम्त्रित रखने की महसूत्त 
की जाएंगी। परिण्यामस्वरूप उपभोग पर नियस्त्रण रखते के लिए भप्रन्य तरीके काम 
में लिए जाएंगे । 

प्रनिवारय हस्तातरण--बचतों को विनियोजन के लिए उपलब्ध कराने की 
तीपरी विधि प्रनिवाय ह॒स्वाँतरण की प्रयोग मे ली गई । यदि सरकारी प्रतिभूतियो 
की सीधी खरीद के द्वारा निजी बचतें सावंजनिक क्षेत्र के तिए श्राप्त नही होती हैं तो 
बचतो की उपलब्धि के लिए स्वीकृत मात्रा से अविक मात्रा में निजी क्षेत्र से बैक 
नकदी तथा जमाग्नो को प्रप्रत्यक्ष रूप से प्राप्व करने का प्रयत्न करते हैं । 

विनियोगो मे वृद्धि के लिए उपरोक्त संद्धान्तिक तकनी कियो के ग्रतिरिक्त 
समय पर सरकार द्वारा तया रिजर्व बैक द्वारा राजकोपीय ओर मौद्विक तरीके घोषित 
किए जाते है । साख, ऋचा, कर प्रादि नीतियो में सशोधत किए जाते हैं, बैज-दर को 
चंटाया-बढाया जाता है। अनेक प्रकार के नए कर लगाए जाते है और पुरानी कर- 
व्यवस्था मे सुधार छिए जाते हैं। बैकन्दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, नकद क्रोप 
झनुवात में परिवर्तत आदि वितियोग तथा बचनो को प्रभावित करने वाली विधियों 
तथा कर, ऋण एव व्यय-नीति सम्बन्धी राजकोपोय तरीको से प्राय सभी परिचित 
है। इन मीतियो के सैद्धास्तिक्त पहलुग्रो में जाकर हमको यह मान्यता लेते हुए कि 
विनियोग का वर्तेमान स्तर देश की आवश्यकताओं से बहुत कम है, उन उपायी को 
देखना चाहिए जिनसे भविष्य में विनियोग की दर में देश की श्रावश्यकताग्रो क्के 
अनुरूप वृद्धि की जा सके । 
विनियोग-यूद्धि के उपाय 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना के प्रारूप मे विनियोगो बी बूद्धि के लिए साधन-सम्रह 
के कुछ सुझाव दिए गए हैं--- 

. लावंजनिक प्रतिष्ठानों के अल्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता प्रतिष्ठान भ्रौर 
राजकौय क्षेत्र के प्रत्य व्यावसायिक प्रदिष्ठान लिए जा सकते हैं । नियोजन वाल में 
सार्वजनिक क्षेत्र का योजनामो मे निरम्तर विस्तार बिया गया है श्रौर लगभग 5 हजार 
करोड से भी अधिक की राशि इस क्षेत्र मे विनियोजित की गई है जिस्तु इस भारी 


विनियोजत के यवेष्द लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं । सार्वजनिक दीन से मिलने वाले 
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लाभ वितियोग योग्य साधन-सग्रह के लिए सर्वाधिक महत्त्व रखते हैं न्‍ सार्वजनिक 
प्रतिष्ठानो के सम्बन्ध में नियुक्त कुछ समितियों ने इच उपक्रमा के लिए निश्चित 
प्रतिफल दर की सिफारिश की है । 

2. जिन क्षेत्रो पर अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए विशेष रूप से ध्याव दिया 
जा सकता है, उनमे राजहीय विद्युत संस्थानों का श्रप्रुख स्थान है। वैक्ट रमन 
समिति की सिफारिशों के अनुस्तार विद्युत्‌ स्थानों से कम से कम % की दर से 
प्रतिफल मिलता चाहिए। जहां यह दर !7%, से कम है, वहाँ इसे कम से बम 
7% तक बढाया जाना चाहिए । घीरे घीरे शुल्क में दृद्धि अपेक्षित है तथापि 
बिजली दरो को इस प्रकार मिश्रित करना चाहिए जिससे श्राथिक हृष्टि थे अच्छी 
स्थिति वाले उपभोक्ताओं को अ्विक दाम चुकाना पडे । 

3 सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध भे नियुक्त नि्जलिगरप्पा समिति की यह 
सिफारिश भी विनियोग वृद्धि की दृष्टि से महत्त्वपूर्णा है कि सिंचाई की दरें न्‍ घिचित 
फसलो से कृषरो को प्राप्त अतिरिक्त दिशुद्ध लाभ के 25-40 ९६ पर निश्चित की 
जानी चाहिए । कृपको के उस वर्ग से साधन जुटाने के प्रयास बढाने होगे जिन्हें 
सिंचाई योजनाओो से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है । 

4 चतुर्थ योजना मे अतिरिक्त साधन ब्यवस्था की दृष्टि से इस बात को भी 
महत्त्वपूर्ण समझा गया कि सावेजलिक उपयोग के लिए सचालित उद्योगो को छोडकर 
सावंजनिक क्षेत्र के ग्रोद्येगिक और वारिज्य प्रतिष्ठातों में लगी पूंजी पर होने वाली 
प्राय को घीरे धीरे बढा कर 5 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाना चाहिए । 

5 साधनों वो बढाने तथा साधनों मे वृद्धि परे विनियोगो का विस्तार करने 
का एक बडा उपाय करारोपण सम्बन्धो राजकोषीय साधन है। कृषि क्षेत्र भरभी तक 
कर-पुक्त हैं । यद्यपि इस क्षेत्र में योजना काल के दौरान झरबो रुपयों का विनियोजन 
किया गया है भ्रौर इस क्षेत्र मे झ्राय मे भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनेक बड़े किसान 
समृद्ध पूँंजीपति बन गए है । भ्रतः बढ़ती हुई झाय विषमताओों को रोकने तथा 
विनियोगो के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कृषि-त्राय पर कर लगाया जाना 
चाहिए | वस्तुओ पर भी करारोपस्य की इस रूप म॑ प्रभावशाली व्यवस्था होनी 
चाहिए अथवा अप्रत्यक्ष करो का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रदर्शबकारी 
उपभोग ((०075ए9०प०08 (१००$एग्ाएत०७) या बिलासी उपभोग. ([.फरणरऊ 
(०7४7॥7700०॥] प्रतिबन्बित रहे । बिश्नी कर की दरो में पायी जाने वाली विभिन्‍न 
राज्यो मे विषमता को दूर किया जाना चाहिए। बिक्री दरो में समानता लाने से भी 
एक बडी राशि प्राप्त की जाना सम्भव है । शहरी सम्पत्ति के मूल्यों मे श्रनाजित वृद्धि 

(ए7४३४७7६४ ग्राथा६४४८) पर कर लगाया जाना चाहिए तथा आय झौर घन पर 
करो को अधिक प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए ।! मृत्यु कर तथा पूँजी लाभ करों 
को शक्ति से क्रियाशील बनाया जाना चाहिए । 


6. करो के सम्बन्ध में करारोपण को श्रपेक्षा करो की चोरी (785 ७४४४०7) 
बो रोकने के प्रयत्त भधिक प्रावश्यक हैं । 
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7 ग्रामीण बचतो से विनियोग के लिए बहुत बडी राशि प्राप्त हो सकती 
है! ग्रामीण बचत को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण ऋख-पत्र निर्गेभित किए जाने 
चाहिए । इसके अतिरिक्त ग्रामीझ् जनता को ग्रामीण उद्योग, तिचाई कार्यक्रम, 
ग्राम-विद्युतिकरण, भ्रावास एवं पेय-जल की प्रमावी व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुँचा 
कर उनसे समुचित मात्रा मे घन सग्रह किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए । 


8 काले धत्र की वृद्धि को रोकथाम करने और काले धन को बाहर निकलबा 
कर पिलियोग के लिए प्रयुक्त करने की नीतियों पर युवरविचार श्रावश्यक है । ऐसा, 
करते हुए इन उपायो पर विशेष बल देना होगा--तस्करी की रोकथाम, महत्त्वपूर्ण 
कृषि जिस्सों की सप्लाई पर और आंधिक मात्रा मे सामाजिक नियस्त्रण, उचित शहरी 
भूमि सम्बस्थी नीति पर श्रमल आदि । अनुमान है कि देश में र्काभग उसी मात्रा में 
लोगो के पास काला धन छिपा हुम्रा है जिस सात्रा में देश में मुद्रा प्रचलन में है। 
ग्रत भौद्रिक तथा राजक्रोपीय नीतियो पर पुनविचार करके उन्हे इस रूप मे प्रभावी 
बनाया जाना चाहिए कि काले घन मे वृद्धि स्रम्भव न रहे ] साथ ही काले घन को 
बाहर निकालने के लिए कठोर वैधानिक उपायो का आश्रय लिया जाता चहिंएं। 
इससे विनियोगो के लिए एक बडी राशि प्राप्त की जा सकती है । 


9. वित्त-व्यवस्था में घाटे को इस स्तर तक कम क्षिया जाना चाहिए कि 
जनता के पास धन-वृद्धि होने से वह अर्थ व्यवस्था की माँगो से अधिक नहीं बडे ताकि 
योजना के लिए घन को व्यवस्था करने मे मुद्रा-स्फीति वी स्थिति न प्राए 


0. राज सहायता पर पुनविचार किया जाकर इसमे यधासम्भव कमी से 
भी विनियोग-ृद्धि के लिए भारी राशि प्राप्त की जा सकती है। 
] निर्यात में तेजी से वृद्धि और प्रायात प्रतिस्थापन की दिशा में कमजोर 
बिन्दुप्नो को दूर किया जाना चाहिए । 


2 कुछ विदेशी सहायता की राशि को यथाशीघ्र इम स्तर तब घटाने का 
प्रयत्त किया जाना चाहिए कि केवल ऋण के भुगतान के लिए ग्रावश्यक राशि ही 
विदेशी सहायता के रूप के स्वीकार वी जाएं। 


उपरोक्त विवेचन से हम इम निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि योजनाम्ों के लिए 
वितियोग-बुद्धि की दृष्टि से हमे कई दिशाग्रो मे एक साथ काम करना होगा । लोगीं 
की बढ़ती हुई प्राय का एक बडा भाग विकास-्तायों के लिए सम्रहीत करना होगा 
घरेलू बचत की दर में पर्याध्त वृद्धि करनी होगी, क्योकि लगभग 28 प्रतिशत 
विनियोतरों की पूर्ति घरेलू बचतों से को जाती है ! उपायो वी क्रिय च्विति के लिए 
'प्रशासनिक यन्त्र मे कुशलता लानी होगी । | अनुल्ादक व्यय पर नियत्तण लगाता 
होगा तथा उत्पादक व्यय की उत्तादकत्ता मे वृद्धि करनी होगी । एक ओर उत्पादकता 
(दे के प्रयल तथा दूसरी शोर अनुत्पादक ब्यय पर नियस््रण से ही योजनाओं के 

लिए ग्रावश्यक विनियोग की पूति सम्भव होगी । 
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उत्पादकता-सुधार के उपायों 
(९३४९5 00 [॥छ्ञा०१९ एा०्0ालाशाह) ल्‍ 

भारत में उत्पादकता अल्दोलन का इतिहास लगभग 7 दर्ष पुराना है किन्तु 
इसका प्रारम्भ अमेरिका मे कई दशको पहले हो चुका था। हितीय महायुद् के अन्त 
में उत्पादकता की विचारवारा को पश्चिमी जगत मे व्यापक स्वीकृति मिली । जापान 
भे अमेरिका मे जन्मी उत्पादकता की विचारधारा का पूरा लाभ उठाया। उसने अपने 
सभी स्तरों के प्रौद्योगिक कर्मचारियों को अमेरिका भेजा ताकि वे वहाँ के भौद्योगिक 
सयत्रो से अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपने देश मे सयत्रो की कार्य-प्रणाली में ऋन्ति 
ला सकें । भारत ने भी इसका अ्रनुमरण किया गौर एक शिष्टमण्डल जापान यह 
ज्ञात करने भेजा कि किस प्रकार उस देश ने अपनी उत्पादकता मे शीघ्र वृद्धि की है। 
शिष्ट-मण्डल के प्रतिवेदन के प्राधार पर भारत में 958 में राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिपद्‌ (र॥०07थ शि०्तण्लाकाए 0०णा/टाज्नीप९0) की स्थापना की गई । 
विख्यात गर्थशास्त्री पी एस लोकनावब्‌ इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए । 


उत्पादकता का अर्थ 


भारतीय नियोजन के सर्दर्भ से उत्पादकता-सुधार के उपायो पर आने से पूर्व 
उत्पादकता का अर्थ समझ लेना उपयुक्त है । उत्पादकता से प्राशय क्रेवल बडे हुए 
उत्पादन से ही नहीं है ग्रौर न ही श्रमिक की उत्पादकता से सम्बन्धित है । वास्तव 
में उत्पादकता का प्र्थ कम से कम उपकरणों के साथ उत्पादन बढ़ाने की एक विधि 
के रूप मे लगाया जाना उपयुक्त है। यह पूंजी के विनियोग, बिजली झौर ईंघन की 
खपत, वस्तु सूची, वित्त तथा प्रस्य साधनों के रूप में मापी जा सकती है। 

प्राय उत्पादकत , प्रादा व प्रदा के अनुपात के रूप में परिभाषित बी जाती 
है । उत्पादकता के उच्च स्तर के लिए लागत को कम करने तथा उत्पादन को बढाने 
पर बल दिया जाता है। स्यूनतम लागत पर भ्रधिकृतम उत्पादन साधनों के कुशल 
उपयोग (छ्तिशा०ध६ प्रता2900॥) पर निर्भर करता है| किन्तु लागत की कमी व 
उत्पादन की वृद्धि वस्तु की जिस्म को गिरा कर वी जानी च।हिए। उत्पादकता के 
श्रन्वगेंत कम लागत तथा प्रधिक उत्पादक के अतिरिक्त माल की श्रेष्ठ किस्म का भी 
ध्यान रखा जाना है। उत्पादकता की इस श्रवघारणा में भी एक कमी रहे जाती 
है । वह यह है कि उत्पादकता की उपरोक्त परिभाषा वितरण पक्ष की व्याख्या नही 
करती है | एक विकासशील देश मे उत्पादकता वृद्धि का परीक्षण उन वस्तुप्रो तथा 
सेवाओं के उत्पादन के रूप मे किया जाना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति के माँग-ढाँचे 
के ग्रधिक अनुहुल होती हैं। उत्पादकता के विश्लेषण के अन्तर्गत इस प्रकार की 
बस्तुप्रो पर लगे साधत तथा इन साधनों के कुशलतम उपयोग को लिया जाना 


] (४) योजना, 7 सितम्बर 972- विकास के दो दशक (डॉ वी बी भदूट) 
(०) योजना, फरवरी 97]--उत्पादिता-विश्लेपांक 
(०) ॥794 9 973, 700।8 974, 00/5 976 
(०) योडना, 3 फरदरी 4972 (उत्पादिता के सिद्धान्त) 
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चाहिए | उत्पादकता और उत्पादन दो भिन्न दत्त्व हैं। इन्हे समाव अर्थों में प्रयुक्त 
नही किया जाना चाहिए | उत्पादकता तथा उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह 
है कि उत्पादन शब्द वस्तुओ्रो के उत्पादन की भौतिक मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है 
जबकि उत्पादकता शब्द बा प्रयोग साधनों के उपयोग में दिखाई गई कुशलता तथा 
श्रेष्ठता के लिए किया जाता है । 
उत्पादकता का विचार उत्पादन-साधनों तथा श्राथिक विकास के कृषि, उद्योग 
श्रादिक्षेत्रों वे सादर्म मे क्या जाता है। उत्पादन के साधन-श्रम का प्रति इकाई 
उत्पादन-भ्रम की उत्पादकता तथा प्रति इकाई पूंजी का उत्पादन पूंजी की उत्पादवता 
कहलाता है । प्रति एक्ड प्रयवा प्रति हैव्रटेयर इंपि के उत्पादन को कृषि उत्मादकता 
कहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रति इकाई पूँजी के रूप मे प्रथवा प्रति मानव घटे 
(१४४४ फ्र०0ष्ठ) के रूप में श्रौद्योगिक उत्पादन को प्राय ओऔद्योगिक उत्पादकता 
कहते है । 
भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ द्वारा उत्पादकता वृद्धि के प्रयल 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ श्रमिवों, मालिको और सरकार के प्रतिनिधियों 
का एक ऐसा स्वायत्त सगठत है, जिमका उद्देश्य देशभर में उत्वादकता की चेतना 
उत्पन्न करना और उत्पादकता के जरिए देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है । 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ का मुरूप कार्यालय नई दिल्ली मे है प्रोर इसके ग्राठ क्षेत्रीय 
निदेशालय बम्वई, कलकत्ता मद्रास, बगलौर, कानपुर, दिल्‍ली भश्रहमदाबाद ग्ौर 
चण्डीगढ जैसे महत्वपूर्णा भौद्योगिक नगरो मे स्थित है । इसके अतिरिक्त 49 स्थानीय 
उत्पादकता परिषदें भी हैं, जिनके निकट सहयोग से उत्पादक्ता-कार्येकमो का संचालन 
किया जाता है ६ 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की स्थापना सत्‌ 958 मे हुई थी झोर तब से 
भ्रब तक उसका उद्देश्य रहा है कि छक्े उत्पादकता को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न प्रग 
बना दिया जाए, ताकि लोगों के रइतन्सहत का स्तर ऊंचा उठे और देश खुशहाल 
हो । प्रबन्ध तथा उत्पादकता के क्षेत्रों मे गत 6 वर्षों से राह्टीय उत्पादकता परिषद्‌ 
ने प्रपनी सेवाग्रो को विकसित किया है और उन्हे एक मादक रूप प्रदान क्र्या है। 
इन क्षेत्रों मे परिपद्‌ प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएँ देती रही है। इसके ग्रलावा इसने 
नए क्षेत्रों मे प्रयनी उत्पादकता तथा विशिष्द सेवाड्रो को विकृप्तित करने का प्रयास 
किया है कुछ महत्त्वपूर्णा क्षेत्र निम्नलिखित है-- 
(१) 'इंधन क्षमता' में दो दर्ष वा प्रशिक्षण-कार्य क्रम 
(2) “प्राचरण विज्ञान! मे दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यत्रम 
(3) “वित्तीय प्रवन्ध' में दो वर्ष का प्रशिक्षण कार्यत्रम 
(4) (क) निगमित योजना, (ख) उदष्यों के अनमार प्रबनु/ 
(ग) सम्भावध्यता प्रध्ययत, (घ) यातायात उद्योग. (ड) नागरिक 
पूर्ति निगम तथा (च) अ्रस्पवासों मे विश्थ्टि सेदापों के विज्रास के 
लिए विशेषज्ञों के दलो का गठन ॥ 
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(5) औद्योगिक स्नेहन, कम्पन तथा ध्वनि, औद्योगिक विद्युत यत्त्र, समस्त 
रख-रखाव उपकरण तथा प्रक्रिया-नियन्तण में औद्योगिकी सैवाग्रो का 
विकास आदि विपयो में कई प्रशिक्षण कार्येक्रों का आयोजन । 

एशियायी उत्पादकता सगठन के कार्यक्रमो को हिन्दुस्तान भे कार्यास्वित करने 

तथा विभिन्न फैलोशिप कार्यक्रमो के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशियों 
को प्रायोजित करने का काम रा उ प कर रही है। राउप के परामशंदाताओं को 
समय समय पर प्रवसर मिलता है कि वे देश तथा विदेशों मे प्रशिक्षण लेकर प्रपने 
ज्ञान भौर कुशलता मे वृद्धि करे । 

आपाद्‌ स्थिति की घोषणा मे सभी क्षेत्रों मे प्र्यव्यवस्था की उत्पादक तथा 

वितरण सम्बस्थी प्रणाली को कुशल बनाने के लिए जोरदार प्रयास की जरूरत पर 
जोर दिया गया है । देश को प्रगति के राघ्ते पर ले जाने के लिए जिमसे कि वह 
अनवरत वृद्धि करता हुग्ना तथा मुद्रा-स्फीति से बचकर राष्ट्रीय एकता की सामार्य 
स्थिति प्राप्त कर सक्े, भर्यव्यवस्था के सभी झ्राधारभूत क्षेत्रों में उत्पादक सामर्थ्य के 
पुरे उपयोग, सभी तरह के नुक्रमान से बचके, व्यापार के स्रोतों को प्रवाही बनाने, 
मजदूरों और प्रवस्धकों सभी के द्वारा समय का पूरा-पूरा उपयोग करने, काम को 
पूरी लगन और सामाजिक हृष्टि से करने समयनिष्ठा प्रवस्थ-मम्बन्ी निर्णंयों को 
उद्देश्यपू्ण ढग से श्रौर शीघ्र लेते तथा ग्राथिक विकास और सामाजिक कल्याण की 
प्राप्ति के लिए सम्बुर्ण रूप से आवश्यकता अनुभव करने की भावना पर जोर दिया 
गया है। राउप के प्रयासों का प्रभाव उसके वित्तीय खर्चों और प्राय को सामने 
रखकर नहीं मापा जा सकता, क्योकि इसका सुर्य उद्देश्य आथिक सगठतों की 
बुशलता और प्रणाली में सुघार करना है। प्रतः लाभ उन संगठनों में दूंढा जा 

सकता है न कि राउप के वित्तोय बजट में । राउय ने उत्पादकता-वृद्धि के प्रयास में 

जो कुछ व्यय किया है, वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का थोडा सा अश है, जबकि 
उलादकता वृद्धि का काये प्रयव्यवस्था मे कुशलता का विकास करने का एक बुनियादी 

तत्त्व है । उत्पादद और वितरण और देश के सीमित वित्तीय तथा भौतिक साधनों 

के इस्तेमाल मे कुशलता बढाना ग्रस्ततोगत्वा उत सभी लोगो की कुशलता झ्ौर रवँय्व 

पर तिर्मर है जो उत्पादन तथा वितरण के कार्यों मे लगे हुए हैं । राउप की भूमिका 

तो यह है कि वह प्रशिक्षस कार्यक्रमों, समस्याग्रों का निदान तथा तथ्यों को स्पष्ड 

करके मानव-तत्त्व की इस प्रकार सहायता करे कि कार्य को बेहतर ढंग से क्या 

जा सके । 

उत्पादकता योजना को राष्ट्रीय ग्राथिक योजनाओं से समन्वित करने की 

जछरत हैं जिससे हि ग्र्यव्यवस्था के विस्तार और वृद्धि के लिए एक मुहृढ आधार 
प्रदान करते में उत्पादकता-प्रान्दोलन झ्पनी भूमिका अदा कर सके और राष्ट्रीय 
आधदिक विक्रास से अपना कारगर योगदान दे सके ॥ राउप भ्रपने कार्यक्रमों का 
विस्तार ग्लौर विकास करने की योजता राष्ट्रीय प्राथिक योजनामों की जरूरतों के 
अनुसार करती है। इसके 975-76 के कार्यक्रमों कौयोजना को पहते हो 


360 भारत में आश्कि नियोजन 


अन्तिम रूप दे दिया है, जिप्का लक्ष्य है देश में उत्तादरुता-प्राच्दोलन की वृद्धि और 
विकास तथा उत्पादकता के माध्यम से राष्ट्र के आथिक विकास की ग्रति प्रदान करने 
में सहायता करने की चुनोतीमर भूमिक्रा और बढती हुई जिम्मेदारी को सम्भालना | 


उत्पादकता-प्रान्दोलन का प्रभाव 

यौजनावद्ध कार्यक्रमों के पश्चात्‌ अब यह कहा जा सकता है कि विकास के 
लिए विस्तृत स्तर पर आधारभूद ग्रौद्योगिक-ढाँचे का निर्माण किया जा चुका है तथा 
प्रमेक प्रकार के नवीत श्रापिक कार्यक्रम झ्रायोजित किए जा रहे हैं। 25,000 करोड 
ह की महत्त्वाकाँक्षी चौथी पचवर्षीय योजना तथा 50 000 करोड रु से अ्रधिक बी 
वर्तमान पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के उत्पादक-स्वरूप के ही प्रतिफल हैं। 
968-69 की भ्रवधि में झ्ौद्योगिक उत्पादत में 60% की व्रद्धि विनियाग की बिसी 
विशिष्ट वृद्धि के परिणामस्वरूप व हो कर उपयुक्त झौद्योगिक क्षमता में वृद्धि के 
कारण हीं सम्भव हो सकी थी । 

श्राज हम लोहा इस्पात खाद, रसायन, मशीती-यन्त्र, पेट्रो-रमायन भारी 
इन्जीनिर्यारिग आदि उद्योमी की स्थापना करके देश के ग्राघारभूत औद्योगिक ढाँचे का 
निर्माण करने मे हम समर्थ हो सके हैं । भारत इन वस्तुपों को उन्हीं देशों को निर्यात 
कर रहा है जितसे वह 20 वर्ष पू्वे आयात करता था। 20 बर्ष पूर्व सूती वस्त्र, इर्ट+ 
सीमेन्ठ आदि कुछ एक उद्योगो को छोडकर अधिकाँश प्रावश्यक्तायं की पूर्ति विदेशी 
श्रायातों से होती थी । शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य झादि से सम्बन्षित सुविधाएँ प्राय. 
नगष्य थी । कुछ आवश्यक वस्तुओो की प्रति व्यक्ति उपलब्धि इस प्रकार है--+ 


विद्युत्‌ 0 0063 किलोवाट 
मशीनी यब्त्र 00083 मि क 
इस्पात 00027 ठदन 

रेल 0 000] किलोमीटर 
क्रूड तेल 00007 दन 


भारतीय राष्ट्रीय उत्पादक परिपद्‌ के अयत्नो तथा पचवर्षीय योजनाम्ों में 
किए गए प्रयासों के बावदूद उत्पादकता कमी बहुत कम है | कुछ प्रपवादों को 
छोडकर भारत में निर्मित प्रत्येक वस्तु की लागत गन्तर्राद्रीय लागत की तुलना मे 
बहुत ऊँची है । इमके ग्रतिरिक्त हमारी उत्पादत-क्षमता का भी पर्याप्त उपयोग नहीँ 
क्रिया गया | भ्रत उत्पादकता वृद्धि के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं । 
क्रपि-उत्पादक्ता वढाने के उपाय 

गत कुछ वर्षों से कृषि के क्षेत्र में उत्तादक ता में पर्याप्त दृद्धि हुई है इपि- 
उत्पादकता एक भ्रच्छे स्तर पर पहुँच गई है । नई शृषि-तीति का दैके जन्का ये त्रम 
क्ृपिगत ढाँचे में उत्पादिकवा की झोर सवेत करता है । इस समय लगभग 
मिलियन से प्रधिक हैक्टेयर भूमि पर उन्नत विल्‍्म के बीजों का प्रयोग होता है। 


गेहूँ वी कुछ शिस्मो मे 5 से 6 टत प्रति हैवटेयर उत्लादन होने लगा है । जवति 
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इससे पूर्व सिंचित भूमि मे भी केवल 2 टन वी पैदावार होती थी। उन्नत किस्म के 
बीजो के कार अन्य अनाजो की पैदावार मे भी काफी वृद्धि हुई है । चावल के क्षेत्र 
भें 'छःटआ८ प्म०यट्क' की स्थिति है। इसलिए यह दावा उचित प्रतीत होता है कि 
खाद्यान्नो मे 20 से 50 मिलियन ठत की वापिक दृद्धि कृपि उत्पादकता मे सुधार के 
कारण ही सम्भव हुई है 

इस स्थिति से प्रोत्साहित होकर ही योजना प्रायोग ने हपि क्षेत्र मे विज्ञान 
व तकनीती प्रयोग को चतु -योजना की व्यूह-रचना ($02८2५) में महत्त्व दिया 
था। हम उत्तरोत्तर इस तथ्य का अनुभव कर रहे हैं क्रि कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता 
की वृद्धि के लिए सबसे अधिक अवसर प्राप्त है तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के 
रूप मे और राष्ट्रीय बाजारों के विस्तार के रूप में कृपि-उत्पादकता मे चूद्धि मे 
ग्राधिक विकास के अनेक प्रप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। भारत मे कुछ भागों मे देखे 
जाने वाले ट्रैक्टर कृषि उपकरण तथा उच्चतर जीवन-स्तर कृषि के क्षेत्र मे नवीत 
उत्पादकता तकनीकियो के प्रयोग के ही परिणाम हैं । राष्ट्रीय उत्पादकता में कूपि- 
क्षेत्र के महत्व को ध्यान मे रखते हुए कृषि की उत्पादकता को बढाने के लिए क्पि 
के लिए नियोजित विनियोग ब्यी राशि को बढ़ाना प्रावश्यक है । 

उत्पादक वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव है-- 

] अनुसधान उत्पादकता वृद्धि का मूल ब्राधार है । श्रत वैज्ञानिक ग्रनुसघान 
को बढाव। देकर तथा उस्ते व्यवहार मे लाकर उत्पादकता मे वृद्धि की जानी चाहिएं। 
योजना आयोग ने कूषि क्षेत्र मे विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को चोयी और पाँचवी 
योजना को व्यूह-रचना में अत्यधिक महत्त्व दिया है । 

2 कृषि के लिए नियोजित विनियोग (?]80760 0४८७॥9९०) के 
अ्रश को बढाया जाना चाहिएं। जव-कभी योजनाग्रो के परिव्यय मे कमी करना 
आवश्यक समभा गया, योजना परिव्यय में क्टौतियाँ कृषि के भाग को कम करके 
की गईं तथा कृषि का वाश्तविक भाग सगोधित प्रनुमानों मे नियोजित अ्रथवा 
प्रस्तावित राशि से बहुत कम रहा । विनियोग की प्रपर्या्तता के कारण कृषि- 
उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नही की जा सकी। प्रथम तीन योजनाप्नो मे कृषि- 
विनियोग की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही । 

3 मानव शक्ति का पूर्णा उपयोग क्रिया जाना चाहिए तथा सहकारी खेती 
को और ग्रधिक प्रभावपूर्ण बताया जाकर पैमाने, विनियोग और सगठन (5०४०, 
पवररपायाई बाएं 072424007) के समस्त लाभ क्ृपि क्षेत्र में लेने चाहिए । 

4, ग्रावश्यक्र प्रशिक्षण द्वारा क्ृवि-श्रभिको की उत्पादकता में दृद्धि की 
जानी चाहिए तया कृषि के नए उपकरणों और नई तकनीकी प्रयोग के लिए इन्हें 
प्रेरित किया जाना चाहिए । 

5. कृषि मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसान को अपनी 


उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके । कृषि मूल्यो से ग्रनिश्चितता की स्थिति दुर की 
जानी चाहिए । 
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6 कृषि शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती चाहिए । देश के कृषि 
विश्वविद्यालयों को प्रयोगात्मक ज्ञान के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम झ्लायोजित करने 
चाहिए कि जितसे क्षपि के छात्रों को कार्य करने का अवमर मिले तथा वे व्यवहार 
में लाकर क्ृषि-उत्वादकता वृद्धि में योग दे सकें | पाँचद्ी योजना में 25500 क््षि 
स्वातक, 4200 पशु चिक्रित्सक और 400 कृषि इस्जीतियरों के बनने का अनुमात 
है | कृषि के लिए प्रशिक्षि। इस वर्ग से कु प-ठतादकता में वृद्धि की भारी 
आशाएं है । 

7 रासायतिक खाद का प्रयोग बढाया जाना चाहिए । पौचवी योजना के 
प्राघार वर्ष 973-74 में रासायनिक्त खाद की खत लगभग 9 7 लाख इन थी। 
योजना के अन्त तक यह खपत 52 लाख टन तक बढाने का प्रस्ताव है। झाशा ही 
जातो है कि रासायनिक खाद के बढते हुए इस प्रयोग से कृषि उत्पादिता में ग्रावश्यक्र 
वृद्धि सम्भव हो सकेगी । मिटटी परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ बढायी जानी चाहिए, 
क्योकि मिट्टी के झाधार पर ही फसनो के उपाए जाने का नियौजन किया जा 
सकता है । पौँचवी योजना में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाग्रों को सुढ़ बताते भौर 
उनका उमयोग बढाने के झविरिक्त 50 स्थायी मिद्‌दी परीक्षा प्रयोगरालाएँ स्थापित 
किए जाने का प्रावधान है। 


8. छोटे और सीमान्त किसानों ()४वाष्टा0 छक्वाताद7/5) को शामिल 
किया जाना चाहिए । बारानी खेती बड़े पैमाने पर शुरू की जाती चाहिए। शुध्क 
खेती के विस्तार की भी बडी आवश्यकता है । 

9 पाँचवी योजना में कृषि-उल्तादकता बढाने के लिए खेती की रोकने 
तथा शुष्क भूमि के उचित उपयोग प्लोर बीहडो, सारी तथा रेतीली भूमि को ख़ेनी 
सोग्य बताने का भी सुकाव है। 

0 विश्वविद्यालयों श्रौर अन्य शोध सस्‍्यानों मे किए अनुसन्धानों पर प्रयोग 
करने में जो कठिताइयाँ स'मने झाई है उन्हे दूर करने के प्रयत्व किए जान चाहिए । 
इसके लिए विश्वत्रिद्यलयों प्रुपत्याव-परस्मातों प्रौर सरकार के बीव समखर्य 
स्थापित किया जाना ग्रावश्यक है । 

. शुष्क क्षेत्रो मे घास, फसलों के पेड और वन लगाने पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए । इन क्षेत्रो में सौर शक्ति के उपयोग तथा हवा भरे पोलीधिलीन के 
तम्बुओ में खेती करते का पाँचवी योजना में खुकाव दिया गया है। कुछ 
रेगिस्तानी इलाफ़ों मे इस तरह से खेती वी भी जा रही है । 

]2 ऊँचाई वाले इलाकों मे भूमि के उचित उपयोग पर ध्यान दिया जाता 
चाहिए । उवेर भूमि क्षरण और झूम खेती की स्थातीय समस्याग्रो को भी ध्यात में 
रखा जाना ग्रावश्यक होगा । 

3 कृषि के आधुनिक्ोक रस के लिए बडी मात्रा में 0030 वाएए5 

की आवश्यकता है । 


है ९" कर्क) 
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4 कृषि ऋण व साख सुविधाग्रो का विस्तार किया जाना चाहिए 
कृषि वित्त तिगम, सहकारी बैक एवं राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंको झादि वित्तीय 
सस्याग्रो द्वारा ऋण देते की सुविवाएँ है। इन सुविधाग्रो में पर्यात्त दूंद्धि की 
आवश्यकता है । 

सक्षेप मे कूपि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि-प्रशासन व सगठन को सुहृढ 
बनाने, ब्रामाशिक बीजो की पैदावार बढाने, रासायनिक्र खाद का अ्रधिक माचा मे 
प्रौर भली भाँति प्रयोग करते विचाई की उचित व्यवस्था, कटाई के बाद कृपि उपज 
रखने की सम्रर-व्यवस्ता, बाजार-व्यत्रस्था ग्रादि की और ध्यान दिया जाना चाहिए। 


श्रम-उत्पादकता मे वृद्धि के उपाय 

भारतीय श्रम उत्पादक्रता का क्तर विक्रसित देशों की तुलना में बहुत कम 

है । प्रतः श्रम-उत्पादक्ता बढाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक है--- 

श्रमिक की ए07०ता8 (०ए०0075 असन्तोषप्रद हैं | कार्य करते के 
लिए अच्छी सशीनें और झौजार श्रमिक को नही मिलते । कारखानो मे श्रमिक वी 
प्राथमिक आवश्यकृतापो का अभाव है। ब्रत श्रमिकों को अच्छे वेतन, चिकित्सा, 
शिक्षा, सुरक्षा श्रादि की सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि उनको कुशलता ब उत्पादकता 
में श्रपेक्षित वृद्धि हो सके 

2, काये प्रष्पयत तथा प्रोत्माहत पुरस्कारों (शरण डाप्रवा०8 ध्वा0 
]00आ॥४०७) द्वारा भी श्रम-उत्पादकता भे बुद्धि की जा सकती है । 

3. उत्पादकता-वृद्धि के लिए पर्याप्त का्यंशील पूंजी (१०४०७॥8 (-श909) 
प्रावश्यक है । 

4 उत्पादकता-बृद्धि में मानव तत्त्व (पछप्फ्शा छक्का) भी एक 
महत्त्वपूर्ण अग है। इसलिए सयत्र के फेच होने (0806 छ४४|८प०७॥), बिजली 
ने मिलने, आवश्यक निर्देशों के अभाव के कारण व्यय में खोए जाने वाले कार्य के 
घण्टो पर सामयिक रोक लगाई जानी चाहिए साथ ही पदार्थ व यन्त्र सम्बन्धी 
निमन्‍्ण ($0७80॥7ि० प्रअंधा0 & (00 ०णाए०) और उपयुक्त वर्क-शाँप 
सुविधाप्रो की व्यवस्था (शा०श॥00 ठि ऊण|-8४४०9 इधश००5) भी श्रम को 
कुशलता को बनाएं रखने के लिए आवश्यक है । 

$ कछ्चे माल तथा आधुनिक मशीनरी के ग्रभाव को दुर किया जाना 
चाहिए । समय पर कच्चा माल न मिलते के कारण बहुत से मानव घण्टे (]४॥- 
४०७४५) बेकार हो जाते हैं ! 

6 श्रम-उत्तादकता के लिए भअच्छे ग्रौद्योगिक सम्बत्धो का होना अत्यावश्यक 
है। प्रबन्ध पक्ष की ओर से श्रमिक को ग्रच्छे वेतन, सुविधाएँ तथ। कार्य करने की 
अच्छी ग्रत्रस्‍्थाएँ प्रशत कर उनकी प्रगति में शचि रखना है और श्रमिकों की ओर से 
सक्रिय सहयोग देना है तक्ति उद्योग के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। दोनो ग्रोर से भ्रच्छे 
औद्योगिक सम्बन्धो के कारख ग्रौद्योगिक एकता (4507० पछक्षगाणा9) विकप्तित 
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होती है । सामान्यत इस प्रकार की पृष्ठभूमि में दोदो वर्गों के हित साधन की दृष्टि 
से निम्नलिखित क्षेत्रा को जिया जाना चाहिएं-- 

() अधिक उपादन, 

(2) सुरक्षापूर्ण व स्वास्थ्य काय-दशाएँ, 

(3) कमंचारियो को उचित प्रशिक्षण, 

(4) औद्यागिक इकाइयों का उचित विस्तार और स्थायित्व ॥ 

इस प्रकार श्रम डलादकता म वृद्धि क लिए जहाँ एक ओर श्रमित्रो के लिए 
कार्य की श्रेष्ठ अवस्थाझा और आवश्यक प्रशिक्षण को सुविधाशों की व्यवस्था करता 
आवश्यक है वहाँ दूपरी ग्रार कायशील पूंजी का परयाप्त प्रावधान तथा उत्पादन के 
सपत्र की क्षमता का नियमित रूप स कुशलतम उपयोग करना नी झत्यल्त झ्रावश्यक 
है | इस सम्वन्प म राष्ट्रीय उत्पादिता परिषर्‌ न श्रमिकों के प्रशिक्षण क लिए प्रदरध 
और निरीक्षण्प सवापग्मा क विकास, का अ्रध्ययन विधि, उत्पादिता-सर्वक्षण झादि की 
दिद्या मं किए गए भ्रपत्न महत्त्वपूर्ण हैं । 
ग्रौद्योगिक उत्पादकता वृद्धि के उपाय 

कृषि उत्पादकता तथा श्रम उत्सादकता के अतिरिक्त औद्योग्कि उत्पादवता 
का विशष्लपण भी आवश्यक है । ओद्यो)गक़ उत्पादकता का सामाल्य अरे उद्योग मे 
लग साघनो की प्रति इकाइ उपादकता सर लिया जाता है । औद्योगिक उत्पादकता 
से सम्बन्धित उपाया म॑ मुख्य हैं-- ४४७६७ (०7००१ । बेस्ट कप्ट्राल” की प्रभाव- 
शाली व्यवस्था द्वारा उपादकतता म वृद्धि की जा सकती है। पहला झावश्यक्र कदम 
हर भ्रक्नार १४७४८ कया लेखा करके उसक कारण नया उप्क्े प्रति उत्तरदायित्व का 
विश्चपसा करना है। यह सिद्धान्तत सरल प्रतीत होता है, दिन्‍्तु व्यवहार म॑ स्थिति 
दिपरीत देखने का मिलती है | अविक्लांथ लघु उद्याय इकाइयो के पास ऐसी वाई 
व्यवस्था नही होती जिसके द्वारा यह अनुमान लगावा जाए कि उनके साधन जिस 
सीमा तक वकार जात हैं । सावनो की वरवादी के वियन्त्रषा क दो प्रभाव होते हैं। 
एक ओर पहू लागत को कम करता है तया दूसरी ओर उत्तादनचूद्धि म सहायक 
हाता है | साधनों की दरबादी के मुख्य रप्र हो सक्रते हैं--()) व्यय मं जान वाले 
प्रयत्व ([०४ ८#०7/5) , (४) पति से रुकावट (0०58 79०0075) (णा) अवधारणापप्री 
की अस्प्टना (8राइणा: एण (०7०८७), एवं (।४) वस्तुओ्नो वी झनावश्यक् 
जिस्म (0608 रश्याटाए णी गबाधयाअड 300 97000०४४) | इन समी प्रकार बी 
*ए/8५०७' को स्टेंडडाइजेशन (5976गरवा5व०7) से नियन्त्रित किया जा सकता है । 

'हटण्डडॉइजयन तथा उयादिता' (5ी8फपड459007 बाएँ खिएएंण्टपभा 9 
की इृष्टि से एक ग्रौद्यागिक प्रतिप्वान के कायक्रम को तीन बडी श्रे णियो मे रखा जा 
सकता है--प्रवस्य, इस्जीवियरिग और क्रय (कैडि38टफएए, िएडडग्राध्थाएढ़ शा 
एणए८856) ॥ प्रवन्यथ के अरगत नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियन्त्रण व प्रशिक्षण 
सम्बस्धी क्रियाएँ झ्लाती हैं। यदि प्रवन्ध-व्यवस्था इन उत्तरदायित्वो को ठीक से 

निभाती है वो वह उत्पादिता वृद्धि म सहायक होती है । 
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इन्जीनियरिंग प्रक्रिया के अन्तगंत उत्पादन से सम्यन्चित डिजाइनिंग, निर्माण- 
काये, किस्म नियन्त्रण (0प्रशा३ (८०४४०) आदि तकनीकी फचत खाते हैं। इन 
तकतीकी फलतो पर उत्पादिता निर्मेर करती है। अत' उत्पादकता वृद्धि के लिए 
इस्जीनियरिंग पहलुप्रों पर घ्यान दिया जाना आवश्यक है ॥ 
क्रय नीति का भी उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पडता है, क्योकि प्राधुनिक 
उत्पादन-तकनी की ग्रधिकाँश कच्चे माल के स्तर पर निर्मर करती है | यदि स्टेंदडाई३- 
जेशन को ध्यान मे रखकर कच्चे माल वी खरीद को जा सकती है, तो उत्यादन- 
व्यवस्था में एक भसिश्चितता व असन्दुलन का तत्त्व आ जाता है| सामान्यत बिना 
स्टेण्डई की वस्तुएँ खरीदने पर उत्ततादकता इस प्रकार प्रभावित होती हे-- 
(7) समय पर ठीक ढंग का सामान न मिलने से कार्य मे दीघंकालीन ग्रथव 
अ्रल्पकालीन रुकावट, 
(॥) क्षिसी काम की बारबार अस्वीक्षति तथा उसे बारबार करना 
(%०९४॥ए७ एशुवलाणा भगत ॥€ ए०ाताह), 
(॥0) दोप पूरा वस्तुप्रो (0००८०४४० ?९70०00०७) के उत्पादन को रोकने 
के लिए प्रतिरिक्त निरीक्षण कार्य 
(५) उपरोक्त कारणों से ऊपरी लागत में बुद्धि (फाद्य०8४घ8 00204 
एाक्वा8९5 007 6 ६००४६) । 
भारत भत्र क्रेता से विक्रेता मे बदलता जा रहा है | दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्दा 
बढती जा रही है । झ्रत व्यावसायिक सस्‍्यानो के लिए श्रेष्ठ बिक्री-ब्यवस्या करना 
प्रावश्यक है | बिक्री मे वृद्धि से लागत कम आती है और लागत मे कमी से उत्पादकता 
बढती है । 


ब्वारस्तीस झोजजन्ता-प्यसरिक्यनयय स्के 
च्वायंल्च व्का फ्तृत्याँव्छस्त 


(दरलांघतलइआाऊ गर॑ शिग्रा 4॥०८०चं०णा ख #िकगे 





योजवा परिव्यय के झ्ावंटद का प्रश्त मूलत प्रॉयमिकताग्रो (छा०धा6४) 
का प्रश्न है। प्राय प्रत्येक देश में साघन सीमित होते हैं प्रतः योजनाम्रो मे किस मद 
(/ध०) को कम्त या अधिक महत्त्व दिय्य जाए प्रश्न ही योजनाओ मे प्राथमिक्ताप्रो 
का प्रश्न है। प्रायमिक्ताशो की समस्या मे दो पक्ष है--प्रथम, वित्तीस साधनों की 
उपलब्धि (१९5०७४०८ /५७३/७४७४॥/४)4 और द्वितीय, उपलब्ध वित्तीय साधनों का 
आवदन (६5०००८ #॥|०९४0०7 ) समस्‍या के दूसरे पक्ष का विश्लेषण प्राय: देश 
वी क्षेत्रीय आवश्यकता मो ([२०९7००७ ॥९८05), उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी 
श्रावश्यकता ग्रो [ए९7007९000॥ &८ 70/80797॥0॥ ॥2८05). प्रोद्योगिक स्थिति 
($8(8० ० "७०४४०।०९५), उपभोग तथा विनियोग सम्बन्धी आवश्यक्ततागों 
((ए॥रशाप्ज्ाणा 70. ॥५४८$पा८४६ ॥72८९65) तथा सामाजिक आवश्यकताओं 
(50००७! 0०८१5) को घ्यान में रखते हुए किया जाता है। इन्ही के आधार पर 
योजना में प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं। 
प्रथम पंच्तवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ 
(एप्रणव॥९5 0056 ना एज) 
प्रथम योजना में परिव्यय की राशि प्रारम्भ मे 2069 करोड रुपये प्रस्तावित 
की गई सशोधित अनुमानों मे यह राशि बढा कर 2378 करोड रुपये कर दी गई । 
योजना पर वास्तविक व्यय 960 करोड रुपये हुम्ना । 


क्रृषि व सिंचाई 

कृषि व सिंचाई के लिए प्रथम योजना के प्रारूप मे 823करोड हपये प्रस्तावित 
किए गए थे, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 3 5/6 था, विल्‍्तु इस मद पर वास्तविक 
ड्यूय 724 करोड रुपये हुम्ना जो प्रस्तावित व्यय से 99 करोड स्पये कम था | जिन्‍्तु 
योजना के कुच्र वास्तविक व्यय (960 करोड रु ) में इस मद का प्रत्तितत 37& 
रहा जो प्रस्तावित प्रतिशत से 22 प्रचिक था । 

इस प्रकार प्रथम योजता मे कृषि झोर सिद्ाई को सर्दोच्च प्रायम्िकता दी 
गई ।यह प्राथमिकता उचित थी तथा योंजता को पूर्वेनिर्धारित ब्यूड-२चना ( इगव्ट ) 
के प्रमुदूल थी, क्योकि प्रथम योजना की ब्यूह-रचना का मूल लक्ष्य देश मे ग्रौधोगी- 
करण वे लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तेयार करना था । कृषि के विकास से ही बच्चे माल 
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की प्रावश्यक पूर्ति प्राप्त हो सकती थी तथा देश की अतिरिक्त श्रम-शक्ति ($छ फ़ो05 
]90007 (0८८) को रोजगर के अवमर प्रदान #िए जा सकते थे | कृषिगत वितियोग 
की गर्भाविधि (65४99॥0॥ ९८700) भी औद्योगिक विनियोग की तुलता मे बहुत 
छोटो होती है । कृपिगत विनियोगो से शौच्र प्रतिफल मिलने लगते है । अत देश वी 
राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि के लिए भी कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता का दिया 


जाना उचित था तथा अन्य मदो की तुतना से इस मद पर आवदित राशि का 
प्रायोजन योजना के उद्देश्यो के अनुकूल था ॥ 


परिवहन झौर सामाजिक सेवाएँ 

परिवहन तथा सचार के लिए इस योजना मे 570 करोड रुपये प्रस्तावित 
किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24 /. था । इस मद पर वास्तविक व्यय 548 
करोड़ रुपये का हुप्रा जो कुल वास्तविक व्यय का 26 / था। सामाजिक सेवाग्रो के 
लिए प्रस्तावित व्यय 532 करोड रुपये का रखा गया था लेक्नि वास्तविक व्यय 42 


करोड़ रुपये हुप्रा | इस प्रकार प्रथम योजना में परिवहन तथा सचार का टवितीय 
तथा सामाजिक सेवाओ्ों का तीसरा स्थान रहा । 


परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं की प्राथप्रिकता को सरकारी क्षेत्रों मे उचित 

ठहराया गया । परिवहन तथा सचार को दी गई प्राथमिकता को उचित कहा जा 
सकता है, क्योकि झ्राथिक विकास में परिवहन तथा धचार की छुविधाग्रो के विस्तार 
का बड़ा महत्त्व है। कृषि, उद्योग भ्रादि क्रिसी भो क्षेत्र मे प्रगति के लिएबुशल 
परिवहन तथा सचार सेवाएँ ग्रावश्यक है । बाजारो के विस्तार तथा देश के विभिन्न 
भागो को एक दूसरे से जोड़ने मे प्रौर नवीन प्राथिक क्रियाओ के सचालन में इनका 
महत्त्ववूणं योगदान होता है। किन्तु सामाजिक सेवाग्रो के लिए निर्धारित व्यय तथा 
इसको दी गई ग्रायधिकतः को उचित नहीं कह जा सकता । यह तो उक्त है कि देश 
के विक्रोस के लिए मानव-तत्त्व को कुशलता वो बढाने के लिए भ्रधिक से अधिक 
शिक्षा और चिकित्सा की सुविवाएँ मिलनी चाहिए। किन्तु भारत जैसे देश में इस 
मद पर किए जाने वाले व्यय का अधिकाँश भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में जाता 
रहा । सामाजिक कल्याण के नाम पर देश में करोड्ो रुपयो का अपव्यय हुआ इस 
मद में से कटौती कर उद्योग तथा खनिज के विकास परिव्यय की मात्रा बढाई जानी 
चाहिए थी । विकास की प्रारम्मिक ग्रवस्था में आर्थिक ऊपरी पूँती (80070 
०५९-६०४0$) का निर्माण सामाजिक ऊपरी पूंजी ($0०4] 0५७:-॥६80$) की 
हुलता में अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । 
उद्योग तथा खनिज 

उद्योग तया खनिज पर इस योजना मे !88 करोड रुपये का ब्यय प्रस्तावित 
किया गया था किन्तु वास्तव में केवल 97 करोड़ झुयये ही व्यय हुए । इस मद पर 
इतना कम राशि का आवंटन झ्रनचित थाव। 

हितीय पचवर्षोष योजना की प्राथमिकताएँ 
(एसणाग९5 ०६ ९ 5९९०७ एपछ ैछछ शिक्षा) 
द्विदीय योजना में 4809 करोड रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया । 


368 भारत में आवयिक नियोजन 


इस प्रस्तावित राशि के मुक यले वास्तविक व्यय 4672 करोड रुपये का हुआ | यह 
उद्योग-प्रधान योजना थी | इस योजना में कृषि की प्रायमिकता को कम जिया गया 
तथा प्रथम योजना की तुलना मे उद्योग तथा खनिजों के लिए एक बडी राधि 
निर्धारित की गई । 
कृषि तथा यिचाई 

क्रपि तथा धित्नाई के लिए योजना मे 0] करोइ रुपये की राधि प्रस्तावित 
की गई थी जो कुल प्रस्तावित व्यय का 23 प्रतिशत थी । इस मंद पर वास्तविक व्यय 
979 करोड रूपये का हुआ्ना जो कुल बोजना-परिव्यय का 2 प्रतिशत था। प्रथम 
योजना में इस मद पर व्यय का प्रतिशत जहाँ कुल व्यय का 37 था, वहाँ यह प्रतिशत 
धट कर इप्त योजता में केवल 23 रह गया। कृषि के घिनियोग को कम करना 
नियोजको की अदुर्दर्शिता को दर्शाता है। पहली योजना के दोरान खाद्यान्न वी 
प्रचद्धी स्थिति होने का कारण अच्छी वर्षा का होना था, किस्तु नियोजकों ने योजना 
की सफलता मान कर. द्वितीय योजना में कृपि पर कमर ध्यान दिया । कृषि विनियोगो 
में कमी का यह परिणाम निकला कि दूसरी योजता मे कृषि के लक्ष्य पूर्णों रूप से 
श्रसफल रहे श्रौर खाद्यान्दों का उत्पादन गिर गया । 
परिवहन तथा सचार 

परिवहन तथा सचार के लिए योजना में 385 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए 
गए थे कुल परिव्यय के 29 प्रतिशत थे । इस मद पर वास्तविक व्यय !26 करोड 
का हुप्रा जो कुल वास्तविक व्यय का 27 प्रतिशत था । जहाँ तक ब्यय के प्रतिशत 
का प्रश्न है, पहली योजना की तुलना में इसमे कोई विशेष अन्तर मही झ्राया । पहली 
योजना मे यह प्रतिशत 26 था । किस्तु निरपेक्ष प्रको के रूप भे पहली योजना में जहाँ 
इस मद पर हुए वास्तविक व्यय की राशि केवल 58 करोड रुपये थी, वहां इस 
योजना मे यह राशि 26] करोड़ रुपये ही थी । इस मद के लिए इस बडी राधि 
का प्रावधान इस योजना में परिवहन व सचार को दिए गए ऊँचे महत्त्व को स्पष्ट 
करता है । इस योजना में पर्व्यय वी हृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता इसी मद को दी 
गई । यह प्राथमिकता उचित थी, बयोकि ग्राथिक विकास की गति को तीब्र करने के 
लिए परिवहन तथा सचार के कुशल तथा देज रफ्तार वाले साथनों के रूप मे झाविक 
ऊपरी पू'जी का होना प्रत्यावश्यक था । 
उद्योग वथा खनिज 

द्वितीय योजना मे इंस मद के लिए 825 करोड झपये की राशि निर्धारित 
की गईं। वास्तविक व्यस व राशि तो इससे कही अधिक (25 करोड हुपये ) 
थी । कुल प्रस्तावित व्यय में इस मद के प्रस्तावित व्यथ का प्रतिशत 9 तथा ढुल 
वास्तविक व्यय मे इस मद के वास्तविक व्यय का प्रतिशत 24 रहा | इस प्रकार 
बास्तविर व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से 5 यधिक रहा । ये आँवडे 
इस योजना मे उद्योग तथा ख़िजों को दिए गए महत्त्त कौ प्रकट घरते हैं। इस मद 
को योजना में दूसरा स्थान मिला । उद्योग के क्षेत्र मे भी मूच व भारी उद्योगों जंसे 
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लोहा व इस्पात, मशीन, इस्जीनियरी, रासायनिक आदि उद्योगों को विशेष स्थान 
दिया गया । निर्धारित विनियोगो का अधिकाँय भाग इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित 
किया गया । श्रौद्योगीकरण की गति मे तीद्रता लाने के लिए इस मइ के लिए बडी 
राशि का प्रावटन उचित था। पहली योजना में इस मद की उपेक्षा की गई थी 
जिसके कढु-पनुभव का लाभ उठाते हुए इस योजना में इस मद के लिए क्रिया गया 
वित्तीय झ्वटन (छाए #॥0ए४7०7) सर्वेधा उचित था । 

सरकारी क्षेत्र मे किए गए उपरोक्त व्यय के अत्रिक्त निजी क्षेत्र में सपठित 
उद्योग और खनिजो पर 575 करोड रुपये व्यय किए गए । देश को औद्योगिक दिशा 
देने के लिए प्रायमिकता का यह परिवतंन योजना के उद्देश्यों के अनुकूल था । 
सामाजिक सेवाएँ तथा विविध 

सामाजिक सेवाग्रो के मद के लिए योजना मे 044 करोड रुपये की राशि 
का प्रस्ताव किया गया था । इस मद पर वास्तविंक व्यय 855 करोड़ रुपये वा हुप्ना 
जो क्रुल वास्तविक योजना परिवयय का ।8 प्रतिशत था । प्राथमिक्ताओं की हृष्टि से 
इस मद का योजना में क,फी ऊँचा स्थान रहा । पहली योजना में सामाजिक सेवाग्रो 
के व्यय का प्रतिशत जहाँ 2। था, वहाँ इस योजना मे इस मद के व्यय का प्रतिशत 
8 रहा । पहली योजना की तुलना में व्यय के प्रतिणत् मे यह गिरावट डचित थी, 
क्योंकि प्रथम योजना के सन्दर्भ मे यह स्पष्ट क्रिया जा चुका है कि देश के वित्रास 
की प्रारम्भिक अवस्थाग्रों मे साधनों का अधिक भाग सामाजिक मदो की गपेक्षा 
श्राथिक मदो पर अभ्रधिक लगाया जाना चाहिए | सामाजिक सेवाओं के व्यय मे अनेक 
प्रकार की ".,८४):४४५७' का रहना स्वाभाविक है । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ 
(एश0्गरा€5 ० ए6 पं] 76 शल्य श॒ग्रा) 

तृतीय योजना में स वंजनिक क्षेत्र का परिव्यय 7509 करोड रुपये का 
निर्धारित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र मे इस योजना के दौरान वास्तविक व्यय 
8577 करोड रुपये का हुप्ना । 
कृषि और सिंचाई 

कृषि और स्िचाई के लिए 7]8 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए ) कुल 
प्रस्तावित व्यय वा यह 23 प्रतिशत था । इस मद पर वास्तविक व्यय 753 करोड 
रुपये हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 2 प्रतिशत था । प्रतिशत व्यय की दृष्टि से 
योजना में इस मद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ । 25 प्रत्तिशत पर प्रथम परिवहन 
व सवार को तथा 23 प्रतिशत पर द्वितीय स्थान उद्योग गौर खनिज को मिला । 

इस योजना मे दृपि-कैज को ड्ितीय योजना वी अपेश्ता ग्रधिक महत्त्व दिया 
गया । क्ृपि विफास के लिए 068 करोड रुपये तथा िचाई-विकास के लिए 
650 बरोड रुपये का तिर्धारण इस स्थिति को स्पष्ट करता हैं कि इम योजना में 
समस्त व्यय का एक चौथाई भाग कृषि विकास के लिए रखा गया । यह वित्तीय 
प्रावधान उचित था। देय की दढती हुई झाबादी को झावश्यकरता-पूर्ति के लिए 
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खाद्यान्नो के उल्तादन में भारी वृद्धि अपक्षित थी। कृषि के क्षेत्र मे रही दितीय 
योजना की अ्रसफलताओं की पूर्ति के लिए भी दृतीय योजना मे कृषि को प्राथमिकता 
दिया जाना उचित था । 
उद्योग और खनिज 
डितीय योजता वी भाँति इस योजना में भी उद्योग भ्रौर खनिज को प्राथमिकता 
दी गई । इस मद के लिए 784 करोड़ रू प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित 
व्यय का 24 प्रतिशत था तथा वास्तविक व्यय इस मद पर 967करोड रु. हुआ जो 
कुल वास्तविक व्यय वा 23 प्रतिशत था । द्वितीय योजना मे देश द्रव झौचयोगीकरण 
(8४904 पवपञ्ञातश्ञा580०% ) के लिए लोहा व इस्पात खाद॑, क्षारी मशीनरी प्रार्दि 
के कारखानो के रूप मे ऊपरी झाथिक पूंजी (00०० 0०५का6805$) का एक 
सुहृद झाधार निर्मित हो चुका था। भ्रत इस ऊपरी झ्राथिक पूंजी के प्रवेक्षित 
उपयोग के लिए यह आवश्यक था कि अधिक से प्रधिक उद्योप स्थापित किए जावे 
प्रौर श्रौद्योगक भ्राधार को अधिक सुहढ बनाने के लिए नए खनिजों की खोज की 
जावे तथा पुराने खनिजो का उद्यादन बढाया जावे । इसलिए इस योजना में उद्योग 
तथा खनिज पर किया गया वितीय ग्रावटव उचित था | इस मद पर बडी राशिका 
प्रावधान तीब्र ग्राधिक विकास और प्रात्म निर्भरता के लिए झ्रावश्यक या । 
परिवहन तथा सचार 
परिवहन तथा सचार के लिए 486 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए, विस्व 
वास्तविक व्यय _ 2]]2 करोड़ रु का हुम्रा जो सभी मदो की पपेक्षा अधिक था! 
डिस्तु बस्तविक व्यय के प्रतिशत की दृष्टि से इस मद का स्थान पहला रहा । तीत्र 
ग्रौद्योगीकरण के उद्देश्य की हृष्टि से परिवहत तथा सचार को अधिक महत्त्व दिया 
जाता ग्रावश्यक था । अत इस मद के लिए किया गया वित्तीय आयोजत उचित था। 
सामाजिक सेवाएँ ह 
सामाजिक सेवाड्रो पर योजना से !493 करोड रू व्यय किए गए जरव्ि 
प्रस्ताव 300 करोड रु का रखा गया था। इस योजना में सामाजिक सेवाओं को 
वित्तीय प्रावटन की हष्टि से चौथा स्थान दिया गया। दो योजताग्री के वाद कृषि 
तथा उद्योग का जो आधारभूत ढाँचा निर्मित हुप्ना, उसके भनुरूष कार्यक्रमो को भागे 
बढ़ाने के लिए अधिक संख्या मे कुशल श्रमिकों, इजीनियरों एंव कृषि विशेषज्ञों की 
ग्रावश्यकृता थी श्रत इस ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा 
ग्रादि सामाजिक सेवाझो के लिए निधारित 300 करोड रू की राशि उचित ही थी। 
विद्यत्‌ शक्ति 
+ ) तोब् भ्रौद्योगीकरण वे लिए विद्युर्‌ शक्ति को भी प्राथमिकता दिया जाता 
उचित था । इस मद के लिए प्रथम योजना मे 79 करोड रु, ढिंतीय योजरी में 
580 करोड दतथा इस योजना मे 082 करोड ₹ निर्धारित किए गए। प्रदम 
योजवा की तुलना मे इस योजना मे देश मे बढयी हुई आवश्यकताओं थी पूर्ति बे लिए 
6 गुता व्यम दृद्धि का प्रावधान भ्रावश्यंक था । 
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शक्ति विनियोग के औचित्य का (]ठा4॥ |शशझइ/ डिपरएटफए (००६) 
द्वारा परीक्षण किया गया ।इस समिति के रिपोर्ट वी अ्रनुसार देश के सम्मुख 
औद्योगिक तथा पारिवारिक आवश्यकताम्ों की पूर्ति के लिए बिद्युत्‌ शक्ति उत्तादन 
के लिए बडी राशि को आवश्यकता थी ) 

चतुर्थ योजना मे प्राथमिकताएँ 
(एगंण्मा€5 ॥ 6 एणजा! पर ह्रर्श एीशा) 

चतुर्थ योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 5 902 करोड रु. का व्यय प्रस्तावित 
किया गया । तृतीय योजना की भाँति इसमे उद्योग तथा खनिजों का महत्त्वपूरों स्थान 
रखा गया । कृषि तथा उद्योग को लगभग समान महत्त्व दिया गया । तृतीय योजना 
की अवधि में आ्रथिक सकटो के परिणामस्वरूप 'योजना अवकाश (?'क्षानं।0॥099) 
की स्थिति हो गईं तथा पचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन बाधिक योजनाएँ अतः 
कृषि श्रौर उद्योग पर लगभग समान विनियोग के कार्यक्रम योजना के उद्देश्यो के 
अनुरूप थे । छृषि तथा सिचाई के लिए 385 करोड़ रू तथा उद्योग और खनन के 
लिए 363] करोड रु प्रस्तावित किए गए । 

परिवहत तथा सचार को दूसरा स्थान दिया गया। विद्यूत्‌ शक्ति के लिए 
2448 करोड रु का प्रस्ताव किया गया तथा सामाजिक सेवाप्नो के लिए 277 
करोड रू प्रस्तावित किए गए । इन मदो पर प्रस्तावित व्यय की उपरोक्त राशियाँ 
प्राथमिकता के क्रम में भ्रनुरूप थी, किन्तु मूल्य-स्तर की दृष्टि से इन राशियों को देश 
की आ्रावश्यक्रताशो के उचित नहीं कहा जा सकता | विशेष रूप से विद्युत शक्ति के 
विकास के लिए प्रधिकतम साधनों की प्रावश्यकता थी । 


हः .] 
च्लुथ च्योजन्ता व्का च्नृ ज्याँव्कलल 
(अ्रप्नेल 969 से मार्च 974) 


(##7#7णं:करण ण धीाह #०० ४३ 2600) 





उद्देश्य (09]200ए८५) 

चतुर्य योजता क्वा लक्षम स्थिरतापूर्दे _ विकास की गति को तीब्र करना, कि 
के उत्नादव में उतार-चडाव को कन करता तथा विदेशी सहायता की ग्रविश्चितता के 
कारण उससे प्रभाव को घटाता था । इसठा उद्देश्य ऐमे कायक्रपो द्वारा लोगो के 
जीवन स्तर को ऊँवा करना था जिप्ते समावता और सामाजिक न्याय को प्रोत्माहन 
भी मिले ) इस योजता में रोजगार और शिशा की व्यंउस्था द्वारा कमजोर और कम 
सुविधा प्राप्त वग की दशा को सुधारने पर विशेय बल दिया गया। इस योजता मे 
सम्पत्ति आय भर झायिक शक्ति को अधिकाधिक्ष लोगो म प्रस्तार करने भौर उन्हें 
कुछ ही हाथो में एकत्र हौत से रोकने के प्रयत्त भी किए गए । 

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाइव को, जो सव्‌ 969-70 में 29,07 
करोड रू था, बढाकर सव्‌ 973-74 में 38 306 करोड रू करने का था । इसका 
अर्थ था कि सद्‌ 4960 67 के मूल्यों पर 4968-69 के 7,357 करोडर के 
झत्पयादत को संत 973-74 में 22 862 करोड रु कर दिया गया। विकास वी 
प्रस्तावित ग्रोख्तत वाधिक चक्रवृद्धि दर 57 प्रतिशत थी ॥2 
परिष्यय प्रौर निवेश (008ए धाएं [५6डग677) 

प्रारम्म मे चतुर्ये योजवा के लिए 24 882 करोड रू का प्राववान रखा गया 
था । इसमे सरकारी क्षेत्र के लिए 75 902 करोड़ रु (इसमे 3,655 करोड़ रू. 
का निवेश शामिल है) श्रौर तिजी क्षेत्र मे लगाने के लिए 8,980 करोड रू की राशि 
थी । सत्‌ 97 मे इस मोजवा का मव्यावधि सूल्पाँकत क्रिया गया झौर सरकारी 
क्षेत्र के परिव्यय को बढाकर 6,20 करोड रु कर दिया गया 


॥. [803 ]976, ए ॥7 
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चतुर्थ योजना से सरकारी क्षेत्र का परिव्यर्यां 








(करोड़ रु० में) 
मद केन्द्र राज्य योग 

] कृषि और सम्बद्ध क्षतर 4,233 ,508 2 743 
(76). (93) (69) 
2 सिंचाई और बाढ नियन्त्रण 7 ,88 4,205 
(००). (73). (74) 
3. बिजली 50 2,370 2,880 
(32) (॥46) . (78) 
4. ग्रामीण और लघु उद्योग 32 ]22 254 
(०8) (०7? (४5) 
5. उद्योग और खनिज 5773 2] 2,983 
(7 4) ]4) (॥855) 
6 यातायात और संचार 2,345 638 2,983 
(!4"5) (39). (78 4) 
4. अन्य 54 ई७82 353 
(95). (99) (95) 

जिपमे से 
(प्र) शिक्षा और वेज्ञानिक अनुसवात 375 529 904 
(2*3) [935] (56) 
(ब) स्वास्थ्य 5॥ ]86 337 
(09) (।4) (20) 
(स) परिवार नियोजन 262 ज+ 262 
(6) (6) 
योग 8552 7,649. 6,20] 


(529) (47) (00 0] 

कोष्ठफ़ो में दिए गए ग्राकड़े सम्बद्ध क्षेत्रों से परिव्यय का प्रतिशत बताते है | 

शेष आँकड़े जिस ह॒द तक राज्यों के हिस्से का कुल परिव्यय 4,600 

करोड़ रुपये (जो बाद में सशोधित कर 4,672 करोड रुयये कर दिया गया) जिसके 

लिए केसर ग्रौर राज्य-बार ब्यौरा उपलब्ध नही है मे से है, उस हृद तक केद्ध का 
प्रिष्यम अधिक हो सकता है । 
परिव्यय की वित्त-व्यवस्था 

(छाग्रथ्माणराह ० ९80 0789) 
चनुर्थ योजना मे सरकारी क्षेत्र मे परिव्यय की वित्त-व्यवस्था अग्रानुसार रही-- 





4.. 994 3976, 9 ॥72. 


374 भारत भे आदिक नियोजन 


चतुर्ष घोजवा में सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त-ब्यवस्था 








(करोड रु० में) 
मद आरम्भिक अनुमान अन्तिम उपलब्ध 
७ भ पल पा + पा के अ 2 
], मुख्यतया भ्रपने साधनों से 7,702 5,475 
(447) (339) 
() कराधान की योजना पूर्व दरो पर 

चालू राजस्व से बचत ],673. (-) 236 

(2) प्रतिरिक्त कराघान, जिसमे सार्वजनिक उद्यमो 
की बचत बढाने के उपाय शामिल हैं 3,98 4,280 
(3) रिजवं बैक के ल्ञाभ 202 296 


(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुदाने के लिए 
किए गए उपायो से हुई प्राय को छोडकर 


सा्वेडनिक प्रतिष्ठानों की बचत 2,029 4,835 
(क) रेल 265. (-) 765 
(ख) प्रन्य १,764 ,300 
2 मुस्यत॒या घरेलू ऋणो के जरिए 6,86 8,598 


(389) (53 2) 
() सार्वभनिक ऋण, बाजार और जीवन बीमा 
निगम से सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गए 


ऋशणो सहित (शुद्ध) 2,326 3,45 
(2) छोटी बचतें 769 ,62 
(3) वाधिकी जमा, अनिवाय जमा, इनामी बौंड 

भौर स्वर्ण बीड (-) 04 (-) 98 

(4) राज्य भविष्य निधियाँ 660 874 
(5) इस्पात समानकरण निधि (शुद्ध) न लक 

(6) विविघ पूंजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध) 3,685 ,455 

(7) घादे का वित्त 850 2060 

3. कुल घरेलू साधन (-+-2) 3,288 ,4073 
(87) 

4. विदेशी सहायता 26]4 2087 
(64) (32-9) 

5 कुल साधन (3--4) 5 902 ]660 


(000) (00 0) 
कौष्ठको मे दिए गए झाँकडे कुल के प्रतिशत हैं । 





१. ॥0% 976, ए 473 


चतु्ये योजना का मूल्यांकन 375 


उपलब्धियाँ ($0०ाांटएशाधा॥5)7 

चतुर्थ योजना के ग्रन्तर्गत वृद्धि की दर का लक्ष्य 577 /. वापिक था बरन्‍्धु 
969-70 मे यह 5 7न्‍/, रही । 970-7) में यह घटकर 49/., 97 4-72 
में 4 /., 972-73 में (-) 0५ और 973-74 भे 3" / रह गई। गोजना 
के प्रत्येक बर्ष मे कृषि प्रौर उद्योग जैसे मुस्य क्षेत्रो मे भिन्न प्रकार के रख दिखाई दिए। 

चौथी योजना मे खाद्याम्त उत्पादन का लक्ष्य ।2:9 करोड टन था । भ्रन्तिम 
अनुमानों के अनुसार 973-74 में यह उत्पादन 0 4 करोड टन था। उत्पादन 
कम होने का मुह्य कारण मौसम था । योजना में श्पनाई गई नई कृषि नीतियों से 
गेहूं के उत्पादन थे नई सफलताएँ मिली । हालांकि चावल का उत्पादन सल्तोषजनक 
था, परस्तु इस क्षेत्र मे कोई उल्लेखनीय तकनीकी सफलता प्राप्त नही हुई । दालो भ्रौर 
टिलहनो के उत्पादन मे वृद्धि की दर योजना मे अपेक्षित वृद्धि की दर से कम थी । 

जब चौयी पचवर्षीय योजना बनाई गई थी तव आायिक स्थिति अच्छी नही 
थी प्रौर प्ौद्योगिक क्षेत्र की बहुत क्षमता का उपयोग भी नही हो रहा था । इसलिए 
मौजूदा क्षमता का भवी अ्रक्षार प्रयोग इस योजवा का एक मुरुय उद्देश्य था। योजना 
के वर्षों मे प्रौद्योगिक क्षेत्र मे बुद्धि की दर झ्लॉके गए 8 से )0/ से कम थी 
योगना के पहले चार वर्षों मं यह क्रमश 73, 3, 33 भौर 53/ 
थी। 973-74 में केवल नाममात्र की वृद्धि (एक प्रतिशत से भी कम) हुई | कुछ 
उद्योगों में तो उत्पादन की क्षमता कमर थी, परन्तु कई धन्य प्रवुख उद्योगो--जैसे 
इस्पात ग्यौर उवेरक की उत्पादन क्षमता का उपयोग करने म बिजली झौर बच्चे 
माल की कमी झौर सचालत की समस्याझ्रो के कारण रुकावट पड़ी । 

बाधाग्रो के बावजुद योजता काल की उरलब्धियाँ सराहनीय रही भौर राष्र 
शक्तिशानी ढंग से झत्मनिर्भर तथा कुशल अयये-व्यवस्था की श्रोर बढा | ! जुलाई, 
975 को 20-यूती प्राधिक कार्यक्रम के बाद तो देश ने एक नई करवट सी ही है, 
लेकिन इससे पूर्वे की धरयति को भी हमे स्त्रीकौर करना होगा। 

श्राथिक प्रगति शाँकड़ो मे? 

मद 3960-6 985-66 ]973-4 
राष्ट्रीय आय 
शुद्ध राष्ट्रीय उस्पादन 
वर्तमान मूल्यों पर ]3,300 करोड़ रु. 20,600 करोड रू 49,300 करोड रु. 











स्थिर मूल्यों पर 43,300 करोड़ रु. 45,00 करोड रु 9,700 करोड रु, 
प्रति व्यक्ति आय वर्तमान 

मूल्यों पर 306 426 रू. 850 ₹ 

स्थिर मूल्यों पर 306 3[ ₹ 340 * 


4.. [63 976, ए 74. 
2. भारत सरकार , सफ़्तश कई दस वर्क (966-975), पृष्ठ 47-53. 
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मद 4990-64 953-66 973-74 
क्ाषि 
कुच बोया गया क्षेत्र... 3 करोड ]3 करोड़ 4 करोड़ 
30 लाख हैक्टेयर 60 लाख हैव्टेयर 0 लाख हैक्टेयर 
एक से भ्रधिक फसलो. 2 करोड हैक्टेवर । करोड 2 करोड 
न 90 लास हैक्टेयर 60 लाख हैक्टेयर 
शुद्ध सिचित क्षेत्र 2 करोड़ 2 करोड 3. करोड 
श “0 लाख हैक्टेबयर 70 लाख हैक्टेयर 20 लाख हैक्टेमर 
उर्वरको की खपत 3 सास 7 लाख 28 लाख 
6 हजार टन 28 हजार टन 39 हजार टन 
खाद्याननों का उत्पादन. 8 करोड 7 करोड 0 करोड 
29 लाख टन 20 लाख टन 36 लाख टन 
पशुप्रो की सख्या 33 करोड 34 करोड 35 करोड 
60 लाख 40 लाख 50 लाख 
सहकारी ऋण 
प्राथमिक कृषि सहकारियाँ 
संख्या 2 लाख 2 लाख 2 लाख 
सदस्य सख्या ) करोड 2 करोड 3 करोड 
70 लाख 64 लाख 68 लाख 
दिए गए ऋणा ( ग्रल्पावधि 
श्रोर मध्यावधि) 203 करोड रु 342 करोड रू. 375 करोड़ ह« 
उद्योग श्रौर खनन 
कोयले का उत्पादन 5 करोड 7 करोड 8 करोड 
60 लाख टन 70 लाख टन 
भू पेट्रो लियम 4 लाल 30 लाख थ] लाख 
$4 हजार टन 22 हजार टन 98 हजार टन 
लौह अयस्क ॥ करोड ] करोड 3 करोड 
0 लाख टन 80 लाख॑ टन 40 लाख टन 
अल्युमी नियम 8 हजार दन 62 हजार टन ॥ लाख 
48 हजार टन 
चीनी 26 लाख 33 लाख 37 लाख 
99 हजार टन 88 हजार टन 45 हजार टन 
चनस्पति 3 लाख 4 लाख 4 लाख 
40 हजार टव ] हजार टव 49 हजार दन 
चाय 32 करोड विद्या. 37 करोड 45 46 दरोड 


30 लाख जिग्रा. 50 लख क्ि्रा. 


चतुर्थे योजना का मूल्यांकन 377 








मद 960 6[ ]965 66 3973-74 
काफी 54 हजार टन 62 हजार टन 92 हजार टन 
सूती कपडा 670 करोड़ मीटर 740 करोड मीटर 780 करोड मीटर 
5 करोड 6 करोड 5 करोड 
जूते (चमडे और रबड के )40 लाख जोडे 90 लाख जोड़े 40 लाख जोडे 
कागज श्ौर गत्ता 3 लाख 5 लाख 6 लास 
(पेपर बोड ) $0 हजार ठन 58 हजार टन 5 हजार टन 
टायर (साइकिल, ट्रेक्टर 
भौर विमानों के ) ] करोड ] करोड 2 करोड 
2 लाख 86 लाख 2] लाख 
ट्यूब (साइक्लि, ट्रेक्टर, 
झौर विमानों के) करोड ] करोड ] करोड 
33 लाख 87 लाख 46 लाख 
झमोनियम सल्फेट 80 हजार दन 84 हजार टन 2 लास 
2] हजार टन 
सुपर फास्फेट 52 हजार टन ] लाख ] लाख 
0 हजार ठन 20 हजार टन 
साबुन 4 लाख ] लाख 2 लाख 
45 हजार टठवे 67 हजार टन ]] हजार टन 
सीमेन्द 80 लाख टन 3 करोड़ 3 करोड 
8 लाख टन 47 लाख टन 
तैयार इस्पात 24 लाख टन 45 लाख टन. 47 लाख टन 
डीजल इजन 55,50 लाख ] लाख ],200 [ लाख 37,700 
शक्ति चालित पम्प 4 लाख, 9,000 2 लाख 44 हजार 3 लाख27 हजार 
सिलाई मशीनें 3 लाख 3,000 4 लाख 30 हजार 3 लाख 
घरेलू रिफ्रिजरेटर 4,700 30,600 ] लाख 3,300 
बिजली के मोटर 7 ज्ञाख ]7 लाख 29 लाख 
28 हजार 3 हजार 8 हजार 
अश्व शक्ति अश्व शक्ति अश्व शक्ति 
बिजली के लंम्प 4 करोड 4 करोड 3 करोड 
85 लाख 2] लाख 32 लाख 
बिजली के पसे 0 लाख 3 लाख 23 लाख 
49 हजार 58 हजार 20 हजार 
रेडियो सेट 2 लाख 6 लाख ]7 लाख 
82 हजार 6 हजार 74 हजार 
साइकिलें १0 लाख 5 लाख 25 लाख 


74 हजार 74 हजार 77 हजार 


378 भारत में प्राथिक नियोजन 








मद 960-6] ]965-66 ]973-74 
बिजलो उत्पादन 4,700 करोड 3,682 करोड 7 275 करोड़ 
केडब्ल्युएच: केडब्ल्युएच. केडब्ल्युएच 
श्रौद्योगिक उत्पादन का 
सूचक (4960--00) 00 454 20॥ 
सामान तैयार करने वाले उद्योग 
पजीकृत कारखाने 43 हजार 48 हजार 80 हजार 
उत्पादन पूँजी 2,700 करोड़ 8 000 करोड़ रु 4,800 करोइर 
रोजगार में लगे मजदूर 33 लाख 39 लाख 60 लाख 
व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले व्यक्ति [इजीनिर्यरिंग) 
स्नातक 7,500 2,900 34,300 
स्नातकोत्तर 500 3,000 ],400 
चिक्रित्सा 
स्तातक 4,700 7,300 0,200 
स्नातकीत्तर 500 ],00 ,900 
कृषि 
स्तातक 2,600 4,900 4,600 
स्नातकोत्तर 600 3,200 34,700 
पशु चिकित्सा 
स्नातक 83 889 924 
स्नातकोत्तर 04 90 244 
रेले 
रेलमार्ग की सम्बाई 57 हजार किमी 59 हजार किमी. 60 हजार विमी- 
यात्री किलोमीटर 7,800 करोड 9,700 करोड. 3,600 करोड़ 
माल भाडा 
(टन किलोमीटर ) 8,800 ],700 करोड. 42,200 करोड 
चालू रोलिय स्टाक इजन 7 हजार 42 हजार ] हजार 
यात्री डिब्बे 28 हजार 33 हजार 36 हजार 
माल के डिब्दे 3 लाख 3 लाख 3 लाख 
8 हजार 70 हजार 88 हजार 
सडके 
पक्की 2 लाख 3 लाख 4 लाख 
63 हजार किमी... 43 हजार कमी. 74 हजार विमी* 
सड़कों पर मोटर 6 लाख ]0 लाख 20 लाख 
गौडियों की सत्या. 94 हजार 99 हजार 88 हजार 


चतुर्थ योजना का मूल्यांकन 379 








मद 960-67 3965 66 973-74 
जहाजरानी 
जहाब 472 22] 274 
सकते रजिस्टर्ड टन-भार 8 लाख ]5 लाख 30 लाख 
58 हजार 40 हजार 90 हजार 
डाक और पअन्य सेवाएँ 
डाबघर 77 हजार 97 हजार ] लाख 47 हमार 
तार घर 22 हजार 33 हजार 77 हजार 
टेलीफोन 4 लाख 8 लाख ]6 लाख 
63 हजार 58 हजार 37 हजार 
समाचार-पत्रो की 
प्रचार सरुया 2 करोड 2 करोड़ 3 करोड 
20 लाख 50 लाख 37 लाख 
रेडियो लाइसेंस 20 लाख 40 लाख ] करोड 
40 लाख 
टेलीविजन लाइसेंस न 200 ] लाख 
63 हजार 


भुगतान सन्तुलन 
विदेशी मुद्रा कोष 304 करोड रू. 298 करोड रू. 947 करोड 
विदेशी व्यापार 


निर्यात 660 करोड रू 80 करोड रू 2,483 करोडरु 
झ्रायात !40 करोड रू ,394 करोड रु. 2,92! करोड रू 





भोट--973-74 के आँकडे स्थायी हैं । 


च्यय्वीं प्नंच्नव्व्णीय योजना (974-79) 


(76 धर #76 ॥४८४ 2०) 





पाँचवी प्चवर्षीय योजना, (974-79) । अप्रेल 974 से लागू हुई है । 
योजना अपने तीमरे वर्ष में श्रवेश कर चुकी है तथापि, विभिन्न कठिनाइयों के कार, 
योजना के मधौरे को श्रभी प्रन्तिस रूप तहीं दिया जा सका है । भारत सरकार की 
पाँच सितम्बर 976 की सूचना के ग्रनुसार योजना आयोग ने 4 सितम्बर, 976 
को पाँचवी पत्रवर्षीव थोजना के ससौदे के ग्रल्तिम रूप पर विचार किया । इस वंठक 
की ग्रध्यक्षता प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने वी जो योजना प्रायोग वी प्रष्यक्ष 
भी हैं। मसतौरे पर भ्रन्तिम रूप से विन्नार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की 
बैठक दिल्‍ली में 24 और 25 सितम्द्र को बुलाई गई और आ्रावश्यंक निरोयलिए गए। 


योजना के उद्देश्य 


पाँचवी योजना के दृष्टिकोण पत्र को “प्राथिक स्वप्तस्पता का घोपषणा-पत्र 
कहा गया है । इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य है-गरीबी का उम्मूलन और ग्रॉत्म- 
निर्भरता | इस योजना का उद्देश्य है क्ति जो 30 / लोग इस समय 25 ₹ प्रतिमास 
के खूततम उपभोक्ता स्तर पर हैं,उनका स्तर बढाकर 40 66 प्रतिमास(972-73 
के मूल्यों पर) कर दिया जाएं यहे न्यूततम वाछुतिय स्वर है। मुझुष प्रयल यह 
होगा कि आर्यिक हृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए--विशेषतया सैनिहर मजदूरों प्लौर 
छोटे और प्रति लघु किसानो के लिए बड़े स्तरो पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये। 

राज्यों की योजनाग्रो के समेकित भाग में कुछ विशेष कार्यक्रम हैं। उनमे 
ऐसी उपयोजनाएँ तैयार की गई हैं जितसे पिछड़े वर्गों का उत्थान हो प्ौर पिछड़े क्षे्र 
का विशेषतया पर्बेतीय तथा ग्रादिम जातियो के क्षेत्रो का विकास हो । प्रधिक विर्बत 
लोगो की खूजतम गरावश्यकरकापों को हटा करते के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी 
बनाया गया है ! योजना का लक्ष्य एक और तो कृषि झौर औद्योगिक उत्पादन वी 
वृद्धि को दर की तेजी से बढाना है श्रौरदूषरी शोर विकास के कार्यों में इस तरह 
घन लगाना है कि पुद्रा स्फीति न हो । राष्ट्रीय उत्पादद में बापिक वृद्धि कौ दर वी 
लक्ष्य 5 5 (: रखा गया है । 
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अन्य बातो के अलावा पाँचवी योजना को रीतिनतीति में ये बातें श्रौर 
उल्लेखनीय हैं--(।) उत्पादन बढाने वाले रोजगार का विस्तार,(2)समाज वल्याण 
कार्य कमों को और आगे बढाना, (3) गरीब लोगो के लिए उचित भागो पर उपभोग 
बस्तुएँ मिल सकें, इसके लिए पर्याप्त वसूली और वितरण की प्रशाली (4) निर्यात 
की बृद्धि और भ्रायात होने वाली चोजो की जगह देशी चीजें वंदा करने का जीरदार 
ब्यत्न, (5) अविवार्य उपभाग पर कडाई से पाबन्दी, (6) कीपतो, वेतनो और 
आयो का समुचित सस्तुलन तथा (7) सामाजिक, आ्िक और क्षेत्रीय असमावताएँ 
घटाने के लिए सध्यागत, वित्तीय तथा ग्रन्य उपाय । 


स्यूवतम झ्रावश्यकता कारयेक्रम 


पाँचवी योजना में सम्मिलित करने के लिए जो राष्ट्रीय स्यूनतम श्रावश्यक्ता 
कार्यक्रम सोचा गया है, उप्तके अनुसार साधन चाहे कितने हो, फिर भी सामाजिक 
उपभोग के सत्र क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ससाघन भी रखे जाएँगे । राष्ट्रीय न्यूनतम 
श्रावश्यकता कार्यक्रम मे निम्नलिखित प्रावधान हैं-- 


(।) 4 वर्ष तक की उम्र के बच्चो को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएँ 
(70] 03 करोड रुपये), 

(2) रोगो की रोकथाम, परिवार नियोजन, पोषाहार, बाल-मृत्यु के कारण 
पता लगाने भ्रौर गम्भीर रोगियो को अच्छे इलाज की सुविधाएँ जुटान 
समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्यूततम और समान सुविधाएँ 
(82] 67 करोड रुपये), 

(3) जिन गाँवों मे पानी की हमेशा से दविल्लत रही है, या जहाँ शुद्ध जल 
तही मिलता, उनके लिए पीने के पानी की सुविधा (554 करोड 
रुपये ), 

(4) 7,500 या इससे झ्रधिक भ्रावादी वाले गाँवो पे हर मौसम में काम 
देवी वाली सडकें (498 करोड रुपये), 

(5) भूमिहीन मजदूरों के वास्ते मकान बताने के लिए विक्रसित जमीम 
(07 95 करोड रु ) 

(6) गन्दी बस्तियों की प्फाई और सुधार (94 63 करोड रुपये), 

(7) लगभग 40% देह्वाती आबादी को लाभ पहुँचाने के लिए. बिजली देने 
का प्रजन्‍्व (276 03 करोड रुपये जिसमे केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए 
नियत राशि भी शामिल है) । 

वृद्धि-दर 


चौथी योजना के अनुभवों से लाभ उठाते हुए, पाँचवी योजना मे 55% की 
वृद्धि-दर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आयोजन और अमल में कही प्रधिक 


कुगलता के झल्ावा कठिन निरुयो, कठोर अनुशासन और बहुत त्याग की झ्रावश्यकतता 
होगी ॥ 
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पाँचदी योजना के इस 55% वृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
पहले से अधिक पूंजी निवेश, अधिक कुशलता और पहले से श्रधिक बचत करनी होगी । 
इस ढंग से आय की ग्रसमानताएँ दुर करने भौर उपभोग को अ्रसमानता को घटादे की 
जरूरत पड़ेगी, जिससे समृद्ध वेगों पर अधिकाधिक बचत करने का भार पडे। 
योजना का लक्ष्य यह है कि मुद्रा-स्फीति न होने पाएं। इस्पात, कोयला, 
प्रलौह घातुएँ, छीमेटद और उर्वरक उद्योगों जैसे पूंजी-बहुल उद्योगो के विकास के लिए 
तो पूँजी जुटाना अनिवार्य है ही क्योकि इनसे ऐसी वस्तुझ का उत्पादन होता है, जो 
रोजी देने बाली है और जितका खेती-बाडी मे भी बहुत उपयोग होता है। इसी प्रकार 
उन वस्तुग्रो पर नियन्त्रण रखना होगा, जो न जनसाघारण के उपभोग में ग्राती हैं 
भोर न जिनसे निर्यात-वृद्धि मे सहायता मिलतो है । 
पाँचवी योजना में उत्पादन वृद्धि इन बातों पर निर्मर करेगी--() जो 
प्रियोजनाएँ हाथ मे लो जा चुकी हैं, उनका पूरा होना, (2) उत्पादन-क्षमता का 
पूरा-पूरा उपयोग, (3) प्रथ॑-व्यवस्था को ऐसा रूप देना कि जिससे तकनीकी तौर- 
तरीकों झौर लोगो के अग्म व्यवहार मे परिवर्तन श्राए तथा (4) श्ौर प्रधिक निर्यात 
करने की हमारी क्षमत्ता । 
सार्वजनिक उपभोग 7% वाधिक औसत से बडेगा । 
विकास परिव्यय 
पाँचवी योजना के लिए 53,4]] करोड रुपये का परिव्यय निर्धारित है। 
इनमे 37,250 करोड रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए श्रौर 6,64 करोड रुपये 
निजी क्षेत्र के लिए हैं। 
(क) सार्वजनिक क्षे"--सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तग्रेंत विभिन्न मदो भर क्षेत्रों 
के लिए निर्धारित परिव्यय की राशि तालिका के अनुसार है--- 
सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के लिए परिब्ययां 








(करोड रु में) 

मद बेन्द्र (क) राज्य सघ राज्य क्षेत्र भोग 

]. कृषि १946 277 67 4730 
2. प्िचाई 40 2545 26 268 
3 बिजती 738 5343 409 690 
4. खनन तथा उत्पादन 880 742 7 8939 
5. निर्माण 25 मा केयर 25 
6 परिवहन तथा सचार १०४4 297 क्र 7745 
2. ब्यापार तथा भण्डारण 94 ! 5 205 
8, झ्रावास तथा सम्पत्ति 237 338 25 600 
90 न न 90 


9. बैहिंय तथा बीमा 


. ]9988 4976, 9 75. 
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मद केन्द्र (क) राज्य संघ राज्यक्षेत्र योग 

0 स्ावजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा 60 30 ह 98 
][ ग्रत्य सेबार 4953 3580 34० के 5790 
(0) शिक्षा 484... 55 हा ]726 
(7) स्वास्थ्य 253 57 26 796 
(॥॥) परिवार नियोजन 5]6 न्‍- ब्ल् 56 
(।५) पोषण 70 330 न 400 
(५) नगर विकास 252 6 ]9 543 
(५) जल प्रदाय 6 924 82 022 
(५॥) समाज कल्याण 200 26 3 229 
(५॥) पिछड़े वर्गों का कल्याण 55 ]67 4 226 
(7४) श्रमिक कल्याएं व5 38 4 57 
(%) प्रच्य 92 ]5] 332 275 
2. विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी (ख). 49 न ता 4]9 
3 पर्वतीय व आदिप जाति क्षेत्र ल्र 500 ज+ 500 
योग 9577 47073 600(ग१) 37250 (घ) 


(ख) निजो (गेर-सरकारी) क्षत्र--पचवी योजता के दौरान गैर-सरकारी 
क्षेत्र मे !6]6 करोड रु ध्यय किए जाते का प्रावधान है। खान झौर विनिर्माण 
क्षेत्र मे कुल मिलाकर 6 250 करोड रु. लगाए जाएँगे जिनमे से 5,200 करोड रू. 
बड़े श्रौर मध्यम पैमाने के कार्यों मे और ,050 करोड रु छोटे और ग्रामोद्योगो मे 
लगाए जाएँगे । 
वित्तीय ्रोत 

पाँचवी योजना के लिए 534] करोड रू के परिव्यय के लिए वित्तीय 
स्त्रोतो की व्यवस्था इस प्रकार वी गई है-- 


] चालू परिग्यय के लिए वजट व्यवस्था 5850 करोड रू 
2 देशीय बचत (सरकारी क्षेत्र) 5 075 करोड है. 
3 देशीय बचत (गैर सरकारी क्षेत्र) 30 055 करोड रु 
4 कुल विदेशी सहायता 243] करोड २, 

योग 33 4] करोड रू 


सरकारी क्षेत्र मे योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था 
सरकारी क्षेत्र मे योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई है-- 








मद करोड ₹ मे ]972-73 के मूल्यों पर 
] 973 74 के करो की दरो पर केन्द्र और राज्य 
सरकारा के राजस्व खाता साधन 7348 
(१) चालू राजस्व से बचत 562 


(ख) चालू राजस्व से निधियो को स्थानान्‍्तरण . 736 
(।) शोघन निधि (सिकिंग फण्ड) 484 
(४) अन्य निधि (शुद्ध) 252 


384 आरव में आविक नियोजन 














मद करोड रु. में 972-73 के मूल्यों पर 
2. सरकारी उद्मों से दल बचत 5988 
(क) केन्द्र 4334 
(ख्) राज्य 657 
3. झतिरिक्त साधन जुटाने से 6850 
(क) कन्दर 4300 
(ख) राज्य 2550 
4. सरकारी, सरकारी उच्चमों तद्ा स्थातिक निकायों 
द्वारा बाजार से लिए गए ऋण 7232 
5. छोटी बचतें 850 
6. राज्य भविष्य निधियाँ 7280 
(क) केन्द्र 680 
(ख) राज्य 600 
7 दित्तीब अस्याग्नों से लिए गए सावधिक ऋण (शुद्ध) 895 
(क) जीवन वीमा निगम और रिजववं देंक से तय 
किए गए ऋण 755 
(ख) प्रस्य सावपिक ज्ूण 500 
(ग) घटा वित्तीय मस्थाग्रों को प्रदायगी. (-) 360 
$. वैंकों से लिए गए व्यापारिक ऋण (शुद्ध) ]85 
(क) वैक्ों के वक्षाया ऋण में दि 500 
(ख) घटा वेंक्षों मे जमा रकम में वृद्धि (-) 385 
9 झा जमा पूंजी तथा पब्य 008 
(क) करण वित्तीय समस्याओं द्वारा ज्ावंधिक 
ऋणगों की अदायगी 828 
(व) अन्य प्राध्वियाँ (झुद्ध ) 880 
0. ज्नता में सिक्‍्रो को सपत (घुद्ध) हव 
(क) जतता में खपे कुल सिक्का 400 
(ख) धटा खजानों और सरकारी सस्थाग्रों की 
नकदी में दृद्धि (-) 9 
][. ज्जिवें देंक से हण्डियो के एवज में लिया गया ऋण 3000 
2, सार्वेजनिक बैकिय तथा जिक्तीय सस्थाप्रो के साधनों 
का जवन-निर्माण कार्यों में निवेश 90 
23. उ्मा/ए है बच्या दस दो आधणित्पफ (जुज) 20493 
(क) देज में नए ज़ण्ड आते से 2243 
(ख) श्रमेरिका की “रुपया-राशि' से 200 
व्तलए उक्केबाग "रत उठा 





नौट---इठमे दामन देने दा़्ों से शिला 400 करोड दे. का उधाए शामिल है । 
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निर्देशक सिद्धान्त 

(१) परियोजनाओं को शोघ्म पूरा करना, (2) दरतंसान क्षमदा का भरपुर 
उपयोग, (3) मुष्य क्षेत्रो मं आवश्यक च्यूनतम लक्ष्यों की प्राप्ति और (4) प्राधिक 
रूप से दुर्व जन वर्गों के लिए एक निश्चित न्यूनतम विकास-स्तर की प्राप्ति । 
विदेशी सहायता 

अनुमान है पाँचवी योजता मे विदेशी सहायता कुल पू'जी निवेश का केवल 
3 प्रतिशत होगी प्लौर सावेजनिक निवेश का 46 प्रतिशत, जबकि चौथी योजना 
में यह क्रमश 82 श्रोर 3 6 प्रतिशत थी । श्राशा है कि ।985-86 तक देश इस 
स्थिति में होगा कि श्रपने साधनों से ऋण सेवाप्रो और विदेशी मुद्रा की अन्य 
ग्रावश्यकताएँ पूरी कर सके । लेकिन सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर विदेशी पू'जी 
देश में भ्राने की गुञ्ताइश रहेगी । 985-89 तक ग्राधथिक विकास के मामले में 
आत्मनिर्भर हो जाने और 62 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास करने की 
परिकल्पना की गई है । 

अनुमान है कि देश के विदेशी मुद्रा कोष भे 978-79 भे 00 करोड रुपये 
रह जाएगी और 985-86 तक यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी । 
निर्यात 

प्रौचवी भ्रौर छठी योजवाओ मे निर्यात में 7 6 प्रतिशत श्रतिबयें को दर से 
वृद्धि होते क' अनुमात किया गया है और इसके पश्चात्‌ 7 प्रतिशत की दर से ॥ 
दूसरे शब्दों मे देश का निर्यात 973-74 के 2,000 करोड रु से बढ़कर !978-79 
में 2890 करोड रु प्रौर 983-84 में 470 करोड रु और 985-86 मे 
4 770 करोड़ रु का होने की सम्भावता है। इत वस्तुप्रो के निर्यात में बहुत अधिक 
बढोत्तरी की ग्राशा है इजीनियरी का सामान, खतिज, लोहा, दस्तकारियाँ (मोती, 
रत्न ग्रौर जेव॒रात समेत), सूती कपडा, इस्पात, मछली झौर मछली से बनी चीजें, 
और चमडा तथा चमड़े का सामान । पाँच वर्षों की ग्वधि मे जिस 890 करोड रु. 
की निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, उसमे से लगभग दो तिहाई इन्ही सात 
चस्तुग्रो से प्राप्त होगा 
आयात 

पाचित्री योजना के प्राहय में श्राशा की गई है कि घरेलू उत्पादन मे वृद्धि 
झौर विकास द्वारा प्रवेक वस्तुप्रो जैसे मुलायम इस्पाठ, नाइट्रोजन झोर फॉस्फेट युक्त 
उबरक् तथा कारखानो के लिए कई सामानों तथा उपकरणों का आयात बन्द किया 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुप्रो-जँसे अलौह वस्तुप्रो का झ्रायात कम 
किया जा सक्रता है । देश मे दही उत्वादित कोयले और पनबिजली का बढ़े पैमाने पर 
झायातित तेल के स्थान पर ईंघन के छूप म प्रयुक्त किया जा सकेगा । ताँबे के स्थान 
पर झअल्यूमीनियम् का प्रयोग किया जा सकता है । 

घातुप्रो, खनिजो और घातु की छीलत का श्रायात 978-79 के 380 करोड 
रू से घटकर 983-84 में 340 करोड रु रह जाने का अनुमान है, लेकिद इस्पात 
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के आयात में कमी क्यो सम्भाववा नहीं है । अलौह घातुगों के आयात से वृद्धि होने 
की सम्भावता है । 

मश्नीतों सौर परिवहत उपकरणों का ग्रायात 978-79 के 964 करोड रू 
से बढ़कर 983-84 में 400 करोड रू ग्रौर 4985-86 मे 7035 करोड रू 
हो जाने का प्रनुमान है । 

दिता साफ क्रिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बने पदार्थों ग्लौर मशीनें घिस्नी 
रखने वाले पदार्यों के कुल आवात मे भी वृद्धि की सम्भावना है जो [978-79 के 
8] करोड ₹ से बढ़कर 983-84 में ,240 करोड रु और !985-86 में 
,500 करोड़ ₹ का हो जाने का अनुमान है $ 

उदद रको और उर्वरक्ो के लिए कच्चे माल के झ्ायात मे भी बढोत्तरी की 
बल्पना वी गई है। इनझा भायात 978-79 के 270 करोद रु से बडइर 
983-84 में 330 करोड़ रु होने की सम्भावना है । 

अस्य प्रायातित वस्तुप्रों मे महत्त्वपूर्ण वस्त्रएँ रत्व आदि झ्ौर कच्चा काजू 
है । इनका आयात हमारे वहाँ से निर्यात होते वाले तंथ्रार जबाहरातो भर कार की 
मिरी के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति के लिए झवतुमात क्रिया गया है। हमे 
983-84 सक ग्रखवारी कागज और लुग्दी के मामले से आत्मनिर्मर हो आएंगे । 
कपास धौर वतत्पत्ि तेव के मासमचे से हम सगभग झास्मतिर्भर बन गए हैं । 

जड़ाजरानी और पर्येटत का विक्रम किया जाएया और प्रवासी भारतीयों 
द्वारा भेजे जाते वाने घत में होते बानी पडबडी रोकने को प्रयात्त किया जाएगा ! 
बचत और विनियोग 

योजनावधि मे पूंजी निर्माण की दर में लगातार वृद्धि होते की झ्राणा है । 
अनुमान है कि पूंजी निर्माण की दर भी कुत्र राष्टीय उत्पादन के 3 7% से बढवर 
978-79 में 46 3९६, 983-84 मे 8 7% और 985-86 मे 9 7% 
हो जाएगी 

बच दर भी बढ़ने की झाशा है। यह 973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
के ।22/ से बढ़कर 978-79 मे 57/ 983-84 में 9% प्रीर 
4985-86 मे 20 / हो जाएगी । 

इस अवधि में दवत का प्रनुमात बहुत कुछ जतसाधारण की बचत पद 
आधारित है। कुल बचत मे 7 8 /. की दृद्धि का जो झनुमात लगाया गया है उसमें 
54/ अंग जत साधार ए की बचत का हो ए । अनुसात है कि सार्वे हतिक बचत दर 
973-74 के कुंच राष्ट्रीय उत्पादन के 28 / से बढ़कर 98586 म852/ हो 
जाएगी । 
काने धन की वृद्धि की रोकथाम 

काले घन की उत्पत्ति रोरने के लिए प्रश्ामक्रीय, वित्तीय और मूल्य सम्बन्धी 
नीतियों पर कार्य दिया जा रहा है--(%) शहरी भूमि सम्बस्धों नीति जिसे भूमि 
डा समाजीज्रण शामिल है, (ख) कशस या तिलदन जैसी मदृत््वपूर्ा हृपि जिस्मों 
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के वितरण पर और अधिक परिमाण मे सामाजिक नियस्नएण, और (ये) तस्करी की 
रोकथाम के लिए कारगर उपाय | 
पर्यटन 

पाँचवी योजना मे विदेशी पर्यटकों को आक्ृष्ट करने के लिए होटल परिवहुत 
और प्रन्य सुविधाओं को बढाया जा रहा है । इसके साथ ही इस बात के लिए भी 
प्रावश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि पर्यटन से होते वाली झ्राय गेर-सरकारी हाथो 
पैन चली जाए। ऐसा निर्णय किया गया है कि भारतीय होटलो में ठहरने वाले 
परयेंटको को अपने बिल विदेशी मुद्रा में छुकाने होंगे। अनुमान है कि विदेशी पर्यटकों 
से होने वाली आय जो 973-74 में 34 करोड़ रु. थी, ग्ह 978-79 में बढ़कर 
49 करोड रु. हो जाएगी । पाँचवीं योजना की अववि में विदेशियों के भारत यात्रा 
करने से कूल 00 करोड रु. की प्राप्ति होने का अनुमान है । 
क््पि 

पाँचवी योजना में अ्रनाजो की उपज में वापिक बृद्धि-दर 4*2% रखी गई है 
जो चौथी योजना की दर से बहुत कम है। यही बात अधिकांश फसलो पर लागू 
होती है । योजना में फसलो की उपज के मुझुय लक्षय पूरे पाँच वर्षों के लिए निर्धारित 
जिए गए हैं, जबकि श्रव तक झि योजनाग्रों मे ऐसा नही किया गया था । ये लक्ष्य 
निम्नाक्षित तालिका में स्पष्ट है-- 











क्रम फसल इकाई चौथी योजना के प च॑ पाँचवी योजना के 
संख्या वर्षों गी सभावित उपज पाँच वर्षों के लक्ष्य 
. चावल लाख टन में 2,080 00 2,540 00 
2 गेहूँ हे ,260 00 ,680 00 
3 मक्का सु 300 00 37000 
4 ज्वार द् 420*-00 5]000 
रे बाजरा डक 300 00 37000 
6 ग्रन्य प्रनाज नल 290 00 33000 
7. दाले के 550 00 650-00 
कूल याग अनाज 5 200 00 6,450 00 

8. तिलहन लाख टन में 4]500 55000 
9... गन्ना मु 6,350 00 7,750 00 
0.. कपास लाख गाँठें 28] 00 36000 
]].. पटनसन और सन, 320 00 360 00 





फसल की पंदावार बढाने के लिए इन बातों पर विश्प ध्यान दिया जा रहा 
है--(!) क़िस्ही विशिष्ट समस्याग्रो को सुलभाने के लिए झअनुसघान में बृद्धि, 
(2) कृषि विस्तार और प्रशासन को मजबूत करना, (3) प्रमारित बीजों की 
दैदावार बढाना तया इन्हें और भ्रधिक क्सिनो को देना, (4) रापायनिक खाद का 
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ग्रधिक मात्रा में और मभल्री भाँति प्रयोग, (5) पानी प्रवन्ध, (6) वित्त सस्थाप्रों 
हारा ऋण देते की घुवियाएँ बढ़ाना, (7) कटाई के बाद फसल रघने ग्रादि वी 
सुविधाएँ बढ़ाना तथा इसको बिक्रो का प्रबन्ध करना, (8) बाजार व्यवस्था के 
समर्थन के लिए फसल रखने के लिए पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था । 
कार्य पद्वति--कषि की कार्य पद्धति में भी ऋन्‍्तिकारी सुधार करिए जा रहे 
हैं। पिछले ग्रनुभवो के परिणामस्वरूप खेतौ में छोटे भौर सीमास्त किसानो को शामिल 
करने के दृष्टिकोण में परिवर्तत किया जाएगा । बारानी खेती बड़े प्रैमाने पर शुरू 
की जाएगी । छोटे किसानो और सीमान्त किसानों से सम्बद्ध योजनाएँ मिलाव का 
विचार है। इत योजनाग्रो को बढाया भी जाएया। पिछली योजनाश्री के दौरान 
प्रधिक पैदावार देने वाली जो किसमें विकसित की गईं ग्यर जो अच्छी भी साबित 
हो चुकी हैं, उन्हे पाँचवी योजता के दौरात सिंचाई के कमाण्ड क्षत्रों के और भ्रधिक 
इलाको में बोषा जाएगा। पाँचवी योजना में सिंचाई वाले कमाण्ड क्षेत्रो का समस्वित 
विक्रास करने के लिए विशाल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह वायक्रम 
50 बड़ी भिचाई परियोजनाम्रो पर लागू होगा और इससे 4 करोड़ हैकटर भूमि में 
घ्िचाई की व्यवस्था हो जाएगी । इससे न केवल चावल की उपज बढाने में ग्रपितु 
कई फसलें बोने में सहायता मिलेगी | सिंचाई वाले इन इलाको में व्यापारिक फर्मबें 
बोने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 
योजना के पन्य महत्त्वपूर्ण पहलुग्रो मे 'कूम' खेती रोकमा तथा 'मूर्मा भूमि 
का उचित उपयोग प्रायोगिक योजनाग्रो के ग्रघीन बोहडो, खारी और नमकीन तथा 
रेतीली जमीनों को खैती योग्य बताना भी है । 
पहाडो, विशेषकर हिमालय के इलाकों में भ्रौर दक्षियग भारत के मालनाड 
इलाओे में आामबानी बड़े पैमाने पर बढाई जाएगी । वागों में पैदा हुए फलो झ्रादि की 
बिक्री तवा इदसे अन्य साथ पदार्थ बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा १ 
विश्वविद्यालयों और अन्य सस्थाग्रो में करिए गए अनुमघानों पर अमल करने 
के बारे मे जो कमियाँ प्रौर कठिताइयाँ सामने झाई है, उ हे दूर क्रिया जाएगा | इसके 
लिए विश्वविद्यालयों प्रमुमधान सस्‍्थाम्री और सरकार के विस्तार विभागों के बीच 
समस्वय स्थापित किया जाएगा । कृषि ग्रनुपधान के मुख्य उद्देश्य होगे -- (। ) पे शवार 
बढ़ाकर अनाजो की उपज बढाते जाना, (2) भूमि और जल का वेज्ञानिक ढंग 
मे उपयोग कर परिस्थितियों तथा आ्राथिक लाभ को ध्यान मे रखकर फमलें बोने 
का क्रम मिश्चित करता, (3) उर्बर भूमि की देखभाल ग्रोर इसे उपजाऊ बंदाए 
रखना, (4) जता आबन्य, गरर (5) डियव को कान द्वाक्ती फ़मको की बिल्म ग्रौर 
उपज में सुधार । 
राप्तायनिक खाद--पाँचवी योजना के ग्राधार वर्ष (973 74) में रासायनिक 
खाद की खपत लगभग 9 7 लाख टन होने का अनुमान था। वाँचत्री योजना के 
प्रस्त तक यह खपत 52 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। रामायनिक खाद वो 
सतुलित प्रयोग बढाने वे लिए मिद्ठी-परीक्षा की सुविधाएँ काफी बढाने वा विचार है। 
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चढिया बीज--पाँचवी योजना में बीज टेक्नोलॉजी मे अ्नुमधघान करने पर 
काफी ध्यान दिया जाएगा ताकि अच्छे बीज मिल सकें । पाँचदी याजना में 4 लाख 
टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये प्लॉट मुझ्य रूप से 
साबंजनिक और सहकारी क्षेत्रों में होगे। 
कृषि उपकरण और मशोनें--अनुमान है कि पाँचदी योजना के दौरान देश 
मे ट्रेक्टरो को सख्या 2 लाख से वढकर 5 लाख हो जाएगी। इसी तरह 
शक्ति चालित जुताई की मशीनों की सव्या 0 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो 
जाएगी । कृषि उपकरणों भौर मशीतो का उत्तादन बढ़ाने के कायेक्रम को ध्यान में 
रखते हुए पाँचद्ी योजना में कृषि इंजीनियरिंग की नई केन्द्रीय सस्था खोलत का 
विचार है । इन मशीठो को चताने वालो और इनकी मरम्मत करने वालो को ट्रेतिग 
देने के लिए सुविधाएँ बढाई जाएँगी । 
उर्बर भूमि झ्ौर यानो सरक्षए--पचवी योजना में लगभग 90 लाख हैक्टर 
क्षेत्र मे उ्वर भूमि और पानी के सरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार 
पाँववी योजना के प्रस्त तक उर्वर भूमि झौर पानी सरक्षण उपायों से लाभान्वित 
इलाका एक करोड 80 लाख हैक्टर से बढ़कर ढाई करोड़ हैक्टर हो जाएगा । सारे 
देश की भूमि ग्रौर जल के बारे मे सूचना एकत्रित करने और इनका विश्लेषण करने 
के लिए 'ेस्द्रीय उर्वेर भूमि सर्वेक्षण संगठन बताया जाएगा । पौचवी योजना के 
दौरान बड़ो सिंचाई योजना प्रों के नौ नए जलग्रह क्षेत्रों मे उर्वर भूमि के सरक्षण का 
कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 
कृषि ऋण--अनुभान है कि पाँचवीं योजना के ग्रन्त तक उपज के लिए 
प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार करोड रुपये के अ्ल्पावधि ऋणों की जरूरत होगी । 
]978 79 में सहकारी और व्यावप्तायिक बैकों द्वारा लगभग ! 700 करोड झुपये 
के प्रत्यावधि उत्पादन ऋगा दिए जाने लगेंगे। पाँचवी योजना मे पूंजो लगाने के 
लिए ऋण लेने का योजना के पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य 2400 करोड रुपये 
रखा गया है। याजना के प्रन्तिम वर्ष में सहकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा 
]700 करोड़ रुपये के जो अल्यावाद ऋण दिए जाएँगे उनमे से 680 करोड़ रुपये 
छोटे क्रिसानो को दिए जाएँगे । व्यावसायिक बैंक देग के और अ्रधिक देहाती इलाकों 
मे अपनी शाखाएँ खोलत की नीति जारी रखेंगे । आशा है पाँचवी योजना के दौरान 
कृषि वित्त तिगम #ुषि विरासत कार्यो के लिए 600 करोड रुयये से अबिक रुपये 
लगाने की सुविधाएँ दे सक्रेगा । 
कृषि मूल्य नीति--यौजना के दौरान अ्नाजो के न्यूनतम समर्थन मूल्य और 
खरीद मूल्यों म॑ भ्रस्तर बनाए रखना होगा ॥ उत्पादन लागत और अन्य बातो को 
ध्यान मे रखकर सभी महत्त्वपूर्ण फपलो का क्यूनतम समथेन मूल्य बुनाई शुछ् होने से 
पहले घोषित कर दिया जाएगा । वाद में खरीद मूल्य की घोपणा की जाएगी और 
यह झामतोर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक ही होया। कपास, पटसन महत्त्वपूर्ण 


तिलहतो झौर प्रत्प व्यापारिक फपनो के लिए पाँचत्री योजना मे स्यूनतम समर्थन 
मूल्य निश्चित कर दिया जाएया। 
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गोदाम भरवा-योजना मे विभिन्न सगठनों की सम्रह-क्षमता योजना के प्रारम्भ 
में लगभग 3। लाख टन से बढाकर योजना के अन्त तक लगभग 28 लाख टन 
करने का लक्ष्य है ! खेती में अन्न सुरक्षित रखते की सुविधाएँ बढाई जाएँगी । 
सहकारिता झऔर सामुदायिक विकास 

पाँचवी योजता में सहकारी विकाप्त के चार विशेष उद्देश्य होगे--() कृषि 
सहकारी समितियों (ऋण, सप्लाई, विपझन और तैयारी) को सुददृढ करना, जिससे 
लम्बे समय तक कृषि का विकास होता रहे, (2) विक्वाप्त क्षम उपभोक्ता सहवारी 
प्रवृत्ति का निर्माण जिससे उपभोक्ताम्ो को ठीक भाव पर सामान मिलता रहे, 
(3) सहकारी विकास के स्तर में, विशेषकर कृषि ऋणा के क्षेत्र में, क्षेत्रीय असस्तुलन 
हुर करनां, भौर (4) सहकारी समितियों के पुनर्गठन की दिशा मे विशेष प्रयास, 
जिससे वे छोटे ग्रौर सीमान्त किसानो तथा गरीब लोगो के लाभ के लिए बाम कर 
सके । योजना में श्रनुसूचिद जनजातियों की भलाई के लिए काफी कार्यक्रम होगे। 

पाँचवी योजदा के पग्राम-विक्रास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य खेती की पैदावार 
बढाना श्रौर गाँव वालो को और अ्रधिक्र रोजगार जुटाना है। ग्रलग-अलग कार्यों 
के बजाए 'समूचे गाँव के विक्नास के लिए कार्यक्रम बनाए जाएँगे ताकि सभी 
ग्रामवाप्तियो को उनका लाभ पहुँचे । इस दृष्टि से कार्यक्रम में इन उपायो को प्रमुख 
स्थान दिया गया है--(]) जमीतों की चकबन्दी, (2) पाती के इस्तेमाल पर 
भ्रधिक्तम निथन्त्रर'॑ और सूखे इलाकों में जमीन की नभी कायम रखने की हृष्टि से 
भूमि का समग्र विकास, (3) सिंचाई का अधिकतम विकास झ्लौर (4) सारे गांव 
के लिए फसलों का कार्यक्रम भौर यह ध्यान रख कर कि ध्षिचाई का सबसे अधिक 
उपयोग कंसे हो । समूचे गाँव सम्बन्धी इस कार्यक्रम को झआजमाइशी तौर पर विहार, 
उडीसा, उत्तर प्रदेश प्रौर तमिलनाजु के 29 ग्ाँवो म शुरू करने कर विचार है । 
ग्राम विकास 

पाँचवी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक देहातों के रहने वाले सबसे 
गरीब 30 प्रतिशत लोगो की मासित्र खर्च करने की श्रतिव्यक्ति सामर्थ्य बढाना है। 
इसका अभिप्राय है कि लगभग ढाई करोड परिवारों की आमदनी काफी बढती हीं 
चाहिए । यह कार्य निम्नलिखित तीन दिशाझ्नो मे यत्त कर पूरा किया जाएगा-- 

], छोटे और सीमान्त किसानो द्वारा बड़े पैमाने पर दुध।रू पशु पालने का 
कार्यक्रम । पशुपालन प्रौर मत्स्य पालन के कार्यक्रमों भे इस प्रकार के परिवर्तन किए 
जाएँगे ताकि इनसे कुल उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ छोटे प्रौर सीमान्त किसानो तथा 
क्रषि मजदूरों की श्राथिक ग्रवस्था भी सुघरे । मा 

2 वरक्यी वोजन्या से छुती हुई विक्ाई एरत्थिगेजनाओं के कमगड क्षेत्र 
विकसित किए जाएँगे तथा देश के जिन इलाकों में अक्सर सूखा पडता है उनकी 
हालद सुधारने पर भ्रधिक ध्यात दिया जाएगा | 

3. कृषि प्र्थ-व्यवस्था के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की हालत सुधारने के 
लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों को बढ़ाता तथा इत पर पूरी तरह 
ध्यान देकर अमल करना 
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किचाई तथा बाढ-नियन्नस 

घिचाई क्षमता में पर्याप्त वुद्धि की जाएगी। विशेष तौर पर सूबे से ग्रस्त 
इलाको में | योजना में बडी श्रौर ममौली योजनाग्रो के लिए 2,40] करोड रुपसे 
का परिव्यय निर्वारित किया गया है और उनसे 62 लाख हैक्टर और भूमि की 
घिचाई हो सकेगी ! इसमे चालू योजनाप्रो से होने वाली सिचाई भी सम्मिलित है। 

पाँचवी योजना के आरम्भ मे 235 लाख हैक्टर कृषि भूमि में छोदी सिंचाई 
योजनाओं से खेती की जा रही होगी | योजना के दौरान 60 लाख हैक्दर अतिरिक्त 
भूमि में लघु मिचाई योजनाप्रो से मिचाई की व्यवस्था हो जाएगी । 

निर्मित सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए पाँचवी योजना 
मे कुछ नहरी सिंचाई क्षेत्रों मे निम्तलिखित कार्यवाहियों द्वारा एकीकृत क्षेत्र विकास 
के लिए प्रायोधिक परियोजनाएँ प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है--() जोतो की 
खकबन्‍दी (2) भूमि को समतल बनाना और सही ग्राकार देना, (3) पानी की 
धारा को निर्धारित करना, (4) नालो की सफाई और उनका नियम्त्रर (5) खाइयों 
की सफाई की व्यवस्था, (6) जहाँ कही आवश्यक हो, वहाँ भूमिगत जल से पूरक 
लशिचाई सुविधा की व्यवस्था, (7) उत्पादत बढाने मे अडचत डालते वाले और पुराने 
सिंचाई नियमो और कानूनों मे सशोधन । 

पाँचवीं योजना मे ब्राढ-नियन्त्रण के लिए 30॥ करोड रुपये का परिव्यय 


तिर्तारित क्रिया गया है, इससे 8 लाख हैक्टर भूमि के बचाव की व्यवस्था 
हो सक्रैगी । 


विद्यत्‌ 

इस क्षेत्र में देश को बडी चुगौती का सामना करना है। इसी उर्ेश्य से 
पाँचवी योजना मे ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं--बिजली पूति का स्थिरीकरण, 
कार्पक्रम के कार्यान्वयन मे प्रगति, इस्पात उर्वरक तथा कोयला जैसे प्राथमिक उद्योगों 
के लिए विजली-पू्ि सुनिश्चित करना, सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल विजली-विकास 
का नत्रीनीकरण तथा विज्ञान श्रौर टेक्नोलॉजी के विकास मे तालमेल रखते हुए 
छठी योजता के लिए पर्याप्त रूप से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना । यह प्रस्ताव 
किया गया है कि पाँचत्री योजनावधि में 65 5 लाख किलोवाट की नई क्षमता 


योजना के ग्रस्तिम वर्ष मे 330 लाख झिलोवाट की क्षमता के प्रभावी सचालन के 
साथ बढा दी जाए ) 


उद्योग तथा खनिज 

आँदोगेिक और खनिज क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के 
लिए पाँचरी योजना के दौरान कुल परिव्यय ! खरब 35 अ्रव 28 करोड रुपये 
रखा गया है जिसमे 83 अरब्र 28 करोड रुपया अर्थात्‌ कुल का लगभग 62 प्रतिशत 
परिव्यय सार्वजनिक छोत की परियोजताओ के लिए है और शेष 52 अरब रुपया 
निजी तथा सहकारी क्षेत्र की परियोजनाग्रो के लिए | सावेजनिक क्षेत्र मे 78 ग्रव 
29 करोड रुपया केस्द्रीय परियोजनाग्रों मे तथा 4 अरब 49 करोड रुपया राज्यो 
और केन्द्र प्रशास्ित प्रदेशों की परियोजना पो मे खर्च करने का प्रस्ताव है । 
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सावंजनिक क्षेत्र मे केन्द्रोय निवेश की ग्रधिक्रतम राशि इस्पात, अलौह 
घातुए, उर्व रक, कोयला, पैट्रोलियम श्र श्रौद्योगिक मशीनरी जैसे उच्च प्राथमिकता 
च्राप्त उद्योगो मे खर्च की जाएगी । 
हल्के इस्पात से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों म भिलाई का 40 लाख सीट्रिक 
डब तक विस्तार, एक नियमित आधार पर बोकारों का 475 लाख मीट्रिक टन तक 
विस्तार ओर विशाखापत्तनम्‌ और विजमतगरम्‌ इस्पात परियोजनाम्रों के कायास्वयन 
भ उन्जेखवीय प्रगति शामिल है। म्रिश्चवित इस्पात के लिए सालेम, दुर्गापुर और 
मैसूर की परियोजनामो को शुरू किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कार्यत्रमो 
के लिए 6 ग्ररव 22 करोड रुपये की व्यवस्था है ६ 
अलोह धातुओं के लिए सावंजनिक क्षेत्र मे 443 करोड रुपये की व्यवस्था है। 
पाँचवी योजना मे जो नई परियाजनाएँ शुरू की जाएँगी, उनसे ताँवा, जस्ता, सीसा 
झौर प्रल्यूमीनियम के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है। इन्जीनियरी 
उद्योगों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनके परिणामस्वरूप उत्पादनो 
में काफी वृद्धि होगी । इनका उत्पादन 973-74 मे 2700 करोड़ रुपये से बढ़कर 
978-79 मे 5200 करोड रुपये हो जाने का झनुमान है। इस वृद्धि का प्र्य 
श्रायात मे कमी होने के साथ नियात बढाना भी है । 
वास्तव में पाँचवी योजना मे औद्योगिक विकास के कबायंक्रमों के लिए 
झातप्मनिमरता गौर सामाजिक न्याय के साथ विकास इन दो उद्देश्यों को सामने रखा 
गया है | औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्र से सम्बन्धित योजना का लक्ष्य वाधिक विकास 
दर 8 | प्रतिशत प्राप्त करना है । इममे एक ऐसा निवेश तथा उत्पादक प्रणाली की 
कह्पना कौ गई है, जो निम्नलिखित बातो पर बल देती है-- 
(4) आधारभूत भ्रौद्योगिक क्षेत्र का तीव्र यत्ति स विकास, 
(2) निर्यात उत्पादन 
(3) जाप उपभोग की वस्तुग्रो की पर्याप्त सप्लाई, 
(4) प्रनावश्यक वस्तुप्रो के उत्पादन पर नियन्त्रण, 
(5) ग्राम तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, 
(6) झौद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षत्र का विक्रास और 
(7) ग्रौद्योगिक विक्नास के लिए विज्ञान तथा टैक्‍तोलॉजी का प्रयोग । 


ग्रामोद्योग भौर लघ॒ उद्योग 

योजना में लघु उद्योगो पर कुल सिचाकर लगभग 960 करोड झुपये व्यय 
किए जाएँगे | पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा झौर यह भाशा है कि 
60 लाख झतिरिक्त लोगो को रोजगार मिल सकेगा । यह विश्वास प्रकर्ट क्या गया 
है कि गरीबी भौर उपभोग मे झसमानता कम करन की दिशा म लघु झौर ग्रामोद्यागो 
का विकास बडा सहायक होगा । इस सम्वस्ध में, योजना मे, नीति सम्बस्धी मार्गदर्गी 
सिद्धाल्त इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं-- 

() सही उद्योगो का चुदाव किया जाएगा झौर उन्हें सलाहकार झौर 
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विपरान सेवाहझ्ो की सहायता दी जाएगी, (2) लघु उद्योगो और बडे उद्योगों के 
बीच समुचित सामपके स्थापित किया जाएगा । इसमे सरकार उपयोगी भूमिका 
निमाएगी, (3) वित्तीय रियायते देकर पिछड़े क्षेत्रों मे श्रौद्योगिक विकास को बढावा 
दिया जाएगा, (4) झौयोगिक विकास के लिए बुनियादी अवस्थापता का विस्तार 
किया जाएगा श्लौर बारानी खेती की नई विधियाँ अपनाकर तथा सिंचाई की नई 
क्षमताग्रों के उपयोग से उपज वढाई जाएंगी और पूँजी विवियोग की बाघाएँ दूर 
की जाएँगी । 

लघु प्र प्रामोद्योगों के विकास की दशा मे की जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण 

कार्यवाहियाँ निम्नलिखित होगी--- 
(१) उद्यमियों को प्रोत्साहुद देता और उनके लिए विभिन्न सलाहकार 
सेवाग्रो की व्यवस्था जिससे रोजगार के लिए प्रधिकतम अभ्रवसर मिल 
सकें, विशेषकर स्वय-रोजगार के अवसर । 
(2) ब्ंमान जानकारी शौर उपकरर्ोों के भरपूर उपयोग की सुविधा । 
(3) उत्पादत तकनीक में सुधार और इसे विकाम-क्षम बनाना । 
(4) पिछड़े इलाकों सहित कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रो के छुने विकास केन्‍्द्रो 
मे लघु उद्योगों को बढावा देना । 
आधुनिक लघु उद्योगों का बड़े उद्योगो क सहायक के रूप मे और विस्तार 
किया जाएगा । 
परिवहन 

पाँचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र मे परिवहन पर कुल परिव्यय 5697 
करोड़ रुपया रखा गया है जिप्मे 4343 करोड रुपया केन्द्रीय क्षेत्र में और 4354 
करोब रुपया राज्यो तथा केद्ध शासित क्षेत्रों मं होगा । परिवहन सम्बन्धी ग्रथ॑व्यवस्था 
मे रेलो का स्थात सर्वोपरि बना रहेगा और अब तक की मुख्य प्रवृत्तियाँ भविष्य में 
भी जारी रहेगी । परिवहन प्रणालियों मे समन्वय पर जोर दिया जाएगा और सभी 
परिवहन दिशाश्रों में विकास किया जाएगा । सडक सम्वस्बी उन कामो को प्राथमिकता 
दी जाएगी जो चौथी योजना से चले आ रहे है 
शिक्षा 

पाँचवी योजना में पिछले अनुभवों से सबक लेने झौर शिक्षा के ढाँके में कुछ 
अनिवाय परिवर्तन करने का प्रयत्न है। शिक्षा व्यूह-रचना में मुख्य जोर चार बातो 
पर रहेंगा--() शिक्षा सम्बन्धी अवसरों को सामाजिक न्याय सुनिश्िचत करने की 
पध्षमगप्र योजना का अग समभना, (2) शिक्षा-प्रणाली, विकास की आवश्यकताओं 
और रोजगार के बीच निकट का तालमेल रखना, (3) शिक्षा स्तर में सुधार, और 
(4) विद्याथियों समेत शिक्षा से सम्बद्ध समुदाय को सामाजिक और झआायिक़ विकास 
के काम में शामिल करना । 

शिक्षा और रोजगार में निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम में 

ऐसे सुघार किए जाएँगे जिनसे विद्याथियों मे रोजगार के अनुकूल प्रवृत्ति पैदा हो और 
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वे कुछ हुनर मीख् सकें ) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावत्तायिक रूप दिया जाएगा 
और विश्वविद्यालय स्तर पर भी कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किए जाएँगे तथा 
व्यावसायिक शिक्षा को देश की जनशक्ति सम्यन्धी आवश्यकताप्ो के अनुसार 
ढाला जाएगा । 
प्रमुख गुण सुधार-कार्यक्रमो में, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में सुधार, अझध्णपत 
तथा शिक्षा ग्रहणा के तरीकों में सुधार, अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाख्य-पुस्तकों में 
सुयार, शिक्षा प्रक्रिया में जन सचार साधतो का ब्रधिकाधिक उपयोग शभौर भौतिक 
सुविधाम्रों में सुधार उल्लेखनीय कदम हागे । 
पाँचवी योजना मे प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है प्रौर इसके 
लिए चौथी योजना मे जहाँ 237 करोड रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा गया 
था, पाँचवी योजना मे 743 करोड रुपये का प्रावधान है। पिछड़े हुए इलाकों झौर 
देश के सब असुविधाग्रस्त वर्गो मे शिक्षा के विस्तार पर मुझुप जोर दिया गया है । 
पाँचव्री योजना मे शिक्षा के लिए ,726 करोड़ रुपये का प्रावधान है! इसमें 
743 करोड रुपया प्रारम्भिक शिक्षा 24] करोड़ रुपया माध्यभिक शिक्षा भ्रोर 
]64 करोड रुपया तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए है । 
विज्ञान और टैक्तोलॉजी 
वेज्ञानिक प्रनुसघान के क्षेत्र मे प्रगति अपर्याप्त और असन्‍्तोषजनक रही है । 
इस सन्दर्भ मे पाँचवी योजना के मुल्य उद्देश्य ये हैँ--() प्रथ॑ंव्यवस्था के आधारभूत 
क्षेत्र मे आत्मनिर्मरता के प्रयसनो का समर्थन, (2) परमाणु ऊर्जा, बाह्य पस्तरिक्ष 
और इलेबट्रोनिक्स जंसे क्षेत्रो मे और अधिक प्रगति वी व्यवस्था, (3) मकात, 
स्वास्थ्य ग्रोर शिक्षा झादि जनता की झाधारमूत आवश्यकताएं पूरी करने मे योगदान, 
(4) जिन चुने हुए क्षेत्रों मे सामथ्यं है, उनकी क्षमता बढावा, (5) डिजाइन 
इस्जीनियरी और सलाह, प्राकृतिक साधनों का अनुमान लगाते तथा इनका उपयोग 
करने कोयले का उचित उपयोग करने और विश्वविद्यालयों मे युवकों को प्रशिक्षित 
करते जैसे महत्तवपूर्णा क्षेत्रों की कमियाँ दूर करता 
वैज्ञानिक भ्रनुसघान के लिए जहाँ चौथी योजना मे कुल 373:57 करोड श॑ 
(योजवा++42 27 करोड रुपये +गेर योजन+23 30 करोड रुपये) व्यय 
किए गए वहां पाँचवी योजना में कुल 4568-22 करोड रुपये (योजनार033 29 
करोड रुपये-|-गैर योजना-+534 92 करोड रुपये) का प्रावधान रखा गया है । 
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोघाहार 
चौथी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कुल 433 53 करोड रपये बी 
व्यवस्था कौ गई थी जिसमे से वास्तव में लगभग 343 9] करोड़ रुपये ही खर्च 
हुए, जबकि पाँचवी योजना मे स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 796 करोड़ रुपये व्यय दिए 
जाएँगे । इन कार्यक्रमो पर पाँचवी योजना के मुल्य उद्देश्य ये हैं-- ! 
() न्यूततम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, जो परिधार- 
नियोजन श्र गर्भवती माताग्रो तथा बच्चों के लिए पोषक श्राहार 
की सुविधाओं से सम्बद्ध हैं। 
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(2) देहाती इलाकों मे और खासकर विछुडे तथा जन-जातियो वाले 
इलाको मे स्वास्थ्य सुविधाग्रो में वृद्धि तथा प्रादेशिक ग्रसस्तुलन 
दूर करता । 
(3) छूत की बीमारियों, विशेषकर मजेरिया और चेचक पर नियन्त्रण पाने 
और उन्हे समाप्त करने के प्रयत्नों में वृद्धि ॥ 
(4) स्वास्थ्य सेवाग्रो से सम्बद्ध व्यक्तियों की शिक्षा और ट्रेनिंग में 
गुणात्मक सुधार । 
(5) विशेषज्ञ सेवाप्रो का विशेषक्वर देहाती इलाऊो में विस्तार । 
योजना में स्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया है-- 
(।) प्रत्येक सामुह्यिक विक्रास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (2) 0,000 
की झाबादी पर एक उप-केन्द्र, (3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमियां समन्वित 
रूप से दूर करना, (4) प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए और प्रधिक दवाइयों की 
व्यवस्था, (5) चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो म से एक को 30 रोगी शैय्या वाला 
ग्राम चिकित्सालय बनाना । 
शहरी विकास, भ्रावासत श्रौर पीने का पाती 

शहरी विक्ास--पाँदवी योजना में शहरी विकास के लिए कुल 578-55 
करोड़ रुपये रखा गया है । 252 करोड रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 326 55 करोड 
रुपये राज्यो श्रौर केन्द्र शाप्तित क्षेत्रा के लिए हैं। इसके मुकावले चोजी योजना में 
708 करोड़ रुपये रखा गया था । 

शहरी विक्रास परियोजनागो मे ग्रन्थ बातो के भ्रलावा बड़े पैमाने पर भूमि 
श्रधिग्रहणा श्लौर विकास का कायक्रम शामिल होगा । मन्दी बस्तियो के वातावरण 
क॑ सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा। अनुमान है कि लगभग 7 लाख 
गन्दी बस्ती-वासिया को लाभ पहुचेगा । 

भ्रावास--पाँचवी योजना मे आवास पर कुल 4,670 करोड रुपए खर्च 

किया जाएगा । इसमे 580 6 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र मे शर 3,640 करोड 
रुपये निजी क्षेत्र में होगा। इसके अलावा रेल, डाक तार आदि विभागों द्वार 
450 करोड रुपये श्लौर खर्च किया जाएगा । योजना के मुरुष उद्देश्य हैं-- 
() वर्तमान मकानों की सुरक्षा और सभाल-सुधार, (2 ) भ्रूमिहीनों को गाँवों मं 
मकानो के लिए करीब 40 लाख प्लाट देने की व्यवस्था, (3) समाज के कुल दुबंल 
वर्यों के लिए सकान बताने के लिए सहायता देने की वर्तमान योजनाओं को जारी 
रखना, (4) ऐसी सस्थाग्रो या अभिकरणों जेसे कि आवास तथा शहरी विकास 
निगम को जारी तिम्न ग्राय और मध्य आय वर्ग के लोगो को सहायता देने की 
योजनाग्रो के लिए मदद जारी रखता, और (5) सस्ते इमारती सामान के विकास 
और अनुमधान को और तेज करना ॥ 

जलपूर्ति--इस क्षेत्र मे योजना के मुख्य उद्देश्य हैं--() 6 लाख 

समस्याप्रस्त गाँवों में पीने के पाती को व्यवस्था करता, (2) शहरी इलाको मे 
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जलपू्ति योजना जहदी पूरी करना विज्येपकर ग्रदूरी थ्रोजनाएं पूरी करना, [3) जिन 
इलाको में सीवर व्यवस्था नहीं है, वहाँ आम शौचालयो की जगह सफाई वाले 
शौचालय बनाना, (4) करूडा इकट्ठा करने धौर इसको फैकने के आधुनिक तरीके 
प्रपताने के लिए प्रोत्साहन । 
रोजगार, श्रम-शक्ति और श्रमिक्र कल्याए 

पाँचवी योजना में कारीगरो के प्रशिक्षण, रोजगार सेवाग्रो श्लौर श्रमिक 
कल्यार कार्यक्रमों के लिए 57 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । रोजगार नीति 
में () वेतन पर रोजगार भर (2) स्वय रोजगार सुविधा) के विकात दोनों पर 
बल दिया जाएगा । 

भारतीय श्रमिक सस्था का पुनर्गठन कर भ्रौर इसका विस्तार कर राष्ट्रीय 
श्रमिक सस्था बनाई जाएगी । यह सस्था श्रमिकों से सम्बद्ध मामलों में अनुस्रधान के 
बारे में समन्वय स्थापित करने वाली सस्या होगी । 
समाज कल्याण 

इस क्षेत्र भे कुल परिव्यमय 229 करोड रुप्ये का हैं। इसमें से 200 करोड 
रुपये केन्द्रीय क्षेत्र के लिए रखे गए हैं।॥ योजना का लक्ष्य कल्यारा और विकास 
सेवाओ का समायोजन करना है और इसके लिए ये उपाय सोचे गए है-(क) समाज- 
कल्याण के विकास और रक्षा के कार्येक्रमो का विस्तार, (ख) दुर्बल वर्गों, विशेषकर 
बच्चो ध्रोर स्त्रियों के लिए किए जाने वाले सामाजिक और ग्राथिक ग्रायोजनो मे 
समन्वय, (ग) रोजगार के कार्यक्रमों के जरिए कल्याण सेबाग्नो की इृद्धि, 
(घ) परिवारों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करता, गौर (ड) जिन स्वियों 
श्रौर बच्चों को सरक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए कल्याण के कार्य क्रम भर 
बृद्धों तथा अशक्तो के लिए सहायता । 
पुनर्वास 

विभि्त प्रकार के विस्थापितों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्राँचवी योजना 
में प्रस्थाथी रूप से 70 करोड रुपये खर्च करने की ध्यवस्था को गई है ॥ 

पाँचवीं योजना के कुछ प्रश्न चिह्ध 

देश के अर्थशास्त्रियो और विचारको ने पाँचवी योजना के हृष्टिकोण-पत औौर 
प्रारूप को गहराई से जाँचा और उसकी कुछ झाधारभूत भ्रान्तियो तथा कमियों की 
झोर सक्केत किया । डॉ ईश्वरदरत्तामई ने अपने एक लेख 'पाँचवी योजना कुछ 4श्न- 
चिह्न' के अन्तर्गत इन आन्तियो की और ग्रच्छा सकेत दिया । श्राथिक और राजनीतिक 
दोनो क्षेत्रो मे ऐसी शकाएँ प्रकट की गई कि पाँचवी योजना भी सम्भवत्त पिछली 
योजनाशों कौ तरह “बात वडी और काम छोटा' वाली कहावत चरितार्थ करेगी । 
आ्रालोचना के कुछ प्रमुख बिन्दु ये रहे हैं-- 

. योजना मे प्रस्तादित व्यय के आयधार पर प्राप्त किए जाने वाले भौतिव' 
लक्ष्यों का सवेत किया गया है पर “बढती हुई कोमतों के कारर परिव्यय भौर 
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भौतिक लक्ष्यों को प्राप्ति के सम्बन्ध मे किए जा रहे झॉकलन मृग-मरीचिका के सहश 
दीख पडते है ।” कीमतें जिस तेजी से बढ रही है, वह प्रस्तावित लक्ष्यों को निरर्थक 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । 

2. योजना के मूल में यह मान्यता निहित है कि गरोबी निवारण के लिए 
तीव्र दर से आथिक विकास ग्रावश्यक है । योजना-कान्न में 5 5 प्रतिशत वाधिक 
विकास की दर का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दो दशको मे विकाप्त की दर लगभग 
38 प्रतिशत रही है और विक्रास की दर का कम होना देश की गरौबी का एक बड़ा 
कारण रहा है। वास्तव भे, गरीबों को आधारभूत ग्रावश्यक बस्तुग्नो की पूर्ति के लिए 
55 प्रतिशत विकास की दर (यदि प्राप्त भी हो जाए तो) पर्याप्त दिखाई देती 
है। दीर्घकालिक परिप्रेक््य योजना के अनुसार पाँचवी योजना मे कम-मे-कम 6-2% 
विक्रास की दर होती चाहिए थी । 

3, योजना-प्रारूप मे आय की विषमताप्रो को घटाने की बात की गई, पर 
जब तक ग्राथिक विक्रास की गति तीब्र न हो, सम्भव समानता के सिद्धान्त पर 
आ्राघारित नीतियाँ भी परिस्थितियों में बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सकती । 
डॉ ईश्वरदत्तसिह का तक॑ है कि यदि विकास की दर मुश्किल से 5 5 प्रतिशत तक 
ही प्राप्त की गई ओर समानता के सिद्ध।श्त पर आधारित नीतियाँ भी परिस्थितियों 
में परिवर्तन नहीं ला सकेंगी तो गरीबी-निवारण कंसे होगा ? वास्तव मे गरीबी 
तिवारसा/ का नारा देना प्रौर गरीबी निवारणा के लिए का करना दो अलग 
बातें हैं । 

4 योजना-प्रारूप भे कीमत मजदूरी-आ्राय नीति का सकेत है तथा इन तीनों 
में एक उचित सतुलन बवाए रखने की बात कही गई है। व्यापार, वसुली श्लौर विकप 
के कार्यों मे सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को बढाकर कीमतो मे स्थायित्व लाने की 
चर्चा सशोधित परिकल्पना मे है। एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा बनाते की भी बात की 
गई है । काले धन की मात्रा को भी घटाने का भी सकेत किया गया है । इस प्रकार 
ये विघार निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन प्रश्न ब्यावहारिक्ता का है। व्यापार एव 
विक्रय के काये को सरकारी कमचारियों के हाथ मे देने से कीमतो का क्या हाल हो 
सकता है, कहना कठिन है | डॉ ईश्वरदत्तसिह के शब्दों मे, ' सरकारी प्रशासन मे 
पलते हुए भ्र्टाचार, कार्यकुशलता एवं व्यापारिक अनुभवों की कभी और प्ररण्पा के 
अभाव वाले वातावरण में राजकीय व्यापार से सामाजिक कल्याण बडेगा, यह नहीं 
कहा जा सकता | सम्रात राष्ट्रीय मजदूरी का प्रश्त भी अभी तो दिवा-त्वप्त सा ही 
लगता है | वेसे कानूनी तौर पर तो निम्नवम मजदूरी अधिनियम भी बहुत दिनों मे 
लागू है, लेबिन बहुत से क्षेत्र इससे अदूते हैं। अभी तो इसका भी ठीक़-ठीक ब्यौरा 
उपलब्ध नही है कवि देश में काला घन कितना है। सरकारी अफसरो और कर्मचारी 
की छत्र छाया में ही काले घन का बहुत कुछ झर्जन एवं सवर्द्धन होता है। यदि 

काले घन पर अकुश लगाना है तो सरकारी स्व पर स्पष्ट और कड़े अ्रकुश की 
आवश्यकता है (४! 
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5. वेकारी निवारण के प्रश्न पर योजनाकारों का स्वर बहुत ऊँचा नहीं 
दिखाई पडता । वहा गया है कि गैर-कपि क्षेत्रों मे पर्याप्त रोजगार के अवसर देने के 
प्रयास होगे । लेकिन बहुतो को स्वय अपने को साकार बनाने के लिए लघु उद्योगो, 
छृषि, सेवाकार्य, निर्मास्स-कार्य आदि में अवसर इूंढने होगे। शिक्षित वेकारो के बारे 
में गोजनाकार निराश लगने हैं कि सार्वजनिक सेवाग्रों मे तो विश्वविद्यालयों ग्रौर 
कलिजों स नए निकलन वालो को भी जगह देता मुश्किल होगा । वर्तमान वेरोजगारो 
का तो प्रश्त ही श्रलग है । 

6 व3 जनवरी, !974 के साप्ताहिक दिनमान मे रामावतार चौधरी के 

लेख 'पाँचवी योजता के लक्ष्य कब पूरे होग ?” में गरीबी उन्मूलत कार्यतम की 
तब प्गत रूप में श्रालोचना वी गंई। थोजना आयोग की गरानाओं के झनुमार देश 
को लगभग 30 प्रतिशत जनसख्या गरीबी के अत्यन्त खौफनाक दायरो मे है, वुछ अन्य 
अनुमाना के अनुसार यह प्रतिशत 50 से 55 के बीच है । गरीबी की सरकारी माप 
को हम सही मान भी ले तो करीब 7 करोड लोगो को जीवन की न्वूततम 
आवशयकताएँ प्रदान करनी होगी । यह निश्चय ही एक दुष्कर कार्य है। पिछले बीस 
वर्षों म ग्राथिक विषमता सूचक अरको मे कोई खास परिवर्तन नहीं हुम्ना है । ग्रामीण 
क्षेत्र के लिए पहले तीन योजना कालो म यह सूचक झक क्रमश 0 35, 0 30 तथा 
030 रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए यह 038 (पहली योजना), 0 36 (दुमरी 
योजना) व 036 (तीसरी योजना] था। इन तथ्यों से जाहिर है कि सामाजिक 
न्याय के झतवरत नाप के बाव [[द प्रसमानता में कोई मूलभूत परिवर्तत नही हु्ा 
है । पाँचवी योजना छाल क दौरात आय के पुनवितरण के कार्यक्रम इस कल्पना पर 
आधार्ति हैं कि यह विपमता सूचक अक 032 (973-74) से घट कर 020 
(978-79) हो जाएगा । अब तक की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में तो यह अस्तस्भव 
हो लगता है ! 8 करोड लोगो को रोजी-रोटो की जरूरत केवल राष्ट्रीय प्राय के 
सकत्पित पश्रतिरिक्त उत्पादन से ही नहीं पूरी हो पाएँगी। इसके लिए समाज के 
उच्चतम 0 प्रतिशत लागो को ग्रपत्न विलासी उपभोग में भारी कमी वरनी पडेगी। 
यह सत्ताशील वर्ग ऐसा होन देगा, इसमें सन्देह है । 

प्र श्री चौधरी के ग्रनुसार ही, योजना के प्राहप में सरकारी खर्च में भारी 
कमी करने वी बात भी की ग्रइ है | यह कहा गया है कि सावजनिक उपभोग व्य् 
केवल 7 प्रतिशत की सालाना रफ़्तार से बड्ेमा पर पिछले दफ्मक् का अनुभव तो कोई 
और ही कहानी कहता है । सार्वजनिक उपभोग व्यय इस दौरान 25 प्रतिशत बी 
वाधिक की गति से बढ ग्हा है ॥ 

8. कृषि की पाँच प्रतिशत सालाना वदोत्तरी के लिए प्रद्गति की द्रप्ा पर 
बहत अधिक निर्मर रहना पडेगा | पिछले बीस वर्षो में रृषपि उत्पादद दीन प्रतिशत 
सालाना से अधिक नही वढा है । 

9 प्रारूप के ग्रनुसार यदि आय के पुनवितरण का क्रम सम्भव हो गया तो 
भी 978-79 के अन्तर तक 8 करोड 64 लाख लोग गरीबी वी सीमा से नीच हैं 
रहेंगे । गरीबी समाप्त नहीं हो पाएगी । 
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]0, योजना प्रारूप में प्रायात माँगो का अल्पानुमान किया गया है। कच्चे 
माल, सशीनी उपकरण तथा विद्युत और परिवहन उपकरणों की आयात माल 
अल्पानुमा नित हैं। पुनश्च, भारतीय आयातो का ढाँचा ऐसा है कि पाँचवी योजना के 
पाँच वर्षों मे आयातो में केवल 5 प्रतिशत की कमी होने की ग्राशा की जा सकती 
है | निर्यातों की 7 5 प्रतिशत वृद्धि-दर भी कल्पनातीत लगती है । इसके ग्रतिरिक्त 
निर्यातों को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रतिस्पर्दा बनाने की बात दबकर रह गई है | कई 
बार तो निर्यात की जाने वाली वस्तुम्नो की कीमत उनके निर्माण हेतु आयात किए 


गए कच्चे माल की लागत से कम होती है । इस प्रक्रिया मे हम विदेशी मुद्रा श्रजित 
करने की बजाए खोते हैं । 


]! योजना में जो विपुल राशि सरकार को देश के भ्रन्दर जुढानी होगी, 
उसमे करो का ग्राथय लिया जाना बडा असम्तोषजनक होगा । रिजर्व बैक की रिपोर्ट 
आन कैरेस्सी एण्ड फाइनेस्स' मे कहा गया कि आय एवं त्िगम करो को पुन बढाने से 
करो की चोरी को भ्रश्रय मिलेगा । रिपोर्ट के अनुसार देश मे अप्रत्यक्ष करो को लगाने 
की अत्र कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। उन्हे बढाने से सरकार को घनराशि घटती 
हुई दर पर प्राप्त होगी । करो को बढाने से एक ओर तो लोगो पर करो का बेतहाशा 
बोकऋ बड़ेगा और दूसरी प्र कीमतों का भी बोझ बडगा क्योकि घाटे की वित्त-व्यवस्था 
झपनानी होगी । 
कुछ सुफाव 

यद्यपि योजना मे अनेक श्रान्तियाँ एव कमियाँ हैं तथापि पिछली योजनाग्रो 
की प्रपेक्षा यह ग्रधिक दूरदर्शी है, इसमे सन्देह नहीं ग्रौर फिर सरकार इस बात 
को बारम्बार दोहरा रही है कि इस वार योजना के क्रियान्वयन मे पोल नही की 
जाएगी । फिर भी, योजना की सफलता के मार्ग में उपस्थित बाधाओं का तो 
निराकरण करना ही होगा । इस दृष्टि से निम्नलिखित उपाय करने होगे-- 

. सरकार भूल्यो को नियन्त्रित करके मूल्य-स्थिरता प्रदान करने की दिशा 
में ग्रावरयक कदम उठाएं। 

2 जनसब्या वृद्धि पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगाई जाए प्रौरयदि उचित 
हो तो कानूनी व्यवस्था रा भी ग्राश्रय लिया जाए । 

3 मजदूरी तो दिन-प्रतिदित बढ रही है लेकिन उसके झनुपात से उत्पादन 
बहुत कम हो रहा है । भ्रत सरकार को प्रूर्णं सजग रहना होगा कि देश मे औद्योगिक 
हडतालें न हो । यह उचित होगा कि सरकार पाँच वर्षों के लिए हड॒तालो को 
अभ्रवंघानिक ठहरा दे । 

4. नौक्रशाही की सकोणे मनोदृत्ति भी सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता का 
एक प्रमुख कारण रही है। सरकार नौकरशाही के इस हृष्टिकोण को बदलने का 
प्रयास करे कि केवल नियम झौर स्वीकृति के पालन से ही कर्तव्य की इतिश्री नही 
हो जाती । 


$ योजना की सफलता के मागे में एक प्रमुख बाघा यह भी है कि राज्य 
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केन्द्रीय सहायता की माँग मे एक दूमरे से प्रतियोगिता मे फंसे हैं । झ्रॉकडो को बढा- 
चढा कर पेश करके कन्द्र से ग्रधिकाधिक सहायता की माँग की जाती है । कैद को 
चाहिए कि वहू राज्यों की इस मनोवृत्ति पर अक्ुश लगाए। राज्य-सरबारी को भी 
चाहिए कि वे सयम से काम लें और योजना के लाभकारी ढंग से क्रियान्वयन पर 
बल दें । 
6 एकाधिकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरणा करता भी यीजता की सफलता 
की दिशा में और आशिक न्याय की स्थापना की दिश्या भे एक उपशोगी कदम होगा । 
7. खाद्याश्तों का पूर्णो रूप से शाष्ट्रीयीरण कर दिया जाए ! 
वास्तव में कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब देश मे उपलब्ध 
साधनों का समुचित विदोहन और उपयोग किया जाए | योजना के निर्धारित लक्ष्य 
तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब जनता केन्द्रीय शासन, राज्य प्रशासन और निजी 
क्षेत्र परस्पर सहयोग से काम करें । 26 जून 975 को राष्ट्रीय आपादु की उद्घोषणा 
प्रौर ] जुलाई, 975 से 20 यूत्री ग्राथिक कार्यक्रम लागू करने के बाद से देश मे 
बहुमुददी प्रगति प्लौर अनुशासन का एक नया वातावरण बना है और एक वर्ष के 
पल्पकाल में ही उल्लेखतीय उपलब्धियाँ हाप्तित की गई है। पाँचवी योजना के 
मसौदे पर पुनविचार कर उसे अश्तिम रूप दिया जा रहा है । 
974-75 श्रौर 975-76 के लिए वाधिक योजनाएँ 
(4&ग्राए 0]॥75 407 4974-75 ॥00 4975-76) 
पाँचवी पचवर्षीय योजना के अर के रूप मे ।974-75 के लिए जो वापिक 
योजता बनाई गई, उसके परिब्यय के रूप मे 4,844 करोड रु की राशि रखी गई। 
मोजना का मुख्य उद्देश्य धा--देश के भीतर और बाहर से उठते हुए उत दबावों वी 
सामना करना, जो हमारी प्र्य-व्यवस्था को भ्राघात पहुँचा रहे थे । बढती हुई महँगाई 
भ्ोर मुद्रा स्फीति पर भ्रभावी श्रकुश रखने के लिए योजनाकाल में कुछ कठोर कदम 
उठाए गए । इस वापिक याजना में इस्तात, विद्युत उत्तादन, बाताबात और कौीपला- 
उत्पादन क्षेत्रो पर विश्येष घ्यान दिया गया। अन्‍्लर्यट्रीय तेल स्थिति को ध्याम में 
रखते हुए मह आवश्यक भी था। अधिक निर्घन व्यक्तियों की न्यूनतम झावश्यकताओ्रो 
को पुर्ण करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की पू्ति की दिशा में भी प्रभावशाली कदम उठाए 
गए । परिशामस्वर्ूप, प्राथमिक शिक्षा, ग्रग्मीणा स्वास्थ्य, पेय-जल, गन्दी वस्तियों 
को सफाई, ग्रामीएं सडको तथा विद्यूत्तीकरण की स्थिति म पर्याप्त सुधार हुआ । 
सतत 975-76 की वाधिक थोजता के लिए परिव्यय की राशि 5,278 
करोड रु रखी गई । इस योजना का मुड्य लक्ष्य स्थायित्व के साथ झ्रार्थिक विकास 
को गति देना था । विक्राध रणनीति की प्यूह रचना करते समय वितरणातक्मक 
स्थिठियो पर विशेष ध्यान दिया गया । इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि सभी 
क्षेत्री मे उपलब्ध क्षमत्ाम्रो का पूर्ण उपयोग हो, भायात मे बचत और निर्यात में वृद्ध 
की जाए । उन परियोजवामों को सर्वोच्चि प्राथमिकता दी गई, जो दीघेकालीत 
परियोजताओं की भपेस्ता ग्ल्पकाल में ही लाभ देने वाली हो | सव्‌ 9 75-76 की 


पाँचवीं पचवर्षीय योजना 40] 


वाबविक योजना में विभिन्न मदो पर परिव्यय की राशियाँ निम्न सारणी द्वारा 











स्पष्ट है । 
वाधषिक थोजना (975-76) के श्रन्तगत बिभिन्न मदो के लिए परिव्यय 
(करोड रु० में) 
क॒ द्वीय और क॒द्ध 
विकास की मद प्रस्तावित राज्य सघीयज्क्षेत्र योग 
योजनाएँ 

4 कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 278 56 400 26 7259 697 47 
2 सिचाई और बाढ नियन्त्रण ] 2 453 8 383 468 32 
3 विद्युत घ49 0 9664] 66 0-58 
4. ग्रामीण और लघु-उद्योग 40 49 3073 267 73 89 
5 उद्योग और खनिज 35349  0935 048 ३644 02 
6 यातायात और सचार 83508 49043 4 93 040 44 
7. शिक्षा 92 07 ]]0 37 65 ]84 09 
8 विज्ञान तथा प्रौद्य'गिको 7 27 न न 7 27 
9 स्वास्थ्य 44 09 45-80. 526 95 45 
]0 परिवार तियोजन 6320 न ज+ 6320 
]] पोषण 8998 4495 046 ]9 36 
]2. जल प्रदाय 3 03 23 28 43 54 37 82 
3. झावास और नगर विकास 34 59 9864 893 426 
]4 पिछड़े वर्गों का बल्याण 37 00 3॥34. 079 49 33 
5 समाजन्कल्यण 4] 00 238 040 43 78 
]6 श्रम और श्रसिक-कल्याण 45] 488 047 686 
।7 अन्य 22 26 44 98 397 7 2] 
8 रोजगार-वृद्धि कार्यक्रम 30 00 44 50 ना 54 50 
]9 पवतीय व आदिम जातिक्षेत्र -- 40 00 ज-+ 40 00 
20 उत्तरी पूर्वी परिषद्‌ डा ना जि 0 00 
योग 3,065] 2,7] 48 96]0 597809 





976-77 के लिए वादिक योजना का दस्तावेज? 

*26 मई को ससद्‌ के समक्ष जो वाधिक योजना का दस्तावज रखा गया, 
उसमे पूर्वापेक्षा ग्रधिक आधदिक विकास दर के साथ साथ ] करोड 60 लाख टन 
अनाज के उत्पादन तथा औद्योगिक शान्ति की झ्राशा व्यक्त की गई है | योजना प्रायोग 
के अनुसार, यदि मूल्य स्थिर रहे, तो वापिक योजना से सा्वेजनिक क्षेत्र में तीब्र 
विकास होगा ॥ कुल योजना का लक्ष्य 7,852 करोड़ रुपये रखा गया है। सावजनिक 


] रुनू 976-77 की वाषिक योजना का दस्तावेज (दिनमान 6-]2 जून ]976)--योजना 


मत्तो डॉ शकर घोष 4 
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झेंतर के अतिरिक्त निजी-/झेत्र मे भी तौच्र विकास करने के सम्बन्ध मे उठाए गए कदमों 
को महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा है और यह ग्राशा की जी है कि पिछले दशक में 
अभ्तन्त्र मे जिस दर से पूंजी लगाई गई थी प्रव॒ अ्पेक्षाकत अधिक दर से लग सकती 
है । उद्योग मे इस प्रकार का प्रस्तावित विकास मूल्यो के वर्तमान टाँचे मे कोई बाघा 
उत्पन्न नही करेगा, क्योकि देश में पर्याप्त द्न्न बा भण्डार बन गया है और विदेशी 
मुद्रा की स्थिति भी सत्तोपजनक है । मूल्यों को स्थिर रखने हेतु आवश्यक वस्तुग्रो 
की उपलब्धि में काफी सुधार भ्रा गया है तथा उद्यागो में जाने वाले बच्चे माल जप 
लोहा, कोयला, बिजली इंधन तया परिवहन आदि तन्‍वों में पर्याप्त सुधार झा गया 
है, इनके अतिरिक्त, सरफार द्वारा उठाए गए वित्तीय कदम मुद्रा स्फीति रोकने के 
लिए पर्याप्त समभ जाते हैं । 
संसद में योजना मन्त्री डॉ. शकर घोष द्वारा रखे गए दस्तावेज के अनुमार 
प्रापात्‌-स्थिति तथा बीस सूत्री आयथिक कार्यत्रम के कारण औद्योगिक शान्ति पैदा हो 
गई है ) वर्तमान वाधिक योजना के लिए पूँडी देश में झराथिक त्नोतो के द्वारा ही प्राप्त 
की गई है | पचवर्षीय योजना के प्रारूप में जो ग्रनुमान लगाया गया या, प्रथम तीन 
बर्षों मे स्थानीय खोतो से प्राप्त पूँजी कर दर उससे काफी अधिक रही है । ऐसा 
प्रनुमान है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के सरकारी उद्यम से 974-75 ग्रौर 
975-76 के बीच 2,450 करोड रु. वर्तमान वर्ष के लिए भौर 6 850 करोड रू 
पच-बर्षीय योजना की पूरी प्रवधि के लिए प्राप्त होगे । बापिक योजना में बीउ-्सूनी 
भ्राथिक कार्यक्रम के लिए कुल 2,337 करोड रु रखे गए है । 
इस सन्द्म भें विभिन्न सुह्ो पर व्यय का आावण्टन इस अकार है-- भूमि छुधार 
37 26 करोड, छोटी सिंचाई 49 04 करोड, बृहद्‌ और मध्यम सिचाई 63 63 
करोड, सहकारिता 57 52 करोड, विद्युत 289 69 करोड, हाथकरघा-उद्योग 
! 70 करोड, मूमिहीनो के लिए भवन-निर्माणा 9 97 करोड, नव-उद्यमी योजनाएँ 
95 लाख गरीब बच्चो के लिए मुफ्त कितावें कागज प्रादि ओर पुरतक बेक 42 
करोड रुपया । 
इसके अ्रतिरिक्त, राज्यो और वेर्द्र शासिद क्षेत्रो वी योजना से 63 करोड 
से अधिक रुपये निश्चित किए गए हैं। दस्तावेज से यह स्पप्ट कर दिया ग्रया है कि 
बीस सूती ग्राथिक कार्यत्रम को सामान्य आयोजना का विव्रल्य नहीं घनाया जा रहीं 
है, बल्कि यह उसका पूरक है । 
देश मे प्राथिक-विकास और मूल्य-्यूद्धि पर तथा आवश्यक वस्तुओं वी 
उपलब्धि हेतु जो कदम उठाए गए है, उनमे प्राथिक प्रपराष्ियो, कालाबाजारियों, 
जमाखोरों और तस्करो का दमन, सभी प्रकार के माल का निश्चित मूल्य घोषित 
करने वो कानूनी व्यवस्था झ्ादि भी शामिल है। इसके स्राथ-साथ 975-7 6्मे 
देश मे हपि-उत्पादव में काफी बुद्धि ने एक अच्छा वादावरण प्रैदा कर दिया | इस 
सन्दमे मे मूल्य-वृद्धि पर रोकथाम का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस वर्ष 
थोक मूल्य निर्देशोक्ष मे 9 % की गिरावट प्रा गई । ग्ौद्योगिक कार्यकर्चाश्री के लिए 
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अखिल भारतीय उपभोक्ता-मूल्य-सूचकाँक मे गत वे जून से इस वर्ष के बीच 42 8 
प्रतिशत की कमी हुई ग्रौर कृषि-मजदूरो के लिए 22:% की । 

खरीफ की अच्छी फल के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा मे अनाज की वसूली का 
कार्यक्रम इस वर्ष सफनतापूवक चल पडा है । 7 मई तक खरीफ की फसल का 66 
करोड 70 लाख टन वसूल क्षिया गय,, जबकि इसी अवधि म॑ गत वर्ष 34 करोड 
50 लाख टन ही खरीदा जा सका था। अर्थात्‌ देश मे प्रन्न का पर्याप्त भण्डार 
स्थापित हो रहा है । ग्रामीण क्षेत्र म भूमि-सुवार पर बल दिया जा रहा है, और 
भ्रामो में अधिक रोजगार उत्पन्न करने को योजनाओं पर कार्य हो रहा है। इस सम्बन्ध 
मे, राज्यों मे बह्म जा रहा है कि भूमि सुधार और प्रतिरिक्त भूमि के बटवारे का 
कार्य तेज करें | छृपि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई के विकाप्त पर बल दिया 
जा रहा है। 975-76 म 25 लाख हैक्टेपर ग्रतिरिक्त-मूमि को सिंचाई के प्रन्तगंत 
लाया गया । अब 50 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त-भूमि की सिंचाई योजना पर प्रमल 
हो रहा है । 

विभिन्न ग्रौद्योगिक उत्पादनों में उत्साहवरद्धक वृद्धि रही है । इस सन्दर्भ 
में कोयला, इस्पात, अल्यूपीनियम, नाइट्रोजन उवरक, सीमेट तथा विद्युत महत्त्वपूर्ण 
है । सावजनिक क्षेत्र के उद्यागो ने भ्रच्छी प्रगति दशायी है। इसमे राष्ट्रीय टेक्सटटाइल 
कारपोरशन क॑ कारखाने भी सम्मिलित हैं। रेलो, बन्दरगाहो के कुशल कार्य के 
कारणा प्रव व्यापार के प्रवाह मं भी गति झा गई है। अब रेलमार्गों से पूबपिक्षा 
]2% अधिक वेगन गुजरते है। बेन्द्रीय मरकार ने स्थानीय सडक परमिट जारी 
करन की नीति अ्रपनाई है । अभी तक 5300 परमिट दिए जा चुके हैं । 

ओऔद्योगिक वातावरण में क्रान्तिकारी परिवतंन ग्राया है, परिणामस्वरूप, 
उत्पादन बढ़ गया है। मजदूरों को उद्यागो में ग्रउनत्व का भहसास दिलाने के लिए 
भजदूरों की सहूलियत का एक ब्यापक कायंक्रम तेयार किया जा रहा है ताकि 
उद्योगो के सचालत में भी उनका पूरा-पूरा हिस्सा हो । 

पिछडे क्षेत्रो और वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस 
सम्बन्ध में 95 4 करोड झुपग्रे पिछड़े वर्गों के प्राथिक विर्यस हेतु निश्चित क्रिए गए 
हैं। इनमे जनजाति सम्बन्धी छोटी योजनाप्रों पर 40 करोड का व्यय भी शामिल 
है ।4 करोड 4 लाख झनुसूचित वग और जनजातियो के छात्रो को इस योजना से 
लाभ पहुँचने वाला है | इसके भ्रन्तगंत उन्हे विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलगी । 
इस पर 4 करोड रुपये व्यय होंगे । राज्यो और केन्द्र शासित क्षेत्रों को इसी कार्य 
के लिए 39 करोड 49 लाख रुगये दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर दाँतवाला की अध्यक्षता 
में एक समिति का गठन क्रिया गया है जो सम्पूरों देश मे विभिन्‍तर ग्रामीण रोजगार 
कार्यक्रमों के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करेगी । 

यद्यपि बल इसी बात पर दिया जा रहा है कि योजनाग्रों के लिए घरेलु 
स्रोतो से घन प्राप्त किया जाए, तथापि विक्रासशोल देश होने के नाते विश्व बैक की 
सहायता से भी वहुद सी योजनाएँ और विकास-सम्बन्धी कार्यों को चलाने की आशा 
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करना ग्रप्वाभाविक नही है। इस वर्ष भारत मे आथिक विकाप्त की अभूतपूर्व प्रगति 
को देखते हुए विदेगो भे मी भारत को ग्राथिक सहायता देने के बारे मे अच्छा 
वातावरण बन रहा है । भारत को सहायता देने वाले सहयोगी सगठन ने 976-77 
के लिए 70 करोड डॉलर देने का निश्चद किया है। 3 सदस्यीय सहयोगी समिति 
के सदस्पे ने कुल 00 करोड डॉलर देने की घोषणा की है, जबकि शेष 70 करोड 
डॉलर विश्व बैक ने देने का वायदा किया है। यद्यपि यह गत वर्ष वी राशि से 20 
करोड डॉलर कम है, तथापि वास्तव में सभी देशो ने गत वर्ष की अपेक्षा ग्रयनां 
हिस्सा बढाया है। किन्तु अमेरिकी डॉलर की मजबूत स्थिति के कारण डॉलरो में 
यह कुल राशि कम हो जाएगी । इस सम्बन्ध मे यह महत्त्वपूर्ण है कि प्रधिसख्य देशों 
ने किसी न किसी रूप मे अधिक रियायतें देवे की घोषणा की है । उदाहरणाथे, 
वेल्जियम ने ऋणा पर ब्याज 2 से ।%, कर दिया है। पश्चिम जमनी फा कर्जा 0 
वर्षों की ब्याज मुक्त अवधि के आाघार पर दिया जा रहा है जबकि इसकी प्रदायगी 
की झवधि 50 दर है। फ्रांस ने सहायता की राशि में 8% की वृद्धि वी है । पहले 
के समान ही ब्विद़ेन, डेनमाक और नावें की सहायता पूर्णाह्प से प्नुदान के रूप में 
है । स्वीडन ने प्रथम वार अन्य स्कडेने वियाई देशों का ग्रनधरख किया है | जापान ने 
सहायता की राशि में कुछ वृद्धि की है। यद्यपि अमेगिका ने इस प्रकार की कोई 
बूद्धि की घोषणा नहीं की है, तथापि उसने भारत के साथ पी एल 480 का एक 
समझौता प्रवश्य किया है । 

इस अस्तर्राष्ट्रीय समूह ने आ्राथिक क्षेत्र मे प्रयति और मूल्य दृद्धि की रोकथाम 
की सराहना करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि भारत सरकार अपने प्राथमिकता 
धाले क्षेत्रो, जैसे--निर्यात, कृषि ओर ऊर्जा पर अधिक ध्यात देवी रहेंगी तथा 
परिवार नियोजन के कार्येकम को आगे बढायेगी । 

इसन इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय प्राथिक विकास में कमजोर 
वर्गों का सहयोग आवश्यक हैं। 3 राष्ट्रो बी इस बैठक में सभो देशों ने भारत ड्ले 
बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्त क्रिया। भारतीय प्रतिनिधि 
श्री एम जी कौल ने इस प्रश्तोत्तर को मित्रतापूर्ण बताया । विश्व बैक के उपाध्यक्ष 
श्री प्रतेंस्ट स्टव ने इप बात पर सम्तोप व्यक्त किया कि आयिक क्षेत्र मे भारतीय 
कार्य क्रमो की सफलता के प्रसग में सभी सदस्य देश एक्मत थ। 

आ्राज का आयोजन 

]976 77 की वापिक थोजना, जिसके मसौदे का विवरण ऊपर दिया जा 
चुका है, ग्रयेब्यवस्था म॑ हुए सुधारों को पृष्ठभूमि मे तैयार की भरई हैं झ्ौर इसका 
मूल मुद्दा स्थिरता तया साम्राजिक न्याय के साथ सम्बृद्धि को प्रोत्साहन देदा है । 
योजना मस्त्री डॉ शकर घोष ने योजना पत्रिका के 7 जुलाई, 976 के क्र मे 
प्रकाशित झपने लेख 'आज का आयोजन मे योजनाझो वी रणनीति, 976 77 वी 
योजना वी सम्भावित सफ्लताग्रों श्रौर 975-76 की उपलब्धियों वा सूल्यारन 
प्रस्तुत किया है । इस लेख के आधार पर हम सुगमतापुर्वक यह भ्रनुमान लगीं सकते 
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हैं कि पाँचवी योजवा के शेप वर्षों में ग्रायोजन के प्रति सरकार की नीति क्‍या होगी। 
प्रत उपयुक्त होगा कि हम, कुछ पुनरावृत्ति के दोष करा खतरा उठाकर भी, डाँ घोष 
के इस लेख का अवलोकन करें । 
भारत ने नियोजित आशथिक-विकास के 25 दर्प पूरे कर लिए हैं।सव 
95! प्ले हमारी प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई थी। तब से चार पचवर्षीय 
योजनाएँ और तीन वापिक योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। पाँचत्री १चत्र्पीय योजना का 
तीसरा वर्ष चल रहा है | ये सभी योजनाएँ निरन्तर विकरासन्यक्रिया वी कड़ी हैं। ये 
मूलभूत सामाजिक झाथिक नौतियों मे विकास क्रम वी एक तस्वीर पेश करती हैं । 
योजना के प्रत्येक चरण में, बदलती स्थितियों नये अनुभवों व मूल्यांकन के बाद 
परिवतेन हुए हैं । 
प्रस्येक पवर्षोय योजना एक दूरगामी परिप्रेक्ष्य को हृष्टि में रखकर तंयार 
की गई है | प्रथम योजना 95] भें 98] तक 30 वर्षो के ग्राथिक विक्रास के 
श्राघारभूत ८प में बनाई गई थी। द्वितीय योजना का आयाम 976 तक का था 
श्रौर तृतीय योजना 96-76 की )5 वर्षीय योजना के प्रथम चरगा के रूप में 
बनाई गई थी । 
इसके पश्चात्‌ 965 के युद्ध मे सहायता देने वाले देशों ने सहायता करने से 
इन्कार कर दिया । इस कारण 965 66 तथा 966-67 की फसले खराब हो 
गई । उन स्थितियों में तियमित पचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन (966 69) 
वापिक योजनाएँ बनाई गई । उसके बाद ही अगली पचवर्षोय योजना प्रारम्भ करने 
की ग्रनुकुल स्थितियाँ उभर सकी । 
झाजकल णँचवी पचवर्पीय योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। इस सन्दर्भ मे 
यह उल्लेखनीय है कि देश 97! 72 से ही झ्ायिक विपमता के दोर से गुजर रहा 
है | बगलादेश को भुकित से पूर्वे वहाँ से बहुत अधिक शरणार्थी भारत प्राएं, फिर 
देश के बड़े भागों मे अनावृष्टि झोर बाढ़ वा प्रकोप आया । खनिज पैट्रोलियम के 
अस्तर्राष्ट्रीय मूल्य एकाएक आसमान छूते लगे । साथ ही भ्रतेक वस्तुग्नों के राष्ट्रीय 
एवं अस्तर्राष्ट्रीय मूल्यों मे भी खूब उछाल आया । तस्करी, काला बाजारी, कानून 
व व्यवस्था के प्रति घटती आस्था से स्थिति और सी बिगड़ गई | 
लेकित आपात्‌-स्थिति लागू होन और प्रधानमस्त्री द्वारा बीस-सूत्री श्राविक- 
कार्यक्रम की घोषणा से झ्राथिक तथा राजनीतिक झनुशासतहीनता पर अक्रुश लग 
गया । देश की व्यवस्थित प्रगति के लिए उचित परिस्थितियाँ बन गईं। 975-76 
में सबसे उल्लेखनीय घटना मुद्रास्फीति पर काबू पाना था । अक्तूबर, !974 से 
मूल्यों मे गिरावट का रुख आया था, वह 975-76 के दौरान भी बना रहा और 
प्रकतूबर, 4975 के बाद से गिरावट-दर और भी तेज हो गई। मार्च, 976 के 
प्रन्‍्त मे थोक-मूल्य निर्देशॉक 2829 था जो पूर्व वर्ष की अपेक्षा 79% और 
सितम्बर, 974 की अपेक्षा 4 4५ कम था । 975-76 का झौसत निर्देशांक 
4974-75 की अपेक्षा 3 32 कम था। राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ मे 
मुद्रास्फीति का बढाव उलट जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं । 
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974 के मध्य मुद्रास्फीदि पर वियन्‍्तण हेतु कुछ कदम उठाएं गए थे! 
आपात स्थिति को घोपरा के पश्चात्‌ कुछ नए कदमों की घोषणा की गई, ताकि 
मुल्य-स्थिरता बनी रहे । ये निम्नलिखित थे--कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, और 
तस्करो के विरुद्ध जेहाद, काले घन के उपयोग पर अकुश, व्यापारियों के लिए कुछ 
अनिवार्य बस्तुओ की मूल्य-सूची टागना और स्टॉक की स्थिति बताना काबुतन 
श्निवार्य क्या जाना, चीनी, वनस्पति, सीमेट, कागज, जैसे उद्योगमो मे सोल सेलिंग 
एजेन्सी प्रणाली की समाप्ति आदि | साथ ही सरकार ने जखीरेबाजों के विरुद्ध 
विस्तृत पैमाल पर अनियान चलाया । इससे व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग दोनो 
की मनोदृत्ति बदली है । 

आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओ की सार्वेजनिक-वितरण-प्रणाली को भौर भी 
मजबूत किया गया है ताकि गाँवों, पहाडो और कमी वाले तटीय क्षेत्रों भे रहने वाले 
समाज क कमजोर वर्ों के व्यक्तियों व छात्रों को लाभ पहुँचे | वितरणा-प्रणाली में 
सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की भूमिका बढी है । नागरिक झापूति विभाग कुछ विशेष 
प्रनिवार्य वस्तुप्नो के उत्पादन, मूल्य झ्लौर ञ्र/पूर्ति-व्यवस्था की देखरेख कर रहा है । 
दिल्ली व नेनीताल मे एक मॉडल याजना' प्रारम्भ की गई है, जिसे बाद में धन्य 
स्थानों पर भी ज्ञागू क्या जाएगा । 

रबी और खरीव फ्सलो के बसूली मूल्य गत वर्ष जितने ही रसे गए । 
ये स्थिर-मूल्य-नीति के महत्त्वपूर्ण मुद्दे है। साथ ही, सरकार यह भी चाहती है डि 
कृपकों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले । इसलिए रबी की, जो व चने वी 
फसलो के लिए भी समर्थन दिया गया | ईल्ल, पट्सत और नियस्तित कपड़े का मूल्य 
भी ग्परिवरतित रहे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में खाद्याग्त व खाद्य तेलो के 
प्रायात की भी व्यवस्था की गई, ताकि सुरक्षित भण्डार बनाकर उत वस्तुप्नो की 
उपलब्धि बढाई जा सके । 

सव्‌ 976-77 की बाधिक योजना, भ्रय-व्यवस्या में हुए इन सुधारो वीं 
पृष्ठभूमि में तैयार की गई है। इस बात का दिशेष ध्यान रखा गया है कि मोजता 
व्यय मे वृद्धि से मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन न मिले । 

इस धापिक योजना का मून्न मुद्दा, स्थिरता भर सामाजिक न्याय के साथ 
सम्बद्धि को प्रोत्माहन देना है ।॥ इसके लिए 78 प्ररब 52 करोड सपयो की व्यवस्था 
की गई है जो गत वर्ष की अपेक्षा 3। 4%, अधिक है | इससे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, 
उद्योगों और खनिज-क्षेत्रो के लिए विशेष व्यवस्था है) ये ग्रथ-व्यवस्था के प्राधारभूत 
क्षेत्र हैं। कृषि व सम्बद्ध सेवाओ पर पूर्व वर्ष के 6 प्ररव 94 करोड 4| लात 
रुपयो को अपेक्षा 8 अरव 96 करोड 22 लाख रुपयो, पिचाई व वाढ निम्नन्‍्त्रण पर 
4 झरब 68 करोड 22 लाख दुपयो वी ध्वेक्षा 6 झरब 86 करोड 79 लास रुपयो 
ओर ऊर्मा पर ]] प्रव ] करोड़ 58 लास म्पयो की प्रपेक्षा 44 झरब 53 बरोइ 
40 लाख झूपयो के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । 

सब्‌ 976-77 में खाद्यान्न 4 करोड 60 लाख ढत, ईख 5 करोड टन, 
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कपास 75 लाख गाँठें [प्रत्येक |70 कि.ग्रा की), पटप्तन व सन 65 लाख गांठें 
(प्रत्येक 80 क्रिग्रा. को) का उपज लक्ष्य निर्धारित क्रिया गया है । यदि मौसम गत 
वर्ष के ममाव ही अनुरूल रहा, तो सम्मव है, उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हो । इसके 
लिए मह नीति तय की गई है कि उर्वेरको की खपत बड़े, सिचाई के प्रन्तगंत क्षेत्र बडे, 
अधिक उपज देने वाली क्स्मों को अधिक विस्तृत पँमाने पर उगाया जाए और 
सरक्षय्॒ के उस्तत तरीके ग्रपनाएं जाएँ । 


छोटी, मेकली व बडी सिंचाई योजनाग्रो से 20 लाख हैक्टेयर ग्रतिरिक्त भूमि 
में सिचाई-व्यवस्था की जाएगी । 975 मे 40 जिलो में दालो का सघन विकास- 
कार्यक्रम चल रहा है । इसके भ्रतिरिक्त तिलहन, कपास, पटसन आदि प्रमुख नकदी 
फसलो के साथ-साथ, चीनी मिलो के आस पास के क्षेत्र में गरता विकास का कार्यक्रम 
भी तेज किया जाएगा । 
छोटे व सीमास्त-किसानो, विशेष रूप से श्रद्धं शुष्क क्षेत्रों के, की उत्पादकता 
बढ़ाने पर विशेष घ्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन विकास कार्यों पर 
93 करोड़ 83 लाख र व्यय किए जाएंगे । 
उद्योगो व खनिजों के लिए गत वर्ष, जहाँ 6 ग्ररव 44 करोड 2 लाख स्पये 
व्यय किए थे, वहाँ इस वर्ष 2! श्ररब 85 करोड 34 लाख झ की व्यवस्था की गई है । 
ग्रौद्योगिक वित्रास के तेज होने के आसार है | इस्पात कोयला सीमेट, ऊर्जा 
व यातायात जैसे उपादानों में पूवपिक्षा सुधार झ्राया है । स्थिति के और भी सुधरने 
की आशा है । 976-77 में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में 25 लाख 
किलोवाट की वृद्धि होने की सम्भावना है | रेवो में भी पूरी तंयारी है कि गत वर्ष 
थी 2( करोड 40 लाख टन माल दुदाई की अपेक्षा इस दर्ष 22 करोड 50 लाख 
टन मात्त की ढुलाई का लक्ष्य पूरा किया जाए। इन सबसे यह प्राशा बधती है कि 
इस वर्ष ग्राथिक वृद्धि की दर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रहेगी । 
इस वाधिक योजना मे बीस सूत्री ग्राथिक कार्यत्रण के अनेक मुद्दों को विशेष 
महत्त्व मिला है। इन कार्यक्रमों को वर्तमान योजनाझ्रो मे समाहित करने के प्रयास 
किए गए हैं| बीस सूत्री ग्राथिक कार्यक्रम से सम्बद्ध विभिम्त योजनाग्रों के लिए 
] अ्ररद्ध 63 करोड ?। लाख ₹ रखे गए हैं | हमारी योजना-नीति मे खाद्य व हि 
क्षेत्र अधिक महत्त्वपूर्ण है। खाद्यास्त वी उपज व वितरण, स्वावलम्दरी होने के लक्ष्य 
मे. प्रनिवायैत, जुड़े है. ग्रौर, आय व. रोजगार. के वॉक्क्त़ीय. स्तर, जूटे, हैं, उगरे, प्ञफितरसए, 
के लक्ष्यों से । 
वर्तमान योजना मे इन क्षोत्रो पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बडी, 
ममभली व छोटी सिंचाई योजनाग मे हर मामले करी जाँच करके खर्च की स्वीकृति दी 
जा रही है, ताकि चालू योजनाएँ शीघ्रता से पूरी की जा सके । मूगत जल के अच्वेषण 
थे उपयोग पर भी विशेष ध्णन दिया जा रहा है । वर्तमान स्थिति में ऊर्जा के अन्य 
ख्रोतो को ढूंढना राष्ट्रीय श्रायोजना का प्त्यस्तर महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।इमके लिए 
कोयला क्षेत्र मे और अधिक पूंजी लगानी होगी तथा इस क्षेत्र का समन्वित विकास 
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करना होगा । साथ ही पैट्रोलियम की खपत घटानी होगी । यह उद्देश्य पेट्रोलियम 
का विकरप ढूंढ कर, ग्राथिक उपाय ग्रपनाकर और देश मे पैड्रोलियम के बड़े हुए 
उत्पादन द्वारा प्राप्त करना होगा । 
ग्रायोजना की सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि राज्य व उप क्षेत्रीय 
सत्र पर झायोजना तल्त्र को सुहृढ किया जाए और राष्ट्रीय व प्रादेशिक मोजनाम्रो मे 
निर्दिष्ट कृषि-नीतियो वो ध्यात मे रखते हुए, फसलो की योजना पर तथा कृषि पर 
झाधारित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए भारत मे रोजगार देते की योजनाझो को 
भ्रन्य योजनापग्रो से सम्बद्ध करता होगा तथा यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्पादन 
पर इनका पझनुकूल प्रभाव पढे | हमारी योजना में छोटे व सीमान्त कृपवों व 
भूमिहीन मजदूरों की स्ामर्थ्य बढाने पर विशेष बल दिया गया है ताकि योशना-कार्यों 
में लगने वाले धन का छात्र कमजोर वर्गों को सिल्ल सके । बीस सूती झ्ाविक कार्यक्रम 
मे भूमि सुवार पर विशेष बल दिया गया है ग्रौर ग्रामीण जनसछ्या के दलित वर्गों 
के अधिकारों की रक्षा पर भी ध्यात दिया गया है । 
हमारो ग्राज की नियोजित प्रक्रिया को मुरुय उद्देश्य भ्र्ये-व्यवस्था के मूलभूत 
लक्ष्यो को पूरा करना है । ये है--गरीबी उन्मूलन और स्वावलस्बन की उपलब्धि । 
झ्राथिक कायापलट के प्रति निराशा का कोई कारण नहीं 
972-74 हमारे देश के लिए घोर प्राथिक सवट के दिन थे | इन दितो 
उत्पादन में ठहराव के साथ-साथ स्फीतिकारी परिस्थितियाँ पेदा हो गईं थी। इस 
सवट पर विजय प्राप्त करने मे हमारे देश को जो सफलता मिली, उससे हमारे देश 
की ऐसी क्षमता का सकैत मिलता है कि यदि राजनीतिक सकल्‍प बना रहे तो वह 
सक्ट की प्रत्येक स्थिति क। डटकर सामना कर सकता है । अ्रवतुवर, 975 से मूल्यों 
के गिरते रहने, वप 975 76 में वृद्धि के लिए झनुएल परिस्थितियों के उत्पन्न 
हाने प्रौर नए ग्राथिक कायक्म के लागू किए जाने के कारण झ्रथिक संयम प९ 
बहुत अधिक जोर देने से अधिक उद्देश्यपूर्ण रीति से विकासोन्मुख नीति भ्रपनान क्के 
लिए हमारा मांग अब साफ हो गया है । 
यद्यपि बिजली उर्वरक और अच्छे बीजो की सप्लाई में सामान्यत सुधार 
होना 976 77 में खेती की अच्छी पैदावार होने की दिशा में एक शुभ लक्षण है, 
तथादि खेती की पैदावार मे हर वर्ष घट-बढ का होता स्वाभाविक है। हिल्तु, 
प्रागामी वर्षों मे 50 लाख हैक्ट्रेयर अधिक क्षेत्र से भिचाई के बड़े और सध्यम दर्जे के 
साधनों वी व्यवस्था किए जाने के लक्ष्य को, जो नए श्राथिक्त कार्यक्रम का एव 
आवश्यक ग्रय है, सफलतापूर्वक प्राप्त करने से कृषि कौ पैदादार मे म॑ वेवल वृद्धि 
होते लगेगी, बल्कि पैदावार मे ब्रहुत अधिक घट वढ होने की जो प्रवृत्ति है, वह मे 
कम हो जाएगी । हाल मे अन्तर्राज्यीय जल विवादों का जिस गति से निपदॉय हुग्रा 
है, उससे राष्ट्रीय जल साधनों के तेजी से और युक्ति सगत विरासत में सहायता मिलदी 
चाहिए। भ्रधिक गाँत्रों मे विजलली लगाने से ध्िचाई सम्बन्धी छोटे निर्माण बारयों, 
जैसे--पपम्पिग-सेद लगाने मे शोर अधिक धन लगान को पौर बढावा मिलेगा । 
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विद्युत, लोहा, इस्पात तथा सीमेट के उत्पादन मे उत्साहवर्धक वृद्धि होने के 
कारण, यह आशा बघ गई है कि उद्योगो मे काम झाने वाली वस्तुओं की कमी से 
976-77 और बाद के ग्रौद्योगिक उत्पादन में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ेगी । 
कृपि से प्राप्त होने वाले औद्योगिक कच्चे मात्र हा जितना भण्डार मिलेगा उससे 
आशा है हि क्रप पर आधारित मुख्य उद्योगो के विकास पर कच्चे माल की कमी 
का प्रभाव नही पडेगा । वर्तमान स्थिति मे 976-77 के दौरान ग्रौद्योगिक उत्पादन 
की सम्भावता काफ़ी झ्राशाजनक है । अनाज की बसूली श्रौर अनाज के ग्रायात बी 
सम्नावित मात्रा को ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के पास प्रव 
प्रभूव मात्रा मे प्रनाज का स्टॉक होना चाहिए । मन्तर्राष्रीय बाजारों की अनिश्चितता 
और मन्‍्दी की स्थिति के कारण, निर्यात की सम्भावनाएँ हालाँकि यद्यपि कुछ 
ग्रनिश्चित वनी हुई है, लेडिन देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित-निधि की स्थिति ऐसी 
है कि निवेश के क्षेत्र मे और अधिक बुद्धि करने के लिए सुन्योजित तरीके से बुख 
उपाय किया जा सकता है । इस समय देश मे और विदेशों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, 
कि भविष्य में उत्पादन के लिए काफी पूँजी लगाई जा सकती है । 


वर्तेमान सकेतो के ग्रनुस'र 976-77 मे पाँचवी योजना के शेप वर्षों मे 
और भप्रर्थ-ब्यवस्था मे वृद्धि की ध्तमग्र दर में विगत 5 वर्षों की दीर्व श्रवधि से चली 
झ्रा रही दर की भ्रपेक्षा स्पष्ट सुधार होना चाहिए। लेकिन हमे समग्र विक्रास-दर 
को 5 5. के सुनियोजित लक्ष्य के प्रास-पास तक स्थिर करने के लिए प्रभी लम्बा 
रास्ता तय करना है। भविष्य की अपनी मीति निर्धारित करते समय हमे यह नहीं 
भूलता चाहिए क्रि 7975-76 और 976-77 में जो इतना अ्रधिक भ्राथिक विकास 
हुआ है, वह बहुत ह॒ंद तक मोसम के अनुकूल रहने के कारण भी हुआ है । इसीलिए 
अधिक गतिशील अर्ये-व्यवस्था प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना है, उसकी गुरुता 
के बारे मे हमे किसी भ्रम मे नही पडे रहना चाहिए । 

चर्तमान के वर्षों मे भारत मे जो ग्रांथिक प्रगति हुई है, उसके विश्लेषण से 

प्रकट होता है कि आगामी वर्षों मे, आधिक विक्रास की दर को अपेक्षाकृत अभ्रधिक 
ऊँचे स्तर पर बनाए रखने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रो मे और अधिक प्रयत्न करने होगे- 
) घरेलू बचत-दर मे उततरोत्तर वृद्धि, 

(ख) निर्यात-सवर्धन का और जोरदार कार्यक्रम बनाकर तथा विदेशों से 
आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के प्रयोग 
को प्रोत्साहन देकर देश की भुगतान-क्षमता को और हृढ करना, 

(गण) बुनियादो विक्नी-योग्य वस्तुओं का और अधिक उत्पादन तथा उनके 
समान रूप से वितरण की अधिक कारगर व्यवस्था; और 

(ध) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रौर ज्यादा कारगर 
उपाय करना कि हमारे समाज के निर्शन वर्गों के व्यक्तियों को 
आझाथिक विकास से प्राप्त लाभो मे पर्याप्त हिस्सा मिले । 
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मु इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना ही कम है क्योंक्ति सुनियोजिंत 
वेकास के किसी कार्य को सोद्देश्य रूप मे पुन; प्रारम्भ करने हेतु देश मे पर्याप्त रूप 
से प्रासरिक बचत के जुटाए जाने की ग्रावश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के बड़े हुए 
परिश्यय वी वित्त-व्यवस्था करने के लिए पिछले अनुभव के ग्राधार पर, घाटे वी 
वित्त आ्यवस्था पर बहुत ग्रथित्र निभर करना उत्पादन के विरुद्ध ग्रौर हानिकारक 
सिद्ध हो सकता है। मुद्रा-स्फीति किए बिना पर्याप्त घरेलू साघन न जुदा पाना ह्दी 
हमारी विक्रास-प्रक्रिव की सबसे वडी कमजोरी रही है। ग्रद वतंमान वर्षों म, 
मूल्यों की स्थिरता के सन्दर्भ म आविक विक्ञास में तेजी लाना मुख्यत देश में 
श्रासा रिक-बचत के साधन जुड़ाने के लिए नई नीतियाँ बनाने की हमारी क्षमता पर 
कापी अधिक निर्भर करता है । 

हमारी नई नीति मे बचत बरने पर ही अधिक वल नही दिया जाता चाहिए, 
बल्कि उत तिजी-वचव की ग्रथ्चिकांश राशि को उच्च प्राथमिक्रता बल्ले क्षेत्रों पर 
लगाते के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, जो इस समय ऐश प्राराम वी 
व्यवस्था करते वाले मकानों के निर्माए, भूमि के पट्टें के सौदे प्रौर जेबरो जैसे कम 
प्राथमिकता वाले क्षेत्रो पर खर्च हो जाया करता था । हमारी प्राथिक नीतियाँ ऐसी 
होदी चाहिए ताकि उनसे काल घत इकट्ठा करने की प्रगृत्ति मे न केवल कमी ह्टी 
ग्राएं, बल्कि झ्राय के शेप भाग को सामाजिक हित के उत्पादक कार्यों पर लगाते वी 
भ्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिले । सगठित स्तनों मे का करने वाले व्यक्तियों के वेतन में 
वृद्धि की जाए, वह राष्ट्रीय उत्पादकता में होते वाली वृद्धि के एक निश्चित प्रगुवात॑ 
से होनी चाहिए । आ्रायिक प्रगति के कार्य से जो बोझ पड़ता है वह बोक भी एश 
समान पड़ना चाहिए श्रौर ग्राथिक प्रगति से जो लाभ मिलते हैं वे भी सवक्ों समात 
रूप से मिलने चाहिए । 

सरक्षारी बचत मे वृद्धि करवे से निवेश-दर को बढाने मे महत्वपूर्ण मदर 
मिलेगी श्रोर उससे आय तथा सम्पत्ति बी विपमता भी नही बडेगी । हम यह अच्दी 
तरह जानते हैं कि सरकारी बचत में तब तक अधिक वृद्धि नहीं वी जा सझृती, जब 
तक सरकारी क्षेत्रो में किए गए तिवेश से हमे अ्रधिकर आ्राय प्राप्त न हो। डुछ्च हैँ 
तक इसके लिए उपलस्त क्षमता वागविक ग्रच्छे ढंग से उपयोग किया जानो 
श्रावश्यक है। इसके प्रतिरिक्त अ्वित्र युक्ति सगत मूल्य नीति तिर्धारित करने की भी 
आवश्यकता है | पहले भी, इन प्रश्तो पर प्राय चर्चा वी गई है भौर उनको पवेक 
बार तदर्थ आधार पर असयत्र तरीके से निपठाया गया है॥ विगत दो मा 
सरकारी-क्षेत्र वे उद्यमो वी झ्राय मे वृद्धि करने के लिए वाफ़ी सधिक पयल्त हि 
गए है गौर इन प्रयत्तों के अब सुपरिणाम प्राप्त होने लगे हैं। अय समा ग्रो गया है 
हि हम सभी सरकारी उद्यमो की मूल्य-उत्रादनननीतियों वी सुम्यवस्थित समीशा कए 
तथा उस्त समीक्षा के झ्राधार पर एक ऐसी युक्तिमगत नीति तैथार करें जो कापी हद 
तक स्थायी २हू सत्े । रथ 

इस वात पर दौक ही जौर दिया गया है जि हमारी योजा का प्रमुष उद्देत 
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आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहिए । लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करते फी दिशा में 
और प्रगति तभी की सकती है, जब हम बजे तिर्यात के परिमाण में 8 से 0 / 
तक की बापिऊ बूद्धि कर सके ताकि हम विदेशों से ऊर्जा आयात करने पर कम से 
कम निर्मर रह सर्चे | देश में तेल की खोज भर विकास कार्यक्रम वो मुम्तेदी और 
तेजी से क्रिया जा रहा है | झत्र तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वह काफी उत्साह- 
जनक हैं) विगद दो वर्षों में निर्यात-सम्बन्धी नीतियो और प्रक्रियाप्रों गो सरल बनाने 
के लिए गम्भीर रूप से प्रयत्त किया गया है। परिणामस्वह्व 974 75 और 
975-76 में भारत के निर्यात के परिणाम में दीर्घावधि औसत से लशभग 40 |« की 
बृद्धि हो जाने की सम्भावना है। निर्यात के सम्ब्स्थ में मस्तिमण्डल समिति की 
स्थापना बिए जाने वे फलस्वरूप निर्यात के लगातार विकास के लिए सक्षम नीति का 
आधार निर्धारण करने के लिए नए सिरे से विचार करने में सहायता मिली है । 
लेकिन अभी काफी कूछ किया जाना बावी है जिससे निर्यात के नए क्षेत्रों में पर्याप्त 
गति से दृद्धि होती सुनिश्वित की जा सके । 
भारत जैसे प्रद्धों विकप्तित देश में विकास्त की गति को तीव्र करने में श्रमिक- 
बस्तुओो की कमी को दूर किया जाना बुनियादी तौर पर कृपि क्षेत्र में की गई प्रगति 
घर निर्मर है । यह भी एक सर्वंसम्मत राष्ट्रीय उद्देश्य है क्रि देश की सबसे तिम्त 
वर्गों की 40 / जनता की ओर हमारी प्रायोजना सम्बन्धी नीतियो और प्रक्रियाओं 
में सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी सर्वेमान्य है कि भारत जैसे इंपि- 
भ्रधान देश में प्राणीण विकास के एच्रीकृत कार्यक्रम के भाष्यण से ही इस उद्दंश्य को 
प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गाँयो रा एकीकृत त्रिकास तब तक नहीं किया जा 
सकता, जब तक विस्तृत राष्ट्रीय झायोजन के पूरक के रूप में निचले स्तर से प्रायोजन 
करने पर जोर दिया जाए । प्राय सभी यह मानते हैं कि हमें पर्याप्त परिणाम तब 
तक प्राप्त नही हो सकते जब तक हम स्थानीय आावश्यकताग्रों साधनों और 
सम्मवनाधो की विस्तृत जानकारी के ग्राघार पर अपनी योजवताएं तेयार न करें । इन 
क्षेत्रो में भ्रभी तक प्राशादीत प्रगति नही हुई है । पहले कृषि वी पैदावार में वृद्धि के 
जो लद्षप निर्धारित किए जाते थे, दे काफी हंद तक वास्तविक नहीं होते थे, वयोकि 
वे खेती में काम भाने वाली वस्तुओं झौर उत्पादन के ब्यौरेवार विश्लेपणा तथा देश 
के विभिन्न क्षेत्रों में फसलो वी अनुहलतम वास्तविक स्थिति तथा फसलों के क्रम के 
झ्राधार पर नही निर्धारित क्ए जाते थे। इन कमियो को दूर करने के लिए 
सामाजिक और झाधिक पविर्चतों के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में बिक्रे द्रीक्षत प्रायोजन 
पर गअ्रधिक बल देना चाहिए । 
ब्रविरिक्त जन शक्ति और अन्य उपलब्ध स्थानीय साधनों का पूर्ण्य उपयोग न॑ 
किया जाना हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक बडी कमजोरी रही है | कृषि 
के काम प्राने वाली वस्तगप्रो को विदेशों से विशाल मात्रा में मगाकर प्रयाग करने के 
स्वागत पर भाष्य में हमें स्वानीय जनभत्ति और उपलब्ध स्थादोय साधनों के 
अधियाश्रिक उपयोग पर अधिक जोर देना पड़ेया। यह ावश्यक नहीं है कि 
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कठिताइयाँ जिप रू में राष्ट्रीव स्तर पर सामने आती हैं, उसी रूप में स्थानीय स्तर 
पर भी आाएँ, जहाँ उपग्रुक्त साठवात्महच और आयोजनात्मक उपायों द्वारा स्थानीय 
से पत्रों की सहायत' से केंद्रीय आयोतना में उपलब्ध स्व्र्मी का प्रयोग इस क्षेत्र वी 
समम्य यो को त्भावपूर्ण तरीके ये हल करने में क्रिया जा सकता है। छोटे प्ौर 
सीम'न्विक कृषकों तथा झृचि मचदूरों के लिए बताई गई विशेष योजनाओं से, ग्रामीण 
समाज के प्रोक्षाकृत निबन वर्ग के व्यक्तियों के सामते आने दाली समस्पाश्रों का 
व्यावहारिक हल ढूँने मे प्रत्यस्त उपयोगी सहायता मिली है । लेकिन प्रयुभव से मिद्ध 
होता है कि इस प्रकार की योजनाआ से सर्वोत्द्ृप्ट परिणाम तभी निकलस क़््ते हैं जब 
उन योजनाओं को एक क्षेत्र-विशेष के विक्रास सम्बन्धी कार्यक्रम का अनिवाये अगर बना 
दिया जाए | इसलिए प्रावश्यक्ता इस बगत की है कि स्थानीय आवश्यकताओं साधनों 
तथा सम्भावनाप्रों का व्यापक सर्वेक्षण कर, उसके प्राधार पर ग्रामीण विकात्त के क्ाय॑ 
को समेक्ित प्रयाप्त से पूरा किया जाए। कृषि के झ्राधुनिकीकरस के प्रत्येक सफल कार्यक्रम 
के झल्वगंत, उत्पादन-पम्बन्धी तकनीक म॑ उत्तरोत्तर सुधार लाने तथा कृपकी द्वारा उर्फ 
तकनीक के भ्रपनाए जाने के लिए समुचित झ्ायथिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था पर बत 
दिया जाना चाहिए । इस सर्द मे अ्रधिक महत्त्व इम वात को दिया जाएगा कि 
अनाज की खेती भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जाए और अधिक उत्पादन कई 
किस्मो के गेहूँ क्री खेती की भूमि की उत्पादकता की वृद्धि में रकावद को, जिसकी 
आभास वनेमाव में ही मिला है, समाप्त कर, उसकी उत्पादकता मे वृद्धि की जाएं। 
यद्यपि 950 के पश्चाद्‌ के कुछ वर्षों मे देश की सिचाई-प्रणाली मे कापी 
विस्तार हुप्रा है, तथापि देश की सिचाई-न्षमता का पूर्ण उरथोग नहीं किया जा 
संका है । इस कमी को धघिचाई के बढ़े बडे निर्माण-कार्यों के अलगंत प्राते वाले 
मिचित-क्षेत्रो के समेकित विक्रास कार्यक्रम के द्वारा पूर्णों करते का प्रयास क्रिया थी 
रहा है। ग्रागामी छुछ वर्षों मे सिचित-क्षेत्रों की विक्रास्त-क्षमता का उपयोग करता, 
कृषि की पैदावार बढ़ाने श्रौर सावजनिक-वितरण हेतु अधिक से ग्रविक प्रताज वी 
खरीद करने के लिए बनाई जाने वाली कृषि-नीति का प्रमुख ब्रग होता चाहिए। 
इस कार्यक्रम में झाशानुकूल प्रगति नहीं हुई है । इसलिए यह प्रावश्यक है कि पघ्िचित- 
क्षेत्र के विकाम प्राधिकरणों की शोध्र स्थापना क्लिए जाने के सम्बस्थ में जो बाघाए 
आरा रही हैं, उनको दुर किया जाए । 
यदि द्रम चाहते हैं कि सक्षम सार्वजनिक विनरणु-प्रयाली, हमारी झर्यब्यवस्दा 
का स्थाई झग वन जाए तो हमे अ्रवाज की खरीद के कार्यक्रम को भी बापी कारगर 
बनाना होगा । विश्द की अनाज की पैदावार तथा व्यापार की वर्तेमान प्रबूत्त 
कारण दीपोतरधि के लिए पर्याप्द-मात्रा मे विदेशों से झवाज प्राप्य करता प्रतिश्विते 
हो गया है, चाहे हमारे पास उछ्े खरीदन के लिए साधन ही क्यो ते हो, परत 
सरकारी-वितरर प्रणाली का बनाए रखने के लिए ग्रायात पर बहुत प्रधिक तिर्मर 
रहने की प्रवृत्ति को निरुत्माहित क्या जाता चाहिए । 
अगर अर्दंव्यवस्था वी वृद्धि की दर को, 5 से 6/. के प्रासन्यास रखता ढ़ 
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तो ग्रौद्योगिक उत्पादन मे विग्रत वर्षों में जो वृद्धि हुई है, उससे दुगुनी वृद्धि करनी 
होगी । श्रभी कुछ भ्रथ तक औद्योगिक उत्पादन की भावी प्रगति पर सरकारी क्षेत्र 
की सम्मावित निवेश दर का प्रभाव पड़वा रहेगा । फिर भी विदेशों से बस्तुप्रो के 
प्रायात करने के स्थान पर देश मे बनी वस्तुप्रो का प्रयोग किए जाने के पहल दौर 
के समाप्त हो जान से भविष्य मे प्रौद्योगिक उलादन में वराबर वृद्धि प्राय तभी की 
जा सफती है जब स्व-साधारण के प्रयोग की उपभोक्ता-बस्तुग्री की माँग में वृद्धि 
हो, यह कृषि की उपज बढा कर और प्रौद्योगिक माल के निर्यात मे तेजी से वृद्धि 
करके की जा सकती है । ग्रौदोगिक-विकास मे तीत्र वृद्धि करने हेतु आ्योचन करते 
हुए उपयुक्त बातो को ध्यान मे रखना प्रावश्यक है । 

फ़िर भी, सदियों पुरानी गरीबी और जड़ता अल्प समय में दूर नहीं की जा 
सकती, लेकिन यदि आवश्यक राजनीतिक सकलल्‍प बना रहे भ्ौर आशिक पग्रनुशासन 
का कठो रतापुर्वंक पालच किया जाए, तो हम काफी हद तक घोर निर्धनता की 
खाइयो को पाट देने की आशा कर सकते है। यही नवीत प्राथिक वायंक्रम का 
वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए भ्रव यह आ्रावश्यक्र हो गया है कि हाल के महीनों मे 
जा ठोस सफलता मिल्री है, उम्े उप्के आधार पर हम प्ागे बढें, और पआ्रात्मनिर्भ रता 
से विकास करने हेतु मध्यम प्रवधि की एक व्यापक नीति बनाएं । 


ल्वायत्त ल्‍ते स्पोज़ब्ा-क्ति्नाया-प्रक्रिया और 
क्रिल्माल्लच्यन्त व्की प्मच्यास्सव्कीजय क्मच्णीच्री 
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हे यदि अरद्धां-विकसित देज्ञ द्ुत आविक विकास करना चाहते हैं तो उन्हे म्पदी 
भ विवध्योजनाएँ बनाकर क्रिय न्वित करनी चाहिए। सोवियत रूस ने भी आविक 
योजनाप्रो द्वारा हो श्राथिक प्रगति की है । किन्तु आधथिक विक्राप्त हेतु जहाँ योजनामों 
का महत्त्वपूर्ण स्थाव होता है वहां इनके विवेकपूर्ण निर्माण और उतके उचित 
क्िपात्वयन का भी कम महत्त्व नही है। वल्तुत योजता की सफचता उत्के युक्तियुक्त 
निर्माण तथा उसकी क्रिआाख्िति पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ योजना निर्माण 
झौर क्रियान्वयन में अधिकाबिक व्यक्तियों को भागीदार बनाए जाने पर इसकी 
सफलता का झश बढ़ जप्ता है। किस्तु यदि योजना के सक्ष्य श्रौर कार्यत्रम सरवार 
हारा केबल ऊपर से जवता पर लादे जाएं तो योजना की सफलता सदिग्ध हो जाती 
है । भारतीय योजना भ्रायोग के उपाध्यक्ष डी. ग्रार गाडगिल के प्रनुमार “किसी 
योजना के तिर्मासस की अ्रवस्था और तत्पश्चाव्‌ इसके क्रियान्ययन में जितना प्रधित 
प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होगा उतना ही अधिक ग्रच्छा हमारा नियोजन होगा ।! 
भ्रत थोजना के निमाण और फ्रियान्बययन मे अपनाई गई प्रणालियों का भी बहुत 
मद्ृत्त्व है । 
भारत मे योजना-निर्राण की प्रद्धिया 
(एश्ाधएह कण्राप्रोशांणा-2700९5५ 8 पाते9) 
भारत में योजना-निर्माए कय कार्य “भारतीय योजना प्रायोग द्वारा जिया 
ज्ञाता है । भारत वी राष्ट्रीय योजना में एक ग्रोर वेख्द्र और राज्य सरकारो वी 
योजनाएँ तथा दूसरी ओर निजी क्षेत्र की योजनाएँ सम्मिलित होती हैं। भारत में 
गोजना स्वीकार किए जाने से पूर्व निम्नलिखित ग्रवस्थाग्रो मं होबर गुजरती है- 
सामान्य दिशा निर्देश (ठलाक्षणं ॥एछा०४८७)--प्रार्स ग्रवस्षा में योजना" 
निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश पर थविचार विया जाता है। योजना प्रारम्भ 
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योजना-आ्रायोग इन सभी सस्थाप्रों द्वारा प्रस्तुत अर्थव्यवस्था के विभिन्न 
क्षेत्रों सम्बस्धी कार्यक्रों के प्रावार पर 'सक्षिप्त ड्राफ्ट मेमोरेण्डम (07शीं 
](४७०शक्षार्तपक्क) तैयार करता है। इस मेमोरण्डम में योजना के झाकार, नीति 
सम्बन्धी मुहय विपस, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताप्रों की अपेक्षा योजना के प्रयत्नो 
में कम पडने बाले सम्भावित क्षेत्रों ग्रादि करों भी प्रस्तुत क्रिया जाता है। ड्रापद 
भेमोरेण्डम मे निजी-अ्षेत्र के कार्यक्रों का अधिक ब्यौरा नही रहता है। योजना- 
श्रायोग द्वारा यह ड्राफ्ट मेमोरेण्डम केन्द्रीय मम्त्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत 
किया जाता है, तलश्वातु यह 'राष्ट्रीय विद्ञात्त परिपर' (80०0४ 0९ए००फपदा। 
(०ए्पथा) मे प्रस्तुत किया जाता है । 
डापट प्रारूप का सिर्माण--इस अवस्था का सम्बन्ध ड्राफट झाउटन्‍लाइन 
(शी 00076) के निर्माण से है। राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ द्वारा सुझाए गए 
प्रस्तावों तथा परिवतैनों आदि के ग्राधार पर योजना की ड्राफ्ट झ्ाउट-लाइन तैयार 
की जाती है | डुफ्ट मेमोरेण्डम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक झौर बडा दस्तावेज 
(॥श९ए०थ्ात्या) होता है जिममे विभिन्न क्षेणे (8०८०75) के लिए विभिन्न 
थोजताओं श्लौर परियोजनाग्रो का ब्यौरा तथा मुख्य नीति सम्बन्धी विषय, उद्देश्य 
और उनबी प्राप्ति के तरीके दिए होते हैं। इस दस्तावेज को विभिन्न मन्त्रालयों भौर 
राप्य सरकारो के पास ममीक्षार्थ भेजा जाता है । इस पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी 
विचार किया जाता है। इसके पश्चाय्‌ राष्ट्रीय विकास परिषद इस पर विचार करती 
है, जिसकी सहमति के पश्चात्‌ योजता की इस ड्राफ्ट श्राउट-लाइन का जनता एवं 
विभिन्न सस्पाओ, विश्वविद्यालयों द्वारा विचार-विमर्श एवं समालोचना के लिए 
प्रऊाशित किया जाता है भौर जनता के सुझाव और विचार आमम्निव किए जाते 
हैं। राज्यो मे राज्य-स्तर पर और जिला-स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर ससरई के 
दोनों सदनो द्वारा विचार किया जाता है। ससई्‌ में पहले इस पर छुछ दिनो तक 
सामान्‍य विचार-विमर्श चलता है उसके पश्चात्‌ कई ससदीय समितियों द्वारा प्रविक 
विदासपूर्वक विचार किया जाता है । 
राज्य सरकारों से बिवार-विमर्श--इस वीच जबकि योजना के इस प्रारप 
पर देश भर मे विचार होता रहता है, योजना श्ायोग विभिन्न राज्यों से उनदी 
ओजनाओ के सम्बन्ध से विस्तृत वार्तलाप करद्वा है । वार्ता के मुख्य विषय उनके 
विफाप्त की सविस्वार योजनाएँ, वित्तीय ससाधन और ग्रतिरिक्त साधनों के जुदाने 
सम्बन्धी उपाय आदि होते हैं। योजना-प्रायोग और राज्य सरवारों वा यह परामर्श 
विशेषज्ञ और राजनीविन्न दोनों स्तरों पर चलता है | अल्तिप नि॑य राज्य के 
मुख्य मन्‍न्री से सलाह-मशविरे के पश्चानु ही लिए जाते हैं। 
नया मेसोरेण्डम--इस प्रवस्था वी मुख्य बात योजना-प्रायोग द्वारा यौजना 
के सम्बल्य मे नया मेमोरेण्डम तैयार वरता है, जो राज्यन्सरकारों के राय सविश्यार 
बार्तालाप जनता ग्रौर संगठित सस्याग्रों द्वारा श्री गई समीक्षा तथा विभिन्न दैवल 
एवं कार्यशील दरों द्वारा दिए गए विस्तृत सुभावो वे आधार पर तैयार किया जाता 
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है | इस दस्तावेज में योजना को मुख्य विशेषताओं, नीति-सम्बन्धी निर्देश, जिन पर 
बल दिया जाता है तथा उन विषयो का वरणत होता है जिन पर योजना के अन्तिम 
रूप से स्वीकार किए जान के पूव विचार को आवश्यकता है। इस मेमोरेण्डम पर 
पुन. केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा विचार किया जाता है । 

घोजना को अन्तिम रूप दिया जाना--वेन्द्रीय मस्त्रिमष्डल और राष्ट्रीय 
विकास परिपर्‌ द्वारा लिए गए निशयों के प्राधार पर योजना श्रायोग याजता की 
अस्तिम रिपोर्ट तैयार करता है।यह अन्तिम रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है और 
इसम योजना के उद्देश्य, नीतियो, कार्यक्रम औ्लौर परियोजनाशों का विस्तृत वखन 
होता है। यह अन्तिम योजवा पुनः केन्द्रीय-मम्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषपर्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसकी सहमति क पश्चात्‌ इसे ससर के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है । दोनो सदनो मे कई दिनो के वाद विवाद के पश्चात्‌ दोनो सदनों 
हारा स्वीकृति मिल जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाता है तथा राष्ट्र से 
इसके क्रियान्वयन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपील की जाती है । 

योजना निर्माण--भारत म उपरोक्त प्रकार से ऊपर से केन्द्र द्वारा योजना 
बसाने के साथ-साथ संगठत की निचली इकाइयो की आवश्यकताग्रो, उनके द्वारा 
लक्ष्यों के मूल्याँकत तथा सुभावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तत या 
सशोधन करती है। विभिन राज्यों, जिलो और विक्रास-खण्डो द्वारा योजना के 
प्रारूप मे निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान मे रखते हुए योजनाएँ तैयार करने के 
लिए कहा जाता है| उनमे झ्रावश्यक्रतानुभार परिवतन करके अन्तिम योजना में 
समायोजन कर लिया जाता है। योजना-पग्रायोग, राज्यों, जिलो ग्रौर पच्रायत 
सामितियो द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, श्रस्तावों, कायक्रमों और परियोजनाओं की 
आ्राविक और तकनीकी हृष्टियो से सावयानीपूर्वंक जाँच करता है और उनके ग्राधार 
पर याजना-निर्माण् किया जाता है । 

सप्तय समय पर पुनरावलोकन--योजना-निर्माण मे काफी समय लगता है 
और इस दीच तथा योजना की पचवर्षीय अवधि मे भी परिस्थितियों मे परिवर्तन हो 
सक्षता है। ग्रत योजना-प्रायोग एक बार पचवर्षीय योजना बना देने के पश्चात भी 
देश और प्रर्थव्यवस्था मे समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रखता 
है, तत्सम्बस्बी अध्ययन करता है श्लौर भ्रावश्यकतानुसार योजना मे परिवर्तन ्रौर 
संशोधन करता रहता है। इसक अतिरिक्त पचवर्षीय योजना को वाधिक योजनाग्रो 
मे विभाजित कर दिया जात्ता है। प्रत्येक वर्ष नवम्बर या दिसम्बर मे योजना-प्रायोग 
और केन्द्रीय-मस्तरालयो तथा राज्य-सरकारों के बीच गत प्रगति की समीक्षा, 
ससाधनो की स्थिति, लक्ष्यो के समायोजन की तकनीकी सम्भावनाओं और झ्रागामी 
बर्ष की योजना की आवश्यकताग्रो पर विचाराथे परामझशें चलता रहता है। केन्द्र 
भ्रौर राज्य सरकारो के बजट इन्ही वाधिक योजनाओं को ध्यान मे रखते हुए आगामी 


बर्षे फरवरी मे बनाए जाते हैं | ये चापिक योजनाएँ अब भारतीय नियोजन की 
विशेषता बन गई है । 


4]8 भारत में आधथिक नियोजन 


भारत में योजना-निर्माण को तकनोक 
(श्लाग्रांवा९5 एण शञक्षानकाशोतवाणा 7 वात) 

भारत मे योजना आयोग द्वारा मध्यम और दीघकालीन योजनाओं के निर्माण 
में निम्तलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है-- 

] श्रर्थव्यवस्था की स्थिति का सॉँस्पिकीय विश्लेषश-पर्याप्त और 
विश्वसनीय आँकडो के प्रभाव मे कोई नियोजन सफल नहीं हो सकता । साँहियिकी 
श्राघारशिला पर ही नियोजन के प्रासाद का निर्माण होता है। ग्तः भारत मे 
परचवर्षीय योजना के निर्माण मे सर्वप्रथम प्रथ॑व्यवस्था के विभिन्न पहलुग्नो का 
सॉश्यिकी विश्लेषण किया जाता है। ऑक्डो के प्राधार पर भूतकालीन प्रवृत्तियो 
श्रौर प्रगति की समीक्षा की जाती है और मुख्य ग्राथिक समस्याग्रो का अनुमान लगाया 
जाता है । इन सबके लिए देश की अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के बारे मे सॉस्यिको 
एकत्रित किए जाते है । यह कार्य भारत मे कई सरकारी और गैर-सरकारी सस्थाप्रो 
द्वारा किया जाता है श्रौर योजना-निर्माण मे इनका उपयोग किया जाता है। भारत 
में साँड्ियकी सम्बन्धी स्थिति सुधारने हेतु विगत वर्षों मे बहुत प्रयत्न किए गए 
हैं। 'केत्रीय सौँख्यिको संगठन! ((८छाध। $905870७) ()29088007) सब 
948-49 से राष्ट्रीय आय के आँकडे तैयार करता है। रिजव बैंक झॉफ इण्डिया 
गौर केन्द्रीय साँ्यिकी सगठन द्वारा अर्थव्यवस्था में वचत श्लौर विनियोग के भ्रनुमान 
तैयार किए जाते है। रिजवे बैक के द्वारा ब्यापक मौद्धिक और वित्तीय साँस्यिकी 
एकत्रित किए जाते हैं। कृषि और ग्रौद्योगिक साल्यिकी सृचताओ्रो के सुधार के लिए 
भी विगत वर्षों में अच्छे प्रयास किए गए है। योजना ग्रायोग की “प्रनुसधान कार्य क्रम 
समिति” द्वारा भी विभिन्न समस्‍्याग्रो के सम्बन्ध मे अ्रध्ययन अनुसधान किए जाते हैं 
तथा यह विकास से सम्बन्धित अध्ययन अनुसघानों के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य 
शिक्षण सस्थाग्रो को अनुदान भी देती है ५ योजना आयोग के “कार्यक्रम मूल्यांकन 
सगठत' (08/क्षाप6 2४४७३००7 (089758007 ) द्वारा भी ग्रामीण प्र्थव्यवस्पा 
सम्बन्धी समस्याप्रों का अध्ययन किया जाता है। भ्रनेक विशिष्ट सस्थाएँ जैप्तै-- 
'केद्धीय जल प्रौर शक्ति आयोग! (एल्ाएथ एशशंक्ष 9 9०७ (०॥07055707 )+ 
"जियोलॉनीकल सर्वे ऑफ इण्डिया! (06९ण०209] $एए८ए ० प9), ब्यूरो ग्रॉफ 
माइन्स' (807690 ० (725), जनगरणना विभाग, घाइल एण्ड नेच्यूरल सं 
कमीशन (0॥ धएत उरशापावां 585 (०णागा5507) प्र'्कृतिक साधनों सस्वन्धी 
समिति ((007व्वा।।०७ 07 शव रिट्घ0००८४) झादि ने सम्बन्बित साधनों एवं 
समसमात्रो के बारे म॑ विस्तृत भ्रध्ययन किए हैं और करती रहती है । इसके प्रतिरिक्त 
प्रत्येव मचालय में सांरिथकरी-कक्ष होते हैं जो अपने थिदय पर सभी प्रकार की सूचनाछ 
एकबित करते हैं ।॥ योजना-आयोग इन सभी द्नोती द्वारा साँख्यिकी सूचनाम्रो श्रौर 
अध्ययनों के श्राधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेपरा करता है शौर योजना« 

निर्मास प्रक्रिया मे आगे बढती है । 

2 प्राथिक विक्ञास्त की सम्भावताओं का प्रनुमान लगाता--उपरोक्त म्रध्ययत 
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के ग्राघार पर देश की ग्रावश्यक्रताओ का अनुमान लगाया जाता है। इस पर विचार 
किया जाता है कि विकास की वाँछवीय दर क्‍या होनी चाहिए । साथ हो नियोजन 
की प्रमुख प्राथमिक्रताएँ खथा नीतियो के बारे में निश्वय क्रिया जाता है । उदाहरणार्थ 
जनसख्या और उसकी ग्रायु-सरचना सम्बन्धी भावी अनुमान योजना के दौरान 
खाद्यान्न, वस्त्र, निवास झ्रादि की आवश्यकताग्रो का अनुमान लगाने में सहायक होते 
हैं। इसी प्रकार विकास की वाँछतीय दर के आधार पर योजनावधि में बचत ग्रौर 
विनियोग की ग्रावश्यकताग्रो पर निशुंय लिया जाता है। तत्तश्चात्‌ योजना निर्माण 
सम्बन्धी इन आवश्यकताओं की योजनावधि में उपलब्ध होने वाले वित्तीय स घनो 
के सन्दर्म मे छानवीन की जाती है । इस प्रकार, वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया 
जाता है। निजो-जैत्र के वित्तीय साधनों का अनुमान रिजर्व बैक के द्वारा ग्रौर 
सावंजनिक क्षेत्र के साधनो का झनुमान योजना-ग्रायोग और वित्त मन्‍्तालय द्वारा 
लगाया जाता है। साथ ही इस बात की सम्भावना पर भी विचार क्रिया जाता है 
कि योजनतावधि में केन्द्र और राज्य-सरकारे ग्रतिरिक्त करारोपण द्वारा कितनी 
राशि जुटा मर्केगी। भारत डँसे अद्धं-विकसित देश में, जहां जन-साधारण का 
जीवन-स्तर बहुत नीचा है, मनमाने ढंग से कर नहीं लगाए जा सकते, ग्रत इस 
बात पर सावधानी(ूवंक्त विचार करना होता है। योजना आयोग विदेशी मुद्रा की 
आवश्यकतापग्रों ग्रौर सम्भावित्त विदेशी सहायता के बारे मे भी अनुमान लगाता है। 
सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों से नियोजन की कितनी वित-्यवस्था हो सकेमी तथा 
किस स!मा तक हीताय॑ं-प्बन्धन (0०0०॥ क्शक्षण०एड) का लाभपूर्वक आश्रय 
लिया जा सकता है। हीतार्थ प्रबन्बन को कम से कम रखने का प्रयत्न क्या जाता है 

प्रन्यथा मुद्रा प्रसारिक मूल्य-वृद्धि होने से योजना-निर्भाण के प्रयत्न विफल हो जाते 
हैं। इस प्रकार पहले विनियोग की ग्रावश्यक्रताप्रो प्रौर उप्तके पश्चातु वित्तीय साधनों 
का अनुमान लगाया जाता है। तत्वश्चाव्‌ योजना आयोग किसी एक को दूसरे से या 
दोनो मं सशोधन करके समायोजन करता है। साथ ही, थोजना प्रायोग विभिन्न 
प्रकार से इस बात की जाँच करता है कि तैयार की जाने वाली योजना मे कही 
अंसगति तो नहीं है । उदाहरणाथ, यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित बिनियोग 
उपलब्ध बचतो के ग्रनुरूप है या नही, विदेशी विनिमय की आवश्यकता के अनुरूप 
इसकी उपलब्धि हो सकेगी या नही, आधारभूत कच्चे माल का ग्रावश्यकतः के अनुरूप 
उत्पादन होगा या नहीं। इस प्रकार, योजना आयोग विभिन्न कार्यक्रमों को स्गति 
की जांच करता है ताकि भ्र्थव्यवस्था मे असतुलन उत्पन्न नही होने पाएं। 


3 श्राथिक श्रोर सामाजिक उह्ू श्यो का निर्वारण--योजना निर्माण के लिए 
प्रमुख ग्राथिक और सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, 
अत्तः भारत में योजना निर्माता इन उद्देश्यों के निर्धारण पर भी बहुत ध्यान देते 
हैं। इन उद्देश्यों के निर्धारस्प मे उपलब्ध समय तथा भौतिक झौर वित्तीय दोनो 
प्रकार के साधनों के सन्दर्म में विचार कया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों मे परस्पर 
विरोध होता है उनमे समायोजन किया जाता है। उदाहरणार्थ, अल्पकालीन और 
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दीर्घकालीन उद्देश्ये तथा वई आयिक तथा गेर-प्राथिक उद्देश्य परस्पर विरोधी होते 
है । ग्राथिक विक्नास और सामाजिक कल्याण, ये दो उद्देश्य भी परस्पर विरोध 
प्रस्तुत कर सकते है। आथिक विकास पर अधिक महत्त्व देने से सामाजिक ऋल्याण 
की अवहेलना हो सकती है और साम।जिक कल्यारा के कार्यक्रम अधिक प्रारम्भ करते 
पर प्राथिक विक्रास वी भति घोमी भी हो सकती है। आ्रत योजना-वनिर्माता इन 
उद्देश्यों मे सामजस्य और समस्वय स्थापित करने का प्रयत्व करते हैं । 

4 विभिन्न क्षेत्रों मे लक्ष्य निर्धारण-इसके पश्चात्‌ विभिन्न क्षेत्रो जैले-- 
कृषि, उद्योग, विद्युत्‌ सिचाई, यातायात, समाज-्सेवाओं ग्रादि में लक्ष्यो का विर्धासणख 
किया जाता है श्रौर यह कार्यशील दलो (१०८७४ (70०७४) द्वारा किया जाता 
है। इत कार्यंशील दलो के सदस्य, विभित्त सस्नालयो और ग्रन्य सगठतो से लिए गए 
विशेषज्ञ होते हैं। लक्ष्य निधारण करते समय यह कार्यशोल दल योजना आयोग 
द्वारा दिए गए निर्देशों और पथ्-प्रदर्शन के अधीन कार्य करते हैं तथा जनमत्र पर भी 
ध्यान देते हैं॥ विभिन्‍न क्षेत्रो मे लक्ष्य निर्धारण के इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात्‌ 
योजना आयोग समस्त अर्थव्यवस्था के हष्टिक्रोस्प से इन लक्ष्यों की जाँच करता है 
झौर देखता है कि विभिन्‍न लक्ष्यों मे परस्पर ग्रशगति (72002900९9) तो नहीं 
है। योजना के लक्ष्ये के निधईरण की विधि का वर्न पिछले अध्याय मे किया जा 
चुका है । 

योजना फो भ्रस्तिम रूप दिया जाना--प्र्थव्यवस्था के विभिन्‍न फैत्रों जैसे 
कृषि, उद्योग, विद्युत, सिचाई, यातायात, सपाज-सेदाग्रो प्रादि में भिल्‍्त भिन्‍न लक्ष्यों 
के तिर्धारणा के पश्चातु इन सबको मिलाया जाता है और मूल प्रनुमानों से तुलना 
को जाती है 4 इस झवस्था मे उपलब्ध होने वाले पूँजीगत साधनों झ्ौर विदेशी मुद्रा 
के सन्दर्भ मे इन लक्ष्यो पर विचार किया जाता है तथा साघनो को और अधिक 
गतिशीद बनाने या लक्ष्यों को घटाने-बढाने की गुग्जाइश पर विचार किया जाता है 
साथ ही, योजवा के रोजगार-सम्बन्ची प्रभावो तथा बुनियादी भौतिक पदार्थों, जैसे - 
लोहा, इस्पात, सीमेल्द झ्रादि की आवश्यकताओं पर॒सावधानोपूर्वेक विचार क्रिया 
जाता है। इन सबके आधार पर सरकार और योजमा झायोग द्वारा योजना की 
नीति, प्राकार, क्षेत्र, वितियोगो के झावटन, प्राथमिक्ताओं के निर्धारण प्रगदि के 
सम्बन्ध में निर्णशेय लिए जाते है प्रौर योजना को भ्रन्तिम रूप दिया जाता है, जिते 
क्रमश केस्द्रीय मन्त्रिमण्डल, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ और ससद्‌ हारा स्वीकृति दिए 
जाने पर लागू किया जाता है । 

चतुर्थ यौजबा निर्माण तवकमौक--चतुर्थ योजना के निर्मारय में अपनाई गई 
तकनीक के प्रध्ययन से भारतीय नियोजद निर्माण की तकनीक स्पष्ट रूप से समझी 
जाए सकती है। चजुर्थ योजदा पर प्रारम्भिक विचार योजबा आयोग के दीघंकालीत 
वियोजन सभाग (एटाउडष्णाए6 शक्रागाए३ एाशधभण्ध + ? 9.0.) में 962 मे 
शुरू हुआ । योजना निर्माण के समव एक महत्त्वपूर्ण 2534 इस सम्बन्ध में लेना 
होता है कि राष्ट्रीय झय का कितना भाग बचाया जाए और केतने का विनियोजत 
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क्रिया जाए ? बचत-दर अधिकतर बढाने पर जनता को उपभोग कम करना पड़ता है 
इस प्रकार, कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है। ग्रतः इस सम्बन्ध में बहुत 
सोच-विचार की आवश्यकता होती है। दीघंकालीन नियोजन सभाग ने योजना निर्माण 
की प्रारम्भिक अवस्था मे, सुख्य रूप से इसी समस्या पर विचार-विमर्श किया कि 
योजना में विनियोजन-दर क्या हो ? विनियोग-दर के निर्धारण हैतु जनता के लिए 
उपभोग-स्तर का निर्घारण भी आवश्यक है । योजना झायोग के दीघंक्रालीन नियोजन 
सभाग (?, 7, 0 ) ने इस वात का निर्णाय क्या कि जनसख्या को न्यूनतम जीवन- 
स्तर उपलब्ध कराने के लिए 960-6] के मूल्य स्तर पर 35 रुपए प्रति व्यक्ति 
प्रति भाह ग्रावश्यक होगे । अतः यह निर्णय लिया गया कि नियोजन का सर्वाघिक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को उक्त 35 रपये के स्तर तक ऊँचा करना 
है | किन्तु यदि इस उद्देश्य को 975 तक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय-आय में 40% 
या वर्ष ।96-75 में 70% से 20% वापिक वृद्धि ग्रावश्यक थी । किन्तु ये लक्ष्य 
अ्रत्यसत महत्वाकांक्षी थे । अत न्यूनतम 35 रुपये के जीवन-स्तर प्रदान करने का 
लक्ष्य छोडना पडा | इसके पश्चात्‌ प्रमुख अर्य-शास्तियो श्रोर राणनीतिज्ञों का एक 
भ्रन्य प्रध्ययन-दल नियुक्त किया गया, जिसने 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 00 
रुपये अर्थात्‌ 20 रुपये प्रति व्यक्ति के न्यूनतम जीवन-स्तर का प्रबन्ध किए जाने की 
पघ्रिफारिश तथा यह लक्ष्य 975-76 तक अर्थात्‌ )965-66 से 0 वर्षों मे प्राप्त 
करने थे । इस आधार पर दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने चतुर्थ और पाँचवी योजना 
मे राष्ट्रीय श्राय में 75 या 77% वृद्धि के लक्ष्य का सुझाव दिया | समग्र राष्ट्रीय 
प्राय सम्बन्धी निर्णय कर लेने के पश्चात्‌ दूसरा कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों 
में तत्सम्बन्धी निर्णय लेना और उत्पादन-बृद्धि के लक्ष्यों को पूर्णा करने हेतु आवश्यक 
बिनियोगो का विस्तृत ग्रतुमान लगाना था। इसके पश्चात्‌ दोर्धकालीव नियोजन 
सभाग ते प्रसरय सूक्ष्म योजनाग्रों (१४८४0 ?]॥॥5) को समस्त अर्थ-व्यवस्था के लिए 
एक पूर्णंतगत योजना में समावेशित करने का कार्य किया । इसके लिए निम्तलिखित 
तकनीक श्रपनाई गई--- 

() सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर (]0०-.८ए४८) पर सभी प्रकार के भावी 

अनुमान लगाना, 


(४) सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर पर बडी मात्रा मे भौतिक सतुलनो का प्रयास 
करना । 


प्रथम तकनीक के अन्तर्गत कुल घरेलू उत्पादन और व्यय तथा इसके प्रमुख 
भागो के सम्बन्ध में गणनाएँ की गईं। चतुर्थ और पाँचवी योजना मे विदेशी-सहायता, 
शुद्ध विनियोथ-दर, सावंजनिक उपभोग-स्तर और ध्यक्तिगत उपभोग के अनुमान लगाए 
गए । इसके पश्चात्‌ समय-समय पर कुल घरेलू माँग की वृहत्‌ वस्तु सरचना' 
(8030. (०0ण्रणण्वाए. एबश॥ ण॑ 6 57055 - ऐग्राल्शाट [>चण8790 2. 
५7005 7९०75 ण॑ 7776) को ज्ञात करने के लिए कदम उठाया गया । दीर्घ- 
कालीन नियोजन सभाग ने विभिन्न व्यक्तिगत पदार्थों के लिए लक्ष्यों को ज्ञान किया । 
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निर्मित वस्तुओ में 65 उस्तुप्रो, खनिज-पदार्थों मे 6 चस्तुप्रो प्रौर कृपिलयदार्थों मे 
40 से अधिक पदार्थों के लक्ष्य निर्धारित किए | जिस प्रकार <दोर्घकालीत नियोजन 
सभाग” (9? 7, 0) न उत्सादतन्लक्ष्य निर्धारित बिए, उसी प्रकार प्रत्येक 
व्यक्तिगत पदार्थ उत्प दन के दौरान उत्पन्त होने वाली राष्ट्रीय आय होगी | इस 
प्रकार दीघ्रकाल्लीन नियोजन सभाग ने समस्त अये-ध्यवस्था और उसके विभिन्‍त क्षेत्र 
में उत्पन्य होन वाली राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। सूक्ष्य या व्यप्टि स्तर 
('धाश०-.००४) पर भौतिक सदुल्ननों के लिए झवेक पदार्थ चुने गए । एक पदार्थ 
के लिए भौतिक सतुलनों का आशय उस विस्तृत ज्यौरे से है जिसमे मुख्य उद्योगों मे, 
जिनमे उस पदार्थ का उपयोग होता है, माँग दिखाई होती है। साथ ही, इस बात 
बा भी सक्वेत होता है कि किस प्रकार उस पदार्थ की उतनी मात्रा का उत्पादन किया 
जाएगा या विदेशों से आयात किया जाएगा। चतुर्थ योजता मे कोयला पेट्रोल के 
पदार्थ, विद्युत, कच्चानलोहा, मैयनी ज, सीमट, रबर ग्रादि कई दस्तुप्रो के लिए 'मोौतिक 
सतुलन' तैयार किए गए थे । 

इन सभी विस्तृत अध्ययनों एवं तैयारियों के मश्वातू, एक और योजवा 
आ्रायोग तथा दूपरी ओर देन्‍्द्रीय सरकार के विभिन्‍त्र मनालयों मे परामर्श श्रौ 
विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ । योजना का झाकार निश्चित करने में वित्त मत्रालय 
का महत्त्वपूर्णा योगदान भा । परिणामस्वरूप, चतुर्थ योजना की प्रमुल्ल रूपरेखाएँ 
प्रकट हुई, जिनके झाधार पर चतुर्थ यांजना का मंमोरेण्डम (दस्तावेज) तैयार हुआ, 
तब राष्ट्रीय परिषद्‌ ने इस मेमोरेण्डम पर विचार क्रिया | इसने कृषि, सिंचाई, 
उद्योग शक्ति, यातायात, सामाजिक सेवाएँ स्माधन और पहाडी क्षेत्रों क विकासार्थ 
पाँच समितिया नियुक्त कौ, जिन्टोन योजदा पर विचार क्या और अ्रगस्त, 7966 मे 
चतुर्थ याजना का प्रारूप प्रकाशित क्रिया गया, किल्तु श्रनक्त कारणों से यह मोजता 
लागू नही की जा सकी । चतुर्थ योजना का निर्माण पुन किया गया । इस नई चर्तर्थ 
योजना की नीतियो और कार्यक्ष्मो का दिशा-निर्देशपत (8709० [0 ॥8 
ए०णफ्त पाए० शल्य 280) 7 व 8 भई को राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ की बैठक 
मे प्रस्तुत किया गया | उसके झाधार पर नइ चतुर्थ योजना 969-74 का निर्माण 
किया गया, जिसे 2] अप्नल, 969 को ससद मे प्रस्तुत क्या गया । 

योजना-निर्माण श्रौर क्रियास्वयन की प्रशासकीय मशीनरी 

(व॥6 #ैव्जांफंआानरं। € फिडब्न्‍नलाताशए (ण एम 
कुण्गराणेनांण मी१ पञएकाशात्रा0०7) 

मारत में योजना निर्माण एवं क्रियास्वयन के लिए प्रशासकरीय मशीनरी 
तथा योजना-तन्न के मुख्य अग निम्तलिखित हैं-- 

() योजना-ग्रायोग (९]आरध्रगढ़ ९०ग्रशाइड07) 

(2) राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ (]४४७४०ए०व ऐ]ड्राणणड़ ए०एएलों ) 

(3) योजना-आ्रायोय के विभिस्न सम्भाय (उरशान्नण्घ रथ कोभाएएड 

(णणाशा$ड607) 
(4) अन्य सस्वाएँ (0फ्र पधझ्ाएण०75) 
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योजना ग्रायोग (एऐशापंप (०0एप्रांड्शंणा) 

भारत में योजना-निर्माण सम्पन्धी उत्तरदायित्व योजना झायोग का है, 
जिसकी स्थापना मार्च, 7950 मे को गईं थी । योजना आयोग ही हमारे नियोजन 

तम्त्र का महत्त्वपूर्ण अग है । भारतीय सविधान में योगना प्रायोग की नियुक्ति की 
कोई व्यवस्था नही है, अत इसकी स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की 
गई थी । 

श्रायोग के प्रमुख कार्य--योजना-प्रायोग की स्थापना के समय ही झायोग के 
प्रमुक्ष कार्यों का स्पष्ट सकेत दिया गया था । तदनुसार श्रायोग के मुस्य कार्य सक्षेत 

भें निम्नलिश्ित है--- 

] प्रथम महत्त्वपूर्ण का्ये देश के साधनों का अनुमान लगाना है। योजना- 
आयोग देश के भौतिक, पूँजी-सम्वन्धी और मानवीय साधन का अनुमान लगाता है । 
बह ऐसे साधनो की बढीत्तरी की सम्भावना का पता लगाता है जिनका देश में प्रभाव 
होता है । साधनो का अनुमात झर उनमे अभिवुद्धि का प्रयत्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य है क्योकि इसके अ्रभाव में कोई भी नियोजन ग्रसम्भव है । 

2 योजना-भ्रायोग का दूसरा कार्य है योजना-निर्माण । योजना-ग्रायोग 
देश के ससाधनो के सर्वाधिक प्रभावशाली और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना- 
निर्माण करता है । 

3. योजना-पग्रायोग का तीसरा कार्य है--योजना को पूरा किए जाने की 
अवस्थाओरो को परिभाषित करना तथा योजना की प्राथमिक्ताप्रो का निर्धारण करना । 

4 इसके पश्चात्‌ योजता-प्रायोग इनके श्राधार पर देश के साधनों का 
समुचित आवटन करता है | 

5 योजनाअ“म्रायोग का पाँचवाँ कार्य है. योजता-तर्न का निर्धारण । आयोग 
योजना की प्रत्येक प्रवस्था के सभी पहलुग्रो में सफल त्रियान्विति के लिए योजना-तस्व 
की प्रकृति को निर्धारित करता है । 

6, योजना-बअआ्रायोग समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्बयत 
में बी मई प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के भाघार पर वह नीतियो 
और प्रयत्नो में परिवर्तन या समायोजन बी सिफारिश करता है । 

7 योजनानआयोग का सातवाँ कार्य सुझाव और दिशा निर्देश सम्बन्धी 
है । योजना-आयोग ग्राथिक विकास की गति अवरुद्ध करन वाले घटकों को बताता है 
प्रौर योजना की स्फ़लता के लिए झावश्यक स्थितियों का निध्वारिण करता है। 
गोजना-निर्माण कार्य को पूर्य करने हेतु आधिक परिस्थितियों नीतियों, बिकास- 
कार्यक्रमों ग्रादि पर थोजना-आयोग सरकार को सुकाव देता है। यदि राज्य या 
केन्द्रीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुझाव माँगे तो आयोग उस समस्या विशेष 
के समाधान के लिए भी अपने सुराव देता है । 

अपने कार्य के सफल-सम्पादन की दृष्टि से योजना-आ्रायोग को कुछ अन्य कार्य 
भी सौंपे गए हैं, जेंसे-- 

() सामग्री, पूँजी और मानवीय साधन का मूल्याँकन, सरक्षण तथा उनमे 
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बुद्धि की सम्भावनाग्रो आदि को ज्ञात करना। इस सम्बन्ध में योजना-आ्रायोग का 
कत्त-य है कि बड़ वित्तीय साबनों, मूल्य-स्तर, उपभोग प्रतिमान आदि का तिरत्तर 
अध्ययन करता रहे । 

(/) साधनों के सन्तृलित प्रयोग की दिशा मे योजना-आयोग को इस प्रकार 
की विधि अपनानी चाहिए जिससे एक झोर तो विकास की अधिक्तम-दर प्राप्त की 
जा सके तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय की स्थापना भी हो सक्रे 

(0) योगना-ग्रायोग, योजनाओं की सफ्लता के लिए, सामाजिक परिवतंदो 
का अध्ययन कटता रहे । 

(४) योजना ग्रायोग आथिक एवं अन्य नोतियो का सामयिक मूल्यांकन करे 
ओर यदि नीतियो में किन्ही परिवतंनो की झ्रावश्यकता हो तो इसके लिए मम्प्रिमण्डल 
को प्विफारिश करे | 

(५) नियोजन की तकनीक का ग्रावश्यक अध्ययत करते हुए उप्तमे सुधार 
का प्रयत्न करे । 

(५) योजना के सफ्ल क्रियान्वयन के लिए जन-सहयोग प्राप्त करे ताकि 
प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी दायित्व महसूस करते हुए योजना के कायों में भागीदार 
बन सके । 


सगठन--योजना-प्रायोग की रचना करते समय यह उद्देश्य रखा गया था वि 
ग्रायोग ग्रौर मत्त्रिग्परिपद्‌ मे परस्पर घनिष्ठ स्रम्बन्ध हो | यही कारण है कि आरम्भ 
से हो आयोग मे अन्य सदस्यो के अतिरिक्त मन्त्रि-्परिपदइ के केविनेट स्तर के दुर्ल 
मन्त्रियो को सदस्यता प्रदान वी गई। प्रधान मस्जी आयोग का भ्रध्यक्ष होता है। 
सितम्बर, 967 में पुनगठन के बाद से प्रान मन्‍्त्री और धित्त मन्त्री के प्रतिण्ि 
श्रम्य सभी सदस्य पूर्राकालीन (५४४०।८ ध०१०) रहे हैं श्रौर वे सरकार के मम्त्री नहीं 
होते । यद्यपि प्रोजना झ्ायोग के सभी सदस्य एक निकाय (800५) के रूप मे काये 
करते हैं तथापि सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक्त सदस्य को एक या अधिक विषयी की 
उत्तरदायित्व खोत दिया जाता है। वित्त मन्त्री योजता-झ्ायोग के आर्थिक सम्माग 
(70०70०॥॥० 0४507) से तिकटतम सम्पर्क रखता है । 


यह प्रश्त विवादास्पद है कि मन्त्रियों को योजता झ्रायोग का सदस्य बदानां 
कहाँ तक उचित है । कुछ का मत है कि योजता झायोग का पूणत स्वतन्त्र सगठत 
होना चाहिए! योजना आयोग का प्रमुख काये देश की प्राथिक समस्याओं पर 
सरकार को परामर्श देना है, ग्रत यह उचित है कि इसका सदस्य उन्ही को बताया 
जाए जो ख्याति प्राप्त हो । साथ ही सदस्यों को स्वतस्त्र किन्तु समुक्त रूप से कार्ये 
करने का अधिकार दिया जाएं। प्रधान मन्त्री व अन्य मन्त्रियों को ग्रायोग का सदस्य 
बनाना उचित नहीं है, क्योकि इससे आयोग की स्वतन्यता कम होती है । लेकित 
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इस प्रकार का मत बजनी नही रखता है । वास्तव में मन्‍्त्री जनता के निकट सम्पर्क मे 
रहते हैं भौर जनता की नब्ज को भ्रधिक अच्छी तरह पहिचानते हैं, श्रत जनता के लिए 
बनाई जाने वाली योजनाम्रो और योजना-मशीनरी से उतका निस्ट-सम्पर्क होना 
चाहिए । वैसे भी अ्रधिक प्रभावशाली मत यही रहा है कि मन्त्रियों का आयोग के 
साथ निक्रटतम सम्पर्क होता चाहिए ताकि मम्निमण्डल और ग्रायोग के मध्य ताल मेज 
बना रहे । इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व 
मन्त्रि-मण्डल पर ही होता है । प्रशासन ही वह्‌ यर्त्र है, जो योजना को सफल बनाने 
और क्रियास्वयन की दिशा मे सर्वोपरि भूमिका निभाता है| प्रत नियोजन प्रायोग 
में भन्त्रियों को सदस्यता देना बाँछित है ।वी टी क्ृष्णमाचारी के मतानुसार 
योजना का क्रियान्वयन उसी स्थिति मे भ्रच्छा हो सकता है, जब मन्त्रि-्मण्डल के 
सदस्य भी आयोग के विचार विवेचन और निर्शायों मे भाग लें । 

प्रशासन सुधार झ्रायोग की सिफारिशें और योजना शझायोग था पुनर्गेदन-7 
घितम्वर, 967 में योजना-प्रायोग का पुनर्गठव किया गया । योजना-प्रायोग का 
यह पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार झ्रायोग (80गाआशाए० रिटणिगा5 0०00055307) 
बी सिफारिशों के ग्राघार पर किया गया था, जो निम्नलिखित थी-- 

(।) झायोग के उपाध्यक्ष तथा अम्य सदस्य बेम्द्रीय मन्त्रियों में से नही लिए 
जाने चाहिए । 

(॥) योजना श्रायोग केवल विशेषज्ञों की ही सस्‍्थों नहीं होनी चाहिए श्रौर 
इसके सदस्यों को विभिक्ष क्षेत्रों वा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। 

(॥0) राष्ट्रीय नियोजन परिषद्‌ योजना्रों के निर्माण में बुनियादी निर्देश 
देती रहे । उसकी ग्रौर उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों वी नियमित रूप से 
भ्रधिक बँठकें की जानी चाहिए । 

(।९) योजना आयोग को सलाहकार समितियों वी नियुक्ति में मितव्ययिता 
करनी चाहिए श्रौर उनकी स्थापना सोच विचार करके की जानी चाहिए। नियुक्ति 
के समय ही समितियों के कार्यक्षेत्र भौर कार्य-सचालन विधि निर्धारित कर दी जानी 
चाहिए | योजना ग्रायोग को अ्रपने कार्य के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों में कार्य कर रही 
सलाहकार समितियों का अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए। 

(५) लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति के समान लोकसभा के 
सदस्यों की एक झनन्‍्य समिति बनाई जानो चाहिए जो योजना भायोग बे बापिक 
प्रतिवेदन तथा योजवाश्रो के मूल्यांकन से सम्बन्वित प्रतिवेदनो पर विचार करे । 

(५) प्रायोग के लिए सलाहकार विषय-विशेषज्ञ एवं विश्लेपणकर्त्ता इस 
प्रकार के तीन पूर्ण स्तरीय अ्रधिकारी होने चाहिएँ 

(शा) विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयो में प्रशिक्षण देने हेतु दिल्ली 
में एक प्रशिक्षण-मस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। 

(ए॥) उद्योगों के लिए स्थापित विभिन्न विकास परिपदों के साथ एक 


योजना समूह सतस्व रहना चाहिए जो निजी क्षेत्र के उद्योगों से योजना निर्माण मे 
परामश एवं सहयोग ब्राप्त कर सत्तते हैं। 
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(७) एक स्टेन्डिग कमेटी की स्थापता की जानी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार 
के विभिन्न पग्रायिक सलाहकार कक्षो में अधिक समसखब झौर सम्पर्क का बायें करे । 
इसके सदस्य भिन-मिन्न भन्व्रालयों तथा योजना-आयोगर के ब्राथिक एवं साँल्यित्रीये 
कक्षो के ग्ध्यक्ष होने चाहिएँ । 
(६) प्रत्येक राज्य मे निम्न प्रकार के वि-स्तरीय नियोजन तन्त्र स्वापित किए 
जाना चाहिए--- 
(०) राज्य योजना परिषदु-यह विश्वेपज्ञो को सस्दा होनी चाहिए। यह 
परिषद राज्य मे योजवा-प्रायोग के समान योजना सम्बन्धी कार्ये करे, (9) विभागीय 
नियोजन सस्याएँ--ये सम्दन्धित विभाग की भिन्न-भिन्न विकास परियोजनाओं में 
सम्रव्दय स्थापित करने प्रौर उनके क्रिफ्खयन की देखभाल करने का काये करें; 
(८) क्षेत्रीय तथा जिला-स्तरीय नियोजन सस्वाएँ--इसक्ते लिए प्रत्येक जिले में 
एक पूरोकालोन योजना झौर विकास झधिकारी तथा एक जिला-योजता समितरि 
होती चाहिए । समिति मे पचायतों और नगरपालिकाप्रो के प्रतिनिधि एवं कुछ 
व्यावसायिक विशेषज्ञ भी होने चाहिएँ। 
झप्रे च, 7973 में पुनर्गशल--योजना झामोग की रचता झौर राय विभाजन 
में ] अप्रेल, 973 को पुत परिवर्तन किया गया। तदनुसार आयोग के सगठत बी 
रूपरेखा इस प्रकार रही-- 
(।) प्रधान मन्त्री, पदेन ग्रध्यक्ष । 
(2) एक उपाध्यक्ष (योजना मस्त्री स्वर्गीय दुर्याप्रत्नाद घर उस समय 
उपधध्यक्ष थे) 4 

(3) उपाध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के 4 और सदस्य (जितमे कोई भी 
मन्‍्त्री शामिल नहीं था, यद्यपि वित्त मन्त्री प्रयोग की बैठक्षों मे भाग 
ले सकता था 3 ये सभी सदस्य पूर्स कालिक थे) । 

जताई, 975 में श्रायोग का गठन--जुलाई, 975 मे आयोग वा गठते 
इस प्रकार था--- 


, श्रोमतो इन्दिरा गाँधी अधाम मन्त्री तथा अध्यक्ष 
2 प्री एन हक्‍तर उपाध्यक्ष 

3 सी सुव्रह्मण्यम वित्त मन्‍्ती 

4. इन्द्रकुमार गुजराल योजना राज्य मन्त्री 

5 एस. चक्तव्र्ती सदस्य 

6, बी शिवरामन सदस्य 


आयोग मे कार्य विभाजव 
प्रश्यामनिक सुधार झायोग के सुमाव के अनुसार, आयोग के कार्यो क्ो तीन 
मार्गों में विभाजित किया जाता अपेक्षित है--याजता-विर्माण-कार्य, मूल्याजन राय 


]. 7763 ॥976, 9 770- 
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एवं प्रतिष्ठापन-कार्य । विक्रास से सम्बन्वित विप्रयो में प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रधिक्षण 
सस्थान भी अपेक्षित है। वर्तेमान थे दिल्ली मे स्थापित इन्ह्टीट्यूट श्रॉफ इकोनॉमिक 
ग्रोथ, कार्य कर रहा है | 973 के मध्य झ्रायोग के सदस्यों में कार्ये-विभाजन की 
हूपरेखा इस प्रकार थी-- 

() सदस्य डॉ. मिन्हास के पास सामाजिक सेदाएँ (शिक्षा को छोडकर ), 
गृह-विर्माण और शहरी-विकास, श्रम, रोजगार एवं मानव शक्ति, 
यातायात एवं सन्देशवाहन तथा पर्वेतीय विकास सम्बन्वी कार्य थे । 

(2) सदस्य श्रों चकवर्दी के पास दीधकालीन नियोजन, श्राविक-विभाग, 
शिक्षा और बहुस्तरीय नियोजन सम्बन्धी कार्ये थे । 

(3) सदस्य श्री शिवरामन के पास कृषि श्ौर सिंचाई तथा योजना- 
क्रियास्वयन के प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य थे । 

(4) सदस्य श्री एम. एस. पाठक के पास उद्योग, खनिज एवं शक्ति-सम्बस्धी 
काय॑ ये । 

योजना आ्रायोग के कार्यों के सचालन हेतु आन्तरिक सगठत की दृष्टि से 
विभिन्न बिभाग हैं, जा चार भागो मे विभाजित है-- 

] समन्वय विभाग (00-णएएथणा फोशंआं००0)--इसके दो उप-विभण्ग 
हैं---योजना समन्वय विभाग (ए]90 0०-ण०ंध्ाक्ाणा 8९०(००) तथा कार्यक्रम 
प्रशासन विभाग (एछ08ग76 हैतगावराशााए० एशझ0णा) । जब प्रायोग को 
विभिन्न विभागों में सहयोग की भावश्यकता होती है, तो समस्ब॒य विभाग प्रपनी 
मूमिका निभाता है। प्रशासन विभाग के कार्ये बापिक और पचवर्षीय योजनाओ्रो 
में समन्वय, झविकप्तित क्षेत्रों का पता लगाना, प्रदेशों को केस्‍्द्रीय सहायत्ता के तरीकों 
तथा योज॑ता को कुशल प्रभावपूर्ण ढंग से कार्याम्वित करने के सम्बन्ध में परामर्श 
देना ग्राद्वि हैं। 

2. सापारण विभाग (6शाशश 7[शं$09) --थोजना से सम्बन्बित विभिन्न 
कार्यो के लिए अनेक साधारण विभाग है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक निदेशक 
होता है । मुख्य साधारण विभाग ये हैँ--दीर्घकालीन योजना विभाग, ग्राथिक विभाग, 
श्रम एवं रोजगार विभाग, प्राकृतिक एव वैज्ञानिक अनुसधान विभाग, साँख्यिकी तथा 
सर्वेक्षण विभाग, प्रबस्ध एवं प्रशासन विभाग | 

3. विषय विभाग (8॥श|०८॥ एशंआं०ा)--प्राथिक गतिविधि के विनिन्न 
क्षेत्रों के लिए विषय-विभाग 0 हैं जो अपने विषय से सम्बन्बित योजना के लिए 
कार्य और शोध करते हैं--कृषि विभाग, भूमि सुधार विभाग, सिंचाई झौर शक्ति 
विभाग, ग्राम झौर लघु उद्योग विभाग, समाज सेवा विभाग, गृह विभाग, यातायात 
एवं सचार विभाग, उद्योग एव खनिज पदार्थ विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग । 

4 विशिष्ट विकास कार्यक्रम विभाग (5एश्लंगें फ9९एश०एफुणला छए०- 
हाशाएए8 शंहं००)--कतिपय विज्ञेष कार्यक्रमों के लिए “विशेष विकास कार्यक्रम 
विभाग' बनाए गए है । ये दो हैं--प्रामी ए॒ कार्य विभाग, एवं जन-सद्गारिता विभाग । 
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योजना आयोग से सम्बद्ध अन्य संस्थाएँ 

4. राष्ट्रीय नियोजन परिषदु (फेशाणार्न शिक्षाए्णण्ड (०शा्ी)-इप 
सस्था को स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 965 में योजना झ्रायोग के सदस्यों की 
सहायता से की गई। जिसमे सावधानीपूर्वऊ चुने हुए सीमित सख्या मे विशेषज्ञ वियुक्त 
किए जाते हैं। “राष्ट्रीय नियोजन परिषद! योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता 
में कार्य करता है । 

8. 2 कार्यगील दल (श/ण्ताघंतह ठाण.5) -योजना श्ायोग्र समय-समय पर 
'कार्यशील समूह' नियुक्त करता है, जिनका कार्य अ्रय॑व्यवस्था के विभिन्नक्षेत्रो के लिए 
योजना-निर्माण में योजता झ्रायोग प्रौर विभिन्न केन्द्रीय मत्तालयो मे समस्य करना 
है । इन कार्यशील समूहो के सदस्य योजना आयोग झौर विभिन्न केन्द्रीय मस्तालयो से 
लिए गए तकतीकी विशेषज्ञ, अर्यगास्‍्त्री और प्रशामनिक अधिकारी होते हैं। इसके 
प्रतिरिक्त कुछ उपन्समूह (50७ 87००७५) भी नियुक्त किए जाते हैं। 

3. परामशंदात्रों सस्याएँ(80५5079 000।९$) --इन्हे ?िक्षाश 0 00057 
पी 809/८४ भी कहते हैं ॥ये स्थाई त्षस्थाएँ होती है जो सरकार की 
वैभ्िश्न नीतियो और कार्यक्रमों पर सुझाव देवी हैं। इसके श्रतिरिक्त, ससर्‌ सदस्यों पे 
परामर्श लेने की व्यवस्था की गई है| इसके जिए (007शशाक्ला।४३० (०76० रण 
उैशराफश$ 0 एशक्षाशा। 00. 2िक्रताए. 00ग्रछाणा तथा 79% 
0(0048(6778 [गन 03050|(क्षाए८ (.०प्रागणञ९४ 'णि ?)॥0॥08 बनाई गई है। 

4 एस!सिएटेड बॉडीज (४६५०९४४४९१ 80305) --इनमे से प्रमुख केंद्रीय 
मस्तालय, रिजर्व बैंक श्रॉफ इण्डिया और केन्द्रीय सॉस्यिद्री सगठन (0८एा/शे 
$7809/८॥॥ 0।247/58॥00) हैं। रिजर्व बैंक के आर्थिक विभाग से योजता प्रयोग 
निकट-सम्पक रखता है तथा उसके द्वारा किए गए अध्ययन योजना झायोग के बिए 
उपयोगी होते हैं। रिजवे बैक के इस विभाग का सचालक योजवा झायोग के लिए 
प्रथे-शास्त्रियो के दैनल का सदस्य होता है। झायोग के लिए झ्रावश्यक सस्य एकत्रित 
करने का कार्य केन्द्रीय साँल्यिकी सगठन करती है । 

5. मूल्यांकन समितियाँ. (:शग्क्शी०0. (0फ्राप्णा(००४)--योजवान्वर्गत 
प्रारम्भ की गई विभिन्त परियोजनाग्रो के कार्ये-सचालन के मूल्याँकन हैतु “मूल्याकत 
सम्रितियाँ' नामक विशिष्ट सस्थाग्रो का निर्माण क्रिया गया है | (0०07008 णा 
ए[4॥ एण८ए5 इस प्रकार का उदाहरण है । 3 

6 श्रतुसंधान संस्थाएँ (१९६६७०४ 75600४००५) -- योजना आयोग ने इस 
सम्बन्ध में 'अ्नुसवान कार्यकम समिति! (६४६७७ ([०ट/श्षातएा6 (007४) 
तामक विशिट्ट सस्था की स्थापना की है, जिसका अध्यक्ष आयोग का उपाध्यक्ष होता 
है । इसमे देश के ख्थाति प्राप्त समाज वेज्ञानिकों को भी सदस्य नियुक्त क्या जाता 
रहा है । इसी प्रकार प्राकृतिक साधनों के सरक्षण, विकास और उचित विदोहन श्रादि 
के लिए प्राकृतिक सपाचद समिति (0०छशातव्ड ० वैशएण/श १६४0ए७7८६5) 
स्थापित की गई । इसके प्रतिरिक्त, भारतीय सांह्यिकी सस्थात, भारतीय ब्यावह्दा रिके 
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आयिक ग्नुर्मंघान परिपर्‌ [709 00एाएो ० शैए]ग्ा४्त छैए०0०श० एटइथआण) 
श्रौर आर्थिक विक्राप्त सस्वान (05क्‍006 ० 8०णाणगयाए 070पफध) मादि सप्याएँ 
महत्त्वपूर्ण प्राथिक-सामराजिक अनुसघान कार्ये करती हैं जिसक। उपयोग योजना ग्रायोग 
करता रहता है। 

१. राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ('िश्वाणा्ं 008थ2ण्कूपाशाई (० )ज+ 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ योजना आयोग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक सख्या है | यह 
योजना आयोग श्र विभिन्न राज्यो मे समस्वय स्थापित करने का भी कार्य करती है । 
इमके मुख्य कार्य हैं-- 

(7) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-सचालन का पर्यावलोकन 
करना । 

(0) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और ग्राधिक्- 
नीति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नो पर विचार करना । 

(70) राष्ट्रीय योजना मे निर्धारित उद्देश्यो और लक्ष्यों वी प्राप्ति हेतु उपाय 

ससुभागा । 

(।५) जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना | 

(५) प्रशासनिक सेवाग्रो की कुशलता में वृद्धि करना। 

(५) प्रल्प विकसित समाज के वर्थों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए 

प्रयत्त करता । 

(श॥) समस्त नागरिकों के समान त्याग के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए. 

स्ाधनों का निर्माण्य करना । 

योजता ग्रायोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के पीछे भी साँविधानिक या 
कानुनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसकी स्िफार्शों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
द्वारा आदर किया जाता है । इस परिषद्‌ में देश के प्रधान मन्त्री ग्लौर योजना भ्रायोग 
के सदस्य होते हैं । 

योजना का क्रियान्वयन 
(॥राण्नोशाकातरा00 04 6 ए0) 

भारत में योजना आयोग बिशुद्ध रूप से पराणशंदात्री सस्था है। इसका कार्य 
योजनाप्रो का निर्माण करता और उनका मूल्याँहुन करना है। इसके पास कोई 
प्रशासतिक शक्ति नहीं है भ्रद योजताग के क्रियाल्वयन का काय॑ क्वेन्द्रीय सरकार और 
राज्य-सरकारो का है। योजना निर्माण के पश्चात केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने 
विशिज्न मब्तरालयों ओर उनके अधीन विभागों द्वारा योजना के लिए निर्धारित 
कार्यक्रमों और लक्ष्यो की प्राप्ति की कार्यवाही करती है । कृषि, सिंचाई, सहकारिता, 
विद्यूत्‌, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्येक्रमो को प्रमुख रूप से राज्य सरकारें क्रियान्वित 

करती है क्योकि ये राज्य-सूची मे भ्राते हैं। अ्रन्‍्व॒ विषयों जैप्ते--वृह३्‌-उद्योग, रेलें, 
राष्ट्रीप राजमार्ग, प्रमुख बन्दरगाह, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, सचार ग्रादि से 
सम्बन्धित योजनाम्रो के क्त्यास्वयन का उत्तरदायित्व वेस्द्रोय सरकार पर होता है । 
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भारत मे नियोजन सम्बस्धी परियोजनाओं में से ब्रुछ का केवल केन्द्रीय सरकार 
क़ियान्वित करती है हुझ को राज्य सरकारो द्वारा क्रियान्वित किया जाता है श्रौर 
कुछ को केस्द्रीय और राज्य सरकारें दोनो मिलकर करती हैं । उदाहरखार्थ, भारत 
में प्रिशप्ल नदी-घाटी योजनाओं में से कुछ का निर्मास गौर सचालन पूर्स रूप से 
केन्द्रीय सरकार द्वारा, कुछ का केवल राज्य सरवारो द्वारा झौर कुछ केस झौर राज्य 
सरकारों ने तथा एफ से अधिक राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। निजीहद्षेत्र वी 
योजनाओं का क्रियास्वयद तसिजीक्षेत्र द्वारा किया जाता है यद्यपि सरकार इस कार्य 
में निद्बी क्षेत्र को ग्रावश्यक वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता देती है। 
सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओो का त्रियान्दयन सरकार हारा किया जाता है । कई 
श्रन्य देशो के समान भारत में भी योजनाकरण मे विवेस्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ 
परिलक्षित होती हैं। लोकतास्त्रिक विकेद्धीकरण द्वारा शिला-स्तर पर जिला-परिप्दे 
तया खण्ड स्तर पर पचायत समिति है, जो खक्ट-स्तर पर योजमाग्रों के निर्माण पौर 
क्रियान्वयन का कार्य करती है। 
इस प्रकार भारत में यौजना का त़ियाध्वयन केस्द्रीय और राज्य सरकारों के 
विभिक्न मस्त्नालयो और उनके ग्रधीतस्थ विभागों द्वारा क्या जाता है। योजना की 
सफठता इन विभागों के भ्रधिकारियो और प्रन्य सरकारी कर्मचारियों को रुशलता, 
कर्तंव्यपरायण॒ता तथा ईम्रानदारी पर निर्मर करती है। योजनाम्ो वी सफ्लता 
सामान्‍्यत जनता के सहधोग पर निर्भर करती है । 
प्रगति की समीक्षा---योजना के त्रियास्वयन के लिए उनवा निरस्तर निरीक्षण 
श्रौर प्रगति की समीक्षा आवश्यक है ताकि योजना की असफलताझो और उसके 
दिधास्वयन के मार्ग मे भ्राने वाली बाधाप्रों का पता लगाया जा सके | भारत में 
यौजना झायोग का योजना निर्माए के अतिरिक्त एक प्रमुख कार्य “योजना की प्रत्येक 
प्रवस्था के क्रियास्वयन द्वारा प्राप्त प्रगति का समय समय पर ब्योरा रखना तथा 
उसके प्रनुसार नीति भे समायोजन तथा अन्य उपायो के लिए सिफारिशें करना है ।” 
प्रत योजना ग्रायोग समय समय पर अ्र्थेब्यवस्था के विभिन्ष क्षेत्रों मे योजना के 
क्रियास्वप्त और सफलता का पर्यवेक्षय करता है। जब वाधिक योजना वा निर्माण 
किया जाता है और उसे वाधिक बजट मे सम्मिलित क्यि। जाता है तो झायोग वेद 
भर राज्य सरकारो से गत वर्ष की प्रगति के प्रतिवेदन मगाता है। इसके भ्राधार 
पर योजता भ्रायोग यत वर्ष की प्रगति प्रतिवेदन तैयार करता है । इसके झतिरिक्त 
बेखीय मस्त्रालयो और राज्य-सरकारो द्वारा विभिन्न क्षेत्रो मे विकास-कार्येक्रमों के 
व्यक्तिगत सम्बन्ध मे विस्तृत रिपोर्ट तैथार की जाती है । कार्यक्रम मूल्याँक्न संगठन 
तथा योजना की परियोजना समिति योजनाप्रो के त्रियास्वयन से सम्बन्धित समस्याप्रों 
बा अच्ययत करती है । इन अध्ययनों का उद्देश्य परियोजनाम्ों की विलम्ब पूवि, 
प्रपर्याव्त सफलता, ऊँची ल्ागतो आदि के कारणों वी जाँच करना झौर इन्हे दृर 
करने के उपाय बतलाना होता है। योजना प्रायोग योजना झवधि के मध्य भेही 
विभिन्न छ्षेत्री मे योजना कार्यत्रमों वी पूर्ति के सम्बन्ध में ?/१४ प्रक्षाए प्रत्तिवेदत भी 
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प्रकाशित करती है जिमर्मे श्रागे की कार्यव्राही की दिशा्रों का भी सकेत होता है । 
प्रत्येक पचवर्षोय योजना के प्रन्त मे योजना आयोग श्रवधि वो समग्र समीक्षा, विकास 
सम्बन्धी दथ्यों तया झाई हुई बठिताइमो और भविष्य के लिए सुकावों सहित 
प्रकाशित करता है। निदी-क्षेत्र में योजना की प्रमति की समीक्षा झौर मूल्यांकन के 
लिए और अधिक प्रपत्नो वी ग्रावश्यकता है । 

भारतीय नियोजन की विशेषत्ाएँ--भारतीय नियोजन की निम्नलिखित प्रमुख 
विशेषवाएँ है-- 

(7) भारतीय नियोजन जनतास्त्रिक नियोजन है । 
(४) भारतीय नियोजन सोवियत रूस और चीन वी तरह पूर्णो या व्यापक 
((०४््एा०४९३$।४९) नियोजन नही है 
(70) भारतीय नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है ! 
(7५) भारतीय नियोजन केन्द्रित प्रौर विकेन्द्रित दोनो प्रवार का है । 
भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया को समीक्षा 

], कई झ्आालोचको ने योजना आयोग को “स्मानाम्तर सरकार! (ऐशश 
(00५०८70॥0) , 'सुपर केविनेट' (प्रथा 09७॥60) और 'गाडी का पाँचनाँ 
पहिया (7%५ [७ फ्रफव्छ ण ७० (०००८७) कहा है। फिन्तु इस प्रबार की 
श्रालोचनाएँ भ्रतिरजित हैं । भारत मे सम्पूर्ण आयोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय 
योजना भी कार्यान्वित होती है प्रौर राज्यिक योजनाएँ भी । इस प्रकार, राष्ट्रीय हितो 
बी पूर्ति भी होती है और प्रात्तीय एवं स्थानीय हितो की भी । मुख्य उद्देश्य यही 
रहता है कि दोनो एक दूसरे के पूरक बनें । यदि इस उद्देश्य वी पूर्ति मे केन्द्रीकरण 
को पुछ प्रोत्स'हन मिलता हे प्रौर वेन्द्र और राज्य सम्बन्ध एकात्मकता के लक्षशों से 
प्रभावित होते हैं तो इसमे “प्रशुभ' कोई बात नही है। इसके अतिरिक्त योजना प्रायोग 
एक परामशंदात्री सस्था रहा है, इसके पास प्रशासनिक श्रधिकार नही हैं । योजना 
श्रायोग वेन्द्र तथा राज्यों के विभिन्न स्तरो पर व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्‌ ही 
निर्णय पर पहुँचता है । इस प्रफार राज्य के सम्बन्ध में आयोग नियोजन-क्षेत्र मे जो 
कुछ भी कहता है, उमभे राज्यो की पूर्ण स्वीकृत्ति प्राप्त होती है 

2 कुछ आालोचको के अनुसार, योजना आयीग एक स्वतन्त्र और परामशंदात्री 
सस्था के रूप में कार्य नहीं कर पाता। मल्त्रियो को योजना आयोग का सदस्य 
किफुक, क्रि्य, ज्यत्य, ख्य, दे; ५. इस, प्रयाग, पक साएए। ाप्रीति, फ्रेरिस्त, के और यह 
विशेषज्ञ सस्था नहीं है । योजना आयोग की इस परम्परा का भी प्रतिरोध क्या 
जाता है कि जब कभी किमी मत्तालय से सम्बन्धित विषय पर आलोचको का सुझाव 
है कि राष्ट्रीय विकास परिपद्र और मन्दत्रिमण्डल को तो राष्ट्रीय योजना प्त्बन्धी 
प्रमुख रेवाओ और विशिट सीमाग्रो का ही निरूपण करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
योजना निर्माण और विस्तृत ब्यौरा तैयार करने, प्रायमिक्रताओं और लक्ष्यो का 


]. बही, पृष्ठ 332-33. 
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निर्धारण करने विभिन्न वेकल्यिक उपायो मे से विकास की किसी विशिष्ट पद्धति को 
अपनाने आदि के कार्य पूगारूप से योजना प्रायोग पर छोड दिए जाने चाहिए, क्योकि 
ये न मामले हैं। योजना मायोग के सदस्य सुदिस्यात तरनीकी विशेषज्ञ होने 
चाहिए । 

सम्त्रियों वी सदस्यता न होने सम्बन्धी झायोग का तर्क सैद्धान्तिक छप मे 
प्रच्दा है ग्रौर कुछ वर्षों पूव प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी कि 
भन्त्रियों को आयोग का सदस्म नहीं बनाया जाना चाहिए । लेकिन व्यावहारिक 
स्थितियों का तकाजां है कि आयोग में मन्त्रिमण्डल को स्थान दिया जाए, क्योकि 
नीतियो और निर्णयों के क्रियान्वयन का अन्तिम उत्तरदामित्व मस्तियों पर होता है। 
घोजना की झ्सफलता के लिए जनता प्रधानमस्त्री और योजना मन्‍्त्री को ही दोषी 
ठहराएगी, प्रायोग के विशेषज्ञों को नहीं। मन्त्रियों का जनता से निकट सम्पक होता 
है, वे जनता की आरवाज्षाग्रो से परिचित होते है अंत ग्रायोग के तकनीकी विशेषज्ञ 
के विचारों को भ्रपनी सलाह से अधिक व्यावहारिक और जनानुछूल बना सकते है । 
एक परामशंदात्री सस्‍्या में परामर्ण के स्रोत जितने प्रभावशाली होंगे तिणाय उतने 
ही अच्छे हो सकेंगे। हाँ, इस प्रक्रार के रक्षा कवच प्वश्य होने चाहिए ताकि 
मन्त्रियों की उपस्थिति से ग्रायोग के तकतीकी विशेषज्ञों शोर स्वतस्त्र सदस्यों की 
स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशका न रहे । 

3 यह प्रालोचना की जाती है कि आयोग का श्राकार गनावश्यक् झूप से 
काफी बडा हो गया है और इसमे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न समितियों 
भोर सस्थाझ्रो में पर्याप्त मितव्यथिता किए जादे की गरुजाइश है । आयोग की कई 
विभागीय शाखाओं मे कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण नही हैं और उनके कार्य एक दूसरे 
की परिधि मे ञ्रा जाते है । अ्रत प्रत्येक विभाग मे विवेकीकरस्प किया जाना चाहिए। 
विषय सम्भागो पर अ्रधिक ध्यान दिया जाना च हिए और साधारण सम्भागों की 
सख्या कम की जानी चाहिए ख 

4 प्धिकाँश राज्य ससाघनो को गतिशील बनावे स्‍्लौर उतके एकत्रीकरण 
के मामलो मे राष्ट्रीय और दौर्घकालीन दृष्टिकोण से कार्य नहीं करते हैं। भनेक 
राज्य सरकारों मे योजना के समसख्दय सम्बन्धी प्राथमिक विचारों का भी झमाव है 
श्रौर योजना आायोग को दूध देने वाली गाय समभते हैं । उनमे से श्रधिकाँश के लिए 
श्रायोग ऋण दा अनिम नही प्रथम प्राश्रददाता है । अन्न तक राज्य सरकारें योजना 


आ्रायोग से अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए अयत्नशील रही हैं मौर स्वय ने कस 
प्रयाप्त क्रिए हैं । 
बहुधा ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि योजना प्रायोग वो राज्यों के मुख्य- 

मम्त्रियों को, ससाधनो के आवटन को गतिशील बनाने के सम्बन्ध मे अ्रप्रसन्न करता 
* पड़े श्रौर ऐमा तभी हो सकता है जबकि झायोग के सदस्य ग्रैर राजनीतिक कैंत के 

लिए गए हो । तृतीय योजना में कृषि पर कर द्वारा साधनों के ए्रत्रीयरण के दा 

मे एक भी बात नहीं कही गई यद्यपि ऐसा करना नितान्‍्त आवश्यक था। यह बहा 

जाता है कि ब्रायोग मे ऐसा राजनीतिव वारणो से नही विया । 
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5. इसके अतिरिक्त पचवर्षीय योजनाग्रो के निर्माण और क्रियान्वयन में 
और भी कई कमियाँ हैं॥ कई आलोचको के अनुसार सरकारी नीतियो और योजना 
के उद्देश्यो के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नोतियाँ 
झ्रौर किए गए उपाय योजना के सामाजिक न्‍्याय-दोत को और अधिक व्यापक 
बनाने की योजना के उद्देश्य के विपरीत पडती है । यह भूमि-सुवारों को क्रियान्वित 
करने, निजी-क्षेत्र मे कारपोरेट उपक्रप्त के विकास और मुद्रा प्रसारिक प्रदृत्तियों के 
नियलत्रण झादि से सम्बन्धित समस्याझो को हल करने के सरकारी विधियोी के बारे 
में ग्रधिक मही हैं। राज्य-्सरकारों ने बहुधा योजना के त्रियान्वयन मे निर्धारित 
प्राथमिकताओ का अनुपालन नही किया । बहुधा विशिष्ट परियोजनाओं हेतु राज्यो 
को दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया । 
योजना के क्रियान्बयत में एक और कमी यह अनुभव की गई कि योजना व्यय को 
सम्पूरे म्रोजनावधि में समान रूप से वितरित नहीं किया गया। बहुधा योजना के 
प्रथम दो तोन वर्षों मे कार्य घीरे चलता और अन्तिम वर्षो भे निर्धारित व्यय शीघ्रता 
ने पूरा किया जाता है । इससे सरकारों का ध्यान योजना के भौतिक लक्ष्यों की 
प्राध्ति की अपेक्षा निर्धारित राशि को योजनावधि में व्यय करने पर अधिक केन्द्रित 
रहता है । परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि व्यय करने पर भी अपेक्षाकृत कम लाभ 
रहता औौर प्रगति की दर कम रहती है । अब पचवर्षीय योजनाप्नी को एक वर्षीय 
कार्यक्रमों में विभाजित करके क्रियान्वित करने का निश्चय क्या गया है जिससे 
उपरोक्त समस्या का उचित समाधान हो जाएगा । योजना आयोग के प्रध्यक्ष 
श्री गाडणिल से इसको अनुपस्थिति के प्रनुपार “होता यह है कि पचवर्षीय योजनावधि 
के प्रारम्भ मे प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करते और अपनी इच्छानुसार 
कार्य करने के लिए दोड-घूप करता है, क्योंकि यह कार्य ग्रभी नहीं होने पर पाँच 
वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पडती है | इससे तनाव बढ़ता है | इससे योजना निर्माण में 
एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हम बचना चाहते हैं”? और एक वर्षीय 
योजनाएँ इससे बचने का एक उपाय है । 

6. भारतीय नियोजन मे भ्रब तक भी प्राथमिकताओं के भूल्याॉकन के लिए 
कोई कसौदी उदोहरणायं, लागत लाभ विश्लेषण (00४ 0८०९६ &प्रध५७५) 
ग्रादि का व्यवहार अभी तक नही क्रिया गया । है यह्‌ ग्रावश्यक है कि इस प्रकार के 
भाषदेण्ड का उपयोग किया जाए, अन्यथा प्रत्येक विशेषज्ञ अपने विभाग के लिए कुछ 
न. कुद्छ, प्राप्त, कर, लेता. दे, ). दस, पक्राए- भारतीय, जिस्पेलल, सभी, प्र्यार- नदी, तिल्ए/ओ, पे 

बनाई गई विभिन्न योजनाओो का सम्रह है। इसका कारण यह है कि हमारे पास 
परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कोई उपयुक्त मापदण्ड नहीं है जिससे विभिन्न 
विकल्पों मे से कुछ विकल्पो का चयन किया जा सके । इस प्रकार, हमारे साधनो का 
अपव्यय होता है। उदाहरणाय्ें, सामाजिक कल्याण मे बाल अपराध (उप्एटण्ताढ 
08।7रदए८7०५ ), परित्यक्त बच्चे, भिक्ष्‌क, वेश्याएँ, न्पग व्यक्ति, तथा अ्रम्य कई 
प्रकार के पहलू ग्राते है और यदि हम इस सम्बन्ध से अपने देश की अन्य देशों से 
4. 9 हू, (ब्रबँ४म . छणाशपांबरापणड पल ए०चाए शुद्रा, १००७, ९७. 23, 969, ए 8. 
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तुलना करें, तो हमारे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यही कहेंगे कि ये सब पहलू अत्यन्त 

महत्त्यपूर्ण हैं, किन्तु यदि हमारे साधन सीमित हैं तो हमे इनमे चुनाव करना पडेगा | 
उदाहरणाथ, हम पहले बाल भ्रपराधियों और परिव्यक्त बच्चो पर सारी राशि व्यय 
कर सकते हैं सौर भिखारियो और वेश्याओ के लिए भ्रधिक चिन्ता नही करें । यद्यपि 
कुछ वर्गों की इस प्रकार उपेक्षा करना एक कडढोर निर्णाय है, किस्तु हमे ऐसा करना 
दही पढेगा । इस प्रकार सभी क्षेत्रों मे सब कार्यक्रमों को अपनाने की अपेक्षा कुछ 
महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में पश्रधिक्ताधिक साधन लगाए जाने चाहिए झन्यथा विशेष 
परिणाम नहीं निकल पाएंगे । 

7. हमारे योजना निर्माण की एक कमी यह है कि यद्यपि हमारा देश एक 
भ्रत्यन्त निर्धन देश है किन्तु वित्त मन्त्रालय झौर योजना आयोग के प्रतिरिक्त नियोजन 
के सभी स्तरों पर सस्ताधनों के उपयोग में सयम की आावश्य*ता को अनुभव नहीं 
क्रिया गया है श्रोर ससाधनों का कई जगह अपव्यय किया गया है ] हमें इस बात को 
ब्रमुभव करना चाहिए कि हमारा देश विश्व के निर्धनतम देशो में से एक है, ग्रत 
हमें देश के साधनो का भत्यन्त मितव्यपितापूर्वक कार्य करना चाहिए। श्लाथ ही, 
प्रबन्धाह्मक प्रयततों (|(५॥032९४९ए 80705) में ग्रधिक सतकंता की झ्रावश्यऊता 
है । राज्यों को सहायता दने की प्रस्माली भी उचित नही कही जा सकती । प्रशासनिक 
सुधार प्रायोग ने विभिन्न प्रकार के 'प्रनुख्ष अनुदान! ((४०॥०४ 0/87/5) प्रौर 
सहायता की वर्तमात पद्धति में परिवर्तत का सुझाव दिया है। ग्रोभाग्य से इसे 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की बैठक में मुख्य मस्त्रियों गौर केन्द्रीय वित्त मस्जालय ने भी 
स्वीकार कर लिया है। श्रव राज्यों को 'प्रमापीकृत योज॑नाग्रो' ($(शा0शप 
8लाथा॥९४) से युक्त योजनामो को बनाने की आवश्यकता नही है।वे पपनी 
इच्छानुमार योजनाएँ बना सकते है | केवल उन्हे योजना प्रायोग को उतके उद्देश्य 
बताने, श्रोर यह बताने की श्रावश्यंकता है कि वे उने योजनांग्रों को किस प्रकार 
क्रियान्चित करेगे ? भ्रद्द राज्यों को निश्चित रूप से यहे बता दिया जाएगा कि उन्हें 
कितनी सहायता मिलने वाली है ? उसके पश्चात्‌ उन्हे अपने प्रयत्नो द्वारा भाप्त 
राशि का ग्रनुमान लगाना होगा और उसके प्रनुरूप वे श्रपनी योजताएँ बना सकगे । 
श्रव॒ राज्यो की योजनाप्रों का प्राधार उनके स्वय के प्रयाप्तो द्वारा साधनों 
गतिशील बताने पर निर्मर करेगा क्योंकि उन्हे केन्द्रीय सहायता का स्पष्ट अनुमान 
पहले ही प्राप्त हो जाएगा और राज्य ए%६0 9]3॥0$' प्रस्तुत नही करेंगे । 

घास्तव में इस बात से इस्करार नहीं किया जा सक्रता कि झ्रायोग के गठन 
श्रौर योजनाशो के क्रियान्वयत में अनेक गम्भीर दाप रहे हैं प्रौर राष्ट्र की इनब्री 
कीमत चुकानी पडी है। लेकिन 26 जूझ, 975 को राष्ट्रीय श्रापात स्थिति की 

उद्घोषणा और | जुलाई, 975 से बीस-सूत्री श्राथिक कार्यक्रम लागू हिए जाने के 
पश्चात्‌ राष्ट्रीय अध-ष्थवस्दा ने एक भय पोड लिएा है। हुँगुखी खुधार और 
प्राति की एक लहर चल पडी है। योजना झायोग का पुन्गेंठत किया गया है, 
पचवर्षीय योजवा का पुनभूत्यांकत किया जा रहा है ग्रौर ग्राशा है कि तितस्वय 
976 में राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ की बैंठक के बाद निकट भविष्य मैं योजना वा जी 
नगा हूप जनता के समक्ष रहेगा वह विगत दर्षों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिव रहेगा । 





आारस्त स्पें रारीली ओोर अस्सक्‍्तान्वस्ता 


(7०रब्रप) गाव ॥#व्वृपगाप  #व०) 





भारत में गरीबी और भ्रसमातता इस हृद तब व्याप्त है कि विश्व के आथिक 
रगमच पर भारत की भूमिका के महत्व की बात करना हास्यास्पद लगता है। झ्राथिक 
आरके, देशवासियों का जीवन स्तर, आथिक विपमताग्रो की गहरी साई, गरीबी के 
ग्रह बोलते चिह्त इस बात की स्पष्ट कलक देत हैं कि भारत विश्व का एक ग्रत्यघिक 
गरीब देश है । भारत मे सरीबी की व्यापउता प्लोर भवावहता का अनुमान सरकार 
के "गरीबी ह॒टाओ' के नारे से भी व्यक्त होता है । देश की पाँववी पचवर्षीय योजना 
का मूल उद्देश्य ही गरीबी और असमानता पर प्रह्मर करता तथा देश को श्रात्म- 
निर्मुरता के स्तर पर पहुँचाना है । योजना-प्रारूप म॑ यह निश्चय व्यक्त किया गया है 
क श्रति-्भयावहू निर्घंतता भ्रथवा गरीबी का जीवन-यापन करने वाले व्यक्तिप्ो के 
जीवन स्तर को एक न्यूनतग स्तर पर लाया जाएगा । 
भारत में गरीबी और विपमता को एक भलक 
विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, विश्व के लगभग 22 देशो में 
प्रत्ति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में भारत का स्थान 02वाँ है । हमारे देश' मे प्रत्ति 
ध्यक्ति ग्रोसत वाधिक आय 825 २. है और विगत दस वर्षों मे देश के आथिक 
विकास में मात्र ] 2% प्रतिवर्ष की दुद्धि हुई है ४ एक ग्रन्य अध्ययन के भ्नुसार 
विश्व में 25 देश ऐसे है, जो बहुद ही गरीबी की स्थिति मे हैं प्रौर इन देशो में भारत 
का स्थान प्रमुख है । इन गरीब देशो मे उद्योगों का राष्ट्रीय आय मे अशदान 0% से 
भी कमर है तथा 5 साल से बडी उम्र को 20% से भी अधिक जनसख्या श्रशिक्षित 
है । सयुक्तराष्ट्र के अनुसार इन देशो के 20% व्यक्तियों को पूरा भोजन नहीं मिलता 
और 60% लोगों को ग्रपोष्टिक भोजन प्राप्त होता हे । प्रतिवर्ष 30 लाख टन प्रोटीन 
वाल औद्योगिक राष्ट्र इन देशो मे खाद्यान्न भेजते है ।* भारत, जो गरीब देशो मे 


प. डॉ रामश्य राय, तिदेशक भारतीय सामाजिक अनुसधान परिपद्‌ का लेख “देश के जिले 
और विकास के आयाम'--साप्ताहिक हिन्दुस्तान 23, सितम्बर, ]973, पृष्ठ 3 

2. जी आर इर्मा “समाजवादी समाज को स्थापना के लिए यरीदी हृदाना आवश्यक योजना 
22 मार्च, 973, पृष्ठ 2]. 
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प्रमुष है, विश्व की 5% जनप्तर्था का उपक्ने /7 क्षेत्रफल मे भरण पोषण कर रहा 
है, किन्तु राष्ट्रीय उत्तादन की दृष्टि से विश्व के 22 देशो में उमका स्थान 95वाँ 
तथा एशिया के 40 देशो मे 30वाँ है। भारत की 45 करोड़ जनता किस्ती न किसी 
रूप मे बेरोजगार है। 38 करोड 60 वाद्ष व्यक्ति निरक्षर हैं। प्रत्येक मारतीय 
लगभग ,34 रु. के विदेशी-ऋणमार से दव्वा हुआ है ।? रुपये की क्रय-शक्ति मई, 
974 मे, मात्र 33 9 पैसे (ग्राघार 959 वर्ष) थी ।? देश के लगभग 22 करोड़ 
व्यक्ति प्रत्यन्त गरीबीपूर्ण जीवन बिता रहे हैं देश मे श्राथिकत विषमता चौंका देखे 
वाली है | जहाँ एक श्ौर गगनबुम्दी अद्टालिकाएँ हैं प्रौर वैभव भ्रठखैलियाँ करता है 
बही दृपरी ओर व्यक्तियों के पास रहने को झोपड़ी मी तहीं है। वे सडक पर ही 
जन्प लेते हैं, सडक पर ही पलते हैं और सडक पर ही मर जाते हैं । 


(क) दॉडेकर एवं भीलकण्ठ रथ का प्रध्ययम 


दौडेकर एवं रथ ने अपनी बहुचचित पुस्तक “भारत मे गरीबी” मे देश की 
निर्धतता (960-6] की स्थिति) का चित्र खींचा है और यह्‌ चित्र वर्तमात स्थिति 
मे भी बहुत कुछ सही उतरता है। इसके अनुसार, देश की निर्धनता ही देश की 
गगैयी का प्रमुख कारण है | ससार के सभी देशों में भारत ग्रत्यन्त निर्धन देश है । 
प्रफ़ीका, दक्षिसी-प्रमेरिका तथा एशिया के अनेक अविकसित देशों की अपेक्षा भो भारत 
गरीब है । निर्धेतता में भारत की बराबरी केवल दो ही देश--पााक्रिस्तान प्रौर 
इण्डोनेशिया कर मरते हैं। यदि इस गरीबी को आँकडो मे स्पष्ट करना हो तो लोगो 
का जीवन-स्तर देखता होगा | सन्‌ 4960-64 में देश का ग्रौसत जोवत-ह्तर अर्थात 
प्रति व्यक्ति वाधिक निर्वाह-व्यय लगभग केवल 275 से 280 रुपयो तक ही था| 
ग्रर्थात्‌ प्रति दिन भ्रौसतन 75-76 पैसों मे लोग जीवन-यापन करते थे। इस श्रौसत 
को ग्रामीण एवं शहरी भागों के लिए भिन्न-भिन्न करके बताता हो तो यहूँ कहा जा 
सकता है कि देहाती भाग मे प्रति ब्यक्ति वाधिक निर्वाह व्यय लगभग 260 रुपये था, 
वाधषिक तौर पर देखते से ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भाग का जीवत स्वर ग्रामीण 
भाग के जोवन-स्तेर की अपेक्षा लगभग 40% अधिक था। परखु जीबनोययोगी 
वस्तुग्रो के मूल्यों मे ग्रामीण एंव शहरी भागों मे विद्यमान अस्तर को ध्यान में रखा 
जाएं तो दोनो विभागो का प्रौसत जीवत स्तर लगमग समान हो जाता है । सक्ैप मे 
सन्‌ 960 6 भे ग्रामीण जनता प्रतिदिन लगभग 75 पैश्ों में ग्रौर शहरी जनता 
लगभग ] रुपये भे जीवन-यापन करती थी । 

“समाज में विद्यमान असपानताग्रों को ध्यानमे रखा जाए तो स्पष्ट है कि 
आर से ग्रजिक व्यक्ति औवत से नीचे होगे बल्कि लगभग 2/3 व्यक्ति झौयत से मीये 
थे । अर्थात्‌ ग्रामीण भाग मे दो-तिहाई व्यक्तियों का दैनिक सर्च 75 पैतो से भी कम 
था और शहरी भाग मे दो तिहाई लोगो का दैनिक व्यय एक रुपये से भी कम था । 


4... वही, पृष्ठ 2] 
2. केन्द्रीय विच मन्त्री श्री चद्धाण की सूचना--हिन्दुस्ताव, 27 जुआई 974. 
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इनमे से अनेक व्यक्तियों का दैनिक ब्यय इस औसत से बहुत ही कम था। सक्षेप मे 
40 प्रतिशत ग्रामीण्य जनता प्रतिदिन 50 पैसों से भी कम खर्च मे जीवन-यापत्र करती 
थी । इसमे घर का अनाज या अन्य झुषि-उपज, दूध वगरह का जो प्रयोग घर में 
किया जाता है उसका बाजार मूल्य शामिल है । शहरी भाग में 50 प्रतिशत जनता 
प्रतिदित 75 पैसों से भी कम खर्च मे निर्वाह चलाती थी | दोनो भागों के बाजार- 
मूल्यों के भ्रन्तर को ध्यान मे रखा जाए तो ग्रामीण भाग के 50 पैसे भर शहरी 
भाग के 75 पैसे लगभग समान थे ।”? 

इस गरीबी का जिन लोगो को प्रत्यक्ष अनुभव नही है, उन्हे इन म्रौकडो पर 
सहमसा विश्वास नहीं होगा। स्वर्वीय डॉ. राममनोहर लोहिया ने कुछ वर्ष पूर्व 
लोकसभा में यह कह कर सनसनी उत्पन्न कर दी थी कि भारतीय ग्रामीण की झ्ौस्तत 
आप [9 पैसे प्रतिदिन है । जैसा होता चाहिए था सरकारों स्तर पर इसका प्रतिवाद 
क्रिया गया । परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ सरकारी स्तर पर ही यह माता गया कि 
भारतीय ग्रामीण की ग्लौसत झ्राय 37 पैसे प्रतिदिन है श्लौर यह माना जा सकता है 
के सरकारी ऑकड़ो और वास्तविक आँक़डों मे कितना ग्रन्तर होता है ।! दडेकर 
एवं रथ की टिप्पणी है कि “प्रनेक व्यक्तियो को इसका विश्वास ही नही होता था प्रौर 
अ्रव भी अनेक लोग इसकी सच्चाई मे सन्देह करते है। परन्तु देश की गरीबी का यह 
सच्चा स्वछप है, इत प्राँकडो मे पैत्ते-दों पैमो का श्रस्तर पड सकता है। प्रतिशत में 
एक-दो भ्रको का भ्स्तर हो सकता है किन्तु स्थुल रूप में यह आँकड़े तथ्य-प्रदर्शक 
हैं १2 

“प्रश्न उठता है कि इतने से खर्चे मे ये लोग कंसे निर्वाह करते है ? एक हृष्ठि 
से इस प्रश्न का उत्तर बडा सरल है | इन लोगो के सामने यह सवाल कभी खड़ा 
नही होता कि पंसो का क्‍या क्रिया जाए ? शरीर की स्यूनतम श्रावश्यकताश्रो की 
पूतति करने मे ही उनका सारा पैमा खर्चे हो जाता है। उदाहरणार्थ 960-6 साल 
के मूल्यों को ध्यान मे रखा जाए तो ग्रामीण भाग में प्रति व्यक्ति 50 पंसो में निर्वाह 
करना हो तो 55 से 60 प्रतिशत श्वर्च केवल गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा ग्रादि 
खाद्यान्नो पर, 20 से 25 प्रतिशत तेल, नमक, मिच्च, चीनी, गुड आदि खाद्य बस्तुग्रो 
पर, स्‍्रौर 7 से 3 प्रतिशत ईबव दीया बती प्रादि पर करना पडता है अर्थात कुल 
निर्वाह व्यय का 35 प्रतिशत भाग केवल जीवित रहने पर ही व्यय होता है | उसमे 
महू सोचने के लिए अवसर ही नहीं हीता कि क्या खरीदां जाए और कौन-सी वस्तु 
नली जाए; शेष 35 द्रतिशत भे कपड़ा, साबुन, तेल, पान, तम्बाकू, दवा-दारू 
आदि का खर्च चलाना पडता है | उसी मे कुछ कमी-बेसी हो सकती है ॥/3 

दाडेकर एवं रथ ने अपने ग्रध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि “960-6] मे 
उस समय के मूल्यों को ध्यात मे रखा जाए तो ग्रामीण भाग मे न्यूनतम झ्रावश्यकता 

]. डॉ. रामाश्रय राय वही, पृष्ठ 3. 
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की पूर्ति करने के लिए प्रतिदित 50 पैसे या वापिक 480 र लगते थे श्रौर इस 
हिसाब से 960-6] मे देश की 40 प्रतिशत जनता गरीब थी। इत लोगों को 
साल भर भे दो जून भोजन नही मिलदा था भ्र्धाव्‌ उसका विश्वास नहीं था। शहरी 
भाग से जीवनोप्योगी वस्तुप्रो के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो वहाँ अतिदिन 
75 पैसे या वापिक 240 रुपये लगते थे ॥ शहरी जनता म से 50 प्रतिशत व्यक्तियों 
को वे उपलब्ध नही ये । सक्षेप मे गरीवी वी इस घ्यूनतम परिभाषा के झनुसार भी 
]960 6 प्ले श्र्थाय्‌ स्वाचीनत्ता-प्राप्ति के 30-2 दर्ष बाद भ्ौर प्राथिक विकास 
की पचवर्धाय योजनाओो क पूरा हो जाने के बाद नी देश वी 40 प्रतिशत देहाती 
जनता प्रौर 50 प्रतिशत शहरी जनता ग्रीद थी | इन सभी व्यक्तियों का हिसाब 
लगाया जाए तो उतकी सख्या 8 करोड से अधिक हो जाती है। 960-6 में 
देश के लगसग 43 करोंड लोगो म से 8 करोड लोग गरीब ये, भर्वार्‌ भूखे थे ।7 


“गरीबी की यह मात्रा देश के सभी भागों में ते समान थो और न है। 
साधारणनया उत्तरी भारत में, प्रयातवु पजाब, हरियाणा, राजसर्यान, उत्तर-प्रदेश, 
गुनरात झादि राज्यों में गरीबी कम है। इस प्रदेश की देहाती जनता में गरीदी बी 
ज्ात्रा 20-25 | से भ्रधिक नहीं है | इसके विपरीत दक्षिणी भारत में प्र्धा 
तमिलनाडु, केरल, प्रान्प्रप्रदेश, महाराष्ट्र झ्ादि राज्यों की देहाती जनता में गरीबी 
की मात्रा 50-60 /. या उससे भी झविक है। पूर्वी भारत में, प्र्धाव्‌ बिहार, उडीसा 
पश्चिमी बगाल, प्रसम झादि राज्यो मा भी देहाती जनता में गरीबी की मात्रा 
40 50 / है । देहादी व्यक्तियों मे से प्रधिकतर व्यक्ति रोटी वी तलाश में शहयोें 
को ओ्रोर प्राते हैं, इसलिए भारत के विभिन्न प्रदेशा मे शहरी जनता से गरीबी की 
मात्रा भो उसके झनुंसार कम या अधिक है । 


“रोटी की आशा में यही गरीदी जब शहरों में पहुँच जातो है तृद उसका 
स्वरूप घरित हो जाता है ॥ गन्दी बस्तिया या फुटपाथ पर बैठकर सामने ही 
झालीशान इभ्रारतो की तडक-भडक देखते हुए, वहाँ के बिलासी-जीवन के सुरो री 
सुनते हुए, इससे पैदा होने थाली लालसा एव ईर्ष्या को दबाते हुए या उसका शिकार 
बन कर यह गरीबी बुरे मा पर चलने लगती है । 

“सब 960-6 मे, श्र्धाव योजवावद्ध विज्मम को दो वचवर्षीय गोजना्ों 
के पूरे हो जाने के पश्चात्‌ भी देश को 40% देहाती और 50% शहरी जतता इस 
ह्यूनतम जीवन-स्तर वी यन्दण में फंसी हुई थी ।/* 

सव्‌ 960-6व को स्थिति का चित्रस्प करने के उपरान्त दाँडेकर झौर रथ वे 
प्रागामी दस वर्षों के ग्र्धधक विकास पर दृष्टि डाली है श्र दताया है कि '960 €। 
पे 968 69 तक विकास की गति प्रतिदर्ष 3% से अधिक नहीं होतो प्र्यद 
ाष्ट्रीय उत्तादन मे अतिवप्प 3%, से अविर वृद्धि ही हुई । राष्ट्रीय उत्पादन मे दृदि 
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को यह गति या दर देश की गरीबी को हटाने के लिए पर्याप्त नही है, क्योकि 
उल्पादन मे वृद्धि के हिसाव से हो या 3 /- के हिंसाव से, जनमख्या प्रलग से ग्रपनी 
स्वतन्त्र गति से बढ रही है । इसके अतिरिक्त विकास योजनाप्रो में से भ्रनेक उत्पादन 
कार्यक्रम प्राशानुकुल फचदायी नही हुए हैं | दांढेकर एवं रथ ने अपना निष्कर्ष 
व्यगात्मक शब्दों मे ग्भिव्यक्त करते हुए लिखा है कि “960-6] में जिस गरीतर 
का देनिक व्यय 50 पैसे था वहू 8 वर्षों के उयरास्त 968-69 में 52 पैछ्ते हुप्रा है, 
यह उस बेचारे के समझते मे कँत्ते श्राए ?र और 960-6 में जिमका दैनिक व्यय 
50 पैपते भी नही था, जो प्रधपेट रहता था, उसे यदि कोई भ्राँकड़ो का यह जादू 
बताकर यह पूछे कि, भरे बाबा बहुत आर्थिक प्रगति हुई है, विक्रास हो रहा है, हरति 
ऋन्ति का नारा बुलर्द हु्रा है, फिर भी तुम इस तरह उदास क्यो हो ? क्‍या तुम 
यह नही जानते कि दस साल पहले तुम 50 प्रतिशत भूछ्ले रहते थे, जबकि प्रब केवल 
48 प्रतिशत ही भूले रहते हो ? तो यह्‌ सब उस गरीब वी समभ मे कंसे प्राएं ? 
देश की निर्घनता का यह स्वरूप देखने पर ऐसा लगता है कि मानो आथिक विकास 
के चूहे ने पहाड खोदना शुरू कर दिया है।” 
(ख) राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण का भ्रध्ययन 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने भ्रति-व्यक्ति उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी प्रौँकडे सकलित 
करके देशवासियों के जीवन-स्तर पर झौर इस प्रकार देश मे गरीबी की व्यापकता 
पर प्रकाश डाला है। इस श्रब्ययन को सक्षेप मे एस एच. पिटवे ने योजना में 
प्रकाशित भ्रपने एक लेख मे ब्यक्त दिया है--- 

“राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षय का अनुमान है कि 960 6 मे प्रति व्यक्ति 
उपभोक्त-ब्यय 278 8 रु बाधिक था। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के ये ग्रौकडे 
ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों से श्रलय-अलग उपलब्ध किए गए है। 960-6 में 
43 27 करोड जतसरझुपा मे से 35:54 करोड जनसछ्ूया प्रामीण क्षेत्र मे और 7 73 
करोड शहरी क्षेत्र मे रहती थी । भनुमान के झनुमार ग्रामीण जनसख्या का औमतन 
प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 26 2 ह था और ग्रामीण क्षेत्र की लगभग दो-तिहाई 
जनसड्या इस प्लौमत स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही थी | शहरी जनमख्या 
का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय ग्पत 3592 रु. था और ग्रामीण क्षेत्र के समान 
ही शहरी क्षेत्र की भी दो-तिहःई जनसख्या इस स्तर से नीचे क्रा जीवन ब्यतीत कर 
रही थी । ग्रामीण झौर शहरी क्षेत्रो के उक्त निम्नस्तरीय उपभीक्ता व्यण ही इस बात 
के सूचर हैं कि भारत एक अत्यधिक गरीब देश है और जनसझया का एक बडा भाग 
निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है । 

“गरीबी की व्यापकता का यह एक बहुत ही दुखदायी तथ्य हैं कि 960-6[ 
प्ले ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2*27 करोड व्यक्तियी मे प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 8 रु. 


]. योजना दिवांक 7 मां, 973, पृष्ठ [9--.एस, एच विटवे का लेख "भारतीय गरीडी 
का विवेचन, रहद-सहन का स्तर तथा जोवन-यापत की दशा 
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से भी क्रम था अर्थात्‌ 27 पैसे प्रतिदिन से भी कम यदि हम पाँचवी पत्रवर्षीय 
योजना की छपरेखा में निर्धारित गरीदी के न्यूनतम उपभोक्ता व्यय (960-6] के 
मूल्यों के भ्नुमार 20 ४. प्रतिमाख और अक्ततुबरर 972 के मूल्यों के प्रतुसार 
लगभग 40 रू ) को यहाँ लागू करें तो विदित होगा कि 960-6 मे ग्रामीण क्षेत्र 
के 22 49 करोड व्यक्ति अबवा लगभग 63 /. जनसरया उस स्तर से भी नीचे का 
जीवन यापन कर रही थी । शहरी क्षेत्र का मो यही हाल था, किन्तु उनकी स्थिति 
उतनी बदतर नहीं बी । सद्‌ 960-6[ में 86 प्रतिमाह तक अर्औाव्‌ 27 पैस्ते 
प्रतिदिव से भी कम खर्च करने वाले व्यक्तियों की सख्या वहाँ ]7 लाख अंबवा 
2 20 प्रतिशत थी ! इसे भी यदि गरीबी की परिमापा के उसी परिप्रेक्ष्य मे देखें तो 
बिदित होगा कि शहरी क्षेत्रकी लगभग 44 /. जनसख्या निम्न-ह्तर पर अंपना 
ग्रुजारा कर रही थी। उत व्यक्तियो को जो जनसरूया के इत गरीब बर्गों तथा ग्रामीस 
क्षेत्र के लगभग 63/ झोर शहटी क्षेत्र के 44 / से अछूते है, उन्हे यह ग्रत्यल 
आश्वरय जनक व कल्पनातीत लगेगा कि ये अत्यधिक गरीब लोग इस स्तर पर किस 
प्रकार श्रपता जीवत यापन कर रहे होगे । इसीलिए जब कोई व्यक्ति गरीबी के ये 
तथ्य जनता के सामने उजागर करता है तो कुछ व्यक्ति सत्य रह जात हैं और 
सम्यक्‌ दृष्टि से उप पर प्रपना री प्रक” करते हैं तथा कुछ लोग तो इस पर 
विषवास् ही नही कर पाते । फिर भी, इस देश मे इस प्रकार गरीबी एक भयावह 
सध्य है ।!7 
(ग) डॉ. रासाक्रय राय का प्रतथिक वियमता पर अध्ययन 
देश मे व्याप्त आधिक विधमता का बड़ा विद्वतापूर्ण अध्ययन डॉ रामाश्षय 
राय (निदेशक, भारतीय सामाजिक अनुसधान परिषद्‌) ने साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
दिनाँक़ 23 सितम्यर, 973 मे प्रकाशित अपने लेख 'देश के जिले और विकास के 
आयाम! में प्रस्तुत किया है । इस अ्रध्याय के कुछ मुरय उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं-- 
| समाज के विभिन्न वर्गों, देश की भौगोलिक इकाइयों में सुलभ आर्थिक 
साधनों एवं श्रुविधाग्रों के वितरण के ढग में यह विपमता ठीक प्रकार परिलक्ित 
होती है। यहू सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय जनता का जीवन स्तर बहुत ही निस्‍्व 
है । जहाँ प्रमेरिका में प्रति व्यक्ति श्राय का औसत 6000 डॉलर (लगभग 43,000 
रू) है, वहाँ हमारे देश में मात्र 00 डॉलर (लगभग 725) है । ऐसी विपक्नता 
की स्थिति में यदि प्राप्य साधनों के वितरण में विपमता हो वो स्थिति कितनी 
शोचनीय हों जाएंगी, इसकी कल्पना मात्र से सिहरन उत्पन्न हो जाएगी! 
साधनों के वितरण की विपमता का अनुमात इस वात से लगाया जा सर्वता 
है कि 960-6] के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रो मेपश्रति वर्ष प्रति च्यक्ति 
औसत उपभोक्ता व्यय केवत 258 8 रु स्राव था और 967-68 तक इसमे सात्र 


]... एस. एच विटवे , बढहों, पष्ठ ]9-20 


आरत मे गरीबी और प्रसमानता 44] 


0 ₹ की वृद्धि हुईं जबकि तृतीय पचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चात्‌ दो वायिक 
योजनाझो मे कुव मिलाकर लगभग 25,000 करोड़ रु देश के विकास पर व्यय 
किए गए । अर्पात्‌ प्रति व्यक्ति औसतन 300 ह व्यय किए गए । झत स्पष्ट है कि 
विज्ञाप्त का लाभ मम्पन वर्ग ने उठाया | इसका एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि जितकी प्राय की मात्रा जिवनी अधिक है उतको विकास स्वरूप प्राप्त लाभ मे 
से उतना ही अधिक ग्रश पाप्त होता है । 

2. आपयिक साधनों एवं सुविधाओं के विकास के साथ माथ घनहीत एव घी 
वर्ग के भ्रन्तराल मे वृद्धि हुई है । ऐसी वात नही कि यह विपमता प्रामीण क्षेत्रों तक 
ही सीमित हो । शहरी क्षेत्रो मे भी इस झरतराल मे व्यापक वृद्धि हुई है । एक भोर 
जहाँ प्रालीशान कोठियो का निर्माण हुप्रा है, जहाँ एक वर्ग अत्यधिक झ्राधुनिक एवं 
सम्पन्न नजर आ रहा है वहाँ भूखे पेट या आधा पेट खा कर सोने वालो की सख्या 
में भी ग्राशातीत वृद्धि हुई है । 

3. यदि भौगोलिक इक्राइयो के सम्बन्ध मे विषमता को लें तो भी बडे रोचक 
4तिथ्य सामने भाते हैं । देश के सभी राज्यों मे लगभग 350 जिले हैं। इनमे 303 

जिलो मे किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि केवल 30 जिले हो ऐसे हैं मिन्‍्हे 
भ्रौद्योगिक एवं विकास की हृष्टि से शीर्पस्थ माना जा सकता है। कुल 34 जिले ऐसे 
है, जिन्हें कृषि-विकास की दृष्टि से उच्चक्रोटि का माना जा सकता है। औद्योगिक 
एवं कृविजक्षेत्र में विकाप्त की दृष्टि से सम्पन्न जिलों की सख्या मात्र 53 है श्र 
श्रौद्योगिक दृष्टि से मध्यम क्रिस्तु कृषि विकास की दृष्टि से उच्चकोटि में रखे जाने 
वाले जिलो की सख्या केवल 86 है। 

प्रत स्पष्ट है कि कृषि विकास की प्रक्रिया केवल उसही जिलो मे चल पाती है, 
जिनमे ग्रौद्योगिक विकास द्वारा कृषि विकास में सहायक्र ढाँचे का निर्माण हो चुका 
है प्र्थावु औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिलो में ही कृषि-विक्रास का कार्य होता है। 
कुछ ऐसे भी जिले है जो झोद्योगिक हृष्ठि से कम विकसित है परल्तु कृषि क्षेत्र मे 
काफी विकसित हैं। लेकिन ऐसे जिले केवल वही हैं जिनके निकटवर्ती जिलों में 
औद्योगिक एवं कृषि विकास हो चुका है और वे निकटवर्ती होने का लाभ उठा रहे 
हैं। जो जिले आरम्भ से हो श्राथिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे उनमे पिछली 
दोनो दशाब्दियो में विकास क्रम या! तो आरम्भ ही नही किए गए या बहुत कम किए 
जा सके हैं। इस प्रकार यह स्प॒ट है कि विपमता आयिक क्षेत्र में ही नहीं, भौगोलिक- 
कैत्र के मे व्यापक रूप से व्याप्त है ॥ 

4. हम एक प्रन्य तरीके से भी इस विषमता को मान लें कि हम इन 303 
जिलो को 6 वर्गों पे बाँट लें और प्रत्येक वर्ग का 6 विशेषताओों के आधार पर 
अध्ययन करें । ये 6 वर्ग हो सकते हैं--औद्योगिक विकास, आयुस्तरण, कृषि-विकास, 
घामिक विविधता एव आयिक हीनता, अचल जनसख्या तथा सामाजिक पिछंडापन । 
यो चाहे तो भ्रस्य वर्ग भी हो सकते हैं । 


प्रथम वर्ग मे 58 जिले हैं जिनमे झौचयोगिक विकास नाममात्र को भी नहीं 


26 
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हग्रा और कहृषपि-विक्ास के नाम पर भी इंन 58 भे से केबल 8 जिलों ने थोडी- 
बहुत प्रगति की है। अष्युस्तरण की दृष्टि से श्रम-हा हेतु मातव-्शक्ति का अभाव 
है, ग्रौर जो मानव-शक्ति सुन॒म है, वह केवल जिबे में ही रोजगार खोजती है । जिले 
के वाहर जाना उमके स्वभाव के विरुद्ध है। सामाजिक हृटि से इन जिनो के विवासी 
एकलप हैं । 
द्वितोय वर्ग में 54 जिले हैं। जिनमें औद्योगिक विकास तो काफी हुमा है, परस्तु 
क्षि-विकाय के वाम पर थोडा-बहुद हो कार्य हो पाया है ! मारनेव-सम्यदो भी कम 
है । फिर इनमे से 40% जिलो की श्रम-शक्ति कार्य वी छ्ोज में झत्यत्र चत्री जाती 
है | सामाजिक दृष्टि से पर्योप्त मात्रा मे घामिक विविधता विद्यमान है ग्रौर काफी 
जिलों में समाज के पिछ)े वर्ग्यं की सख्या अ्रघिक है । 
तृतीय वर्ग में 68 जिले हैं, जो कृपि-क्षेत्र मं क्राोफी विकसित हैं । इनमें से 
30 जिले ऐसे हैं, जो औद्योगिक विक्नास की हृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ 
थ्रम-शक्ति पर्याप्त भाता में उपलब्ध है । केवल 4 जिलो को छोड कर शेप जिलों 
के श्रमिक अपने जिनो से अन्य कही नहीं जाते । सामाजिक दृष्टि से 23 जिलों मे 
घामिक जिवितरता पाई जाती है और 53 जितो में विछेडे बर्गे के व्यक्ति प्रधिक 
सरया मे हैं । 
चतुर्थ वर्ग मे 45 जिचने हैं। यह ओद्योगिक विकास की दृष्टि से उन्नत हैं, 
परन्तु )8 जिने कृषि विक्रास में विख़े हुए हैं । ] जिजे ऐसे हैं जहाँ श्रम-्नक्ति का 
अभाव है, फ़िर भी ग्राये से अधिक जियो मे श्रप्रिक कार्ये बी खोज में इधर-उधर 
चले जाते हैं। सामाजिक हृष्टि से घामिक विविधता बहुत प्रधिक पाई जाती है श्रोर 
9 शिलो मे पिछड़े वर्गों की जत प्ल्या अधिक है 3 
पाँचवीं श्रेणी के 45 जिलो में से ।! जिले प्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से 
तथा 5 जिले कृपि-दिवास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । इस श्रेणी के भ्रधिकतर जिचों 
में श्रम शक्ति प्रचुर म्राना मे उपलब्ध है और ॥3 जिलो के केवल थोड़े से आधिक 
श्राजीविका की खोज म॒ इबर-उपर जाते हैं । सामाजिक दृष्टि से 42 जितरों में बार्निज 
विविधिंवा बहुत अ्रंविक है झ्ौर 29 जिलो मे पिछडे दर्गों की सख्या काफों है । 
अन्तिम वर्ग मे 33 जिले आ्राते हैं। इत सभी जिलों न ओद्योगिक हृष्दि से 
काफी प्रमति की है ! कृषि-विकास में भी केवल 2 जिले ही पीछे हैं । किक भौ 
सभी जिलो में प्रचुर माना में उपलब्ध है, लेक्नि आर्थिक विज्ञास के बावदद श्षमिक 
आजीविदा के लिए ग्रन्य क्षेत्रो मे ऊप्ते रहते हैं । वेबल 8 जिलो मे घामिक विविधता 
अधिक है और 26 जिलो में पिछड़े वर्गों बी रूख्या अबिक है। 
आधिक असुप्रानता यहाँ तक बढ़ गईं है वि सरकारी क्षेत्र में इस वो्त 
दर बिस्ता प्रकट वी जाती है कि देश के गिने चुने हाथो मे द्राविक शक्ति का सरेंखए 
होता जा रहा है। सत्यन्त ग्रल्प-सख्यक वर्ग उत्पादन के यच्जो पर एकाबिकार रखे 
हुए है तया एकाबिकारी-पूजी का तीघ्र विकास होता जॉ रहा है । नियाजत वा एक 
मूलभूत उद्देश्य देश में व्याप्ठ आशथ्कि विपमय्राप्नों को अधिक्नाधिक कम कर 
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समाजवादी ढंग से समाज दी स्थापना की ओर ग्राग्रे बढना है। हमारे देश में 
एक श्रोर तो कुछ प्रतिशत लोग वैभव वा जीवन विता रहे हैं तो दूसरी प्ोर जनता 
का अ्रधिकाश भाग प्रभाव वी छाया मे पल रहा है । न उन्हे भोजन की निश्चिस्तता 
है और न आवास की ! खाने भ्रौर तन ढकने की पुविधा भी देश के करोडो लोगो 
को ढंग से उपलब्ध नही है। लाखो लोग “फुट-पाथो पर पैदा होते हैं पनपते हैं, 
मुझति, मर जाते हैं ।”? 


(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग भण्डलों के 
महासंघ द्वारा फिया गया भ्रध्यधन 


भारतोय व्यापार एवं उद्योग मण्डलो के महासध ने जो अध्ययत बिया 
तदनुमार प्रॉकड़ो का जादू वुछ भिन्न बैठता है| इस ग्रध्ययन का साराँश !6 श्रवतूबर, 
972 के देनिक हिन्दुस्तान मे निम्नानुसार प्रकाशित हुम्ना धा-- 

देश में दम व्यक्तियों मे से चार से अधिक व्यक्ति गरीबी की निर्धारित 
सामान्य सीमा से भी नीचे है। बे प्रतिमास़ देहात के लिए अपेक्षित्त राष्ट्रीय न्यूडतभ 
राधि 27 रुपये प्रति मास और शहरो के लिए 40*5 रुपये प्रतिमास से भी कम व्यय 
करते हैं। 969 के श्रन्त मे कुल 52 करोड 95 लाख की जनसरया में 2। करोड़ 
83 लाख व्यक्ति श्र्थात्‌ 4 2 प्रतिशत गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं । 


सख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ग्रौर बिहार में सर्वाधिक गरीब ब्यक्ति हैं । 
उत्तर प्रदेश मे 3 करोड 86 लाख व्यक्ति गरीद है । देश के गरीबो का 30 प्रतिशत 
इन दोनो राज्यो में रहता है। परन्तु प्रतिशत की हृष्टि से सर्वाधिक गरीब लोग 
डडीसा मे है। वहाँ 647 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं । 
इसक्के पश्चात्‌ भ्ररणाचत प्रदेश कः स्थान है । वहाँ 574 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की 
सीमा से नीचे हैं । नागालेण्ड मे 529 प्रतिशत व्यक्ति गरीयी की सीमा से वीजे हैं । 
दस ग्रन्य राज्यों मे गरीबी की सीमा से नीचे वाले व्यक्तियों वा प्रतिशत 40 से 50 
बे बीच है। अन्य राज्यो का प्रतिशत इस प्रकार है--आन्ध्रप्रदेश 42 9, ग्रसम 406, 
विहार 49 4, जम्मू व कश्मीर 446, मध्य प्रदेश 449, मशिपुर 4257 मंसूर 
(कर्नाटक) 4) 3, राजस्थान 45 6, उत्तर प्रदेश 44 8 और तमिलनाडु 40 4॥ 
राजधानी दिल्ली में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम श्रर्थात्र 2 2 प्रतिशत है । गोग्मा, 
दमन भौर दीव का प्रतिशत 4 8 है। प्रति व्यक्ति वाधिक ग्राय दिल्‍ली मे सर्वाधिक 
१,85 रुपये, श्लौर गोधा, दपन व दीय मे ,30 प्रतिशत है जवकि सम्पूर्शो देश 
की ग्रौवन प्रति व्यक्ति झाय 589 रुपये है। पजाब व हरियरणा मे प्रति व्यक्ति औसत 
श्राय क्रणण | 002 रुपये श्रीर 903 रुपये है जबक्ति वहाँ गरीबी की सीम। के नीचे 
अ्रपेक्षाकृत कम लोग अर्थात्‌ 20 8 प्रतिशत हैं । 


. सी एम चहद्शेखर (सयक्त मुख्य नगर नियोजक, सेन्ट्रन टाउन एण्ड कम्ट्री प्लानिंग 
आगेनाइजेशन) से वारता पर आधारित छैेख के अनुमार--प्रस्तुतरक्ता पुष्पेश पत-- 
साप्ताहिक -हिन्दुस्टान, दिनाक 23 सितम्बर, 973, पृष्ठ 33. 
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ग्रन्प राज्यों के ऑँक्डे इंस प्रकार हैं--- 








राज्य अ्रति व्यक्ति वापिक गरीबी को सीमा 
आय (रुपये) (प्रतिशत में) 
गुजरात 745 333 
हिमाचल प्रदेश 725 उ4व 
केरल 645 579 
महाराद्र 739 33 
त्रिपुरा 680 360 
पश्चिम दगाल 705 349 
अण्ड मान व निकोबार द्वीप 800 305 
दादर व नागर हेलो 792 307 
अण्डीगढ 82 298 
लक्षदीव द्वीप 746 549 
पाण्टिचेरी 770 38 


(ड) भारत में गरीबी को 974-75 में श्थिति 


भारत मे व्याप्त गरीबी झोौर ग्रसमानदा के जो विभिन्न अध्ययन ऊपर प्रह्दुत 
किए गए हैं उनके को में योह़ा-बहुत अन्दर अवश्य है, लेकिन उनसे इस तथ्य 
की नि्रिवाद रूप से पुष्टि होती है कि देश भयावह गरीबी बी ध्थिति मे है । 
960 6। मे देश जिस भयानक गरीदी से ग्रस्त था, लगभग उतनी ही भयावई 
गरीबी से आज भी है । नियोजन का प्रधिकाश लाभ सम्पन्न वर्गे को मिला है. विपक्ष 
वर्ग को बहुत कम, और लाभ का यह वितरण कुछ इस रूप में हुआ है कि प्रविक 
विपन्नना की खाई पूवपिक्षा प्रधिक चौडो हो गई है। केरद्रीय सरकार के भू 
योजना-राज्य मन्त्री श्री मोहन घारिया ने ॥ अगस्त, 974 को राज्य-सर्मा मे 
स्वीक्नार किया था कि भारतीय जनता का | भाग (प्रर्याव्‌ 67 प्रतिशत ऋग) 
गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे (820७9 7०रव्या७ |गा०) जीवन व्यतीत करे 
रहा है-यददि 960-6 के मूल्यों पर 20 रुपये मासिक अति व्यक्ति उपभोग को 
लिया जाए।ः 

सयुक्त रापट्ूसध की 3 अगस्त, 974 की सूत्रता के प्रनुमार समुक्त रा 
महासचिव र वुर्त वाल्दहीम न मारत की ग्रणना विश्व के 28 नि्ंवतम देगो में क्बी 
है । देनिह हिन्दुस्तान, दिताँक 4 अगस्त, 974 मे यह जानकासे दस प्रकार 
प्रवाशित हुई थी*-- 
3, वह छलणा० एार परगाह, घाव, न्‍०डणज 2, 49्र4-- गधतएनप्राएव पत़वाउत 


ए०एपीबाएव 5 छ09 ]श0ड फेक ए०फ८त5 वतढ, धउशाड कड णरगगफ हू 
एफ 8 जारबार €ए5ए॥)8 ०५, एए5 20 8॥ 4960-6] 9776५ 35 ॥832 डाउा#डव0 5 


2. दविदुस्तान, 4 अगस्त, ]974, ९८७ 4. 
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"सयुक्तराष्ट्र महासचिव बुर्त व ल्‍्दहीम ने भारत, पाकिस्तान तथा वगालदेश 
को उन 28 देगी की सूची मे रसा है जो खाद्य तथा इंधन की महंगाई से बुरी तरह 
पीडित हैं । डॉ वाल्दहीम ने बताया कि एक ही झाविक घरातल पर स्थित ये देश 
अ्र/थिक सकट के परिणामस्वरूप उत्नन्न कठिताइयो का मुशाबला कर रहे हैं। 

“24 देशों की जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से नीचे है 
तथा चार देशों का 200 से 400 डॉलर के बीच है, सूची सयुक्तराष्र के झ्ापातु 
सहायता कार्यक्रम में दानदाताओो के सूचनार्थ प्रदान की गई । आँकड़े 97 से हैं। 
संयुक्तराष्ू महासचिव ने बताया कि यद्यवि प्रत्यक देश की वास्तविक स्थिति भिनर 
है लेकिन विश्वास क्या जाता है कि वे सभी गम्भीर समस्याग्रो का सामना कर रहे 
है तथा कुछ मामलों मे तो स्थिति इतनी चिन्ताजनक है कि लोगो को भ्रत्यघिक 
छीता-फपटो तथा भुखमरी का सामना करना पड़ता है। 24 देश जिनका प्रति 
व्यक्ति बाविक राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से कम है उतमे , केमछत, मध्य 
ग्रफ्रोफा गणएुतन्त्र, चुद, इबोदिया, केनिया, लेघोया, मालागासी गणतम्त्र, माली, 
मेरिदानिया नाइजर, सिएराधिग्रोन, सोमालिया, सूडान तब्जानिया तथा ग्रपर 
बोल्डा | एशिया मे बगलादेश, भ।रत, खमेर गरणतन्त्र, लापस, पाकिस्तान, श्रीलका, 
उत्तरी यमन तथा दक्षिणी यमन । 

“चार श्रतिरिक्त देश जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 से 400 
डॉलर तक है, उनमे सेनेगफ, एच साह्वा डोर, गुयाना तथा होस्डूरास है ।” 


गरोडदी का मापदण्ड और भारत में गरोदी 


गरीबी एक सापेक्षिक चीज है । वस्तुत: गरीबी का मापदण्ड देश और कार्ले 
के ग्रनुप्तार परिवर्तित होता रहता है | “॥964 प्रे प्रमेरिका के राष्ट्रपत्ति को प्रस्तुत 
किए गए एक सरकारी प्रतिवेदन के ग्रनुसार वहाँ के 20 प्रतिशत लोग गरीबी की 
स्थिति मे जीवन-यापन कर रहे थे । यदि गरीबी जाँचने के उसी पंमाने को यहां भी 
लागू क्रिया जाए तो कतिपय ब्यक्तियो के अतिरिक्त देश की सम्पूर्ण जनपश्या गरीब 
सिद्ध होगी ।” विवरण को प्रविक स्पष्ट #प मे लें तो प्रमेरिका जैते समृद्ध देश मे भी 
गरीबी विद्यप्तान है। अमेरिकी शासन ने मुख्यत. यह निर्षारित किया है झफ्नियदि 
किसो परिवार की वाषिक आय 3,000 डालर से कम है तो उसे गरीब परिवार 
माता जाएगा | अमेरिका 'प्राथिक अवसर' के सघ कार्यालय ने प्रनुमान लगाया है 
पैक 967 मे ग्रमेरिकर में कुल 2 करोड 20 लाख व्यक्त गरीबों को थ्रेणी मे 
आते थे । अमेरिका सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के अनुसार पाँच व्यक्ति वाले एक 
गरीय खेतिहर परिवार की न्यूनतम आवश्यक आय 2,750 डॉजर वापिक अर्थाद्‌ 
लगभग 20 000 रूपये दापिक आाँकी गई है ६ यदि इस आँकडे को भारत के 
सन्दर्भ मे देखें तो यहाँ के इस आय वाने पाँच सदस्यीय खेतिहर परिवार को देश के 
सवराबिक सम्पन्न परिवारों की श्रेणी में रखा जाएगा अर्थात्र अमेरिका में गरीबी 


. डॉ के. एव. राज : 'यरीदी और आयोजन, योजना, 22 सितम्बर, )972. 


446 भारत भे आविक तियौजत 


की जो सीमा रेवा है, भारत मे वह अमीरी की सीमा रेखा है 7 अ्रव स्पष्ट है 
हि हमे अपने देश की हियति दे अनुरूप अपने ग्रॉकडे रखने होगे, भले ही प्रप्रिय 
और कट्ठु लगें। 

देश मे विगत कुछ वर्षों से गरोडी को मयपने हेतु उचित ग्राँकड़े खोजने का 
प्रयास किया जा रहा है, जिसके आधार पर देश की गरीवी का ऑआँरलनस 22 
सके ग्रौर उसका समाधान ढूंढा जा सके । योजना झायोग ने 'स्युततम सासिक 
उपभोक्ता-ब्यय की आावश्यकताग्रो' के आधार पर प्रतिमात को स्वीकार किया है, 
श्रौर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के हृष्टिकोण-पत्र मे गरीबी की परिभाषा और समस्या 
निम्त प्रकार से दी गईं है?--. 

उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप मे गरीबी के स्तर वो स्पष्ट करना है । 
चतुर्थ योजना दस्तावेज मे, 7960-6] के मूल्यों के प्रनुसार 20 रुपये प्रतिमास 
निजी-उपभोग को वांछित तिम्नतर स्तर माना गया था । वर्तमान (अक्तूबर, /972) 
के भूल्यो के अ्नुस्तार यह राशि लगभग 40 रुपये होगी । ग्रत गरीबी के उन्मूलन 
के लिए यह अ्रावश्यक है कि हमारे असख्य देशवास्ती जो इस समय गरीबी के स्तर 
से।भी निम्न जीवन-निर्वाह कर रहे हैं उन्हें ऊपर दर्शाएं गए निम्नतम निजी-उपभोग 
का स्तर प्राप्त हो सके । समस्या की प्रचण्डता और प्रभावित लोगो की सख्या प्रत्येक 
क्षेत्र में भिन्न-भित्र है । परल्तु प्रत्येक क्षेत्र भे गरीबी प्रमुख समस्या है । 


गरीबों झौर असमानता के मापदण्ड 


गरीबी और असमानता एक सापेक्ष भाव है, जिसका ढीक-ठीक पता लगाबा 
भठित होता है / किस्तु लोगो के नीविकोपाजन से सम्बन्धित क्रियाप्रो का तुलनात्मक 
प्रध्यमन करके हम झमीरी झौर गरीबी के बीच एक सम्भावित धीमानरेखा खींच 
सकते हैं । कुल गरीवी सूचक-स्तर निम्नलिखित हैं 

(7) श्राय-व्यय स्तर--गरीबी सूचक पहला ह्तर झ्ाय व्यय पर झ्राधारित 
होता है। भारत में सर्वाधिवः सम्पन्न वे भावे जा सकते हैं, जिनकी बाधिक-प्राय 
20,000 रु से अधिक है, किन्तु अमेरिका मे इस आय से कम वाले गरीब समभे 
जाते हैं, अर्थात्‌ प्रमेरिका मे जो गरीदी की सीमा रेखा है वह हमारे देश से अमीरों 
की सीमा-रेखा है। दाडेकर और रथ के अ्रध्ययन के भ्रनुसार 960-6 मे गाँवों मे 
50 पैसे और शहरों मे 85 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय था । उस समय ग्रामीरा 
जनसख्या की 40% और शहरी जनसस्या की 50% जनसख्या गरीबी का जीवन 
बिता रही थी। 967-68 के सरकारी आँव्डो के अनुयार 5% ध्यक्ति प्रतिदिन 
20 पंसे, 5-0 24; व्यक्ति प्रतिदित 27 वैसे और 40-50 % व्यक्ति श्रतिदिन के 


]. एस एच पिटवे वही पृष्ठ 9. >3 

2... भारत सरवार थोजना आयोग पांचदी योजना के प्रति दर्टिकोण 74-79 पहढ !. 

3. जी आर वर्मा वा सेख->समाजवादी समाज की स्थापता के लिए गरीबी ंटावा 
झावश्यक-- योजता, 22 मार्च, !973 पृष्ठ 2-22 
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5 पैते व्यय करने है। यदि प्रति व्यक्ति 20 रफप्ये मासिक खर्च मानें तो 60% 
ग्रागीण और 40% शहरी जनसख्यां गरीदी की रखा से नीचे आएगी । 

(2) उपभोग झौर पोष्टिकता का स्तर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 
सामान्यत 2,250 कंलोरी छुराक श्रतिदिन झ्रावश्यक मानी गई है, किन्तु रिजर्व बैक 
के एक अध्ययन, जिसम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रश. 700 और 500 
कंलोरी सुराक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक मानी गई है, के झनुसार 960-6! 
में गाँवों मे 52 जनसख्या इससे कम भोजन पाती थी। सरकारी झ्रॉकडो के 
अनुमार वर्तमान मे 70% ग्रामीण जनसख्या खुराक के सम्बन्ध में गरीबी में पल 
रही है तथा शहरी जनसश्या का 50 से 60%, भाग भोजन भौर पोषण की कमी में 
पलता है । 

(3) भूमि-जोत-ह्तर--देश की जनसख्या का 80 प्रतिशत या 44 करोड 
व्यक्ति गाँवो मे बसते हैं, जिनमे से 70 प्रतिशत कृषि पर निर्मर हैं । इनम 5 एकड 
से कम जोत्त वाले 5 करोड 33 लाछ या 74 प्रतिणत हैं। 25 करोड एकड से बस 
जोत वाले 4 करोड 5 लाख या 58 प्रतिशत है भ्रौर | करोड 58 लाख या 22 
प्रतिशत बिल्कुल मूमिटीन है। इस प्रकार भूमिहीनों से लेकर 5 एक्ड से कम जोत 
बाले ! करोड से भी श्रधिक्र लोग है, जो ग्रत्यन्त गरीबी को हालत में जीवन बिता 
रहे हैं । 

(4) रोजगार-सतर--सम्पन्न या विकसित देश वे हैं, जहाँ रोजगार-स्तर 
ऊँचा होता है भ्रथवा उत्पादन के सभी साधनों को उनकी योग्यतानुसार रीजगार 
प्राप्त होता है, विन्‍्तु भारत में पिछले 25 वर्षों मे बेरोजगारी 0 लाख से बढ़कर 
4 5 करोड तक पहुँच गई है। इनसे लगभग 23 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। 
बेरोजगारी और अर्द्धं-बेरोजयार के कारण देश की लगभग 22 करोड जनता की 
आमदनी एक रुपया रोज से भी कम है । विनियोग और रोजगार के अभाव में 70 

प्रतिशत भ्रोद्योगिक क्षमता बेकार पड़ी है। विनियोग, आय और रोजगार की यदि 
यही स्थिति रही नो गरीबी हटाओ” का स्वप्न 20वीं शत्ताब्दी तक भी साकार नही 
हो सकेगा 
भारत में गरीबी और झसमानता के काररा 

योजना आयोग ते पाँचवी पचवर्षीय योजना के प्रति हृष्टिक्रोण 974-79 
में गरीदी के दो मुख्य कारण बतलाते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है-- 

“गरीबी के दो मुख्य कारण हैं-- () ग्रपूर्णा विकास तथा (2) ब्रसमानता । 
इत्र दोनों पक्षों मे से किसी एक को कस मानना या उपेक्षा करना उचित नहीं है । 
अधिकाँश जत-पमुदाय देनिक जीवन की अनिवाय आावश्यक्रताओ की पूर्ति भी नहीं 
कर पाता । वध्ोकि प्रथम बहुत बडी जनसब्या को देखते हुए कूल राष्ट्रीप ग्राम और 
इस प्रकार कुन उपभोग बहुत ही कम है। द्वितीय इस आय और उपभोग का 
वितरण एक समान नही है । केयल एक ही दिशा # प्रयत्न करने से इस समस्पा पर 
काबू नही पाया जा सकता ६ यदि असमानता उतनी ही विकट रही, जितनी कि इस 
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समय है, तो वास्तविक रूप से परिकल्पित विकास दर से इस समस्या का समाधान 
सम्भव नही । इसी प्रवार, विकास दर मे तीत्र वृद्धि किए विना सम्भावित समतामय 
नीतियाँ स्थिति में किसो प्रकार का यरिवर्तेव नही ला सकती । अत व्यापक गरीदी 
को दूर करने के लिए विकास करना तथा असमानताएँ घटवा ग्रावश्यक हैं ।” 


गरीबी और असमानता कै उपयेक्त प्रमुख कारणों से सम्बद्ध प्रन्य सहायक 
कारण मी हैं। सक्षेप मे अन्य कारण निम्तलिखित हैं-- 

() यद्यपि पिछले दशक में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दुगुने से भी प्रधिक हो 
गया विल्तु इसी अवधि मे वस्तुओं के मूल्यों मे भी दुगुती वृद्धि हो गई तथा मृ्यों में 
वृद्धि क्री गति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से बहुत अधिक है। जनसख्या में 25 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष वी दर से वृद्धि होना, जवक्ि प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अनुकूल 
रूप में विशेष वृद्धि न हो पामा देश की झ्राधिक भ्रवतति ग्यौर गरीबी के प्रसार का 
परिदायक है। 

(2) नियोजन के फलस्वरूप जो भी ग्राधिक विक्रास हुआ है, उप्त अल्प 
बृद्धि का लाभ सम्पन्न वर्ग को अधिक हुआ है प्र्थाव्‌ सम्पल्नता से वृद्धि हुई है 
भौर विपन्तता पूवपिक्षा भ्रधिक बढी है । 

(3) जनप्रस्या वृद्धि को देखते हुए कुल राष्ट्रीय प्राय श्ौर इस प्रवार ऊुर् 
उपभोग वहुत हो कम है | इसके अतिरिक्त झ्ाय. और उपभोक्ता वितरण एवं समान 
नही है । व्यावहारिक रूप मे प्रान्तरिक उत्पादन-दर में वृद्धि के साथ-साथ जवसब्या 
की वृद्धि दर को घटाने के प्रयत्व अधिकाँशत प्रसफल ही रहे हैं । चतुर्थ मोजनावर्धि 
में भी प्र्॑व्यवस्था का वास्तविक सचालत इसी प्रकार हुप्ना जिससे प्रास्तरिक उलादन 
दर काफी घट गई । 

(4) पिछले पृष्ठो में दिए गए पश्रॉकड़े सिद्ध करते हैं कि देश मे ग्रामीण 
श्रीर शहरी दोतो ही जनसल्या वे सभी वर्गों मे उपभोक्ता ध्यय में पिरावट हुई है ॥ 
वास्तव मे प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय ही व्यक्तियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करता 
है । गाँवों और शहरो दोनो मे ही गरीब वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुप्रा है। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार आय की श्रसमानता में कमी होने वी श्रोकषा 
वृद्धि ही हुई है। दॉडेकर एवं रथ के अनुसार झ थिक विकास का अधिकतम लॉभ 
ग्रामीस भौर शहरी दोनो ही क्षेत्रो मे उच्च मध्यम श्रेणी तथा श्रमीर वर्ग की ही 
हुआ है श्रौर निर्धन वर्ग को इससे कुछ भी लाभ नहीं हुमा है, बल्कि उनके उपभोग मे 
गिरावट ही हुई है । 

(5) प्रति व्यक्ति ग्रव उपभोग को जीवन निर्वाह का मापदण्ड लिया जाय 
ब्रौर पौपरियक्र स्थिति देखी जाय तो भी 960-6] की अपेक्षाकृत स्थिति बदतर 
हुई है। 960-6] मे ग्रामीर क्षेत्र मे पौपरितक स्यूनता ग्रामीण जनसरवा व 

52 प्रतिशंत थी जी बढ़कर 967-68 में 70 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसके 
पश्चात्‌ भी स्थिति उत्तरोत्तर गिरी ही है। भरत स्पष्ट है कि देश वी गरीब 
ग्रामीण जनसख्या घोर अ्रपोषण की स्थिति में जीवन निर्वाह कर रही है । 
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(6) राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि को बढी हुई जनसख्या वृद्धि खा गई है या वह 
देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियो, व्यापारियों और एकाथिक्नारियो की जेबों में चली गई 
है। इसके प्रतिरिक्त, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, महगाई भौर रिश्वतखोरी ने जनता की 
कमर त्तोड डाली है। उत्पादन को तहखानो मे छिप्राकर काला-वाजारी करने, मूल्य 
वृद्धि करने और मुनाफा कमान की प्रवृत्ति ने विपन्नता को बढ़ाया है। इसलिए 
सहुकारियाँ, सुपर बाजार और सस्ते मूल्य की दुकानें प्रसफ़ल रही हैं। सम्पत्ति की 
अमसमानता और गरीबी को बढाने में हडतालें, तालाबन्दी, घेराव ग्रादि की घटनाएँ 
"भी सहायक रही है । 

(7) साधनों का भ्रभाव भी गरीवी श्लौर असमासता को बढाने से सहायक 
रहा है । योजना बनाते समय साधन एक्न करने के सम्बन्ध मे बढा-चढा कर प्रनुमान 
लगाए जाते हैं प्रौर प्नेक प्रशासकीय तथा राजनीतिक बाधाओं का ध्यान नही रखा 
जाता है। परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्यक्रमों का एक भाग कार्यान्वित नही हो 
पात्ता और जो कार्यक्रम लागू हाते भी है, उत्का चह प्रभाव और परिणाम नही हो 
पाता जो ग्रधिक नियत्रित और सतरक हष्टिकोश झपनान से होता । 

(8) पूँजी और भूस्वामित्व मे श्रन्तर झाथिक विषमता का एक प्रमुख 
कारण है । श्रधिक भूमि भौर पूंजी वालो को बिना विशेष परिश्रम किए ही लगान, 
ब्याज, लाभ भादि के रूप भे श्राय प्राप्त होती है और उनबी श्राय भी काफी अच्छी 
होती है। भारत मे जमीदारी-प्रथा के उन्मूलन से पूर्व कृपक-क्षेत्र में घोर विपम 
वितरण था । जमीदारी-अ्रथा के उन्मूलन के पश्चात्‌ नता प्र पूँजीपति नए जमीदार 
प्रौर भू पति बन गए हैं, जिनमें से अधिकाँश का कार्य है रुपया उधार देना, डटकर 
ब्याज लेता और निर्घनो का शोपरा करता । औद्योगिक क्षेत्र भे भी हम देखते हैं कि 
देश के प्रमुख उद्योगो पर कतिपय लोगो का ही एकाधिकार है, जो प्रतिवर्ष करोडो 
रुपयो का लाभ अजित करते हैं । 

(9) प्राथिक विपमता का द्वितीय प्रमुख कारण उत्तराधिकार है। प्राय: 
घनिक पुत्र, उसकी सम्पत्ति विना किसी परिश्रम के उत्तराधिकार में प्राप्त कर लेते 
है और धनो बन जाते हैं। इशस्व प्रकार, उत्तराधिकार के माध्यम से, भ्राय वी 
विषपमता फलती-फूलती श्राती है। दूसरी झोर निधन बच्चो को मतों समुचित 
शिक्षा ही मिल पाती है श्रौर न ही उनके लिए कमाई के लाभकारी उत्पादन-क्षेत् 
ही सुलभ होते हैं। 

(0) झाथिक विपमता का एुक बढा कारण घनी व्यक्तियों की बचत- 
क्षमता का अधिक होना है। उनकी झाय प्राय; इतनी अधिक होती है कि 
प्रावश्यकताश्रो की पूति के पश्चातु भी उनके पास पर्याप्त धन बचा रहता है। धनिको 
की यह बचत ग्राथिक विषमता को बढाती है । यह बचत विभिन्न उत्पाद-क्षेत्रो मे 
पूँजी का रूप घारण करती है तथा करिए, ब्याज या लाभ के रूप मे आय को और 


प्रधिक बढाती है । दूसरी झोर निर्घम शोषण की चक्की में विसते रहते हैं, भ्रत 
उनकी बचत-क्षमता नगण्य होती है ॥ 
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(]) आधिक शोषण की प्रवृत्ति श्राथिकर विषमता का प्रवल कारण है। 
श्रमिकी की सौदा करने की शक्ति कम होने के कारण झातथिक शोपरा की प्रवृत्ति का 
प्रादुर्भाव हुम्ना और पूँजीपति इसी कारण उनको उनकी स्रीमन्‍्त उत्पादकता 
से कम मजदूरी देकर उतका आर्थिक शोपरा करते हैं। फलस्परूप पूँजीपतियों का 
लाभ दिन प्रतिदित बढ़ता है जबक्रि श्रमिक्रो की स्थिति प्राय दीन हीत (विशेषकर 
अर्द्धा विकप्तित समाजो में) बनी रहती है । इस प्रकार आर्थिक असमानता निरनर 
बढती जाती है । 

गरीबी एवं अ्रमसानता को दूर श्रथवा कम करने के उपाय 

भारत सरकार देश की गरीबी और झाथिक विपमता को दूर करने के लिए 
कृत मकक्‍लप है । श्रीमती गाँधी ने भारतीय गरीबी की तस्वीर को पहुंचाना है प्रौर 
“गरीडी हटाप्रो' का सकल्प लिया है । भारतीय इतिहास में झपते ढंग का यह पहला 
ग्रौर महत्त्वपूर्ण सक़लप है और इसी सारे को साकार बनाने के लिए सरकार एक के 
बाद एक कदम उठा रही है तथा पाँचदी पवदर्पीय योजना को इसी छूपर में ढालते कौ 
प्रयत्न क्रिया गया है कि वह गरीबी श्रौर ग्रममानता को दूर करने वाली तथा देश वो 
आत्म निर्भरता की सीढियो पर चढाने वालौ घ्िद्ध हो। गरीबी और असमान॑ता को 
मिटाने अथवा यथासाध्य कार्य करने के स्वप्न को साकार बनाने हेतु ही भारत सरकार 
ने 4 बड़े यैक्ो का राष्ट्रीयीरण किया | राजा महाराजायों को दिया जाने वाना 
मुप्रावत्ा प्रीवीपर्स बन्द किया है। भूमि की अधिकरवम जोत सीमा तथा शहरी सम्पत्ति- 
निर्धापए के ऋात्तिकारी कदमों पर सक्रिय विचार हो रहा है भौर कुछ दिशा में 
आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। पॉँचवी योजना “गरीबी हटाओ” के उद्देश्य को 
लेकर चली है| भ्रपरिक्र सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने हेतु सरकार में विभिन्न कदम 
झढठाएं हैं-जेसे ग्रोयोगिक लाइमेम नीति भे समुख्ित स्ोधन करना जमाबोरी झ्ौर 
कालेबाजारी के विषद्ध कोर वैयानिक कदम उठाना रिजर्व बैक द्वारा देश के बैको वी 
550 बड़े खातो' पर सनक हृष्टि रखने के आदेश देना झादि । 

गरीबी झौर ग्रसपानतों को कम करने क्री दिशा से निम्नलिखित प्रपेक्षित 
कदमों को उठाना ञ्ावश्यक है-- 

] निजीन्‍सम्पत्ति की सीमा कठोरतापूर्वक निर्धारित कर दी जाएं। ऐसे 
कानून बता दिए जाएँ ताकि भूमि, तकद पूँनी सक्रान झादि के रूप में एक मीमा से 
अधिक सम्पत्ति कोई नही रख सके । विपमत्रा का सूल प्राधार ही निजी सम्पत्ति वा 
स्वामित्व है गत इसकी सीमा रेखा निर्धारित करना अनिवाय है । 

2 इस प्रकार के वैधानिक उपाय किए जिनसे निजी सम्पत्ति के उत्तराधिवार 
और सम्पत्ति प्रन्तरण की प्रथा समाप्त हो जाए ग्रथवा वौछित रूप से सौमित हो 
जाए । यह उपयुक्त है कि उत्तराधिक्रार म सम्पत्ति प्राप्त करने वालो पर भारी 
उत्तराधिकार कर लगा दिए जाएँ । धनिक्रों पर ऊँची दर से मृत्यु कर लगाया जाए ॥ 
सम्पत्ति ग्रस्तरण पर मेंट कर लगा दिया जाए ताकि किसी भी घरिक द्वागा अपनी 
सम्पत्ति अन्य के माम अन्तरित करते समय उसे कुछ झ्रश सरकार को देवा पड़े । 
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3. यद्यपि वर्तमान कर-नीति समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा मे 

सहयोगी है, तथापि यह अपेक्षित है कि घमिको पर भ्रधिक्षाधिक कठोरतापुर्वक आरोही 

कर लगाए जाएँ। दूसरी ओर नि्घंनी को करो में अ्रधिकाधिक छूट दी जाए, लेकिन 
उद्देश्य तब निष्फल हो जाएगा यदि बसूली ठीक ढग से न वी गई । 

4 यद्यपि सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण के लिए प्रग॒त्नक्ील है, 
तथापि अपेक्षित है कि बिना कसी हिंचक के कठोर एकाथिकार विरोधी कानून लागू 
क्या जाए और मूल्य-सन्वियो को रोका जाए । जी कदम उठाए जा चुके हैं उन्हे इस 
दृष्टि से ग्रधिकाधिक प्रभावी बनाया जाए जिससे धती व्यक्ति एकांधिकार-गुट का 
निर्माण न कर सकें | यह उपाय भी विचारणीय है कि सरकार एकाधिकारी द्वारा 
उत्पादित वस्तु का प्रधिकृतम मुल्य निर्धारित करे) 


5 विभिस्त साधनों के अधिकतम और न्यूवतम मूल्य निर्धारण की नीति 
द्वारा श्राय वी असमानताएँ कम की जा सकती हैं । इस नीति का क़ियास्वयन प्रभावी 
ढय से होन पर आय की असमानताओं का कम होता निश्चित है | लकिन साथ ही, 
इ्स नीति से उत्पन्न समस्याप्रो के निराकरण के प्रति सजग रहना भी पग्रावश्यक है । 

6. ग्राय और सम्पत्ति की विपमता को कम करने हेतु ग्रनाजित आयो पर 
प्रत्यधित्त उच्च दर से प्रगतिशील करारोपण ग्रावश्यक है । भूमि के मूल्यों मे दृद्धि 
प्रथवा लगान से प्राप्त श्राय, ग्राकस्मिक व्यावसायिक लाभ, काला वाज़ारी से प्राप्त 
प्राय, एवाधिकारी लाभ, झादि पर अत्यधिद ऊंची दर से कर लगाया जाना चाहिए। 


7 सरकार को निजी-सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करके झ्ाय विपसता का 
निराकरण करना चाहिए। लेकिन यह उपाय एक बडा उम्र-अ्रस्त्र है, जिसे भारत 
जैसे अद्धां-विकसित झौर रूढिवादी समाज के अनुकूल नहीं कहा जा सकता । इस बात 
का भय है क्रि इस उम्र उपाय से देश मे व्यावश्तायिक उद्यम को भारी आघात पहुँचे । 


भारत वी सामाजिक श्लौर आधिक परिस्थितियां निजी सम्पत्ति के राष्ट्रीययरण के 
प्रतिकूल है १ 


8 सामाजिक सुरक्षा-सेवाग्री का विस्तार किया जाए। यद्यपि सरकार इस 
दिशा में प्रवत्नशील है, तथापि कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी रूप मे लागू करना 
अपेक्षित है । बेरोजयारी, बीमारी वृद्धावस्था, दुधंटना और मृत्यु--इन सकदो का 
सर्वाधिक दुष्प्रभाव निर्धन वर्ग पर ही पड़ता है, अत इनसे सुरक्षा हेतु सरकार बी 
विस्तृत साभाजिक घुरक्षा योजना कार्यान्वित करनी चाहिए ताकि निर्धनो की आय में 
वृद्धि हो सके । 

9 यह भी कहा जाता है कि सरकार को निर्घन-वर्मे को कार्य की गारण्टी 
देनी चाहिए | सरकार को रोजगारन्वृद्धि दी प्रभावशाली गोजना अपनाकर यह 
निश्चित करना चाहिए कि बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध हो और यदि वह 'सम्मब 


न हो तो च्यूनतम जीवन स्तर निर्वाह करने हेतु उन्हे अनिवाये श्राथिक-्म्रह्ययता सुलभ 
हो पके । 
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40 सरकार कातूती रूप से अधिक सन्‍्त्रानोत्त्ति पर नियन्त्रण लगाए। 
बहू निश्चिन कर देना सपपुक्त होगा कि तीन बच्चों से अधिक सन्तान उत्तन्न करना 
कानूनी झ्पराध माता जाएगा । परिवार नियोजन के वार्यक्रम मे शिथिलता-विरुदुप्रो 
को दुर करने की प्रभावी चेष्टा की जाए । 

. उत्पादन-बृद्धि दर और सार्वजनिक निजो क्षेत्रों की बचतन्दर 
अमन्तोपजनक है, ग्रत उसमे वृद्धि करने के हर सम्मव उपाय किए जाएँ झ्लौर यदि 
इस दृष्टि से क॒टु और अश्रिय साधनों का प्रयोग करना पढ़, तो उपमे भी हिचक ने 
को जाए। 

]2 ठोम कार्यक्रमों को लागू किया जाए। विक्रास की रोजगार बहुल मर्दों 
जैसे छोटी सिचाई योजताएँ भू सरक्षण, क्षत्रीम विकास, दुग्ब-्उद्योग और पशुपालन, 
बन-उद्योग, मत्स्य-उच्योग ग्रोदाम व्यवस्था परशत कृषि आधारित उद्योगों समेत लघु- 
उद्योग, सडकें, तथा अन्य विशेष-कार्यज्रमो पर अधिक्राधिक बल दिया जाए। दाडेकर 
एवं रथ के प्रनुमार “उन समस्त व्यक्तियों को जो कार्य करने को तैयार हैं, तत्काल 
शुरू हो सकने वाले कामों मे न्यूनतम मजदूरी देकर लगा दिया जाए जैसे भूमि- 
विकास, क्ृपि, वन-वुद्धि, सडक-निर्माण भ्रादि । 

3 नैतिकता झोर न्याय की मांग करते हुए दडिक्र एवं रथ ने गरीबी 
हटाने की दिशा में सम्राज के समृद्ध वर्मों से त्याग की साँग की है । उनके ग्रनुंधार 
समाज के समृद्ध वर्गों को जो आज उस न्यूद्तम स्तर से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर 
जीवनयापन कर रहे हैं, जिसका हम श्राज गरीबो को आ्राश्वासन देना चाहते है 
इस कार्यक्रम का बोभ उठाना ही पड़ेगा। गांव और शहर की जनसस्या बे स्ुद्ध 
वर्ग मे से पहले 5./ लोगो के प्रतिदिन के व्यय मे ।5 / की कटौती तथा उससे बाद के 

(कम समृद्ध) 5 / लोगो के प्रतिदिन के व्यय मे 7म्रु / कटौती कर देने से ही वगम 
चल जाएगा । यह बोक बडा नही है, बशतें क्रि अमीर लोग इल्माफ़ और बुद्धि से 
काम लें । साथ दी आवश्यक विचीय-उपाय भी करने होगे ताकि उन अमीरो से 
अ्रावश्यक झआधिक साधन प्राप्त छिए जा सकें 

पाँचवों पंचवर्धो प योजना के प्रति हृष्टिकोश में गरीबी और 

श्रतमानता को दूर या कम करने सम्बन्धी नोति 

देश की पाँचवी पचवर्षीय योजना के कार्यत्रमो मे गरीबी उन्पूलन पौर 
अ्रसमानताग्री मे कमी के सन्दर्म मे कुछ नीति सम्बन्धी पहलुम्रों का उल्लेख "पाँचवी 
योजना के प्रति दृष्टिकोण !974-79' मे निम्नलिखित दिए गए हैं-- 

१, अश्मानताओं से कर्मेन्‍--व्यापक गरीबों उन्मूलन हेतु आवश्यक है पक 
विकास उसते प्रधिक दर पर किया जाए जिस पर उस वर्ष के दौरान हुमा है । यहें 
भी पर्याप्त नही है । चतुर योजना के दस्तावेज में यह स्पट कर दिया गया था कि 
यदि उपभोग स्तर में उसी प्रकार अभ्रसमानता बनी रही, जो कि ॥967-68 मे थी, 
तो 969-70 से 980-84 की झवधि के लिए विकास के उच्चतर कौ जो पल्पना 
की गई है, उसके बाव (रद 968 69 के मूल्यों के अनुसार जनतख्या के दूसरे गरीब 
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दर्शांश का प्रति व्यक्ति उपभोग 27 रुपये प्रतिमास होगा । यदि 2960-6। के मूल्यों 
के झनुमार, उपभाग-स्तर 5 रुपये प्रति मास होगा । इस प्रकार, एक दशक तक 
तीब्र विकास करने पर भी दूसरे दशांश को 960-6 के मूल्यों के ग्रनुमार 20 रुपये 
प्रति व्यक्ति प्रति मास उपभोग का स्तर प्राप्त करना सम्भव न होगा, जो निम्नतम 
वाँछित उपभोग का स्तर माना यया था * अत स्पष्ट है कि विवासोन्मुख नीति मे 
पुनवितरण के उपाय भी दिए गए हो । इसके लिए न केवल उच्च-दर से आयोजन 
की आवश्यकता है, बल्कि उस विश्वेप वस्तु, जिसे समाज के निर्बल वर्म चाहते है, की 
उत्पादन वृद्धि भी ग्रावश्यक है | इस प्रकार वांछित विकास बडे पंमाने पर रोजगार 
के भ्रवसर सुलभ करने दी नीति का ग्रनुमरण कर क्रिया जा सकता है | इससे जन- 
उपभोग के समान और सेवाग्रो की आवश्यक्ता बनी रहेगी। सामाजिक उपभोग 
और विनियोजन में वृद्धि भी श्रावश्यक है ॥ जिससे वृहद जन-समुदाय की कुशलता 
श्रौर उत्तादकता का स्वर बना रहे तथा उनके जीवन-एतर में भी सुधार ही । 
सामाजिक उपभोग रोजगार उत्पन्न करने वाले इन कार्यत्रमो को तैयार करते समय 
यह जरूरी है कि पिछड़े क्षेत्रो भौर जातियो को उच्च प्राथमिक्रता प्रदान की जाए। 
वास्तव में, जी ग्रसमानता कम करने के लिए बनाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम 
की नीति का आवश्यक पहलू यह होना चाहिए कि वे पिछड़े क्षेत्री और जातियो पर 
विशेष रूप से कार्यान्वित हो । अत विकास के उचित स्वरूप की परिभाषा में केवल 
वस्तुएँ भोर सेवाएँ हो नहीं होनी चाहिएँ, वल्कि विवास की परिभाषा में यह भी 
निश्चित किया जाना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और जातियो को 
बृद्धिधील उत्पादन और बढती आ्राय में उचित भाग प्राप्त होगा । 

2 जनसंद्या वृद्धि को रोकना-निरन्तर जनसख्या वृद्धि हो रही है। 
जनसख्या का इस प्रकार बढ़ता गरीबी उन्मूलन के मार्ग में सबसे वडी बाघा है। 
इसका प्राम्तरिक बंचत पर कुप्रभाव पडता है और विकास हेतु घातक है। इसके 
अतिरिक्त, विकास प्रक्रिया पर कुप्रभाव पडे बिता नहीं रहता, क्योकि जीवन-निर्वाह 
के लिए वाँछित झ्रावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर पग्रधिक ध्यान दता पढ़ता है। 
राष्ट्रीय श्राय वृद्धि की किसी विशेष दर के ग्रनुसार जितनी ग्रघिक्त जनसख्या बड़ेगी 
उतवी ही प्रति व्यक्ति प्राय घटती जाएगी | इन सभी कारणों से, गरीबी-उन्मूलन के 
लिए यह ग्रावश्यक है कि जनसख्या की वृद्धि को ठोक ढग से रोका जाए। श्रत. 
परिवार-नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुप्रो की सावघानीपूर्वक मूल्याँकन करने की 
आवश्यकता है ताकि इस प्रहार की व्यवस्था की जा सके जो सुखद भविष्य का सकेत 
देता है। पाँचवी पचवर्षीय यौजना मे प्रिवार-नियोजन कार्यक्रम के लिए विशाल 
राशि अर्थात्‌ 500 करोड रुपये रखे गए है । इससे प्रभावी कार्यक्रम आ्ासानी से 
चलाया जा सकता है । 

3 गरीबी उन्मूलन--भारत मे गरीबी की समस्या बहुत व्यापक तथा जटिल 
है । अतः इसका क्रिसो एक योजतावधि से समाघान करना सम्भव नहीं परल्तु 
वर्तमान परिस्यिति हमे इस बात के लिए मजबूर करती है कि पाँचवी योजना को 
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इस प्रकार का भोड दिया जाए हाकि गरीबी-उन्मूलन की प्रत्रिया मे त्तेजी लाई जा 
सके झौर जनता की आर्त्राक्षाप्रो वी पूति हो सक्के। ऐसी परिस्थितियों मे जदकि 
मानदीय सस्ताधतों का पूर्ण उपयोग नही हो रहा है. यदि आयोजदा और का्यल्वियत 
ठीक आधार पर चलाना है तो विक्रास दर और उपमोग के झनुमार अधिक समानता 
प्राप्व करना दोतों ग्रन्योस्थाश्ित्र हैं। हृष्टिसोण, दस्तावेज में दी गई प्रस्तावित विकास 
डर व प्रणालो विक्राप्त प्रक्रिया को विदेशों सहायता की निर्भरता से मुक्ति, भ्रधिक 
बारार और सम्रेत्रित जनतसस्था पर बल, रोजगार के अवसरों पर बल, निम्मतम 
आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यत्रम की व्यवस्था, पिछड़े वर्गों की उन्नति और पिछड़े 
क्षेत्री का विकास ग्रोर सावंजनिक पसूली दया वेंटवारे वी पद्धति की इस प्रकार 
व्यवस्था की गई जिससे गरीब जनता को अन्योन्यादित नीति-तत््यों के रूप में 
श्रावश्पक सामग्री उचित एवं स्थिर मूल्यों पर प्राप्त हो सके । निश्चित अवधि में 
गरीबी उन्मुलन करना पाँचवी योजदा की सुख्य कार्य नीति है । 

4. गरीबी-उन्मूलन की दिश्वालता को घ्यान में रखना आवश्यक है। जब 
तक कतिय्य शर्तों की पू्ति नहीं क्री जाती तब तक योजना चाहे कितनी भी अच्छी 
हो देश प्रपना उद्देश्य प्राप्व नही कर सकता । सबसे बडी झ्रावश्यक्ता हृढ स्वावल स्त्रत 
की भावता से कृषि, फैक्टरी और कार्यालय में कार्मे करते बी है॥ जीवन शोर 
का्येकलाप के सभी क्षेत्रों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखना भी झावश्यक है । 
इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा । विश्येपक्षर उन व्यक्तियों को जो ग्रच्छी स्थिति में 
हैं । इन मामलों पर काफ़ी जनचेतवा पंदा हो चुकी है और गरोबो की चुनौती का 
समता करने के लिए प्रत्येक्त नागरिक को झ्पना योगदान करना पड़ेगा | सम्बन्धित 
बाघाप्रो को देखते हुए काफी थे से कार्य करना होगा ॥ शताब्दियों पुरानी गरीजी 
क्यो टूर करना कोई भ्रासान काम नहीं है । अत राष्ट्र को सुनिश्चित कार्यवाही द्वारा, 
अपने सबल्प की पूर्ति हेतु तत्पर हो जाना चाहिए 

बीस-सूत्रो झर्शवक कार्यक्रम और गरीबी पर प्रहार 

26 हून, 975 को राष्ट्रीय आपादु की उद्घोषशा के तुरत्त बाद 
] जुलाई, 975 को प्रधान मन्नी श्रीमती गाँघी दर बीस-सूतरी झ्ाथिक कययंतरम 
घोषित किए जाने से पूर्व ठक भारत वी गरीब जनता निराशा में डूबी रही ग्रौर 
ग्रीदी का कुचक्त अपने पाँव पसारता रहा । लेकिन नवीत झाबिक बायत्रम लागू 
किए जाने के पश्चात्‌ एक समतापूर्ण नवीन समाज की रचना और गरीबी उम्मूलन 
की दिशा मे एक के ब्राद एक कठोर, किन्तु रचतात्मक, कदम उठाए गए झोर कुछ 
ही महीनों में भारत के दिछड़े ओर गरीब वर्ग में यह झाशा वस गई कि सम्मदट 
उनके बुरे दिन निकट भविष्य में समाप्त हो जाएँगे, वे क्‍नधेनता का बुचक्र तोटने मे 
सफल हो सके । देश में व्याप्त गरीदी को समाप्त कर देना कोई एक दितवी 
अथवा बुछ महीनो की बात नही है, इसके लिए दैयंपूर्चक वर्षों तक निरन्तर प्रयात 
करने होंगे । प्रयाप्त पहले भी किए गए थे लेक्नित उत्मे दम नहीं था, 75 
विधिलता और समाज के चनिक वर्ग के शोपण का बोलबाला था; लेकित 397 
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के उत्तराद्धों से अनुशासन भ्ौर जागृति का नया वातावरण बताने झौर फलस्वरूप 
सरकार के कानूनों को ठोस रूप से कार्यान्वित क्रिया जा रहा है। भारत वी वर्तमान 
स्थिति मे गरीबी हटाने का प्रमुस रूप से यह अर्थ है कि गाँवों के गरीब लोगो, 
विशेषकर भूमिहीत मजदुरे, छोटे ग्रौर सीमास्त-जिसनो तथा गाँवों के कारोगरो वी 
स्थिति सुधारी जाए। इसीलिए प्रधान मन्त्री ने नए झाविक कार्यक्रम मे झ्रौर अपने 
विभिन्‍त भाषण मे इत बातो पर जोर दिया है--भूमि के कागजात स्थानोय लोगो 
के सहयोग से तैयार करिए जाए, जोत वी ग्रघिकतम सीमा काबून का परिपालन स्या 
जाए, भूमिहीनों को आवास हेतु स्थान दिए जाए, कृषि के लिए निर्धारित न्यूनतम 
बेतनो पर पुन विचार किया जाए, जागीरदारी प्रथा के भ्रन्तग्रंत बन्धक मजदूरों की 
प्रथा समाप्त की जाए, गांवों भे महाजनों बे लिए ऋण की अदायगी में छूट दो 
जाए, ग्रादि । इन सभी बातो पर जोर देन का अर्थ यही है कि गाँवों मे सामाजिक 
श्रौर आर्थिक शक्तियाँ सुविधाहीन वर्गों के हित मे अधिकाधिक काये करने लगे । 


श्रीमती गाँधी के कार्यक्रम को साकार हूप देने हेतु न केवल सरकारों 
मशीनरी, बल्कि समाज की रचनात्मक शरक्तियाँ पूर्णाप में सक्रिय हो उठी हैं। 
निजी-क्षेत्र को जमाखोरी, कालाबाजारी और सरचना आ्ादि समाज विरोधी प्रवृत्तियो 
से मुक्त करने हेतु कठोर कानून बनाए गए हैं । झ्राथिक झ्पराधों के लिए कठोर दण्ड 
की व्यवस्था भी की गई है । तस्करों की कमर तोड दी गई है। बेकार भूमि के 
स्वामित्व को और कब्जे की सीमा को निश्चित कर देने के लिए तथा शहरी और 
शहरीकरण के योग्य भूमि को सार्वजनिव-सम्पत्ति बताने के हेतु कानूनी व्यवस्था की 
जा रही है। श्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना कर प्रत्येक दिशा में ग्रौद्योगिक उत्पादन 
तीब्रता से बढाया जा रहा है ताकि राष्रीय प्राय मे वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति 
आय "भी तेजी से बडे प्लोर व्यक्ति गरीबी के न्यूतत्म स्तर से ऊँचा उठे । राज्यों में 
भूमि सुधार सम्बन्धी कायक्रमो पर तेजी से अमल क्या जा रहा है ग्रतिरिक्त भूमि 
को मूमिहीत लोगो को देने के लिए सक्रिय रूप मे कायंवाही की जा रही है। श्र दिम 
जाति के लोगो को ग्रपने घरेलू जमीनो के स्वामित्व के प्रधिकार दिए जा रहे हैं । 
भूमिहीन झ्लौर कमजोर वर्गों को भवन निर्माण हेतु मूमि दो जा रही है। ग्रामीण 
मजदू ये का शोपरय रोकने के लिए सभी प्रकार की बम्धुश्रा मजदूरी कानुतन प्रमाप्त 
कर दी गई है | न्यूनतम मजदूरियों मे सशोधन किया गया है प्रौर ग्रामीण क्षेत्रो मे 
सकते केस शेप, फेक्क्जछ कान पपूने। आत्म उठाएं "गएहिए “साहूकारे। के 
शोपणकारी ऋणो पर पाबन्दी लगा दी गई है तथा सहकारी ऋण सस्थाग्रों को 
मजबूत किया जा रहा है । ग्रामीण कारीगरो और सीमान्त कृपक्रो की ऋण सम्बन्धी 
श्रावश्यकताओ को पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंको का जाल बिछाया जा रहा है। 
ये सब कार्यवाहियाँ गोरी कासजी नहीं हैं, व्यवहार पे क्ठोरतापूर्वक्त इन कदमों को 
अमल मे लायाजा रहा है फ्लस्वहूप, सुपरिस्याम भी सामने झाने लगे हैं। यही 
कारण है कि देश मे उदामीनता और बेबसी का वातावरण अ्रब॒ विश्वास और पक्‍के 
इरादे की लहर मे बदल रहा है ॥ 


४ भारत में आविक नियोजन 


प्रघान मन्त्री का ग्राथिक कार्यव्म हमारे चिर-प्रभिन्ापित लक्ष्यों को प्राप्ति 
की दिशा मे प्रयत्न है । यदि इसे सहो ढय ले कार्यान्द्रित क्या गया ती उससे भारत 
को विशाल जन और भौतिक साधनों का उपयोग राष्ट्रीय पुन्निर्माणा और विकास 
कार्यों भे हो सक्तेगा | प्रघान मन्‍्त्री का कहना है क्रि समृद्धि पाने का कोई छोटा 
रास्ता नहीं है । उन्होंने बढाया है कि केवल एक ही जादू है जो गरीबी दूर कर 
सकता है, वह है, कड़ी मेहनत जिसके साथ जहरी है-दुरन्दृष्टि, पक्‍त्रा-इरादा भौर 
कड़ा अनुशासन । प्रधान मस्ती ने एक कार्यक्रम तेयार किया है जिंससे समग्र राष्ट्र 
एक-सूत्र मे झ्ावद्ध हो सकता है भले ही राजनीतिक विचारघारा मिन्‍त क्यो न हो । 
यह सन्देश बडा स्पष्ट झौर वलशाली है। उनका आराह्वान है कि सभी देशभक्त 
भारतीय देश को शोपण झौर झभाव से मुक्त करने हेतु भिलजुल कर कार्य करें। 


स्वाएल्न स्पें लेरोजधाःरी-स्तम्तस्ल्था व्छा सव्यक्ूपप्त 


| || सलथा लेंकह्िपसिव्छ सोजथार च्वील्लियॉ 
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भारत एक विकासमान डिन्‍्तु प्रद्धानविकसित देश है जहाँ वेरोजगारी दा 
स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की अपेक्षा भिन्‍तर है। देश में काफी बडी 
संख्या में श्रमिक और शिक्षित बेरोजगार है अथवा अल्र-रोजगार वी स्थिति से है | 
ऐसे श्रमित्रों की सख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वर्ष के बुछ महीनो में तो 
कार्यरत होते है ग्रोर शेप महीनों में वेकार रहते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या 
इतनी विंकराल बन चुकी है कि उससे हमारा सम्पूर्ण अर्थ तन्‍्त बुरी तरह प्रभावित 
हो रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, लोगो के जीवत स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए, देश की वहुमुवी प्रगति श्रोर समृद्धि के लिए बेरोजगारी की भ्रमस्या के 
प्रभावी हल ढूँढना भारत के लिए निस्सदेह एक आवश्यक शर्ते और गम्भीर चुनौती 
है । इस ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता परमावश्यक है, तथा समस्या का चिन्ताजनक 
पहलू यह है कि अब तक किए गए प्रयत्न बेरोजगारी की बढती फौज पर अबुश नही 
लगा सके हैं। बुछ दृष्टियों से सफलता मिली है, पर कूल मिलाकर वह लगभग 
निष्प्रभावी ही मानी जानी चाहिए क्योकि प्रत्येक योजना के अन्त मे बेरोजगारों की 
बूल सस्या पूर्दपिक्षा अधिक ही मिलती है । 

जया भारत में बेरोजगारी का स्वरूप श्रौर किसमें 

(रिश्गनणार बात प्रजा ण पाशाए0)॥शा। 9 वात4) 

भरत मे बेरोजगारी के कई हूए हैं (इनमे खुली बेरोजगारी, आशिक 
बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प-रोजगारी, शिक्षित वर्ग की वेरोजयारी, ग्रौद्योगिक-क्षेत्त मे 
बेरोजगारी श्रादि श्रमुख है। इन्हें दो मोटे वर्गों मे रखा जा सकता है--ग्रामीण 
बैरोजपरी एवं शहरी बेरोजगारी । भारत मे बेरोजगारी के जो विभिन्त रूप उपलब्ध 
हैं, वे कृषि प्रधान प्रद्धं-विकमित अर्थव्यवस्थाओं मे श्राय: देखने को मिलते हैं। 

सरचनात्मक बेरोजगारी [डए0रणंणनों एआध्फफ्ोएज़माश्ा)--भारत में 
बेरोजगारी का विशेष पहलू यह है, कि यह बेरोजगारी सरचवात्मक' (50प्रतशश) 
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किस्म की है अर्याद्‌ इसका सम्बन्ध देश के विछड़े आधिक ढाँचे के साथ है। इसोलिए 
यह वेरोजगारी दीघेंकालिक प्रकृति ((॥णा॥०८ 'िध्वाणय्०) की है । अर्थाद्‌ भारत मे 
अमिको की सझणा की ग्ररेक्षा रोजगार के अवसर अथत्रा रोजगार-मात्रा न केवल बहुत 
कम है वरत्‌ यह कमी देश की पिछड़ो प्रथेव्यवस्या से सम्दद्ध भी है। पूंजी निर्माण 
दर बहुत नीची होते से रोजगार-मात्रा का कम्र पाया जाता स्वाभाविर है | 
इस दीघेकालिक प्रकृति की बेरोजगारी का हल यही है कि देश का तेजी से श्राधिक 
विकाम क्िय! जाए । 
थिपी या प्रच्चन्न बेरोडगारी (0/52ए5९९ एत्॒शा[णफ्शाशा)---मारत में 
बेरोजगारी के इस रूप से श्रमिक्रों का बड़ा भाग प्रभावित है। यह बेरोजगारी 
मुझ्यत ग्रामोण क्षेत्रों थे पाई जाती है। ऊपर से तो ऐसा लगना है कि थ्वक्ति 
कापरत है किन्तु वास्तव म ववे-जगार होत है प्र्थातर्‌ कार्यरत रहने केबाव हद उनसे 
उत्पादत में कोई वास्तविक योगदान नहीं मिलता प्रो नर्वोंसे के मतानुस्तार 
प्रद्धं-विकश्ित श्रथ॑ंव्यवस्थात्रो में कृषि क्षेत्र में सलग्त प्रधिकाँश श्रमिक ऐसे होते हैं 
जिन्हे यदि क्ृपि-कय से हटा लिया जाए तो कृषि उत्पादन मे कोई कमी नहीं होगी। 
प्राथिक हृष्टि से ऐसे श्रम्तिक्ों को बेरोजयार ही कहा जाएगा, क्योकि यह उत्पादन- 
कार्य मे कोई योग नहीं देते प्रथवा इनका सीमास्त उत्पादन शूश्य होता है। इकि 
ऊार से देखने पर ये श्रमिक्त काम मे लगे होते हैं किस्तु वास्तव भे उत्पादन कार्य में 
कोई योग न देने से थे वेरोजगार होते हैं. उसीलिए इनको बेरोजगारी को प्रच्ात 
बैरोजगारी' कहा जता है। ऐसी बेरोजगारी के सम्बन्ध मे यह कहना बहुत कठिन 
होता है कि कितन व्यक्ति इस रूप में बेरोजगारी के शिकार हैं । 
प्रत्प-रोजगार (एगतश-०काक०१ प्राःृ१)--बेरोचंगारी का 'थल्प रोजगारी' 
स्वरूप भी देश भे पाया जाता है| इसके अन्तर्येब ने भमिक आये है जिम्हे थोडा बहुत 
काम मिलता है और वे थोडा वहुत उत्पादन में योगदान भी देने हैं, डिन्‍्तु जिग्हे वस्तुत 
अपनी क्षमतानुस्तार कार्य नही मिलता झथवा पूरा कार्य नही मिक्षता ! ये श्रमिक 
उत्पादेत मे अपना कुझ न कुछ योगदान तो करते है, लेकिन उतता नही कर पाते 
जितता कि वे वस्तुत कर सकत है। बे रोजगारी का यह रूप भी एक प्रकार से प्रच्छान 
बेरोजगारी का ही एक अग है । 
मौसमी बेरोजगारों (5645०7७) द॥०णएछा०एफ०एण) --बेरो जगारी वा यह 
स्पकृप भी मुख्यत ग्रामीश क्षेत्रों मे ही देखने को मिलता है । कृषि में सलग्न 
प्रधिकाँश श्रमिक ऐसे होते हैं, जिन्हें दर्षे के कुछ मद्ोनों मे कग्म उपलब्ध नहीं हीता। 
ये श्रमिक वर्ष के कुछ मौसम मे तो पूर्ोख्प से काये मे व्यस्थ रहते हैं और कुछ मौसम 
में विल्कून बेरोजगार हो जाते हैं ॥ साथ हो कृषि छोडकर दूसरे काम की तलाश मरे 
बाहर भो नहीं जा पाते । 
खुली बेरोजगारी (07० एकलप्फोश्ड्रणशा)---इसका अनिप्राय ऐसी 
बेरोजगारों से है जिधमे श्रमिकों को कोई रोजगार नही मिलता, वे पूर्रो झ्व ः 
बेरोजगार रहते हैं। गाँवो से अवमेक व्यक्ति रोजगार की तलाश मे शहरो में जातें है, 
लेकिन कार्य न मिल्ल पाने के कारण देरोजगार पड़े रहते हैं । 
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शिक्षित बेरोजगारों (घठास्शल्त एज्रशाफा०॥एथा)--शिक्षा के प्रसार के 
साथ साय इस प्रकार की बैरोजगारी का कुछ वर्षों से अधिक प्रसार होने लगा हैँ । 
जशिश्िित व्यक्तियो या श्रमिक्तो की ठाये के प्रति प्रत्याशाएँ श्रल्ग सी होती है और वे' 
विशेष प्रकार के कार्यों के योग्य भी होते हैं। शिक्षित वेरोजगारो मे अधिकांश ऐसे हैं 
जो ग्ल्प रोजगार की स्थिति मे है और विशाल सख्या मे ऐसे है जो खुली बेरोजगारी 
की अवस्था में हैं। शिक्षित बेरोजगार अ्रधिक्तर शहरों मे पाए जाते हैं । शिक्षित 
ग्रामीण भी रोजगार की तलाश मे प्राय शहरों मे ही भटबवतले रहते हैं । 
बेरोगगारी की माप 
(शश्वष्प्राशाशा एण एशञाशाफोणशा।शा)) 
भारत में बेरोजगारी के विशिन्‍न प्रकारों को देलत हुए प्रश्न उठता है कि 
बरोचगारी की कौत सी क्स्मि मे कितने बेरोजगार हैं प्रथवा देश मे कुल बेरोजग'रो 
की वास्तविक संख्या कितनी है ? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है क्योकि 
देश मे बेरोजग्टरी की उचित माप अ्सम्भव सी है | हमारे यहाँ देरोजग री कुछ इस 
प्रकार की है क्रि ग्रभी तक ठीक ढग से इसकी माप नहीं को जा सवी है और इम 
सम्बन्ध मे उपस्थित विभिन्‍न कठिनाइयो को देखते हुए ही 97॥ की जनगणना में 
बेरोजगारों के श्रागमन झा कार्य बन्द कर दिया गया है। दाँतेवाला समिति की 
970 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी के सम्बन्ध में जो भी 
अनुमान लगाए गए हैं वे ग्रविश्वसनीय हैं मोर समुचित प्रवधारणा/ग्रो तथा विधियों 
के सहारे नही लगाए गए हैं । 
भारत में कृपि क्षेत्र में प्रच्छन्‍्न बेरोजगारी को मापना एक वहत ही कठिन 
समस्या है कप्रोकि इस बात का पत्रा लगाना लगभग असस्भव ही है फ़ि कृपि क्षेत्र सें 
कितने ध्यक्तियी की वस्तुत झावश्यरता है । इसके ग्रतिरिक्त देश में करपि भौसम पर 
निर्मर है और काम काज मौसम के अनुसार चलता है ग्र्थात्‌ वर्ष के कुछ भाग में 
प्रत्यधिक श्रमिकों की आझावश्यक्रता है तो कुछ भाग में बहुत कम । अत जो थ्रमिक 
किसी एक समय में उत्पादन-हष्टि से बहुत झावश्यक होने है वे क्रिसी दूमरे समय में 
गैर जरूरी बा जाने हैं। यह भी एक बडी कठिताई है क्रि ग्रामीण बेरोजगारी के 
सम्बन्ध मे सही ग्ॉकडो का अभाव है | शहरी बेरोजगारी के सम्बन्ध में भी झ्रॉकडो 
का अभाव है जो ग्ौंकड़े उपलब्ध है वे रोजगार कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए हैं । 
इन कार्यालयों में मुख्यत शहरी लोग हो अपना नाम दर्ज कराते हैं और वह भी प्राय 
कम सख्या म | देश में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए इन कार्यालयों में नाम दर्ज कराना 
अ्रनिवाय नही है, प्रत विशाल सख्या में लोग अपना नाम इन कार्यालयों में दर्ज नही 
करवाते । एक अध्ययत के अनुसार, भारत में लगभग 2502 बेरोजगार ही--और 
वे भी शहरी--इन कार्यालयों मे अपना नाम दर्ज कराते हैं । अधिकाँश व्यक्ति ऐसे भी 
होते हैं जो कार्यरत तो होते हैं लेकिन वेरोजगारो की सूची मे श्रपना नाम इसलिए 
दर्ज करा देते हैं कि उहें पधिक ग्रच्छी नौकरी का अवसर मिल सके | सक्षेय में 
बैरोजपारी की माप सम्बन्धी विषम कठिनाइयो के परिणामस्वरूप ही देश से 


बैरोजगारी के सम्बन्ध मे अधिक झनुमाव उपलब्ध नही है और जो थोडे बहुत हैं उनमे 
भी परस्पर बहुत अन्तर है । 
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भारत में बेरोजगारो के अनुमान 
(्रवगरा॥९5 ण एगधाएं०णग॥र्वां ॥ पराएंम) 
यद्यपि बेरोजगारी के बारे में विश्वस्त अनुमान और गँकडे उपलब्ध नहीं हैं, 

तथापि इसप्रे सरदेंह नही क्रि देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र मे बहुत अधिक संख्या 
में शरमिकओर शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं। दतिवाला समिति के जो भी विचार 
रहे हो, लेकिन ये विचार श्रम बाजार मे विद्यमान परिस्थितियों पर आधारित नहीं 
हैं प्रौर इस निष्फर्प से बहुत कम लोगो की सहमति होगी कि 'ग्रामीण क्षेत्रों में 
बेरोजगारी की समस्या गम्भीर नही है ।” बेरोजगारी के सम्बन्ध में सही अनुमान न 
होते हुए भी इप तथ्य पर पूर्गात विश्वास किया जा सकता है कि पत्रवर्षीय योजनाएँ 
बेरोजगारी-्समाधान का उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ रही है | इसके विपरीत, 
प्रत्येक उत्तरोत्तर योजना के साथ बेरोजगारों की सरूया मे बदोत्तरी होती गई है । 
एक प्रध्ययन के अनुसार, प्रथम मोजना के ग्रन्त तक वुल श्रम शक्ति में से केवल 
29% व्यक्ति वेरोजगार थे, तृतीय योजना के ग्रन्त तक बेरोजगारी की मात्रा बढकर 
45% हो गई और माच, 969 तक यह 9 6% के ग्राश्चयजनक झ्ॉँकटे तक पहुँच 
गई ।! चतुर्थ योजना क प्रारम्भ से ही लगभय 00 लाख व्यक्ति वेरोज्गार ये ग्रौर 
भह अनुमाव था कि चनुर्य योजना के दोरान लगभग 230 लाख नए श्रमिक श्रप- 
बाजार मे प्रवेश कर जाएँगे । अत नौक्रियाँ प्राप्त करने वालो की सख्या 330 लाख 
हो जाएगी । नौकरियों की इस माँग के विरुद्ध, 85 से लेकर 90 लाख तक 
मौकरियाँ कायम की जाएँगी, जिनमे से 40 लाख गैर-कृषि क्षेत्र मे और 43 से 50 

लाख क्ृषि-क्षेत्र मे होगी । चतुर्थ योजना के अन्त पर 40 लाख बेरोजगार ब्यक्ति 
शेप रह जान की सम्भावना ब्यक्त की गई । 

भगवती समिति की रिपोर्ट मई, 973 मे प्रकाशित, तथ्यी के ग्रनुसार सद 297 

मे देश भे वेरोजगार व्यक्तियों की सख्या लगमग 87 लाख थी। इनमे से 90 लाख 

तो ऐपे श्यक्ति थे जिनके पास कोई रोजगार नही था प्रौर 97 लाखऐसे थे, जिनके पास 

!4 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध थाओर जिन्हे बेरोजगार ही माता जा 

सकता था । इनमे से 6] लाख बेरोजगार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से थे श्रौर 

26 लाख शहरी क्षेत्रो से । कुचर श्रम-शक्ति के प्रतिश्नत के रूप से वे रोजगार व्यक्तियी की 

मात्रा 404 प्रतिशत थी ६ ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी की मात्रा 709/ गौर 

सगरीप क्षेत्रो गो 8 ]| थी। यह विवरण निम्तलिखित सारणी हे स्पष्ट हैः 

397] में भारत में बेरोजगार श्रत्रिक 











(लाखो मे) 

मद कुल ग्रामीण नगरीय 

कुल बेरोजगार व्यक्तियो की सख्या १87 ]6] 26 

न श्रम शक्ति १803 7 4483 7 पा 
उरोजगार श्रमभक्तिकेप्रतिधत रूप मे 04 70१ शक्ति के प्रतिशत रूप मे 404 ]09 8 





. दद्वइत्त एव सुन्दर : भाददीय अबब्यवस्था, पुष्ठ 643. 
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अन्तर्राद्टीय ध्रम-पप्त (! 7, 0) के एशिया सम्पन्धी एक सर्वेक्षण के 
श्रनुमार, भारत में 962 में 9 0 प्रतिशत बेरोजगारी विद्यमान थी, किस्तु 972 मे 
कुल श्रम शक्ति के अनुपात के रूप मे ।] प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार थे | अत स्पष्ट 
है कि झ््तर्राद्रीय श्रम-सघ का यह अनुरात भगवती समिति के अनुमान के अनुरूप 
ही है। 

जहाँ तक शिक्षित वर्य मे बेरोजगारों की सख्या का सम्बन्ध है एक अध्ययन 
के अनुसार, 395 मे यह सख्या लगभग 24 लाख थी, जो 972 मे 32 8 लाख 
हो गई ग्रर्थाव्‌ इसमे !3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। 970-72 के बीच शिक्षित 
बेरोजगारों की सख्या से लगभग 4 6 लाख की तीत्र वृद्धि हुई । 
पत्रवर्षीय योजनाओं के दोरान रोजगार-विनियोग श्रन॒पात 

रिजव बैक के विनियोग और रोजगार के अनुमान के अनुसार प्रथम याजना 
के दौरान एक नई नौकरी कायम करने के लिए औसतन 5,854 रुपये का विनियोग 
करना पडा और द्वितीय योजना मे एवं अतिरिक्त नौकरी कायम करने वे लिए 7 03[ 
रुपये का विनियोग करना पडा । तृतीय योजना से एक ग्रतिरिक्त नौकरी कायम करने 
के लिए श्रौमतन 6 939 हुप्रे का विनियोग हुप्रा । प्रथम तीन योजनाग्रों के 
5 वर्षों मो कुल 35 लाख नई नौकरियाँ कायम की गईं जिनमे से 225 लाख 
अत लगभग 72/ गेरकृपि क्षेत्र मे कायम की गई। प्रथम तीन पंचवर्षीय 
8] के दौरान रोजगार और विनियोग का यह्‌ चित्र निम्नलिखित सारणी रो 
स्पष्ट है!-- 

पचवर्षोष योजवाशो के दौरान रोजगार भ्रौर बिनियोग 








प्रषण ढ्वेतीय नीय 
अह्ठ योजना योजना पॉजतो, 
] स्थापित ग्रतिरिक्त रोजगार 
(लाखो मे) 
(क) गैर-कृषि क्षेत्र 55 65 05 
(ख) कृषि क्षत्र 5 35 40 
कुन (क्र+ख) 70 300 45 
2 कूल विनियोग (करोड रुपये) 3,360 6,750 4!,370 
३, ५१6६१ 6, के. ग्यूरे, पहए स्यित्एमिेए, 
का सूच कहाँ 82 96 3]8 
4 ]960-6] के मूल्यों पर विनियोग 
(करोड रुपये ) 4,098 7,93॥ 0 062 
5 रोजगार विनियोग झनुपात ॥ 5854 ]703॥ ] 6939 





] रिजर्व बैंक ऑफ इष्डिया बुलेटिन, दितम्बर, ]969--छद्धदत एव सुदरम्‌ से उदघृत, 
पृष्ठ 646 पर 
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भारत में ग्रामौण बे रोजगारौ 
(एव (फशाएत्प्राशा क ते4) 

भारत मे श्रामीण वेरोजगारी के सम्बन्ध से तस्य न तो स्पष्ट है और न 
यथार्थ ही । ग्रामीण बेरोजगारी के सम्दस्त से रहस्य अब भी बना हुम्रा है परन्धु 
कई बातें भ्रब विल्कूल स्पष्ट हो गई है? -- 

(क) परम्परागत भ्रर्य मे इतनी वेरोजगा री नही है जितनी कि हम कल्पना 
करते हैं। सम्भवत हम ऐसी परिस्थिनि से हो अवर्ि बेरोमगारी तो कम हो 
परन्तु रोजगार मे ग्र'मदनी का स्तर बहुत निम्व हो । 

(ख) परम्पसगत वरोजगारी ग्रौर गरीबी सम्भवत इतने चमरिष्ठ रूप में 
सम्बद्ध न हो जैसाकि विशुद्ध ताकिक हृष्टि से लगता है--यह एक ऐसी सम्भावता 
है जिसके सत्य होने की स्थिति मे बहुत दुल्गामी परिणाम हो सकते हैं । 

(ग) प्रामीणा अर्थव्यवस्था मे रोजगार और बेरोजगारी के स्वरूप वी तह 
में जाने गौर छात-वीत करने की झावश्यकता झब भी बनी हुई है श्र हमें यह मान 
कर चलना होगा कि हम इस समस्या को मात्र 'म शक्ति! की घारणा से, घाहे वह 
कितनी ही परिष्कृत हो नही सुल भा सकेंगे । 
रोजगार सृजन की योजनाएँ 

ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध मे छात्र बीन तो जारी है परन्तु सरकार ने 
शामीण रोजगार के लिए अनेक योजनाएँ चाल्लू की हैं, जिनमे से निम्नलिखित भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं-- 

4 प्राभीण रोजगार योजना--यह योजना 97-72 मे एक तीन वर्षीय 
योजना के रूप में झ्रार्म्म की गई थी । इस योजना का उद्देश्य श्रम-प्रघान 
परियोजनाएँ चलाकर देश के प्रत्येक जिले मे रोजगार के नए अवसर पैदा करता 
और स्थानीय विकास योजनाम्रों के माध्यम से टिकाऊ परिसम्पत्तियाँ पैदा करना है। 
योजना श्रारम्भ करते समय इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले मी ब्रति वर्ष 300 दिनो के 
लिए कम से कम एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने वय था | देश मे 
कूल 355 जिले हैं भोर इस प्रकार 3 55000 लोगो को 300 दिनो के लिए 
अर्थात्‌ 0,65,00 000 जन दितो का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया । योजता 
को पूर्णातया केद्धीय क्षेत्र योजना का रूप दिया भया और इसके लिए 50 करोड ₹ 

की राशि क आवधान रखा गया । 

ग्रामीण रोजगार योजना, जो 97-72 मे एक तीन वर्षीय योजना के रूप 
में प्रारम्भ की गई, काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई । 973-74 तक की प्रगति का 
ब्योरा तिम्न सारणी से स्पष्ट है?-- 

.. वोजना--22 मार्च, 7973-...'बेरोजयारी' पर व्यावहारिक अरयिक अनुसाधान की राष्ट्रीय 


परिषद्‌” के विदेशक श्री आईं जेंढ झटटी का लेख । 
2. कुष्येत्र--अप्रेल, 974--'ग्रमीण रोजगार योजना' एर थी ही सी पाण्डे का लेख । 
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निधि का झ्रावटन व्यय और रोजगार 








निधि का दी गई राशि. किया गया देदा जिया गया 
वर्ष आावटन [(लास् रू मे) वास्तविक ब्यय रोजगार 
(लाख रु मे) (लाप र मे) (लाख जम दिनो मे) 
97] 72 500000. 3 373 43 3,6 38 789 66 
97273 488500 47395 . 5,339 57 ]322 5 
(बाद मे 
5040 745 
हो गया ) 
973 74 4745 55. 59574 976 3 256 3] 
(30 9 73 तक) 





ग्रामीण रोजगार की प्रभावशाली योजना छे क्षेत्रीय कायजर्ताग्रो का ग्रापीण 
विक्राप्त के लिए सामुदायिक विकास कायक्रपों के अ्ल्गत बेरोजगार जन शक्ति वा 
उचित उपयोग करने तथा उहे उत्पाद और निर्माणात्मक कार्यों म लगाने वी 
दिशा भे सफल अनुभव हुप्रा है। श्रतम मेघालय, तमिलनाडु वेरल प्रान्न्न प्रदेश 
गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 40 से श्रधिर जिलो का पयवेक्षण यही 
सिद्ध करता है कि ग्रामीण रोजगार योजना काफी सफल रही है ग्रोर इसे समाप्त 
से करके अधिक अ्रभावी रूप में भ्र गे भी जारी रखगा चाहिए । 

2 छोडे किसानों को विकास एजेन्सी--इस योजना का लक्ष्य थोडी 
सहायता देकर छोटे किसानों को अपने पैरो पर खडा होने के योग्य बनाता है । 
छोटे किसानो के अश्तर्गंत वे किसान गाते हैं जिनके पास 25 से 3 एकड सिचित 
(या सिंचाई के योग्य) या 7 5 एकड तक ग्रत्तिचित भूमि है। यह सहायता श्रादानों 
यथा ऋण के हप म हाती है ताकि विसान नए बीजो श्रौर खादो का पूरा पूरा लाभ 
उठा सकें (7 

3 सीमान्त कृषक और कृषि श्रसि* एजेन्सी--इस योजना के भी वहीं 
लक्ष्य हैं जो छोटे +िसानो की विकास एजे सी के हैं । प्रस्तर केवल इतना है ज्रि यह 
योजना छोटे किसानो वी विकास एजेन्सी के ग्रन्तमंत न झ्राने वाजे छोटे जिसानों 
झौर कृषि श्रमिकों के लिए है | इसलिए यह छोटे किसानों की विवास एजेम्सी वी 
प्रक्त हैं । ग्रामीण कार्रो के माध्यम से कृपि श्रमिकों को अतिरिक्त रोजकार उपकब्य 
कराना और छोटे क्सानो को उसी प्रवार ऋण आदान तथा झ्राथिक सहायता 


उपलब्ध कराना जिप्त प्रकार वे छोटे करिप्तानो की विज्राप्त एजेन्सी के अ्न्तमत उपचब्ध 
कराई जाती हैं इस योजता का लक्ष्य है 2 


] योजना दिनाक 22 माच [973-.ध्वरोजगारी पर आई जैड भट्टी (व्यावद्ारित 


आधिक अनुसधान की राष्ट्रीय परिषद्‌ के निरेशकू) रा लेख युष्ठ 6 
2. वही, पृष्ठ 6 


464 भारत में आर्थिक तियोजन 


4 सूलापग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्य क्रम--प्राम्य निम सि कार्यक्रम नामक योजना 
के लिए यह नया नाम है, जो 54 सूखाप्रस्त जिलो तक सीमित है । इस योजना का 
खक्ष्य “उत्पादन प्रधान' ऐसे निर्माण-कार्यों को हाथ भे लेवा है जिनमे श्रम-प्रघात 
त्कनीशो का प्रयोग हो, ताकि सूखे के कारण पंदा होते चाली कमी की भीपण॒ता 
को कमर किया जा सके [7 

उपरोक्त विभिन्न रोजगार-सृजव-योजनाएँ काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
ध्यावहारिक झ्राथिक भनुमवान की राष्ट्रीय परिपद्‌ के निदेशक श्री आई. जैड भट्टी ने 
22 मार्च, 4973 के योजना-“ग्रक्त मे तक प्रस्तुत किया है क्रि यदि हम परम्परागत 
बेरोजगारी के स्थान पर रोजगार की प्रभावशालिता पर बिचार करें तो ग्रामीण 
बेरोजगारी सम्दस्वी रहस्य काफी मात्रा तक लुप्त हो जाएगा और हम गरीदी की 
समस्या से भी अधिक ग्रच्छी तरह तिपटने में समर्थ होगे । उपचार की दृष्टि से हम 
स्वयं उत्तादत क सृत्तत पर उतना बल नहीं देंगे जितना कि सभाध री के विकास पर। 
उपरोक्त सरकारी योजनाओं मे यद्यपि दोनो ही ठत्त्व हैं, दधापि ससाधनो का विवास 
बस्तुत इनमे ग्ोएा महत्त्व रखता है। श्री भट्टी के अनुमार गाँवों की गरीबी की 
समस्या का सही दशन हमे इस ब।त के लिए प्रेरित करे कि हम समाधतों के विक्रास 
और तत्काल ही सस्थापक्र ढाँचे के बिक्राम पर अग्रगा ध्यान कन्द्रित करे। इसके लिए 
नीति तम्यस्प्री कुछ क्र स्तिकारी परिवततेत करने होगे । 


ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करमे के उपाय 

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण जन-शक्ति का समुचित उपयोग 
करते के लिए सरकारो क्षेत्र में योजताग्रो द्वारा चलाएं जा रहे कार्यक्रमों के प्रल्र्गत 
सघन कृपि-कार्ों में सजदू सें का उपयोग करना, तिर्माए-सुविधा ओर को बढाता, गाँवी 
में लयु और ग्राम्प उद्योगों को संगठित करना ग्रादि अनेक कार्य सम्मिलित हैं। 
सरकार की यह नौति रही है कि जहां तक हो सके मानव-श्रम-क्षमता का पूर्ण 
उपयोग किया जाए तथा ग्राधुनिक मशीतो और यन्त्रो का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों 
में किया जाएं जहाँ सानव-श्रप्त विकास-काबक्म्ों को पूरा करने में समर्थ न हो। 
लेकिन इन सत्र बातो के बाव व्ृद ग्रामीण बेरोजगारी कम होने के स्थात पर ही है । 
अ्रत ग्रावश्यक है कि पूरी ग्रामोण शक्ति का उचिद उपयोग करने के लिए विशाल 
पैमाते पर कार्य किए जाएँ । इसके लिए कुछ उपयोगी सुझाव निम्नलिखित हैं-: 

| ग्राम-पचायतों के ग्रन्तर्गत जो विभिन्न कर्यक्रम (नालियाँ खुदवाना, 
तालाब खुदवाना, सडकें बताना, छोदे-छोढे पुल् बाँवना, भवन निर्माण करवा भ्रावि) 
अब सहे हैं, उन्हें प्रधिझ व्याएछऋ स्तर पर और झविक प्रशादी रूट में ऋएे भी जारी 
रखा जाए। 

2 पचायतों को सोते गए कार्यो के अतिरिक्त स्थायी रूप से चलने वाले 
प्रस्थ रोजयार-साथन भी गाँवों में प्रारम्म किए जाने चाहिए तथ्य इसके लिए 


4.. वह्दी, पृष्ठ 7. 
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सेवा-सहकारी मस्याओ्रों को उत्तरदायी बनाया जाए। देश का समस्त ग्रामीण क्षेत्र 
सेवा-सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध है। उतका उपयोग कृषि-ऋण वितरण के लिए तो 
किया ही जाता है, किन्तु इनके अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगो-्जसे पशुपालन, दुग्ध 
व्यवप्ताय, मछली-पालन, मुर्गीपालन, टोकरी बताना, साबुन बनाना, मिट्टी के बतन 
बनाना, बुनकर उद्योग, लुद्धारी, सुनारी, झ्रादि के लिए साख की पूि तथा अन्य 
सुविधाप्रो की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन ग्रामीण उद्योगों एवं ब्यवसायों 
का व्यापक रूप से विस्तार क्षिया जाए। अधिक से अधिक ग्रामीण जन-शक्ति का 
स्थायी उपयोग उन्हे इन उद्योगों में लगाऊर ही किया जा सकता है। इससे गाव में 
रोजगार के अवसरो के साय ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी 

3 सहकारी सपुक्त क्रपि समिति या सामूहिक यरहकारी 9पि समिति, मछली 
पालन समित्ति, विचाई समिति, श्रम-निर्माण समिति, भ्रौद्यगिक एवं वुनकर सममित्ति 
झादि की स्थापना ग्रलगसे भी गाँवों में करना उपयोगी है। इन समितियों द्वारा 
गाँवों में रोजगार की ध्यवस्था की जा सकती है 

4. गाँदो के 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों को इस प्रकार के काम देने 
चाहिए, जिन्हे वे अपने विद्या-प्रध्ययत करने के साथ-साथ कर सक । इससे उन्हे 
झ्रौर उनके परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सबेमी । पाठशाला भवन की सफाई, 
उसकी मरम्मत, उम्में फूलो का बाग लगाना, गाँव में मन्दिरों तथा पचायत घर 
झ्रादि के आस-पास ढाग वगीचा लगाना, मिट्टी के लिचौने बनाना, काष्ठ की वस्तुएँ 
एवं खिलौने बनाना, कढाई, ड्राइग, सिलाई, कटाई, महिला एवं बच्चो क बचत बैक 
खोलना, पाठशाला में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलना एवं उसका सचालन करना 
भ्रादि प्रनेक कार्य है, जो विद्याध्ययन के साथ-साथ किए जा सकत हैं। 

5. भूमि के चक्रबन्दी-कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाया जाए ताकि 
किसान उसमें कुम्रा बनाकर डीजल-इजन या बिजली की मोटर से सिंचाई कर सके । 
सिंचाई की व्यवस्था होने से किसान वर्ष में दो या तीन फसल तैयार करके अपने 
बेकार समय का पूरा उपयोग कर सकेंगे। साथ ही, एक जगह सारी भूमि इक्ट्ठी 
होने से भूमि की देखभाल भी अ्रच्छी तरह हो सकेगी । 

6. सरकार ऋण प्रणाली को सुगम बनाएं। सरकार ने कृषि की उन्नति 
के लिए ऋण व्यवस्था तो की है परन्तु उसकी विधि इतनी पेचीदा, उलभनपूरं 
श्रौर जटिल है कि साधारण कृषक 6 माह तक अथक्‌ परिश्रम करने के पश्चात्‌ भी 
ऋण! प्राप्त नही। कर सकता । अत. सरकार को चाहिए कक ऋश स्वीकार करंने को 
विधि को भ्रधिक सरल बनाया जाएं । प्रत्येक पचायत स्तर पर एक ऐसा चलता-फिरता 
वार्यालय बनाया जाए जो निश्चित तिथि पर गाँव में जाए और पटवारी, ग्राम सेवक 
तथा सहकारी समितियों से आवश्यक सूचना एकत्रित करके ऋण उसी स्थान पर 
स्वीकार करे | किसान को उसकी जमीन सम्बन्दी जानकारी के लिए पास बुक दी 

जाएँ, जिसमें ऋण, यदि कोई लिया हो, तो वह भी लिखा जाए। 


7. शिल्पी वर्ग जिसमें लुह्र, खाती, वुनकर, चमंकार झादि सम्मिलित हैं, 
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बहुत दयनीय अवस्था में है । इस बर्ग गो के अपने धन्ये बन्द होते जा रहे हैं 
फलस्वरूप ये लोग शहरो में जाकर नौकरी की तलाश में भटकते किरते हैं या गाँवों 
में रहकर अपना निर्वाह वडी हो दु सद स्थिति में करते है श्रत ग्रावश्यक है कि इस 
ब॒र्गे के लोगों को उचित ट्रेनिंग देकर उनकी झपनी सहकारी समितियाँ बनवाई जाएँ 
तथा उनके धन्धों का ग्राधुनिदीकरण करन मे उन्हे घत और झावश्यक साज-सामान 
को सुविधा दी जाए। 

8 जो ग्राम शहरों के पास्त स्थित हैं, जहाँ आवागमन के साधन सुलभ हैं, 
वहाँ मुर्गी पालत और डेरी उद्योग को प्रोन्‍्माहत दिया जाता चाहिए ॥ भारत सरकार 
द्वारा गठित भगवती समिति ने भी अपनी सिफारिश में यह सुझाव दिया था । 


शिक्षित बेरोजगारों 
(+हपट्यां९्त एप्राश0फ्05 ए.शा।) 


भारत जैसे अ्र्द्ध विकसित किन्तु विकासशील देश में जहाँ 3/4 जनमख्या 
अशिक्षित है, सामान्‍य लिखत पढने वाले व्यक्ति वो भी शिक्षित कहा जा सकता है! 
लेकिन शिक्षित बेरोजगारी के अन्तर्गत वे ही व्यक्ति माने जाएंगे जिन्‍होने कम से कम 
मंट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करली हो | मारत मे अधिकांश शिक्षित व्यक्ति बेरोजगारी के 
क्सी[न किसी हूप से पीडित है । परकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अल्पवाल 
मे प्तमी शिक्षितों को भ्थवा शिक्षित बेरोडगारो क्यो रोजगार या पर्याप्त बेकारी भत्ता 
आदि दे सके । उपलब्ध आऑक्डो के अनुसार 972 में लगभग 32 8 लाख शिक्षित 
बेरोजगार थे । 970 मे लगभग 63 हजार इजीनियर बेरोजगार थे । कुछ वर्षों पूर्व 
प्रकाशित पुस्तक भारत में प्रशिष्टितों की बेरोजगारी” में यह बताया गया है कि 
मार्च 970 मे 34 5 लाख शिक्षित व्यक्ति रोजगार वी तलाश में थे जिनकी सस्या 
मार्च, 97] तक 44 4 लाख हो गई ग्रर्थात्‌ ) वर्ष में 22 2 प्रतिशत की वृद्धि हो 
गई । इस पुस्तक के अन्तिम ग्रध्याय मे चेदावनी देते हुए लिखा गया है, “हमारे 
शिक्षित युव॒क्रो भे बढती हुई बेरोजगारी हमारे राष्ट्रीय स्थायित्व वे लिए जबरदस्त 
खतरा है । उसे रोकने के लिए यदि समयोचित कदम नहीं उठाया गया तो भारी 
उथल पुथल का इन्दशा है ॥”7 
शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय 

देश मे शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार यद्यति 
विभिन्न तरीको से प्रयत्नश्ील है, तथापि निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते है-- 

] देश मे शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अंदसर त्त्र तक नहीं बढ 
सकते जब तक कि बुत ओझोद्योगिक विकास नहीं हो। यरक्षाप सरकार ऑऔदोरिक 
विकास के लिए स्ेष्ट है, सेक्रिन उच्च स्तर के कराधान की नीति इद्ध मार्ग में एक 
बडी बाघा है । अधिक कराघान से बचत को प्रोत्साहन नही मिलता झौर जद तक 


]. योजता, 22 मार्च, 972 जी ती जायसवाल का छेख शिक्षित बेदोजगारो वी समस्या 
राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए खतरा है?' पृष्ठ 8 
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बचत मही होगी तथा उसका उचित विनियोग नहीं होगा, तव तक रोजगार नही 
बड़ेगा । ग्रतः आवश्यक है कि कराधात दर को कम करके औद्योगिक ब्रिकास को 
प्रोत्ताहन दिया जाए । 

2 देश में उत्मादन-क्षमता का हाल ही के वर्षों मे छ्वास हुम्ना है। उत्पादन क्षमता 
तो विद्यमान है, लेकिन विभिन्न कारणो से उसका पूरा उपयोग नही हो पादा ' साथ 
ही, उम्रमे उदामोनता वी प्रवृत्ति भी बढ रही है। श्रत इस प्रकार के उपाय किए 
जाने घाहिए कि उत्पादन क्षमता के अनुसार पूरा उत्तादन हो सक्के ताकि अतिरिक्त 
रोजमार के ग्रवमर उपलब्ध हो । देश में अनेक ऐसे औद्योगिक सस्थान हैं जितमे पूर्ण 
उत्पादन नटो हो रहा है । सार्वजनिऋ-क्षेत्र इस रोग का सबसे बुरा शिकार है। 

3 देश में लघु एवं कुटीर उद्योगो का विकास अपेक्षित गति से नही हो पा 
रहा है, जबकि इन उद्यागों की रोजगार-देय-क्षमता काफी ग्रधिक होती है। जापान 
जंसे देश मे लघु उद्योगो मे लगभग 70 प्रतिशत लोगो को रोजयार मिलता है तो 
भारत जैमे विशाल देश मे, जहाँ इन उद्योगों के प्रसार की गुजाइश है, बहुत बडे 
प्रतिशत मे रोजगार के अवसर बढाए जा सकते है । 

4 इलैक्ट्रोनिक उद्योग का विकास भारत के लिए नया है। यदि इसका 
विस्तार क्या जाए तो हजारो इजीनियरो या डिप्लोमा होल्डरों को रोजगार मिल 
सकता है । 

5. तकनीकी विश्वेपज्ञों के लिए सेवा-क्षेत्र, रोजगार के पर्याप्त प्रवमर प्रदान 
भर सकता है। वर्तमान मे ट्रॉजिस्टरो, डीजन-इजनो, वाहनो, रेफ्रिजरेटरों ग्रादि 
क्षेत्रों मे उपयुक्त सेवा एवं सुधार बी व्यवस्था उपलब्ध नही है । परत इस सेवा-क्षेत्र 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | 

6 रोजगार की हृष्टि से वनो का समुचित प्रयोग नही क्या जाता है। भ्रन्य 
राज्यों को चाहिए कि वे भी पश्चिमी बगाल राज्य के समान वन्यगहन प्रशिक्षण, 
जगनी जड़ी बूटी वी खोज, पशुवालव एवं चिकित्सा जैसे कार्यो को प्रोत्साहन देकर 
शिक्षित व्यक्तियों के लिए अधिक से ग्रथिक रोजगार के अवसर प्रदान करे। 

2. सरकार सभी शिक्षित लोगो को न तो नौकरी प्रदान कर सकती है 
भ्रौर न ही बेरोजगारी का भत्ता दे सकती है। यह बात प्रघानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
ग्रांधी एक बार नही कई बार कह चुकी है। अत. विभिस् क्षेत्रों के तबनीकी विशेषज्ञों 
को चाहिए कि वे अपना रोजयार स्वय खोलें तथा अन्य सस्थाओं से पूँनी तथा कच्चे 
माल की व्यवस्था करें । 

8 9वी शताब्दी की शिक्षा प्रणाली को यथागीघ्र बदला जाए, क्योकि 
सह नौकरशाही वर्ग को पँदा करने वाली है जो वर्तमान स्थिति मे निष्क्रिय सिद्ध हो 
चुकी है। नवीन शिक्षा पद्धति मे श्रम को महत्ता प्रतिष्ठित की जानी चाहिए तथा 
तौकरियो बे पीछे दौडने चाली शिक्षा को तिलाँजलि दी जानी चाहिए । 

५ 9. एक परिवार मे जितने कम बच्चे होगे, उनकी शिक्षा दीक्षा का उतना ही 
उचित प्रबन्ध हो सकेया तथा उचित नौकरी मिल सक्केगी । जहाँ बच्चे अधिक 
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वहाँ शिक्षा अ्रपूर्णोा होगी और ग्रल्प शिक्षित लोग शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को 
बढाएँगे | ग्रत. परिवार सीमित होना झआवश्यक्ष है । 

0, शिक्षित वेरोजगारो द्वारा स्वय के उद्योग धन्धे चालू करने के लिए 
प्रैरित क्रिया जाना चाहिए ॥ इस कार्य के लिए उन्हे कम ब्याण-दर पर बैक एवं अन्य 
समस्थाग्रों से ऋएणा दिलाए जाने वी व्यवस्था की जानी चाहिए । प्रकार द्वारा उन्हें 
सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए, जैसे झ्ायकर की कुछ छूट, कच्चे माल की सुविधा, 
लाइसेंस की व्यवस्था आदि । 

]] देश में कृषि-शिक्षा का प्रसार क्रिया जाना चाहिए, विश्येप रूप से 
ग्रामीणु-क्षेत्री मे, लाकि शिक्षित लोग कृपि-व्यवस्था की ओरर ग्रग्रसर हो सकें । 

2 सरकार द्वारा चालू किए गए कार्यक्रमो की उपलब्धियों से सम्बन्धित 
पर्याप्त आँकड़े एकत्रित किए जाने चाहिएँ श्र उनके ग्राधार पर भविष्य के लिए इस 
समस्या से सम्जन्बित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएँ ठथा उन्हे कार्यास्वित क्या 
जाना चाहिए । 

यदि इन विभिन्न उपायी पर प्रभावी रूए मे अणल क्रिया जाए झशौर जो उपाय 
किए जा रहे हैं उन्हे अधिकाधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली बताया जाएं तो 
शिक्षित बेरोजगारी की समस्या टूर की जा सकती है । 

बेरोजगारी के कारण 
((ब्रा5९४ एण एा]शाफएएशगशा।) 

भारत में फँली व्यापक बेशणझमगारी के लिए उत्तरदायी प्रपुख वारण 
निम्तलिखित हैं-- 

4 जनससख्या-परृद्धि को तुलना से श्ल्प श्राविक विकास--देश पे श्रतिंवर्ष 
2 5% की दर से जनसख्या बढ़ रही है, लेकिन द्वुत ग्राथिक विकास न हो पाने के 
कारण जनसख्याज्वृद्धि के ग्रनुधात में रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है ! 
परिणामस्वरूप, अरम-र्शाक्ति के बराहुल्य की समस्या उत्पन्त हो गई है। स्वतस्तता से पूर्व 
कई दणश्याब्दियों तक देश की पअ्र्थ-व्यवस्था के स्थिर रहने, परम्परागत उद्योगी वा पतन 
होने भौर साथ ही प्राधुठिक ढग के विस्तृत पैमाने के उद्योयो के विकसित न हो सकने 

के कारण देश में बेरोजगारी अढती गई। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ यद्यपि पंचवर्षीय 
योजनाग्रों के माध्यम से देश के झाथिक विकास के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन आर्थिक 
विक्राप्त घी गति बहुत धीमी रही है । साथ ही बोजनाओं में रोजगार प्रदाद करने 
के सम्बन्ध में कोई व्यापक एवं प्रगतिशील नीति अपनाई जाते सम्बन्धी कमी भी श्ही 
है । फ्लस्वष्प, देश मे बेरोजगारी का निरन्तर विस्तार हुआ है ! प्रायोशित विकास 
कार्यक्रमों के प्रन्वर्गंव बढ रहे रोजगार के भ्रवमर श्रमिक्र सख्या मे हो रही बूद्धि वी 
तुलना में कम हैं झ्रत बेरोजगारी कम नही हो पाती, वरव्‌ निरन्तर बढ़ती जाती है। 
जनतसख्या-वुद्धि बा! एक प्रभाव यह हुमा है कि उपभोग व्यय में भारी वृद्धि होते लगी 
है और पूँजी निवेश के लिए बचत प्रावश्यक्रतानुसार उपलब्ध नहीं हो पा रही है । 
$ दोषपूर्ण झ्रायोजन--रोजगार की दृष्टि से भारतीय आयोजन मुख्यतः 
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दो प्रकार से दोपपूर्ण रहा है । प्रथम, रोजगार नीति से सम्बन्धित है और द्वितीय, 
परियोजनाग्रों का चयत । पचवर्षीय योजनाग्रो मे एक व्यापक प्रभावी और प्रमतिशील 
रोजगार नीति का बहुत बड़ी सीमा तक प्रभाव रहा है। प्रारम्भ मे यह विचार 
प्रबल रहा कि ग्राथिक्त विकास के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि होगी, ग्रत 
विकास नीतियाँ बनाते समय रोजयार के उद्देश्य को लेकर अलग से बिचार नटी 
किया गया और न ही इस बात के लिए कोई नीति निर्धारित की गई कि योंजनावरधि 
में कितने लोगो को रोजगार दिए जाने है । रोजगार को योजना के मूल उद्देश्यों में 
प्रवश्य सम्मिलित किया गया, लेक्नि इसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई । रोज्गार 
को केवल परिणाम के तौर पर समभने और मापने की नीति रही । केवल योजना- 
कार्यक्रमों के फलस्वरूप उपलब्य होने वाले रोजगार के अ्रनुम न लगाएं गए । यह्‌ 
सोचकर नही चला गया कि योजनाग्रों के माध्यम से इतनी सख्या में लोगो को 
निश्चित रूप से रोजगार दिपा जाना है । ग्रब भागे चलकर द्वितीय योजनावधि में 
शधु उद्योगों पर जोर दिया गया तो रोजगार के अवसर बढने लगे, लेक्नि इस 
योजना के दौरात भी मूलत रोजगरार-उद्देश्य को सामने रखकर इन उद्योगों को 
महत्त्व नही दियां गया । श्रायोजन की दूसरी गम्भीर तुटि परियोजनाप्रों के चयन 
सम्बन्धी रही। कुछ विशेष उद्योगो को छोडकूर, जहाँ पूंजी प्रधात तकनीक वा 
ग्रपनाया जाना ग्रनिवाय था, अन्य बहुत से उद्योगों के सम्बन्ध में वेक॒ल्पिक उत्पादन- 
तकनीकों के बीच चप्रन करने की ओर समुचित ध्यात नहीं दिया गया। विदेशी 
तकतीको पर निर्मरता बती रही और कम श्रम प्रधात उत्पादन विधियों को भान्यता 
दी जाती रही | चतुर्् योजना काल से सरकार ने रोजगार नीति में स्पष्ड श्रौर 
प्रभावी परिवर्तन किया । लघु उद्योगो को प्रोत्साहन दिया गया ग्लौर ऐसी योजनाएँ 
चालू की गई जि नक्ती रोजगार देय क्षमता अ्रधिकर हो । रोजगार के लक्ष्य निर्धारित 
करके निवेश कार्यक्रम तेयार किए जाने और उसे कार्यरूप देने की दिशा में सक्रिय 
कदम उठाए गए । पाँचवी योजना का मुख्यत रोजगार सवद्धंक बनाने की चष्दा 
की गई है। 

3 दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति-भारतीय शिक्षा पद्धति, जो मूलत ब्रिटिश देत 
है दफ्तरी बाबुप्रो' को जन्म देती है । यह शिक्षा पद्धति छात्रो को रचनात्मक कार्यों 
की ओर नही मोडती तथा स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा भी नही देती । यह शिक्षा- 
पद्धति "कुर्सी का मोह जाग्रत बरती है, इस प्रकार की भावदा पैदा नही करती कि 
स्रभी प्रकार का श्रम स्वागत योग्य है । 

4 कृषि का विछडापत--भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ वी 
कृषि पिछडी हुई है और इृषि उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत कम है। कृषि- 
व्यवसाय मे ग्रामीण क्षेत्रो मे लगभग 70% लोग लगे हुए हैं और प्राय दूसरे व्यवसायो 
से प्राय दूर भागते हैं । इस प्रकार भूमि पर ही लोगो की आ्रात्म निर्मंरता बढती जा 
रही है फलस्वरूप देश मे भ्रल्प रोजगार, भ्रच्छुन्न वेरोजगारी झादि मे काफी वृद्धि हो 
रही है । 
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बेरोजगारी के उपरोक्त मूलभूत कारणो मे ही अन्य सहायक अथवा गोण 
क रख निहित हैं। श्रतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि, अन्य प्राहृतिक प्रकोप, लोगो में 
आलसीपन की प्रवृत्ति, सयुक्त परिवार श्रस्पाली, धर से चिपके रहने” की बीमारी, 
झ्ादि कारण भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायों हैं । 

बेरोजगारी : उपाय कौर नीति 
(एगध्णाफ्ीएड्शाशां : ११४४४घ९5 थाए 20०४7) 

बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रो से 
विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं भर सरकार द्वारा भी मिरस्तर प्रयत्न किए जाते रहें 
हैं। ग्रामीण बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी तिवारण के सदर्भ में निम्नलिखित 
सुझाव विचारणीय है-- 

() श्रधिकत्म आय स्तर पर अधिकतम रोजगार वी व्यवस्था करने के 
लिए जनसस्या-वृद्धि पर तेजी से और क्ठोरता से नियन्त्रण लगाना पडेगा। इस 
सम्बन्ध मे परिवार नियोजत सम्वस्ती कार्य कमो को व्यापक बनाना और कठोरता एक 
लागू करना हागा । यह भी उचित है कि कानूनी रूप से तीन से भप्रधिक सन्तान 
उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएं । 

(2) लघु एवं कुटीर उद्योगो क तीव्र विकास के साथ ही मिश्रित कृषि को 
अपनाया जाए अर्थात्‌ कृषि के साथ-साथ पशुवालन और मुर्भीपष्लन झ्रादि उद्योग भी 
श्रपनाए जाएँ । 

(3) मानवीय श्रम पर अधिकाधिक बल दिया जाए, जहाँ मशीमोकरणश 
से कोई बिशेष बचत न होती हो, वहाँ मातवीय श्षम का अ्रधिकाधिक प्रयोग 
किया जाए । 

(4) अधिक जनसरुया वाले क्षेत्रों मे किसी बड़े विकास का्मक्रम के 
फ्रिपास्वधन के बाद भी यदि बेरोजगार व्यक्ति बचे रहे तो उन्हें एक बडी सस्या में 
काम सिखा कर उन क्षेत्रों में भेजा जाए, जहाँ ऐसे प्रशिक्षित कारीयरों की कमी हो । 
इसके लिए प्रश्क्षिण एवं म गें-दर्शन योजनाएं प्रारम्भ की जाती चाहिए ।? 

(5) ग्रामीण ओऔद्योगीकरण एवं विद्युतीकरण का तेजी से प्रसार किये 
जाए। प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास का एक-एक केद्ध कायम किया जाएं प्रौर 
इन्हे परिवहन तथा भन्य समुचित सुविधाग्रों के माध्यम से एक कडी के हप भें जोड़ 
दिया जाए। ऐसे केन्द्र उन श्रहरो या गाँवों में स्थापित किए जाएँ, जो कुशल 
कारीयरों तथा उद्योगपतियों को खीच सकें श्रौर उन्हे विजली तथा अन्य सुविधाएँ दी 
जा सर्वे ।? 

(6) शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार व्यवस्थित क्रिया जाय जिससे कर्मचारियों 
की झ्रावश्यकवाओं के बदलते हुए ढाँचे से उसवा मेल बैठ सके । कुछ चयनित क्षेत्रों 


]... ग्रोजरा, दिनाक 22 झावँ, 973 मे चर्द्रपराश माहेश्दरी का लेख “बेरोजगारी वी समस्या 
वर एक विदगम दृष्टि, पृष्ठ 25. 
2... वह, पृष्ठ 25. 
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में जन-शक्ति सम्बन्जी प्रध्ययतों का प्रायोजन और तकनीबी शिक्षा-क्षेत्रों का विस्तार 
करने की नीति पर तेजी से ग्रमल क्या जाए। 

(7) इफिजक्षेत्र मे दृद्धि की जाए। भारत मे लाखो एकड जमीन बणर 
और बेकार पडी है जिसे अल्प प्रयास से ही कृषि-योग्/ बनाया जा सजता है। इससे 
एक प्रोर तो श्रमिक्रो को रोजगार मिलेगा तथा दूमरी ओर ऋृपि-झ्षेत्र मे वृद्धि होकर 
क्ृषि-उत्पादन बड़ेया । 

(8) प्रायोजन के निवेश-ाँचे मे, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 
मुख्यत दो प्रकार के परिवर्तत लाना आवश्यक है--(क) उद्यागों का चयन- 
ग्राधारमूलक ढाँचे पर अन्य तक काफी निवेश हो चुक्रा है और भ्रब झावश्यवता इस 
बात की है कि अन्य उद्योगो-विशेष रूप से उपभोग-वस्तु-उद्योगो को प्रोत्साहन 
दिया जाए। ऐसे उद्योगो की रोजगार देय क्षमता अधिक होती है| इनके अन्तर्गत 
उत्पादन के भ्रतिरिक्त वस्तुओं के वितरण झादि सेवाझ्रो म भी रोजगार के ग्रवसर 
बढ़ते है । (ख) तकनीक का चयने-रोजगार-हृष्टि से थ्रम-प्रघान तकनीकों के चयन 
वो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | इन दोनों प्रकार के परिवतनों द्वारा निवेश-ढाँचे 
को प्रभावित करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि सरकार वी विक्राम-नीति को मोड 
दिया जाए । उत्पादन पर बल देने की नीति के साथ ही साथ रोजगार बढाने वाले 
उद्योगो और तकनीकी को प्रोत्साहन देने बी नीति अपनाई जाए । 

(9) रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए सप्ताधनों का अधिकराधिक प्रयोग 
करने के लिए तेजी से कदम बढाए जाएँ । ग्रल्प रोजगार मे लो लोगो के काम-काज 
को बढाया जाए ताकि पहले से लगे समाधनों का झ्रधिक उत्पादक प्रयोग सम्भव बन 
जाए। क्षपि सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया ज्यए तथा स्व-नियोजित ब्यक्तियो 
के लिए ग्रधिफ काम-काज की व्यवस्था ही जाएं ताकि उनकी अल्प रोजयार की 
छिथिति को दूर किया जा सके । 

(१0) विकेन्द्रित उद्योग नीति अपनाई जाए ताकि बडे बढ़े शहरों की ओर 
बेरोजगार लोगो का जाना रुके अदा कम हो । यह उचित है कि गाँवों झौर छोटे- 
छोटे शहरो के ग्रास पास उद्योगों का विक्रास किया जाए। उद्योगों के विकेस्द्रीकरण 
के फलस्वरूप दो बातें मुख्य रूप से होपी--प्रयम, श्रमिकों का स्थानान्तरणा रुकेगा 

भौर दितीय, अल्प-रोजगार में ढंगे उन श्रमिको की स्थिति सुधरेगी, जो बाहर 
नही जाते । 

बेरोजगारी दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय इस प्रकार के है कि रोजगार- 
तीति कैवल रौजगार-तीति न बनी रह कर एक बहुमुखी नीति का रूप घारण कर 
लेती है और इस प्रकार को रोजगार को उपलब्धि हमारी पर्थव्यवस्था के व्यापक 
विकास-कार्यक्रम का एक अभिन्न ग्रग बन जाती है । 

बेरोजगारी सम्यन्धी 'मगवती समिति! की सिफारिश 
(॥२९८णग्राफ्रशातआात्राड ० छाप्रएए्शभा (०४०९) 

भारत सरकार ने बेरोजगारी के सम्बन्ध म दिसम्बर, 970 में जो 'भगदती 

समिति! नियुक्त की थी, उत्तने अपनी अस्तर्सिमि रिपोर्ट मे आग्रामी दो वर्षों में सभी 
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क्षेत्रों मे 40 लाख उ्यक्तियों को रोजगार देने की विशजिन्‍न्तद योजनाओं के लिए 
20 अ्रव रुपये की व्यवस्था का सुम्ताव दिया था। इस विशेपज्ञ समिति ने झत्तरिम 
रिपोर्ट मे जो प्रमुख स्षिफारिशं की वे वेरोजगारी-तिवारण की दिशा में आज भी 
महत्वपूर्ण मार्गदर्शक यस्ज हैं। इन प्रमुख सिफारिशों का सारांश मार्चे, ।972 के 
सोजना झऊ पे श्री वेदारनाथ गुप्त के एक लेख मे दिया गया है, जो निम्न है-- 

(।) छाटे क्सिनों और भुमिहीन मजदूरों की दुग्धशालागो, मुर्गीपालन 
और सूझ्र पालन केन्द्रों के उत्पादनो के विधायन और हाट व्यवस्था के लिए आवश्यक 
सगठन बनाए जाने वी आवश्यकवया पर राज्यो को विचार करना चाहिए । 

(2) किपानो को सहायता देने वाली सस्थाओं को, वटाईदारो झौर पट दारो 
को क्ृपि और अन्य सहायक्र उद्योगों के लिए अल्प अवधि के और मध्यावधि वर्ज 
दिलाने म सहायता करनी चाहिए । 

(3) प्रत्येक जिले के गाँवों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने वाले 
कार्यक्रमों के लिए राशि, उसकी जनसरया, वहा कृषि विभाग की स्थिति भौर प्रन्य 
भह॒स्वपूर्णं व्रातो को ध्यान मे रख कर नीति पुन्नानर्वारित की जानी चाहिए । 

(१५) कुछ चुने हुए जिलो में श्रायोगिक परियाजवाएँ शुरू की जानी चाहिए 
ताकि उस क्षेत्र का बहमुखी विकास हो सके । 

(5) कृपि-सवा-केस्दों को स्थापना को ब्रायमिकता दी जानी चाहिए, 
क्योकि इनम बहुत से इन्मीनियरों को काम मिलेगा । 

(6) लघु विचाई योजनामो मे अ्रतेक लोगो को रोजगार मिल सकता है, 
श्रत अधिकाविक अतिरिक्त भूमि योजना के ग्न्तर्मव लाई जावी चाहिए । समिति 
का सुझाव था कि श्रांग्रामी दो वर्षो में एक भरब रुपये की लागत से 5 लाख हैक्टेयर 
अतिरिक्त भूमि योजना के अन्तग्त लाई जाना प्रपेक्षित है। यह योजना चतुर्थ 
योजता मे निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त होनी चाहिए । 

(7) समिति ने खुझाव दिया कि चतुर्थ यीजना मे निर्धारित सक्ष्यों के 
अतिरिक्त 37 हजार और गाँवों मे ब्रिजलो एवं 3 लाख नल कूपों को बिजली दी 
जानी चाहिए । 

(8) गाँवों मे बिजली लगाने के कार्यक्रम को इस्र प्रकार लाग्रू क्यिए जाना 
चाहिए ताकि अपक्षाकृत पिछडे राज्यों मे अधिक विकास हो सके श्रौर वे राष्ट्रीय 
स्तर पर लाए जा सके । 

(9) राज्य सरकार सडक-निर्माण-कार्य के लिए विर्धारित रकम उसी काम 
में खर्च करें और उस रकम को अन्य मदों म व्यय न करें। 

(0) अस्तर्देशीय जल-परिवहत-योजना से भी श्रनेक लोगों को रोजगार 
मित्रेगा, श्रत सरकार को चाहिए कि वह अ्न्तदेंशीय ज्यल-परिवहन-्समिति की 
सिफारिशों पर अमल करे | 

() गाँवों मे झावास की विकट समस्या को देखते हुए सरकार को तेजी 
से भवन-निर्माण कार्येक्रम शुरू करना चाहिए । 
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(2) सरकार क्रोगाँवो में मकान बताने के लिए व्यापक्र कार्यक्रम शुरू 
करना चाहिए तथा प्रचार साधनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना 
चाहिए । 

(3) प्रत्येक राज्य मे एक ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रो मे 
वह कार्य करेंगी जो कार्य इस समय ग्रावास-मण्डल नगरों में कर रहे हैं। ये कार्य 
हैं--भूि वा प्रधिग्रहण और विकास करना तथा आवास योजनाएँ तैयार करके 
उन्हे क्रियान्वित करना । 


(4) जीवन बीमा तिगम को भी गाँवों मे आवास-कार्यक्रमों के लिए 

सहायता देनी चाहिए । 

(5) गाँवों में पेषणल सप्लाई करने की चालू योजनाग्रों को तुरन्त 

त्रियान्वित करना चाहिए तथा इनको अ्धिकाधिक क्षेत्रों में लागू करना चाहिए । 

(76) प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण आवास वित्त-नियम बनाया जाना 

चाहिए जो सहकारी समितियों, पचायती-राज सस्थाओ्रो तथा व्यक्तियों को मकान 
बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगा । 

(7) प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जल्दी ही 
प्रारम्भ करना चाहिए । 

(8) जन साक्षरता के लिए जल्दी ही एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना 
चाहिए । 

(9) आऔरौद्योगिक क्षेत्र मे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कारखानो की 
वास्तबिक उत्पादन क्षमता को ग्रधिकतम सीमा तक बढाना भत्यन्त ग्रावश्यक है। 

(20) अआधिक दृष्टि से अ्रक्षम मिलो के वन्द होने की समस्या से निपटने हेतु 
सरकार को एक सस्था बनानी चाहिए, जो बन्द हो जाने वाले कारखानो की आथिक 
स्थिति तथा अ्रन्य पहलुप्रो की जाँच करे। इस सस्या वो एक ऐसी विधि अपनानी 
चाहिए, जिसके अन्तगत कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध मे समय-समय पर सूचना 
दी जा सके । 

(2() बैंको को भी चाहिए क्रि ये अपना धन्धा स्वय शुरू करने वाले लोगो 
को वित्तीय सहायता दे । बैक अधिकारियों को चाहिए कि वे ग्रधिक रोजगार देने 
वाली योजनाएँ शुरू करें और बैक की प्रत्येक शाखा के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित 
करें, जो उन्हे पूरा करना होगा । अतिरिक्त साधनों का काफी हिस्सा इन योजनाप्रों 
के लिए निर्शरित कर देना चाहिए । बड़े हुए कुल साधनों की 25 से १0 /. राशि 
इन योजनाग्रो के लिए निश्चित की जा सकती है। 

(22) बैंकों को स्वय धन्धा शुरू करने वाले लोगो की वित्तीय सहायता करने 
में अ्धिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को 
अपना धन्धा अश्रथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए ऋण लेने मे कठिनाई न हो । 

(23) विशेष वित्तीय सहायता का अधित्राधिक लाभ उठाया जा सके, इसके 
लिए यह प्रावश्यर है कि ब्याज-दर, घन लोटाने की भ्रवधि आदि ऋण को शर्तें 


474 भारत में ग्राथिक नियोजन 


भ्रौर अधिक उदार बनाई जाएँ । इसके अतिरिक्त ऐसे ऋण लेने वाले की ग्रावश्यक्ता 
तथा उप्तकी मजबूरियों को भी ध्यान भे रखा जादा चाहिए। शमिति का विचार है 
कि सम्बस्धित अधिकारियों को पृथज्ञ ब्याज-दरों से सम्बद्ध समिति की सिफारिशें 
तुरन्त लागू करने वी दिशा म॑ प्रयास करने चाहिए । 

(24) उद्योगषतियों को विशेष क्षेय या उद्योग मे कच्चे माल के सम्बन्ध में 
जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने के लिए उद्योगपति 
श्रपने सघ बना सकते है, जो लघु उद्यागों की बच्चे माल घन, उत्पादित वस्तुओं की 
बिक्री झ्रादि समस्याझो का समाघान कर सकते है तथा आवश्यकता पड़ने पर मामले 
को उपयुक्त भ्रधिकारियो के पास ले जा सबसे हैं! सरकार को भी इस तरह के 
सगठन बनाने की दिशा मे प्रोत्लाहन देना चाहिए । 

(25) वेरोजगार व्यविनयी के लिए आवेदन-पत्र निशुह्क् होना चाहिए। 
यात्रा व्यय देने के सम्बन्ध मे भी विशेष परिस्यितियों पर घ्यात रखा जाता चाहिए । 
केबल उस मामले भें, जहाँ चुनाव के लिए राक्षात्वार आवश्यक है, बेरोजगार व्यक्षितयों 
को यात्रा-व्यय दिया जाना चाहिए, ठाकि बे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकें। 
हाँ, यदि चुनाव के सम्बन्ध भे सभी प्राजियो के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ग्रावश्यक 
है तो सभी उम्मीदवारों को याना व्यय द्वेना झरावश्यक्त नही है । 
भगवती समिति की अन्तिम रिपोर्ट, 973 
(7778] +२९एुछ: 076 88 (:009777॥९6, 973) 

भगवती समिति ने 6 मई, 973 को प्रपनी प्रस्तिम रिपोर्ट भारत सरकार 
के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसमे आँकडो के आधार पर 97! भे बेरोजगार व्यक्तियों 
की सरया 87 ल!|ख आँकी गई । इनमें से 90 लाख व्यक्ति तो ऐसे थे जितके पास 
कोई रोजगार नहीं था श्रौर 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास 4 घण्टे प्रति 
सप्ताह का कार्ये उपलब्ध था अर्थात्‌ वे बेरोजगार-से ही थे। अस्तिसम रिपोर्ट के 
भ्न्तगंत बैरोजगा री की समस्या को दुर करने के लिए भुख्यत निम्नलिखित सुझाव 
दिए गए?--- हि 

], वेरेजगारो को काम की गारण्टी देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यत्म लागू 
किया जाएं । जो व्यक्ति रोजगार मे सलग्न है उन्हे रोजगार की हानि [708४ ० 
ए&7छॉ०५४7४०४॥) की स्थिति में बीमा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएं। 

2. कार्याविकार योजना (उराष्टा: (० छा 8८०००) सम्पूर्ण देश में 
क्षागु जो जाए । 

3 देहातों कै विद्यूतीकरणा, सडक-निर्माणा, ग्रामीण मकानों और लघु 
दिखाई योजनाओं को आ्रागामी दी वर्षों मे तेजी से लागू किया जाएं। रोजगार 
कार्यक्रमों के लिए भ्रतिरिक्त साधन जुटाने मे कोई हिचक न की जाए और यदि 
ग्रावश्यक हो तो विशेष वरो तथा चालू करो म वृद्धि का मार्म अपवाया जाए । 


4.. 796 700घ5णाएए (:०65, ॥७३५ 7, 973 
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4. काम के घण्टो को सप्ताह में 48 से घटा कर 42 किया जाए ओर 
फैक्टरियों को सप्ताह में पूरे 7 दिन तक ग्रभावी रूप में चालू रखा जाए ताकि 
रोजगार मे वृद्धि हा । 

5. रोजगार एवं श्रम-शक्ति-नियोजन पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित क्रिया 
जाए। 

6, विवाह-आयु लडको के लिए 2] वर्ष ओर लडकियों के लिए 8 वर्ष 
करदी जाए। 

भगवती समिति ने अभ्रपनी सिफारिशों मे लघु सिंचाई और प्रामो के 
विद्यू तीकरण के कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्त्त दिया। समिति का विचार धा कि 
इन कार्यक्रमों और सडक-निर्माए, ग्रामीण झ्रावास आदि की योजनाझ्रो से ग्रामीर् 
बेरोजगारी तथा ग्रल्प रोजगार की समस्याग्रो पर गहरा प्रभाव पड़ेगा समिति ने 
सुझाव दिया कि श्रम-प्रधान उद्योगो के लिए करो में छूट और रियायत वी व्यवस्था 
की जाए तथा बड़े-बड़े नयरो से उद्योगों का विकिरण किया जाए। यह सिफारिश 
भी की गई कि कृपि:क्षेत्र मे श्रम बचाने बाली भारी मशीनों के प्रयोग पर नियन्त्रण 
लगाया जाए, विशाल पैमाने पर ग्रामीण निर्माएं कार्यक्रो का सचालन किया जाए 

(जिसका सकेत ऊपर किया जा चुका है), कानूनों द्वारा इन्जीनियरों एवं तकनीकी 
श्रमिकों के लिए रोजगार की ब्यवस्था की जाए । समिति का एक महत्त्वपूर्ण सुकाव 
यह भी था कि शिक्षा एव प्रशिक्षण के क्षेत्र मे वाविक दर से 5 लाख नौकरियों के 
लिए प्रबन्ध क्या जाएँ। रोजगार एवं श्रम शक्ति नियोजन के लिए राष्ट्रीय भ्रायोग 
की स्थापना के भ्रतिरिक्‍त केन्द्र एव राज्य स्तर पर ऐसे पृथक्‌ विभाग खोले जाएँ, 
जिनका कार्य केवल रोजगार एवं श्रम शक्ति-नियोजन सम्बन्धी कार्यो की देखभाल 
हो । जा पिछड़े इलाके है उनक लिए पृथक्‌ विकाप्त-मण्डल (प्रादेशिक विकास बो्ड ) 
बताए जाए । वेरोजगारी पर विभिन्न समितियों और भश्रध्याय मे दिए गए प्रन्य 
सुझावों पर ध्यान देने तथा उन्हे प्रावश्यक्तानुसार प्रभावी रूप म ग्रमल में लाने 
पर भ्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी सम्राधान सम्भव है। 

पाँचवी पंचवर्षीय योजना और बेरोजगारी 
(एाफि फाएह ४६थआा ?]श & एशाशाफ0शाशा) 

95 के पश्चात्‌ प्रथम बार देश की इस योजना प्रे बेरोजगारी दुर करने 
पर विश्येप बल दिया गया है और विकास के अतिरिक्त अधिक रोजगार उपलब्ध 
कराने के उद्देश्य का एक मूल उद्देश्य माना गया है। पाँचवी योजना मे रोजपर के 
महत्त्व को ठीक परिदृश्य मे रखते हुए इस तथ्य को स्पष्टत स्वीकार किया गया है 
कि बेकार श्रम-शक्ति को समुचित रूप मे प्रयोग मे लान पर विकासक्षेत्र से पर्याप्त 


मदद मिलगी । योजना के दृष्टिकोस-पत्र मे रोजग्रार-विषयक महत्त्वपूर्ण पहलू सक्षेप 
भे झअग्र।नुसार हैं!'-- ५ 


]. (अर) भारत डे योजना आयोग ; पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण, 974-79, 
पृष्ठ 3-| कु 


(ब) बोजता, दिलाँक 22 दिसम्बर, 973 (उाँचवी योजना पारूप विशेदाक), पृष्ठ 36. 
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॥ देश को रोजगार के इच्छुक लोगो की बढ़ती हुई सख्या की भीषण 
समस्या से निपटने के लिए योजना बनाती होगी ताकि विकास के मार्य मे बह 
भयकर खतरा न बने ग्लौर इनका देश की प्रगति तथा खुशहाली के सशक्त सहायक 
के रूप मे उपयोग क्या जा सके । 


2 चिछाप्त की गति बढाने तथा गअसमानताएँ घटाने के लिए उत्पादक 
रोजगार का विस्तार करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। वेकार जन-शक्ति बेरोजगार, 
अपूर्ण रोजगार बर रहे तथा केवल झशकालीन रोजगार कर रहे लोग, विकास का 
ऐसे सक्षम साधन हैं जिनका यदि उचित उपयोग किया जाए तो द्र॒ुत विकास किया 
जा सकता है | इसके साथ-साथ असमावताञ्रो का मुख्य कारण व्यापक बेरोजगारी, 
अपूर्ण रोजगार का विस्तार कर उसे उचित ग्राय-स्तरों पर सुलभ किया जाए। 
रोजगार ही एक ऐसा निश्चित तरीका है, जिसके द्वारा गरीबी के स्तर से नीचे 
जीवन-निर्वाह करने वालों का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है। झाय का पुत्र 
बेंटवारा करने के लिए जो प्रचलित कर-मीतियाँ हैं वे स्वय मे इस समस्या पर कोई 
विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती । 


3 रोजगार नीति इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे वेतन पर मिलने 
वाला रोजगार तथा अपना घन्धा आरम्भ करने का रोजगार, इन दीनो का विस्तार 
हो सके श्रौर उनकी उत्पादकता बढ़े । णँैचवी योजना मे कृषि-क्षेत्रो यानी निर्माण, 
खनन झौर निर्मित माल का उत्पादन, परिपरा ग्रोर वितरण परिवहत झौर सचार, 
व्यापार भरण्डारण, बैंकिंग बीमा तथा समाज सेबाग्रों मे वेतन पर मिलने वाले 
रोजगार मे काफी दृद्धि होने की सम्मावना है | कृषि, कुटीर उद्योग, सडक परिवहन, 
व्यापार शौर सेवा क्षेत्रों मे अधिक पूर्ण और उत्पादक धन्धा प्रास्म्म करने बी 
सम्भावनाएँ हैं । 


4 उत्पादन प्रणाली को चुम कर ही विशेष विकास की दर पर रोजगार 
का विस्तार किया जा सकता है। परन्तु यह प्रणाली श्रम-सघन होनी चाहिए । 
श्रथवा ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जो दुलंभ पूँजी या श्रम 
द्वारा कृषि करने का स्थान ले ॥ इन तथ्यों को घ्यान मे रखते हुए चतुर्थ योजना मे 
श्रनेक रोजगार उम्मुख करयेक्रमो का सूत्रपात किया गया । झाशा है कि इस ह्कीमो 
को पाँचवी योजना मे ऐसा रुप दिया जाएगा जिससे अ्धिकाधिक स्थायी उत्पादक 
परि-मम्पत्तियों के निर्माण के साथ-साथ इनमे सुलभ होने वाले रोजगार के प्रवंसरो 
मे कमी न झाए। इन दो उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए इस प्रकार के ढार्यकरम 
तैयार करने होगे, जिससे वर्तमान किस्मो को प्रत्येक क्षेत्र की विकास-अकिया की 
अभिन्न अंग बनाया जा सके । 

5. निर्माण कार्य में बहुत श्रधिक मजदूर कार्ये करदे हैं । भ्रत रोजगार वृद्धि 
के दृष्टिकोण से निर्माण को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानना चाहिए । निर्माण कार्यब्लाप 
दा विस्तार कुल नियतकालीन पूँजी-निर्माण के विस्तार से सम्बन्धित हैं । 
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6. वेतन वाले रोजगार के ग्रवसरो में वृद्धि वी जाएगी तथा ग्रपना 
धन्धा शुरू करने के लिए अ्रधिक व्यापक स्तर पर सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी । 
समस्त कृपि-क्षेत्र के विकांप्त पर बल दिया जाएगा और अतिरिक्त स्व-रोजगार को 
सम्भावनाग्रो का विकास किया जाएगा । बढती हुई श्रम-शक्ति को कृषि-क्षेत्र मे ही 
रोजगार पर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा । 

7. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापो के लिए भूमि उत्पादन का बुनियादी 
आधार है । परन्तु इसे बढाया नही जा सकता । अत जिन लोगो के पास ग्रत्यल्प 
मूमि है उन्हे मूमि देने का एक ही तरीका है कि जिनके पास बहुत अधिक मूमि 
है या ओ प्रन्य काम कर रहे हैं, उनसे भूमि लेकर इन लोगो को दे दी जाए। इस 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च प्रायमिकता के झ्राघार पर भूमि-सुधार पर बल 
दिया गया है। दूसरे, यह निश्चय किया गया है कि जो बेकार भूमि प्राप्त हो उसे 
भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को देने के काम को प्राथमिकता दी जाए। तीसरे, जिन 
लोगों को भूमि दी जाए उन्हे भरपूर सगठन, ऋण, निवेश तथा विस्तार की सुविधाएँ 
प्रदान की जाएँ ताकि ये कृषि-कर्म सफलतापूवंक कर सके । 

8 योजना में बडी, मभोली और छोटी सिंचाई, उर्वरक, कीटवाशक, 
अनुसंधात श्रौर विस्तार, फसल की कटाई के बाद के काम तथा नई प्रौद्योगिकी को 
समर्थन प्रदान करने और उसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है । 
पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मछलीपालन जंसे जिन कामो के लिए भूमि होनी 
झावश्यक नही है, को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। आशा है कि कृषि-क्षेत् 
में रोजगार को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए. अनाप-शनाप यम्त्रीकरण नहीं 
किया जाएगा । केवल इस प्रकार यम्त्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो केवल 
श्रम को बचत करने की अपेक्षा भूमि के प्रति एक समस्त उत्पादन में वृद्धि करेगा | 

9 कतिपय विशेष कार्यक्म, जैसे--लघु कृषक-विकास ग्रभिकरण और 
माममात्र कृषि-क्षमिक परियोजनाएँ, ग्रामीण रोजगार की त्वरित स्कीम और 

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चतुर्थ योजना मे झ्रारम्म किए गएं। कुल मिलाकर, इन 
कार्यक्रमों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ ठेयार किया ग्रया तथा इनका संचालन भी स्थिति के 
अझनुमार छितरा पडा रहा । पाँचवी योजना मे, न केवल इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 
में तेजी लानी होगी बल्कि विशिष्ट सचारात्मक सुधार भी करने होगे । इन कार्येक्मो 
से, प्राध्तू, बरनुभज़, यह, ब्याज, दै, जि. गति, प्रणणतत, एरिल्यीपत ऋत्ज्य है, शो, रएमत्पराण: 

विक्रास कार्यक्रम और विशेष रूप से विशेष कार्यक्रमों को एक साथ मिलाना 
होगा । इन क्षेत्रीय लधु श्रौर सीमान्त कृषक तथा कृषि-अ्रमिक्रो वी श्रर्थ-ब्यवस्था मे 
सुधार लाने के लिए यह भावश्यक होगा कि समेकित-क्षेत्र विकास की दिशा पे प्रयत्त 
किया जाए । 

]0 कतिपय क्षेत्रों मे, शारीरिक श्रम करने वालो को रोजगार की गारस्टी 
देने की दिशा मे छोटा-सा प्रयास किया गया है । 

. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, सडक परिवहन, फुटकर व्यापार व सेवा 
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व्यवसाथ ऐसे श्रनेक क्षेत्र हैं जिनमे अपता धन्धा आरम्भ करते की सम्भावताएँ 
विद्यमान है) झतः जदसख्या के महत्त्वपूर्ण अश अर्थात शहरी जनसख्या, शिक्षित व 
तकनीकी दृष्टि शे प्रशिक्षित, ग्रामीण कारीयर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रल्य भूमिहीत 
तत्त्व ऐसे हैं जिनके लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उपयुत्त क्षेत्रो मे 
रोजगार का बिस्तार करना होया ॥ 

2 अर्थेव्यवस्था में यद्धि रोजगार के साधन तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य 
बेढगा विकास होता रहा, तो इससे रोजगार बढने की अपेक्षा रोजगार कम होगा । 
ग्रत; रोजगार और अस्त क्षेत्रीय सन्तुलन में तालमेल होवा चाहिए। सुविचारित 
रोजगार-उन्मुक्त योजना के रोजगार-सघन तथा पूँगी सघन क्षीत्रों के मध्य ठीक 
प्रकार का तालमेल अपेक्षित है । 

3. रोजगार वृद्धि की सामान्य नीतियों को विधिष्ट कार्यक्रमों के साथ 
जोड़कर उनका तालभेल विठाना होगा ताकि शिक्षित बेरोजगारों को उत्त।[दन कार्य 
पर लगाया जा सके । इस प्रयोग के लिए कुशलता प्राप्त तथा अन्य सामान्य वर्गों में 
अन्तर करना होगा । 

4 द्वुत औद्योगिक विकास्र करने और उत्पादक अनुसघान तथा विकास 
कामे्लापो को कारगर ढंग से आगे बढाने से वैज्ञानिक्रो इल्जीनियरो और 
तकनी शियनो को पूर्ण रोजगार दिया जा सकेसा । यदि परिकल्पित भ्रौद्योगिक विकास 
की दर श्रौर प्रणाली सही उतरती है और अनुसधात और विकास के कार्यकलाप 
सभावना के अनुरूप विस्तार करते हैं तो इन्जी।तयरो तकनीशियनो और सुवोग्य' 
वैज्ञांनकों को राजगार देन की समस्या नही रहेगी । प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण 
के लिए जो कार्यक्म बनाया जा रहा है, उससे भी रोजगार के अवसर सुलभ होन 
की सभावता है ॥ 

5, सार्वजनिक सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ तथा समाज सेवाएँ शिक्षित 
व्यक्तियों को रोजगार देने के मुख्य केन्द्र हैं। पाँचवी योजना के दौरान समाज सेवाओं 
मे तीद विस्तार फरने का विचार है परस्तु इस पर कि इस झवधि के दौरान 
रोजगार के इच्छुक शिक्षित लोगो क्वी सख्या इससे काफी अधिक होगी । यह मानवा 
अव्यावहारिक होगा कि रोजगार की स्थिति में केवल सार्वजनिक सेवाग्रो के विस्तार 
से कोई सुधार किया जा सकवा है, क्योकि अथ-ब्यवस्था के सामग्री तथा सेदा 
क्षेत्रो मे भी सूपुचित सन्तुलत बनाए रखता जरूरी है । अ्रत विश्येप प्रशिक्षण ढारा 
कुशलता प्रदान कर तथा श्रन्य नीति सम्बन्धी परिवर्तेव कर इन्हे समात बनाने बालि 
सखेत्रो. मे काम देना होगा ॥ 

6. दीर्घकालीन सम्भावनाओं के अनुसार, नोकरी के इच्छुक ब्यक्तियों की 
समस्या का तिदान बंवल माँग पक्ष से विचार कर नहीं किया जा सकता । जहाँ तक 
कुशल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सस्थातों से प्रवेश को 
संख्या घटानी पड़ रही है, ताकि समस्या को सुलक्लाया जा सके । जहाँ सर्क आम 
लोगो का सम्बन्ध है, इस वारे मे और भी तोब्ता से कार्यवाही करनी होगी ताकि 


भारत में बेरोजगारी समस्या का स्वरूप 479 


समस्या पर वाबू पाया जा सऊे । विश्वविद्यालय की शिक्षा को इस प्रकार विनियमित 
करना होगा जिमसे उननी ही सख्या मे शिक्षा प्राप्त कर लोग विश्वविद्यालय से 
निकले, जितने लोगो को रोजगार पर लगाया जा सके | इसके लिए न केवल 
विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोक लगानी होगी वल्कि माध्यमिक्र शिक्षा को ग्रधिक 
विविधता प्रदान कर उसे व्यावमायिक बनाना होगा ताकि उच्च शिक्षा प्रदान करने 
वाली सत्याओ मे प्रदेश की भीड-भाड को घटाया जा सके । इसके अतिरिक्त वे सभी 
नियमित उपाय पअन्यायपूरणो हैं जो समान शिक्षा अवसर सुलम करने से इन्कार करते 
हैं। समतल गतिशीलता प्रदान करने मे शिक्षा, शक्तिशाली तत्व के रूप में कार्य कर 
सकती है। वर्तमान शिक्षा इस सम्बन्ध मे कारगर न होने के कारण यह ग्रावश्यक 
हो गया है कि ठोम निर्णय लेकर उचित रीति-नीतियाँ ग्रपनाई जाएँ । 
यद्दि निर्धारित नीति और कार्येक्मों को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया गया 
तो, कठिन परिष्थितियो के बावहूद यह आजा है कि पाँववी योजना की समाप्ति से 
पूर्व रोजगार की स्थिति मे बहुत सुधार हो चुका होगा! 
भारत के संगठित क्षेत्र मे रोजगार (974-75)! 
(0छॉण्शाक्ां थी 6 072श॥5९० 50९० गा वराएं॥8) 
संगठित क्षेत मे, 974-75 मे रोजगार में लमभग 2 प्रतिशत वृद्धि हुई । 
यह सारी वृद्धि लगभग सरकारी क्षेत्र मे ही हुई । सभी मुझुय उद्योग-समूहो ने (निर्माण 
को छोडकर ) रोजगार की इस वृद्धि मे योगदान दिया । सेवा क्षेत्र में जिसके प्रन्तर्गंत 
कुल रोजगार के लगभग 2/5 भाग के रोजगार की व्यवस्था है रोजगार में 23 /. 
वृद्धि हुई है | तिर्माण सम्बन्ची उद्याय समूह के क्षेत्र मे रोजगार मे 07/ की मामूली 
वृद्धि हुई श्र वह भी सरकारी क्षेत्र के कारण हुई, किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र मे रोजगार 
मे कुछ कमी हुई। लेकिन खानो तथा पत्थर की खानो के क्षेत्रों मे रोजगार मे 
(+-7 6/) तथा व्यापार और वारिज्य मे (--88/) रोजगार में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई, खानो में रोजगार में वृद्धि मुख्यतः कोयले के उत्पादन में हुई महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि हो जाने के कारण माल का लदान करने तथा माल उतारने के लिए प्रधिक 
मात्रा में कार्मिको की आवश्यकता हो जाने के कारण और व्यापार तथा वाणिज्य 
क्षेत्र के रोजगार-वुद्धि, वे किंग सम्बन्धी क्रियाकलाप में विस्तार होने के कारण हुई । 
बागानो तग्मा बनो आदि क्षेत्रों मे, रोजगार मे 05/ वृद्धि हुई, जो सबसे कम थी । 
मकान निर्माण के कार्य मे लगे हुए काभिक्री की सख्या मे 24 / की कमी हुईं क्योकि 
नतिमणि-फार्य पर, विशेषत सरकारी-कीत्र में निर्माण के कार्य मे प्रयोग की जाने 
वाली सीमेट और इस्पात जैसी बुनियादी चीजो की कमी हो जाने के कारण पादन्दी 
लगा दी गई थी । 
प्रादेशिक क्षेत्रों के अनुसार, 974-75 में सगठित क्षेत्र मे रोजगार मे 
सर्वाधिक वृद्धि पूर्वी क्षेत्र म ( +2 5/.) हुई और उसके बाद रोजगार मे सर्वाधिक 
वृद्धि दक्षिसी क्षेत्र मे (24/) हुई । लेकिन पश्चिमी क्षेत्र (-- 6 प्रतिशत), 
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उत्तरी क्षेत्र (+ 5 प्रतिशत) और मध्यवर्ती द्ोत्र (! 3 प्रतिशत) रोजगार में जो 
वृद्धि हुई, वह अखिल भारतीय स्तर की रोजगार की ग्रौमत वृद्धि से कम थी ! उत्तरी 
क्षेत्र मे, राजस्थान, हरियाणा तथा जम्मू ओर कश्मीर मे, रोजगार मे, क्रमश 
52 प्रतिशत, 48 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु दक्षिणी क्षेत्र मे, 
कनटिक तथा ग्रान्न्न प्रदेश मे क्रश 39 प्रतिशत तथा 3 8 प्रतिशत वृद्धि हुईं। 
पश्चिमी क्षेत्र में (जिसमे गोवा, दमन और दीव को शामिल नहीं किया गया है) 
गुजरात सबसे भ्रागे रहा, जहाँ रोजगार मे 30 प्रतिशत वृद्धि हुई । इसी प्रकार पूर्वी 
क्षेत्र मे, उडीसा में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि (+-4 प्रतिशव) हुई और इसके 
बाद पश्चिमी बगाल में सर्वाधिक वृद्धि (3 0 प्रतिशत) हुई । 
सितम्बर, 975 के भअन्त में रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए ताम 
लिखवाने वालो की सरुया 92 54 लाख थी, जो एक वष पहले से 7 प्रतिशत 
अधिक थी । इससे रोजगार में कुछ कमी होने का पता चलता है, क्योकि पिछले 
2 महीनों में 54 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । यह कमी, निश्सदेह 975 के मध्य तक 
उद्योग की धीमी गति के विकास से जुडी हुई है । तब से औद्योगिक उत्पादन में 
सुधार हुप्रा है जिसका पता, अ्धिसूदचित खाली स्थानों गौर दी गई नौकरियों के 
आँकडों से चलता है, जो जुलाई-सितम्बर, 975 में 974 की इसी तिमाही की 
अपेक्षाकृत श्रधिक थी । 
नए प्राधिक कार्यक्रम में रोजगार के अवसर में, श्रप्रेटिमो के मौजूदा सभी 
रिक्त स्थानों को तेजी से भर कर, रोजगार मे वृद्धि की, विशेष रूप से शिक्षित युवकों 
के रौजयार की, परिकल्पना की गई है । जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, 
उत्त समय एक लाख उपलब्ध स्थानों में से केवल लगभग 2/3 स्थान वास्तव में भरे 
थे | सितम्बर, 975 को समाप्त हुए तीन महीनों की भ्रवधि में लगभग सभी रिक्त 
स्थानों में नियुक्तियाँ कर दी गईं | भ्रभी हाल में, अधिसूचित् उद्योगों झ्लौर व्यवस्तायों 
की सूची में वृद्धि की गई है। परिणामस्थररूप, प्रप्रेटिप्ों की सख्या से काफी वृद्धि 
होने की सम्भावना है । 
राष्ट्रीय रोजयार सेवा 
(प३०4] पयाए0ग्राशा। 5000९. 2 ७ ) 
राष्ट्रीय रोजगार सेवा 945 से शुरू की गई थी । इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित 
कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यात्रय खोले गए हैं ! ये 
रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश में सभी प्रकार के व्यक्तियो की सहायता करते 
हैं, विशेपक्र शारीरिक रूप से बाकित व्यक्तियों, भूवपूर्च सैनिकों, झनुसूचित जातियों 
और जव-जातियो, विश्वविद्यालय के विद्याथियों तथा व्यावप्तापिक झौर प्रवन्धक पदों 
के उस्मीदवारों की। रोजगार सेवा अन्य कार्य भी करती हैं जैसे रोजगार सम्बस्धी 
सूचनाएँ एकत्र और प्रचारित करना तथा रोजगार और घम्धो सम्बन्धी अनुस्तघान के 
क्षेत्र मे सर्वेक्षण और अध्ययत करना | ये अनुसघान तथा अध्ययन ऐसे आधारभूत 
ऑआँकठे उपलब्ध कराते हैं, जो जन-शक्ति के कुछ पहलुग्ी पर नीति निर्धारण मे 
सहायक होते हैं । 
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रोजगार कार्यालय अधिनियम 959 (रिक्त-स्थान सम्बन्धी अनिवायं ज्ञापन) 
के ग्रन्तगंत 25 या 25 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले मालिको के लिए 
रोजगार कार्यालयों को अपने यहाँ के रिक्‍त स्थानों के बारे मे कुछ भ्रपवाद के साथ 
ज्ञापित करना और समय-समय पर इस बारे मे सूचना देते रहना आवश्यक है । 

3 दिसम्बर, 974 को देश मे 535 रोजगार कार्यालय (जिनमे 54 
विश्वविद्यालय रोजगार तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो भी शामिल हैं) थे ।! निम्तलिखित 
सारणी मे रोजगार कार्यालयो की गत्तिविधियों से सम्बन्धित झ्ँकडे दिए गए हैं--- 

रोजगार कार्यालय तथा भम्यर्थो? 


रोजगार रोजगार 

रोजगार पजीक्ष। पाने वाले चालू रजिस्टर कार्यालयोंका _ ज्ञापित 
दरषे॑. कार्यालयों सब्या. अम्यधियों की में अभ्यधियों लाभ उठाने वाले रिक्त स्थावों 

की सख्या सख्या की सख्या मालिको का की सख्या 

मासिक औसत 

4956 ]43 6,69 985 ,89,855 7,58,503 5,346 2,96,628 
496। 325 32,30,3]4 404,707 8,32,703 0,397 7,08,379 
4966 396 38,7],62 5,07,342 26,22,460 2,908 8,52,467 
97] 437 5],29,857 5,06,973 50,99,99 2,90 8,3,603 
4972 453 58,26,96 5,07,] 68,96,238 3,।54 8,58,82 
973 465 62,45,445 5,8,834 82,7,649 3,366 8,7,398 
4974 48] 5,76,274 3,96,898 84,32,869 42,775 6,72,537 


मवम्बर, 956 से रोजगार कार्यालयों पर देनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का 
कार्य राज्य सरकारो को सौंपा गया है। श्रप्रेल, 969 से राज्य-सरकारो को जन- 
शक्ति और रोजगार योजनाग्रों से सम्बद्ध वित्तीय नियन्त्र्म भी दे दिया गया । 
केन्द्रीय सरकार का कार्यं-क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य-विधि 
झ्ौर मानको के समन्वय तथा विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तकसीमित है । 

229 रोजगार कार्यालयों तथा सारे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा 
मार्ग दर्शन ब्यूरो मे युवक-युवतियों (ऐसे अ्रभ्यर्थी जिन्हें काम का कोई श्रनुभव नही 
है) भ्ौर भ्रौढ व्यक्तियों (जिन्हे खास-खास काम का ही अनुभव है) को काम-घन्धे से 
सम्बद्ध मार्ग-दर्शन भौर रोजगार सम्बन्धी परामशं दिया जाता है । 

शिक्षित युवक-बुवतियो को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा मे प्रवृत्त 
करने के लिए रोजगार ओर प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य-मार्गेदशंव श्र 
आजीविका परामर्श कार्यत्रमो को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। रोजगार 
सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय स्थान भे एक आजीविका अध्ययन केन्द्र 


स्थापित किया गया है जो युवक-युवतियो तथा अन्य मार्गेद्शन चाहने वालो को 
व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है । 








ना न 


]. वताड 976, 9 343. 
2. 99, 9. 343. 


व्छा सम्िय्ल सचध्ष्ण 


| । बअाजस्थाल स्नें जाश्िक्र-लियोजन 


(# 8#्थ[ 597४०१ री ६८०३१०ण्ां-7का्वोतठ्ठ # रिश्रुं काया) 





शुलावी नगर जयपुर राजबानी वाला राजह्यात भारत सत्र के उन्नत राज्यों 
की श्रेणी में ब्वाने के लिए योजवा-बद्ध प्राथिक विकास के मार्ग पर अग्रमर है । 
राजस्थान का क्षेद़फत़ 3,42,2।4 वर्ग किचोम्तीटर और जनसख्या |97। की 
जनगणाना के श्राघार पर 2,57,65,806 है । मारत की प्रथम परचवर्षीय योजता 
के साथ ही 2957 में राजस्थान राज्य से नी आर्जिक नियोजन का सूत्रपात हुआ । 
राजस्थान राज्य पझत्र तक चार पचवर्षीय योजनाएँ प्रौर तोत वापिक योजनाएँ पूरी 
कर चुका है। ! प्रेत, 974 सर राज्य मे पौँचड़ी पचर्पीय योजना लागू हो चुक्री 
है | !974 75 से जो एक वर्धीय योजनाएँ कार्पारिदित वी जा रही हैं, वे राज्य की 
पाँचवी योजना के श्रग रूप मे हैं । 

राजस्थाव में अधिक नियोजन के सर्वेज्षण को निम्न शीरषडों में विभाजित 
किया जा सकता है-- 

() राजत्याव की प्रयम ठीन पचवर्षीय मोजनाएँ, 

(2) राजस्थान की तीन व पिक योजनाएं, 

(3) राजस्थान की चतुर्थ पचत्र्पीय योजना, ; 

[4) राजम्याठ की प्रॉँचत्रों परदवर्योर योजना और कापिक सोजनाएं 

(974-75, 0975-76 976-77) 
(5) राजस्थान मे सम्पूर्ण योजना-काल में आथिक प्रगति 
राजध्यान प्ले प्रथम स्तीन पचदर्धीय योजनाएँ 

राज स्थान की तीनों पच्रवर्षीय योजनाम्रो की प्रस्तावित और दास्तविंक व्यय 

राशि इय प्रसार रही--- 








योजना अस्तावित अ्यवन्राधि वास्तविक ब्यय-्ाधि 
(करोड़ रुपये म) (करोड़ रपये में) 
]. प्रथम योजना 54 50 5454 
2, द्विवीद योजना 05 थ। १02 74 


_3.वनोय योजना 25600... टन: योजना 236 00 22 63 
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पूर्वक्त सारणी से स्पष्ट है कि योजना-यय की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गई । 
प्रथम योजना मे सावंजनिक-जैत में व्यय की राशि लगभग 54 करोड झुपय से बढकर 
द्वितीय योजना मे लगभग 03 करोड़ रुपये और तनीय योजना म लगभग 23 
करोड रुपये हुए । 


तीनो योजनाओं मे स्ार्व॑जनिज-ब्यय की स्थिति 

राजस्थान की प्रथम तीनो योजवाग्रो में विकास के विभिन्न शीर्षक पर 
सार्वतनिक व्यय की स्थिति (सब्या और प्रतिशत दोतों मे) निम्न सारणी से 
स्पष्ट है-- 


(करोड रुपये मे) 














प्रथम योजना. द्वितीय थाजना तृतीय योजना 
| ।॥ | | 
विक्रास के रुपये. कुल व्यय रुपय. कुच व्यय रुपये. कुल व्यय 
शीपक (वास्तविक) से प्रतिशत (वास्तविक) से प्रतिशत (वास्तविक) से% 
] 2 ठ हि 5 6 नर 
4 क्रृपि एवं सामुदायिक 
विकास 699 290 2545 2477 4065 ॥9 
2 घिचाई 39024 5586 230 2257 7623 3585 
3. शक्ति 424 227 5]5 474 3964 864 
4 उद्योग तथा खनिज 046 085 338 329 33॥ 50 
$ सडके 555 ]025 ॥4047 990 975 459 
6 सामाजिक सेवाएं 942 ]684 243] 2367 4203 9 77 
7 विविध 955 0। व09 व406 ॥व%02 048 
योग जवाब 00700 ॥02 74 00 00 2263 7000 





उपरोक्त ग्राऊडो से स्पष्ट है कि राजस्थान की आधिक योजनाप्रो मे सर्वोच्च 
प्राथमिकता सिंचाई एवं शक्ति को दी गई है। भ्रयम योजना में कुल व्यय का लगभग 
8 /, दिहीय योजना मे लगभग 37 / और तृतीय योजजा में कुल व्यय का सगभय 
54 | घिचाई एवं शक्ति पर अ्पयय किया गया है। प्रथम योजना मे द्वितीय प्राथमिकता 
सामाजिक सेवाप्रो को रही जिस पर कुल वास्तविक व्यय का लगभा 7% खर्चे 
किया गया। द्वितीय योजना में इप मद पर लगमग 24 / व्यय हुम्रा गौर इस हृष्ठि 
से यह व्यय कृषि एवं सामुदायिक विकास में किए गए व्यय (लगभग 25 प्रतिशत) 
के सबनिकट रहा । तृतीय योजता में भी सामाजिक सेवाओ्रो और कृषि एवं सामुदायिक 
विकास पर लगमग बरावर “प्य क्रिया गया । सामाजिक सेवाड्रो पर 20/ से कुछ 
कमर तथा कृषि एवं सामुदायिक विक्रास पर 9 / से कुझ अधिक व्यय किया गया । 


484 भारत में झाथिक नियोजन 


सार्वजनिक व्यय के इस ग्रावटन से स्पष्ट है कि राजस्थान ने ग्रपनी तीनों थोजनाग्रो 
भें एक ओर तो प्विंचाई एवं विद्युत-विकास का पूरा प्रयत्व किया और दूसरी झोर वह 
जन-बल्याण के लिए सामाजिक सेवाप्रो के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता देता 
रहा । परिवहन में प्रथम दोनो योजनामों से सडको के विकास पर काफी बल दिया 
गया और तृतीय योजना मे भी कुल-प्यय का 6/ से कुछ कम इस कार्यक्रम पर व्यय 
किया गया। 
प्रथम तीनी थीजनाओ में आधिक प्रगति 
राजस्थान को तीनो पचवर्षीय योजताश्रो में भ्र्थाव्‌ नियोजन के 5 वर्षों में 
(95-66) हुई कुल उपलब्धियों का सामूहिक सिद्दावलोकत वरता श्रध्ययत वी 
हृष्टि से विशेष उपयुक्त होंगा | इन तीनो योजनाओं में सिंचाई एव शक्ति को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई ग्रौर उनके बाद प्राथमिकता से सामाजिक सेवाप्रो, कृपि कार्यत्मो 
सहकारिता एवं सामुदायिक विकास, यातायात एवं सचार तथा उद्योग झौर खनिज 
का क्रमश द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम्‌ एवं पष्टम्‌ स्थान आता है । 
इन प्रायमिकताओं पर झ्याथिक विकास व्यय से भ्रथ॑व्यवस्पा के विभिन क्षेत्रों 
का विकास निम्न सथ्यों से स्पष्ट है-- 
राज्य की प्राय एव प्रति व्यक्ति श्राप--राजस्थान राज्य की 954-55 से 
कुल झाय (96 के मूल्यों के ग्राधार पर) 400 करोड झुपये थी। बह प्रथम 
योजना की समाप्ति पर 456 करोड, द्विंठीय योजना की समाप्ति पर 636 6 करौड 
रू श्लौर तृतीय थोजना के प्रस्त मे धढकर 84॥ 8 करोड रु हो गई । प्रति व्यक्ति 
झाय क्रमश 260 रु, 323 र₹ ओर 38! ह हो गई। 966-67 में राज्य कौ 
कूल आय ,05 करोड तथा प्रति व्यक्ति आय 449 रु हो गई । 
कृषि-विकास--कृषपि-विकास को भी इन तीचो योजवाम्ो मे महत्त्वपूर्णं स्थान 
दिया गया । भूमि-व्यवस्था में करास्तिक्रारी एवं प्रगतिशील सुधारों के परिणामस्वप 
जमीदारी तथा जागीरदारी प्रया का उन्मूलन हुआ । छोटे-छोटे भौर विखरे खेतो 
की समस्या के लिए कानून तया 8'8 लाख हैक्टर भूमि क्षी चकवस्दी का वार्ये 
पूरा किया गया । 
क्ृपि उत्पत्ति मे वृद्धि के लिए सुधरे बीज, रासायनिक खाद तथा वेन्नानिक 
कृषि को प्रोत्साहन मिला । राज्य मे 50 बीज-विकास-फार्म स्थापित किए गए झोर 
30 29 लाख हैक्दर में सुघरे बीजों का प्रयोग होने लगा॥ नए झजारो और 
यत्रीकरण को प्रोत्साहन देते के लिए कृषि मन्त्रालय को स्थापवा और रूस वी सहायता 
से 956 में कूरतगढ़ में कृपि फ में, जेतसार में कृषि-फार्म का दुसरा प्रयास 
थोजनाओं की महत्त्वपूर्णों उपलब्वियाँ रहीं । 
क्षि के लिए प्रशिक्षित अधिक्रारियो व कर्मचारियों के लिए उदयपुर मे 
क्रुपि-विश्वविद्यालय, जोबनेर मे कृषि महादिद्यालय का विस्तार, बीकानेर मे 
पशुविक्तत्सालय प्रशिक्षण सस्याओं को स्थापना हृषि-विकास को दिशा में लामदायक 


नदम रहे । 
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पशु घन के विकास के लिए 7 केन्द्रीय ग्रामखण्ड स्थापित किए गए। जहाँ 
राजस्वान के निर्माण के समय पशुधन के रोगो की रोकथाम के लिए राज्य से 57 
झौषधालय, 88 चिकित्सालय और 2 चल चिक्त्सालय थे, वहाँ उनकी सख्या तृतीय 
योजना के प्रन्त में क्रश 204, 29 और 24 हो गई ॥ 
सारांशत राजस्थान के आथिक नियोजन के 5 वे मे राजस्थान मे खाद्यान्न 
की उत्पादन क्षमता लगभग दुगुनी, तिलहन की तिगुनी, कपाप्त की दुगुनी हो गई । 
राजस्थान मे जहाँ सामास्य समय में भी 50 हजार से एक लाख टन खाद्यान्न का 
प्रभाव रहता था, वहाँ प्रव आत्मनिर्मर होकर श्रश्य राज्यो को निर्यात करने की 
क्षमता हो गई। पशु-रोय निवारण, विकास तथा बीजे के युधार की दिशा में 
उल्लेखनीय प्रगति की गई । 
सिचाई एवं शक्ति--राश्य के प्राथिक नियोजन में सिंचाई साधनों के विवास 
को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । तीनो योजनाओ्रो के कुल वास्तविक व्यय 369 58 
करोड रुपयों मे से [29 66 करोड रु केवल सिंचाई पर व्यय किया गया। फलस्वरूप, 
सिचाई-क्षेत्र 74 लाख हैक्टर (950 5) से बढ कर तृतीय योजना के भ्रस्त 
तर 20 80 लाख हैक्टर तक पहुँच गया। 
शक्ति के साधनों पर कुल व्यय की गई राशि 56 62 करोड रु के बदाबर 
थी। सन्‌ 550-5 मे विधुषु उत्पादन-क्षमता 7*48 मेगावाट थी, जो 967-68 
में बढ़कर 63 मेगावाट हो गई । 950 मे केवल 23 बिजली-धर थे जो 967- 
68 भें 70 हो गए | प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग भी 965-66 तक 3 06 
किलोवाट से बढकर 5 37 क्लोवाद हो गया । 
सहकारिता एव सामुदायिक विकास--राजस्थान में जनता के सर्वागीण विकास 
और जनसहयोग घृद्धि के लिए 2 प्रवतूबर, 962 को सामुदायिक विकास कार्य प्रारम्भ 
हुआ ! अब राज्य की समस्त ग्रामीण जनसर्या सामुदायिक विकास की परिधि मे आ 
गई । राज्य गे 3965-66 तक 232 विकास खण्डो की स्थापना हो चुकी थी । इनमे 
83 प्रथम चरण खण्ड, 95 द्वितीय चरण खण्ड झौर 66 उत्तर द्वितीय चरण 
विकास खण्ड थे । 
विक्षेल्द्वीकरण के अश्तगंत योजनाझो करी समाप्ति पर 26 जिला परिषद्‌, 
232 पंचायत समितियाँ और 7,382 ग्राम पचायतें काम कर रही थी । 
सहकारिता का क्षेत्र भी बहुत बढा है । जहाँ 959-54 मे राज्य से 
सहकारी समितियों की सरया 3,590 थी प्रोर सदस्य सख्या 45 लाख थी, वहाँ 
965 66 में क्रण 22 57] तथा सदस्य सख्या 433 लाख हो गई है । तृतीय 
योजता के झस्‍्त तक 33 प्रतिशत ग्रास्थ परिवार सहकारिता आन्दोलन के अच्तगंत 
लाए जा चुके थे जबकि 950 5] मे यह 5% ही था। 
प्रशिक्षण के लिए जयपुर में सहकारिता प्रशिक्षण स्कूल तथा कोटा, डूँगरपुर 
व जयपुर मे प्रशिक्षण केस्द्र शुरू किए गए। 
सामाजिक सेवाएँ--तीनो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सेवा 
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शेत्र पर 75 46 करोड रू व्यय क्रिए गए प्रर्थात्‌ कुल व्यय का 20 42% भाग 
शिक्षा, चिकित्सा व श्रम कल्याण झादि पर व्यय क्या गया । फलस्वरूप, शिक्षण- 
सस्याओ्रो की सरया 6,029 (वर्ष 950-5] ) से बढ कर 32,826 (वर्ष 965-66) 
हो गई । इसी प्रकार, चिक्त्सिलयों व डिस्पेन्सरियो की सख्या भी 366 से बढ़कर 
535 हो गई । जल-पूति की योजनाएँ भी 72 ग्रामीण और शहरी केन्द्रों मे पूरी की 
8४ । इसके ग्रतिरिक्त, राज्य में 3 विश्वविद्यालय, 5 मेडिक्ल कॉलेज, 3 इजीनियरिंग 
कॉलेज भ्रौर 4 क्ृपि-कॉलेज भी स्थापित हुए । लगनग 0 स्थानों पर पचायतीराज 
प्रशिक्षस्प केन्द्र कार्य करने लगे श्रौर 5 ग्रग्म सेवक प्रशिक्षक केन्द्र भी कार्यरत हुए । 
योजनाकाल मे गृह-तिर्माण के कार्यो मे काफी प्रगति की गई। श्रल्प-्प्राय- 
गृह-निर्माण-योजता के ग्रस्तगंत 7, 62 ग्रह-निर्मास्य किए गए । ग्रौद्योगिक शुह योजना 
के प्न्तगंत 3,974 मकान बनाए गए ॥ 
पिछड़े वर्ग वी जतसख्या राज्य को जनससत्या का लगभग /4 भाग है। 
एकीकरण के समय इनकी ौरिथिति आथिक और सामाजिक, दोनों हृष्टियों से बहुत 
पिछडी हुई थी । इनकी स्थिति सुधारने के लिए छात्रवृत्तियाँ, गृह निर्माण, आवास 
ब्यवस्था झौर भ्रन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान बी गई | तृतीय योजना के 
अल्त में इस क्षेत्र के अन्तगंत ! रिमांड होम, एक प्रमाणित शाला, । प्राफ्टर कैयर 
होम, । वृद्ध एव दुबंलो के लिए एवं 3 रेस्क्‍्यू होम काम कर रहे थे । इसके ग्रतिरिक्त 
9 परिवीक्षा भ्रधिकारी भी परिवीक्षा सेवाएँ कर रहे थे । 
परिवहून एवं संचार--राज्य के बह्मुखी विकास के लिए सडक निर्माण १₹ 
ध्यान देना बहुत ग्रावश्यकर था, क्योकि राज्य के पुनर्गठन के समय प्रति 00 वर्ग 
मौल पर 5 35 मील लम्बी सडकें थी। सनू 95] में कुल मिलाकर सडको की 
लम्बाई 8,300 किलोमीटर थी, वह तृत्रीय योजता की समाप्ति पर बंढकर 
30,586 किमी हो गई | प्रथम, द्वितीय ग्रौर ठृतीय योजनाओो में क्रमशः 55 करोड 
रु, 40 2 करोड रु और 9 7 करोड रु व्यय से प्रत्येक योजना के प्रस्त में सडक्ी 
की कुल लम्बाद 955-56 में 22,.5] किलोमीटर, 960-6 में 25,693 किली* 
मीटर श्रौर तृतीय योजना के झ्न्‍्त 965-66 में 30,586 किलोमीटर हो गई/ 
अर्थात्‌ तीन योजनाशो में 25 4 करोड रु के विकास व्यय से सडको की कुल लम्बाई 
में ।2,000 किलोमीढर से अधिक वृद्धि हुई। प्रति 700 बर्गे किलोमीटर पर 
५ किलोमीटर लम्बी सडकें हो गईं ॥ इस प्रकार लगभग बुछ तहसील मुख्यालपी की 
छोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों को जिला मुरयालयों से जोड दिया गया । 
क्षेत्रीय सरकार क्के अन्तगंत रेल परिवहन मे फतहपुर-चुकू, उदयपुर” 
न्हम्मतनगर भौर गयानगर-टहन्दूमल कोट रेल लाइने बनाई गई । 
उद्योग--तीनो योजनाओं दी अवधि मे उद्योग एव खनन्‌ पर 7 5 करोडर्र: 
व्यय किए गए । योजवा के दौरान कई झौद्योगिक नगरो, जैसे-कोटा, गयानयर, जयपुर, 
उदयपुर, भीलवाडा, भरतपुर, डीडवाला, खेतडी ग्रादि का विकास हुमा । रजिह्दर्ड 
फुंकिटरयो की सख्या जहाँ प्रथम योजना के श्रस्त में 368 थी वहाँ डितीय॑ योजना 
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के प्रस्त में 856 झौर तृतीय योजना के भन्त में 564 हो गई। राज्य में औद्योगिक 
इकाइयो की वुल सख्या नियोजन अवधि में लगभग 76% बढी । 


रोजगार--प्रत्येक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से अपनी मानव-शक्ति 
का पूर्ण उपयोग करने का होता है । राजस्थान की पचवर्पीय योजनाग्रों में भी इस 
उद्देश्य की झोर उचित घ्यान देने की चेट्टा की गई है । द्वितीय योजना में ३४7 लाख 
व्यक्तियों को प्लौर तृतीय योजना में 650 लाख व्यक्तियों को ग्िरिक्त रोजगार 
प्रदान किया गया | 


उक्त वितरण से स्पष्ट है कि राजस्थान ने विभिन्‍न कठितादयों के बाव दृिद भी 
प्राथिक नियोजन के 5 वर्षों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की। नियोजन काल में की गई 
पर्वागीण प्रगति के ग्राघार पर ही राजस्थान क्रमश: तेजी से ग्राधिक व सामाजिक 
समृद्धि के मार्ग पर बढ़ रहा है ) यह श्राशा है कि निकट भविष्य में राजस्थान 
प्रौद्योगिक एवं साम्राजिक दृष्टि से विकसित होकर देश के ग्रन्य उन्नत राज्यो की 
श्रेणी में झा खड़ा होगा । 


राजस्थान की तीन वाधिक योजनाएँ (966-69) 


ठृतीय पचवर्षीय योजना की समाप्ति के उपरान्त, विकट राष्ट्रीय सकटो और 
भारत पाक संघर्ष प्रादि के कारश चतुर्थ पंचवर्षीय योजना । प्रग्नेल, 966 से 
लगू नहीं की जा सकी, डिल्तु नियोजन का क्रम न हूटने देने के लिए, 966-69 
की अवधि ने तीन वापिक योजनाएँ कार्यास्वित की गई । तीनो वाधिक योजताग्ो में 
कुल व्यय लगभग 37 करोड रुपये हुआ । पहले ही को भांति प्िचाई एवं शक्ति 
को प्राथमिकता दी गई और कुल व्यय का लगभग 60%, इस मंद पर खर्च हुप्रा । 
सामाजिक सेवाओं पर लगभग 5 5% व्यय हुप्ना और इस प्रकार प्रायमिक्रता की 
हैेष्टि से इस मंद का द्वितीय स्थान है । क्पि-कर्यं पर कुल व्यय का लगभग 45% 
व्यय हुमा | परिवहन, छवार आदि पर लगभग 3% व्यय किया गया | इन बापिक 
योजनाग्रो मे कृषि हिचाई व शक्ति को पहले से दी जाने वाली प्राथमिकता में श्लौर 
भी वृद्धि कर दी गई, जबकि सामाजिक सेवाप्रो पर किया गया प्रतिशत व्यय द्वितीय 
और तृतीय पचवर्षीय योजनाओ की अ्रपेक्षा कम रहा । वास्तव में साधनों के श्रभाव 
में व पिझ योजना की प्राथमरिकताग्रो मे कुछ परिदर्तत करना स्वाभाविक था 

विभिन्न कठिनाइयों के बाव रद वापिक योजनाप्रों मे कुछ क्षेत्रों मे प्रगति 
जारी रही | 968 69 के ग्रन्तर मे विद्य त-उत्यादत 74 मेगावाट तक जा पहुँचा 
खाद्यान्नो के उत्पादन मे प्रथम वाविकर योजता में स्थिति आशानुकूल नहीं रही, 
दितीय वापिक योजनाझो मे खाद्याज्नों का उत्पादत लगभग 66 लाख टन हुआ, 
किस्तु तृतीय वाधिकर योजनाओं मे खाद्यान्नो का उत्पादन प्रथम वाधिक योजना के 
लगभग 43 5 लाख टन से भी घटकर केवल 355 लाख टन परझा गया। 
सामाजिक सेवा क्षेत्र मे प्रगति हुई, परिवार-नियोजन कार्यक्रम आगे वढा और ग्रामीण 
तथा शहरी जल-ूति कार्यक्रम भी सन्‍तोपजनक रूप मे आगे बढ़े । 
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राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (7969-74)7 

राज्य की चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना की झवधि ॥ अप्रेल, 969 से झारम्भ 
हो गई, लेकिन कुछ कारणों से इसे अन्तिम रूप नही दिया जा सका । योजना ग्रायौग 
ने पाँचवें वित्त-भ्रामोग की सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए देश के विभिन्न साज्यो 
की योजनाम्नो का पुतमू ल्याँकन किया और 2 मा, 970 को राजस्थान राज्य की 
सशोधित चतुर्थ पचवर्षीय योजना का आकार 302 करोड हपये निर्धारित किया 
जबकि राज्य-सरकार ने 36 करोड रुपये की योजता प्रस्तुत की थी । 

इस योजदा मे राज्य द्वारा प्रस्तावित व्यय-राशि का झ्रावटन [प्रतिशत 
सहित) इस प्रकार था ।? 











(करोड झुपयो में) 
विकाप्त कौ मद चतुर्थ योजना का ब्यय 
व्यय कुल व्यय का प्रतिशत 
ु 2 कै 
] कृषिगत कार्यक्रम 23 73 
2. सहकारिता एवं स्रामुदायिक विक्रास 9 28 
3 पिचाई एवं शक्ति ]89 59.8 
4. उद्योग तथा खनन 9 डक 
$. परिवहन एवं सचार 0 32 
6 सामाजिक सेवाएँ 73 234 
॥ ग्रन्य 3 09 
कुल 36 4000 


उक्त सारणी से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजता में सर्वोच्च प्राथमिकता सिचाई 
एच शक्ति को दी गई तथा दुसरे स्थान पर सामाजिक सेवाएँ रही । कृपिगत कार्यक्रम 
का इनके बाद स्थान रहा झौर इन पर कुल व्यय का 7 3%6 व्यय करने की व्यवस्था 
की गई । चतुर्थ योजना समाप्त होने के पश्चात्‌ जब इसके व्यय ओर उपलब्धियों का 
अस्तिम मूल्यांकन किया गया तो योजना के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक 
घ्यय मे कोई विशेष ग्रन्तर नहीं था। शाजस्थाम राज्य वे ग्राय-ब्यय के ग्रध्ययन 
(वर्ष 976-77) के अनुसार वास्तविक व्यय की राशि 308-79 करोड रू रही । 
चतुर्थ योजना की विभिन्न विकास मदों पर कितना वाह्तविक व्यय हुप्रा, यह पाँचवी 
योजना से सम्बन्धित एक सारणी मे (जिसमे दोनो योजनामो के तुलनात्मक झाँकडे 
ह्िए गए हैं), दर्शाया गया है । 


हि ]. चौथी योजना का यह विवरण मुख्य रूप से दीन ओतों पर आधारित है--(क) पॉँचवौं 
सोजता का प्रारूप जो जुलाई, 973 में राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया, (ख) वित्त- 
मन्ती रानस्थात का दबद भाषण, 973-74, एवं (ग) वित्त-मन्द्री का बजट भाषण, 


|. [974-75. 
2, फार्मा गत एाएल ह८३7 ए]3० 974-79, $ 43 
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चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे आथिक प्रगति 

राज्य की श्राय-वृद्धि--चतुर्ये योजना मे किए ग्रए विभिन्न प्रयत्नों से राज्य 
की गाय मे वृद्धि हुई ॥ 97-72 के मूल्यों के अनुप्तार योजना समाप्ति के समय 
प्रति व्यक्ति ग्राय 600 रुपये अनुमानित की गई। 97! एवं 974 के बीच 
राज्य की जनप्तर्या मे 8 5 प्रत्तिशत तक की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया 
गया है । 

कृषियत कार्यक्रम--चतुर्थे योजना के दौरान कृषिगत कार्यक्रमों को ग्रागे 
बढाया गया । ग्रधिक उन्नत किस्मो के बीजो, रासायनिक उर्वरको और लघु पिंचाइ 
के माध्यम से कृपि-कार्य र्मो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । 97-72 के अन्त मे 
अधिक उपज वाली फप्तलो की किस्म का क्षेत्रफल 8 लाख हैक्टेयर था जो 972-73 
के प्रत्त तक लगभग 2 34 लाख हैक्टेयर तक झर 973-74 मे लगभग ॥3 20 
लाख हैक्टेयर पहुँच गया । उवेरकों का वितरण 97-72 में 2 89 लास टन था 
जो 972-73 में लगभग 3 8 लाख टन तक पहुँच गया । हपि-प्रिनियोजन से 
972-73 तक की समाप्ति तऊ 5 75 लाख टन खाद्यान्नों, 036 लाख ठन तिलहन 
एवं 90 लाश टन कपास की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढने की आशा थी । 
973-74 में 7] लाख टन खाद्यास्त उत्पस्त होने का अनुमान था जबकि चौथी 
योजता के प्रारम्भ में उत्पादन-क्षमता का झाधार-स्तर 63 लाख टन था। चतुर्थ 
योजनावधि मे दुग्ब उत्पादन भी 22 70 लाख टन से बढ़कर 23 70 लाख टन तक 
हो गया । पौध सरक्षण की व्यवस्थाग्रो एवं गतिविधियों को विस्जृत क्रिया गया । 
भूमि समतलन सम्बन्धी कार्य भी हाथ मे लिए गए। 968-69 की तुलना में 

हका री साख मे ढुगुने से भी अधिक वृद्धि हो गई । 

पघ्िचाई एप बिजली--चतुर्ये योजनावधि की समाप्ति तक 7 मध्यम घ्िचाई 
योजनाएँ प्रर्थात्‌ पारबती, मेजा, मोरेल वेड्च (वडगाँव), बेड (बल्लभनगर), 
भ्रोराई एवं खारी फ़ीडर लगभग पूरी हो गई । इसके अतिरिक्त 30 प्रन्य लधु स्िचाई 
योजबाग्रो पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया । धविचित क्षेत्र मे काफी वृद्धि हुई । 968- 
69 में जो सिचित क्षेत्र 2। )8 लाख हैक्टेयर था, वह 973-74 में बढ़कर लगभग 
25 67 लाख हैक्टेयर हो गया । राजस्थान नहर क्षेत्र में बडी तेजी से प्रगति हुई 
और योजना को समाप्ति तक इस नहर परियोजता पर कुल व्यय लगभग 04 
करोड रुपये का हुम्रा ) 968-69 मे इसकी भिंचाई-क्षमता केवल | 64 लाख 
हैक्टेयर थी जो योजना की समाप्ति तक बढकर लगभग 280 लाख हैक्टेयर 
हो गई । 

शवित अर्थात्‌ विद्युर-उत्पादन के क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । जवाहर- 
सागर परियोजना एव राणुप्रताप सागर अगु विद्यूदू-शक्ति प्लान्ट की यूनिट एक 
का काम पूरा हो गया। भझ्त स्थायी विद्युदु-उत्पादन जो 968 69 मे 74 
मेग्रावाट था, बढ़कर 973-74 मे 400 म्रेग्रावाट तक हो गया। योजनावधि मे 
प्रति व्यक्ति के पीछे खर्च होने वाली विजली के ग्राँकड्े 26 किलोवाट प्रति व्यक्ति 
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से बढ़कर 60 जिलोप्राठ तक हो ग्रया । 968-69 तक केवल 2,247 ग्रामीण 
बम्तियों मे विद्यु तीकरण हुग्रा था, जो योजना के अन्त तक बढ़कर लगभग 5,850 
बस्तियों तक पहुँच गया । विद्यू तीकरश किए गए कुग्रो की खस्या भी 8,795 से 
बढ़कर लगभग 73 000 हो गई । इस प्रकार चतुर्थ योजना-काल मे 54,000 से भी 
अधिक कुम्मो को विजली दी गई । 
उद्योग एवं खनन--थोजना-काल में औद्योगिक क्षेत्र मे महत्त्वपुर्णो प्रगति 
हुई । वनस्पति, तेल, सीमेन्ट, पावर केविल्स, सूती धागे, मशीन टूल्स, चीनी एवं 
नाइलोन के धागे ग्रादि के उत्पादन हेतु अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए । 
कुछ वस्तुओं के उत्पादन मे बहुत सम्तोपप्रद बुद्धि हुई । 973 के प्रस्त तक वनस्पति 
तेलो तथा उर्वरकों के उत्पादन से 969 की तुलना में त्रमश 480 प्रतिशत एवं 
96 प्रतिशत वी वृद्धि हुई । नाइलोन के घागो, सीमेन्ट, माइका इस्स्यूलिशन ब्रिक्स 
एवं बालवियरिंग के उत्पादन मे भी !968 की तुलना में तमशा 28 प्रतिशत, 
5 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं ।8 प्रतिशत की बूद्धि हुई । 
राज्य वित्त निग्म ने उद्योगों को अपनी ऋश-सहायता में भी काफी वद्धि 
की | 7964-65 से 968-69 की प्राँच धर्ष की ग्रवधि मे 56 श्रौद्योगिक 
इकाइयो को 450 करोड रुपये की कुल ऋछ सहायता दी गई थी और चतुर्थ 
योजनावधि मे ,065 इकाइयो को लगभग 5 36 करोड रुपये को स्वीकृति दी 
जा सकने की सम्भावना थी। राज्य सरकार ने झाघारभूत सुविधाएँ देने की प्रशाली 
जारी रखी ! योजना समाप्ति तक 3 औद्योगिक क्षेत्रो में | 84 एक्ड औ्ौद्योगिक 
भूमि का विकास हो जाने तथा 252 औद्योगिक क्षेत्रो का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने 
की श्राशा थी। राज्य ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (सेन्ट्रूल पब्लिक सेवटर 
एम्टरप्राइजेज) में किया गया विनियोजन 966-67 में 6 86 करोड़ रुपये से 
घढकर 973-74 मे लगभग 00 करोड तक पहुँच गया । रजिस्टर्ड फैवटरियो बी 
सख्या भी योजनावधि में 2,846 से बढ़कर लगभग 2,800 हो गई । 
सनिज क्षेत्र मे सबसे उल्लेखनीय घटना भामरकोटडा मे रॉक फॉस्फेट की 
उपलब्धि रही | चतुर्थ योजना बी समात्ति त्तक इन खानों परे 7 95 लाख टन बच्चा 
धातु निवाले जा चुकने की आशा थी। योजना-काल में ताग्बा व कच्चे लोहे के 
उत्पादन में भी भहवत्त्वपूर्णा वृद्धि हुईैं। 973 के समाप्त होने तक कच्चा माई, 
सिल्वर, लैंड कस्सन्द्रेट, कैल्साइट एवं फैल्स्पार के उत्पादन में 968 के स्थान पंर 
क्रमण 4 प्रतिशत, 48 प्रतिशत, व4 प्रतिशत, 9 प्रतिशत एवं 42 प्रतिशत 
को अधिक वृद्धि हुई । 
परिवहन व सचार--थोजना-दाल में परिवहन और सचार-क्षेत्र मे काफी 
प्रगति हुईं। लगभग 2,500 किलोमीटर लम्बी सडके और बनी। 2 प्रतिशत 
जागो का योजवावधि की समाव्ठि तक राष्ट्रीयकरण किया गया | पाँचवी यौजनावदि 
में शततन्प्रतिशत बस-मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देने वी आशा वित्त मत्री ने अपने 
इजट भाषण में व्यकत की | संडकों के विकास के फलस्वरूप 973-74 के अम्त 
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तक राज्य मे कुल सड़को की लम्बाई लगभग 33,880 किलोमीटर हो जाने की 
प्राश्ा थी । 

सामाजिक सेवा--चतुर्थ योजना-काल में सामाजिक सेवाप्रो और सुविधाग्रो 
मे पर्याप्त वृद्धि हुई । राज्य में 200 से अधिक प्राथमिक शालाएं, 3,000 मिडिल 
स्कूल, 290 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 7 नए कॉलेज खोले 
गए। 968 69 में ग्राम-जल-प्रदाय योजना 225 ग्रामों में चालू थी, विस्तु 
]973-74 में उनकी सख्या बढकर ,427 हो गई । राजस्थान ग्रावासन बोडं के 
तस्वावधान में गृह-निर्माण काय॑ में भी उल्लेसनीय प्रगति हुई। 974 के अन्त चक 
2,655 भवनों का निर्माण-का्य पूरा हो जान की आशा वित्त-मत्री महोदय ने अपने 
बजट भाषण में व्यक्त की । 

रोजगार--ब्‌ रोजगारो को रोजगार देने की दिशा में भी काफी प्रयत्न किए 
गए | योजनावधि में लगभग है लाख लोगों को रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की 
गईं । ग्रामीण क्षेत्रे के लिए एवं शिक्षित युवकों के लिए रोजमार प्रदान करने वाले 
अ्रनेक कार्येक्मो को हाथ में लिया गया, जि नमें से अधिकाँश कार्यक्रम भारत सरकार 
को सहायता से प्रारम्भ हुए । 973-74 में भारत सरकार द्वारा आवदित 276 
करोड़ रुपये को राशि से एक 'हाफ-ए-मिलियन जाद्् प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया 
जिप्क्रे श्रन्तर्गत 20 हजार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा । 

प्रत स्पष्ट है कि चतुर्थ योजनावधि मे राज्य मे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई । 
तथापि योजना-काल के झन्तिम दो वर्षो से राज्य को एक नाजुक ह्याधिक स्थिति के 
दौर से गुजरना पडा, क्योंकि देश की सम्ुच्री अवंब्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का दबाव 
बढ़ गया । जबरदस्त सूखे के कारण भ्रन्न-उत्पादन को और विद्यूतु-उत्पादन में कमी 
के कारण औद्योगिक उत्पादन वो भारी आघात पहुँचने, विश्व में तेल-मुल्यो मे 
अ्रसाधारण वृद्धि होने तथा अन्य सकटो के कारण देश की समूची अरधंव्यवस्था पर 
भारी दबाव व असर पडता रहा । 

राजस्थान की पाँचवों पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं 
4974-75 की वापिक योजना 

राजस्थान सरकार के नियोजन विभाग द्वारा जुलाई, 972 मे राज्य की 
पाँचवी पचवर्षीय योजना का हृष्टिकोण-पत्र प्रकाशित क्या गया | इस हृष्टिकोश-पत्र 
में पाँचदी योजना मे अपनाई. जाने वाली आधारभूत नीतियों, विनियोग की. मात्रा, 
विकास-दर ग्रादि के सवन्ध मे कतिपय प्रस्ताव रखे गए । विकास-दर 7 */. वापिक 
प्रस्तावित की गई।सावजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड रुपये प्रस्तावित किए 
गए जिनमें से 600 करोड रुपये की राशि केख्रीय सहायता के रूप में प्राप्त की जानी 
थी। हृष्टिकोश-पत्र मे सिंचाई व शक्ति को सर्वाधिक्त मह॒त्त्व देते हुए कुल प्रस्तावित 
राशि 775 करोड रुपय्रे का 60 /. निश्चित किया गया । क्ृपि-कार्यक्रमो के लिए 
3 /., उद्योग एवं खनब्‌ के लिए. 4:54. तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 5-/. 
व्यय नियत किया गया । हृष्टिकोस-पत्र मे आथिक्र विधपमताओो को दूर करने के 
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सम्बन्ध में कोई ठोस सुभाव नही दिए गए और वित्तीय साथनों के श्रभाव को समस्या 
पर भी समुचित ध्यान नटी दिया गया। 

जुलाई, 973 मे राज्य सरदार द्वारा पाँचवी पचर्षर्पीय योजना का प्राह़प 
(07शी) तैयार क्रिया जा कर योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
हृष्टिकोण-पत्र मे सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड रुपये वा प्रावधान 
था किल्तु प्रारूप मे योजना वा आकार 635 करोड रुपये ही रखा गया। राजस्थान 
राज्य के ग्राय व्यय का भ्रष्यपन 976-77 के अनुसार पाँचवी योजना का कुल 
परिव्यय (00॥99) 69 47 करोड़ रपये रखा ग्रया है। भारत सरकार की 
पराँचची पचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप से पुनमूं ल्थाॉकन भ्रवतूतर, 976 में 
प्रकाशित होने की सम्भावना है और स्वाभाविक है कि राज्यो की पच्रवर्षीय योजताम्रो 
में भी न्यूताधिक हेरफेर सामने प्राएंगे । 

पाँचवी योजना (!974-79) पिछली योजनाओं की तुलवा में अधिक 
व्यावहारिक पौर देश मे समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना के लक्ष्य के अधिक 
प्नुकुल है। इसका सकेत +ज्य के मुख्य मन्‍्त्री हरिदेव जोशी के इन शब्दों से भी 
मिलता है कि, * चार पचवर्षीय योजनाों के क्र्यान्ययन के पश्चात्‌ झब यह प्रवुभव 
छिया जाने लगा है कि आ्थिक विकास पर बल देते मात्र से स्वत ही न तो जनता 
के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर ऊँचा होता है और न ही झरमदनी झौर प्रत्य 
ब्राथिक लाभो का व्यापक वितरण ही होता है । साथ ही, हम यह भी पाते है कि 
पिछली परचवर्षीय योजनाभ्रो के क्रियान्दयन के उपरास्त भी हम प्रन्य राज्यों की 
अपेक्षा विकास के न्म्नितर स्तर पर है । इस्र स्थिति में हमारे लिए यद्र आवश्यक 
है कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना में हम ऐसे प्रयास करें कि राज्य के विकास की 
गति में श्रधिकाधिक विकास हो ताकि राजस्थान और अन्य राज्यो के बीच विकास 
के स्तरों का प्रस्तर कम हो सक्के ।7 
पाँचवी योजना के उद्देश्य और मूल नीति 

प्रमुख रूप से पाँचवी योजना के उद्देश्य इस प्रकार है?-- 

(१!) झ्ाथिक विपमता कम से कम रहे 

(2) प्रत्येक को जीनत-यापन का साधन मिले 

(3) सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो 

(4) क्षेत्रीय प्रसमातता में कमी हो 

(5) मानव-मूल्यों का विकास हो । 

इन उद्देश्यों का सकेत मुख्य मम्त्री श्री हरिदेव जोशी ने किया । स्पष्टत उनके 
ये कोई कूटनीति-प्रेरिदर वाक्य नहीं हैं अ्रपितु योजता-श्राहूप मे उल्लिखित उद्देश्यों का 
सक्षिप्तीकरण है । प्रारूप के प्रथम पृष्ठ के प्रथम पैरा में ही स्पष्ट रूप में उल्लख है 

]. राजस्थान विकास, दिसग्दर, 973 मे मु्य मज्नी श्री हरिदेव जोशी का लेख “पाँचवीं 


योजना का आधार, पृष्ठ 3 
2 उछतव, 9 43 
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कि, “राज्य की पाँचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास की स्थितियों को 
उत्पन्न करने भे समर्थ विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देकर झ्लाथिक ग्राधार 
को मजबूत बनाना है। प्रयत्त यह होगा कि आर्थिक विकास के लाभ जनता के 
प्रधिक्राधिक बडे भाग को मिल सकें और जनता के बहुमत के जीवन हतर मे, 
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो मे, महत्त्वपूर्ण सुधार हो सके |” प्रारूप के प्रथम प्रध्याय में 
योजवा के मूलभूत उद्देश्यो श्रौर योजना की ब्यूह-रचना ग्रथवा मूल नीति को विस्तार 
से स्पष्ट क्रिया गया है | रप्रष्टता के लिए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है?-- 

), अर्थ॑-व्यवस्था के उब क्षेत्रो का विकास कया जाएगा जो विकास की 
गनि को तीब्र करने भौर झ्रधिक्तम उत्पादन दे सकने में समर्थ हो । 

2 विभिन्न क्षेत्र में विक्रास कार्य क्रम इस प्रकार निर्धारित किए जाएँगे जिससे 
समाज के कमजोर वर्गों को योजना के भ्रधिक्राधिक लाभ उपलब्ध हो सके | उत 
कार्यक्रमों को वरियता दी जाएगी जो रोजगार के अवसरो को बढा सकें। यह प्रयास 
किया जाएगा कि शिक्षा सुविधाप्रो, स्वास्थ्य-कार्यक्रमो, जल-पूर्ति, विद्युतीकरण, 
सडको, गन्दी वस्तियों के सुधार आदि के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता की अनिवायें 
आवश्यकताओं की पू्ति की जा सके । 

3 उन कार्यक्रमों को अपनाया जाएगा जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादको, 
कृषि-अमिक्ो ग्रौर जनता के कमजोर वर्गों की झ्राय मे वृद्धि हो सके । 

4 क्रषि-मीति को ग्रधिक प्रभावी बनाया जाएगा । यह प्रयास क्या जाएगा 
कि प्रति एकड उत्पादन बड़े । साथ ही, प्रधिक गहन कृषि पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाएगा, क्योकि राज्य में नई भूमि पर कृषि विस्तार की सम्भावनाएँ सीमित हैं । 
राज्य परे पशुपालन के विकास की भारी सम्भावनाग्ों को देखते हुए इसके लिए 
चरागाहो तथा चारे के विकास की दिशा मे सक्रिय प्रयास किए जाएँगे । 

5 भूमिगत-जल (07०प्याव॑ छधांटा) का विशेष रूप से प्रयोग किया 
जाएगा, क्योकि राज्य मे सतही जल ($07790८ ७४९7) की माना सीमित है । 

6. पध्िचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषकों के लिए कृषि 
भोर पशुपालन विकास के लिए साख-सुविधाग्रो का विस्तार किया जाएगा। भूमि 
को समतल बनाने तथा भू सरक्षण और शुष्क कृपि-कार्यत्रमो को प्रोत्साहन दिया 
जाएगा | इतके लिए चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजनाग्रों के सिचाई-क्षेत्रो 
का समस्वित ढंग से विक्रास किया जाएगा। इस्त विकाम-कार्यक्रमोँ में सड़कों 
आर मण्डियो का तिर्माण, विद्युतीकरण, वेज्ञानिक कृषि-पद्धतियाँ आदि विभिन्न बातें 
सम्मिक्ित हैं । 

पर. राज्य मे बडे मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास को श्रोत्साहन दिया 
जाएगा | इस बात का पूरा प्रयास होगा कि श्रौद्योगिक विकास तिगमो के माध्यम से 
आधारित सरचना' (73-$07टफ़&) के विकास को गति मिले । 


4. एाशी ए॥ए छए6 एटश ९99 (६०७]35फ%80) 4974-79, 9 4. 
2. 9७4, एए $-2 
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योजना के प्रारूप मे प्रस्तावित राशियों प्ौर आयन-व्यय के अध्ययन 2976-77 प्रे 
दिखाई गई राशियों मे हुप्रा विशेष अस्तर नही झ्राता। योजना प्राहूप में सर्वोच्च 
प्राथमिकता (499 प्रतिशत) सिंचाई एवं शक्ति को दी गई है, दूसरा स्थान 
सामाजिक सेवाप्रों का है, जिनके 23 ! प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है । कृषि- 
कार्यक्रम को तीसरा स्थान दिया गया है जिस पर 0 2 प्रतिशत राशि व्यय करने 
का प्रस्ताव है। यदि परिव्यय को भिन्न राशि मे लें तो प्रारूप के अनुसार कुल 
635 करोड़ रुपये के परिव्यय मे से सिंचाई एवं शक्ति पर 3]6 करोड रु, सामाजिक 
सेवाग्रो पर 47 करोड रू और दृपि-कार्यक्रमों पर 65 करोड रुपये के परिव्यय 
का प्रावधान है और ये राशियाँ प्राय-व्ययक्र भ्रध्ययन 976-77 की राशियों से कुछ 
ही अन्तर रखती है। श्राय-व्यय के अध्ययन मे भी सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं 
शक्ति को, दूमरा स्थान सामाजिक सेवाओओो को और तीसरा स्थान क्ृषि-कार्यक्रमो को 
दिया गया है । 
राज्य की वाधिक योजना (974-75) 

राजस्यान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा 974 75 की बापिक 
योजना (पाँचवी योजना के ग्रग के रूप में) के प्रारूप मे 98 करोड रुपये के व्यय 
का प्रावधान रखा गया लेकिन योजना आयोग द्वारा 79 80 करोड रुपये का परिव्यय 
ही स्वीकार क्या गया । 974-75 की इस वाधिक योजना के सम्बन्ध में प्रावश्यक 
जानकारी हमे राजस्थान के वित्त मन्द्री के ।974-75 के बजट भाषण में मिलती 
है। ग्रग्रिम विवरण इसी बजट भाषण के आधार पर दिया गया है ।! 

वर्ष 974-75 की वाधिक योजना के परिव्यय (79 80 करोड रुपया) की 
वित्तीय व्यवस्था निम्न उपलब्ध स्रोतो से की जाने की व्यवस्था की गई । 

(करोड रुपयो मे ) 
, केन्द्रीय सरकार से सहायता 45 06 


2 राज्य द्वारा जुटाए गए ग्रतिरिक्त साधन 500 
3. आावासन हेतु जीवन-बीमा निगम से ऋण ]00 
4 रिजव बैक आफ इण्डिया से ऋण 080 
$ राजस्थान राज्य विद्यूत मण्डल का डिप्रिसिएशन रिजर्व 2598 
6 राज्य विद्यूत्त मण्डल द्वारा ऋण ॥3+5938 
(क) सावेजनिक 495 
(ख) जीवनन्बीमा निमम से 400 
(ग) ग्राम-विद्यूत नियम से 500 
7 सार्वजनिक ऋण 220 
(क) राज्य आवासन-मण्डल ११0 
(ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक एव 


खनिज विकास निगम ]40 


4. वित्त मन्त्री, राजस्थान का बजट भावण 7974-75, युष्ठ 7-27 
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£., राजस्थान राज्य पथ परिदहुत नियम वा 





डिप्रिसिएशन रिजर्व 3 49 

9 नगरपालिकाग्रो की जल प्रदाय स्क्रीमो के 
लिए जीवन-वीमा निगम से ऋण 50 
योग 77 9९ 
वापिक योजना में घाटा 5 82 





चूंकि 79-80 करोड सपये की योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था करने 
में 5 82 करोड़ रुपये की कमी पूरी नहीं हो पाती, अत इसके लिए अभरतिरिक्त साघन 
जुटाए जान का निरचय क्या गया 

इस वाधपिक योजना मे 79 80 करोड रुपये के परिव्यय दा विभिन्‍न मदो क 
अनुसार झावटन इस प्रकार रखा गया-- 


(रोड झपयो मे) 

] कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ 6 49 
2 सहकारिता 09 
3 उद्याग एव खान 326 
4 प्ररिवहन एवं सचार 60 
5 सामाजिक एव ग्रन्थ सामुदायिक सेवाएं 20 88 
6 जल एवं विद्ुत विकास 40 56 
7 अच्य सेवाएँ ] 43 

योग 79 80 





उपरोक्त 79 80 करोड़ स्पये के परिव्यय के अतिरिक्त सास्थानिक वित्तीय 
एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न राज्य निगमो, मण्श्लो राज्य एजेन्सियो, सहकारों 
सस्याझ्नो एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विक्रास की गतिविधियों म लगभग 72 करोड रू 
के व्यय का और विनियोजन करत का अनु्ान था । इसके ग्रतिरिक्त, केख्ध सचालित 
स्कीमो पर कम से क्रम 20 08 करोड रपये के व्यय का अनुमाल था। इस प्रकार, 
]974 75 मे सावंजतिक क्षत्र मे विक्लस पर होठ वाला कुल परिव्यय 7 88 
करोड रुपये होन॑ का अनुमान था । 

राज्य की दापिक योजना (975-76) 


राज्य की वापिक्र योजना 975-76 के लिए योजना आयोग द्वारा 
05 50 करोड रुपये का र्पा व्यय अनुमोदित किया गया, किन्तु कुछ अनुभाग जैसे 
शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रामीण विद्युतोकरण तथा कमाण्ड विकास-सेत्र की 
नितान्त ग्रावश्यक्रताओो की पूति हतु परिन्यय की राशि अ्रधिक रही शोर 976 77 
के आय व्यय प्रध्ययन म॒ दी सई एक सारणी के अनुसार सम्भावित व्यय 35 38 


करोड रपये हैं 4 
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योजना का परिव्यय और सम्भावित व्यय 

निम्नाकित सारणी म॑ राज्य की वापिक योजना 975-76 के परिव्यय 
और सम्भावित घ्यय की राशियों के साथ ही सम्पुण पाँचवी योजना के परिन्यय को 
दर्शाया गया है। साथ ही, राज्य वी चतुथ पचवर्षीय योजना के परिव्यय झौर व्यय 
सम्बन्बी श्राँकड़े भी दिए गए है । इस प्रकार हमारे समक्ष चतुथ श्लौर पचम योजना 
का एक तुलनात्मक चित्र उपस्थित हो जाता है-- 


(करोड रुपये ) 

















चुतुय पचवर्षीय योजना णच मे पचवर्धोष योजना 
विभाग पारब्यय ब्यय परिव्यय प्रिब्यय सम्भावित न्यय 
(969 74) (974-79) (3975 76)* 
] 2 उ 4 5 6 

] कृ'प एवं सम्बन्धित 
सेवाएँ 25]0 2255 7393 0 79 ]] 56 
2 सहकारिता 820. 842 830 770 34 
3 पिचाइ एवं शक्ति 778 83 86 ०5 32747 63 29 69 25 
4 उद्योग तथा खनन. 795 855 2799 453 50 
$ यातायात एव सचार 978 000 5777 735 24 9[ 
6 सामाजिक सेवाएँ. 7338 765 89 27 23 3] 22 95 
7 श्रन्य 297 097 675 047 047 
योग... 306 2 308 79 697 वा 30 84 435 38 

+प्रावधानिक 


योजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ 


राजस्थान राज्य के आय-व्ययक्र श्र्ययन 976 77 में राज्य की वापिक 
योजना (975-76 ) के लक्ष्य और उपलब्धियो का जो विवरण दिया गया है, वह 
निम्नानुप्तार है-- 

“राज्य अर्थव्यवस्था मे कृषि अनुमाग की महत्ता को देखते हुए सिचित 
क्ेत्रफल में वृद्धि तथा अ्रन्य साधन जैसे खाद्य एवं उत्त बीजो की उपलब्धि कराने के 
प्रयत्त किए गए । प्रधिक उपज देने वाले उन्नत बीज कार्यक्रम को 73 92 लाख 
हैकटर भूमि तक विस्तारित करने, रासायनिक खाद का उपयोग ] 59 लाख मैं टव 
तक बढाने तथा 55 लाख हैक्टर भूमि में पौध सरक्षणय उपायो के विस्तार किए जाने 
का प्रावधान रखा गया । खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 4975 76 में 974-75 के 
निर्धारित लक्ष्य की तुलना मे 5 लाख में टन अ्रधिक रखा गया । 


वर्ष 975-76 मे लघु सिचाइ योजना के लिए भूमि-विकास बैको के द्वारा 
वितरित ऋण की राष्ठि बढा कर 2 40 करोड रुपये कर दी गई थी जिसमे 7 5 


498 भारत में ग्राथिक्त नियो जन 


करोड़ रुपये वी कृषि पुनवित्त निगमद्वारादी गई राशि भी शामिल है। वर्ष 
975-76 के प्रारम्भ मे 30 ए आर- सी योजनाएँ चालू रही एवं 20 नवीन 
योजनाप्रों को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था। सिंचाई विभाग द्वारा भ्रधिकाशन 
चालू योजनाप्रों को ही पूर्ण करने का कायक्रम था। विश्व देह सहायता तथा 
डी पी ए पी के कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास के महत्वाकाक्षी कार्यक्रम को 
राजह्यान नहर एवं चम्बल के कमाण्ड एरिया मे प्रारम्भ किया गया । 
कृषि-विस्तार को पुद् सक्रिय करने, खेतों में तकतोकी प्रयोग अ्रपमाने, 
भूमरक्षएण कार्यक्रों का भ्रधिक्राधिक सामलजस्य, शुष्क कृषि-प्रसार तथा लघु सीमान्त 
कृषक एवं कृषि श्रमिकों मे सम्दन्वित उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जैसा 
कि झालोच्य वर्ष की समीझ्ा से हब्टिगोवर होता है | राज्य मे इन कार्यक्रमों के 
क्रियान्वित होन से कृषि-क्षेत्र म उल्लेखनीय घुघार हुम्ना । 
बंधे 975-76 मे पशु-पालन के अन्तर्गत एक ग्राघार ग्रामबेन्द्र [! घातु 
एकत्रण उप इकाइयाँ, 6 पशु चित्रित्मालय तथा दो नवीन भ्रमछशील इकाइयाँ 
पर्याप्त पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाग्रों को सुलम कराने हेतु ग्रालोच्य वर्ष मे 
खोली गईं । 
राज्य के मूखाग्रस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों की झ्ाथिक स्थिति मे सुधार एवं प्राय 
मे वृद्धि करने हेतु दुग्ध-विकास याजना पर निरन्तर मट्त्व दिया गया। वीकानेर, 
अजमेर व जोधपुर की दुग्ध शालाब्रो का एवं जयपुर मे नया सयस्त्र लगाने का कार्य 
लाभप प्म्राध्ति पर है । डेरी-विक्रास कार्य मुख्यत सहकारी क्षेत्र मे होते से दुग्ध 
उत्पादक सहकारी इकाइयो को पग्रनुदात देव तथा उनकी हिस्सा पूँजी को बढाते का 
भी प्रावधान रखा गया। 
राज्य की भ्रन्य योजनाओं में से नहर एवं सडक के किनारे वृक्षारोपण व 
चारागाह विकास के कार्यक्रम लिए गए। 6500 हैक्टर भूमि में गिरे हुए कृपो क्की 
केसिंग तथा भवन व प्रहरी स्तम्भ इत्यादि का निर्माण परिश्रांशित बनो के पुर्दवाति 
कार्यक्रम के अन्तग्रंत किया गया ; 
सहकारिता क्षेत्र के पस्तगंत कमजोर सहकारी बैंको के पुतरोद्धार व हिस्सा 
पूजो, जो कि सहकारी साख सस्थाग्रो का प्राधार है, मे वृद्धि करने का कार्य किया 
गया । ब्रल्य एवं मध्यकालीन साख को प्रभावी कृषि हेतु नो 4974-75 में 44 93 
करोड़ रुपये की थी, बढकर वर्ष 7975-76 से 62 32 करोड़ रुपये की हो गई 
विशेष प्रभियान के प्रस्त्गंत दर्ष 975-76 में कृषि परिवारों के विस्तार मे लगभग 
50 / की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 974-75 मे यह वृद्धि 42./ थी। सामुदाविक 
विकास क्षेत्र मे, कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतियोगिताएँ झ्रायोजित की गई 
और पुरस्कार दिए गए । उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम को राजस्वान के 385 
गाँवों मे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । कं 
सिंचाई क्षेत्र के झन्‍्वग्रेत राजस्थान नहर& व्यास इकाई प्रथम एव द्वेतीय, 
चम्बल प्रथम चरण, माही बजाज व जाखम तथा चार मध्यम घिंदाई योजनाएं 
जैपे सेई डाईवर्धन, सेजा फीडर, जैत॒पुरा व गोपालपुरा चालू विंचाई योजनाएं थीं! 


राजस्थान में ग्राधिक-नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 499 


बर्ष 975-76 मे सभी वुढ़द व मध्यम सिंचाई परियोजना से 0 40 
हजार हैबटर ग्रतिरिक्त क्षेत्र मो सिचाई होने की झ्राशा है । इस प्रकार कुल मिचाई 
क्षेत्र गत वर्ष के 940 लाख हैक्टर से बढ़कर 0*34 लाख हैक्टर हो जाएगा । 
बर्ष 975-76 मे राज स्थान नहर और चम्यल के घिखित क्षेत्र मे से क्मण 2 8 4 
लाख हैकर और ]80 लास हैक्टर की वृद्धि की ब्राणा है। समस्त साधनों के 
माध्यम से मिचित क्षेत्र वर्ष 974-75 के 27 57 लाख हैक्टर से बढ़कर वर्ष 
975-76 मे 28 59 लाख हैवटर होने वी सम्भावना है । 

उद्योग एवं सनिज क्षेत्र शे राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास 
नियम के स्कटर एव दूरदर्शन यन्त्र सम्बन्धित प्लाम्ट इस वर्ष उत्पादन-स्तर पर झा 
जाने की सम्भावना है| बीस सूत्री ग्रायिक कार्यक्रम के प्रस्तर्गत हाथ करघा उद्योग 
के विकास हेतु राजस्थान हाथ-करघा वोर्ड की स्थापना की गई है । खानो के ग्रन्तगंत 
राज्य की सोडियम सल्केट प्लास्ट डीडवाना की उत्पादन क्षमता को बढाया गया है । 
डेरी वेम मैंटल, जिसमे जस्ता एवं ताँबें वी 2/ मिश्रित मात्रा है, का अनुमानत 
0 लाख मैं टम करा भण्डार समम्वेपण स्तर पर था । प्रन्य बेस मेटल भण्डार पर 
प्रनुसघान कार्य जारी रहा भामरकोटरा के प्रमाणित फास्फेट भण्डार की क्षमता 
वर्ष 974-75 के 375 लाख में टन से बढ़ कर वर्ष 975 76 में 395 लाख 
में टन हो जाने की सम्भावना है। सडक क्षेत्र मो राज्य एवं केन्द्रीय योजनाग्रो तथा 
अकाल ग्रस्त कार्यों हे अस्तर्गेत विशेष महत्त्व चालू योजनाम्रो को पूर्णा करते पर रहा। 
मिनियम नीड कार्यत्रम के प्रस्तगंत 2500 एवं उससे अधिक जनसख्या वाले ग्रामो को 
नई सडको से जोडने का कार्य प्रारम्म किया गया । 

राजस्थान एवं चम्बल नहर के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत बस्तियो मण्डियों व 
उपज कैम्ों को जोडने हेतु सडक निर्माण के लिए प्रात्रघान किया गया। वे 
975-76 में 395 किलोमीटर नवीन सडको का निर्माण करने का निश्चय किया 
गया । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों मे वृद्धि की गई तथा यात्रियों 
को सुविध ऐं प्रदान की गई हैं व लगभग 40 प्रतिशत सडक मार्गों को निगम ने 
अपने झवीत ले लिया। पर्यटन क्षेत्र के अ्स्तर्गेत दो नए डाक वगलो के निर्माण 
बर्नपान पर्यटन बाणनों में अधिक सुविवाएँ उसलब्य कराने तथा पर्यटक स्पलो के 
विकास जिसम जयपुर को सुन्दर बनाने व माउण्ट झाबू के विकास के लिए राशि का 
प्रावधान किया गया । 

जिक्त्मा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र मे न्यूनतम आवश्यक्रता कार्यक्रम के अस्तगंत नए 
प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण, अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने एवं झौषधि 
वितरण के कार्यक्रम करिए गए। चिकित्सा शिक्षा-कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 चिक्त्सा 
महाविद्यालप्र एवं इतमे सम्दन्यित चिक्रित्सालयों में अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कर 
इन्हे सशक्त किया गया। वर्ष 975 76 में आयुर्वेदिक पद्धति के अन्तगंत 0] 
ओऔजधालप्र खोलकर ग्रामीण क्षेत्र मे चिकित्सा सुविधामरो मे विस्तार किया गया। 

जल वितरण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 975-76 तक, शहरी क्षेत्रो मे 


राजस्थान मे श्राथिक्त नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 50 


बढ़ा कर क्रमश 50 करोड़ रू एवं 0 करोड रुपये कर दी गई है ताकि साहुकारो 
पर लगाए गए प्रतिबन्ध के फलस्वरूप ऋण सुविधा में ग्रायी कमी वी पूर्ति हो सके । 

खेतिहर मजदूरो की न्यूनतम मजदूरी बढा कर अ्सिचित क्षेत्रों मे 425 रुपये, 
भिचित क्षेत्रो मे 5 00 रुपये एव दृहत्‌ नहरी परियोजना क्षेत्र में 6 00 रुपये प्रतिदिन 
कर दी गई है तथा पुरुषो एवं स्नियो के लिए समान मजदूरी निर्धारित की गई है । 

नहरी एवं भूमिगत जल सिंचाई तथा पेय-जल हेतु सर्वेक्षण कार्य उत्साहपूर्वक 
किए गए । लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत दिसम्बर, 975 के ग्रन्त तक कुझओ 
को खोदने तथा उन्हे गहरा करने के बाय का गति प्रदान की गई ब ग्रामीण विद्युती- 
करण कार्यक्रम चालू रहा । 

भिक्षण सस्थाग्रो मे गठित फी गई 5 सहकारी समितियों के माध्यम से 
,204 द्ात्रावास्रों तथा किराए के मकानों मे रह रहे 5,000 छात्रो को प्रति माह 
प्रति छात्र 8 किलोग्राम गेहूं तथा एक किलोग्राम चीनी उचित मूल्यों पर उपलब्ध 
कराने की व्यवस्था की गई है। प्बटूदर, 975 से ग्रम्यास पुस्तिकाओरो के मूल्य मे 
$ से 2 प्रतिशत की और कमी वी गई है तथा 3 26 बुक बैको की स्थापना की 
गई, जिनमे 5 लाख 49 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित 
छात्रावासों के लगभग 5 700 अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के विद्यार्थियों को 
नि शुल्क भोजन, वस्त्र एव झ्रावास की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं । 

,300 ट्रेड, 250 तकनीकी एवं 50 स्नातक प्रशिक्षणाथियों को विभिन्न 
स्थानों पर लगाया गया तथा शेप डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त ब्यक्तियो के सीधी भर्ती या 
उच्च अध्ययन हेतु चले जाने के कारणा रिक्त रहे । 

अक्यूबर, 29735 ये गठित हाथ-करघा परियोजना मण्डल ने भारत सरकार 
को | 32 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है । जनता कपडे का वितरण्य 
3 209 खुदरा दुकानो एवं 299 अ्रधिकृत मिल दुकानों के माध्यम से सुलभ कराया 
गया । 

कर-चोरी उन्मूलन ग्रभिवान के ग्रन्तगंत 4,000 प्रकरणों की जाँच की 
गई तथा 2। लाख रुपये दण्ड के रूप मे वसूल किए गए। 8,000 रुपये की सीमा 
तह भ्राय कर में छूट दी गई। विभिन्न आशिक अपराधों की शीक्ष घुतदाई तथा 
विश्वेष न्‍्यायालय स्थापित करने हेतु राजस्व से सम्बन्धित विभिन्न अ्रधिनियमों मे 
सशोधन क्रिया गया। मार्च, 976 के अन्त तक सडक परिवहन के लिए 250 
राष्ट्रीय परमिट प्रदत्त कर दिए जाएँगे । 

राज्य प्रशासन में सुधार लाने को दृष्टि से भ्रष्ट एवं अ्रकमंण्य कर्मचारियों को 
सेवा मुक्त करते की कार्यवाही की गईं, जिससे ,906 कर्मचारियो को ज्लेवा मुक्त 
किया गया । 

निर्धन व्यक्तियों को नि.शुल्क कानुती सहायता एवं सलाह देने के लिए उच्च 
न्यायालय के दो न्यायाधीश व ॒ग्नन्‍्य सद्गस्यों सहित कानूनी सहायता एवं सलाहका 

बोर्ड की स्थापना माननीय मुख्यमस्त्री की अध्यक्षता में वी गई है का 


502 भारत में आर्थिक नियोजन 


राज्य की वाधिक योजना (4976-77)7 

योजना आयोग ने वष 976 77 की वाधिक योजना का आकार 35 00 
करोड रुफ्ये निश्चित किया है करिन्तू आयोग द्वारा राज्य परिवहन निगम के 
झान्तरिक स्रोदों से उपलब्ध साथनों की तुलना में आ्राथिक परिव्यय ही सम्मिल्ति 
बरने के कारण योजना का झ्राक्ार 38 9 करोड रुपय होगा । उक्त विसगति की 
झोर योजना ग्राथोग का घ्यान भी प्राकृधित किया गया है । 

जहाँ वर्ष 97]-72 मे प्रति व्यक्ति योजना व्यय केवल 23 रफ्ये था, 7-3 72 
की ग्रनुमानित जनसख्या के भाघार पर वर्ष 976 77 में यह व्यय ढ्ुग॒ने से भी ग्रधिक 
बढकर 47 रुपये श्रति व्यक्ति होगा । इससे सकेत मिलता है कि विकाप्त कार्यत्रमो पर 


राजस्थान किस गति से विनियोजद कर रहा है । 


वापिक योजता के 38 9 करोड रुपये के परिव्यय का झआवटत इस 


प्रकार है-- 


सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएँ 
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ 
सहकारिता 

उद्योग एव खनिज 

परिवहन एवं सचार 

सिंचाई एवं विद्युत विकास 

अन्य 


3 के चछ + ० ज 5 


योग 


(करोड़ रुपयो मे) 
परिव्यय प्रतिशत 
24 74 ]7 9 
3 09 95 
]26 09 
4 व4 32 
092 79 
83 5 602 
059 94 

38 9 00 0 


उक्त योजना व्यय को विचीय व्यवस्था निम्त स्रोतों से होगी-- 


केन्द्रीय सरकार से सहायता 

अतिरिक्त साधतो से प्राय 

सावंजनिक एव वित्तीय प्रतिष्ठानों से ऋण 
परिवहन निगम के उपलब्ध आन्तरिक स्रोत 


के ५७ ७ ++ 


वाधिक योजना मे घाटा 


] वित्त मच्धी (राजस्थान) का बजट भाषण 976 77 


(करोड रुपयो में ) 
49 57 
33 52 
20 55 
739 


१05 37 
+32 82 


योग 38 29 
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इस प्रकार 38 !9 करोड़ रुपये की योजना व्यय की वित्तीय व्यवस्था मे 
32 28 करोड रपये की कमी रह जाती है । 
वाधिक योजना के अस्तगंत 38 ]9 करोड रुपये के अतिरिक्त, सास्थानिक 
वित्तीय एजेन्सियो के माध्यम से विभिन्र राज्य निगमो, मण्डलो, राज्य एजेन्सियो, 
सहकारी सस्यथाग्रो एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों मे लगभग 
१]6 00 करोड रुपये के व्यय का और विनियोजन करने का झनुमान है । इसके 
प्रतिरिक्त आगामी बर्ष में केर्द्र सचालित स्क्रीमो पर 20 33 करोड रुपये खर्च किए 
जाने का अनुमान है । इस प्रकार वर्ष 976-77 मे, सार्वजनिक-क्षेत्र में विकास पर 
होने वाला कुल परिव्यय 274 52 करोड रुपये होने की सम्भावना है । 


#[277९09॥%-- 
भारी उद्योगों का विकास 





ओद्योगीकरण का पहला दौर आजादी के बाद तुरस्त ही शुरू हुआ | उसमे 
बिजली, इस्पात, रासायनिक्र खाद, झल्युमिनियम, सीमेट तथा श्रर्थ-व्यवध्था के लिए 
अत्यन्त ही ग्रावश्यक अन्य चींजों को उत्पादन क्षमता वढ़ाने पर जोर दिया गया । 
यह सर्ववा स्वाभाविक है कि इन चीजों के उत्पादन बढाने के लिए हमे दुर्लभ विदेशी 
मुद्रा की बडी राशि खच करके विदेशों से पूंजीगत सामान मंगराना पढ़ा । 

दूसरा दौर दूसरी पचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुम्ना, जब हसन प्रात्मनिर्भर 
ओऔद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत सामान का उत्पादन करने की कई योजनाएँ 
अपने हाथ में लीं। ऐसी योजनाओं क॑ लिए बहुत भ्रधिक पूंजी की झ्रावश्यकता हुई, 
इनमे उत्पादन शुरू होने मे भी काफ़ी समय लगा और तुलतात्मक हृष्टि से, जहाँ तक 
मुनाके का अ्रश्व है, सुताफा भी कम होने वाला था । इन सभी कारणों के ग्रतिरिक्त, 
सरकार की नीति सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने की थी, जिससे देश की 
श्र्थ-व्यवस्था में सावेजनिक क्षेत्र ग्रधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा कर सके | इसलिए, 
सरकारी ख्ेत्र मे कई बड़े-बड़े कारखाने लगाये की योजना तैयार की गई। भ्राज 
भारत में भारी उद्योग के बडे सरकारी कारखाने निम्नलिखित है-- 
सरकारी क्षेत्र के कारखाने 

६. भारत हैवी इलेक्ट्रकल्स लिमिटेड--थर्मल वायलर, थर्मल व हाइड्रोट्वों 
सेठो, भारी रोटेटिंग मशीनों, बड़े ग्राकार के ट्रान्सफामरों तथा स्विचगियर के तिर्माएं 
के लिए इसके कारखाने तिरुची, भोपाल हरिद्वार तथा रामचब्द्रपुरम्‌ मे हैं । 

2 भारी इजीनिमरो निगम (हैजी इजोनिप्ररिय कारपोरेशन)--भारी ढेलाई 
तथा गढाई, इस्पात सयत्रो के लिए सयत्र तथा मशीनें, ऋशर तथा ग्राइन्डर, बडी 
क्षमता वाले एक्सक्रेदेटर, ड्रिलिय रिय तथा भारी मशीनों के कलपुर्जे बनाने के लिए 
निगम ने राँची मे तीन कारखाने स्थापित किए हैं। 

3 माईविय तया समवर्गोी सशीनरी निमस ([साईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी 
फारपोरेशन) -“इस परियोजना के कारखाने दुर्गापुर मे हैं प्रौर इन कारखानो में 
भूमिगत कोयला-खनन्‌ के काम में झाते वाली मशीनें तथा बडा सामान उठाने घरते 
वाले उपकरणों का उत्पादत किया जा रहा है । 

4. हि-दुस्तान सशोन दूल्स--किस्म विस्म के सामान्य तथा विशेष उपयोगी 
ओे माने वाले मशोनी ओऔजारो, छापेजानो, ट्रेंक्टरो तथा घड़ियो प्रादि के निर्माण के 
लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वे बगलौर, हैदराबाद, कलामासरी, पिजौर तथा श्रीवगर 
मे कारखाने स्थापित किए हैं । 
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5. भारत हैयो प्लेट्स तया वेघल्स--विशाखापटनम्‌ स्थित यह कारखाना 
हैवी प्रेसरवेसलें, हीट एक्सचेंजर, एग्र सेपरेशन यूनिट तथा पाइगिग बनाता है । ये 
उपकरण रसायन तथा परिष्करण उद्योगों जैसे उर्वेरको, तेल शोघक व रखानों तथा 
पेट्रोकेमिकल सयत्नो के लिए बनाए जाते है । 

6. त्रिवेसी स्ट्क्चरस--इलाहाबाद के नजदीक नेगी मे स्थित इस वारखाने 
में जटिल ढाँचो, पेनस्टाक (भ्रवधारक नलो), दरवाजों तथा सामान्य प्रकार क्के 
भांडो का निर्माण होता है । 

इसके साथ साथ सरकार के अ्रन्य प्रयोक्ता मवालयों के न्‍्तर्गत भारी 
उपकरण व सयत्र बनाने के लिए वारखाने स्थापित करने की भी कारंबाई की गई 
जैसे रेल मस्त्र लय के प्रन्त्गंत इजिन व रेल के डिब्बे, जहाजरानी व परिवहन 
भन्‍्त्रालय के भ्रन्तगंत जहाज निर्माण के कारखाने तथा प्रतिरक्षा की विभिन्न 
आ्रावश्यकताशो को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा मन्त्रालय के प्रन्तगंत अर्थ मूविग 
तथा प्रन्य उपकरण । 
निजी क्षेत्र 

सत्र तथा मशीनों के विभिन्न उपकरण तथा पुर्जों का उत्पादन करने एव 
बढाने के लिए निजी क्षेत्र को भी बढावा दिया गया । सीमेट चीनी, कागज, रसायन, 
ग्रौषधियों के निर्माण, कलपुर्गे, डीजल इजन, पम्प, बिजली के मोटर. ट्राल्सफार्मर 
त्तथा स्विचगियर, माल गाडी के डिब्बे तथा रेल के भ्रन्य उपकरण, ट्रेक्टर बस व 
ट्रक श्रादि यात्री कारें, स्कूटर, मोटर साइक्लि, मोपेड तथा मोटर गाडियो के 
किस्म-किस्म के पाटपुर्, सूती तथा छूट मिलो मे काम झाने वाली मशीनें तथा 
वाश्टिय, फोजिय, वाल बेयरिग, पाइप तथा ट्यूबो जैसी सैक्डो किस्म वी चीजों के 
उत्पादन के लिए झ्रौद्योगिक मशीनों की क्षमता को त्तेजी से बढाया गया है । 
क्षमता का उपयोग श्र तेजी से विकास तथा उपलब्धियाँ 

क्षमता का उपयोग--भारी उद्योग विभाग का शुरू से ही यह प्रमुख उद्देश्य 
रहा है कि कारसानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता से ही ग्रथवा उसमे न्यूनतम 
बढोतरी करके ग्रधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए । 

इस्ललिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई कदम उठाए गए । मुख्य छप से 
इसका झ्र्थ था कि सरकार इनके विनियन्तण की अपेक्षा इन कारखानो के विकास 
की झ्ोर श्रधिक ध्यान दे तथा तिर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाकर नीति सम्बन्धी 
निर्णयो की कार्यान्विति के लिए ययेष्ट सूचता पद्धति की व्यवस्था करे । उत्पादन 
एकॉौशो को, अपने कारखानो के उत्पादन मे विविधता लाने तथा अपनी भ्रधिकतम 
उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए अधिक पे अधिक अधिकार देना भी जरूरी था । 

सरकार ने एक ओर उत्पादनकर्त्ताओों पर अपने-अपने कारखानों की व्यवस्था 
कुशलतापूर्वक करने तथा उत्पादन खचे को घटाने के लिए दबाव डाला, दूसरी ग्रोर 
मूल्य नियन्त्रण तथा बोनस के भुगतान तथा ऋण लेने सम्बन्धी नीतियो को 
व्यावहारिक तरीके से लागू किया गया । इससे उत्पादन मे वृद्धि होने के साथ-साथ 
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लागत में कमी होगी पौर हम अन्‍्वर्राद्रीय बाजार में भ्प्रया सामान सफचतापूर्वक्र 
बैच सकेंगे । इसके साथ-साथ सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि उत्पादन के खर्च मे 
कमी होने का फायदा समाज को सिल्ले और सुनाके की रकम व्यर्थ के कागो में नही 
लगाई जाकर उत्पादन को बढाने व कारखाने को विघ्नार देने के काम में लगाई 
जाए। सरकारी क्षेत्र के कारखानो की व्यवस्था विशेषज्ञों के हाथ मे देने की श्रोर 
भी यथोचित घ्यान दिया गया। इसो के साथ अधिकारों के इस तरह॑ प्रतितिधायन 
एवं विकेन्द्रीकरएण की ओर भी ध्यान दिया गया जिससे सभी स्तरों पर लोगो को 
प्रोत्साहन मिलने के साथ उन्हे यह भी महसूस हो कि उत्पादन भें हम सभी सहभागी 
है । सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि विभाग ने प्रधान सम योजक का कार्य स्वय सभाला 
द्रथा कारखानो के लिए कच्चे माल, पाटपुजों उपरूरणों तथा व्चीय सहायता की ही 
व्यवस्था नही की बल्कि कारल्लानों को दी जाने वाली सहायता और सरकार के श्रन्य 
भर्ब्रालयों के तिरय जल्द से जल्द कराकर कारखानों की मदद करने का भी काम 
शुरू किया । 

सरकारी क्षेत्र की उपलब्धि--इस सबका परिणाम श्रत्यन्त ही सम्तोपप्रद 
रहा । सरकारी कारखानो मे सत्‌ 97-72 में जहाँ 2 अरब 8 करोड रुपये मूल्य 
का उत्पादव हुआ था, बह सन्‌ 973-74 में प्राय दुगुता 4 झ्रब 9 करोड रुपये 
मूल्य का हुश्ला तथा सद्‌ 974-75 में उत्नादन और बढ़कर 5 झरब 57 करोड 
रुपये का हुँस्ा। इसी झवधि में सन्‌ !972-73 मो सरकारी कारखानों को जहाँ 
]3 करोड रुपये का घाटा हुप्रा था, सन्‌ 7974-75 में इत कारखानों ते 3 करोड़ 
रुपये का लोभ हुग्ना और इस प्रकार इन कारखानों ने 44 करोड रुपये कमाएं। अब 
इस प्रवृत्ति को बनाएं रखने की पूरी आशा है । 

इन कारखानी की उपलब्धियों से प्रोत्माहित होकर, विभाग ने अपने लक्ष्य 
बढ़ा दिए और 975-76 मे 7 अरब 25 करोड मूल्य का उत्पादत करने का लक्ष्य 
हैं। म्रापात्‌ स्थिति के कारण ग्रनुशासन तथा कत्त॑व्यनिष्ठा का अनुकूल वातावरण 
तैयार हो जाने के फलस्वरूप ग्रब सरकारी क्षेत्र के कारखानो ने ग्रप्रेल, !975 के 
स्तर पर मूल्यों को स्थिर करने, झजुत्पादकु खर्चों मे दश प्रतिशत की कटौती करने 
त्तथा साथ में ली हुई योजनाओं को तत्परता तथा तेजी के साथ पूरा करने के साथ 
उत्पादन का लक्ष्य 7 अरब 25 करोड रुपयें से बढाकर 8 अरब रुपये कर देने का 
निश्चय क्या है । 

उत्पादन में यह वृद्धि, यद्यपि कुछ कम मात्रा में, निजी क्षेत्र के कारखानों रे 
भी हुई है। मशीन टूल्स, सूती मिलो की मशीनों, ड्ैक्टरो, स्कूटरों, मोटर साइकिलों 
तथा मोपेड, डीजल इजनों तथा धोद्योगिक मशीनों का उत्पादन काफी बढ़ा है । 
आत्मानिर्भरता की ओर 

देश के भ्राथिक्र विकास मे भारी उद्योगों दे महत्त्वपूर्ण योगदान श्रौर सहायता 
का ग्रनुप्रान इस बात से लगाया जा सकता है क्रि चौथी पचवर्पय योजना के अस्त 
तक बिजली उत्पादन के 85 प्रतिशत उपकरणों का विदेशों मे आयात किया जाता 
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था जबकि पाँचवी योजना मे बिजली परियोजनामप्रो के 85 प्रतिशत उपकरण देशो में 
बनने लगेंगे । 5 प्रतिशत उपकरण भी, जो विदेशों से मेंगाए जाएँगे, वे हैं, जितके 
भ्रार पहले ही दिए जा चुके हैं | हमारी त्रिजली उत्पादन की कुल क्षमता 9 74 में 
]3 लाख किनोवाट थी, जबकि सन्‌ 975 में हम एक वर्ष म ही लगभग 26 लाख 
किलोवाट प्रधिक बिजली उत्पादन करने मे सफल हुए । साथ ही सब 973 74 के 
प्रन्त मे बिजली उत्पादन की हमारी कुल क्षप्रता प्राय. । करोड 9 लाख किलांबाट 
थी, जो प्राशा है 978-79 के प्रन्त तक 3 करोड 40 लाख किलाबाटद हो 
जाएगी और यह सब प्राय देश मे बने उपकरणो से सम्भव होगा । 947 में हमारे 
देश के गाँवो मे बिजली नही थी । सन्‌ 973-74 में ,48,000 गाँवा तब बिजली 
पहुँच गई तथा बिजली से चलने वाले पम्पो की सख्या 24,55,000 हो गई। प्राय 
अतिरिक्त पूँजी निवेश के बिना तथा वर्तेमान उत्पादन क्षमता का ही उपयोग करके 
हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखाने, भारत हैवी इलैकिट्रकल्स लिमिटेड ने इन यस्‍्त्रो 
(ड्िलिंग रिगो) के उत्पादन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। इसी प्रकार थोडी 
सी अतिरिक्त पूंजी लगाकर ड्रिलिंग प्लेटफार्मों का उत्पादन भी शुरू क्रिया जाने वाला है। 

इसी प्रकार हम भन्‍्य उद्योगो म भी प्रात्म-विमंरता की दिशा में बढ रहे हैं। 
प्रव हम घपनी सीमेट तथा चीनी मिलो के कुछ प्राय नगणष्य पाटपुर्जों का छोडकर 
सभी त्षयत्रों तथा उपकरणों का निर्माण देश म कर रहे हैं। हमारे इन उद्योगों के 
कारखानो की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की गई है ।सीमेट के कारख नों की 
उत्पादन क्षमता 600 मी टन प्रतिदिन से बढकर ,200 मी टन प्रतिदिन तथा 
चोनी उत्पादन के लिए गन्‍नो की पेराई की 600 मी ठन प्रतिदिन की क्षमता को 
बढ़ाकर ,250 मी. टन प्रतिदित कर दी गई है । हमारी रेलगाडियों मालगाडियो 
नथा सडक यातायात के सभी प्रकार के बाहनो का सामान अब देश में ही तैयार 
किया जा रहा है । इनमे सभी प्रकार के मालडिब्वे, यात्री डिब्बे, इजन रेलें, स्लीपर, 
प्वाइस्ट, क्रास्िंग, फास्तर तथा सिम्नलिंग उपकरण सम्मिलित हैं। अब हमारी सडको 
के निर्माण मे स्वदेशी रोड रौलरो तथा अन्य उपकरणों वा प्रयोग हो रहा है तथा 
इन पर चलने वाले वाहन सभी इसी देश मे निर्ित हैं । 

कोयला, घातुकर्मों सपत्न तथा सशीतरी--औद्योगिकी की चुनौतियों के 
बावजूद, इस्पात कारखानों के लिए सयतर शौर मशीनरी के उत्पादव तथा कोयले 
प्रौर प्रन्य खानो का तेजी से विकास हुआ है और हम प्राय अपने ही प्रयासों से 
बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता 37 लास से बढाकर 47 5 लाख मी. टन तथा 
पिलाई कारखाने की क्षमता 25 लाख मौ. टन से 40 लाख मी टन करने जा रहे 
हैं। सन्‌ 973-74 मे 7 करोड 80 लाख मी टन कोयले के उत्पादन की तुलना में 
सब्‌ 978-79 भे 3 करोड 50 लाख मी टन उत्पादन का लक्ष्य स्वदेशी उपकरणों 
पर ही निर्मर रहकर पूरा किया जाएगा, जिनका उत्पादन माइनिंग एण्ड अलायड 
मशीनरी कारपोरेशन तथा निजी क्षेत्र के कुछ कारखाने मिलजुल कर करेंगे। 

पाट पु्जे तथा सूती वस्त्र सशोनरी-हमारे विकासमान इंजीनियरिंग तथा 
सूती वस्त्र उद्योगो की अधिकाश झावश्यकताएँ श्रथवा उनके आ्राछुनिकीकरण तथा 
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पु4्स्थापना के लिए पायपुर्जे तथा उय्करण तथा सूती वस्त्र कारख/नो के अधिकाँश 
सपत्र अब देश मे ही उपलब्ध हैं। पिछले दो तीन वर्षों मे इन दोनो उद्योगों में तेजी 
के साथ उत्पादन बढा है । सत्‌ 972-73 में जहाँ 53 करोड रुपये मूल्य के पाट पुर्जों 
का तिर्माश्य देश मे हुम्ना था, सद्‌ !974-75 में यह उत्पादन बढकर 77 करोड रुपये 
का हुआ। जहाँ तक सूती वस्त्र के कारखानों को लिए मशीनों का प्रश्त है, 
सन्‌ 972 73 में 3 करोड़ रुपये की मशीत्ें तंयार हुई जबकि 974-75 मे 
8] करोड़ शपये मूल्य की मशीनें तेयार हुईं । 
रासायनिक तथा प्रक्रिया समत्र तथा मशीन री--जहाँ तक रासायनिक उर्व रको 
के लिए सयत्र तथा मशीनों, रासायनिक सयत्रों तथा शोघ (तेल) कारखानो का 
सम्बन्ध है, हमारा प्रयास इनके लिए ऐसे उपकरणों का तेजी के साथ निर्माण करने 
का रहा है जो इन कारखानो के काम ग्रा सकेँ और इस क्षैत्र मे वास्तव मे बडी तेजी 
के साथ प्रगति हुई है । पहली बार, सितम्बर, 975 में बोकारों इस्पात कारखावे 
को 550 मी टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एक टनेज प्रॉक्सीजन सयत्र तैयार 
करके दिया गया है ॥ एक ग्रन्य सरकारी कारखाना, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्व 
सत्‌ 977 के प्रस्त तक पाँच ऐसे सयत्र तैयार करके उनकी डिलीवरी दे देगा। 
रासायनिक उर्वरक सयत्रो के लिए नाइट्रोजत वाश यूनिटो का उत्पादन शुरू किया 
जा चुका है भर इनकी डिलीवरी जल्दी ही की जाने लगेगी । 
भारी झद्योग तथा निर्यात--भारी इजीनियरिंग उपकरणों का उत्पादन तेजी 
के साथ बढ़ाते प्रध्याधुनिक उपकरणों का उत्पादन शुरू करने मे तथा आत्त्मति्मरता 
प्राप्त करने की दिशा भे देश तेजी के साथ बढ रहा है। श्रब हम ग्रपने उत्पादनों का 
विदेशों को निर्यात कर सकते हैं तथा दुसरे देशो क॑ विकास मे हाथ बेंदा सकते हैं | ताप 
बिजली घर सथथ्रो के हिस्से के रूप मे हमारे उच्च दाब वाले बायलर मलेशिया तथा 
अन्य देशो मे लगाए जा चुऊे हैं । कई एशियाई व अफ्रीकी देशों में हमारे देश में बनी 
हुई बसें सडको पर चल रही हैं तथा सारे प्सार के कई रेल-व्यवस्था में हमारी 
मालगाडियों तथः यात्री गाडियो का उपयोग किया जा रहा है। सोर्मेंट, चीवी, छोटे 
इस्पात कारखानों सूती वस्नों के कारखानो तथा अन्य प्रकार की चीजो का उत्गैदव 
करने वले विभिन्‍्द कारखानो के लिए हमने अपने सयत्र तथी मणशौनों का विर्यात 
विदेशों में किया है जिससे उनकी ग्रर्थ व्यवस्था के विक्रास में सहायता मिली है। 
हुमारे इजानियर-परामर्शदाता ससार के विभिन्‍्त भागो में फंले हुए देशो, जैसे लीविया, 
तज!निया ईराक, ईरान, इण्डोनेशिया, पसिंग्रापुर, मलेशिया तथा एशिया एवं अफ्रीका 
के कई अन्य देगों में कारखाने लगाने की योजनाएँ तैयार करने तथा कारखाने 
स्थापित करने में लगे हुए हैं । 
निजी क्षेत्र 
जहां तक निजी क्षेत्र के कारखानो का प्रश्न है, इस बात में सुनिश्चित होता 
झनिवाय था हि प्रमुष रूप से जनता के पैसों (वित्तीय सह्यातों तथा जतता से 
शेयर के रूप मे प्राप्त) पते जित सम्पत्ति का निर्माण हुप्रा है, उसका उपयोग ढवें 
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छोटे पँमाने के उद्योगी का विकास 966-75 के दशक मे वस्तुत उल्लेखनीय 
है । यह विशेष रूप से रोजयार के ग्रवप्रों और छोटे कारखानों के उत्तादत के 
वित्तीय मुल्य से प्रकट होता है । तिम्त आँकडो से पाठक को इस महात्र उपलब्धि के 
बारे में पता चल जाएगा-- 





राज्यों के उद्योग निदेशालयो के साथ पजोयित 4966 974 
कारखानो को सखू्या (लाखो मे) 20 409 
रोजगार (लाखो मे) 29 30 50 40 
स्थिर विनियोग (करोड रुपयो में) 548 00 84 00 
उत्पादन का मूल्य (करोड रुपयो मे) 2,954 00 6 249 00 


छोटे उद्योगी की इस प्रगति का कारण सरकार द्वारा अपनाई गई मीतियाँ 
>भौर विशेष कार्यक्रम हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों मे वस्तुम्नो की क्वालिटी में सुधार 
श्रौर उत्कृष्टता के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के निर्यात भे उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं; 
विशेष रूप से इस दशक के अ्रन्तिम भाग मे, जबकि निर्यात की जाने बाली वहतुप्रो 
को मूल्य सत्‌ !970-7] में 9 करोड़ रुपये से बढकर सद 973-74 में 
400 करोड रुपये हो गया ॥ निर्यात की वस्तुप्रो में प्राधुतिक एवं जटिल किस्म की 
घस्तुएँ काफी थी, जँसे हल्का इल्जीनियरिय का सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, दवाश्याँ, 
तैयार चमडा गौर चमडे का सामान, हौदरी, सिलाई की सशो्नें, साइकिल इत्यादि 
इसके झलावा ग्रनुमात है कि छोटे पेमान के कारखानों द्वारा ऐसी बहुत सी वर्तुएँ 
द्वेश में तैयार की जा रही हैं जो पहले बाहर से मेंगाई जाती थी । इस प्रकार बहुमूल्य 
(रेप: मुद्रा की बचत द्वोती है ॥ 
यह बडी उल्लेखनीय बात हैं कि छोटे पैसाने के उद्योगों के क्षेत्र मे विक्ञास, 
बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र मे विकास का पूरक है। यह सम्बन्ध उप-ठेकेदारों के 
हूप मे प्रकट होता है, जो दोनो क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। सहायक कारखानो की 
सरब्या संत 97 में 7.000 से बढकर सत्‌ 974 मे 22,760 हो गई । 
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छोटे पैमाने के क्ष त्र द्वारा जन-उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की बडी मात्रा 
में पूर्ति की जाती है, जैसे चमडा और चमड़े का सामान, प्लास्टिक और रबड का 
सामान, रेडीमेड कपडे, घातु की चादरों से बनने वाला सामान, स्टेशनरी की वस्तुएँ, 
सावुन और साफ करने के पाउडर, इत्यादि । इस दशक मे छोटे पैमाने के क्षेत्र ने 
उत्पादन के नवीन और अधिक उत्कृष्ट क्षेत्रो मे प्रवेश क्रिया है जिनमे प्रन्य वस्तुप्रो के 
साथ-साथ टेलिविजन सेट, हृदय गति-नियामक (काडियक पेस मेकर ), ई सी.जी 
मशीनें, श्रवण यन्त्र, टेप प्रौर केसेटी रिकार्डर, इन्टर काम सेट, माइक्रोवेव यन्त्र, 
मशीनी यस्त्र, औौषधियाँ इत्यादि हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में उन वस्तुप्रो के 
विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है, जो कृषि के साथ प्राघुनिकीकरण 
तथा कृृपि उपज के विधायन के लिए आवश्यक हैं । इसके साथ-प्ताथ जन-उपभोग की 
चस्तुप्रो, सहायक एकको मे निर्मित वस्तुप्रो तथा निर्यात की हृष्टि से उपयोग की 
वस्तुप्रो पर भी विशेष बल दिया जा रहा है | 
पिछड़े प्रौर ग्रामीण क्षेत्रो का विकास 

उद्योमो के छितराव सम्बन्धी सरकारी नीति के वारण गाँवों प्रौर पिछड़े 
हुए क्षेत्रो में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन 
कार्यक्रमों का लक्ष्य न केवल वर्तमात बारीगरो की झ्राय में वृद्धि भ्रौर अतिरिक्त 
उत्पादक रोजगार के उद्देश्य से उनकी दक्षताप्नो मे सुधार करना है बल्कि इन क्षेत्रों 
में श्राधुनिक उत्कृष्ट क्रोटि के उद्योगो का विकाप्त भी है। बेख-प्रायोजित योजना के 
रूप में, प्रामोथोग परियोजना कार्यक्रमों के श्रीयशेश द्वारा, नीति को एक निश्चित 
हूप प्रदान किया गया और इसके लिए राज्य सरकारो को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान 
की जाती है| नव स्थापित कारखातो की सख्या और रोजगार के भ्रवसरो के सन्दर्भ 
में उत्साहबर्दधक परिणामों को दृष्टि में रखते हुए यह कार्यक्रम 974 में 49 से 
7]] जिलो में फंला दिया गया । निम्न आँकडे स्वय अपनी प्रगति की कहानी कह्‌ 


रहे हैं - 








मद 965-66 973-74 
ग्रामाद्याग पॉरयाजनाम्रो की सख्या 49 4| 
सहायता प्राप्त एककी की सर्या (सचयी ) 7,886 48,206 
रोजगार (सचयी) 48,775 2,07,36 
उत्पादन का मूल्य (करोड रुपयो में) 32 70 27 





सद्‌ 974 में 87 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाझ्ो में, जहाँ दोनो 
कार्यक्रम चल रहे थे ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्रामोद्योम परियोजना 
कार्यक्रम के साथ मिच्ा दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्वर्गेत परम्परागत शिल्पो 
प्रौर ग्राघुनिक व्यवयायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे पम्प सैंटो, बिजली को 
मोटरो की मरम्मत और ढलाई तथा खरीद ब्रादि का काम इत्यादि । इसके बाद 
सहायता कार्य क्रम शुरू होता है, ताकि कारीगर अपने-प्रपते व्यवसायों में लाभदायक 
ढग से रोजी कमा सके 3 


542 भारत मे आथिक नियोजन 


विकास के प्रधितर न्‍्यायतगत ढाँचे की स्थापता की हृष्टि से सत्‌ [977 में 

पिछड़े क्षेत्रो के विकास के लिए एंक समक्त नीति अपनाई गई ताकि ये क्षेत्र भी 
विकसित क्षेत्रो की बराबरी कर सकें । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योगों को विशेष 
प्रोस्वाइन दिए जाते हैं जिनमें गौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 244 जिलो में वित्तीय 
सस्था प्रो द्वारा रियायवती दर पर विल उपलब्त कराना भी शामिल है। लाभग 
04 बुने हुए जिलो में, नए कारखानो के स्थिर पूंजी विनियोग पर पग्रौर वतंमान 
कारखानो के प्रिस्वार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 5 प्रतिशत सहायता दी जातो 
है। दुर्वेध और आयातित कच्चे माल को पूति तथा किश्तों पर मशो्तें खरीदते में 
भी रियायतें दी जाती है ' इंखके अलावा कुछ चुन हुए पहाडी क्षेत्रों में जहां रेल को 
सुविधाएँ नही हैं, कारखानो को कच्चे माल और निर्मित वस्नुप्नों के परिवहन व्यय 
का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है। 974-75 में स्थिर विनियोग 
पर सहायता के रूप मे 4 करोड़ रूयये स्वीकृत किए गए, जतब्रकि 4973-74 में यह 
राशि 56 90 लाख रुपये ग्रौर व972-73 में । 76 लाख हायर थी। 974-75 
वर्ष के लिए प्नुमातित सद्दायतवा 9 करोड़ रुपये थी । यह विछड्रे हुए क्षैत्रो मे 
औद्योगिक विकास का सू चक है | बहरहाल, इसमे छोटे सीमान्‍्त और मध्यप्त उच्चायो 
को दी जाने वाली सहायता शामिल है । 

विकास के लिए व्यापक कार्य क्रम 

छोटे उद्योगों के विकास के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कारखातो की इस ढग 

से सहायता करता है कि वे एक्रीकृच सहायता कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता का 
प्रधिकरवम स्व॒र प्राप्त कर सकें । इस एकीकृत सहायत्रा कार्यक्रम में तकनीकी सेवाग्रों 
धर सुविधाश्रो की श्रधिक्राधिक उपलब्धि, प्रवन्ध सम्बन्दी परामर्श और भ्रशिक्षरा, 
स्वदेश में माल की बिक्री ग्लोर निर्यात में सहायता इत्यादि सम्मिलित हैं। लघु उद्योग 
विकास सगठन लगभग 00 लघु उद्योग सेवा सस्थानो, शाखा सस्थानो, प्रद्धार वेन्द्रो 
और उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से इस प्रकार की ब्यापक्र सेवाओं की व्यवस्था करता 
है । तकतीकी सहायता के लिए छोटे उद्यमियों की बढती हुई आवश्यकताञ्रो को 
देखते हुए लघु उद्योग विकास सगठन ने झ्पनी तकनीबी सेवाम्तो को और झधिक 
बढाया है। विछले दस्त वर्षों के दोरान उद्यमियों को लग्मंग 5,000 मॉडल स्क्रीमो, 
सयत्र, मार्येद्शिकाओ, परियोजना भाग॑दरशिकाओं तथां अन्य स्वीमो झादि के अलावा 
,25,000 डिजाइन, डाइग झौर खाके दिए गए । औद्योगिक विक्राप्त सगठब द्वारा 
प्रदत्त तकनीकी सेवाओो की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि संगठन के तकवीकी 
प्रधिकारियो से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले उद्यमियों की सख्या सब 7965-66 
में 57,000 से बढकर सद 7974-75 में ,30,000 हो गई ! इसके झलावा 
तकनीकी अधिकारियों ने एक वर्ष में औसतन लगभग 70,000 कारखानों रा 
उनके स्थातव पर जाकर मार्यदर्शन करते के लिए निरीक्षस्ा क्रिया | उद्यमियों ने तथु 
उद्योग विकास सगठन द्वारा प्रदत्त वर्कशॉप सुविधाओं से भरी व्यापक्र पैमाने पर 
लाभ उठाया । लघु उद्योग सेवा सस्‍्यानों को वर्कंशाँत़रों द्वारा किए गए कार्यों की 
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वापिक सरझ्या सन्‌ !965-66 में 2,000 से बडफ़र सद्‌ 974-75 में लगभग 
50,000 हो गई। 


तेजो से बड़े प्रौर विवियत्रा लिए हुए लघु उद्योग क्षेत्र क्षो नई प्रावश्यकता प्रो 
को पूति के लिए लघु उद्योग विकास समठत ने ग्रववी तकतीडी सेवाग्रो को सरल 
बनाने एवं सुघारने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए नई मशीन और उत्कूर 
सेवाग्रो के समावेश, चार क्षेत्रीय परीक्षा-तेन्द्रो की स्थापता और चुने हुए उद्योगों के 
प्राधुनिकीकरण के लिए एक विशेष कायक्रम के सचालन द्वारा लघु उद्याग सेवा 
सप्थानों के साथ सल्स्त वर्कशॉरों का आधुनिक्कीकरण, इनमें सम्मिलित था। छोटे 
पँगान के उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति के बिक्रास को हृष्टि में रखे हुए इस कायकम 
के प्रलगेत, प्राथमिकता के प्राथार पर कुछ चुते हुई उद्योग को मगीत, वित्त, कच्चा 
माल, प्रशिक्षण तथा तकतीही प्रवस्थ सह यता उपलब्ध करने की व्यवस्था है । 
पाँचत्री योजना-प्रवधि में 40 प्रकार के उद्यागों के लगभग 40,000 कारखानो को 
सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 


नई बल्लुप्रो के उत्तादन या वर्तमान झ्रौद्योगिक कारखानो के विस्तार के 
लिए अनेक उद्यमियों, कारीगरो, तकनीकी विशेषज्ञों और दूसरे निवेशकर्त्ताओ् को 
खघु उद्योग विज्रास स्रभठनत द्वारा सम्पादित उद्योगवार और क्षेत्रवार सर्वेक्षणों के 
प्राधार पर विस्तृत ग्रायिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। प्रौधतन, लगभग 
80,000 छोटे उद्यमी प्रति वर्ष इन सेवाग्रो से लाभ उठात हैं। 


लघु उद्योग प्रसार प्रशिक्षण सस्थान ने प्रवन्व विकास, वित्तीय प्रवन्ध, बिक्री 
सहायक एकको के विक्रास्त और क्षेत्रीय विकास इत्यादि के विभिन्‍न पहलुप्री पर 
प्रशिक्षण पाउ्यकम सचालित करने की दृष्टि से श्रपनी गतिविधियों को कई गुना बढा 
दिया है । सस्थान ने कई विक्रासधील देशो के प्रशिक्षणायियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम 
भी आयोजित किए हैं । 


छोरे पंमाने के क्षेत्र के लिए ग्रायातित और स्थानीय कच्चा माल ग्रधिकतम 
मात्रा मे उपलब्ध कराने की दृष्टि से लघु उद्योग विकास संगठन ने सम्बद्ध मन्त्रालयो 
प्रौर दूसरे सगठतों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित क्या है। दुलंभ कच्चा माल पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध कराने तथा स्थानीय ग्रौर दुर्ल म कच्चा माल प्रयोग करने वाले कुछ 
उद्योग समूहों की आवश्यक्रताग्रो का ठीक ठाक ग्राकलन करने की दृष्टि से लघु 
चोण हियपण सणछ्य ने चेकात्पिक ऋए्णए पर प्रौष्योपिणिन. बार की काणर: झा 
ग्रावलन शुरू किया है । 


जुनाई, 969 मे प्रमुख वारिज्यिक बैको के राष्ट्रीकरण के फतस्वरूप 
छोटे एकको को काफ़ी बडी मात्रा मे ऋण दिए गए। दूसरे जो कदम उठाए गए, 
उनमे छोटे उद्योगो के लिए बेको से ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना, 
पिछड़े क्षेत्रो मे कारखानों तथा इजीनियरिय के स्वातकों के लिए उदार योजनाएँ 
इत्यादि हैं । 


54 धारत में आधथिक नियोजन 


बढ़ता ल्लितिज 

गत दशक में सरकार के लघु उद्योग कार्यक्रम का बहुत तेजी से विम्तार हुमा 
है । हल के वर्षों मे छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकास मे सहायता वी दृष्टि से बहुत सी 
नई योजनाएँ बनाई गई हैं । 

सहायक कार्यक्रम के रूप मे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में क्िस्तो में सरीद के 
प्राघार पर छोटे पैमाने के कारलानों त्री आधुनिक्तम सयत और सशीर्ने उसलब्ज 
कराने में सहायता दो । लगभग 5,000 कारखानों की 80 करोड रुपये वी 
30,000 प्र धुनिक मशीनें ग्रव तक उयलब्य कराई जा चुकी हैं। इस योजना का एक 
मुख्य पहलू यह है कि चोटे पैमान के कारशानो द्वारा अपेक्षित, स्थानीय श्रौद 
आ्रायातित दोनों प्रकार की मशीनें, प्रामात किल्‍्तो पर उपलब्ध कराई जाती हैं। 
यदि बहुत सख्ती से भी अन्दाजा लगाया चाए तो भी जिस्तों में खरीद पद्धति क्ले 
झलगेन 600 करोड हमे से प्रधिक की मशीतें लगाई गई हैं और 4 लाल लोगो को 
रोजगार मिलः है । 

लघू उद्योग विकास कार्यक्रम का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहच फैय्टरियों के लिए 
स्थान की व्यवस्था, सामान्य सेवा सुविकाग्रो और अन्य विशिष्द सेवाग्रो की व्यवस्था 
करके छोटे पैमाने के उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रौद्योग्क ब्॒तियों की 
स्थापना है। कुल मिलाकर 62 औद्योगिक वष्त्तियाँ प्रायोजित की गई हैं जिनमें से 
455 ने भा; 974 तक काम करना शुरू कर दिया था और इनमे 0,39 
फंक्टरियाँ स्थावित हो चुकी थीं । 

तुलमात्मक चित्र नीचे प्रस्तुत है-- 

मार्च 964 तक मार्च 974 तक 





जन झौद्योग्रिक बस्तियों को 


सख्या जो पूरी बन चुकी हैं 8 499 
निर्मित शेड 4,303 3,357 
जिन शेडो में काम चालू है 2 635 9,465 
रोजगार मे लगे व्यक्तियो की सख्या 29,227 3,75,700 
दाधिक उत्तादत 28 करोड रू 352 बरोड रु. 





पिछले दशक मे छाटे पैम,ने के उद्योगो के शानदार विकास का द्ष्दि “कक कक छे कहे ज स्कत बजकर विकस का सष्टि मे 
रखते हुए कई विक्रासगील देश अपने-प्रपने देशो मे छोटे पैमाने के उद्योगों के सगढठिव 
और झ योजित विकास में सहायता के लिए हमसे प्राधेना कर रहे हैं । 

छोटे पैमाने के उद्योगो के विकास के जरिए विभिन्‍न योजनाप्रों के झवबीन 
प्रनेक लक्ष्वों की प्राप्ति को इृष्टि मे रखते हुए, योजनाओं के अन्तर्गत इस कंत कै 
लिए निर्वारित घनराशि में जो उल्लेखवीय दृद्धि हुई है वह भग्रार्कित ताबिदा मैं 
स्पष्ट है-- 


लघु उद्योगो का विकास 55 


व्यय (करोड रुपयो मे) 


पहलो योजना 520 
दूसरी योजना 56 00 
तीमरी योजया 3 06 
वाविक योजनाएँ (966-69) 53 48 
चौथी योजना 96 76 
पाँचवी योजना (परिव्यय) 287 23 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवीं पचवर्षीय योजना में छोटे पैम ने 
के उद्योगों के क्षेत्र के लिए बहुत वड़ी घनराशि निर्धारित की गई है । पाँचव्री याजना 
का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस योजना के लिए स्वीकृत कुल घनराशि 
का लगभग 60 प्रतिशत पिछड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्योगों के विकास के 
लिए है। 

विछने दशक में लघु उद्योगो के विक्रास वा सयसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह रहा 
है कि इस क्षेत्र ने ग्रायिक यतिविधि को बहुत भ्रधिक प्रोत्साहित किया है और देश 
भर मे फंसे हुए बहुसरुयक्र उद्यमियों में भात्म विश्वास की भावना पैदा की है। 
सस्थागत सहायता के साथ-साथ इस क्षेत्र की अ्रन्तर्निहिंत गतिशीलता ने इसे राष्र के 
भ्राथिक विकास मे प्रचुर मात्रा मे योगदान करने योग्य बताया है । 


ग्राम ग्रीर नघु उद्योग उलादन में वृद्धि ([975-77) 


ग्रुती हाथररघा ग्लौर विद्युत करघा हस्त का उत्पादन 976-77 के दौरान 
420 बरोड मोटर और सूती हाथऋरघा वस्त्र और उत्तादत के लगनग ! 07 बरोड 
रुपये मूल्य के होने की झाशा है। चालू वर्ष के दौरान 37 लाख 7 हजार विलोग्राम 
कच्चे रेशम के अतिरिक्त लयभग 53 लाख रुपये मूल्य की 6 करोड 2 लाख मीदर 
खादी के उत्पादन की ग्राशञा है। रेशमो वस्त्र और उच्छिष्ठ के 45 करोड 50 लाख 
रुपये भूल्य के और नारियल एूट उत्तादन के लगभग 8 करोड 50 लाख झुपये 
पूल्य के 40 हजार टन के निर्यात किए जाने की सम्भावना है। इसी ग्रवधि के 
दौरान ग्राम उद्योगों के उत्पादन के !73 करोड रुपये मूल्य के श्रौर हस्त-शिल्प के 
लगभग 20। करोड रपये मूल्य के निर्यात किए जाने का भ्रनुमान हा 


976 77 के दौरान विभिन्न लघु उद्योगो के विकास के कार्यक्रम के प्रन्तर्गत 
चालू योजनाप्रो विशेष रूप से हाथकरघा उद्योग शलौर गलोचा बुनने मे प्रशिक्षण तथा 
किस्म सुधार, श्रावश्यक सामास्य सेवा सुविधाओ्रो के अन्य कार्यक्रमों को उच्च 
प्राथमिकता दी जा रही है। केद््रीय लघु उद्योग विकास सगठन हारा अपनी सेवा 
सश्थाओ्रो और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से इने हुए पिछड़े क्षेत्रों मे लघु उद्योगों के 
विक्रास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अधिकाँश राज्य सरकारों ने चने हुए 
पिछी क्षेत्रो मे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है । 


546 भारत मे आधिक नियोजन 


सार्वजनिक क्षेंद्र में विभिन्‍्त लघु उद्योगों के लिए 976-77 के लिए 
95 करोड 2 लाख झगये की राशि की व्यवस्था की गई है। इसमे से केन्द्र के लिए 
5] करोड 68 लाख रुपये और राज्पो तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 43 करोड़ 
34 लाख रुपये का प्रावधात है । लग उद्योगों के लिए 976-77 की भ्रवधि के 
लिए केन्द्रीय प्राववान ] लाख 30 हुजार रुपये का और खादी तथा ग्राम उद्योगों 
के लिए 25 करोड 20 लाख हयये का है। इसमे विज्ञान प्रौर प्रौद्योगिकी योजनाग्रो 
के लिए व्यय भी शामिल है। इन प्रावधानों के झ्रतिरिक्त पहाड़ी एवं जनजातीय 
क्षेत्रो के लिए कार्यक्रम के अनतगंत कुछ साधन उपलब्ध किए जाएँगे । कुछ लोग ग्रपने 
साधनों से भी घन जुटाएंगे । 

सूती, ऊनी और रेशमी खादी बच्त्र में उस्तत डिज्राइन अपनाने के लिए 
विशेष प्रयास करिए जा रहे हैं ! ग्रमीण उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्येक्रमो के 
प्रस्तर्गेत धान से चावल निकालने झौर उन्हे पालिश करवे के लिए विद्युत चालित 
उपकरणी का प्रपनाया जाना, विद्युत चालित धानियो वी प्रधिक सस्या में सप्लाई, 
मधु सकवी पालन का विद्धततार, ग्राम कुम्हारी का परम्परागत वस्तुप्रो में भवन" 
निर्माण सामप्री के उत्पादन भे बदला जाना आदि शामिल हैं। 


हाथकरघा उद्योग का नवीनी करण झौर विक्रास आरम्भ क्रिया जाएगा | यह 
हाथकरघा उद्योग सम्बन्धी उच्च प्रधिकार प्राप्त अध्ययन दल की सिफारिशों पर 
ग्राधारित होगा। इसमे 3 प्रोत्याहन विकाघ और 20 निर्यातोन्मुख् उत्तादते 
परियोजनाग्रों की योजनाएँ, हाथक्रघा का आघुनिकीकररा, सशोघन सुविधाएँ, राष्ट्रीय 
सहकारी विकास निमम को आाथरिक सहायता और शीर्ष सोसायटियों एवं राज्य 
हाथकरघा विकास निगमो का सशस्त्रीकरण शामिल है । 


केद्ध दास ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की योजना की प्रगति पर विचार 
किया जा रहा है । 


अत नकीज+म> नर, 


#97९0005-3 


ग्रामीस विकास 





भारत ग्रयते लाखो गाँवों मे रहता है। देश को 70 प्रतिशत जेनसखू्या अ्रपती 
जीविफा के लिए खेती पर निर्मेर ऋरती है प्रौर देश की लगभग प्राघी राष्ट्रीप ग्राय 
कपि से प्राप्त होती है । स्व॒तस्त्रता के बाद प्रामीणय क्षेत्रों के विकास पर काफी जोर 
दिया जा रहा है । प्रशावमलतरी द्वारा 20-सूत्री ग्राथिक कार्यक्रम में भी इसे महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया गया है ॥ 

ग्रामीए विकास के लिए ग्रतेक्त दिशाप्रों से प्रथशत करने की जरूरत है। 
ग्रामीण विकास के क्रिय्ी कार्यक्रम में भूमि और पानी जैसे प्र कृतिक साधनों के 
विकास और सरक्षण एवं ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुथार पर विशेष जोर 
दिया जाता है | इस दूभर कार्य को पूरा करने के लिए छृषि और भिंचाई मन्त्रालय 
भे अकनूबर, 974 भे ग्रामीण विक्राप्त का एक नया विभाग बनाया गया। इस 
विभाग को पुराने साम्ुईइ थिरू विकास विभाग प्रौर कृषि ऋण, ग्रामीण क्षेत्रो मे 
कर्मेदारी की समाप्ति प्रौर कृ वे क्षेत्र मे सहकारियों का कार्य सौंत यया । इस विभाग 
की मुख्य जिम्मेदारियों मे ये विषय शामिल है-- 

(क) सापुदायिक विकास और पचायती राज सहित ग्रामीण विकास के 
सभी पहलू / 

(ख) समाज के दुब्रेल वर्गों जैसे छोटे श्रौर सीमान्त (नाममात्र के) क्रिमानों 
की भलाई सूखा पडने वाले, जन जातीय और पहाडी क्षेत्रो का विकास 
और ग्रामीण जनशक्ति का आयोजन और रोजगार । 

(ग) कृषि ऋष्प और बिक्री, जिसमें किस्म नियन्त्रण (एगमार्क) प्रौर 
विनियमित मण्डियो का विकास शामिल है । 

सामुदायिक विकास और पचायतो राज 

सामुदायिक विक्नास कार्यक्रम, जिसे अब ग्रामीण विक्रास के समन्त्रित 
कार्यक्रम में बइला जा रहा है, 2 अक्तूबर, /952 को शुरू क्रिया यया । इस कार्यक्रम 
का उद्देश्य ग्रामीण जनता के साधनों श्नौर सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहलुप्रो को देखते 
हुए गाँवों का समग्र विकास करना है । इस समय देश मे 5,/23 सामुदायिक विकास 
खण्ड है । प्रत्येक खण्ड मे दो सक्रिय स्टेयरों मे काम होता है, अयादु स्टेज [और 
स्टेज [[] एच विक्राय खण्ड 5 वर्ष तक स्टेज [ मे रहता हैऔर इसके ब द 
हुपरे पौँच वर्ष झे लिए स्टेज !! खण्ड हो जाता है । पाँचवी योजना में समी राज्यों 
और केच्धशाप्तित क्षेत्रो के लिए सामुदायिक्र विकास और पचायती राज के प्रन्तगेंत 
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29 80 करोड़ रुपये ४ी राशि मन्जूर की गईं है। 975-76 के लिए 3 65 
करोड़ रुपये का खर्च मन्जूर िया गया है । 

तीन स्तरीय पचायती राज व्यवस्था प्रव स्थानीय प्रशासन की विकास 
व्यवस्था के नमूने के रूप मे स्वीकार को जा चुकी है। 5 राज्यों में श्र्थात ग्रान्श्र 
प्रदेग, प्रध्म बिदार (क्रेतल 8 जिलो मे), गुज रात, हरियाग्या, हिमाचल प्रदेग, 
कर्वाटक, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र उडीसा, पणाब, राजस्थान, तमित्नन डु, उत्तरप्रदेश 
पर पश्चिम बयाल से इस तरह की व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है तथापि 
जम्मू कश्मीर केरल, सशिपुर और त़िदुरा मे केवल गाँव पचायतें कार्य कर रही 
हैं। नगालंण्ड ध्रौर मेघालय मे पचायती राज व्यवस्था नही है, लेकिन नागाल॑ण्ड मे 
क्षत्र, रेंज भ्रोर जन जातीय परिषदें हैं । केन्द्रशासित क्षेत्र मण्डमान तथा निकोबार 
द्वीपसमू?, दिल्‍ली भर गोवा, दमन और दीव मे केवल ग्राम प्रचायतें कार्ये कर रही 
हैं। हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा नागर हवेली मे क्रश तीन झौर दो स्तरीय 
पचायती राज व्यवस्था है। पाण्डिचेरी मे ग्राम और कम्यूत पच्चायती प्रधितियम' 
की कुछ ध्यवस्थाएँ लागू होने के बाद, वहाँ पहली बार पचायती राज सस्थाग्रों की 
स्थापना की गई है। वहाँ वर्तमान स्पूनिसिपल कम्यूवों को प्रत्तरिम व्यवस्था के रूप 
में कम्यून पचायतें परिपर्‌ बना दिया गया है । 

इस समय देश मे 2,9 892 गाँव पचायतें हैं ! इनके झन्त्गेत 5,44,355 
गाँव और 40 68 करोड जनसरूया है । इसके अलावा देश थे 3,863 पचायव 
समित्ियाँ और 20] जिज्ला परिषदे भी कार्य कर रही है। 
प्रशिक्षण 

यह झ्नुमान लगाया गया है कि ग्रामीश विकास के कार्यक्रम मे लगे हुए 25 
लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को भ्रशिक्षण देते की आवश्यकता है । देश में ग्रर्मीण 
विकास के कार्यों मे लगे विम्चित वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 200 से 
भ्रधिक प्रशिक्षण केर्द्र हैं। इसवे' अलावा हैदराबाद मे सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय 
सत्थान है जो 9 जुन, 958 को मसूरी में स्थापित क्रिया गया था। यह सस्यान 
सामुदःयिक विकास और पचायती राज विचारधारा और उद्देश्यों को नई दिशा और 
प्रशिक्षण देते वाली शीर्ष सत्या के रूप में बताया गया है । यहां सरकारी और गेर- 
सरकारी दोतो क्षेत्रों के प्रमुख सदस्यो को प्रशिक्षण दिया जाता है, “यावहारिक समाज 
विज्ञान में भ्रव्ययन एवं झ्नुसयात के कार्यक्रम हाथ प्रे लिए जाते हैं जितमे सामुदायिक 
विकाप्त द्वारा नियोजित रमःजिक परिवर्तत पर जोर दिया जाता है, प्रशिक्षण के खो 
के कर्मचारियों का शैक्षिक मार्गदर्शन किया जाता है और यह सस्थान सामुदायिक 
विकास और पंचायदी राज सम्बन्धी सूचना देने के केन्द्र के रूप मे भी कार्य करता 
है । यहाँ राज्य सरकारो को सलाह-सेवा देने का कार्य भी किया जाता है । 
स्वेच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन 

पाँचवी योजना में एक नई स्क्रीम स्वेच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन! कार्यान्वित 
करने के लिए शामिल की गई है। इस थोमता के लिए 78 करोड़ रुपये खर्च की 
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व्यवस्था की गई है । इस कार्यक्रम पै ग्रघीन विभिन्न प्रत्वर के सहयोगी सगठरो को 
बढ वा दे। के लिए पपरेझ कइ्म उ5ए जाएँगे जैने प्राद्ग स पठतों का विकास 
ग्रामीण छेण्छिक साठतों की रजिस्ट्रोज की सरल व्यवस्था, उतको विविया कार्य 
हाथ मे लेव के लिए सहृत्यता देना, रख रखाव प्रमुद्ान का वितरण और प्रयोगात्मक 
प्राबार पर सहयोगी सगठतों का सघ बतान। एवं इसी तरह के अन्य कार्य । 
दुर्पल वर्गों के लिए कार्य कम 

छोटे किसानो के विरहास की एजें वी एवं सोमान्त विलानो और कृषि मजहूरों 
पे विकास की एजेंवी--सरकार ने चौरी योजना के दौरान समज के दुब्बत वर्षों के 
जिनमें छोड़े श्रौर सीमान्त किसान प्रमुच्र हैं फायदे के लिए दो नई स्कीम - छोटे 
फिसानों के विकाप्त की एजेसी मोर सीमान्त किसानो झौर कृषि मजदूरों के विकास 
की एजेनी शुरू की । इन एगेसियो के प्रमुख कार्य है--समाज के ऐसे दुबल वर्गों का 
पता लगाता, उनकी समस्‍्याप्रों का प्रध्ययत करना, उनके विक्राब को उपयुक्त 
योजनाएँ तैयार करना, उन्हे सस्थागत सहायता दिलान वा भ्रवन्ध करता, विस्तार 
सेवाग्रो की व्यवस्था करना प्रौर इस कायक्रम को कार्याखित करने के लिए पयवेक्षण 
की व्यवस्था करना । विछले तीन चार वर्षों से 87 परियोजताएँं--46 छोटे किसानों 
के विज्ास की एजेप्तियो और 4 सीमास्त किसातो और कृषि मजदूरों वी एजेवियाँ 
काम कर रही हैं। झ्राशा है कि 4975-76 तक पाँच वर्ष वी अवधि मे प्रत्येः छोटे 
किसानो की एजेवी 50 000 छोटे क्रिमानो झौर प्रत्येक सीम सत्र किसानों प्रौर कृषि 
मजदूरों के विकास की एशेतवी 20 000 सीमास्त किसानो और कृषि मजदूरों की 
सेवा करने लगेगी । 

पाँचदी पचवर्षीय योजना के अधीन छोटे किसानों के विकास की एजेसियाँ 
सौमास्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एजेसियो की कुल सख्या बढाकर 
460 की जा रही है प्रौर इनबे लिए भ्रस्थायी रूप से योजना खर्च के रूप में 200 
करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि झायोग वी सिफारिशों को ध्यान 
मे रखते हुए दोतो कार्यक्रो--छोदे किसानो के विक्रास की एजेसी सीमास्त किसानों 
भ्रौर कृषि मजदूरों के विकाम की एजेस्ती-वा झत्तर समाप्त कर दिया गया है श्रौर 
छोटे एवं सीमास्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की सहायतः के लिए निश्चित क्षेत्रो मे 
कारये करने व। हृष्टिहोण अपनाया गया है। झब किसी क्षेत्र के समखित विक्रास पर 
जोर दिया जाता है ग्रौर कार्यक्रम मे भी खेती, पशु-्पालत झीर इनको बढावा देते 
बालि अन्य कार्यक्रमों जोसे छोटी किचाई, भूमि का विकास, पश्ु पालन, डेरी उद्योग, 
मुर्गी पालन, सूप्रर पालन और भेड पालव--के विक्रास को अधिक महत्त्व दिया 
जाता है । 

जन-जातोय विकास के लिए श्ाजमाइशी परियोजनाएँं--970-7 में 
जन जातीय विकास खण्डो के प्लावा श्रास्प्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश भ्ौर उडीमा 
के 6 जिलो में 5 वर्ष के लिए ग्राजमाइशी परियोजनाएँ शुरू करने वा निश्चय किया 
गया । जुब, 975 के प्नन्‍्त तक इन जन जातीय विकास एजेंसियो को भनुदान के 
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रूप मे 690 करोड हपये दिए जा चुके थे पाँच योजना में उडीसा में दो ग्रौर 
परियोजनाएं मन्यूर की गई हैं। सनी 8 परियोजनाभो मे पाँचवी योजना में इस 
कार्यक्रम के लिए 0 करोड़ रुपए की व्यवस्था को गई है। जन-जातीय विकास की 
एजेंसी ने 4975 तक ,88,000 जन-जातीय लोगो का पता लगाया है, जिनमे से 
लगभग ,43 000 लोगो को झाथिक्न बायेक्रमो के प्रघीन लाभ पहुचाया गया है 
लगभग 2 009 लाख एड भूमि को सुधरी हुई खेठी की विधियों के अधीन लाया 
गया है । इस झ्रायिक कार्यक्रम को नई सम्पर्क प्रोर प्रमुख सडको के निर्माण कार्यक्रम 
द्वारा बढाया जा रहा है । 
व्यावहारिक पोषस् कार्यक्रम--व्यावहा रिक पोषण कायेत्रम, जो सयुक्त राष्ट्र 
बाल कोप, खाद्य प्रौर कृषि सगठत और विश्व सगठत ज॑से अन्तर्राष्ट्रीय सग्ठनों के 
सहयोग से कार्योानिद्रित किया जां रहा हैं । ग्रामीण जय॒ता को सुघरे किस्म के पोषक 
भोजन से परिचित कराने का कार्यक्रम है । यह एक शिक्षा और उत्तपादत बढाने वाला 
कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम मे पांच वर्ष की उम्र से कम के बच्चो, गर्भवती महिलाग्रो 
और बच्चे वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार की -यवस्था करने पर विशेष जोर 
दिया गया है | युवक और महिला मण्डलों को परोष्टिक आ्ाहार तैयार करने के 
कार्यक्रम मे सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है । 
इस कायेक्रम के ग्रधीन 973-74 के अन्त तक ,8। विबास खण्ड लाए 
जा चुके थे । पाँचवी योजना मे व्यावहारिक पोपाहार कार्यक्रम 700 नए विज्रास 
खण्डो में शुरू किया जाएगा । 
सूखा पीडित क्षेत्रों के लिए कार्यत्रम--देश के 3 राज्यों से 74 ऐसे जिलो 
का पत्ता लगाया गया है, जो या तो पूरी तौर पर झथवा प्रांशिक रूप से सूखे से 
पीडित रहते हैं । इनमे 6 करोड जनसरया रहती है। राजस्थान मे लगभग 5 65% 
भौगोलिक क्षेत्र, जिनमे 33% जनसरूया रहुतो है, और प्रान्ध्र प्रदेश पे 33% 
भौगोलिक क्षेत्र, जिसमे 22% जनसल्या रहती है, सू्रा पीडित है सुखा पीडित क्षेत्र 
कार्यक्रम व970-7] मे इन जिलो मे /00 करोड़ रु. की लागत से शुरू विया गया था ॥ 
उद्देश्य यह था कि इन जिलो में घिचाई, भूमि-सरक्षण्थ, वन लगाने और सडक तिर्मारा 
का कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे प्रौर विकास कार्यत्रमों को बढावा मिले। 
पाँचवी योजना मे सूखा पीडित क्षेत्र कार्यक्रम के अ्रधीन छझृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों 
के समन्वित ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। आशा है इत कायेतक़्मों से 
लगभग 70 लाख छोटे और सीमान्त क्सिान परिवारों को लाभ होगा । कृषि ग्रौर 
पशुपालन के क्षेत्र मरे भी किसानो के लाम को अनेक योजनाझो को कार्यानिदित क्रिया 
जाएगा । 
ग्रामीण रोजगार को त्वरित घोजना-क्षेत्र विशेष के समन्वित विकास के 
लिए वहशँ लाभप्रद रोजगार के ग्रदसर बढाने और श्राथिक विकास के लाभों का 
समात वेंटवारा करने के लगातार प्रयत्न आवश्यक हैं। 797-72 मे ग्रामीरा क्षेत्रो के 
बेरोजगार लोगों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए ग्रामीण रोजगार की खरित्र 
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योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष ,000 
व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है। देश के 350 ब्रामीणा जिलो मे प्रतिवर्ष 
कुल मिलाकर 875 लाख जन-दिवसो के बराबर रोजगार पैदा किया जाएगा । 

आाजगाइशी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना--प्राजमाइशी सघन ग्रामीण 
रोजगार परियोजना 972-73 मे शुरू को गई और अभी जारी है । इस परियोजना 
का उद्देश्य वेरोजगारी की समस्या की व्यापकता, विस्तार और स्थिति एवं इसे हल 
करने की सम्भावित लागत का पता लगाना है । बुनियादी रूप से यह एक प्रनुसन्धान 
और क़ियान्वयन परियोजना है और देश के 5 चुने हुए विकास खण्डो मे, जिनकी 
प्राथिक और सामाजिक परिस्थिति सम्बन्धी अ्रवस्था अलग-प्रलग है, लागू कीजा 
रही है। इस परियोजना का अस्निम उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार और प्रद्धॉबरीजगारी 
की समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका खोजना है । 


कृषि ऋण झोर बिटो--रिजव बैंक झॉफ इण्डिया ने 960 के ग्रासपास 
ग्रामीण ऋण की समस्या का अध्ययन करने के लिए भ्रखिल भारतीय ग्रामीण ऋण 
सवक्षण सम्रिति की स्थापना की थी । इस समिति ने सिफारिश की कि सहकारी 
आन्दोलन को मजबूत वनाया जाता चाहिए ताकि कृषि का समन्वित विकास हो 
सके । तब से यह आन्दोलन विभिन्न क्षेत्रों मे फैल गया है जैसे कृषि उत्पादन, छोटी 
भिचाई, खाद, बीज, उवेरक और प्रन्य पदार्थों का वितरण एवं सप्लाई तथा किसानों 
के लिए तकनीकी झौर भन्‍्य सेवाम्रो की व्यवस्था | पिछले कुछ वर्षों मे कृषि ऋण 
नीति को उदार दना दिया गया है । हाल ही मे जो नवीमतम कदम उठाया गया है 
वह है अनेक राज्यों द्वारा ग्रामीण ऋणो की समाप्ति के लिए क्री गई कार्यवाही, जो 
20 सूत्री आध्िक कार्यक्रम मे एक प्रमुख सूत्र है। इस कार्यक्रम को लागू करने के 
लिए रिजव बैक श्रॉफ इण्डिया द्वारा ऋणा देने की प्रस्य व्यवस्थाएँ की जा रही है । 
प्रश्न तर सहकारियाँ कृषि ऋण के लिए प्रमुख सस्थागत स्रोत है। सरकार न 
किसानो को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए क्षेत्रोय ग्रामीण बैंको की 
एक नई योजना भी शुरू की है । इन बैको का कार्ये वाणिज्यिक बैंकों से अलग है । 
हू बैक विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानो, कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तका रो, 
छोटे उद्यमियों और व्यापार एवं भ्रन्य उत्पादक कार्यों मे लगे समान हैसियत के 
लोगो को ऋण और पेशगियां देते हैं । शुरू मे 2 अक्तूबर, 975 को ऐसे 5 बैक 
उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद श्रौर गोरखपुर, हरियाखा मे भिवानी, राजस्थान मे जयपुर 
(लवाण)ओऔ,र पश्चिम बगाल में मालदा मे स्थापित किए गए । 975 के अन्त तक 
प्रन्य केन्द्रो मे 0 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थ.पित किए जाने थे । 969 में 4 
प्रमुख वाणिज्यिक बैको के राष्ट्रीयररण के बाद इन बैंको द्वारा इृषि क्षेत्र को दिया जाने 
वाला ऋण जो 969 मे 40-2] करोड रु था, 974 के श्रन्त मे बढ़कर लगभग 
540 करोड़ रुपये हो गया । राष्ट्रीय कृषि ग्रायोग क्सानो की सेवा समितियाँ भी 
आजमाइशी झाघार पर सगठित की जा रही हैं। ये समितियाँ किसानो को समन्वित 
ऋण, बीज, खाद, उर्वरक श्रौर अम्य सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी । 
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कृषि पुनवित्त निगम--इस निगम की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य कृपि के 
क्षेत्र मे पूँजी निवेश की गति को बढाना और इसके उद्देश्यों में विविधता लाना है, 
ताकि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रो में प्रधिक न्यायपूरों 
पूँजी-निवेश किया जा सके ! 

कृषि उपज की बिक्रो-पिछडे लेतों को चुनो हुई विनियमित भण्डियों को 
ऋण देने की योजना चौथी पचवर्षीय योजना मे शुरू की गई | पाँचवी योजना के 
अधीत “कमाण्ड क्षेत्रो मे स्थित भर विश्वेष क्ल्मि की व्यापारिक फसलो, जैसे वपास, 
पटप्तन ग्रीर तम्बाकू की मण्डियों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानो को अपनी उपज को किस्म के प्रनुसार दाम 
मिलें, द्षि उपज (वर्मीकरस्य और बिक्री) अधिनियम के श्रघीन वर्गीकरण शुरू 
किया गया । एगमार्क के अधीन वर्गीकर रा के मानको का स्तर बनाए रखने के लिए 
वैज्ञानिक परीक्षद्ों की भ्रधिक प्रयोगशालाएं बताई जा रही हैं। 

श्राज ग्रामौरा क्षेत्रो मे बडी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं । ग्रामीण जनता 
की दशा सुधारने के लिए नई सडकें बनाई जा रही हैं, चए स्कूल खोले णा रहे हैं, 
नई सहकारी समितियाँ स्थापित की जा रही हैं। लेकिन इन लाभजनक उपलब्धियों 
के अलावा एक बात और है, जो अधिक महत्त्वपूर्ण हैं यद्यपि उसकी माप तौल नहीं 
की जा सकती है झौर यह है लोगों की भावनाओ्रों में महाद्‌ परिवर्तन | लोगों के 
विचारो और कार्यों मे भ्रकर्मण्यतता समाप्त हो गई है । लोग मिल-जुल कर राष्ट्रीय 
कार्य कर रहे है और राष्ट्र निर्माए के इस महा कार्य में साभोदारी की भावना 
स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर है ४ 


. भारत सरकार--्रामीण विकास, दितम्दद ]975. 
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सिंचाई का विकास 





हमारी पचवर्षीय योजनाम्रो मे सिचाई को सरदेव महत्त्व दिया गया है लेकिन 
बार-बार सूखा और भ्रकाल पडने से तिचाई के विकास की गति में वृद्धि करते वी 
प्रोर विशेष ध्यान केन्द्रित हुम्ना । प्रतएव तीसरी योजना के बाद से 966 पे, इन 
प्रयासो को बढाया गया । सिंचाई योजवता-कार्य तौन वर्गों, बडे (5 करोड़ रुपये से 
प्रधिक नागत बाले), मध्यम (मैदानी इलाकों मे 25 लाख रु से लेकर 5 करोड़ रु 
तक की लागत वाले भौर पहाडी क्षेत्रों मे 30 लाख रु, से लेकर 5 करोड रु की 
लागत वाल) तथा छोटे (मेंदाती इलाकों मे 25 लाख हू से कम लामत वाले तथा 
पहाड़ी क्षेत्रो में 30 लाख रू से कम लागत वाले) में विभाजित किए गए है । 
प्रमुमान है कि बड़ी तथा मध्यम दर्जे की घिचाई योजनाओं की अन्तिम क्षमता 
5 करोड 70 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई करने की है, परन्तु 974 75 तक हमने 
2 करोड़ 8 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता ही भ्ब तक पैदा की है। 

पहली तीन योजनाओं में अर्थाद्‌ 95] मे लेकर ]966 तक लगभग 
500 बड़े और मध्यम दर्जे के योजना कार्यो को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया 
गया । चौथी योजना मे, जो 969 को शुरू हुई, 60 बडे और 57 मध्यम दर्जे कं, 
योजना कार्यों पर काम जारी रहा श्लौर 8 बड़े तथा 59 मब्यम दर्जे के याजना 
कार्यों को मन्जूरी दी गई। पहले के खर्चे के झनुमानो में वृद्धि हाने के कारण 
3 अध्यम दर्जे के योजना कार्यो को बडे योजना-वार्यों के रूप मे वर्गीकृत किया गया। 
इस प्रकार चौथी योजना के दौरान 8 बडे प्रौर 23 मध्यम दर्जे के, सिंचाई योजना 
कार्यों पर काम चल रहा था । इनमे से 6 बडी झौौर 58 मब्यम दर्जे की योजनाग्रो 
पर काम पूरा किया गया। इस प्रकार पांचवी योजना में 75 बडी तथा 53 मध्यम 
दर्जे की योजनाओं पर काम झभी चल रहा है । 

966 के बाद से प्रब तक की हुई प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है 
क्योकि इस ग्रवधि मे पैदा वी गई 52 लाख हैक्टर भूमि की अतिरिक्त विचाई 
क्षमता सुनियोजित विकास के पहले के 5 वर्षों मे पैदा की गई कुल क्षमता का 
लगभग 80% है । सभी फसलो के अन्तगेंत सिचित भूमि लगभग दुगुनी हो गई है-- 
यानी 4 करोड 50 लाख हैक्टर के स्तर पर । नलकूपो और पम्पसेटो के साध्यम से 
भूमियत जल ससाधनों के अधिकाधिक उपयाग से सिंचाई के विकास मे महत्त्वपूर्ण 
प्रगति हुई है। किसानो ने अपनी कमाई से या ऋण देने वाली सस्याग्रों से उधार 
लेकर बहुत अधिक सख्या मे नलकूप अथवा कुएँ आदि लगवाए हैं । कम गहराई वाले 
सलकूपों की सख्या 4973-74 में 7 82 लाख हो गई जबकि 968 69 में केवल 
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2-45 लाख ही थी । इसी प्रकार प्पसटो (बिजली और डीजल से चलने वाले-- 
दोनो) की सख्या 968-69 के 6"] नाख से बढ़कर 2973-74 से 4] 93 लाख 
तक पहुँच गई | जुलाई, 975 मे प्रधान मन्‍्त्ी हारा घोषित 20 सूत्री प्राविक 
कार्यक्रम मे सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है | इस कार्यक्रम के गन्त्गंत 
पांचवी योजना के अन्त तक 50 लाख हैक्टर और कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की 
व्यवस्था की जाएगी। 
परिव्यय और उपयोग 
पिछले 9 दर्पो मे सिंचाई पर हुए परिव्यय श्र प्रजित क्षमता के उपयोग 
के रूप में जो पूंजी-निवेश हुआ है वह उससे पहले के 5 वर्षो के पूँजी-निवेश से वही 
भ्रधिक है । 95] और 966 के बीच घड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाम्रों पर 
,336 करोड़ रू खर्च क्या गया, जबकि पिछले 9 वर्षो में प्र्थात्‌ 966 झौर 
975 के वीच ,682 करोड रु खर्च हुए । इस खर्च का एक बडा हिस्सा चालू 
परियोजनाओं पर खर्च किया गया जिससे पाँचवी योजनाओं के दौरान महत्त्वपूर्ण 
लाभ होगे । इस योजना में 62 लाख हैक्टर श्रतिरिक्त क्षमता की परिकल्पता की 
गई है, इसमें स्रे 55 लाख हैक्टर क्षमता चालू योजना कार्यों से ही प्राप्त होगी ॥॒ 
हमारे देश की नदियों में कुल 8 खरब 8 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है, इनमे 
से 5 खरब 67 प्ररव घन मीटर जल बडे और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजना के 
जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहली योजना के शुरू में 93 खरब घन 
भीटर जल ही इस्तेमाल में लाया जाता था । तीसरी योजना के भ्न्त में यह बढ़कर 
 खरब 52 भ्ररव घन मीटर हो गया । अर्थात्‌ 5 वर्षो में 58 अरब घन भीठर 
की बढोतरी हो गई । पिल्नले 9 वर्षों मे जल का इस्तेमाल 2 खरब 5 भरव घन 
मीटर तक पहुँच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 53 अरब घन मीटर की ब्रौर 
बढोतरी हुई है। पिछले 9 वर्षो में बहुत सी ऐसी परियोजनाएँ पूरी की गई हैं जितमे 
बहुत ऊँचे दर्जे की लकनीक और दक्षता से काम लिया गया । इन परियोजनाओं में 
प्रान्क्न प्रदेश का नागाजुन सागर बाँघ, विहार में सोन वराज का नया स्वरूप देता, 
ओर गुजरात की बमास भर हातमती परियोजमाएँ श्रौर उकई बाँध, मध्यप्रदेश का 
हसदेव बराज, राजस्थान में चम्बल नदी पर बाँध और उत्तर प्रदेश में रामगगा बाँव 
के नाम उल्लेखनीय है ।? 


१. भारत घरकार-- सिंचाई”, दिसम्बर 975 
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सामाजिक स्याय लाने की हृष्टि से प्र्थ-व्यवस्था को नया रूप देने के लिए 
एक कल्याणकारी राज्य वी योजना बनाती होती है श्लौर विकास के लिए आयोजन 
को सामग्री एवं मनुष्य के रूप मे ससाधनों एव आवश्यकताओं सम्बन्धी तथ्यों एव 
आँकडो पर झ्राधारित होना चाहिए । तथ्य एवं आँकडे एकत्र करने और इस आधार 
सामग्री का विश्लेषण करने की तकनीक वाले विज्ञान को साँख्यिकी कहते हैं। इस 
प्रकार सॉल्यिकी-वेचा को देश के विकास मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। 
प्रगर हमे यह पता नही है कि देश मे खाद्य उत्पादन कितना हुम्ना है और कितती 
आवश्यकता है तो लाखो लोगो को भारी कष्ट पहुँचने का खतरा हो सकता है। 
बाँध बनने से पहले इजीनियर को यह जानना होता है कि जलाशय भें कितना पानी 
प्रवाहित होगा और भ्रस्ताद्ित निर्माण कितने दबाव को सह सकेगा । 
कार्य पद्धति 

लेकिन सांहियकी के क्षेत्र मे वाम करने वाला व्यक्ति जतता के सामने कम 
ही दिखाई देता है | वह व्यावहारिक रूप से लोगो से अपरिचित रह कर अ्रवाध रूप 
से काम करता है। उसे पहले तथ्य एकत्र करने होते हैं । ऐसा करने से पहले उसे 
यह भी जानना चाहिए कि वह कौन सी जानकारी चाहता है वह कहाँ मिलेगी और 
कैसे मिलेगी ? काफी सोच विचार के बाद एक प्रश्नावली तैयार वी जाती है ग्रौर 
सेत्रीय कार्यकर्ता उन लोगो से सम्पर्क करता है जो उत्तर देंगे । किसी परियोजना 
मे, प्रगर हजारो नदी तो सैकडो ऐसे कार्यकर्त्ाग्नो की सेवाओ्रो की आवश्यकता होती 
है। इस प्रकार एकत विपुल आधार सामग्री अथवा आँकडो का विधायन एवं 
विश्लेपए प्राथुनिक्तम तकनीकों से किया जावा है और इसके मूल्यांकित परिणामों 
से देश की प्राथिक समस्यात्रो को हल करने मे मदद मिलती है। 

मूल आाघार सामग्री का विश्केषण कई हृष्थिकोशो से करना होता है । यह 
काम हाथ से किया जा सकता है, लेकिन यह श्रम साध्य प्रक्रिया है । साँख्यिकी- 
विदो की मदद के लिए कम्प्यूटर आ गया है। इससे सिर्फ समय की बचत ही 
नहीं होती, बल्कि वह गछना करना भी सम्भव है जो किसी दूसरे तरीके स नहीं 
हो सकती । 


$26 भारत में आधथिक नियोजन 


भारत में व्यवस्था 
स्वतन्त्रता के वाद सरकारी आँकडों को एकत्र करने और उनके प्रकाशन में 
विशिष्ट सुधार हुग्रा है। कई विश्वविद्यालयों से साँस्यिकी मे पाउयनम हैं। भारत 
में समस्त सरकारी सांख्यिक्री सम्बन्धी गतिविधि के शिखर पर सांह्यिकी विभाग है । 
इसकी स्थापता मन्वरिमण्डल सविवालय मे 96। में को गई थी, लेकिन अब यह 
योजना मवरालय के अस्तगंत है । साँख्यिकी विभाग के अन्‍्तगंत कैन्द्रीय साँस्यिकी 
सगठन (सी. एस ओ.), राष्ट्रीय नमूता सर्वेक्षण (एन एस एस-) और कम्प्यूटर 
नद्र आध्ते हैं ॥ हर राज्य का अपना सौघ्यिकी ब्यूरो हैं जो केन्द्रीय एजेंसियों के साथ 
मिलकर काम करता है। सन्‌ 96] में एक पृथक्‌ सेवा भारतीय साँल्यिकी सेवा! 
का गठत किया गया था जिससे भारत सरकार मे सांख्यिशी के विशेष ज्ञान वाले 
पदो की व्यवस्था को जा सके । इसमें ईंस समय लगभग 400 ब्यक्ति है । 
केन्द्रीप सॉल्यिकोी सगठन--सी एस. भ्रो. के वर्षों से चले प्रा रहे मुस्य 
कार्ये क्षेत्र इत समय इस प्रकार है--() राष्ट्रीय लेखा क्यार करता, (2) झोद्योगिक 
आँकडो का विधायन, सारीकरण एवं विश्लेषण, (3) सॉल्यिकीय प्रशिक्षण: 
और (4) मानकों को कप्यम रखना और समन्वय । 
केन्द्रीय साखियिकी संगठन सभी साल्यिकीय मामलों पर ब्न्तर्राष्रीय सगठनों 
के साथ भ्रौर विशेष हुप से सयुक्त राष्ट्र साँख्यिकरी कार्यालय तथा एशिया एव प्रशांत 
की झापिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के साँल्यिकी डिदीजन के साथ सम्पर्क स्थापित 
मकरता है। कैन्द्रीय सांख्यिकी सगठन म विभिन्न विपयो की झलग अलग यूनिट हैं 
जहाँ इन विधयो के विशेषज्ञ काम करते हैं। यह यूतिटें केस्द्रीय विभागों और राज्य 
साहियिकी ब्यूरो के साथ सम्पर्क रखती हैं । बहुत सी स्थायी समितियाँ कार्यकारी 
दलों का गठन करके से एस ओ ले सॉसियकी मामलो पर केन्द्रीय मत्रालयों के 
साथ समन्वय करने के लिए किया है। स्रो एस ओर ने दूसरे विभागों को इनके 
द्वारा एकत आऑँक्डो की गुणवत्ता को सुधारने में मदद दी है। केरद्रीय सॉल्यिकी 
संगठन और राज्य सांख्यिकी ब्यूरों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित किया गया है 
जिससे सांख्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सके । देश 
और राज्यों की पचवर्षीय यीजन्ाग्रो से सॉाँह्यिकी कार्यक्म शामिल करने की हृष्दि 
पैं राज्य साँस्यिकी ब्यूरो के निदेशकों की बैठक समय समय पर होती रहती हैं! 
योजना झ्ायोग के साँल्यिकों एवं सर्वेक्षण डिवोजन के माध्यम से सी. एस. गो 
मोजना वी स्क्रीमो का समख्दय करता है और उन्हे पचवर्षीय योजना एवं वारपिक 
योजनाप्रो मे शामिल करने मे मदद देता है । इस श्रकार केन्द्रीय सरकार एवं राज्य 
सरकारों को साह्यिकी गतिविधियों का सचालन ग्रोजगा की आवश्यकताप्ो के 
प्रमुरूप होता है । 
शाष्ट्रीप नमूना सर्वेशण और कुछ ताजा सर्वज्रा--इसका उद्देश्य भारतीय 
जनता के द्राथिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओरों पर, जिमम औद्योगिक 
एवं छृषि क्षेत्र भी शामिल हैं, निरन्तर आधार पर बड़े स्तर के नमूता सर्वेक्षण करना 
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था। इसका मुख्य उद्देश्य योजना की झावश्यकताग्रों कौ पूरा करना था यह देश 
में सबसे बडा सांख्यिकी सगठत है। प्रबन्ध परिषद्‌ ने सामाजिक आ्राथिक सर्वेक्षणो 
का दोधकालीन क्रर्यक्रम बनाया है जिसम रोजगार, भूमि की जोत, ऋण एवं निवश, 
जनसख्या के प्रध्ययन और परिवार नियोजन जैसे विपयो को प्राथमिकता दी जाएगी । 
प्रापात्‌ स्थिति लागू होने पर प्रधान मन्त्री हारा घोषित आथिक काय॑क्रमों के सन्दर्भ 
में उनमे से बहुत से कार्यक्रमो को अत्यधिक महत्त्व मिला है । 


कुछ ताजा सर्वेक्षण निम्न ग्राधार पर किए गए हैं-- 

भूमिहीन खेविहर मजदुरों एबं छोटे काश्तकारों की श्राथिक स्थिति 

(970 77), 

भूमि जोतो का ढाँचा और ऋछय एवं निवेश (97]-72) , 

देश मे रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति (972-73), 

जनयख्या के पहलू और परिवार नियोजन की स्थिति (7973-74), 

गैर कृषि उद्यपो मे अपने रोजगार) 

ग्रामीण श्रमिक जाँच पडताल के परिशिष्ट सहित (974-75), और 

देश में पशुत्रन उत्पादों का उत्पादन एवं पशुधन उद्यमों का प्र्थशास्त्र 

(2975-76), यह अव्ययन इस समय चल रहा है । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की श्रपूर्व विशेषता यह रही है कि इसके कार्यक्रम में 
राज्य सरकारो ने भाग लिया है । हर सर्वेक्षण के लिए नमूने के एक भाग से सम्पर्क 
करने प्रौर सारणी बनाने का काम राज्य साँखियकी ब्यूरो द्वारा किया जाता है। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ओऔर राज्य ब्यूरो समान प्रक्रियाएँ ही अ्पनाते है । जल्दी ही 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के काम को सिक्‍क्क्रिम तक फेला दिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी 
सामाजिक आशिक सर्वेक्षण करने के अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को 
ओौद्योगिक एवं कृषि प्राँकड़े एकन्र करने का काम भी सौंपा गया है । 

कम्प्यूटर' केन्द्र-इसकी स्थापना [967 में साँख्यिको विभाग के सम्बद्ध 
कार्यातय के रूप में की गई थी | तीन हतीबेल--400 कम्प्यूटरो को लगाया गया 
था और ये चोबीस धष्टे काम करते है। आधार सामग्री की छानवीन करने और 
कुशल विश्लेषण करने मे कम्प्यूटर बहुत मदद करते हैं। यह केन्द्र दिल्‍ली मे श्रौर 
दिल्‍ली के झास पास सभी सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्रों के सस्थातों की 
आवश्यक्रताग्रो की पूत्ति करता है ) इसका उपयोग करने वाचो में प्रमुख नाम इस 
प्रकार हैं -केन्द्रीय भत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय आबकारी एव सीप्रा शुल्क बोर्ड, आपूर्ति 
एवं तिपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय साँस्यिक्री सगठन, भारतीय वायुसेना, थलसेना, 
सीमा सुरक्षा दल, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, गृह मस्त्रालय, श्राथिक मामलों 
का विभाग और दिल्ली देलीफोन | सरकार के बडे आर्थिक क्षेत्रों के अलावा दूसरे 
क्षेत्रों मे भी इलैक्ट्रोनिक ग्राधार सामग्री के विधायन के लिए व्यापक क्षेत्र हैं--जेसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामुदायिक विकास, पर्यटल, पर्सोदल एवं कैरियर 
मेनेजमेट, बेतन एवं लेखा और सूचियाँ झादि ॥ 
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भारतीय सौह्धिकी रस्थान, कलदत्ता--भारतीय सॉँह्यिकी सस्थान की 
स्थापना कलकत्ता मे 932 मे स्वर्गीय प्रोफेयर पी सी महालनोबिस की पहल पर 
वैज्ञानिक ज्ञान समिति के रूप में को गई थी ॥ जीवनपर्यन्‍त इसके निर्देश। एवं 
सचिव प्रो महालनोबिस और वर्तमान निदेशक एवं सचिद डी सी एस राबने 
इसके लिए अथक्‌ प्रथत्त किए हैं जिससे यह सस्थात बड्या सगठन बन गया है श्र 
निसके कलकत्ता (मुख्यालय), बगलौर, बडोदा, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास 
शरीर विवेंद्रम मे प्रशिक्षण एव अनुसघान केन्द्र हैं | सस्यान ने सिद्धान्त झौर 
व्यावहारिक साल्यिकी में बनुसधाःन के लिए बहुत स्याति प्राप्त की है ग्रौर भारत 
को विश्व के सांस्यिकी मानचित्र पर बिठा दिया है । 955 मे ससद मे पास एक 
अ्रधिनियम के अन्तर्गत इसे राष्ट्रीय महत्त्व का सस्थान घोषित किया गया है। 
सस्थान की मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार है-- 
() विभिन गणित एव सांध्यिकी सम्बन्धी शिक्षा रूपो मे अनुसधान, 
(2) ये पाव्यक्रम चलाना--बी स्टेट (श्रानसं ), एम स्टेट, पी एच डी 
की डिप्रियां : सॉसियकी सांख्यिकी पुणावता नियन्त्रण, आपरेशनल 
स्सिर्च भ्रादि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रौर बाहरी छात्रों के लिए 
व्यावसायिक परीक्षाओं का आयोजन और 
(3) साह्यिकी गुरावत्ता नियन्त्रण मे परामर्भ एव प्रशिक्षण सेवाएँ 
प्रदात करना ! 
यह सस्थान यूनेसकों एव भारत सरकार के तसत्त्वाबधान ग्रे इटरमेशनल 
स्टेटिस्टीकल इस्टीस्यूट दि हेग के सहयोग से श्रन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केच्र का 
संचालन करता है। प्रतिवर्ष नियमित एवं विशेषीकृत् पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं भौर 
दक्षिण एव दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व के विभिन्न देशों तथा अफ्रीका के राष्ट्रम०ण्डल 
के देशो के प्रशिक्षणार्थी भी इनमे शिक्षा पाते हैं ।? 


. भारत संरकार ऑँक्डों का सहत्व, दिसम्बर 975. 
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ग्राज देश के सामने मुरुष चुनौती गरोबी की समस्या है और प्रत्येक योजना 
या गतिविधि केवल तभी महत्त्वपूर्ण समभी जाती है जब वह इस समस्या को हल 
करने में सहायक होती है । जनसर्या और परिवार नियोजन के प्रश्न को इसी सन्दर्भ 
में देखा जाना चाहिए । 


परिवार नियोजन कार्यकम को अ्व एक ग्रलग कार्यकम के रूप में देखना 
सम्भव नही है । इस कार्यक्रम को देश के सम्पूर्ण स्वास्थ्य और प्रोपक झ्राहार का य॑ क्रमो 
के साथ मिलकर चलाया जाना है प्रौर इसकी पहुच दूर-दूर के देहाती क्षेत्रो भ्रौर शहर 
की गर्दी बस्तियों में रहन वालो हमारे देश की झवि काँश जतसख्या तक होनी चाहिए । 
इम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाँचवी योजना मे न्यूनतम आवश्यकता काप्रक्रम के 
अन्तगंत ग्रामीण क्षेद्री मे स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन सेवाएँ एक कार्यक्रम 
के अस्तगत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है | इसको पूरा करने के लिए निस्सन्‍देह 
अशासम, प्रशिक्षदध और सगठने की भ्रक्रियाम्रो से सुख्य परिवर्तत करने होये । इस 
में ऋण्तिकारी कदम उठाए बिना नए हृष्टिकोश को सफलता मिलने की प्राशा नही है। 


स्वास्थ्य, पोपण गौर परिवार नियोजन सेवाझ्रो का एकीकरणा करने के साथ- 
साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत सरकार के कार्यक्रम की जगह वास्तविक 
जन आ्रान्दोलन के रूप मे बदलना प्रावश्यक है | इस दिशा में श्रीमती गाँधी और 
संजय गाँवी न बिगुल फूंका दिया है और भारत सरकार तथा राज्य सरकारो ने इसे 
एक्र राष्ट्रीय कार्यक्रम मानते हुए ग्रावश्यक कदम उठाए है | देश भर में 6 सितम्बर, 
976 से 30 घसितस्बर, 976 तक मनाया गया परिवार नियाजन पखबाडा राष्ट्र 
के हृढ-सकक्‍्लप का परिचायक है। जनता के सभी वर्गो से अपेक्षित है कि परिवार 
नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाएं । न केवल भारत सरकार बल्कि मुप्लिम घामिक 
नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि *मुमलमातों को परिवार नियोजन अपनाना 
चाहिए । पवित्र कुरान मे परिवार नियोजन की मनाही नही की गई है ।? ईरान मे 
उलेमाझो ने अपना एक फतवा जारी किया था जिसमे यह स्पष्ट कहा गया था कि 
इस्लाम में परिवार नियोजन या अ्रधिक सल्तावों के जन्म पर नियन्त्रण के बारे से 
कोई बन्धन नही है। 


4, भारत प्रकार विज्ञप्ति, अगस्त 26, 976 
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]976-प77 में परिवार नियोजन का जोरदार प्रप्गोजन 
लगभग एक करोड एक लाख तीन हजार व्यक्तियों को 976-77 में परिवार 
नियोजन के प्रस्तगेंत लाने को फंसला किया गया है जवंकि 975-76 में यह लक्ष्य 
75,0,000 व्यक्तियों को परिदार नियोजन के अन्तर्गत लाने का था । !976 77 
के निर्धारित प्रनुमानो के अनुसार 43 लाख नसबन्दियाँ को जाएगी, ,40,000 
लूप लगाए जाएँगे । परम्परागत ग्रमें तिरोधको तथा अन्य तरीकों का नियमित रूप 
से प्रयोग करने वालो की सव्या 46 लाख 90 हजार होगी । 
परिवार नियोजन के लक्ष्यों के बारे मे हाल ही मे हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य ग्रौर 
परिधार नियोजन परिपदों की बेंठक मे समीक्षा को गई थी ओर इसे अन्तिम रूप 
दिया गया था । महाराष्ट्र में सबसे अधिक 5,62,000 नपम्बन्दियों का लक्ष्य रखा 
गया है जबकि 975-76 के दोरान इस राज्य में 3,। 8,300 नस्बन्दियों का लक्ष्य 
रखा गया था । इप्तके बाद तमिलना& की बारी झ्याती है जहाँ 5,00,000 नमबदियों 
का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश और आन्ध्न श्रदेश दोनो राज्यो के लिए लगभग 
4,00,000 नसबदियों का लक्ष्य रखा गया है । 
जहाँ तक परिवार नियोजन के श्रन्तग्गंत लाए जाने वाले व्यक्तियी वी कुल 
सरूया का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश मे सबसे अधिक ॥2,02,9000 व्यक्तियों को 
“ परिवार नियोजन के प्रन्तर्गत लाया जाएगा । महाराष्ट्र मे 8.55,800; तमिलनाडु मे 
83 000; पर्चिम बगाल मे 646,000 , भ्रानक्ष प्रदेश मे 5,87 800 , मध्य प्रदेश 
5,82,400 झ्रौर बिहार मे 5,27, 000 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के प्रन्तर्गत 
लाने का प्रस्ताव है । 
केन्द्रशासित प्रदेशी मे दिल्‍ली का सबसे पहला स्थान है जहां 7976 77 के 
दौरान 29,000 नसबदियों का लक्ष्य रखा ग्रया है । गोवा, दमन और दीव के लिए 
8,000 झौर पाण्डिचेरी के लिए 5,309 नसबवदियों का लक्ष्य रखा गया है | 
परिवार नियोजन के बारे मे ये लक्ष्य राज्यों मे पिछले वर्ष हुई प्रगति के 
आधार पर निर्धारित किए गए हैं। 976-77 में परिवार तियोजन सम्बन्धी नीति 
की भपेक्षाकृत मुख्य विशेषता नसंवस्दी पर जोर देना है ॥ राज्यों से परिवार नियोजन 
कार्य की हर महीने समीक्षा करने को कहा गया है और साथ ही परिवार नियांजत 
कार्य मे पाए जाते वाले दोषों को जांच करने तथा शो ध्रता से रुकावटों को दूर बरने 
पर भी बल दिया गया है । 
]976 77 के द्दौरान परिवार नियोजन के लिए 70 करोड 4 लाख रुपये 
का बजट परिव्यय रखा गया है । 
976-77 के दौरान जन्म दर कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
अधिक कठोर भौर जोरशोर से कार्स किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसस्या नीति के 
अनुसार पुचवी योजना के झस्त तक जन्म दर 30 प्रति हजार तक लाई जाएगी 


], कुर्णेद्ष, जुलाई 976, पृष्ठ 9 
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भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसख्या नीति की विशेषताएँ 

(।) विवाह की झ्ाथु बढाकर लड़कों के लिए 2 प्रौर लडकियों के लिए 
8 वर्ष की जा रही है । 

(2) 30 साल तवा लावसभा झौर राज्य विधान सभाग्रो के प्रतिनिधित्व 
397] की जनगणना के स्तर पर ही रहेगा । 

(3) राज्यों की योजनाप्रो में केन्द्रीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग विशेष 
रूप से परिवार नियोजन कार्यों के लिए रखा जाएगा । 

(4) परिवार नियोजन आपरेशन कराने के लिए पुरुष और महिलाझो को 
दी जाने वाली रकम मे बढोत्तरी की जाएगी। 

(5) फिलहाल प्रनिवायं नसबन्दी के परश्न पर कोई केस्द्रीय कानूत नही बन 
रहा है| 

(6) पचायतो, भ्रध्यापक्नो और श्रमिको के लिए सामूहिक प्रोत्साहन योजना 
शुरू की जाएगी । 

(7) परिवार नियोजन को जन आन्दोलन बनाने के उद्देश्य से इसमे स्वय- 
सेवी सगठनों को सम्मिलित किए जाने की योजना का विस्तार किया 
जाएगा। 

(8) महिला शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए विशेष उपाए किए जाएँगे । 

(9) बालपोपक ग्राह्मर कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। शिससे 
कि वाल मृत्यु के मामलों मे काफी कमी हो सके । 

(0) शिक्षा प्रणाली मे जनसख्या समस्या को शामिल किया जाएगा । 

() केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सेवा भर झाचरण नियमो मे परिवर्तन 
किए जा रहे हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छोटे 
परिवार के सिद्धान्तो पर चलें। 

“हमारे देश के आम आदमी को यह समभना होगा कि भ्रपने देश से गरीबी 
ग्रोर बेरोजगारी का मामो-निशान मिटाने के लिए हमने जो योजना बनाई है, 
परिवार नियोजन उसका एक प्रभिन्न प्रौर महत्त्वपूर्ण अ्ग है। अगर वे परिवार 
नियोजन को अपने जीवन का अग बना लेते है तो यह निश्चित है कि उनकी और 
उनके बच्चो की जिन्दगी बेहतर बत सकती है । उन्हे यह समझना होगा कि कोई माँ 
स्वस्थ नही रह सकती, यदि वह बार-बार और जल्दी जल्दी गर्भवती होती है | उन्हे 
यह भी मानना होगा कि बहुत सारे बच्चे पैदा करके उनका उचित तरह लालन-पालन 
न करना उनके साथ बेइन्साफी करना है /” 

--राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद (8 अगस्त, 976 ) 

“हम झपने अनुभव से अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी दूर करने के प्रयत्नो 
में तभी सफलता मिल सकती है जब हमारे परिवार सुमठित हो ॥ एक ही पीढी मे 
हमारी जनसख्या मे 25 करोड की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि ब्रिटेन की झाबादी का 
5 गुना है। हम अपने विकास कार्यों के अच्छे परिणाम दिखा सकते थे बशर्ते कि 
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हमारी जनर्मछेषा इतती तेव़ रफ़ार से न वड़ी होती। हमारी जतप्तख्या नीति 
राजनीतिक म न्यताग्रो पर आघारित नही है । इसका उद्देश्य बच्चे-बच्चे बी बेहतर 
ततदुएस्ती है तथा शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करना है ।” 

--पश्रधान मन्त्री श्रीमती इदिरा गाँधी 
केन्द्रीय सरकार के कर्मेचा रियो के लिए परिवार नियोजन 

केन्द्रीय प्रमेनिक सेवा आचरण तिथमो मे सगोवन करके एक नई घारा जोडी 
गई है जिसके प्रवीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी परिवार नियोजन अपनाएँगे ॥ 

नई धारा इस प्रकार है-- 

“प्रत्येक बेनद्रीय कर्मचारी वो विश्वास दिलाना होगा कि उमके तीन से झ्रधिक 
बच्चे नदी होगे, परन्तु 30 सितम्बर, !976 तक जिन क्मेचारियों के तीन से प्रधिक 
बच्चे होगे, उन पर यह घारा लागू नहीं होगी । यदि वे इस बात का विश्वास दिलाएँ 
कि उसके बच्चो की सब्या उस दिन तक के मौजुदा बच्चो से अधिक नहीं होगी । 
यह नई धारा राष्ट्रीय जतसएप्रा नीति को कार्य रूप देने की दृष्टि से जोडी गई है । 
यह सभी केन्द्रीय सरकार के कर्म चारियो पर जिनकी सख्या लगभग 30 लाख है, उन 
पर लागू होगी ।” “+भारत सरकार : 5 सित्तम्बर, 4976 


न*ै?7शातरीड--7 


जनगणना 97 तथ्य एक हृष्टि में! 





भारत की जनसख्पा व्यक्ति 54 80 करोड़ 
पुरुष 28 40 करोड 
स्त्रियाँ 26 40 करोड 

दश्वापिक वृद्धि (96]-7).. 24 80 प्रतिशत 

जन-घनत्वर 478 प्रति वर्ग कि मी. 

स्‍त्री पुएष ग्रनुपात॑ 930 स्त्रियाँ प्रति 7000 पुरुष 

साक्षरता दर (0-4 प्रायु वर्गे 

मिलाकर) व्यक्ति 29*45 प्रतिशत 
पुरुष 39 45 प्रतिशत 
स्तियाँ 8 70 प्रतिशत 


कुल जनसख्या में शहरी जनसझ्या का झनुवात ! 9 9] प्रतिशत 
कुल जनमझ्या में कामगारो का प्रतिशत (केवल मुख्य घन्घा) 


ब्यक्ति 32९93 
पुरुष 5250 
स्त्रियाँ ]4 85 

कामगारो के वर्ग कुल कामगारो का प्रतिशत 
(।) काश्तकार कल 43 34 
पुरुष 38 20 
स्तियाँ 5.4 
(2) कृषि मजदूर कुल 26 33 
पुरुष 757 
स्त्रियाँ 876 
(3) पशुचन, वन, मत्स्य पालन, ऊँल 2 38 
शिकार और बागात, फल पुझुष -95 
उद्यान तथा सम्बद्ध धन्वे स्त्रियाँ 9 43 


3.. पञाता9 975 90 ॥6-7 
2. घनत्व जम्मू और काश्मीर के आँक्ड छोडकर निकाला दया है क्योंकि युद्ध विराम रेखा के 
डस पार के ऑँकड उपलब्ध नहीं हैं। 
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(4) ख़बते और खदान कुल 057 
पुदप 0 44 
घ्व्रियाँ 007 

(5) उत्पादन उपयोगीकरण सेवाएँ (रर्वित्िग) और मरम्मत 
(क) घरेलू उद्योग कुन 3352 
पुरुप 2 78 
स्त्रिया 974 
(छ) गैर घरेलू उद्योग. कुल 54 
पुरुष 5 46 
स्त्रियाँ 048 
(6) तिर्माण कुल 323 
पुरुष १42 
स्त्रिपाँ 98]] 
(7) व्यापार झोर वारिज्य कुल 557 
पुरुष 526 
स्त्रिया 903% 
(8) परिवहन भण्डारण कुल 244 
और सचार पुरुष 236 
स्त्रियौँ 808 
(9) प्रन्य कामगार कुल 8 74 
पुरुष 450 
स्त्रियाँ 24 


407९009॥%-8 


राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति ब्लाया 
(कारक मूल्यों पर) 





विवरण ]960-6] 497-72 4973-74 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (करोड रु ) 
चालू मूल्यों पर 3,267. 36,599 49,290 
960-6। के मूल्यों पर 3,267 9,299 49,724 
प्रति व्यक्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (रु) 
चालू मूल्यों पर 3057 660-6 849 8 
960-6! के मूल्यों पर 3057 3484. 340] 


शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का सूचवॉक 
(श्राधार वर्ष . !960-6) 
चाल्‌ मूल्यों पर 00 0 275 9 37%5 
960-6 के मूल्यों पर 00 0 ]45 5 ]48 7 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकाँक 
(प्राधार वर्ष . 960-6) 


चालू मूल्यों पर ]00 0 26] 278 0 

]960-6] के मूल्यों पर 00 0 3]4 0 4]*3 
कुल राष्ट्रीय ग्राय (करोड रु ) 

चालू मूल्यों पर ]4,003 38,899 52,93 

960-6 के मूल्यों पर 4,003.. 20,672 2,24 
कुल राष्ट्रीय आय का सूचकाँक 

चालू मूल्यों पर 400 0 2778 79४7 

960-6। के मूल्यों पर 400 0 347 6 454 5 


].. व7608 4976, 9 442 


#[277200॥8-9 


मूल उद्योग के झनुछार निकल “एध्ट्रीय उत्पाद 
के श्रतुमान-प्रतिशत विभाजन! 
(4960-648 की कौमतों के आधार पर) 


आकक+++ न कबाकक रू कककफ रे कह न  +/// कह है कैच कवच के 


उद्योग बये 960-6। 4970-74 974-75 


 क्रपि, बन और लटढठा उद्योग, 
मीन उद्योग, खनव्‌ और पत्यर 


की खुदाई उद्योग 525 458 442 
2 मैन्यूफेक्चरिंग, निर्माण, 

बिजली, ग्रस्त तथा जल पति 9 2 22 6 23 8 
3. परिवहन सचार और व्यापार ]4| ]5 9 364 


4 बैक और बीमा, भून्युहादि सम्पदा 
तथा झावासो का स्वामित्व और 


व्यापारिक सेवाएँ 42 44 44 
5 सरकारों प्रशासन ग्रौर रक्षा 

तथा अन्य सेवाएँ 405 2 6 448 
6 उत्पादन लागत पर वास्तविक 

घरेलू उत्पादन ]005 40270 006 


7 विदेशों से वास्तविक प्रभिकर्ता आय. (--)05 (--)80 (--)9 6 
8 उत्पादन लागत पर 
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद ]000 4000 000 


4 द्ाथिक समोक्षा 975-76, पृष्ठ 60. 


#|07९॥9700--0 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा मिवल राष्ट्रीय उत्पाद 
(भ्र्यात्‌ राष्ट्रीय भ्राय )? 





सबल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्ताद प्रति व्यक्ति तिवल 
(करोड रुरये) (करोड रुण्य) राष्ट्रीय उत्पाद (रुपये) 
मौजटा बीमतो. _ 960-6[.._ मौजटा 960 6।. मौज 960-6] 


के क्राघार पर... के मूख्यो पर दीमतो के के मूयो कीमतो कक मूल्यो पर 
आधार पर॒ पर आधार पर 


॥ ५ के 4 5 6 7 


]960 6]8 43999 3999 3263 43263 3056 3056 
96] 62 ]4799 4543 3987 3729 3०0 309 2 
]962 63 5727 44880 4795 3993 3259 308 2 
]963 64 7978 5686 6977 |477 3658 3483 
]964 65 2]73 6870 2000। 5885 4220 335] 
965 66 2866 6)3 20636 5082 425 5. -3]॥-4: 
966 67 25279 6324 23883 5240 4825 307 9 
967 68 29652 7640 2802 6494 5355 4 3260 
4968 69 304]7 884 28729 699[ 554 6 3280 
969 70 33669 9350 3770 8092 600 6 3420 
970 7॥ 36558 20334 34476 9033 637. $3- 8% 8 
397] 72 388)4 20708 36535 9367 660 7 3502 
972 73. 42077 20460. 39573 9077 7004 3376 
973 74 5902 2]403 4948 20034 85]8 3472 
974-75.. 63375 2]478 60420 20075 022 4 34] 4 


तोक्षरी आयोजना में वापिक वृद्धि 











दर 93 29 92 26 69 03 
]966 67 56 ]3 57 0 234 (--)!0 
967 68 73 8 77 82. 45॥ 59 
968 69 26 3 92, 30(--)07 06 
]969 70 407 64 ]0 6 65 83 43 
]970 77. 86 5] 85 52 6 29 
97 72 62 ]8 60 ]8 37 (--)०4 
972 73 84 (--)!2 83 (--)5 60 (-)36 
973 74 234 46 242 50 26 28 
चौथी झ्रायोजना में वापिक वृद्धि 

दर ॥] 3 33 3 33 90 ]2 
_97475 22_ 04 223 ्न्‍्_+-े- 223 02 200 (--)77 


]. आायिक समीक्षा 975 76 पृष्ठ 59 


#07श20॥%--१| 
चुने हुए उद्योगों में उत्पादना 











विवरण इकाई 960 68 97।7? 974 75 
न्‍ के, 3 4 5 
प छन 
]. कोयला (लिगनाइट सहित) दस लाख मीद्विक़ ट8 557 763 907 
2 कच्चा लोहा दस लाख मीट्रिक टन 40 347 355 
पर धातु उद्योग $ 
3. ढला लोहा दस लाख मीट्रिक टन 4"3]. 680 764 
4 इस्पात के ढले दस लाख मीटिक टन 342 64| 643 
5 तैयार इस्पात दस लाख मीट्रिक टव 239 479 49 
6 इस्पात की ढली हुई 
चस्तुएं हजार भीड़रिक टन 34. 54. 64 
7 झल्यूमिनियम (प्राकृतिक 
घातु) हजार मीट्रिक टन. 83 8]5 266 


8 ताँबा (प्राकृतिक धातु) हजार मीट्रिक टन 85 83 456 


पा यारित्रक इजीनियरी उद्योग 


9 मशीनी श्रौजार दस लोख रुपये 70. 550. 925 
0 सूती कपडा बनाने की मशीतें दस लाख रुपये 704... 338. 773 
]! चीनी मिलो की मशीनें दस लाख रुपये 44. 477 270 
]2 सीमस्ट बनाने की मशीनें दस लाख रुपये 6 22 93 
3 रेल के डिब्बे हजार की सरया मे 9 85 74] 


4 मोटर गाडियाँ (कुल) हजार की सस्या मे 550 93 87 
(3) वासिज्यिक गाडियाँ हजार की सख्या में 284. 395 407 
(७) कारें, जीप और 


लैंड रीवर हजार की सख्या मे 266 588 40 


]. बाथिक समीक्षा 975-76, पृष्ठ 73 75 


चुमे हुए उद्योगो मे उत्पादन 539 


झ___[_ _॒_॒उ“उ_उ“॒__ट“्पिपयघौथःषााण:युू पद 7 हा 


आय 2 न नमन न सस न त 2 3 4 5 
5. मोटर साइकिल और स्कूटर हजार वी सख्या मे. 94 ]27 49 0 
6 विद्युत चालित पम्त्र हजार की सख्या मे. 09. 208 2 82 


]7. डीजल इजन (स्थिर) हजार की सख्या मे 447 699 43 
8. डीजल इजन (मोटर 


गाड़ियों के ) हजार वी सख्या मे. 308 ]:5.. 29 
9. बाइसिक्लि हजार की मसख्या मे. 407।_ 76 6. 234] 
20 पिलाई की मशीनें हजार की सख्या मे. 303 32 335 


]९ बिचली इजोनियरी उद्योग : 


2, विद्यूछ द्रान्मफार्मर हजार किलोवाड 
एम्पियर 43 887] 2439 
22. बिजली की मोदरें हजार प्रश्व शक्ति 728 2348 3684 
23 बिजली के प्ले हजार की सख्या मे. 059 2067 2247 
24. बिजली के लेम्प दस लाख की 
सख्या में 435 206 340 
25 रेडियो रिसीवर हजार की सख्या मे 282. 2004 966 
26. बिजली केबल 
(।) प्रल्यूमिनियम के तार हजार मीद्रिक टन 236 797 286 
(॥) तौबे वे खुले तार हजार मीट्रिक टन ]04 4: 44 


५ रासायनिक भौर सम्बद्ध उद्योग 


27, नाइद्रोजनी उर्वरक (एन ) हजार मीट्रिक टन 98. 952 482 
28 फास्फेटी उर्वरक (पी/प्रो5)हजार मीढ्रिक टन 52. 278 323 
29. गधक का तेजाब हजार मीट्रिक टन 368 975 4434 
30 सोडा ऐश हजार मीट्रिक टन 452 489 56 
3।, कास्टिक सोडा हजार मीट्रिक ठत 30।4 385 426 
32 कागज और गत्ता हजार मीट्रिक टन 350. 803 825 


33, रबड के टायर ट्यूब 
(7) मोटर गाडियो 


के टायर दस लाख की सल्या मे. 744 433 4:83 
(7) मोटर गाडियो 

के द्यूब दस लाख की सख्या मे. 35 424 448 
(पा) बाइसिकिलो 

के टायर दस लाख की सख्या में ]]5 2236 2500 


(7९) बाइसिकिलो 
के ट्यूब दस लाख की सख्या मे. 3 27 435 8 53 


$40 भारत में क्लाथिक नियोजन 








[ 2 ] 4 $ 
34 सौम्ट दस लाख मीटिक टन 80 450 १47 
35 उच्चतापसह बत्तुएँ हजार मीट्रिक टन 567 808. 753 


36 परिष्कृत पेट्रीलियम उत्पाद दस लाख मीड्रिक टन 58. ॥86  9-5 


शा बस्ज उद्योग ६ 


37 जूट कपड़ा हजार मीट्रिक टन 707॥ 274 049 
38 सूती धागा दस लाख क्लोग्राम 80] 902. 4025 
39 सूती कपड़ा (कुल) दस लाख मीटर 6740 7549 8268 
(४) मिल क्षेत्र दस लाख मीटर 4649. 4039 4450 
(४) विक्ेच्द्रीकृत क्षेत्र. दस लाख मीटर 209] 350 30७7 
40, रेयन का घागा हजार मीद्विक टन 438 02-3 59 
4] नकली रेशम का कपडा दस लाख मीटर उब4 968. 862 
शत खाद्य उद्योग 
42 चीनी हजार मीट्रिछ्न टन 3029 33 4793 
43 चाय दस लाख किलोग्राम 332 437 493 
44, काफी हजार मीट्रिक टन 58]. 956 86६ 
45 बनस्पति हजार मीट्रिक टन 340... 994. 352 


जगा बिजली (उत्पादित) श्ररब कि वा घ. ]69 607 694 


#|0९00/8--2 


गेर-सरका क्षेत्र मे रोजगार! 


७+3+333++++++ब..++क्‍०+०+5+ब....++.>> 








उद्योग मार्च मार्च मार्च माच 
ग्रभाग/मन्षिप्त ब्यौरा 496[ ]97] 973 4975 
] 2 3 4 5 

0 बागाव, बन आदि 67 89 84 82 
] खातो और पत्थर की 

खानो की खुदाई 3.5 4] हक कि” 
2. और 3. वस्तु निर्माग्य 302 397 40 4]3 
4. इमारतो का निर्माण 24 4 ]8 55 
5. बिजली, गैस श्रौर जल आदि 04 95 905 94 
6 व्यापार और वाशिज्य ]6 30 34 35 
7 परिवहत और सचार 08 0 08 08 
8 सेवाएँ 28 300 ]0 8 ह3 





जोड 504 676 68 5 680 


].. गाथिक समीक्षा, 975 76, पृष्ठ 85 86 
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सरकारी क्षेत मे रोजगार! 
औक++++++++ २-++०+++*** 
मार्च मार्च सार्चे माच 
]96] 977..._ 973 4975 
(मत्विम) 
सरकारी क्षेत्र के वर्गों वे श्रनुसार 
] 2 3 4 5 
] केन्द्रीय सरकार 2090 277॥ 29!8 29 86 
2 राज्य सरकार 30क्‍4 44 52 45 79... 47 44 
3. प्रद्ध सरकारी कय3ठः 4929 2528 368 
4. स्थातीय निकाय ]]73 4878 9 00 9 39 


42:42 किक क्‍+%0/ + अमल 0 5 30 अकिकीक 270%/#0 
जोड 7050 40734 9 75 28 38 
404 क 6 ५24 लि ०८ 7/002दकि562 777 607: 
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4. आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामो मे गिरावट के रूफान को बनाए रखना, 
उत्पादन वी गति लैज करना, झ्रावश्यक उपभोक्ता पदार्थों की वसूली व 
वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना, सरकारी खर्च मे कमी करना । 

2, क्रषि भूमि की ह॒दत्नन्दी को तेजी से लागू करना, अतिरिक्त भूमि को ज्यादा 
तेजी से बॉटना तथा भूमि सम्बन्धी प्रलेख तैयार करना। इस बात का विशेष 
ध्यान रखा जाएगा कि जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से वचित ने 
किया जाए । 

3. देहाती क्षेत्रों मे भूमिहीनों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास भूमि 
के आवंटन को तेजी से लागू करना। 

4 मजदूरों से जबरन काम कराने को, जहाँ कह्दी ऐसा होता हो, गैर-कानुनी 
करार दिया जाएगा । 

5, ग्रामीणों के कं की सप्ाध्ति की योजना | भूमिहीत मजदूरो, दो हैक्टेयर 
से कम भूमि वाले छोटे और सीमाल किसानो व देदाती दस्तका रो से कर्ज 
की वसूली पर रोक लगाने के लिए कातुन बनाया जाएगा । 

6 खेतिहर मजदुरों के निम्ततम मजदूरी सम्बन्धी कामूनो में संशोधन होगा 
आ्रौर जहाँ ग्रावश्यक्र होगा, न्यूनतम बेतन को उचित छूप से बढाने के लिए 
कार्यवाही की जाएगी । 

7 50 लाख हैक्टेवर भूमि मे और सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। भूमिगत 
जल के उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यकम बनाए जाएँगे और पीने के पानी 
की व्यवस्था के लिए, विशेष रूप से सूखा पडने वाले क्षेत्रो मे और अधिक 
सर्वेक्षण किए जाएँगे । 

8. बिजली उत्पादन कार्येक्रमों मे तेजी लाई जाएगी। केन्द्र के नियन्त्रण में 
खुदर लाए बिज॒लीघरो की स्थापना की जाएगी ६ 

9 हाथकरधा क्षेत्र के विकास के लिए नए कार्यक्रम लागू किए जाएँगे । बुनकरो 
को और ग्रधिक सुरक्षा प्रदान करने की नीति को अधिक युक्तिम्नगत 
बनाया जाएगा। 

]0. नियन्त्रित मूल्य पर बिकने वाले कपडे की क्वालिटी सुधारी जाएगी और 
उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जाएगी । 
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बाहरी शूमि द शहर दसाने योग्य भूमि का समाजोकरण, खाली छोडो गई 

अद्विरिक्त भूमि पर कब्जा करने तथा नए आवासो में चौकी क्षेत्र को कम 

करने के लिए कदम उठाए जाएँगे । 

द्विखाबे की शानदार सम्पत्ति के सूल्मॉकत के लिए और कर चोरी पकडने 

के विशेष दस्ते कायम किए जाएँगे। ग्राथिक अपराधियों के खिलाफ तुरम्त 

निणासक मुकदमा चलाया जाएगा तथा कडा दण्ड दिया जाएगा ॥ 

तस्‍्करों को सम्पत्ति जब्य करने के लिए विशेष काबुन बताया जाएगा। 

पूंत्री लिवश प्रक्रिए को उदार बनाया जाएया । आयात लाइसेंस का दुएपयोग 

करने बाली के विरुद्ध वापवाही वी जाएगा + 

उद्योगों म, विशेद रूर से कारखाने के काम में कर्मचारियों की शिरकत से 

सम्बन्बित नई योजनाएँ ब्रौर उत्पादन कायकमो की शुरुप्रात 

डक परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट याजना शुकू की जाएगी । 

मध्यम वर्ग के आयकर में छूट को सोमा बढाकर 8 हजार रपये कर 

दी जाएगी । 

छात्रावासो म छात्रों के लिए तियन्त्रित मुल्य पर झग्वश्यक बस्तुप्रो की 

बयवस्था वी जाएगी । 

छात्रों को तिपन्लित पुल्य पर पुस्तकें व स्टेशनरी के सामान उपलब्ध वराए 

जाएंगे तथा पुस्तक बैंको की स्थापना की जाएगी । 

नई एव्रेन्टिपशिप योजना शुरू को जाएगी जिससे रोजगार व श्रशिक्षण के 

प्रबमर बर्ढग | झज्नेन्दिमों की भर्ती करते समय भअनुसूचित जाति पश्ौर 

जनजाति, ग्रल्पप्तस्यकी और विकलाँगो का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 
(राष्ट्र के दाम अ्रधानमत्ञी द्वारा । जुबाई 975 के प्रसाएय सै) 
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पाँचवों पचवर्षोय्य योजना का प्रारूप 
(25 छित्तम्बर 976 को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ को स्वीकृति)३ 
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राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने पाँचवों पचवर्षीय योजना के प्रारूप को 
25 सितम्बर, 976 को अन्तिम रूप से स्वीवार कर लिया है । इस योजनाकाल 
के अ्रव दो ही वर्ष शेप रह गए हैं. इसलिए यह कहा जा सकता है कि योजना की यह 
प्रम्तिम स्वीकृति बहुत विलम्बित हो गई है। परन्तु योजना के अ्रब तब ग्रुजरे काल 
में कुछ ऐसी अस्तयिरता वो परिस्थित्याँ और मजबूर्याँ रही कि योजना वा अन्तिम 
हाँघा स्वीकार बग्ने मे विलम्ब होना स्वाभाविक ही था । वाह्तव मे, जैसा कि प्रधान- 
मन्त्री ने कहा है, यह समभा जाना चाहिए कि पचवर्षीय योजना वी यह मध्यावधि 
समीक्षा हुई है गौर प्रारम्भ के त्तीम बर्षों मे प्राप्त अनुभवों ग्रौर देश में लाई गई 
स्थिरता के फ्लस्वरूप इसके शेप वर्षों के लिए सुविचारित भ्रायोजन बिया गया है । 


परिषद्‌ के योजना को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव में कहा ग्या है कि 
पांचवी योजना के प्रारूप पर विचार करते हुए प्रात्मनिर्भरता व गरीबी दूर करते के 
उद्देश्यों पर जोर देते हुए, मुद्रास्फीत्ति वी प्रवृत्ति पर झ्कुश के लिए उठाए जाने वाले 
कदमों का समर्थन करते हुए कृषि, सिंचाई ऊर्जा व सम्बन्धित ग्राधारभूत क्षेत्र की 
योजनाग्रो पर जोर देते हुए, नए श्राथिक कार्यत्रम को लागू करने वी इच्छा मे राष्ट्र 
की क्षमता में विश्वास ध्यक्त बरते हुए, पूँजी निवेशो से अधिक झ्राय भ्राप्त करते की 
आवश्यक्षता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ सितम्बर, 976 की 
अपनी द्ेठक' मे पाँचवी पचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकार करती है तथा जनता 
के सभी वर्गों से श्रपील करती है कि योजना मे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने मे 
पूरों धहयोग दें । 

राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत पाँचवी पचवर्षीय योजना मे सावेजनिक 
क्षेत्र मे 39393 24 करोड रु. खर्चे करने का श्रावधान है| थह प्रारूप योजना से 
सगभग 2000 करोड वा ऋधिक है ४ अगले दो क्यों के इस कह वर 22509 करोड रू 
खचे होने बाला है । जहाँ तक ग्रलग-पलग मदों की बात है व्यय का आावटन इस 
प्रकार रखा गया है--- 


3. हिन्दस्टान दि. 26 एवं 27 स्ट्म्वर, ]976 के आधार पर 
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मद ब्यय राशि 
कृषि तथा इससे सम्बन्धित विषय 4643 50 करोड *- 
मचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण 3440 ]8 करोड रु. 
बिजली 7293 90 करोड रू 
उद्योग तथा खनवब्‌ 0200*60 करोड रु. 
परिवहत ध्था सचार 688] 43 करोड रु. 
शिक्षा ]284 29 करोड़ रु. 
समाज तथा सामुद्यायिक्त सेवाओं पर 4759 77 करोड रु 
पहाडी तथा प्रादिवासी क्षेत्रों पर 450 00 करोड हु. 
अन्य विविध क्षेत्रों पर 333-73 करोड रू 


पाँचवी पचवर्षीय योजना के ध्रौरूप मे जिन विपयो को प्राथमिकता मिली 
थी, उन्हे प्रपरिव्तित रखा गया है । 
पाँचवी योजना की 39303 24 करोड रु की राशि मे केन्द्र का योगदान 
9954-।0 करोड रु, राज्यों का 8265*08 करोड रु, संघीय क्षेत्र का 
634 06 करोड रु तथा पहाडी और अ्रादिवासी क्षेत्रो को 450 करोड़ रु. रहेगा । 
योजना झायोग के उपाध्यक्ष श्री हक्‍्सर ने कहा कि सही मायनों में पाँचवी 
परचवर्षीय योजना का पहला वर्ष तो तैयारी मे ही चला गया। ग्रत हमे झपना 
वास्तविक कार्य शेष चार वर्षों मे ही विभाजित करना पड़ा। यही कारण है कि 
योजना के ग्रगलें दो वर्षों मे 79902 करोड रु खर्च करने की व्यवस्था की गई है 
जबकि पहले तीत वर्षों के लिए पहले 940 करोड रु खर्च करने का ग्रनुमान था । 
श्री हकक्‍्सर ने कहा कि योजना झायोग का अनुमान है कि हमारा कृषि 
उत्पादन कम से कम 2% करोड़ टन तथा अधिक से झधिक 3 करोड 20 लाख 
टन होगा । उसके आधार पर कृषि क्षेत्र मे 4 प्रतिशत तथा उद्योग के क्षेत्र मे 
7।0 प्रतिशत विकास की आशा रखी जा सकती है। हमारे निर्यात में भी 
8 5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है ॥ 
योजना झआायाग का अनुमान है कि इस पचवर्षीय योजना मे निजी क्षेत्र भी 
24000 करोड़ रु खर्च कर सकेगा। 
हक्सर ने कहा कि यह योजना यथाय्ंवादी है श्रौर इसमे गूल्यो में स्थिरता 
पर विशेष जोर दिया गया है । 
योजना में कोयले का उत्पादन ब्रक्ष्य 2 करोड 40 छाख दत, तेपार इस्पात 
का 88 लाख टत, रासायनिक्र खाद (नाइट्रोजन) का 29 लाख टन झौर फास्फेंट 
खाद का 7 लाख 70 हजार टन रखा गया है। श्री हक्सर ने बताया कि योजना मे 
नए इस्पात कारखाने के लिए 30 करोड उुपये का प्रावधान रखा गया है | लेकिन 
यह कारखाता कहां लगाया जा सकता है, इसकी जांच-पडताल झभी चचछ रही है 
और निर्णय बाद मे ही हो सकेगा । 
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आयोग के सदस्य प्रो एस चक्रवर्ती ने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 
संगठन द्वारा बे रोबगारी सस्वस्थी सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है । 
यह हमारी सबसे विक्रट समस्या बन सकती है 3 

उन्होने बताया कि योजना मे मध्यम और वडी पस्िचाई योजनाम्रो से 58 लाख 
हैक्टेयर भौर लघु मिचाई से 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में प्रतिरिक्त धिचाई का 
प्रावप्रान झिया गया है। योजना के प्रस्त तक 3000 मेगादाठ बिजली का उत्पादन 
बढ़ान का लक्ष्य रखा गया है। इसमे छटी योजना के लिए प्रप्रिम कारंवाई शुरू 
करन का प्रावधान भी रखा गया है । 

उन्होंने बताया कि योजना में अगले दो वर्षों मे लगभग 600 करोड़ रुपये 
के प्रतिरिक्त साधन जुटाने का प्रावधान है, जिसमे से 900 करोड रुपये केन्द्रीय क्षेत्र 
से प्रौर 700 करोड रुपये राज्य क्षेत्र मे मुहैया किए जाएँगे। 4700 करोड के 
प्रतिरिक्त साघनो में से लयभग 3,000 करोड़ रुपये के साधन पहले तीन वर्षो में 
जुटाए जा चुके है 

परिपद्‌ ते योजना को स्वीकार करते हुए जनता के सभी वर्गों से निर्धारित 
लक्ष्पो को पूरा करने मे पूर्णा सहयोग देने की अपील की है। योजना का मुख्य उद्देश्य 
भरात्मनिर्मरता तथा गरीबी को दूर करना है, इसलिए जनता का सहयोग तो इसमे 
आवश्यक है ही श्रौर वह मिलना चाहिए । आवपातु स्थिति की धोषणा के बाद देश 
में जो प्रनुशासन और करत्तंव्य के प्रति निष्ठा की भावना झाई है भौर प्रप्तामाजिक 
प्रवृत्तियाँ हकने से जो उत्साह पैदा हुआ है, वह बना रहना चाहिए ताकि उत्पादन 
चडे, ठीक ढग से वितरण हो और योजना के चक्ष्य पूरे हो सकें। इसके झलावा 
प्रधानमन्त्री ने प्रामीणों से उनकी बचत को सग्रह करने के लिए ग्रामीण ऋणश पत्र 
जारी करने, राज्यो स श्रोवर ड्राफ्ट लेने की प्रवृत्ति त्यागने, समुचित वितरण द्वारा 
किसी वस्तु का झ्रभाव न होने देने, मूल्यों को न बढने देने तथा एक राष्ट्रीय वेतन 
नीति निर्धारित करने प्रादि के जो सुकाव दिए है, उन पर भी अमल किया जाना 
चाहिए । इनसे देश में श्रावश्पक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने तथा योजना के लक्ष्यों 
को मूर्त रूप देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पंदा हो सकेगी । 


#||7€700%-[6 
प्रछल्त-व्छोचछा 
(२७६57॥0]4 8&४९) 





खष्ड-7. श्राथिक विकास के सिद्धान्त 


अध्याय । 
] आधधिक विकास की परिभाषा दीजिए । आधिक विकास की प्रकृति एव उसके मापदण्ड के बारे 
में बताइए ॥ 


फिशीकड वएणाजराए इष्फ्शॉप. चैशाप्णा पीढ गर्बाणाद छ00- शहग$प्राष्पाटता 0 
६€४९००७शा४९ ह्वाएसग. 

2 “'आधिक विकास के तीन पहलू हैं--समग्रीकृत राष्ट्र के कुल दौर प्रति व्यक्ति उत्पादव में 
निरत्तर वृद्धि, सरवदात्मक विकास प्रक्रिया के दोरान अर्थव्यवस्था मे जो विचरण (अथवा 
परिवर्तन) आते हैं, अन्तर राष्ट्रीय देश मे बदलती हुईं सरचना के साथ ही साथ, इस के, 
और शेष विश्व के बीच आविक प्रवाहों का अनुक्रमिक प्रतिरूप बनाना ।" डदाहरणों सहित 
व्याख्या कीजिए । (3972) 
+ 8९०009।९ 090 835 (श7९6 8592०७--(७॥९ 3887283(ए९. 50ड/क्राए:त ॥020858 
॥॥ 8 9॥00१$ (ए4| ॥॥0 फडए एउ्जाप्ब एा0तंचल, पीठ ॥एएटॉफा. कह का 03 
00९७: ॥0 809 ९८०४०॥॥५ 6७0एड फट छा०एफं छा००९५५, (898 ॥"८779(/004| : 78 
छ॥7डफड़ 30८४८ जआाएए2उत्छ 5६ 5७9७/९४९०७९( 9५ 4 इल्यूफ्टए4) एथपशफ र्ण 
€८णाणा।९ #.०05 0८९९७ 4६ रा (२९ 76५0 ७ फल घणा0" 8]890302 0 (6 
जद ए ॥9$405 

3. आधिक विकास के तत्त्वों बी और उनके तुलनात्मक महत्त्व की विवेषता करों। आप आधिक 
विकास की दर किस शभकार मापोगें ? (93) 
70560७55$ (४ (8८०३ छोड़ा शआा& ॥९59णाष्तका8 जज ४एणाजाा6 हाएणफा बात गधा 
ए८॥॥5८ ग्राएणा&ाएट.. पि0जए 5०08 ४00 छटवचछा३ (76 ।36 ते हाएजा) 

4. आशिक वद्धि आर्थिक विकास और आविक प्रयति में भेद कीजिए । द्राथिक दिकास की माप" 
हतु आय-समको का प्रयोग क्सि सौमा तक किया ज्य सकता है ? 
प)ञ्ञह9॥४॥ एटाए ९९० €९07070० हाएए, ९९०7०॥ा० 68५९20फ़ाह्एा 800 €०000- 
प्यार छाएएा55. छ॒०9 लिए [00076 [2403 ॥39 96 75९4 00 63596 ९०ए:०76 
हाएजा॥ ? 

5 “हम आर्थिक विकास की परिभाषा एक प्रत्रिया के रूप में करेंगे जिससे कि विसी देश के 


प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय दीघेकालोन अवधि में बढती है ।” (मेयर) स्प्रष्ट कह 

(975 
+06 कगा। १लत॥ढ ९९०७०कार ठ९०९०१कक९का 25 फट एशर0025५5. एश्शछफ 6 
एिडक्ा, एर 2&एा& वाब्ट0!40 | ७०एवचपज एसर्बपटड 0ज६/ 3 08 एशाएत॑ 
076 * (जिद्यरा) छठे 


अध्याय 2 
].अद्ध-विकसित अथे-व्यवस्था के भुख्य लक्षण लिखिए । एक अर्द-विकसित जौर एक विकहित 
राष्ट्र के आयोजद मै क्‍या भिन्नताएँ होती हैं? 
टशाप०३१५ सआश्रएढ पौह दकबा३०टपजए ट्क्वपार$ तथा एए१९ए६/0ए2तै <९००0०05 
सुठ्तत €९०एणाार फीग्गणाएड़ 7७ 49 पाते 'ं४९स्‍०एलत ०००७३ तीढि$फ गए फग॑ 
9 कुचरट०,<व ०एणएाएए ? 
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बाप की राय में भारत जैसे अल्प-विक्सित देश के आधिक विकास में कौजमी मुख्य बाघा है 
पूँजी को कमी, तकनीकी परिवतंन और अभिनवीकरण प्रक्रिया की घोमी दर अथवा उपयुक्त 
सस्यागत और सरमाजिक ढाँचे का अभाव ? उदाहरण दीजिए । (972) 
२३ ऋएण6 ए०च ९णातआतल परी ग्राअप एडाएरए ६0. €०णा०चा० त९एटी०ञानद( ० 8 
॥655 8८2२७]०5९6. ए०09797 आत्का 33 43. [एफ  ण॑ &३ञा3), 5॥09 7306 ० 
एश्लाह्ए०शार्ग टाब्वाइल० ब०त ॥000४430णा 07 ३0५5८००७ छ॑ 2 39970977806 ॥75000- 
परणा3॥| 804 5004 5एश७६६१ 696 ॥]0504॥05५ 
अद्धं-विकप्ित अर्थव्यवस्था की क्‍या विशेषताएं हैं ? ऐसी अर॑ब्यवस्या मे आधारभूत समस्याएँ 
क्या होती हैं ? इनकी विवेचना भारत हे सन्दर्भ मे करो । (973) 
श्र घा९ फल एच लोक्षब०/ढव5व९5 छा था. ्रातैद-(६एट०:८९ ९एणा०्गा। ? भा 
6 ॥॥6 ७350 ए09[८॥75 0 छौकशावाए 9 5७८४ 8च €९कणाऔ? 08६755 ऐटाए ध्याग 
इर्शि९0०९ 0 [069 
“अन्विकस्चित देशों से सम्बन्धित ऑक्डो एवं वर्णवात्मक जानकारी का अध्ययन करने से 
प्रकर होता है कि राष्ट्रीय नि्धंनदा एवं देश की अर्थव्यवस्था के अन्य लक्षणों मे अवश्य ही 
हस्म्बन्ध है ।” (हिंगिस) ये अन्य लक्षण क्या हैं? (१974) 
>एडब्गागरावाठव् ता 535005 भत त९5८घएपएट वर /णिएजञ।00 एट7७॥708 40 एावहा- 
९४९०७९७ ९०७८5 ९५८३॥ (80९06 ॥$ 496९6. 8६ एणा|0०0  एशफ्टा 
॥02(0॥94/ एछा0५टा।५ था ठतीक्ष ९३७०७९३ ० (086 ए०७॥7975 €९००००ग्ञाए बचत 5004 
एाएग)23007 * [0॥8 85) १४४4॥ 6६ ६8६5९ 0067 दिवणल5 ? 
विरस्ित, अविकसित तथा अर्द्धा-विकसित देशों मे उसके आधिक विकास की दशाओ में वया 
अन्तर पाया जाता है ? प्रत्येक का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए । 
पक्षल्ा068 40७9 $(8(८5 0 ८९००0 वृढएट0फव्ारट०( ॥घ तटएटाएएटत, परातरएटागरप 
था0 प/08-०९४९।००९५ ८०ए॥0त९$ 0क्वीटा ॥िणा 006 कण67, हाशाए $च्रा३06 
€+979।₹$ 0 स्व 
अद्ध विकसित देशों बी समस्याओ की परीक्षा कीजिए | 
छिडकातराल (#6 ज्रात्छालथा ण॑ प्यातेटा-0९१९॥००९७ ९०४एघ९$ 
+आधिक धरगति की वास्तविक आधारभूत समस्याएं यैर-आधिक हैं ।” विवेचता कीजिए । 
>युप्रढ 7९8५9 पिठंब्गाश्याव) >00एे९75 .णँ €००0एएा९० 9९ए९॥०970890 76 ॥05- 
€९00070॥0", (०्याधक्षया 


भ्रध्याय 3 


विक्षास के भ्रन्तगंत सरचनात्मक परिवर्तन से आप कया समभते हैं? उत्पादन के सयझन में 
परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए । 
जगत 0० एणए. एए्तेलाञबाते 59 - *इकएलणाबी. लीआा22४ एएतदा त&४९०ए७॥्रथ्व९ ? 
फक़जञाबाग एसग्ाइ2५ ता तर एजग्राएए॥00प 0 979क्‍फ0०009- 

विकास के अन्तगत सरचतात्मक परिवर्तन को प्तमझाते हुए उपभोग में परिवतंनों की व्याख्या 
अीआए ५ 

छिडफ़ागा। * छाएएफाबां टाआाह<ड पण02८ त९२४६॥०७ए800 ब्गाप ड0ज 08०ए त0 १०० 
एछ0675978 09 ॥092 पौी38॥865 ॥0.- €णाशष्प्रशाफ़ाणा 

रोजगार निवेश और व्यापार के सगठन में विकास के दोरान सरचनात्मक परिवर्तन की 
विवेचनाः कीजिए । 

छ5९५५६ ९ इफ्पलाफाडी लाशाए:६ ॥0. पी णशक०7ञञाण/ छि शाए0/9फ06॥ ॥7५25६- 
गाए बात प/ऐट 

* आधुनिक युग मे, सुच्य सरचनास्मक परिवर्दनों का लक्ष्य कृषि मदो के स्थान पर औद्योगिक 
भद्दो क( उत्पादन (औद्योगीकरण की प्रक्रिया), ग्रम्मीण तथा शहरी क्षेत्रों में जदसख्या विदरण 
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+ रोस्टव के आविक विकास वी अदस्थाओं के सिद्धान्त का विश्लेषण कौजिए तथा इसकी सौमाएं 
बताइए । 
8ए०३॥६ ॥२0509 75 प॥९०7५ छ॑ €००४०कार इाण्शत बात एव 000 5 गया 
दिठश$ 

6 स्वचालित विकास जया है ? इसकी क्या सीमाएँ हैं? 
ज़बा 5 5० 505७0०१ हाएजए ? धरा बार ॥5 7700ला5 7 

7 भाथिक वद्धि को परिभाषा दीजिए । रोस्‍्टव के बनुसार आधिक वृद्धि के विभिन्न काल क्या हैं? 
एक 8९070फ्ताट हाएशा "जा डा6 ३०८००रदपाड़ (0. रि०्जा०ए 6. वरीलदिदा। 
33805 ्ी <८०चणागर हाठच्एत ? 

8 शआाधिक विकास की पूर्व आदश्यकताएँ क्या हैं? आविक विकास के अध्ययत ने आधुनिक समय 
में विशय महत्व क्यों प्राप्त किए हैं ? 
ज/भ्ञ॥ डाल (66 एच त्वए७१055 रण €००१०वार हा०जगी ? छ0१० गब5 ताह डपत, ० 
€९ए॥0जञा6 ए्ा०४७॥ 355७९१ 59९ए३ ॥0907406 पथ चा0व4670 धाए65$? 

9 "“आधपिक विकास कोई जादू मही है वह एक निश्चित गणित पर आधारित होना चाहिए।” 
भारतोय अनुभव के आधार पर टिप्पणो बीजिए। 
+ 8गाग्याएल व ९0क्त्माट्वर ॥६ 7004 काररटट.. 78 5 94569 ०9 4. 08997 बाा- 
पोबा6 " (०0) चर हा धरष्ठा। ् 964॥ छफ़दाटाएट 

0 बिकास दर के विभिन्न दत्त्वो के योगदान पर ढेनिसन के विश्लेषण का विवरण दीजिए | 

छिड़बग08 [0 "॥50॥ $ ९४$03025 ०( 08 0०एपएप४०9 रण 3/दाढ०: 80078 00 
फ6 ४7०५॥6 ए॥2 

भ्रध्याय 5 

3 क्राधिक विकास का विश्लेषण कीजिए और महत्त्वपूर्ण मॉडलो को बताइए । 
&॥०७)98९ €९000ा॥6 ३०७७७ 364 ए9णच 0६ ॥77070390 87०२४ गा00टा$ 

2. आधिक विकास के लेविस माडल को परीक्षा कौोजिए। 
एज्बजाताल ॥.0ज5 (०५९ ता €ए०चणाह ड्ाणज्पी 

3 लेकिस के असीमित श्रम पूर्ति के बद्धि-सिद्धात की विवेचना कीजिए | बताइए कि अन्य 
विकसित देशो में असीमित श्रम पूर्ति के द्वारा पूजो निर्माण सम्भव भी है और लाभदायक भी । 
ए।5९०५$ [.९छ७।६ घारठा॥ ० ह/०एा जाए एचात्राढत 8900 8७999. 09 ५०० 
ब्रष्टाल्ट धाडए (१94 छाए शत एनँप्रा॥व5 555एश०5$.ए [3907 ॥3 905506 
शा [705७6 ॥0 ए्श्त॑ल्‍्ः तर/टागु्ट्प ००१०७7९5 १ 

4 


हैराड डोमर माडल स्वय मे विश्लेषण का एक अधघरा। और काम चलाऊ साधन है और इससे 
बहुत अपेा नहीं रखती चाहिए। (सु चकऋवर्ती) अल्पविकसित देशों के लिए नीति सम्बधी 
तत्त्वों की दष्टि से हैराइ-डामर माडज् की खगतता एवं सीमाओ को समभझाइए 
या 

असोमित श्रम पूर्ति को परिस्थिति में आथिक विव्रास की प्रक्रिया को निरूपित कीजिए । 

(974, 75) 
घंबा०त-0ख्ताबर रनै०ठंल॥8 58 एटाऊ उ002॥ (00 वा वाज्टा। ब्यात 900 700 जा 8 
शाण्णाव 55 छएटल९0 गए आ १ (9 (छडद्व्वा।ज.. फिफोबाय ताल ााल्एब्ा०्ट बएत 


जाए१(300॥$ ता ज्ा0०4--00गाक्षा 042] ए उल्लेआ6प [0 ॥5. 90९५ ॥09090005 
[07 पगरठद्-तररट[०ए९५ ००पफव९5 

ण्छ 
6णक्‍ावर (९ एा0०९८५३ ण॑ €००००च्रा< वंहस्‍्टॉंठफफला( चएतेंटा ए०च्ताद05३3 र्॑॑एणाता 
॥८१ ]३0०० 5०9७9 


552 ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 


$ हैराइ-डोमर के आशिक वृद्धि के विश्तेषण के भ्रमुख अश स्पष्ट कौजिए ॥ इसके व्यावहारिक 
प्रयोग की विवेचना कोजिए। 
छिफावगिाा फीड पा30 7ण7॥ ता पघ्दाए4-ए0०्शबर शार्॥आज्रज्ाड ी <९०म्र०्याए हाजी 
0।इ5८ए६३ ॥5 फ़डबएधटबा 87ट्रीन्‍ट्थाए07 

6 अल्यविक्सित देशो की आधिक विहस की समस्या के लिए हैराड ड्ोमर विश्लेषण के महत्त्व 
का विवेचन बीडिए । 
95९ए५5 शोर डा89)री०३ए८६ री धृवाएए्व--0 जाइए 30ॉ955 ठि: १४8 छाकीाव्यार्ण 
€००्प्रणाग्ञाढ तेटस्‍्ट]0फम्ताध१0 तीं छाल ठैंट६<०92९ <00तपलड 

7 महालनोबिस के आधिक वृद्धि के मॉडल पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
वाह व आए ॥005 णा ] तट १803[370935 ०४८] 0६ ८९००१०ग7 हवएश।ति 

8 महॉलनोविस के नियोजित विकास के मॉइल को व्याख्या कीजिए। महालनोविम के आदिक 
वद्धि के सकाय मॉडल के मुख्य दोष क्‍या हैं? 
फ्ऊऋए।॥0 चाट कनैबब7097 ऐ/०९९| ण ज़ावतए९9 त6ए६०:फ९४0. ए#30 376 6 
गए वी4७४५ ॥] ६9३ 0एध300743 79046| ० €८०॥० एए हएएणशा॥। 99 रब 

9 उमर धद्धान्तिक ढाँच को पूरी तरह समफाइए और उत्तरा अःलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए जो 
कि भारत की दसरी पचवर्षीय योजना का आधार था। (१975) 
एुऋछाशत (७१४ छत06 €६३॥७७१७ ७४७९०७७७ (फ७ फछा७९एश, एिबछ८फ्र07 ऋछएा 
िजञालव ७३५5 ण [00039"'5 5०८०००० :.४९-१८३४  7]20 

भ्रष्पाय 6-9 

॥ *आधिक विकास के लिए नियोजन पर अआअलोचनात्मक नितब्रन्ध लिखिए ॥ 
एद्रात6 8 ८0७8] 65४३७ ०9 *राएह 07 8४०07णराः८ एिटरडरोएफाहएा। ? 

2. एक तियोजन अय य्यवस्याः के पक्ष और विपक्ष मे [दए गए ल्ों की आलोचनात्मक परीक्षा 
कीजिए । 
(एक ९ष३व06 0९. बह्धाट्यप्रट्पाड 80४40०२१ रत. 800. 88305 3 0]30729 
९एणाणाएए 

$ वतियाजित बर्य व्यदस्या मुक्त अय व्यवस्था से श्रेष्ठतर क्‍यों मानी जातो है? विवेचना वीडिए। 
9२४३ ४ थि्रणाव्त €ए०कणा३" ७०7द्ल्‍रए४९०१ ३७ए७४0०7 ६0. #ि2७.. ध्शाश[॥॥6- 
९८०४० ? 52७55 9॥]9 

4 बचत दर को प्रभावित बरने बाले तत्वों की विवेचना कीशिए । 
फ।5005$ 8 8९07$ बर्डिट्टा08 र8 5उच्य8 उबाल 

5 सम्पूण विकास दर को प्रभावित करने दाले तत्त्वो को विवेचना वीजिए। 
ए0$095६$ 0९ 4800045 3ऐ2002०६8 एै: ठशथा-8) 80७ कै 30८ 

6 «& विकास योजना केवल एक हृद त्द॒ बर्दंशास्त्रीय कला है, एक महत्त्वपूर्ण हृद तक यह 
राजनेतिक समभौते का प्रयोग है । (लुइस) ब्याव्या कोजिए । ॥974) 
>भुछेडचट0 वाला फ्राद्याताए 8 ॥$ 009 था एश70 8श €एण,0क्ाट 7, ॥0 7 हाए0/(थवा 
€अपटगा ॥45 300 99 <#९ए८४६ ॥॥ एणारब। ०००एवजाप्रक्‍8 ?! ([९एथ३) ह्पश5906 

4. किसी विकास योजना मे वद्धि दर किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वृद्धि दर को परिसीमित 
करने वाले तत्त्व कौत-कौन से हैं ? पूरी तरह समझाइए। (4974) 
झुठण ॥$ पाल वाट हाठरजपी तललाकायल्त ॥90 43 तरए८०एगध्ा-फ़राआ 7? ए्श श6 
(06 ०णाइवया(5$ 00 6:३९ ०6 छतठजाप ? ६5536 व) रे 

8 साधनों की गविशोलता से आप क्या समभते हैं ? गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारण 


की विवेचना क्ोजिए 
(७७३॥ 0०३०४ ए00६5038006 09. +६50५८८ क्वण॑जा58॥"ए7? 


40 
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ब्रान्तरिक साधनों और बाह्य साधतो के विभिन्न रूपो की आलाचनात्मक समोक्षा कोजिए। 


(एजा९3॥ए छडकआ96 #6 ४7095 ईछपड छा क्रॉश09] उश्505 99 ह्डाह्ाए2] 
प९50 ५7०९5 


योजना के लिए वित्तीय घाघनों को गतिशीज़ता' पर विवस्ध लिखिए । 

जद व ९5५३५ 07 "०७६4० रण गिग्ववाएल॥ फिटड0एा०८५,९ 

उपभोक्ता वस्तुओ और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान से आप क्या सममते हैं? 
स्पष्ट रूप से व्याज्या कीजिए । 

जब ४० ५०0 एणवलडाउए0 099 6 तेध्याबाव छाजुरएा005 607 20050090075 
80०95 ब्राव॑ ॥9द77९0402 80005 ? एडए4च् िीाए 

मांग के अनुमानों मे आदा-प्रदा गृ्णौंकों के उपयोग को समकाइए।॥ 

&छए9]99 पढ़ ए५६ ण पा ॥रएत/-०प्रएपं ९०-<गिस्तट॥5 

बताइए कि आदा-प्रदा विश्लेषण की तकनीक कुशल आयिक तियोजत के लिए कहाँ तक 
ग्रहणीय है ? क्या भारत मे इस वकवीक के श्रयोग में कोई व्यतवह्वारिक कठिनाइया हैं ? 
प090५9५$ 809 47 (06 ९८ाएातुएड छा ॥09पा-०पराएप् ॥03955 ॥$ 39०099|6 [07 


शा ९85४ 6८०0०97० 9037गरगा8-+6 ॥न्वञ० 909 छा4०॥९3॥ 0700॥05 79 999्राह 
फ़ा$ एल्छाशावए6 ॥0 4004 


अ्रध्याय 0-36 


विभिन क्षेत्रों के सल्ठुलित उल्तादन लक्ष्य निर्धारित करने की विधि सम्रझाइए। असन्तुलित 
विकास के पक्ष में क्या तक हैं ? (4973) 
छिफा॥ए परा8 एट१04 ठ॑ तशलाप्रागाएह एवेआप्ल्व 870ए५ स्वा8३88$ 07 0्टिव्प: 
5९९०5 १४॥3६ 86 ए९ डहवव९ए(5 एण ७४०8।३००८९. ह/0७॥ १? 

आथिक विकास को प्रोत्साहन दने के लिए विनियोग के अन्तर-शत्रीय आवटन के महत्त्व का 
विश्लेषण कीजिए । इस सम्बन्ध मे बचत की सर्वोत्तम दर को धारणा की बिवेचता वोजिए । 
#१88956 (06 589# 040९९ ० ॥900-5९९००४७ 30९3000 0 ॥४९5/6॥॥ 07 97000 


प्रतछ ९९००० 7090. 5९055 ॥09 5 ९००7९ए॥07  धा6 ९00००0०: ०6 
+0|प्च्वाएप 79:8 रण 58५प४५४ 


वे कौत से सिद्धान्त हैं जिनके अनुरूप विनियोग करने योग्य कोपो को एक नियोजित अर्थ- 

व्यवस्था के विभिष्न क्षेत्रों म वितरण करना चाहिए ? 

'जवा 876 06 97702 (965 ॥0 80007030०2 ९७0 ज़ाश।शा ॥7४८9030]6 धघितवं5$ ७0000 

६6 6॥500ण6व ड्ा्चणाड़ प6 ५ब॥005 5६९०५ ० 2 एड्गाह्व ९९००१ है 

एक योजना बनाते समय कुल वितियोग का क्षेज्ञीय आवटन आप कैसे निश्चित करें। । 
(4973, 75) 

पझत0ठ्ण ज0०)8 ३6फ तंशश्ाग्राएह [06 ६लणरनों ब008000 ०॥ए<४067 था छाड08 

8 ए809 

किसी योजता में विनियोग की प्राथमिकृताओं और दरीके का निश्क्य करन में कित बातों का 

ध्यान रखा जाता चाहिए ? क्‍या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय योजना निमाताओं 

ने भारी और पूजीयत उद्योगों, शक्ति तथा यातायात को बहुत अधिक ऊँची प्रायमिकतां दो 

है तथा सामाजिक सेवाओं को बहुत कम प्रायमिक्ता दी है । 

०॥४॥ ए०#॥र्दष्टाथ0005 560पत 98 ६९९ ॥0 शल्छ वा वए08 (8 छा0्रातार5 ब्रात 

कक्ञाएाए 09८5 ६9४९ ॥ 3 ए/3७ ? 790 ५०ए 00 एव व॥0॥97 फ़ॉधाएडर$ 02४८ 

झएडा 000 कट कड़ी क्ााण्ट/. 0 कड१०३ मात दबफाधवा 8005 धाततदारब, छ0७दा 

बगते पाज्ाइएणा जाते १00 ॥08 फ़राठताज 40 5००७३] 5९४४।८८५ ? 

अद्धो-विक॒तित देशों क आशिक विकास्‍्न की योजनाओं मे प्राथमिकता के विशारण के मोवदड 

कौ विवेचता कीजिए | 

फिडला$ड फढ दाएबा3 गि ऐशेटागरीापडाता णी फाठ्रधाटड ॥9 90809 छा 96 

(ए०॥णापए 3९४९०फणा€ए॥ ए 08ए८०फछपतें ८005प९5 
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व 


॥2 
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4 
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एक अ्द्धंं-विक सित देश के आधिऊ विकास में *विनियोग चुवादो और ब्यूड रचनाओ' पर एफ 
निवन्‍्ध लिखिए। 

'एशा।€ 8० ९४5३५ णा. १[0ए८ड॥३0६ (१ज०ट$ बगते $(7द(६ह०5" जा द्वाड €००१००ा< 
सरए20:क्रशा5 छा था प्राठटर तर्एशकफटत एगापाए३ 

4इल्तादव लक्ष्यों के निर्धारण पर आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए ॥ 

'फ्रेतार 8 काटे ९5539 णा. उलाटापाशबाकव  ०पो एप 865 " 

“विनियोग विकल्प की आवश्यकता वी ध्याख्या वीजिए | अरद्धं-विकसित देशों की बिनियोजन 
सम्बन्धी विशिष्द समस्याएँ कया हैं ? 

छफुगाय ६९( णि व॥ए९5प्याढ50 ए70०6" क्या बार 5092एवा गाए४३गा6प्रां 7005 
€शञा5 गा प्राप्त 0४ए९०ए2ट० (क्प्ापाल ? 

“विनियोग मानदण्ड' और उसको व्यावहारिक उपयोग्रिता की विवेचन कौजिए॥ 

[0९प्र55 [75 ९5एटाव (याशाणा' बाएं ॥5 छाग्टाट्यां पाधाए 

ब'जार सबद्ग के अभाव मे एक समाजवादी अथ व्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के बीच साधतों 
के आवटन का निर्धारथ क्सि प्रकार होता है ? वया इस मामले मे सम्तुलनशरी दशशाएँ उन 
दक्ायो से जाघारणूत रूप मे भिन्न होती हैं जो एक प्रतियोदी प्रॉजीदादी बर्थ-व्यवस्था में 
पायी जाती हैं? 

पघरएछ 5 6 8॥028007 0772८50प६०९५ 92(ए6टा ठींटाला पच्ट३ तैलशायाएलत 0 8 
$0९4750 ९०07० ॥0 फट 905९0९९ ० & घाक्ा९६ शाइ९०097॥877 ४76 86 वा 
छश्एा। €00त009$ ॥7 [075 ९६5९ 085९8[)904व27९0६ 407 (9058 ॥0 & ७०07९00॥१6 
एककणशा9॥50९९009009 ? 

अद्धं-विकसित देशो मे आर्थिक विकास को वित्तीय प्रबंध देते वाले विभिन्न तरी को का वर्ण 
कोजिए्‌ । क्या आप एक नियोजिठ अथ व्यवस्था मे हीनाथ॑ प्र धन को अनिवार्य मानते हैं ? 
ए९इढाए 06 ॥2४॥005 प६0905 0 गिरा 2 0९ए७/0.ाल्या 70 परातेट-तेटएशेण०९० 
€०णक्‍7९$ क्‍00 9०7 ००५6 ७ ढएशीएय९ 80०08 +7 2 98॥॥600 ९८०ाणाए 

ऐसा क्योकर है कि झ्नेक अरद्ध विकसित देशो के मूल्य-स्तर मे अत्यधिक बद्धि भी छिपे स्रोतों 
को समृचित रूप से गतिशील दताने मे असफ्ल रही है? पूति-लोच मे सुधार के लिए राज्य 
द्वारा बया कदम उठाएं णा सकते हैं? 

स65 ॥$ ॥ (क9॥ ७४८७ 3 एद्यारतऐत05 256 वा। (९ एटा ५९] ०ी एव09 पए९० 
(९०९॥०ए९० ८०0पता06$ |१8$ 9]23 (0 छा 02९ बत॑९4७३४९)५७ (१6 गात॑तंशा ४९४00 
८९६१ ए/॥क0 5९95 ०8७ 09९ (20९ ७५ (७ $96 ६० ग्राए००९ पी 5009]9 ९857९797 
किप्ती देश को कित आधारों पर अपने दुर्लभ साधनो का विभिन्न उद्योगों मे वितरण करना 
चाहिए ? 

00 शरावा एबह5 $7900/4 8 <एप्णाए ताहआाप्रा८ #॥$ $९०४7९०६ 7९5007085 धगा075 
वाीि९०६ श१005७725 १ 

भारत मे लोक क्षत्न की क्‍या मूल समस्या है ? इसे अधिक लाभपूर्ण दनाते के उपाय ध्रुकाइए। 
'एश॥3९ भाढ फिट छ3&2० - फ़ाक्ंल्दा$ णी कछ एपएएा0 इश्टा07 49 ॥9त4 ? 90858 
वााश्य्षता९$ छा क्ञाए/0श॥8 79 छाणीविेजावए 

एक दष्टिकोण यह है कि निर्यात्वत मृन््य व्यवस्था कीमतो को नौचा रखने तथा अधिक लामों 
को रोकने के अपने दोनो मुख्य उद्देश्यो मे अधिकांशत स्वयं असफल रहती है | बया हाल ही 
हा आइरतीय अचुआड इसे शिद्ध कयतः है १ 

जरहटाड 35 8 कण ता शाब्ज हब 8 ००ा।०))९६ एश०6 5ए5दग 35 क्षह॒लतर इच्याँ तेर्टब 
वगाड़9 0० ता (008 शाधक्षएकड।. 0ए४८ध्ए८७ ६शजाड 0055 09 6. ए/४ए:ए॥/०8 
€४0९55 ०१5 70083 ९०७०९ 79487 ६>596776706 ७६०7 पा 099६ 7? 

टिप्पणी लिबिए-- 

(अ) बढदे हुए मूल्यों के दुष्प्रभाव। 

(व) तृतीय योजना की मूल्य चीति 


]8 


9 
20 
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22 
६ 
24 
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26 


श्र 
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'जवांड 8 ॥006 00 *-- 
(ब) वगञाए9॥९शल्‍४०5 णी पर्मगट्ठ छा7065 
(9) एश०४ 90ध6०9 07 छाढ पशाव एंड 


+'मूल्य केवल साधनो का आवटन ही नहीं करते आय क॑ वितरण का निर्धारण भी करते हैं ।/” 
बया आप इस कथन से सहमत हैं ? इस कथत के प्रद्मश मे उच्च कृषि मूल्य नीति का पुत- 
मू ्याँकन कीडिए जो देश में हाल ही के वर्षों मे अपनाई गई है। 

5 ज्ए8 00 णाँ। गा0९96 72$0/2८5 (69 ब50 वशशाणएढ व8 (॥फ्फता एैँ 
ग्राएठप्ार5"' (90 १0७ बशल्ट ? ]9॥ हा6 वश्या। 6 फाड इ।बाटाएडए0 इटशच्स (6 6 8 
एन एुत०6 ए0॥9४ एफ्राइफ्टत जरा तीढ एए्एएध५ ॥ ९एशा एडबा5 

एक विकासशील अर्ये-व्यवस्था मे मूल्य-तीति के विशिष्ट लक्षणों को दताइए ॥ 

ाशा।ता पार इबाटाए (63(07९5 0 छा।८९ एगाएए ॥0 3 6९ए८०छागह8 ९००00 

एक नियोजित विकासशील अय-ब्यवस्था मे मूल्य नीति के विभिन्न मुख्य सिद्धान्तों को लिखिए 


एव पर. परधा0ए5 एग7ण०एा९5 ० जफ़ाएल एणाल्ज़ 4 छोब्पालव ठलरढ]0.्ञा०5 
2८07०09 


व्यष्टिवादी और सप्तष्टिवादी अध्ययन से कया अभिप्राय है ? एक विकासशील अर्थ॑-ब्यवस्था मे 
मूल्य-वीति मे ब्यब्टिवादी और समध्टिवादी एहलुओ को स्पष्ट कीजिए + 

'एशब्वा 4६ 76300 99 ॥धटा० इएते पउचद्ध0 83657 'शैत्ञाणा लल्बा]५ ग8 गाएए0० 
8006 7)3270 8592९१5 ॥8 9706 790॥९9 ॥0 3 (९५४९(०७08 €ए०ाणा३ 

मिश्चित॑ यर्य-व्यवस्या मे मूल्य-नीति के सिद्धान्तो को विवेचता कोजिए। 

30)5095$ (96 फ777थ[065 एी 9776 [00009 99 8 ए/१८१ ९९00णाए 

'मूल्य-नीति और पदाघ-नियन्त्रण' पर एक निवन्ध लिखिए । 

'एशताह वा ९४५३५ ता *यशाल्ढ ए00०५ क्रादे ए०त7040 एजाए०" 

विदेशी-वितिमय की महत्ता और आवश्यकता को विवेचना कीजिए । 

व)5005$ ॥9707908 800 ॥९ए९$॥एह ण छाशड्ड। ९एाब्जहइ2 

भारतीय नियोजन में विदेशी विनिमय के आवटन की परीक्षा बोजिए | 

छात्र 9003000 त एणटाशा गए वा 70047 एवग्वाए2 

उपयुक्त सख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समकाइए कि आप किसी योजना का वित्तीय 

स्गति की दृष्टि से परोक्षण कंसे करेंगे । (974) 


छुडएाबात (9 पाल गलए ०॑ 506 70$॥4005, ॥09 १0५ शा! 46$ 4 फ़ोय णि 
गि4॥09] ९०0ड5:४7०५ 


सकल लाभदायक विश्लेषण को सामाजिक लागत-लासम विश्लेषण मे धदलने के लिए कौत से 


सुधार आवश्यक हैं ? (974) 


घक्बा ग्र०तातीए8४0095 5९ 58 छा्वतंठ (0 (पाए हा055 फ़जी40॥(9 बाबें$88 ॥00 
3 500 ००४-9९066६ 2049$5 ? 


ह३2९०७0९०७5 


| 


४“आथिक विकास बहुत हृद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रकृलियो, राजनैतिक परिस्थितियों 
और ऐतिहासिक सयोगो से भम्ब ध रखता है | ' विवेचना कीजिए । 

5 8९०0०ग्रा९ त९ए९०एगाशा! ॥85$ ॥0050 ७ 00 रतधा फल एा00फपरए७3, 802 
2तप्र6९5, 9०॥ध0९8| ९०ए०वी। 095 990 ग5६एण7०३] 8००१६एव5 ? [9९055 

“वयदि बचाना चाहे, त्तो कोई राष्ट्र इतना द्वरिद्र नही होता कि अपनी राष्ट्रीय आय का ]2 

प्रतिशत न बचा सके, दरिद्रता ने राष्ट्रो को युद्धो का सूत्रणात करने से अयवा दूमरी तरह 

अपनी सम्पत्ति लुटाने से कभी नही रोका है ।” व्याख्या कीजिए | 

+मुप० ग्रशा0त ॥5 850 एज 80 0 ९0७4 0०६ ५३९७ [2% 0 छबप्रणाव पाएगाढवा 


व फबए0८6 ६0० 9०एए६५ ॥035 वालएटा. छार्एट्रांहत ॥800065 पिठाच- 407९॥॥७६४ पएफुणा 
एक्षा 07 ग्रिएणा ए89॥98 (४ 5095307६5 39 एशशा 9७३5," [|३०प्रर- 


556 ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 


3. प्रदर्शनकारी प्रभाव से आप क्या समभते हैं ? यह बल्पविक्सित देशों मे पूजी-निर्माण पर कैसे 
शुरां प्राव डालता है ? 
'एशा4३६ 2० ३ णा गह्वा 0ज पड वंल्ञाण्रआाबाणा सींट०६२ पत्र 28४ बरींटटांड बत४टाउथॉ५ 
सवख्राब [ग्रग]रभाजा प्र पए०0८7-९९०७९॥००७6ँं ९०एडप65 

4 इस बात की झाँच कंसे की जा सकती है क़रि प्रस्तावित वद्धि-दर के लिए आवश्यक घन उपलब्ध 
है या नहीं ? (975) 


पठऊज क्या 0068 <0०टा८ ए॥ल९० 06 ए़शवुए720 पिह05 976 8५४४३७१३४ (0 9040९6 ॥6 
9050।ब60 व्याट ण हाएश) है 


$ * राजनीतिक दृष्टि से कर लगाने के स्वात पर मुद्रा-स्फ्ीति ऑरस्मभ॑ करता आसास हो सकता 
है लेकिन मुद्रा स्फीति का नियन्त्रण करचे. उसकी उपादेयता अधिक स अधिक करते और 
उसकी हानियां कम से कमर करने के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित कौर लागू करना करो में 
वृद्धि से अधिक आसान नही है ।” (लुइस) समभझाइए। (4975) 
जप फ्99 0. ९३ञनला ए)॥0८2॥9 (0 5घघ0 छ0 ॥रगीब000- फिव७ ॥0. 55७0. (8९ 
का्व्डए5९5 ५0० ९0घ70]ग्री4॥०व, ग्राउ:्ञाग2९ ॥38 प्डटापौं985४ 890 ग़ात2ठ 45 
ब0ए4म0486 घा९ 70 ढ्वच्रदा 40 3009६ 07 बवेफाणाडइड (27 %०ए० 98 का ॥0072356 
गए (बडा "(6 ७॥७) 

6 “अनेक कारणों से लाभ कई दार किसी श्रयोजदा के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्ति मे योगदान 
को नापने का ठीक पैमाला नही हो सक्रता | लेकिन लाभ को इस स्थिति से विस्यापित करना 
हो तो निर्णय के लिए कोई अन्य आधार उसके स्थान पर स्थापित करना होगा।” (लिटल 
और भिरलीज) । यह अन्य झाधार क्या है? उसकी मुख्य विशेषताएँ समभाइए4. (१975) 
>पृक्रश्वा 87९ ग्राव99 7९850च5 ७%॥१ 97005 0739 504 068 3 १८३५ 8000 ॥क्‍ध्वञ्पाार 8 
ए7ण९७३$ ९००७७0७॥४०० ३१० 50003] टातेंउ,,..-००० ठि9 ४ छगी।5 876 00.- ठढ॥0765 
80776 ०फ्रिथ 89746 ६0 त९९८७४०७ ग्रा5।08 7050 9८ 97॥ 7 हरदा ए)8०6 ”'.. (वा[06 
अैशाणा९९३) ४४७३॥॥5 0फ़ाध छए96 ? छत 405 53॥९09॥. क्बापाटउ 

7 लोवन्स्टीत के काष्ठा-त्यूनतम प्रयत्न! सिद्धान्त को विवेचता कीजिए । 'प्रवल प्रयास' सिद्धात्त 
ओर इस सिद्धान्त भें क्या अन्तर है ? 

08055 [९७९05५९0१3 “()003व 'शीएाण्य व८७७ ' ए?७४६ 3६ फ 4/ींददा०० 
$९ए९९॥ (3५ ९079 890 ५6 *छ8 एच" फरलणा9 ? 

& आशिक विकास के सिद्धाल्त पर दृष॑मेंद के दृष्टिकोण की विवेचना कोजिए । 

09९053 हधआाएश्चगा३7$ 8927००७॥ 0 88 १96०79 श॑ 6४ए९०ड़ाव्या 

9 «“सन्तुलित विकास” पर नक्से ओर सेबिस के विचारों के विशेष सन्दर्भ में प्रकाश डालिए। 
पाषल३३४ढ 6 ००एल्‍्थज ० *887<०4 67०णए0' छाए उज्ल्टावा इर्लशधाधा66० 
फबपा।९58 श्ाव॑ [.९ए३ 

]0 आर्थिक विकास के सिद्धान्त एर मिल्व के दष्टिकोण को समीक्षा कीजिए । 
िकक्षाआए८ ैए॥905 309709०)॥ ६0 फट फालएणा३ रण 66टा०कुप्राध्या 
]! निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- 
(अ) निध्व॑नता का दुश्चक्र । 
(६) सल्तुलित विकास । 
(सं) खम गहन बनाम पूंजी।-महन सकमी/कें ॥ 
(द) भारत में मानवीय शक्ति का नियोजन । 
पता एठ2६ था शाद 00जएआग8 २-- 
(४). शरालणा$ (टआट6ण ए०श्थाओ, 
(०) ऐगेशाएशप 008 
(० 7.80०परानशांशाशरछ एड एथ्याशिना/शाउक्ढ पश्क्रसंद०९5 
(3) १४३० ए०फ़द्या एबएण्एड ग पश्ठान 


प्रश्न-कोश 557 


खण्ड-2. भारत में श्राथिक नियोजन 


भ्रष्याथ ! से 7 


स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आधिक तियोजन के विचार की मुदु्य प्रवृत्तियों का सक्षेप्र में पुन- 
विदशेक्षण कोजिए ; 

कलरी३ कश्शहए पल एप ध९ए05 रण 80089 00 ९००००१०.- क्रौश्ाणााड़ 40 [903 
एछर्थणढ [एए८एश्लापैशाएल 

भारत में आशिक नियोजत के विक्यप्त को बतलाइए 

47308 96 ४५एणंएश०फ णी ६९००7077९ 9497798 48 7874- 


भारत की द्वितीय और तुतीय पचवर्षीय योजनाओ के उदृश्यो तथा उपसब्धियों की तुलना 

कीजिए और उनमे अन्तर कीजिए । (१969) 

(0%ाएब7९ क्वात॑ 0तराए45 धार 0छ[००४४८5- बयपे (व. 8०९ए८प९४(३ 0 70474 

80९09 ३90 ॥9॥0 ॥3५८ ४६४7 ?९)395 

ततीय पोजनावधि में भारतोय अर्थ व्यवस्था की धीमी श्रगदि के कारणों पर अ्रकाश बा, 
(98) 

हो 407 फएढ ०४ झा०ण। 0 व0943'5 ९०००००५ (ए५०४ हढ पशाव एंड 

'7।0 
प्रथम तीव यौजताओं के उद्देश्यों, श्षक्ष्पो, वित्तोयः ख्रोठो और दोषों तथा उपलब्धियों को 
बताइए । 


ए000 050 फ९ 00]९८७४८$, (8९९५, ॥९४०च:ए९$ 800 (४९९५४ 800 400९४९॥7९805 
० 06 5६ (काल ९905 


भारत को तृतीय पंचचर्षीय योजना की उपलब्धियों और कठिनाइयों का आतोचनात्मक परीक्षण 
कीजिए । (॥967, 69) 
छुडबणए८ एा॥९थ)ए 0्रा० ब०ए९फ़लएड 8900 660॥065 0 0078"8 7800 ए५6 
जधडट ९87: 

अतुर्थ योजना पिछली यौजनाओ से किन अर्यों मे भिन्न घी ? इस योजना को आलोचनात्मक 
समीक्षा कीजिए । 

वक्त छ्वा॥६ एड (6 सत्पाएं। छुआ ७३५ वेदीटा.<०९ 700 फास्शठपड जॉगाड ? (00०49 
&280706 ९ एठणाफ 039, 

भारत में चतुर्थ पचवर्दीय योजना काल मे दिस साधनों की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए । 

ऐसे कौत से वित्त साथ स्रोत हैं जितका अभी उपयोग नहीं किया गया है ? (7973) 

/9]8 97 9073959) एी 46800025 0099$8007 097708 (१९ कणफ्न्‍। गरिएछ फैट 
ए80 ॥7 [70/4 २४॥8॥ 876 (6 शाक्षा0 50077९५४ 0 30049004॥] 6९४९८(०७७७५६४ ि05 
जात 08४९ 00: 0९८०७ ए॥5६6७ $0 शि 

चतुर्थ योजना के उद्देश्य, कक्ष्य एवं वित्तीय साधनों की सक्षेप्र में आलोचनात्मक विषेचना 

कीजिए । 

(चराधप्थ9 €शणा एप 0एथलाएडड एऐडाएडॉड शत 7250070९5 ण 8 छए0एएत छाए 
च्द्ण शु० 

तृतीय व चतुर्थ पचवर्षीय योजनाओ मे विनियोग के आवटन पर सक्षेप में मत व्यक्त कोजिए । 


(4975) 
ए०्शप्राए१४ जार 00 ५ शा0९३09 ण ३४४६४णाध्या पिए65॥7 की व॒च्मात्त ब्शत 
छठ्पाफ साएड एटबट छ|885 
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चतुर्य पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और पूजी लगाव के ढग का सओप में वर्णन कोजिए। 
फ्प्रची५ €फ़ोआए 8 [उत्कराऊ बाप एनज़ाने तता5 ण॑ फिर ईणापे जाट ६३7 एी४% 
चार पचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय आवटन का भिंहावलोक्न ढीजिश । इससे आधिक विकास 
के गतिवर्दध न भे क्सि सीमा तक झदद मिली है ? (974) 
एलशालछ (6 5९०७ावी 20टव00ा गा गिल एठए फए९ चटव ए]2॥5 |ठ0ए जि. ॥85॥ 
फएल्टा गल(एगव] ॥ ३९एलैटाबफएड (९ ढ०९ कीं ९एजाताए॥र तैलएटएफञाा270? 

बचत बड़ाने के प्रयत्नों से एक बडा भ्रयत्त सावतद्िक बचत वी दर बढ़ाते को होता चाहिए 
(चतुर्थ पत्रर्पीय यौजना का मध्यावधि मूल्योझन) ॥ इस मत के पुष्टि करने वाले तके 
सममाइए और यह दताइए कि यह कायनोति कहाँ तक सफ़च रहो है । (3975) 
#५0 छा]णा (5 07 ३ शवा2ु5 टीटगांड घए5६ #६2 40940$ वश्ाहवाह़्‌ 6 व्ाव्ण 
एण्छार इब्णाह5 " (ना३नलजा #एफाभउलत छा फट पणणएं। 039), छडडरिवात पीठ 
ढ800॥0 "कार $ए959॥36 005 १6७ 370 हवा 07४ जि 4॥5 $04689 [98% 
(६७ 5060६5४0॥ 

प्रथम ततौन पचवर्षीय योजनाग्रों मे ' विकास बचत एवं विनियोग-दरें--नियोजित तथा वात्तद 
में प्राप्त” की आलोचनात्मक विवेचदा कीजिए ॥ 

एला।€शी9 €ूशाणार प९ 870७0) 73९2५ उछते 5वशाड (0१८४ शा) 769 फ़ॉबाएध्ते 
04 #८८एर2 6 (॥6 3 66 ४6 ऐेटश/ ?]2&05 

अथयम तीन योजनाओ में वित्तीय आवटन वी परीक्षा कीजिए।॥ 


तथा €जगा्राल हाल वघ्ब्वाटाव। ड0९90ण॥7 [986 व्रिज्न फास्ट सिर० "ता 
75 


अधम तोन पचरवर्षीय योजताओं मे क्षेन्नीय लक्षणों को विवेचता कीजिए । 

प08९05४ #९ $९९॥०॥ (29९08 ॥0 (08४ 98॥ (72९ ह५६ ४८३७० 0455 

प्रथम तीन पचवर्षीय थोजनाओ की उपलब्धियों की विवेचता कीजिए । 

प050955 [॥९ 8९)€५८्गा€9(5 ० (96 #50 (॥6८ छोड 

+ निर्धवता पर विशप अथर डाल सकने से योजता की असफलठा का एक कारण अपर्याप्त वृद्धि 
दर रही है ।' (एप्रोच टू फिपय प्लान)क्या आप सहमत हैं? याजना की पिछली दो दशाब्दियों 
के निर्धनता पर पड़े प्रभाव की विवेचता कोजिए और इस मामले में असफलता के कारण 
बताइए । (4974) 
+ (996 ए23504 ० एह जा 976 जै॑ 9039708 [0 ताज९  ॥9]ण रशा। जा 99श/०५ 
क8$ 02९३ फल ॥ख्वतव्तुण्जाल 73९ ण॑ 70एफ " (#99/ठब८) 00 08 का 280) ० 
३00 अड्डा०८ ? 79)50055 (७ ॥॥09920 बा! 6 350 90 2९७0९ ठा [४87छ्ञा 0985 
कृबत गा 06 90४८९७ ॥ 704 ब्वए0 ६96 463505 7 ठए7 व्यापार 00 (४8 #09॥ 
भारत में तियोजन आवटनो फर आलोचनाःत्मक निवन्‍्छ लिखिए । 

'एसार बह लाप८8] 65599 गा *फछाआ ३॥0८६00एा॥ था व04 

आरतीय योजवाओ में विनियोग वद्धि के उपाय बतलाइए ॥ 

87 ए8८8 वर€85घ6९5 (0 .27९356 ॥0ए९54020[ व झठ4्ञ0 943 

भारतीय नियोजन के सदर्भ में उत्पादकता खुघार के उपाय बतलाइएं ॥ 


89ए2४६६४६ ग्र६७5छा६५ ६७ 49970%6 एछाछठ0एफफ५. ७४७). फर्शरा्गएड  $0 [75097 
फब्श्ाए& 


«भारत में यत दो दशको में आर्थेक नियाजन की उपलाब्धियाँ” विषय पर एक अआलोधसाएनर्क 
निबन्ध लिखिए 

जवाहर 8 टाव ९६३५७ 07 *[९८०एाणगार ए]बा08 70 तठा4 तशा॥ड [6 [8 [४० 
प0६६90685 7 


'पाँचवी पबव्र्धीय योजता' हे प्रमुख तत्त्वों की विवेचता कीजिए | क्या आप इस बोजना की 
पूवर्तो योजनाओं वी सुतना मे अधिक अच्छा और ब्यावहारिक समभते हैं ? 
एडह७5३ (ढ हा करा ल्ग्राएाद5 ण॑ फैट फ्रि कए९ चेक िग्रत 00 १00 उच्ट्ृआ 6 7 
फणर लीडलपए९ 300 ँछाब-॥रब)] ॥0 ९०09025०7 40 पाठ ए/डशम्पंड 405 है 
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24 भारतीय नियोजन जिप्त रूपरेखा पर आधारित है उसकी व्याख्या कीजिए तथा नियोजनतन्त 


की टैकनिक में जो प्रिकतन हुए हैं उतको व्याध्या कौजिए ! 

छिकावा पल फजरैग विकार पफ्वैटाजाड़ छ3॥3॥7 9क्‍3 द्ात 4०७ (6 १०४८००- 
पा०/5 वा (6 (६क्0वृप९$ ० जब गिव्वापॉबाणा पडा, #36 0६९० व्राएणए्यएप्ट्त 
उल्त्ला।ए 


भ्रष्याय 8 


व 


भारत मे योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जो प्रशासन-तत्व है, उसका वर्णन 
कीजिए । 

ए७छला७९ ह्ढ ब्रतेता॥रइएथारड तवलावशज गि. छा (णिवपर[शण गाव चाए]१- 
ए्ादाब॥60वा [97 

भारतीय नियोजन आयोग को 'सुपर केविनेट' कहा गया है। क्या यह आलोचना सही है? 
नियोजन आयोग और क्वितट क मध्य आदर्श सम्वघ क्या होना चाहिए ? 

प9॥87६ ए]38फरा॥्रड (0णरत5॥0. 035 9९९७. ठ5९७०८१ ७६ 3. 509९7. (ब्बछघ८।  75 
फ़ाड एप्राछाजा३ ९07९० १ 'एशक॥ छ००।१ ७ पर 40०30॥ 7९०95 9८ए८९॥ 6 
फएॉशा॥॥ा8 (0गाग्रा5इड्ाता आात॑ दीढ (.काशढा 

सक्षप मं उस तरीक का उल्लख कीजिए डिंसक अनुवार केन्द्र में भारतीय योजता का निर्माण 
होता है । क्या आप राज्यों क लिए पूथरू नियोजन-आयोगों को स्थापना का समथत करेंग ? 
वैप्ररारब/6 $तटी9 धार प्रादयागदए था छगावी [त6 [हातीब्वा काॉबत 30 #९ ९6 ॥5 (075 
फरणबल्त ४०७७० ५०७ ३५४०९४॥९ ०५४५४७॥५॥७8९७( रण 5९ए्बाह शिक्षातताड़ (0ग्राणिन 
$$0$ [0 (ह बाॉ्वाट5 

भारतोय योजना तन्त्र मे क्या दोप हैं? इन दोपो दो दूर करने हेतु सुफ्ाद दीजिए। 

एव बार (१6 0९९९७ त॑ 6 ३0 ९३008 ३८9८8 ? (9४6 $0०88९9005 6 
(॥6 ॥€ग्रा0५2 0 (6256 ९००६७ 

कद्भीय तथा प्रादेशिक प्रशासनों क (अ) योजना बताने तथा (ब) उह्े कार्यावत् करने के 
सापक्ष काय बताइए । 

बतमान ध्यवस्था मे आप कित चुधारो का सुझाव देंगे ? (973) 
70%९0$$ ॥6 7९)90६5९ 70]65 ० फ९ ए॥णा 890 5(8068 (90ए४८/०7र९ए६ ॥0 पल 0- 


प्राप्रोआ07 306 पराए|९तश्वा।वा790 ता ँचाडप [903 एव बताफाएस्ड्खक्ा।5 एप 
३०० 5घहट8०5:0 ४6 ९58 7९४५००5४४० 


भ्रध्याय 9 एबं 40 


व 


डर 


भारत में गरीबी की समस्या का झूपाँकत बीजिए। (4975) 

0शा॥€॥१९ फ़ फ0ाला ता एठएटाए३ पर 0078 

भारत में गरीबो एवं असमावता क लिए हरित ऋतन्ति के निहितायों पर विधार कीजिए । 
(7975) 


70: पा० प्रणशाववा0०5 जे ठाव्द0 ॥१९७एीएधणा"" [00 90:७7५/ ढ00 एवबएज॥३ 
30 [0608 


चौथी योजना में अधिकाधिक रोजयार-अदसर पँदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया 
था । इस दिशा मे कौन से कदप उठाए गए और उनमे कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई । 


(4972) 
व्रफ& एएपाफ एंशा वे35 80 शएए855 00. व6 छ2८०6 6ा इलाशबताह प्राण द्वात 


छाजा& शाण्री0॥08४०६ 0979ण(प्रात४5. शा 5६८०5 84ए९ 5० जि7 9९60 शा छत 
का %व9६ 5४९०९९५३ ० 3९९४९ (05 ताला ? 

रोजगार क क्षेत्र मे पैचवर्षीय योडनाओ को उपलब्धियो का ऑकलन कीजिए। . (] 974) 
5585 (06 २८फाटशव्खाशपा$ पी कश्ल डेंटडर शिष्य क्च 72592९३ छत. टयएां०- गर्व 
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भारत में बेरोजगारी की समस्या को प्रकृति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। आप 
रोजग्रार नोतियो के सन्दम में क्या सुझाव देंगे 

'ज़ता8 3 रातए्। ९४५३५ 00 पल गरवए/९ ए॑ एाल्शएछाएज्राह9( ज़कादा। पर. [0045 
एक३४ जणया५ 760 08 40 5ए82०७६ एटह47008 (08 ०090/फ257 फ़्ालव४ ? 


झध्याय ॥4 


] 


राजस्थान में ओऔद्योगीकरण को प्रगति का वर्णव कीजिए | इसकी गति बढाने के सुकाव 
दोजिए । 
ए0507५६ प6 एशा0ड/25५ ण॑ 4000507353000 ॥9 3२०]३50524. 5प्डड९५६ ए0968597९5 
बज ॥08 ३००टॉटा407 
राजस्थात को अध॑-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को विवेचता क्ैजिए॥ क्या आप राजस्थान 
के सन्‍्तुलित विकास के लिए उपाय सुझाएंग ? 
प05९एए5३ ए॥ठद्वा दा 359९९(5 ए॑ २8)35फ30"$ &2000709. शत 702850765 ५००१७ 
३०० $082865६ 07 ऐ९7 0७३]300९७ त९एटो०7फ्रटणए३ 
राजस्थान की प्चवर्षीय योजदाओ की उपलब्धियों को विवेचता करो सा्वजतिक क्षेत्र के 
उद्योगों के विकास में इन्होंने स्यय योगदान दिया है ? (973) 
08८055 (४६ ४८४7९४८०० ९७5 0 ९9]3$फ्थक'5 प९6 एट्य. 70]805 शफ्रआ 035 ए९९७ 
पार ००णाप००७०५० ण॑ ९७ 908॥0 5९९०० 065९3 ६0 ए॥८. त९ए४८१००००९१६४ ण ॥06 
590८ ? 
**राजस्थात की आविक विकास योजनाओं मे बौद्योगिक विकास की स्वंधा उपेक्षा को गई 
है ।'” क्या आप इस आरोर को ठोझ मानते हैं? अपने उत्तर के कारण बताइए। (972) 
अपवुजतेप्रश्वानों 6०७९१०एतालक ६ फैडड- फैटला ट्टा0559.- फह्टीटल९6 ॥9 ॥0९. त:४९१०क्ााह१॥ 
॥9090$ 07 ७]8500997 ” ९४००३ #०प 387९९ छा (95$ ८80378९ ? (5४6 7235005 जि 
30ए४ 275ए८7 
ाजस्थान की पचवर्षीय योजताएँ अधिकतर आधिक ऊपरी ढाँचा बताते में लगी रही हैं।" 
आप इस पर बल देने को कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं? (972) 
+ [9]3503॥'8 ७६ ऐश 2]805 8७६९. छल्‍८ए. 2229. 207८67980. छा ॥8 
सर्बाण] लीं €००ाणाढ 0एशा९०१३ १" पु0छ (7 5० >0ए ८ एंव (8७ व्यएबडाड 
४ए७$ 3050क्‍68 
राजस्थान मे योजना की दो दशाब्ध्रियों की उपलब्धियों को विदेचता कौजिए।. (974) 
0800०५5६ (५6 गएकाइशशाणटा।5 0॥6 १४० (९८९३०९६ 0 9809॥9 ॥॥ ७]35030 
राजस्थान को दतोय एवं चतुर्थ पचवेष्षो योजदा को श्राथमिकताओं का समालोचनात्मक 
मूल्यांकन कीजिए । (4974) 
66 8 लापरही ॥एज़थइक्क ण॑ एौ० |ठ070९8 79 र8)35095१5 काात डाव क्‍ 0 
क१ठ पेंहआ 285 
राजस्थान की तीसरी व चौथी पचवर्षीय योजनाओ के क्षेत्रीय आवटन का समालोवतामिक 
मूल्यांकन कीजिए । (7975) 
(माचव्बा३ ०स्‍बपश्वल फल ३९०॥०४३॥ ब०एबराणा हक धार प्राएच बणव ह०णाए किएट 
चट्ड' ऐ|9॥०५ रण रि०)35फ4०- 
प्चवर्षीय योजनाओं के दौरान राजस्थान मे कृषि सुधार को प्रयत्तों का दर्शन की का 
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